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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस केर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 
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निवेदन 


प्रोफेसर गुन्तार मिडल की रचनाओं में एक ऐसे महान विद्रोही का स्वर 
सर्वत्र सुनायी पड़ता है, जिसने आथिक अनुसन्धान में पूर्वाग्रह ' और अवसर- 
वादिता के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा उठा रखा है। पर यही गुन्नार मिडल एक 
व्यक्ति के रूप में बालकों-जैसा सरल और निश्छल हो सकता है, इस बात का 
परिचय मुझे उनसे फरवरी [973 में अपनी पहली भेंट के समय ۲۱ . 
प्रोफेसर मिडल की रचनाओं से मेरा लम्बे असे से घनिष्ठ परिचय था और उनसे 
पत्र-सम्पकं भी । पर मैं उस व्यक्तित्व की कल्पना नहीं कर पाया था जो अशोक 
होटल के कक्ष में उस समय मेरे सामने विराजमान था । मुलाकात का यह 
सिलसिला कई दिनों तक चला ओर उनसे कई घण्टौं के वार्तालाप में विकास 
के मानवीय पहलू, आथिक विकास ओर सामाजिक सुधारों के पारस्परिक सम्बन्ध 
और एक-दूसरे पर इनकी निर्भरता, सामाजिक और आथिक क्रान्ति की.  . 
आवश्यकता, ऊपर से क्रान्ति और नीचे से जन-सामान्य के दवाव, कृषि के 7 
और इसकी समस्याओं तथा विकास में शिक्षा के महत्त्व आदि विषयों पर चर्चा ۱ 
हुई, जिसका प्रकाशन योजना आयोग के मुखपत्र 'योजना' में तीन किस्तों मेंह्ा।. | 
इन लम्बी वात्ताओं में मैंने जो प्रश्‍न उठाये उनका उन्होंने जिस सहजता क 
और संवेदनशीलता से उत्तर दिया उससे प्रकट होता था कि यह TIRE ۰ 
सीमा तक कम-विकसित देशों, विशेषकर भारत की समस्याओं से स्वयं को E 
सम्बद्ध अनुभव करता है। मैंने . उनके भीतर भारत के विकास केलिएजो ۳ 
छटपटाहट और व्यग्रता देखी वह मेरे लिए एक अत्यन्त 557 अनुभव था। भारत ۳ 
के विकास और आथिक उन्नति के सन्दर्भ में भारत के लोगोंकोजिम्मेदारीका. 
उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आपके.देशवासियों को यह संकल्प लेना चाहिए ۰ 
कि हम अमीर नहीं बनना चाहते, ईमानदार बनता चाहते हैं । बसं यह HT २ कं 
ले लेने के बाद कोई भी समस्या समाधान से परे नहीं रह जायेंगी । उन्हें भारत 


मित्र और हितैषी बताने में बड़े गवे का अनुभव करते हैं। उन्होने कहां क. दु हट २ क ४ 
भारत में मेरा हृदय खो गया है और मैं आपके देशकी नियतिसेस्वयंको . 
` व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ अनुभव E एक वैज्ञानिक के नाते भविष्य. 
कथन में अनास्था रखने वाले प्रोफेसर की मुझे प्रतिपल १ a 













विश्वास प्रकट होता हुआ दिखायी पड़ा कि भारत का भविष्य उज्ज्वल دوم‎ RT ` 
इस भविष्य के निर्माण के लिए भारत के लोगों को स्वयं मूलतः अपने प्रयासों से. 
. आगे बढ़ना होगा | : 7:52 RE 
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उनके वृहद्‌ अध्ययन का भी यही निचोड है। वे सम्भवतः पहले अर्थशास्त्री 
हैं, जिन्होंने कम-विकसित देशों की समस्याओं का; विशेषकर भारत की समस्याओं 
का विस्तार से अध्ययन करने के वाद कहा कि यह देश पश्चिम के तरीकों से 
कभी विकास नहीं कर सकते । उन्होंने दूसरे महायुद्ध के वाद के आथिक दुष्टिकोण 
को उपनिवेशी सिद्धान्त की तरह ही पूर्वाग्रहग्रस्त बताया । उन्होंने भौतिक विकास 
से कहीं अधिक व्यक्ति के हित और उन्नति को महत्त्व दिया | 
` विवेकपूर्ण, तकंसम्मत और आमूल परिवर्तनवादी सुधारों में प्रोफेसर 
मिडल सवसे अधिक महत्त्व भूमि-सुधार की समस्या को देते हैं। उन्होंने कहा 
कि यद्यपि इसका निहित स्वार्थों द्वारा प्रबल विरोध होगा, पर सच्चे अर्थो में 
भूमि-सुधार लागु करने के अलावा भारत के सामने दूसरा कोई. विकल्प नहीं है, 
क्योंकि - भूमि-सुधार से ही खाद्य समस्या, तथा गाँवों में अल्प-रोजगारी और 
बेरोजगारी की समस्या को सुलझाया जा सकता है । इसके अलावा गाँव के लोगों, 
विशेषकर भूमिहीन खेत मजदूरों का शहरों की ओर भागना, और इसके परिणाम- 
स्वरूप शहरों की गन्दी बस्तियों की वाढ़ को भी रोका जा सकता है । 
तकंसम्मत आचरण प्रोफेसर मिडल के लिए केवल कथनी तक ही सीमित 
नहीं है, यह बात भारतीय भाषाओं की लिपि क्या हो, इस पर विचार के समय 
प्रकट हुई । मैंने प्रोफेसर मिडल का ध्यान उनके इस आशय के TRÎ की 
ओर आकृष्ट किया था कि वे भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि अपनाने 
की वात क्यों कहते हैं। मेरा तकं था कि देवनागरी लिपि के स्थान पर हिन्दी 
के लिए रोमन लिपि का प्रयोग पूरी तरह अवैज्ञानिक होगा । उनके शंका उठाने 
पर मैंने स्वयं उनके नाम के उच्चारण का उदाहरण देते हुए कहा कि रोमन 
लिपि में जिस रूप में आपका नाम लिखा जाता है, उसके कारण हमारे देश में 
भिन्न रूपों में इसका उच्चारण होता है, पर देवनागरी लिपि में लिखे जाने पर 
इसका केवल एक ही उच्चारण हो सकता है। तकंसम्मत आचरण के हामी 
प्रोफसर मिडल ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि आपको इस बात 
का उल्लेख मेरी पुस्तक. ‘f चैलेंज आफ्‌ वल्ड पावर्टी' के हिन्दी संस्करण के 
“आरम्भ में अवश्य करना चाहिए | ۱ 
प्रोफेसर मिडेल अपनी रचनाओं के हिन्दी में प्रकाशन के प्रति अत्यन्त 
उत्साहित थे। वे चाहते थे कि उनके विचार इस देश के लोगों तक स्वयं उनकी 
अपनी भाषा में पहुँचें। मैं आशा करता हु कि मिडल साहित्य.का हिन्दी में प्रकाशन, 
स पुस्तक जिसकी पहली कड़ी है, हमारे देशवासियों के मन में. वांछित 
सुधारों के लिए आवश्यक चेतना जाग्रत करेगी । RE TE 
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श्रावककथन 


सन्‌ 964 की सदियों में उच्च अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों के जॉन्स होपकिन्स 
स्कूल ने क्रिस्टियन ए० 55 भाषणमाला समारम्भ करने का निश्चय किया, 
जिसका उद्देश्य उस विख्यात अमरीकी को यथासम्भव श्रद्धांजलि अपित करना था, - 
जिसने लगभग बीस वर्ष पहले इस स्कूल की स्थापना की थी । स्कूलों के प्रबन्धकों 
को आशा थी कि हमारा भाषणमंच, जो देश की राजधानी में है, उच्चकोटि की 
विशेषज्ञता-प्राप्त व्यक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के वारे में विभिन्न इष्टिकोण 
प्रकट करने और कुछ ऐसे' बुनियादी सवालों पर गहराई से विचार का अवसर 
देगा, जो तेजी से बदल रहे संसार में संयुक्त राज्य अमरीका के समक्ष मौजूद हैं | 
सन्‌ ۱969 की भाषणमाला के लिए इस स्कूल के संकाय ने स्वीडन के 
विख्यात - विद्वान्‌ और समाजसेवी, डॉक्टर गुन्तार मिडल को आमन्त्रण दिया, 
जिन्होंने हाल में तीन खण्डो में विभाजित अपना विराट्‌ ग्रन्थ एशियन ड्रामा : 
ऐन इन्क्वायरी इन टू दि पावर्टी ऑफ नेशन्स प्रकाशित किया था। डॉक्टर 
मिडल ने तुरन्त हमारा निमन्त्रण इस विचार से स्वीकार कर लिया कि उनके 
भाषण एशियन ड्रामा का तकंसंगत परिणाम बन सकते हैं। तदनुसार, मार्च, 
۱969 में उन्होंने उच्च अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों के जॉन्स होपकिन्स स्कूल में 'समृद्ध 
और निर्धन देश: ۱970 से आरम्भ दशक में विकास की नीति' शीर्षक से 
तीन भाषण किये । 
यह पुस्तक इन्हीं भाषणों का विकसित रूप है। जैसाकि शीर्षक से प्रकट 
होता है, मूल विषय वही है, लेकिन अन्य अनेक नये विषय इसमें जोड़ दिये गये हैं 
और सूल भाषणों के अलावा पर्याप्त मात्रा में नयी सामग्री भी दी गयी है । इसके 
परिणामस्वरूप नीति-सम्बन्धी निर्णयों की एक पुस्तक तयार हुई, जो विकसित 
और विकासशील दोनों देशों के लिए वास्तविक महत्त्व और दिलचस्पी की होगी | 
. 2970 से आरम्भ दशक में पदार्पण करते-समय अन्य समस्याओं के अलावा 
दो सबसे बड़ी समस्याएं हमारे सामने मौजूद हैं: )۱( विशव समुदाय किस 
प्रकार ऐसे संघर्षो से वच सकता है, जो खुल्लमखुल्ला परमाण युद्ध का रूप 
धारण कर सकते हैं; और (2) हम किस प्रकार विश्व-साधनों का प्रयोग करें . 
कि मानवता गरीवी की तात्कालिक चुनौती का सामना कर सके ओर फिर ۳ 
बेहतर वस्तुओं की ओर आगे वढ़ सके । . BES 
कटु सत्य यह है कि हम इनमें से किसी भी मोर्चे पर अधिक प्रगति नहीं कर 
सके हैं। आर्थिक क्षेत्र में, बहुत अधिक बातचीत चली है, लेकिन विकास कायो | 
के लिए प्रायः पर्याप्त पूंजी उपलब्ध नहीं हुई और इसी प्रकार साया पर्याप्तता 







` प्रभावशाली कारवाई का भी अभाव रहा। दस वर्ष ह क बाय के वर 0 ० 00 
से आरम्भ दशक को विकास-दशक घोषित किया था। इसके बाद के वर्षों में | i SR जे 
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j0 विश्व निर्धनता की चुनौती 
नवोदित देशों में विकास की गति धीमी हुई है और पश्चिम के देश विदेशों को 
सहायता देने के प्रति निरन्तर कम उत्साह दिखाते रहे हैं । र 
इन दो उत्साह तोड़ डालनेवाली प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए संयुक्त 
' राष्ट्रने ۱9705 आरम्भ दर्शक को भी दूसरा विकास-दशक घोषित किया | केवल 
समय ही वता सकेगा कि यह दूसरा महाभियान पहले अभियान से अधिक सफल 
सिद्ध होगा या नहीं । लेकिन इतना स्पष्ट है कि इतिहास के इस विशेष दौर में, 
जव अतीत की गलतियों से सवक सीखने का प्रत्येक प्रयास किया जायेगा, TIT 
मिर्डल के विवेकपूर्ण शब्द सिद्धान्तकारों और विकास के क्षेत्र में व्यावहारिक 
कार्य करनेवालों, दोनों के लिए स्वागत-योग्य होने चाहिए | i 
दूसरी नजर डालने पर हो सकता हैं उनके सुझाव स्वागत-योग्य न लगे- 
यद्यपि इन्हें सहायक अवश्य सिद्ध होना चाहिए--क्योँकि वे बड़े स्पष्ट शब्दों में 
पश्चिम के सहायता देनेवाले देशों और नवोदित देशों, दोनों को यह स्मरण दिलाते 
हैं कि यदि विश्व के विकास-सम्बन्धी लक्ष्यों को पूरा करना है, तो उन दोनों को 
कठिन प्रयास करना होगा । वे विदेशी सहायता की आवश्यकता को घटाकर नहीं 
` दर्शाते, वल्कि वारम्वार इस वात पर जोर देते हैं कि विकासशील देशों को स्वयं 
अपने लिए कितना कुछ करना चाहिए और यह कार्य तेजी से तथा प्रभावशाली 
ढंग से करना कितने तात्कालिक महत्त्व का है। वे लिखते हैं कि “विकसित देशों से 
सहायता, यद्यपि अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, लेकिन कम-विकसित देशों में विकास 
को सम्भव और तेज़ बनाने.के लिए जितना कुछ होना आवश्यक है, उसका वह एक 
छोटा-सा हिस्सा ही है। इस सहायता से भी अधिक महत्त्वपूर्णं वात स्वयं इन देशों 
के भीतर आवश्यक सामाजिक तथा आथिक सुधार Ê U 
. डॉक्टर मिडंल ने अपनी दूरदशिता के लिए संसार-भर में ख्याति प्राप्त की 
है, जो उचित ही है। 944 में, उन्होंने अपनी पुस्तक 'ऐन अमेरिकन डीलेमा : दि 
नीग्रो प्राब्लम एण्ड मॉडने डेमोक्र सी' में उन अनेक कठिनाइयों और समस्याओं की 
वड़े सटीक ढंग से भविष्यवाणी की थी जो इस देश के समक्ष 960 के वाद के वषो ' 
में जातीय सम्बन्धों के क्षेत्र में उत्पन्न हुई हँ । वह पुस्तक अपने समय से कम से कम 
[5 वर्ष आग थी । प्रस्तुत पुस्तक भी सम्भवतः इतने ही समय आगे होगी । व्यक्ति- 
गत रूप से मुझे तो संसार की बुराइयों का उनका निदान तकंसंगत और ठोस 
दिखायी पड़ता है। लेकिन इन बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने जो सुझाव 
दिये हैं, उनमें से कुछ उस समय तक सम्भवतः स्वीकार-योग्य नहीं लगेंगे, जव तक 
समय परम्परोओं, गवे, पूर्वाग्रहों और व्यवहारों को गरीव और अमीर दोनों देशों में 
समान रूप से वदल नहीं डालता। इसके बावजूद यह संसार के हित में ही होगा 
कि वह उनके विचारों पर गौर करे, जो अनेक वर्षों के व्यावहारिक अनुभव और 
सतकं अध्ययन का सार हैं। ۱ 
वस्तुतः, इस प्रकार के नीति सम्बन्धी निर्णयों का अध्ययन करने के लिए 
गुन्नार मिडेल से बेहतर स्थिति में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। जब पहली बार 
उनसे मेरी भेंट हुई, वे एक अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे 
۰۰ . . और संयुक्त राष्ट्र संघ के यूरोप सम्बन्धी आथिक आयोग की गतिविधियों का 
उतनी सुझ-बुझ और उत्साह से संचालन कर रहे थे, जो तत्कालीन परिस्थितियों 
.. ` में सम्भव था। एक युवक के रूप में उन्होंने स्टाकहोम विश्वविद्यालय में कानून . 
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और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, जहाँ 34 वषं की उम्र में वे राजनीतिक अर्थ- 
शास्त्र और सार्वजनिक वित्त के प्रोफेसर के पद पर आसीन हुए। आगे चलकर 
उन्होंने स्वीडन के वाणिज्य मन्त्री और स्वीडन की संसद्‌ के सदस्य के रूप में भी 
कामं किया । इस पृष्ठभूमि के कारण वे सिद्धान्तकार और नीति-निर्माता के बीच 
की खाई को पाटने की प्रशंसनीय स्थिति में हैं। वे सिद्धान्त को अनुभव और 
व्यवहार की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने तथा कल के संसार के बारे में 
सार्थक सुझाव देने की भी स्थिति में हैं। 

भविष्य की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करते समय, लेखक बड़ी सावधानी 
स आशावाद और निराशावाद दोनों ही खतरनाक मतों से अपने-आपको वचाता 
हैं । वह न तो एक पोलियाण्ड़ा है और न ही एक कैसाण्ड्रा । जैसाकि उसने अपने 
एक आरम्भिक अध्याय में कहा भी है, “निराशावाद की तरह आशावाद का 
भी पू्वाग्रहग्रस्त इष्टिकोण के अलावा अन्य कोई अर्थ नहीं होता ।” अतः एक : 
विद्यार्थी को जिस बात का अन्वेषण करना चाहिए वह है, यथार्थवाद, चाहे वह 
इस अन्वेषण में स्वयं अपने व्यवसाय अथवा पेशे के उस समय प्रचलित विचारों 
के संघर्ष में ही क्यों न आ खड़ा हो ।” 

यह सचमुच बड़ी ठोस सलाह है। यह हमारे जैसे लोकतन्त्र में विशेष रूप 
से ठोस है, जहाँ शासन विदेशी सहायता जैसे कार्यक्रमों को आवश्यकता से 
अधिक महत्वपूर्ण बताकर ' संसद्‌ की अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करता 
हैं । सामान्यतया, सफलता की सम्भावना का एक बेवाक मूल्यांकन पर्याप्त नहीं 
होता । विदेशी सहायता की विशेषताओं को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जाता है और 
उससे सम्बन्धित समस्याओं की जटिलताओं को घटाकर दिखाया जाता है। इसका 


शुद्ध परिणाम यह होता है कि अक्सर उपलब्धियाँ अपेक्षा से बहुत कम होती हैं, . 


विश्वसनीयता में कमी उत्पन्न होती है और संसद्‌ के कुछ सदस्यों का विदेशी 
सहायता के प्रति मोहभंग हो जाता है। इस स्थिति में आवश्यकता से अधिक 
आशावादी इष्टिकोण के खतरे स्पष्ट हो जाते हैं । विदेशी सहायता और 5 
विकास जटिलताओं और समस्याओं से परिपूर्ण हैं और यदि हम अपने वांछित 
लक्ष्यों को पुरा करना चाहते हैं, तो हमें इन तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझना होगा! 

फिर भी, हम सब इस बात पर सहमत हो सकते हैं [970 $ दशक में 
` प्रवेश करते समय संसार के समक्ष जो चुनौती मौजूद है, वह बहुत बड़ी है । इस 
चुनौती का सामना करने के लिए दोहरे जवाब की आवश्यकता हैँ: )۱( 
देशों की समस्याओं के प्रति कहीं अधिक चिन्ता का भाव और समान उद्देश्य की 
पुति के लिए समृद्ध देशों में पर्याप्त त्याग करने की कहीं अधिक तत्परता; और 


(2) विकासशील देशों में वास्तविक प्रगति, के लिए आवश्यक दूरगामी आथिक . 
और सामाजिक सुधार लागू करने के प्रति पहले से कहीं अधिक तत्परता । मुझे 


. आशा है कि यह पुस्तक दोनों पक्षों को अपने पारस्परिक उत्त रदायित्वों को अधिक 
वेहतर ढंग से समझने में सहायता देगी । - | 


वाशिगटन, डी० सी०, फ्रांसिस ओऽ و‎ | 
4 जुलाई, 69 डीन, उच्च अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों कोः? ०7 
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जव मैं अपनी पहली पुस्तक, एशियन ड्रामा : ऐन इन्क्वायरी इन टू दि पावर्टी 
आफ नेशन्स की योजना वना रहा था, मैंने अनुभव किया कि इसका समापन नीति 
सम्बन्धी एक अध्याय में होना चाहिए ۱ यह सच है कि मैं सदा मूल्य सम्बन्धी 
प्रकट मान्यताओं “के आधार पर काम करता हूँ, जो इस पुस्तक के सम्बन्ध में 
आधुनिकीकरण के आदश ही हूं, अतः मैं अनेक अध्यायों और ایا‎ गो में नीति 
सम्वन्धी निष्कर्ष निकाल सकता था, और ये निष्कर्ष उन तथ्यों के आधार पर 
निकाले जाते, जिन्हें मैं समझता था अ मैं तथ्यों और यथार्थ सम्बन्धों के आधार 
पर प्रमाणित कर चुका हूँ । लेकिन उस" पुस्तक में इस: बात का विस्तार से 
विवेचन नहीं हुआ कि कम-विकसित' देशों के विकासं को सम्भव बनाने और तेज 
करनेःके लिए कम-विकसित देशों और विकसित देशों को क्या प्रमुख नीतियाँ 
अपनानी चाहिए | | ۱ ः ۱ 2 पार फर 

लेकिन मैंने देखा और मेरे मन में यह बात पत्रकार सम्मेलनों और भेंट के 


समय पूछ गये सवालों तथा अनेक समीक्षाओं में चचित मुद्दों से आयीं कि यें स प्रश्न 


वस्तुतः एशियन ड्रामा के उस आठवें भाँग से सम्वन्धित हैं, जो उसमें नहीं है और 
जिसमें नीति सम्बन्धी वे प्रमुख निष्कर्ष होने चाहिए थे, जिन्हें मैं अपने अध्ययन के 
परिणामस्वरूप निकालना चाहता था। सावजनिक दिलचस्पी के इस प्रकार व्यावः 
हारिक परिवर्तेन को प्रशंसा के भाव सें देखते हुए और इस कारण से कि मैंने नीति 
सम्वन्धी निष्कर्षों पर अपने निश्चित विचार निर्धारित कर लिये हैं और इस 


कारण से भी कि मैं बहुत ठोस बुद्धि का आदमी हूँ, मैंने बड़ी प्रसन्तता से इन ۱ 


प्रश्नों के उत्तर/दियें। पर कभी-कभी मुझे गलत समझी गया | 
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[4 विश्व निर्धनता की चुनौती 


अध्याय पर विचार करने के अवसर से प्रसन्नता हुई, जो उसमें मौजूद नहीं था। 
एशियन ड्रामा में मैं इस तथ्य पर जोर देने के लिए उत्सुक रहा था कि मेरे 
अध्ययन का विषय दक्षिण एशिया में रहने वाली लगभग एक-तिहाई मानवता से 
ही है। दक्षिण एशिया के देशों से मेरा अभिप्राय सोवियत संघ और चीन के 
दक्षिण में स्थित, पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में भूतपूर्व फ्रांसीसी हिन्दचीन 
कें देशों से था, जिनमें इण्डोनेशिया और फिलीपीन भी शामिल 2 ۱ इससे भी 
अधिक यह विश्लेषण उन दो देशों-भारत और पाकिस्तान पर केन्द्रित था, जो 
(ब्रिटिश भारत के विभाजन, के वाद वने । इसका कारण इस. उपक्षेत्र के लोगों की 
विशाल आवादी- ही नहीं था, बल्कि यह तथ्य भी था कि विकास सम्बन्धी आंकड़े 
ओर अन्य सामग्री.इन:देशों में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध, है और उसे बेहतर 
ढंग से व्यवस्थित किया गया है। :इससे'भी अधिक महत्त्वपूर्ण वात यह थी कि 
“वहाँ विकास की समस्याओं पर लम्वे अरसे से विचार चल रहा है और यंह विचार 
परिष्कार के एक ऊचे स्तर पर जारी है। यह अन्तिम तथ्य अधिक निर्णायक था, 
क्योंकि मेरे अध्ययन का लक्ष्य समस्याओं से था और इसमें इस क्षेत्र की तत्कालीन 
प्ररिस्थितियों का विस्तृत सर्वेक्षण करने का कोई इरादा नहीं था। : ' 
“. अब जवकिःमैं उस अध्ययन के आधार-पर नीति सम्वन्धी प्रमुख निष्कर्ष 
निकालने-जा रहा. हुँ, मैं सबसे पहले: दक्षिण एशिया (और विशेषकर भारत और 
पाकिस्तान के वारे में ही विचार करता रहूंगा । लेकिन इस संक्षिप्त पुस्तक में 
नीति सम्बन्धी समस्याओं का अनुशीलन यथासम्भव सामान्य होगा, अतः यह 
`प्रायः समस्तः कम-विकसित संसार के लिए प्रासंगिक होगा।  : - 
सकिन इस पुस्तकः में मैं अपने विश्लेषणं को केवल गैर-कम्युनिस्ट देशों तक 
ही सीमित TET | हो सकता है कि“इसे पूरी तरह अच्छे विचारों से प्रेरित निर्णय 
न समझा जाये। वस्तुतः कम-विकसित कम्युनिस्ट देशों के समक्ष भी वैसी ही 
` समस्याएं मौजूद हुँ जैसी अन्य कम-विकसित देशों के समक्ष । लेकिन अनेक इष्टियों | 
से वेः बुनियादी तौर पर भिन्न तरीके से इन समस्याओं का सामना करते हैं। | 
इसके अलावा कम-विकसितःदेशों को सहायता पहुँचाने के लिए विकसित कम्यु- ۱ 
. निस्ट देशों और गेर-कम्युनिस्ट देशों के बीच सहयोग, यद्यपि उचितः और तकेसंगत 
है. es अभी भी. ie बहुत आरम्भिक चरण में है। इस पुस्तक में कम्युनिस्ट संसार 
पर विचार न करने का अमुख कारण, वस्तुतः व्यावहारिक है, ताकि इस पुस्तक 
gs ا‎ रखा जा सके। : دورد‎ a अल के 
एशियन: ड्रामा की ही एक अगली-कड़ी होने के कारण, यह पुस्तक एक इष्टि 
से एशियन ड्रामा की निर्देशिका है और नीति सम्बन्धी इष्टिकोण से कल उसका 
संक्षेप भी कहा -जा- सकता है। 3 अत: मैं अनेक; समस्याओं के अधिक व्यापक अनु- 
शीलन और.साहित्य : के स्रोतों के रूप में एशियन- ड्रामा का अनेक बार उल्लेख 
करने को स्वयं को {स्वतन्त्र समझूखा । - जहाँ कहीं किसी इस्टिकीण अथवा मुद्दे को 


न ی‎ 
५. इस पुस्तक में दक्षिण एशिया और जिन अन्य क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है उनकी 
ss ड्रामा : ऐन इन्क्वायरी इन टू दि पावर्टी ऑफ 
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अधिक विस्तार से समझाने की आवश्यकता होगी, इसी औचित्य के आधार पर, 
मैं अपनी अन्य पूर्व-प्रकाशित पुस्तकों का उल्लेख भी उचित मानूंगा। प्रस्तुत 
पुस्तक में जव कभी उपयुक्त सन्दर्भ-ग्रन्थों के उल्लेख के विना अन्य लेखकों के 
उद्धरण दिये जायेंगे, तो इसका यही अभिप्राय होगा कि सम्बन्धित सन्दर्भ-गरन्यों 
का उल्लेख पाद-टिप्पणियों में उल्लिखित एशियन ड्रामा के लाय त में हो चुका 
है। अव क्योंकि पाद-टिप्पणियों का सम्वन्ध प्रायः पूरी तरह से एशियन ड्रामा से 
है, यह आशा की जाती है कि पुस्तक के भूल पाठ में बार-बार पाद-टिप्पणियों की 
संख्या का उल्लेख सामान्य पाठक को दिक्कत में नहीं डालेगा | सामान्य पाठक 
से इन पाद-टिप्पणियों की उपेक्षा कर देने का अनुरोध किया जाता है। 

यह एक राजनीतिक पुस्तक है और इस कारण से, मेरे दर्शन के अनुसार, 
केवल विशेषज्ञों, अधिकारियों और पेशेवर राजनीतिज्ञों को ही लक्ष्य मानकर नहीं, 
बल्कि सम्वन्धित विषय में दिलचस्पी रखनेवाले सामान्य लोगों को ध्यान में 
रखकर भी लिखी जानी चाहिए । अतः मैंने अपने सन्देश को यथासम्भव प्रत्यक्ष 
और सरल बनाने का भरपूर प्रयास किया है। यद्यपि यह कायं करने में मैंने अपने 
इस इरादे का त्याग नहीं किया कि नीति सम्बन्धी मेरी सिफारिशें तथ्यों और 
प्रकट रूप से वणित मूल्य सम्वन्धी मान्यताओं का तकेसंगत निष्कर्ष मानी जायें । 
मैंने कोई राजनीतिक अथवा राजनयिक सतकंताएँ नहीं बरती हैं, बल्कि यथासम्भव 
स्पष्टता से अपनी बात कहने का प्रयास किया है । मैं जॉन केनेथ TOT थ के 
[969 के उस वक्तव्य को अपने आदर्श वाकय के रूप में सामने रख सकता हँ 
जो उन्होंने 'अमेरिकन्स फार डमोक्रे टिक एक्शन' नामक संगठन के अध्यक्ष पद 
अवकाश प्राप्त करते समय अपने भाषण में कहा था: ठ : 

“हम कृतसंकल्प हूँ कि उदारतावादी राजनीति में पूर्वाग्रह से मुक्ति से एक 
नया मानक कायम होगा--आज से यह केवल गर्व का ही विषय न होगा, बल्कि 
एक आवश्यकता भी होगी कि हम केवल वही बातें कहें जो हम सोचते हैं और 
इन बातों को उसी रूप में कहें जिस रूप में इन्हें देखते हैं। आवश्यकता हुई तो 
हम ऐसे लोगों का विरोंध करेंगे, जो अन्य इष्टियों से योग्य हैं, लेकिन राजनीतिक 
शब्दाडम्बर के आदी हैं। जहाँ कहीं हमें यह सन्देह होगा कि कथनी और करनी E 
के वीच वडा अन्तर है, हम अपना विरोध प्रकट करेंगे।'' (ब 
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i6. विश्व निर्धनता की चुनौती 


समस्याओं के बीच घनिष्ठ समानता है और उन तरीकों के मध्य भी जिन से ये. 
दोनों. प्रकार की समस्य/एँ जनमानस में दिखायी पड़ी हैं, और नीति सम्वन्धी 
निर्णयों के आधार पर इनः पर विचार और कार्रवाई हुई है । आरम्भ में; इन 
दोनों प्रकार की. समस्याओं ने उस प्रक्रिया के माध्यम से जनता की चेतना और 
राजनीतिक क्षेत्र में महत्त्व का स्थान ग्रहण किया, जिसे मैं वौद्धिक और नतिक 
परिशोधन कहता हूँ । ۱ । ८४ 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह परिशोधन दूसरे महायुद्ध के तुरन्त बाद हुआ ओर 
इसके वाद जोःमहान्‌ः राजनीतिक परिवर्तन हुए, वे भी इसका कारण बने । संयुक्त 
राज्य अमरीका में आथिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इष्टि से! कष्ट भोग रहे 
लोगों के समुदाय:के प्रति जागृति, और चेतना तथा इस सम्वन्ध में कुछ करने की 
आवश्यकता 950 से आरम्भ दशक के अन्त और 960 के बाद के आरम्भिक वर्षो 
तक अनुभव नहीं की गयी । अन्तर-सरकार संगठनों के सचिवालयों ने आँकड़ों का 
जो व्यापक अध्ययन किया, उसने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस परिशोधन के कार्यं और 
कारण दोनों का काम किया। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका में आँकड़ों 
सम्बन्धीः ی ناه‎ भाषणों और सम्मेलनों ने इसे जन्म दिया | 

जहाँ तक गय समस्या का सम्बन्ध है, 960 से आरम्भ दशक को 
राष्ट्रपति जॉन एफ० कंनेडी के प्रस्ताव पर 'विकास दशक' घोषित किया गया। 
यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ की। महासभा के सर्वसम्मत निर्णयः से की गयी । 
और संयुक्त राज्य अमरीका में राष्ट्रपति लिडन बी० जॉन्सन ने ]964 के आरम्भ 
में “गरीबी के' विरुद्ध विना शतं युद्ध की घोषणा की और आगे चलकर 'महान्‌ 
समाज' की परिकल्पना जनता: के समक्ष रखी | दूसरे महायुद्ध के बाद से पिछड़े 
Cl गरीबी के-गते'से निकालने की ऐसी ही करुण घोषणाएं अक्सर की 
जाती रहीं | ۱ 

जैसाकिः:इस; पुस्तक में संकेत किया ज/येगा; इन दोनों प्रकार की समस्याओं 
के बीच बहुत बड़ी बुनियादी समानताएं हैं। यथार्थ इष्टि से संयुक्त राज्य 
अमरीका. में ऐसे जन-समुदाय हैं; जो स्थानिक, सामाजिकः और आथिक दृष्टि से 


. अध्चिकांश अमरीकियो से बिल्कुल अलग-थलग हैं, जबकि अधिकांश अमरीकी 
- बहुत आरामदेह परिस्थितियों में रहते हैं। अतः अमरीका के समक्ष विकास 


सम्बन्धी जो समस्याएं हैं, वे अनेक तरीकों से कम-विकसित देशों जैसी ही हैं | 
पर महत्त्वपूर्ण अन्तर भी हूँ, जिनमें से अधिकांश का सम्बन्ध इस तथ्य से है कि 
सयुक्त राज्य अमरीका में सचमुच गरीब लोग बहुत छोटे अल्पमत में हैं, कम- 
विकसित देशों में इनका बहुमत है और इसी प्रकार पूरे संसार में भी गरीब लोगों 
की संख्या अमीर लोगों से बहुत:बड़ी है। 

अन्य समानताएँ भी हैं । सुक्त राज्य अमरीका में गरीवी विरोधी कार्यक्रम 
को आरम्भ से ही बहुत मामूली समझा: गयाःऔर स्थिति: में सुधार के लिए जिन 
सुधारों की.आवश्यकता थी और जैसी भावुक घोषणाएँ की गयी थीं, गरीबी 
समाप्त करने का कार्यक्रम उसके अनुरूप नहीं था। यह योजना के अनुसार 


. संचालित नहीं'थाः। यह सचमुन्न कृत्रिम बनः गया और इसका संचालन जाला ۲ 
सेःनहीं'हुआ। ۳ फिर भी 25 ae करना सम्भव? था कि यह भविष्य में घटने 
बाली किसी बडी घटना का समारम्भ था और आगे चलकर इसे व्यापक और 
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यथार्थवादी आयोजन के निश्चित ढाँचे में وچ‎ और समन्वित कर दिया जायेगा | 
यह तथ्य स्वय प्रकट है कि विश्वव्यापी गरीबी विरोधी कार्यक्रम के रूप में हमारे 
समक्ष जो भी कार्यक्रम था, वह उन्हीं खामियों से आज भी ग्रस्त हैं, जिनसे पहले 
ग्रस्त था, यद्यपि ये खामियाँ कुछ बढ़ी ही हैं; और इस तथ्य का इस पुस्तक में और 
स्पष्टता से विवेचन' किया जायेगा । 

संयुक्त राज्य अमरीका में हाल के वर्षों में गरीबी सम्बन्धी बौद्धिक ओर 


नैतिक प रिशोधन ने अनेक शक्तियों के प्रभाव के कारण अपनी गतिशीलता खो ° 


दी है, जिनमें विएतनाम युद्ध में संगुक्त' राज्य अमरीका के निरन्तर अधिकाधिक 
मात्रा में फंसते जाने का तथ्य भी शामिल है। इस युद्ध ने अमरीका के लोगों और 
विशेषकर वाशिंगटन में: बैठे उनके शासकों कें ध्यान को पूरी तरंह अपने ऊपर 
ही केन्द्रित कर लिया है । इसने उपलब्ध वित्तीय साधनों को भी आत्मसात्‌ कर 
लिया है और इसका एक प्रभाव स्वदेश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति कें रूप में प्रकट 
हुआ है ۱ एक ऐसे युद्ध के अधिक गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हैं, जिसे अनेक 
अमरीकी संयुक्त राज्य अमरीकी के शेष संसार से अपने सम्बन्धो कें प्रति गलत 
इष्टिकोण पर आधारित मानने के साथ-साथ गैर-कानूनी; ऋरतापूर्णे और अनैतिक 
भी मानते हैं । कुछ अन्यं लोगों नें, युद्ध कें प्रति इस निरन्तर बढ़ते विरोध के 
समक्ष, स्वयं अपने देश के अभावग्रस्त लोगों के प्रति भी अपने हृदय को और 
अंधिक कठोर वना लिया हैं। 

जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी विरोधी कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, हमने 0 
से आरम्भ दशक में यह देखा है कि अनेक समृद्ध देशों में और विशेषकर संयुक्त 
राज्य अमरीका. में एक समानान्तर आन्दोलन ने कम-विकसित देशों की सहायता 
करने की लोगों की तत्परता में कमी की है । इस बीच इन देशों का वास्तविक 
विकास व्यापक रूप से धीमा हुआ है। ये दो अन्तिम प्रवत्तियाँ वस्तुतः इस 
पुस्तक का प्रमुख विषय हैं । 

अन्य महत्त्वपूर्ण अन्तर भी हैं, जो समानताओ को कम तंकंसम्मत बनाते 
. हैं । संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसा राजनीतिक और प्रशासनिक ढाँचा है, जो 
भारी-भरकम और केन्द्र और अन्य स्थानों पर निहित स्वार्थों से ग्रस्त होने के 
बावजूद यथार्थवादी आयोजन को सम्भव बना सकता था, ईप आयोजन को 
उद्देश्यपृर्ण और प्रभावशाली ढंग से लागू करने का प्रयासं कर सकता था--यदि' 
यह करने की इच्छा मौजूद होती । जहाँ तक पूरे विश्व का सम्बन्ध है, कोई एक 
सरकार नहीं है । अतः इसके निर्णयों को लागू करनेवाला कोई एकोकृत प्रशासन 
` भी नहीं है। और जहाँ तक मेरी नजर जाती है, ऐसे किसी प्रशासन और सरकार 
की सम्भावना भी दिखायी नहीं पड़ती । 

हमारे युग के अन्तर-सरकार संगठन एक बहुद्देशीय पृष्ठभूमि और बहुमुखी 


परिस्थितियों में राष्ट्रीय राजनय के संचालन के सहमति-भ्राप्त साँचे-भर हैं।. 


फिर भी विभिन्न सरकारों की सहमति को सम्भव बनाकर ये अपना महत्त्व प्रकट 
कर सकते हैं । इसके अलावा, इनमें से कुछ संगठन इस स्थिति में भी हूँ कि उतके 
सचिवालय, अध्ययन करने के अलावा, पहल कर सकते हैं. और विभिन्‍न देशों 


की सरकारों के बीच जो सहमति.होती है, उसे लागू करने का माध्यम बन | 


सकते हैं । 
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कम-विकसित देशों को मिलनेवाली सहायता के आयोजन और समन्वय की 
खामियों के लिए अन्तर-सरकार संगठनों को केवल आंशिक रूप से ही दोष दिया 
जा सकता है और विभिन्न देशों द्वारा स्वयं अपनी ओर से सहायता देने की प्रवृत्ति 


- में हाल में जो स्थिरता और कमी आयी है, उसके लिए. तो इन्हें और भी कम 


दोष दिया जा सकता है। यह कमी विकसित देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना 
में सहायता की निरन्तर घटती हुई राशि के रूप में हुई है। वस्तुतः इन संगठनों 
के सचिवालय, उन सीमाओं के भीतर काम करते हुए और सम्बन्धित सरकारों 
की भत्सेना का लक्ष्य बने विना, विकसित और कम-विकसित देशों के बीच 
निरन्तर बढ़ती हुई खाई का ही नहीं, वल्कि अधिक मात्रा में सहायता देने का 
भी با‎ कर रहे हैं। वे सहायता के इस-आयोजन की कुछ रूपरेखाएँ भी प्रस्तुत 
कर रहे हैं। ۱ ۱ 

स्वयं अपनी सहायता सम्बन्धी गतिविधियों में वे समन्वय के एक सम्मानित 
स्तर पर पहुँच जाने में भी सफल हुए हैं । इस प्रकार “अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण 
और विकास 3 तथा 'खाद्य और कृषिं संगठन' के बीच व्यावहारिक सहयोग के 
परिणामस्वरूप 'खाद्य और कृषि संगठन' उससे कहीं अधिक बड़ी राशि दे सका है, 
जितनी वह स्वयं अपने बजट से देने की वात सोच सकता था | 

लेकिन अन्तर-सरकार संगठनों के माध्यम से जो सहायता वितरित की. 

जाती है, वह उस सहायता का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा है जो आज भी 
अधिकांशतया--लगभग 90 प्रतिशत--विकसित देशों की राष्ट्रीय सरकारें स्वयं 
अपने आप प्रत्यक्ष रूप से देती हैं । इतना ही' नहीं, जैसाकि इस पुस्तक में जोर 
देकर उल्लेख किया जायेगा; दोनों: प्रकार के विकसित देशों से ,मिलनेवाली 


` सहायता, यद्यपि अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, पर उसका एक बेहद. छोटा हिस्सा है; 


पिछड़े हुए देशों के विकास को सम्भव बनाने और उसे: तेज करने के 
लिए मिलनी चाहिए । इस सहायता से भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात स्वयं इनः 
देशों के भीतर सामाजिक और आथिक सुधार हैं, जिनकी अत्यन्त अपेक्षा और 
आवश्यकता है | न ॐ; 


अन्तराष्ट्रीय अर्थशास्त्र अध्ययन संस्था, ۱ गुन्नार मिडल 
स्टॉकहोम विश्वविद्यालय 


[ अक्तूबर, 69 
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अध्याय : 4 
टुष्टिकोणो को पूर्वाग्रहो से 


मुक्त करने का प्रयास 


कम-विकसित देशों! की विकास योजनाओं के नीति निर्धारण में तकंसम्मत 
निष्कर्षं निकालने के लिए हमें-सम्बद्ध और महत्त्वपूर्ण - मूल्य सम्बन्धी मान्य- 
ताओं के अलावा जिनका स्पष्ट रूप से ध्यान रखा गया.है-कम-विकसित 
देशों की परिस्थितियों की यथार्थवादी संकल्पना की जरूरत है।” मेरा विचार 
है कि विकास की कमी, विकास और विकास के लिए आयोजन जैसी हमारी 
वर्तमान संकल्पनाओं का झुकाव उस दिशा में बहुत अधिक है जो बुनियादी 
तौर पर अवसरवादी है। इन संकल्पनाओं को वैज्ञानिक और लोकप्रिय दोनों 
प्रकार के आथिक साहित्य में और इससे भी अधिक खतरनाक तरीके सें कम- 
विकसित देशों की योजनाओं में प्रस्तुत किया गया है। अतः हमारे नीति 
सम्वन्धी निष्कर्ष, यथार्थ सम्वन्धी उन विचारों पर आधारित हैं, जिन्हें विधिवत्‌, 
यद्यपि जानबूझकर नहीं, मिथ्या किया जा रहा है। ET 

इस पर आश्चय नहीं होना चाहिए। सर्वेव्यापी अज्ञान की तरह, FAT 
ज्ञान का दावा करनेवालों में सत्य से हटकर अवसरवादी दिशा अपना लेने की 
भी प्रवृत्ति है ।* ः A> 
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सहायक होता है। 


. उपनिवेशकाल में और ठीक दूसरे महायुद्ध के समय तक तथाकथित “पिछड़े 
हुए او‎ (उस समय इनमें से अधिकांश 'देश' नहीं थे) के लोगों की गरीवी के 
जो लोकप्रिय और अधिक परिष्कृत स्पष्टीकरण दिये जाते थे, वे आज हमें शुद्ध 
रूप से एक विशेष. छ بیدا‎ से तैयार स्पष्टीकरण दिखायी पड़ते हैं, जिनका 

हेश्य उपनिवेशी { और व्यापक रूप से समृद्ध देशों को इन लोगों की 
और विकास की कमी की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी से मुक्त 

करना था।* ह 
उस समय इस बात को अनुभवजन्य और अनुभव के आधार पर प्रमाणित 
मान लिया गया ۲ पिछड़े हुए क्षेत्रों के निवासी इस प्रकार निमित हैं कि 
उनके भीतर यूरोप के लोगों से भिन्न तरीके से प्रतिक्रिया होती है वे सामान्यतया 


. अपनी आय और रहन-सहन के स्तर को वेहतर बनाने की. सम्भावनाओं के प्रति 


सकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया नहीं करते आलसीपन और अकुशलता की उनकी 
प्रवृत्ति और वेतन के आधार पर काम तलाश और स्वीकार करने की उनकी 
अनिच्छा इस बात का प्रमाण मानी गयी है कि उन्हें किसी भी वस्तु की खास 
आवश्यकता नहीं है, उनका आथिक अन्तरिक्ष बहुत सीमित है, उनके मन में वस 
जैसे-तैसे जीवित वने रहने, आत्मनिभेरता, निश्चिन्त स्वभाव और काम के बिना 
आराम का जीवच बिताने की प्रवृत्ति है. : 

अधिक परिष्कृत लेखन में इन प्रवृत्तियों की जड़ों को सामाजिक सम्बन्धो 
और संस्थाओं की सम्पूर्ण प्रणाली के विभिन्‍न तत्त्वों में निहित माना गया और यह 
समझा गया कि ये तत्त्व धामिक मान्यताओं और रूढ़ियों से शक्ति प्राप्त करते हैं 
ओर उपनिवेशी शक्तियाँ स्पष्ट और उचित-कारणों से इन धामिक मान्यताओं 
और रूढ़ियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहतीं। यदा-कदा यह भी कहा जाता कि 
पोषण को कमी और व्यापक पमाने पर रहन-सहन का नीचा स्तर, कार्यक्षमता में 
कमी करता था और ये वातें डटकर काम करने की इच्छा और योग्यता को कुछ 
सीमा तक प्रभावित करती थीं । लेकिन ऐसे मानसिक लक्षणों और उत्पादकता में 


, कमी तथा रहन-सहन के नीचे स्तर के अन्य कारण भी थे, पर यह नहीं माना गया 


कि ऐसे स्पष्टीकरण स्वयं विकास को सच्ची सम्भावनाओं का मागं प्रशस्त कर 


. सकते थे । ' ै 


निरन्तर डटकर .काम करने के प्रति इन लोगों की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में 
जलवायु को भी एक महत्त्वपूर्ण कारण बताया गया । इस विचारधारा को जातीय 


* दृष्टि से निचले स्तर का होने के सिद्धान्त ने बहुत प्रभावित किया था और 
 प्रकारुऐसी किसी भी नीति. के लिए दरवाजा बन्द कर दिया था, जो उस सम 
स E व्यापार और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति के 


2 


0 ः ce i _ पश्चिम के सांस्कृतिक नुवंश-विज्ञानियों को छोड़कर, ۱ जिन्हें उपनिवेशी 
सामान्यतया ` स्वीकार करती थीं ओर जिनकां कभी-कभी ही 


۳ ۰ 
के 
۹ 7 
سای‎ se انس‎ a + مج‎ 6 
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लोगों की क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए किया जाता था, इन तथाकथित पिछडे 
क्षेत्रों की परिस्थितियों के वारे में कोई गम्भीर अनुसन्धान नहीं किया गया | 

नुवंश-विज्ञानियों की दिलचस्पी केवल यह पता लगाने में थी कि-ये लोग कैसे 
रहते थे और किस प्रकार अपना अस्तित्व कायम रख पाते थे। कुछ अपवादों को 
छोड़कर उनका दृष्टिकोण गतिहीन था । परिवतंनोंको अक्सर स्थापित सामाजिक 
सम्बन्धों में 'व्यवधान' बताया गया। यद्यपि ये लोग यूरोप के जातीय केन्द्रण के 
विपरीत प्रतिक्रिया कर रहे थे और सर्वाधिक आदिम जातियों के सामाजिक संगठन 
को संगतता और सोद्देश्यता प्रदान कर रहे थे--यह नुवंश-विज्ञान सम्वन्धी उनके 
अनुसन्धान की संवेदनशीलता और मान्यता थी--ले किन उनके दृष्टिकोण के गति- 
हीन गो ने सदा उस उपनिवेशी सिद्धान्त का समर्थन किया, जिसका मैंने संकेत . 
किया है | 

वस्तुतः सर्वाधिक विलक्षण वात यह है कि उपनिवेशी युग में अर्थशास्त्रियों ने 
पिछड़े हुए क्षेत्रों की गरीवी की समस्याओं के बारे में इस तथ्य के बावजूद कि-यह 
विषय उनुके अध्ययन के क्षेत्र के भीतर आता है, कोई ध्यान नहीं दिया । समग्र 
दृष्टि से, इन क्षेत्रों का जन-समुदाय उस समय भी इतना ही गरीब था और उनका 
जीवन इतना ही कष्टपूर्ण था, जितना आज है। इसमें अर्थशास्त्रियों की दिलचस्पी 
का खुल्लमखुल्ला अभाव तत्कालीन विश्वव्यापी राजनीतिक स्थिति का परिचायक | 
था । उपनिवेशी शासन ऐसे नहीं थे कि ऐसे किसी अनुसन्धान: को राजनीतिक और 
सावंजनिक हित का विषय बनाकर आर्थिक पिछड़ेपन के वारे में बड़े पैमाने पर 
अनुसन्धान की व्यवस्था करते । 

लेकिन अब स्थिति आमूल रूप से बदल गयी है। दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के 
बाद से उन देशों को समस्याओं के बारे में, जिन्हें अब 'कमःविकसित देश' कहा 
जाता है और जिसका अभिप्राय इस गतिशील संकल्पना से है कि उन्हें विकास 
करना चाहिए, अनुसन्धानों की बाढ़-सी आ गयी । यह बाढ़ निरन्तर और तीव्र होती हू 
जा रही है, जिसमें हम अर्थशास्त्रियों ने पहल की है और पिछड़ेपन, विकांसतथा | 
विकास के आयोजन की समस्याओं का सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते / २ 
हुए अध्ययन शुरू किया है। 3 RP Fa و‎ 

अनुसन्धान की दिशा और मात्रा में जो, अचानक और बहुत बड़े یی‎ पर EE 
परिवर्तेन आया है वह समाज-विज्ञानो के स्वतः और स्वय-स्फू्त विकासका | 
प्रमाण निश्चय ही नहीं है। इसके विपरीत यह उन व्यापक राजनीतिक प्रति 
क्रियाओं और असफलताओं का परिणाम है, जिनका را‎ रेसे सामान्यसम्बन्ध | 
है : पहले, तेजी से उपनिवेशी व्यवस्था की समाप्ति; 7 8 । कम-विकसित 55 ` | 
विकास की उत्कट इच्छा E उस शिक्षित और परिष्कृत उच्च वर्गों की विकास | 
की उत्कट अभिलाषा जो अपनी ओर से सोचते, बोलते A कार्य करते हैं; ی‎ हैं। और 
तीसरे, अन्तर्राष्ट्रीय तनाव, विशेषकर शीतयुद्ध, जिसने कम-विकसित देशों के भाग्य ही 
को विकसित देशों की विदेश नीति की चिन्ता का एक विषय बना दिया e Sr च 











समाज-विज्ञान यदा-कदा ही नये परियों का मागे प्रशस्त करते हैं.-हमारे कार्य 
का निरन्तर पुननिर्धारण नियमित रूप से राजनीति के क्षेत्र से होता है--एक 
आमूल और पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर प्रकट होते हुए, होते हुए देखा 
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24 ° विश्व निर्धनता को चुनौती 
हो | इस बार यह हम लोगों द्वारा अपनी पहल पर शुरू किया गया कायं-भर नहीं 
रहा, जिसे धीरे-धीरे एक के बाद एक देश में उस समय व्यापक मान्यता मिली, 
जब सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ इसके लिए और परिपक्व होती 
« गयीं। उदाहरण के लिए विकसेल. कीन्स के - व्यापार के उतार-चढ़ावों सम्बन्धी 
दृष्टिकोण का उल्लेख किया जा सकता है ।९ पश्चिमी संसार के समस्त अर्थशास्त्री 
अपने कार्य के लिए नयी मुल्य सम्बन्धी मान्यताओं और कार्यक्षेत्र की एक नयी 
दिशा को स्वीकार करने लगे । इस समय तक ये लोग इनका अध्ययन नहीं करते 


थे और ये प्रकट रूप से इस महान्‌ परिवर्तन की राजनीतिक परिस्थितियों से . 


अनभिज्ञ थे । 
इस वात की आलोचना नहीं की जानी चाहिए कि हमारे समाज में केवल 


उस विषय का अनुसन्धान किया जाता है, जिसे राजनीतिक इष्टि से महत्त्वपूर्ण * 
समझा जाता है। इसका केवल यह अर्थ होता है कि हम वैज्ञानिक लोग उस | 


समाज के आह्वान के उत्तर के रूप में कार्य करते हैं, जिसका हम एक अंग हैं 
और हम यह कार्ये उन समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और समाधानों 
का सुझाव देने के लिए करते हैं जो लोगों के मन-मस्तिष्क पर छायी रहती हैं और 
जिनके बारे में वे ओर वेहतर जानकारी चाहते हैं। यद्यपि हम यह कामना कर 
. सकते थे कि वैज्ञानिकों के रूप में हम लोगों को भविष्य के संकेतों को बेहतर रूप 
से समझ लेना चाहिए था, ताकि हमारे समाजों को नियमित रूप से अचानक 
सामने आ खड़ी होनेवाली समस्याओं का सामना न करना पड़ता और तदनुसार 
अपनी नीतियों को इन तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार जल्दबाजी में 
निर्धारित न करना पड़ता | 

लेकितत निरन्तर प्रकट हो रही राजनीतिक शक्तियों. की आवश्यकताओं के 
अनुसार हमारे कार्य की दिशा में यह: निरन्तर परिवर्तन उन पूर्वाग्रहों का कारण 
नहीं बन सकता, जो हमारे अनुसन्धान के परिणामों को ही निरंथक सिद्ध कर दें. 

. यद्यपि अनुसन्धान के क्षेत्र में यह परिवर्तन उन आवश्यकताओं के अनुरूप 


हमारे काम की उचित पुनर्व्यंवस्था का. भी प्रतीक है, जिनकी आवश्यकता समाज . 


अनुभव करता है । इसके प्रति चेतना और यह जानकारी कि परिवतंन इतना 

आमुल हुमा आ है, हमें यह समझ लेने: के लिए प्रेरित करेगी कि इन्हीं राजनीतिक 
* परिब का मान हासा क ख के इष्टिकोण को भी प्रभावित करेगा | 
अनुसन्धान को केवल चयी दिशा देने के अलावा, यह प्रभाव निश्चय ही कुछ असंगत 
पूर्वाग्रहों को जन्म दे सकता है। ` ۱ र म 
۳ نو له‎ भावनाओं से भरी हुई है, 

र देश यह अनुभव के उनके महत्त्वपूर्ण हित दाव पर लगे हैं 
कम-विकसित देशों की समस्याओं के वारे में समृद्ध देशों में जो ای‎ 
हुआ है, उसके पूर्वाग्रहों का I स्रोत. समृद्ध देशों के राजनीतिक हित होंगे, 
क्योंकि इनके हित ऐसी अनेक बातों ê: हैं कि कम-विकसित देशों में क्या होता 
है और क्या होना-चाहिए, कि इन देशों में किस रूप में इन हितों को सरकारी 
तौर पर और लोकप्रिय आधार पर अनुभव और व्यक्त किया जाता है। 


मैंने अन्यत्र इस विषय का अधिक विस्तार से अनुशीलन किया है।” वर्तमान ' 


सन्दर्भ में मैं स्वयं को इस बात तक सीमित रखूंगा कि अवसरवादी प्रवृत्ति कम- 





€ 
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विकसित देशों की समस्याओं के प्रति सामान्यतया 'अमँत्रीपूर्ण' इष्टिकोण को 
जन्म नहीं देती । यह उस समय तक नहीं होता, जब तक ये देश शीतयुद्ध की इष्टि 
से विभाजित खेमों में से किसी एक खेमे के पूर्णतः पिछलग्गू न बन जायें | 

इसके विपरीत अनुसन्धान के 'राजनयिक' बन जाने की प्रवृत्ति वनी रहती है। _ 
यह सहिष्णु और सामान्यतया आवश्यकता से अधिक आशावादी बन जाती है। यह 
कार्य ऐसे तथ्यों से वच निकलने की प्रवृत्ति के कारण होता है, जो उलझन में 
डालनेवाली समस्याओं को जन्म देते हैं। इन तथ्यों को अनावश्यक तकनीकी 
शब्दावली की आड़ में छिपाया जाता है अथवा इनका अनुशीलन बच निकलने की 
प्रवृत्ति और 'सूझवूझ' के तरीके से किया जाता है । स्वाधीनता के नव युग में, कम- 
विकसित देशों सम्बन्धी समस्याओं के क्षेत्र में, राजनयिक तरीके से सोचने ओर 
कार्य करने की प्रवृत्ति “गोरे आदमी का वोझ” का एक नया स्वरूप बन गयी है। 

यदि कम-विकसित देशों का बुद्धिवादी वर्ग यह समझ जाता कि उनकी 
समस्याओं के प्रति इस दृष्टिकोण में कितना कृपाभाव भरा है, तो वे इस वात से 
स्वयं को आहत और अपमानित अनुभव करते। लेकिन कुछ ऐसे कारणों से, 
जिनका उल्लेख मैं आगे चलकर करूंगा, ये लोग सामान्यतया--और यहाँ तक 
कि अधिक कडाई से--स्वयं ऐसे ही पूर्वाग्रहग्रस्त विचार का शिकार बने 


रहते हैँ । 

“कम-विकसित देशों” के लिए विभिन्न प्रशंसापूर्ण शब्दों के प्रयोग पर जो 
सामात्य सहमति है, वह इस मानसिक षड्यन्त्र का एक संकेत और लक्षण है। 
एक ऐसा ही शब्द “विकासशील देश” है ।१ वस्तुतः यह शब्द तर्कसंगत नहीं है 
क्योंकि भारी-भरकम शब्दावली के माध्यम से यह अभिव्यक्ति यह माँग करती है 
कि क्या सम्बन्धित देश विकांस कर रहा है अथवा नहीं। अथवा इस वात की 
सम्भावना दिखायी पड़ती है किं यह भविष्य में विकास कर सकेगा। इसके अलावा 
इस अभिव्यक्ति से यह विचार प्रकट नहीं होता, जो यह सचमुच प्रकट करना 
चाहता है: कि यह कम-विकसिंत देश है, यह विकास करना चाहता हैं, और 
सम्भवतः यह विकास के लिए योजनाएं वना रहा है। . ۱ 

अपने-आपकमें शब्दावली की यह राजनीति महत्त्वहीन दिखायी पड़ सकती है, 
लेकिन इस इष्टि से इस पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि कम-विकसित देशों की 
समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक इष्टिकोण में घुस आये गहरे पूर्वाग्रहों का संकेत इससे 
मिलता है। ۱ 

J दिशा में पूर्वाग्रहों के संचालन Fl Aa नूत त्त एक अधिक 
यान्त्रिक कारण से मजबूत हुई है, जिसका सम्बन्ध उस शीघ्रता और तीव्रता से है, 
जो हम अर्थशास्त्रियों ने पहले पूरी तरह से अछूते क्षेत्र के व्यापक अनुसन्धान में 
अपनायी है | | विय 

तकंसंगत अनिवार्यता के कारण अनुसन्धान का समारम्भ विश्लेषणात्मक पूर्व 3 
संकल्पनाओ अथवा मान्यताओं के आधार पर होता है U अतः यह स्वाभाविक | 
था कि विकसित देशों के अध्ययन के लिए जिन सैद्धान्तिक उपादातों का उपयोग 0O 
किया गया था, उनका यह सोचे विना ही किकम-विकसित देशों के यथार्थ के O 


लिए वे पर्याप्त हैं अथवा नहीं, प्रयोग किया गया। | ی‎ E 
यह कार्य इसलिए और अधिक आसानी से किया जा सका क्योंकिकम- 
र و‎ 2 व 





` जाना चाहिए । यह सच है कि समस्त 
- लेकिन उन तत्त्वों को निकालकर सरलीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती 


“ 4 


६” 
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विकसित देशों की वास्तविक परिस्थितियों और वास्तविकता पर आधारित 
सामाजिक सम्वन्धों के बारे में बुनियादी ज्ञान की अत्यन्त कमी थी क्योंकि इन 
आँकड़ों को इस इष्टिकोण की संकल्पनात्मक श्रेणियों के अनुसार एकत्र और 
विश्लेषित किया गया था, लेकिन जव आवश्यक आँकड़े एकत्र किये गये और 
उनका विश्लेषण किया गया, तो भी उनसे परम्परागत अथवा “युद्ध के बाद के 
दृष्टिकोण”? में कोई परिवर्तन नहीं आया । मैंने शब्दावली के माध्यम से RTT 
से वचने के लिए “युद्ध के वाद का इष्टिकोण' जैसी अभिव्यक्ति का प्रयोग किया 
है । इन विश्लेषणों के परिणामस्वरूप जो अपार आँकड़े प्राप्त हुए, उदाहरण के 


` लिए उनमें 'बेरोजगारी' और “अद्ध-बेरोजगारी”” के आँकड़े शामिल हैं, उनसे 


किसी कम-विकसित देश के आथिक यथार्थं को समझने में या तो कोई सहायता 
नहीं मिलती; अथवा इन आँकड़ों के माध्यम से जो कुछ समझाने की कोशिश की 
जाती है उससे एकदम विपरीत निष्कर्ष निकलता है। 

इस प्रकार अनुभवजन्य आथिक अनुसन्धान उथला और लुटिपूर्ण बन गया 
और इसके साथ ही दृष्टिकोण में निहित संकल्पनाओं और सिद्धान्तो को कसौटी 
पर कसने के लिए भी कम उपयुक्त हो गया । इसके स्थान पर, कम से कम कुछ 
समय के लिए, यह हुआ कि अब अनुसन्धानकर्ता को अपना खेल खेलने के लिए 
आँकड़े उपलब्ध हो गये, अतः उसके भीतर अपने मूल और पूर्वाग्रहग्रस्त इष्टिकोण 
को और मजबूत बनाने की प्रवृत्ति वढी | 

मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि विकसित देशों में 'शुद्ध' आथिक इष्टि से किया 
गया विश्लेषण उपयोगी सिद्ध हो सकता है और इसके उपयुक्त निष्कर्षं निकल 
सकते 6۱ इसका कारण यह है कि ये संकल्पनाएँ, नमूने और सिद्धान्त विकसित 


' देशों के यथार्थे के पर्याप्त रूप से उपयुक्त होते हैं। ये विश्लेषण रोजगार और 
. बेरोजगारी, वचत, पूँजी विनियोग और उत्पादन तथा समग्र रूप से इन सब 


बातों के वारे में हो सकते हैं। 
लेकिन कम-विकसित देशों में यह इष्टिकोण एकदम लागू नहीं हो सकता । 
यह कार्य विश्लेषण को असंगत और वेहद तुटिपूर्णं बनाने की कीमत चकाकर ही 
किया जा सकता है। ऊपर वर्णित समग्र 'आथिक' शब्दों का (और इनके अलावा 
अन्य शब्द भी हैं) उस स्थिति में विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, जव वाजारों 
का अस्तित्व ही न हो अथवा ये बाजार बेहद या पूर्णतः अपूर्ण हों। 
लव प्र इससे अधिक बुनियादी कमी यह है कि यह दृष्टिकोण प्रवत्तियों और 
स्थाओ से प्रेरित होता है। विकसित देशों में ये या तो इस इष्टि सं संगत बन 
गये हँ कि ये विकास के उत्साह का मार्ग प्रशस्त करते हैं अथवा बड़ी तेजी से और 
बिना किसी व्यवधान के व्यवस्थित होकर विकास का भार्ग प्रशस्त करते हैं। 


POON تا کمن کنو تة‎ de “سهت مد کین‎ क 


@ 


इष्टिकोणों को पूर्वाग्रहों से मुक्त करने का प्रयास : 27 


जो 7 समाज के लिए अत्यधिक महत्त्व की हों, जिसका अध्ययन किया जा | 
रहा ۱ 

एक अन्य इष्टि से युद्ध के वाद का इष्टिकोण कम-विकसित देशों के आथिक 
विश्लेषण को आवश्यकता से अधिक आशावादी बना देता है । विकसित देशों में 
आय का जो ऊंचा स्तर कायम हो गया है और वहाँ सामाजिक सुरक्षा की जो 
व्यवस्थाएँ हैं, उनके कारण पौष्टिक आहार तथा रहन-सहन के स्तर को-लोगों-के 
कल्याण की इष्टि से ही देखा जाता है और उनकी कार्यक्षमता तथा काम करने 
की इच्छा और काम करते समय उनकी कुशलता आदि बातों का ध्यान नहीं रखा 
जाता। अतः पश्चिम में विकास के अध्ययन में हम जो प्रतिमान अपने सामने 
रखते हैं, उनमें इन बातों को सामान्यतया छोड़ा जा सकता है। : 

लेकिन जव कम-विकसित देशों के कम-विकास और विकास की समस्याओं 
का विश्लेषण किया जाता है तो इस सरलीकरण की इजाजत नहीं हो सकती । इन 
देशों के लोगों का रहन-सहन का बेहद नीचा स्तर उत्पादकता को प्रभावित करता 
है, जिसकी कम-विकास और विकास के किसी भी यथार्थवादी आर्थिक विश्लेषण 
में उपेक्षा नहीं की जा सकती ।:५ मैं उस स्थिति पर विचार कर रहा था, जिसे मैंने 
अधिक यान्त्रिक तरीके से 'आरथिक' शब्दावली में कम-विकास और विकास की 
समस्या के प्रति दूसरे महायुद्ध के वाद का इष्टिकोण कहा है, जो उस तीव्र गति 
का परिचायक है, जिससे प्रायः अछुते क्षेत्र में अनुसन्धान शुरू हुआ और हमारे 
भीतर अनुसन्धान के उन तरीकों को अपनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही, जिनसे 
हम परिचित थे। लेकिन यह मामला कहीं अधिक जटिल है । मोटे तौर पर यह 
कहा जा सकता है कि यह इष्टिकोण उन अनेक परिस्थितियों की उपेक्षा कर देता 
है, जो केवल कम-विकसित देशों की विशेष परिस्थितियां ही नहीं हैं, बल्कि ऐसी 
परिस्थितियाँ भी हैं जो इनके विकास की कमी के लिए अधिकांशतया जिम्मेदार 
हैं और उन विशेष कठिनाइयों के लिए भी, जिनका उन्हें अपनी विकास-प्रक्रिया 
में सामना करना पड़ता है | न 

दूसरे महायुद्ध के बाद के इस दृष्टिकोण में जो अनावश्यक सरलीकरण था, ' 
उसमें कम-विकसित देशों की भद्दी, कठिन अथवा अवांछित बातों की उपेक्षा कर 
दी गयी थी ۱ अतः 'आथिक' शब्दावली में विकास के माडलों का निर्माण पहले 
वर्णित उन पूर्वाग्रहों का हितसाधन करता है, जो राजनयिक और आवश्यकता 
से अधिक आशावादिता के सम्बन्ध में थे। पूर्वाग्रहों के ये दो स्रोत एकनदुसरे से 


मिल जाते हैं और एक-दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं । हि 3 


अपनी संकल्पनाओं, माडलों और सिद्धान्तों को प्रस्तुत करते समय अर्थशास्ती | 
नियमित रूप से अत्यधिक व्यापक सुरक्षाओं और शर्तों का उल्लेख करने के लिए aE 
तत्पर रहते हैं, वस्तुतः वे यह बात जोर देकर कहते हैं कि अन्तत; विकास एक | क कुट ۳ 
“मानवीय समस्या' है और आयोजन का अर्थ “मनुष्य बदलता' होता है। इस 
प्रकार वे लोग उन तत्त्वों के समक्ष अपना सिर झुकाते हैं, जिन्हें बे ۲ | ३. 
कारक कहने के आदी हो चुके हैं। इसके बाद वे आगे इस प्रकार कार्य ऑर 2 पु 


गिर ०० 
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विवेचन करते हैं, मानो उन कारकों का अस्तित्व ही न हो ।'' 
अधिकांश अर्थशास्त्री विना किसी क्षमायाचना के यह कार्य करते हैं। कुछ 
थह कहकर अपना बचाव कर लेते हैं कि वे स्वयं को गैर-आथिक कारकों का 
विवेचन करने में सक्षम नहीं समझते । दोनों स्थितियों में वे यह स्पष्टीकरण देने में 
असफल रहते हैं कि इन कारकों की उपेक्षा का उनके अनुसन्धान की वैधता के 
लिए क्या अर्थ होता है। 
आथिक अनुसन्धान के प्रति इस दृष्टिकोण की सर्वाधिक लाभदायक व्याख्या-- 
जिसमें एक ओर तथाकथित गैर-आथिक कारकों के महत्त्व पर जोर दिया जाता 
है और दूसरी ओर उन माडलों और सिद्धान्तों में उनकी प्रायः पूरी तरह उपेक्षा 
कर दी जाती है, जिनका अनुसन्धान और आयोजन में उपयोग होता है-यह 
` होगी कि अर्थशास्त्री इन दो वातों में से किसी एक को मानें : एक, कि प्रेरित 
“आथिक' परिवर्तन (अधिकांश आयोजन सम्बन्धी नमूनों में जो अभी भी मुख्यतः 
भौतिक विनियोग ही होता है) विकास के लिए सर्वाधिक महत्त्व के हैं, अथवा, 
दो, कि अनुसंधान में यह प्रक्रिया की इष्टि से उचित तरीका है कि पहले किसी | 
> सिद्धान्त का निर्धारण किया जाये और गेर-आरथिक कारकों की सम्भाव- 
नाओं को जोड़ने की गुंजाइश रखी जाये | 
समकालीन अर्थशारित्रियों के अधिकांश संद्धान्तीकरण से यह स्पष्ट है कि वे 
वस्तुतः प्रथम मान्यता के आधार पर कार्य करते हैं। कभी-कभी यह कार्य सामान्य 
शब्दावली में गैर-आथिक कारकों के महत्त्व पर उनके जोर देने के स्पष्ट रूप 
से विपरीत होता है । एशियन ड्रामा के समस्त अध्यायों में पर्याप्त विस्तार से 
अनेक समस्याओं के वारे में इस मान्यता का खण्डन किया गया है । प्रस्तुत पुस्तक 
में इस प्रमुख विषय पर आगे विचार होगा | e 
यदि इस मुद्दे के बारे में हमारे निष्कर्ष. सही हैं--कि गैर-आथिक कारक, 
मोटे तौर पर रुझान या दृष्टिकोण, संस्थाएं औरं रहन-सहन के बेहद नीचे स्तर के 
कारण उत्पादकता सम्बन्धी परिणाम, कम-विकसित देशों में इतने अधिक महत्त्व 
के हैं कि इन्हें आथिक सिद्धान्त और आयोजन से अलग नहीं किया जा सकता---तो 
` दूसरी मान्यता का इसके निर्णायक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया 
' जाना चाहिए, क्योंकि इस मान्यता में यह स्वीकार किया गया है कि एक सरलीकृत 
और बुनियादी सिद्धान्त में इनके बारे में बातें जोड़कर गैर-आथिक कारकों का 
ध्यान रखा जा सकता है। मेरा अभिप्राय यह है कि यह मान्यता सामान्यतः 
सही नहीं है। 5 
एक बात तो यह है कि आथिक सिद्धान्त का यह AGT कभी भी नहीं 
किया गया। जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, अधिकांश अर्थशास्त्री कम-विकसित | 
देशों की सैद्धान्तिक और व्यावहारिक समस्याओं, दोनों का विवेचन आथिक तथ्यों 
'और सम्बन्धों की सीधी-सादी संकल्पना के सन्दर्भे में करते हैं। 
इसके अलावा इसे लागु भी नहीं किया जा सकता । इस सरलीकरण के 
"द्वारा अर्थशास्त्री अक्सर जिस सूक्ष्मता और तत्परता का आभास देने में 
“सफल होते हैं, उसके बावजूद उनके विचार के तरीके में एक बुनियादी तकंसंगत 
भ्रान्ति मौजूद रहती है, जो संकल्पनाओं और मान्यताओं की उनकी परिभाषाओं 


“कौ स्पष्टता की कमी के पीछे छिपी रहती है ।:” यथार्थ में आथिक समस्याएं नहीं 
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होतीं, केवल समस्याएँ होती हैं और ये जटिल होती हैं। 

यह स्पष्टीकरण देना कि 'आथिक' समस्याओं का क्या अर्थ होना चाहिए 
अथवा आथिक' कारक क्या हैं, वास्तव में एक ऐसे विश्लेषण का संकेत करता है, 
जिसमें समस्त “गर-आर्थिक' निर्णायक तत्त्व शामिल रहते हैं ۱ वैज्ञानिक इष्टि- 
कोण से एकमात्र संम्भव विभाजन--और जो एकमात्र ऐसा विभाजन है, जो 
زین‎ इष्टि से खरा उतर सकता है--संगत और कम-संगत कारको के बीच 

ता है। 

ओर यह विभाजन उन समाजों की विशेषताओं के अनुसार बदलता रहेगा 
जिनका अध्ययन किया जाता है। यह बात कही जा ۷ है कि आथिक सिद्धान्त 
में सामान्यतया जिन कारकों को छोड़ दिया जाता है, वे कम-विकसित देशों में 
विशेष महत्त्व के ۱ 

वर्तमान सन्दर्भ में मैं स्वयं को, जो बातें कही गयी हैं, उनका एक उदाहरण 
देने तक ही सीमित रखूँगा : 'वेरोजगारी' की पश्चिमी संकल्पना का उपयोग 
और कम-विकसित देशों की परिस्थितियों पर विचार के सम्बन्ध में “छिपी 
वेरोजगारी' अथवा 'अद्धंबेरोजगारी' के कारण बताने का प्रयास । यद्यपि इस विषय 
के विस्तृत विवेचन के लिए एशियन ड्रामा का अध्ययन किया जा सकता है, 29 
लेकिन विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में 'वेरोजगारी' की संकल्पना सम्बन्धी कुछ 
मान्यताओं का यहाँ उल्लेख उपयोगी होगा। 

इस मान्यता में एक तरल श्रम बाजार के अस्तित्व की बात निहित रहती 
है; जहाँ विशेष व्यवसायों के लिए काम के घंटों और काम की परिस्थितियों का 
मानक, व्यवहार में और कभी-कभी कानून के द्वारा निर्धारित किया जा चुका 
' है; इसके अलावा जहाँ सामूहिक सौदेकारी और सामूहिक सहमति की व्यवस्था 
. है और जहाँ श्रम के स्तर में विभिन्न व्यक्तियों के अन्तर अर्थात्‌ उनकी कुशलता, 
कार्यं की तीब्रता और कार्यकुशलता के अन्तर मानकीकरण के आधार पर कम 
किये जा सकते हैं अथवा इन्हें किसी सामान्य पैमाने के अनुसार निर्धारित किया 
जा सकता है | 
. इस तरल और संगठित श्रम बाजार में श्रम शक्ति के सदस्यों को नियमित 

रूप से रोजगार की सम्भावनाओं अथवा ऐसी सम्भावनाओं की कमी का ज्ञान 

होता है। वे इसी प्रकार नियमित रूप से काम करने को भी तत्पर होते हैं | 
काम प्राप्त न कर पाने और काम न करने की इच्छा के बीच स्पष्ट अन्तर किया 
जाता है | 

अतः बेरोजगारों की परिभाषा में यह कहा जा सकता है कि ऐसे श्रमिक 
जिनमें आवश्यक कुशलता है, जिन्हें रोजगार की सम्भावनाओं की जानकारी है और 
जो वर्तमान बाजार दर पर रोजगार की तलाश कर रहे हूँ, लेकिन फिर 3 उन्हें 
रोजगार प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलती । श्रम की सामान्य माँग में पर्याप्त 
वृद्धि पुणं रोजगार' की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। _ r 

“संरचनात्मक रोजगार' के बारे में अनेक शर्तों सहित ये परिस्थितियाँ अनेक 
विकसित देशों में मौजूद हैं और ये परिस्थितियाँ 'बेरोजगारी' की संकल्पना के 


प्रयोग को सम्भव बनाती हैं और बेरोजगार श्रमिकों की संख्याको आकड़ोंके 0 र 
आधार पर आँका जा सकता है। (संयुक्त राज्य अमरीका में अनेक अर्थशास्त्र | 








n 
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ने संरचनात्मक बेरोजगारी के अस्तित्व को उस समय तक अस्वीकार करने का 
प्रयास किया जब तक नैतिक और बौद्धिक भावोन्नयन नहीं हुआ और دید‎ 
तक ۱9605 वाद के आरम्भिक वर्षों में गरीबी की समस्या के प्रति लोगों में 
जागृति नहीं आयी ।) इसके अलावा 'सुरक्षित श्रम शक्ति' की परिभाषा देना भी 
सम्भव है | 

कम-विकसित देशों में स्थिति बिल्कुल भिन्न है ۱ जो लोग स्वयं अपने धन्धों 
में लगे हैं, उनके द्वारा उत्पादक कार्यं की सम्भावना के निर्माण अथवा श्रमिकों 
की माँग में वृद्धि, अपने-आपमें श्रमिकों अथवा श्रम शक्ति के वेहतर उपयोग का 
मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकती अथवा यह कार्य बहुत मामूली सीमा तक ही हो 
सकता है ۱۴ 

नीति सम्बन्धी इन उपायों के पूरक के रूप में अन्य नीति सम्बन्धी उपाय 
करने होंगे, जिनका लक्ष्य केवल विनियोग और अधिक श्रमिकों की माँग में वृद्धि 
करना ही नहीं होगा, बल्कि इष्टिकोण और संस्थाओं में और अक्सर रहन-सहन 
के स्तर में परिवर्तेन करना होगा। आथिक विश्लेषण और आयोजन में प्रयुक्त 
सामान्य सिद्धान्तों और नमूनों से गैर-आथिक कारकों को निकाल देनें से इस मामले 
में हमारी यथार्थ सम्बन्धी संकल्पना गम्भीर रूप से विकृत बन गयी है | 

एशियन ड्रामा में मैंने 'वेरोजगारी---और अद्धं-बेरोजगारी--की 
संकल्पना को दक्षिण एशिया के यथार्थ की दृष्टि से पुरी तरह अपर्याप्त मानकर 
त्याग दिया था और श्रम के उपयोग के अपने विश्लेषण को सीधी-सादी व्यवहार 
सम्बन्धी संकल्पनाओं पर आधारित किया था, जिनका सम्बन्ध प्रेक्षण योग्य 
तथ्यों से है : कौन से लोग काम करते हैं; दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष के 
किस भाग में कितने समय के लिए वे काम करते हैं और वे कितनी तीव्रता और 
प्रभावशालिता से काम करते हैं ۳ 

सामान्य मुद्दा, जिसे यह उदाहरण देकर मैंने अधिक स्पष्टता से समझाने का 
प्रयास किया है, यह है कि रोटी तैयार हो जाने के बाद चूल्हे में खमीर फेंकना 
सम्भव नहीं है। गैरआथिक कारकों को कथित शुद्ध आथिक सिद्धान्त से इस 
प्रकार नहीं जोडा जा सकता | सच्चे संस्थागत इष्टिकोण में उन संकल्पनाओं को 
अपने समक्ष रखा जाना चाहिए, जो आरम्भ से ही यथार्थ के अनुरूप हों अर्थात्‌ 
समस्या के प्रति इष्टिकोण निर्धारित करने में ही यह होना चाहिए ।£ 0 


दूसरे महायुद्ध के बाद के सतही इष्टिकोण का समर्थन करने वाले बड़े शक्ति- 
शाली हित मौजूद हैं और यह दृष्टिकोण गैर-आधिक कारकों की उपेक्षा कर . 
निर्धारित किया गया है। शीतयुद्ध और इसके परिणामस्वरूप अवसरवादी 
अवृत्तियों के जन्म के बावजूद, विकसित देशों के लोगों ने, अपनी सभ्यता की 
महान्‌ मानवतावादी परम्परा के अनुसार, संकट में फेंसे लोगों के उद्धार के प्रति 
बा ET अपनाया 3 । संकटग्रस्त लोगों की परिस्थितियों के प्रति उन 
GA तन क दवाव के कारण यह चेतना बढ़ी, जो दूसरे महायुद्ध के बा 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति में हुए। “ TT 
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चान यह स्पष्ट है कि कम-विकसित देशों के विकास के प्रयासों में सहायता 
पहुँचाने की कोशिश करते समय हमारे समक्ष जो समस्याएँ आती हैं, वे उस 
स्थिति में बेहद सरल और आसानी से सुलझाई जा सकने योग्य बन जायेंगी, यदि 
हमारे अनुसन्धान का इष्टिकोण व्यावहारिक हो । इस स्थिति में सहायता देना 
हमारे लिए कम महँगा पड़ेगा । और जैसाकि मैं कह चुका हुँ, समस्त स्वार्थो के 
बावजूद हमारी यह निष्ठापूर्ण आशा है कि ये देश अपने विकास के प्रयासों में 
सफल होंगे | 
हम अर्थशास्त्री इन भावनाओं में सहभागी हैं और इसके साथ ही हम उन 
निहित स्वार्थो को भी देख सकते हैं, जो उस वैज्ञानिक इष्टिकोण से चिपके रहने 
की प्रेरणा देते हैं, जिसके आधार पर हमें स्वयं अपने देशों में इतनी अधिक सफलता 
मिली है। प्रक्रिया सम्बन्धी कट्टरता से जो आशापूर्ण पूर्वाग्रह उत्पन्न होते हैं, 
उनसे केवल पश्चिम के अर्थशास्त्री ही ग्रस्त नहीं 2۱ कम-विकसित देशों के हमारे 
सहकर्मी भी, यदि अधिक नहीं तो कम से कम इन विचारों से इतने ही ग्रस्त हैं । : 
कम-विकसित देशों कें इन अनेक अर्थंशारित्रयों को पश्चिम के विश्वविद्यालयों 
में प्रशिक्षण मिला है अथवा उन्होंने उन शिक्षकों से शिक्षा पायी है, जिनकी शिक्षा- 
दीक्षा पश्चिम में हुई । ये सव लोग पश्चिमी परम्परा के महान्‌ आथिक साहित्य 
से प्रभावित हँ । पश्चिमी परम्परा में जिन सिंद्धान्तों का जल हु है, उनकी 
जानकारी और उनके अनुसार काम करने की योग्यता से इन लोगों को स्वयं 
अपने देशों और विदेशों में भी सम्मान मिला है। 
पश्चिम के पूर्वाग्रहों अथवा रुझानों में हिस्सा TET की उनकी प्रेरणा उनके 
राजनीतिक इष्टिकोणों से पर्याप्त स्वतन्त्र है। इनमें अधिक आमूल परिवर्तनवादी 
निश्चय ही योजनावद्ध विकास की तेजी से सफलता में विशवास करना चाहते 
थे। इस सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना होगा कि बुनियादी संकल्पनाओं और 
सैद्धान्तिक विकास सम्बन्धी नमूनों का जो इस्तेमाल कम्युनिस्ट देशों में हो रहा 


है और इन देशों में इनके प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, वह पश्चिम के 


दृष्टिकोण से भिन्न नहीं है। 

हमें माक्स की इस मान्यता को भी स्मरण रखना चाहिए--जिसे आज 
पश्चिम के अर्थंशास्त्रियों ने व्यापक रूप से अपनाया है, यद्यपि वे सामान्यतया 
इसके मूल स्रोत का उल्लेख नहीं करते और अक्सर उन्हें इस बात का ज्ञान भी 
नहीं होता--कि औद्योगीकरण ओर पूँजी विनियोग के प्रभाव सामान्यतया 
(अन्ततः माक्सं द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन “उत्पादन के तरीकों के बारे में ही 
हैं) अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में अधिक तेजी से फलते हैं और संस्कृति के समस्त 


(विराट ढाँचे' का निर्धारण करते हैं, जिनमें इष्टिकोण और संस्थाएं भी शामिल 
७ ८ 


। تن‎ 
यह मान्यता निश्चय ही दूसरे महायुद्ध के बाद के इष्टिकोण को अधिक प्रकट 


रूप से ग्राह्य बना देती है। लेकिन यह यथार्थवादी नहीं है। यथार्थ में ओद्योगी- | 
करण के 'प्रसारात्मक प्रभाव” रहन-सहन के स्तर का एक अंग हैं, विशेषकर. ۳ 
शिक्षा की सुविधाओं का उपलब्ध होना और उनका उपयोग, तथा वर्तमान इष्ट. O 
कोणों और संस्थाओं का अस्तित्व। और यही कारण है कि कम-विकसित देशो ब ४ 





में ये प्रभाव सामान्यतया धीमी गति से फैलते हैं और अपूर्ण होते ۳ E 
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पुरातनपंथी और कम-विकसित देशों के विशेषाधिकार-भ्राप्त वर्ग इष्टिकोणों 
और संस्थाओं के बारे में कम से कम सुनना ही पसन्द करते हैं, जिन्हें तेजी से 
विकास के लिए आमूल रूप से बदलने की आवश्यकता है और वे इसी प्रकार 
निधन जनसमुदाय के रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाने के परिणामस्वरूप 
उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभाव की बात भी नहीं सुनना चाहते | 

लेकिन कम-विकसित देशों के अर्थशास्तियों और अधिक व्यापक रूप से इन 
देशों के बुद्धिवादियों के बीच इस पूर्वाग्रहग्रस्त इष्टिकोणं के लिए जो समर्थन मौजूद 
है, उसके बड़े गहरे कारण हैं। ऊपर हमने जिस समान रूप से अवसरवादी उप- 
निवेशी सिद्धान्त का विवरण प्रस्तुत किया है और इन लोगों की गरीबी और 
पिछड़ेपन तथा प्रगति की कमी का जो स्पष्टीकरण दिया है और इसके साथ ही 
प्रगति की बहुत अधिक सम्भावनाओं के प्रकट अभाव को भी जो बात कही हैं, 
उसे, जैसाकि स्वाभाविक था, कृपाभाव दर्शाने वाली, अपमानजनक और अरुचिकर 
अनुभव किया गया | 

दूसरे महायुद्ध के बाद के इष्टिकोण को अपनाना उपनिवेशी सिद्धान्त के 
प्रति गहरे विरोध के भाव को प्रदर्शित करना समझा गया ।*' इस दृष्टिकोण ने 
उपनिवेशी सिद्धान्त के समस्त आपत्तिजनक तत्त्वों से तुरन्त छुटकारा दिलाया, 
जिसका विकास कम-विकसित देशों की पूरी तरह असहाय स्थिति को प्रमाणित 
करने के लिए किया गया था और इस प्रकार उपनिवेशी शक्तियों को इन देशों 
के पिछड़ेपन की जिम्मेदारी से मुक्ति दिला दी गयी थी। केवल इस निष्कर्षं को 
भुला देना भर राहत की बात नहीं थी, बल्कि उन मान्यताओं को भुला देना भी, 
जिनके आधार पर इसका निर्माण हुआ था। 

वस्तुतः जातीय सिद्धान्त का अन्तर्धान हो जाना, स्पष्ट रूप से प्रगति का 
सूचक है, क्योंकि इस सिद्धान्त का कोई भी वैज्ञानिक औचित्य नहीं था । इससे 
भी अधिक गम्भीर बात जलवायु सम्बन्धी तत्त्वों की पूर्ण उपेक्षा की है, जिसे 
उपनिवेशी सिद्धान्त में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। विकसित देशों में, 
जो सब जलवायु की इष्टि से सामान्य क्षेत्रों में हैं, जलवायु के अन्तर ने आथिक 
इष्टि से कभी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं किया और इस कारण से इस पर विचार 
की कोई कता भी नहीं थी। लेकिनं गर्म और توت‎ क्षेत्रों में यह बात 
सही नहीं है, जहाँ कम-विकसित देश स्थित हैं। (देखिए अध्याय-2) १5 ۱ 


लेकिन जलवायु सम्बन्धी तत्त्वों के प्रकट महत्त्व के बावजूद विकास की कमी, ' 


विकास और योजनाएँ बनाने सम्बन्धी लेखन में अब इसका उल्लेख तक नहीं 
किया जाता और यह कार्य दूसरे महायुद्ध के इष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा 
है। आप संकड़ों पुस्तकें ओर लेख पढ़ने के बाद भी जलवायु शब्द का उल्लेख 
तक नहीं पा FFT | 

` उपनिवेशी सिद्धान्त में इष्टिकोणों और संस्थाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया 
गया था, यद्यपि इनका अनुशीलन बहुत ही अपरिष्कृत और अत्यधिक पुर्वाग्रहग्रस्त 
पर सिया गम गया था | ge अब दाद के बाद के दृष्टिकोण में इन्हें 
इ काल बाहर किया गया है, विशेषकर योजनाओं में ۱ 
हिता लमा है 5 ओं में प्रतिबिम्बित 


. ۳۳۳۲ कम-विकसित देशों में भ्रष्टाचार में वृद्धि और इसका राष्ट्रीय 


इष्टिकोणों को पूर्वाग्नहों से मुक्त करने का प्रयास 9 


सुरता तथा समस्त आयोजन और योजना के लक्ष्य पुरा करने पर जो अत्यन्त 
गम्भीर प्रभाव पड़ता है (देखिए वबल 7) उसका विकास की कमी, विकास 
और विकास के लिए आयोजन सम्बन्धी साहित्य में यदा-कदा ही उल्लेख 
होता है। जब कभी इसकी ओर ध्यान दिया जाता है तब भी अक्सर इसके 
महत्त्व को कम दर्शा कर प्रस्तुत किया जाता है। 

दूसरे महायुद्ध के बाद के इष्टिकोण में जिन तत्त्वों को छोड़ दिया गया है, 
कभी-कभी व्यवहार-विज्ञान के लेखक उन तत्त्वों पर विचार करते हैं अथवा ऐसे 
व्यक्ति उन तत्वों पर विचार करते हैं जो सामुदायिक विकास, कृषि विस्तार 
अथवा परिवार नियोजन जेसी समस्याओं के सम्वन्ध में काम करते हैं । यें विषय 
बिल्कुल अलग-थलग होते हैं। इनका उल्लेख विशेष पुस्तकों, लेखों और 
योजनाओं के अलग अध्यायों में होता है यदा-कदा ही- और प्रभावशाली ढंग 
से कभी नहीं--विकास में इनके महत्त्वपूर्ण योगदान और स्थान पर उस तरीके 
से विचार होता है, जो आथिक सिंद्धान्तों और उनमें निहित मान्यताओं को 
चुनौती दे सके । 

उपनिवेशी सिद्धान्त का अक्सर जिस रूप में प्रतिपादन किया जाता था 
और यह मुक्त व्यापार के निष्कषों को जिस ढंग से तकंसम्मत बनाने का प्रयास 
करता था, उसे ध्यान में रखते हुए कम-विकसित देशों के बुद्धिवादियों का 
इस विचार-प्रक्रिया के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन समझा जा सकता है। इसी प्रकार 
उस शक्तिशाली भावनात्मक प्रेरक शक्ति को भी समझा जा सकता है, जिसने 
उन्हें युद्ध के बाद के इष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया | 

उप;नवेशों की राजनीतिक स्वाधीनता के व्यापक राजनयिक वातावरण में 
विकसित देशों के अर्थशास्त्रियों के लिए यह स्वाभाविक था कि वे उपनिवेशी 
सिद्धान्तों के प्रति कम-विकसित देशों के बुद्धिवादियों के विरोध-प्रदशंन अथवा 
विरोध के भाव कें प्रति सहानुभूति रखें। | 

यह प्रतिक्रिया इस सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप भी थी कि भद्दी समस्याओं 
से बचा जाये और अनुसन्धान में राजनय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते 
हुए प्रत्येक वस्तु को सर्वाधिक आशाप्रद ढंग से देखा जाये । रहन-सहन के 
अत्यधिक नीचे स्तरों के परिणामस्वरूप उत्पन्न इष्टिकोणों, संस्थाओं और 
उत्पादकता की उपेक्षा करते हुए, वे लोग गैर-विवेचनात्मक ढंग से एक ऐसा 
सैद्धान्तिक इष्टिकोण अपना सकते थे, जिससे वे परिचित थे और जिस पर उन्होंने 
आसानी से अधिकार प्राप्त कर लिया था | 

इस प्रकार î की समस्त शक्तियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करती रहीं 
और एक-दूसरे को शक्ति प्रदान करती रहीं और इस प्रकार इन शक्तियों ने 
विकास की कमी, विकास और आयोजन के अध्ययन के दूसरे महायुद्ध के बाद 
के दृष्टिकोण को इढ़ आधार पर स्थापित करने में सहायता दी पूर्वाग्रह अब एक 
छोर से दूसरे छोर तक पहुँच चुका था। | | 


इस इष्टिकोण को अपना समर्थन देने वाले उन निहित स्वार्थों के क्षेत्र के ۱ ۱ 3 2५ 
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इस खाके से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी आलोचना का प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में 
विरोध किया जायेगा । इन निहित स्वार्थो के साथ अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक विचार 
प्रक्रिया की गतिहीनता और पुरातनपंथी इष्टिकोण को भी जोड़ दिया जाना 
चाहिए, जब कभी प्रश्‍न सिद्धान्तों के स्वरूप का हो और केवल इस ढांचे के भीतर 
किसी विशेष व्यवस्था का नहीं |?” हमारी व्यापकतम संकल्पनाओं और و‎ 
कल्पनाओं के समान शक्तिशाली अन्य कोई निहित स्वार्थ नहीं होता | 
इस प्रकार कम-विकसित देशों की आथिक समस्याओं के प्रति वर्तमान 
पूर्वाग्रहग्रस्त इष्टिकोण के विरुद्ध वैज्ञानिक विद्रोह, वस्तुतः शक्तिशाली “प्र तिष्ठान’ 
के विरुद्ध है, जिसमें प्रभावशाली निहित स्वार्थ गहराई से जमे हुए हैं और ये 
निहित स्वार्थं उन अधिकांश लोगों के हैं, जो इन समस्याओं के अध्ययन अथवा 
समाधान में लगे हैं। चाहे वे लोग यह कार्य अध्ययनकर्ताओं के रूप में अथवा 
. राजनीतिक और व्यावहारिक रूप में क्यों न कर रहे हों | 
बावजूद मैं यह निश्चयपूर्वक अनुभव करता हुँ कि कम-विकसित देशों 
की परिस्थितियों के वारे में जो बड़े पैमाने पर अनुसन्धान हो रहे हैं, वे 0-5 
वर्ष के समय में एक ऐसे पुरी तरह नये इष्टिकोण की आवश्यकता को प्रकट 
करेंगे, जिसे मैं समस्याओं की संस्थागत संकल्पना कहता چ‎ 
यथासमय यह एक वसा ही बुनियादी परिवतंन होगा, जैसा उपनिवेशी 
सिद्धान्त से दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण में हुआ था। हमें उन अधिकांश 
तरीकों को त्यागना होमा, जिन्हें अर्थशास्त्रियों के मध्य अक्सर गलत ढंग से 
'परिष्कृत' तरीके कहा जाता है। इसी प्रकार बहुत कठोर तथा अनावश्यक 
सुक्मता को भी त्यागना होगा, पर बुनियादी मान्यताओं और संकल्पनाओं की 
परिभाषा के सम्बन्ध में नहीं, क्योंकि दूसरे महायुद्ध के बाद के परम्परागत इष्टि- 
कोण में यहीं अधिक लापरवाही बरती गयी है | 
मेरा विशवास इस आस्था पर निहित है कि अनुसन्धान में आत्मशुद्धि की 
77۳۲ निहित होती है ।० तथ्य बहुत प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कहते हैं 
और उस स्थिति में भी यह कार्य करते हैं--यद्यपिं कुछ विलम्ब होता है--जब 
जाजशयक जानकारी और आँकड़े सवंप्रथम उन कोटियों के अन्तर्गत एकत्न किये 
जाते हैं, जो अनुसन्धान में लागू पूर्वाग्रहग्रस्त इष्टिकोण के अनुरूप होती हैं, लेकिन 
यथार्थ को उजागर करने की इष्टि से पर्याप्त नहीं होतीं। कम से कम मेरे अपने 
अनुसन्धान का यही अनुभव रहा है। | 


रूप कप झक्कीपन से' भरी शब्दावली विकसित करते हैं और समग्र इष्टि से यह 
हा जा सकता है कि हम अर्थशास्त्रियों को अधिक विचलित नहीं केर पाते | 
बस्तुतः उन्होंने कम-विकसित देशों की विकास की समस्याओं सम्बन्धी हमारे 


A 
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प्रमुख इष्टिकोण को चुनौती देने का कभी भी साहस नहीं दिखाया। और इन 
समस्याओं के समाधान के लिए वैकल्पिक मैक्रो-सिद्धान्त (समष्टि भाव सिद्धान्त) 
तयार करने के लिए तो इतना भी नहीं किया । 
उन परम्पराओं के अनुरूप जो अव दो शताब्दियों से अधिक पुरानी हो चुकी 
हैं, हम अरथंशास्त्रियों का कुछ सीमित, लेकिन सामाजिक इष्टि से उपयोगी रुझान 
होता है; हम स्वाभाविक रूप से एक पूरे देश की पूरी तस्वीर और वस्तुतः पूरे 
संसार की तस्वीर अपने सामने रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और राष्ट्रीय 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के गतिशील सन्दर्भ में सोचने की जिम्मेदारी का निर्वाह 
करते हैं। आप किसी भी अर्थशास्त्री को किसी कम-विकसित देश की राजधानी 
में बैठा दीजिए और उसे आवश्यक सहायता दीजिए और जल्दी ही वह एक 
योजना प्रस्तुत कर देगा । इस इष्टि से हमारी समस्त सामाजिक वैज्ञानिको के 
मध्य विलक्षण स्थिति है ۱ कोई भी समाजशास्त्री, मनोविज्ञानी अथवा नृवंश- 
वज्ञानी यह प्रयास करने की कल्पना भी नहीं कर स॒कता। 
और इस कारण से- तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के हमारे सहयोगियों के 
समस्त अनुसन्धानों का स्वागत करते हुए - मेरा अर्थशास्त्रियों के व्यवसाय में यह 
विश्वास है कि एक बार जब उन्हें उचित जानकारी मिल जाती है और जब वे 
इष्टिकोणों, संस्थाओं और उत्पादकता पर रहन-सहन के स्तर के प्रभावों को समझ 
लेते हैं, विशेषकर उन स्थानों पर, जहाँ रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा है, वे 
अपने समस्त अध्ययनों और अनुसन्धानों में इसकी अनिवार्यं आवश्यकता को भी 
समझ लेते हँ ° 
किसी राज्य को किन वस्तुओं की आवश्यकता है, और राजनीति क्या है, 
वस्तुतः एक मैक्रो योजना होती है, जिसे अनेक परिस्थितियों में एक साथ परिवर्तन 
लाने के लिए लागु किया जाता है । ये परिस्थितियाँ केवल आथिक ही नहीं होतीं 
और यह कार्य इस प्रकार किया जाता है कि इन सब परिवरतेनों का इस इष्टि से 
समन्वय किया जा सके कि प्रयासों और बलिदानों का अधिकतम विकास सम्बन्धी 
लाभ मिल सके । लोकप्रिय शब्दावली में हम यह कह सकते हैं कि आयोजन अथवा 
योजनावद्ध विकास की यही परिभाषा होनी चाहिए । 
अक्सर, जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, अर्थशास्त्री अपने परम्परागत ओर « . 
'संकीणं क्षेत्र के बाहर के विचारों को ग्रहण करने और उदारमना बनने के लिए बड़ _ 
उत्सुक दिखायी पड़ते हैं। अत्यधिक उदार शर्तों और मान्यताओं का उल्लेख करने 
के बाद वे सदा की तरह शुद्ध 'अर्थंशास्त्र' की शब्दावली में तकं करने लगते हैँ। | 
इन अर्थंशास्त्रियों के संशयों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए यह कहाजा 
सकता है कि इस पुस्तक में जिस प्रकार की आलोचना हुई है--और जिसे एशियन . | 
ड्रामा में अधिक व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है--उसके प्रति उनकी प्रति 
क्रिया मुख्यतः यह होगी कि लेखक समय से पीछे है और वह खुले दरवाजों के 0 
भीतर घुसने का प्रयास कर रहा है। उसे एक 'समाजशास्त्री' की संज्ञा भीदी जा ک‎ 
सकती है, जो एक ऐसा शब्द है, जिसे एक सच्चे अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तकार के ति ऐसा ए 
कुछ अपमानजनक ही माना जा सकता है। पर यह निश्चित है कि यह एक ss jo बी 
शब्द है, जिससे उन बाहरी लोगों की ओर संकेत किया जाता है जो आथिक O 
सिद्धान्तकार के अमूत आथिक नमूनों के परिष्कृत स्वरूप को नहीं समझ पाते! | हे क 
‘SRS मद 
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परिष्कार के इस स्वाँग के साथ अक्सर विचारों के इतिहास और विज्ञान के 
दर्शन और सामाजिक दृष्टिकोण की बहुत कम जानकारी भी जुड़ी होती है । अतः 
अनुसन्धान में पूर्वाग्रहों की भूमिका की समस्या को उठाना एक ऐसी बात है, 
जिसकी लोग बिना समझे ही उपेक्षा कर बैठते हैं। के 

हाल के दशकों में सामाजिक समस्याओं की जानकारी और सूझ-बूझ में यह : 
जो खामी रही है, उसे अर्थशास्त्रियों को प्रशिक्षण देने के तरीकों से बल मिला है। 
पहले महायुद्ध के समय तक प्रायः कोई भी व्यक्ति एक अर्थशास्त्री के रूप में अपना 
विद्वत्‌-कार्यं शुरू नहीं करता था। वह इससे पहले के युग में व्यावहारिक कार्यों में 
लगा व्यक्ति होता था, जो अपनी प्रौढ़ावस्था में अर्थशास्त्र में दिलचस्पी लेने 
लगता था । अथवा वह एक ऐसा व्यक्ति होता था, जिसे गणितज्ञ, नैतिक, दार्शनिक, 
वकील, इतिहासकार आदि के रूप में पहले प्रशिक्षण प्राप्त हुआ हो। त 

उस समय अर्थशास्त्री कभी भी शुद्ध अर्थंशास्तियों के रूप में कार्य शुरू नहीं 
करते थे, जवकि अव लगभग आधी शताब्दी से यह सामान्य वात बन गयी है। 
इसका परिणाम यह हुआ कि एक विद्यार्थी को उस समाज की बेहद आंशिक जान- 
कारी रहते हुए ही एक प्रोफेसर वन जाने का अवसर मिला, जिसका वह अध्ययन 
कर रहा था । 

दुर्भाग्यवश, यह सच नहीं है कि कम-विकसित देशों की विकास की समस्याओं 
के प्रति इष्टिकोण में पहले ही सुधार हो चुका है, और अब इसकी आलोचना 
करने की कोई तुक नहीं है। निरन्तर और नियमित रूप से आथिक विकास की 
समस्याओं के वारे में यह सोचा जाता है कि इसका मूल भौतिक विनियोग में 
निहित है, यदाकदा इसके लिए तकनीकी कुशलताओं, प्रवन्ध के अनुभव आदि की 
` भी जरूरत होती है। राष्ट्रीय अथवा औसत आय, बचत, रोजगार और बाजारों, 
दामों और तकनीकी गुणांकों के सन्दर्भ में रोजगार और उत्पादन की शब्दावली 
में लगातार तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं और इस बात के प्रति अधिक चिन्ता नहीं 
दिखायी जाती कि इन देशों में इन शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है और आँकड़ों की 
किस जादूगरी से इनका निर्धारण किया गया है | 

हाल के वर्षो में बुनियादी दृष्टिकोण की यह कट्टरता उस समयः विशेष रूप 
से प्रकाश में आयी जब अथंशास्त्रियों की एक टोली ने विकास के लिए शिक्षा के 
मह्त्व का पुनरनुसन्धान किया ।* यह वस्तुतः शिक्षाशास्त्रियों अथवा आर्थिक 
इतिहासकारों के लिए कोई नयी' बात नहीं है और एडम स्मिथ से लेकर एलफ्रेड 
माशंल तक के सब पुरातन और नव-पुरातन अर्थशारित्तयों ने इस बात के महत्त्व 
को समझा और उसे प्रकट किया है। अब जव यह बात अर्थशास्त्रियों के लिए एक 
अनुसन्धान बन गयी है तो इसका सीधासादा स्पष्टीकरण यही है कि हमारे पेशे के 
लोगों ने इस बात को भुला दिया था, विशेषकर दूसरे महायुद्ध के वाद, उस समय 
. से जब अपने विकास सम्बन्धी नमूनों में हम केवल 'आथिक' इष्टि से और विशेष 

रूप से भौतिक विनियोग की इष्टि से ही विचार करने लगे ये । و‎ 

इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य वात यहु है कि अर्थशास्त्रियों का यह नवीन- 
तम सम्प्रदाय--जो अपने योगदान को आथिक सिद्धान्त के एक महत्त्वपूर्ण नवी- 
करण के هید‎ में देखने में किसी संकोच का नहीं करता--पर्याप्त आमूल 
. 7 जवर्तनवादी नहीं है। वस्तुतः वे स्वयं को निवेश की संकल्पना को और व्यापक 
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बनाने तक ही सीमित रखते हैं--जिसे उस समय तक भौतिक निवेश के रूप में ही 


समझा जाता था--और यह कार्य पूँजी-उत्पादन के नमूनो के सन्दर्भ में इस | 


संकल्पना को व्यापक वनाकर किया जाता है, ताकि इसमें “मनुष्य के रूप में निवेश' 
को भी शामिल किया जा सके। अन्यथा यह नमुना, जो दूसरे महायुद्ध के बाद के 
इष्टिकोण के लिए बड़े बुनियादी महत्त्व का है, सदा की तरह अपरिवर्तित और 
सर्वोपरि छोड़ दिया गया है | विशेष रूप से कम-विकसित देशों के सम्बन्ध में, शिक्षा 
का यह वित्तीय इष्टि से' निवेश और उत्पादन पर आधारित विवेचन निरर्थक है। 

एडम स्मिथ और एल्फेड माशंल-कभी भी यह बात नहीं सोच सकते थे क्योंकि 
वे संस्थावादी थे। मार्शल ने तो शिक्षा के कारक को निवेश और उत्पादन की 
वित्तीय शब्दावली में रूपान्तरित करने के खतरे के प्रति चेतावनी भी दी थी। इस 
प्रकार के मूल्यांकन से विकास में शिक्षा के योगदान की अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समस्या 
सम्बन्धी व्यावहारिक और उचित अनुसन्धान के मार्ग में बाधा ही पड सकती है 
(देखिए अध्याय--6) । ۱ 

इस समस्या पर बुनियादी तौर पर शिक्षा के स्वरूप और इसके इष्टिकोणों 
तथा संस्थाओं पर पड़नेवाले प्रभाव के सम्बन्ध में भी विचार किया जा सकता 
है, और विशेष रूप से आथिक और सामाजिक इष्टि से निर्मित विभिन्न स्तरों 
और इन तत्त्वों का स्वयं शिक्षा पर क्या प्रभाव होता है, इस सन्दर्भ में विचार 
किया जा सकता है। विकास में शिक्षा के योगदान की यही वास्तविक समस्याएँ हैं, 
जिनसे मनुष्य के रूप में विनियोग के फार्मूले में वस्तुतः बचने का प्रयास किया 
जाता है। १ 
सा वीच कम-विकसित देशों के लिए निरन्तर योजनाएँ तैयार की जा रही 
हैं। इन पर विचार हो रहा है और आगे चलकर इनका वित्तीय योजनाओं के रूप 
में, वस्तुत: सार्वजनिक निवेश के लिए वित्तीय योजनाओं के रूप में मूल्यांकन किया 
जाता है। अब क्योंकि विकास के लिए नीति सम्बन्धी जिन अधिकांश उपायों 
की आवश्यकता होती है, चाहे ये उपाय कार्यन्वयन सम्बन्धी छोटी अवधि के उपाय 


हों अथवा इष्टिकोणों या संस्थागत ढाँचे में परिवर्त का संकेत देते हुए अधिक | 


स्थायी स्वरूप के हों, उनका वित्तीय अर्थों में लागत और लाभ से सर्वाधिक संयोग- 
वश ही सम्बन्ध होता है और यही बात वित्तीय निवेश बजट के बारे में भी सही 
है। इस बात से वास्तविक आयोजन के बिना ही योजना बना लेने की सम्भावना 
का संकेत मिलता है। : 
वस्तुतः एक वित्त बजट की आवश्यकता सार्वजनिक प्रशासन और و‎ 


जनिक व्यय को व्यवस्थित ढंग से चलाने और नियन्त्रित रखने के लिए होती.हैऔर | 3 
अगले कई वर्षो के लिए यह बजट तैयार करना वस्तुतः युक्तिसंगत है। लेकिन इस... ु 
प्रकार के आयोजन को वास्तविक योजना अथवा आयोजन का आधार तक नही | و‎ 
माना जा सकता, जिसके भीतर हर प्रकार की आथिक और सामाजिक « 


परिस्थितियों में प्रेरित परिवर्तेन निहित होने चाहिए और ये परिवर्तन समन्वित 
तरीके से लागु किये जाने चाहिए | | 
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एक संचय प्रक्रिया की चक्राकार कारणता में होनेवाले विभिन्न परिवतंनों | क / 





के पारस्परिक सम्बन्धों ا‎ गाको की مت‎ होना“ इस बात Ram | 
पेश नहीं कर सकता कि इसके स्थान पर सरल आशिक शब्दावली में किसी. नमूने | 
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को प्रस्थापित कर दिया जाये । यह आथिक नमूना अधिकांशतया वित्तीय और 
मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं तक ही सीमित रखा जाता है। यह बात इस दृष्टि 
से विशेष रूप से होती है, क्योंकि कम-विकसित देशों में दुष्टिकोण, संस्थाएं और 
रहन-सहन के स्तर विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक महत्त्व के होते हैं।* 

एशियन ड्रामा और प्रस्तुत पुस्तक में संस्थागत दुष्टिकोण की जो चर्चा की 
गयी है, उसे स्पष्ट करने के लिए एक सामान्य टिप्पणी आवश्यक है ।* दूसरे 
महायुद्ध के बाद का एक ऐसा अर्थशास्त्री जो परम्परागत तरीकों में विशवास रखता 
हो, यह निश्चय ही विश्वास करेगा कि उसका दृष्टिकोण 'मात्रात्मक' है, जबकि 
सस्थावादी का दृष्टिकोण 'गुणात्मक' । पर वस्तुतः यह बात सत्य के विपरीत है। 

संस्थावादी का इष्टिकोण उसे अनुसन्धान के लिए और अधिक प्रेरित करता 
है और यह ऐसा अनुसन्धान होता है जो उसके सिद्धान्तों को मात्नात्मक सूक्ष्मता 
प्रदान कर सकता है और उन्हें बुनियादी कसौटी पर कसने के योग्य बना सकता 
है। अब क्योंकि वह बुनियादी तौर पर अधिक समालोचनात्मक दुष्ट रखने 
वाला होता है अतः वह नियमित रूप से यह देखता है कि परम्परागत तरीकों में 
विश्वास रखने वाले अर्थशास्त्री का मात्रात्मक सूक्ष्मता का दावा अनावश्यक होता 
है ओर अक्सर तर्कंसम्मत आधार पर यह वात कही जा सकती है। 

यह वात भी नहीं है कि संस्थावादी 'नमूनों के प्रति विरोध का भाव' 
रखता हो ।*” नमूनों का निर्माण वैज्ञानिक अनुसन्धान का एक सार्वभौम तरीका 
है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार ज्ञान को ठोस आधार पर स्थापित करना 
अनुसन्धान का प्रकट रूप से स्पष्ट लक्ष्य होता है। लेकिन समालोचनात्मक 
3 अपनाये बिना हवा में, संकल्पनाओ के आधार पर नमूनों का निर्माण, और 

संकल्पनाएँ यथार्थ के सन्दर्भ में अपर्याप्त हों और तकं की कसौटी पर भी खरी 
न उतरती हों, और इस प्रकार ज्ञान-प्राप्ति का स्वाँग करना जब वस्तुतः ऐसा 
कोई ज्ञान प्राप्त न हुआ हो, वैज्ञानिक प्रगति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि 
यह बौद्धिक धोखाधड़ी के समीप की बात होती है। 

यह मुल्यांकन कम-विकसित देशों की ओर संकेतं करता है और यही बात 
सामान्यतया एशियन ड्रामा और प्रस्तुत पुस्तक में कही गयी है। विकसित देशों के 
लिए इकोनोमेट्रिक (अर्थमिति) माडल, चाहे वे मेक्रो (समष्टिभाव) किस्म के 
ही क्यों न हों और इनका सम्बन्ध पूरे देश से हो, उस समय की तुलना में आज 
अधिक सम्भव और उपयोगी हैं जब एल्फ्रेड मार्शल ने उन्हें अव्यावहारिक कहकर 
उनकी निन्दा की थी। आँकड़ों के माध्यम से उपलब्ध सामग्री अधिक पूर्ण और 
अधिक विश्वासयोग्य है। आथिक विश्लेषण में 'गैर-आर्थिक' कारक इस इष्टि से 
कम महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हें जानबूझकर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है 
अथवा ये जल्दी ही इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं ताकि आथिक आवेग 
प्रवाहित हो सके। कम-विकसित देशों में विपरीत बात सच है ।% 7 

मूल्य सम्बन्धी स्पष्ट मान्यताओं के आधार पर काम करने की आवश्यकता 
के सम्बन्ध में, में इस संदर्भ में संक्षेप में विचार करूंगा और अपनी इससे पहले की - 
रचनाओं का हवाला दूंगा। यह उल्लेखनीय है कि मूल्य सम्बन्धी ये स्पष्ट मान्यताएं 
ا‎ a सार्थकता, महत्त्व और सम्भाव्यता को कसौटी पर कसा जा 


इष्टिकोणों को पूर्वाग्रहों से मुक्त करने का प्रयास 39 


आथिक सिद्धान्त में एक परम्परा है, जिसकी स्थापना जान स्टुआटं मिल ने 
अपनी आरम्भिक रचनाओं में की थी , कि व्यावहारिक और राजनीतिक निष्कर्ष 
निकालने के लिए तथ्यों के ज्ञान को मूल्य सम्बन्धी निश्चित मान्यताओं से 
समन्वित किया जाना चाहिए । विशिष्ट बात यह है कि आथिक सिद्धान्त के 
समस्त इतिहास में आज तक इस नियम का कभी भी पालन नहीं किया गया, 
यद्यपि विषयःप्रवेश और भूमिका में अक्सर इसका उल्लेख किया गया है । 
अर्थंशास्त्रियों ने सदा अपने नीति सम्बन्धी निष्कर्ष अपनी मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं 
का उल्लेख किये विना ही निकाले हैं और वे आज भी यही कर रहे हूं | 

स्वयं अपने द्वारा निर्धारित प्रक्रिया सम्वन्धी नियम से स्वय को मुक्त कर 
लेने की अपनी विलक्षण योग्यता को “निरपेक्ष दशानि के लिए उन्होंने एक तथा- 
कथित निरपेक्ष मुल्य सिद्धान्त और एक हितकारी सिद्धान्त का निर्माण किया है। 
इन सिंद्धान्तों की मान्यताओं में उस सुखवादी मनोविज्ञान तथा उपयोगितावादी 
आध्यात्मिक और नेतिक दर्शन के तत्त्वों का समावेश है, जो अब पुराने हो चुके हैं । 
यह उपयोगितावादी दर्शन इससे भी कहीं अधिक पुराने नैसगिक नियम के दर्शन 
की विस्तृत पुनरावृत्ति भर है । इसके अलावा इन सिद्धान्तों में कोई सार नहीं है । 

इसके साथ यह तथ्य भी जुड़ा है कि तथ्यों और तथ्यात्मक सम्बन्धों विषयक 
जानकारी को निर्धारित करने के सैद्धान्तिक चरण में भी मुल्य सम्बन्धी मान्य- 
ताओं की आवश्यकता होती है । उत्तर तभी दिये जाते हैं जब पहले प्रश्‍न उठाये 


गये हों । किसी 2 के बिना किसी दृष्टि को अथवा विचार को प्रस्तुत . 


करना असम्भव है। “आप किस स्थान पर खड़े हैं, इसके अनुसार चीजें अलग-अलग 
शक्ल की दिखायी पड़ती हैं।' 

कभी भी “दिलचस्पी से रहित' समाज-विज्ञान का अस्तित्व नहीं था और 
ऐसा विज्ञान कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकता और इसके तकंसम्मत कारण 
हैं । सत्य के अन्वेषण में मुल्यांकन सदा निहित होता है, जिस प्रकार अन्य उद्देश्य- 
पूर्ण आचरण में होता है। पर मूल्यांकन छिपा हो सकता है और यह भी सम्भव 
है कि अनुसन्धानकर्ता स्वयं को इससे अनभिज्ञ ही रखे । जैसाकि वे अस्पष्ट और 
अपरिभाषित रहकर करते हूँ और इस प्रकार पूर्वाग्रहों के दरवाजे खोल देते हैं | 

विपरीत दृष्टिकोण से देखने पर यह स्पृष्ट हो जाता है कि ताकिकता हमें 
पूर्वाग्रहों से स्वयं को मुक्त रखने के लिए जो एकमात्र साधन प्रदान करती है, वह 
अपनी मुल्य सम्बन्धी मान्यताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता 
है ۱ इस कायं की आवश्यकता उस स्थिति में और अधिक स्पष्टता से अनुभव की 
जायेगी, जब हम इस बात के प्रति कम बचकानापन प्रकट करें कि हमारे विज्ञान 
'की परम्पराओं, जिस समाज का हम अंग हैं उसके प्रभावों, और वस्तुतः स्वयं 
हमारे अपने व्यक्तित्व से हमारे दृष्टिकोण प्रभावित और निर्धारित होने की प्रवृत्ति 
रखते हूँ, क्योंकि स्वयं अपने व्यक्तित्व का हमारे व्यक्तिगत इतिहास और अनुभवों, 
हमारी मनोरचना तथा हमारी मनोकवृत्तियों के आधार पर निर्धारण होता है। 


एशियन ड्रामा में आधुनिकीकरण के आदशों को साधन-मुल्य-सम्बन्धी و‎ 


®. 
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मान्यताओं के रूप में प्रयुक्त किया गया है: तकनापरकता, विकास और विकास 
आयोजन, उत्पादकता में वृद्धि, रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना, सामाजिक 
और आर्थिक समान स्तरीकरण, वेहतर अथवा सुधरी हुई संस्थाएं और दृष्टिकोण, 
राष्ट्रीय सुदृढ़ता, राष्ट्रीयं स्वतन्त्रता, छोटे-से-छोटे स्तर पर लोकतन्त्र और 
` सामाजिक अनुशासन ।* 
ये सब मूल्य सम्बन्धी मान्यताएं और अनेक ऐसी मूल्य सम्बन्धी मान्यताएं; 
जिन्हें निष्कर्ष के रूप में प्राप्त किया गया है, तरकंसम्मत विचारक्रम के अनुसन्धान 
में एक-दूसरे से सम्बन्धित होती हैं और अध्ययन के दौरान ही वस्तुतः इन्हें अपनी 
सूक्ष्म परिभाषा प्राप्त होती है।“ वास्तविक परिस्थितियाँ, सदा आदश से बहुत 
दूर होती हैं । अनुसन्धान के लिए इन आदशों को मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं के 
रूप में प्रस्तावित करने का यह अर्थ होता है कि इन आदर्शो की प्राप्ति की दिशा 
< परिवर्तत आयोजन का वांछित लक्ष्य है | 
आ निकीकरण के आदर्शों को मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं के रूप में कम- 
विकसित देशों के अध्ययन के लिए अंगीकार करने का केवल यही कारण नहीं है 
कि व्यापक रूप से इन देशों की सरकारों ने और वस्तुतः इन देशों के अधिक प्रबुद्ध | 
और अपनी वात कह पाने की क्षमता रखने वाले लोगों ने इन्हें लक्ष्य निर्धारित 
करने वाली नीति के रूप में स्वीकार किया है । बहुत से कम-विकसित देशों में इन : 
आदर्शो ने प्रायः राज्य के धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया है।** 
इस कारण के साथ यह महत्वपूर्ण तथ्य भी जुड़ा हुआ है, विशेषकर आबादी 
'की वर्तमान वृद्धि और भविष्य में भी इसकी वृद्धिदर में बढ़ोतरी को ध्यान में 
रखते हुए, कि आधुनिकीकरण के आदशौं को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम 
बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार केवल प्रवाहहीनता अथवा विकास की 
कमी से ही नहीं बचा जा सकता, वल्कि यह न करने पर जल्दी अथवा देर से जन- 
समुदाय की वास्तविक भयानक निर्धनता बढ़ेगी और उनके कष्टों में भी वृद्धि 


। 
यह हो सकता है कि ये देश इन आदशों को पुरा करने में बहुत अधिक 
सफल न हों । लेकिन इस बात की ज़रा भी सम्भावना नहीं है कि फिर पुराने 
“परम्परागत समाज की स्थापना हो सकती है । ये सव देश अब उस सीमा को पार 
कर गये हैं, जहाँ से पीछे लौटना असम्भव है | 
` यह लग सकता है कि आधुनिकीकरण के आदर्शों को मूल्य सम्बन्धी 
मान्यताओं के रूप में प्रस्तुत करना कम-विकसित देशों की समस्याओं का पश्चिम 
'की दृष्टि से अथवा विकसित देशों में सामान्यतया मौजूद परिस्थितियों की दृष्टि 
से अध्ययन करना है। यह सच है कि विकसित देशों में उससे वहुत अधिक सीमा 
तक इन आदर्शों को पूरा कर लिया गया है, जिस सीमा तक बहुत लम्बे अरसे 
'तक कम-विकेसित देशों में पूरा करने की सम्भावना दिखायी नहीं पड़ती | 
पर मूल्य सम्बन्धी इन मान्यताओं का ताव इस अध्याय के प्रमुख प्रतिपादन 
के विपरीत दिखायी नहीं पड़ता: कि कम- देशों का अध्ययन उन बातों 
के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए,.जो वहाँ के यथार्थ के अनुरूप और पर्याप्त हों | 
और न दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण को मेरी आलोचना के ही ये विरुद्ध 
हैँ, जो विशाल जन-समुदायों के बहुत नीचे रहन-सहन के स्तर के कारण उत्पन्न 


a. 


oR 


इष्टिकोणों को पूर्वाग्रहों से मुक्त करने का प्रयास बा 


इष्टिकोणों, संस्थाओं और उत्पादकता के परिणामों की उपेक्षा करता है ۱۶ मुल्य 
सम्बन्धी मान्यताएँ, केवल उस इष्टिकोण का निर्धारण करती हैं, जिससे यथार्थ 
का अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन यह इष्टिकोण इस बात का निर्धारण नहीं 
करता कि प्रेक्षण और विश्लेषण की परिधि के भीतर कौन-से तथ्य और वास्त- 
विक सम्बन्ध आते 5 ۱ यह मेरा विश्वास है कि आथिक अध्ययन इतना व्यापक 
होना चाहिए कि स्वयं को यथार्थ के अनुरूप सिद्ध कर सके और यह भी कि यह 
यथार्थ कम-विकसित देशों में विकसित देशों से बहुत भिन्न है । मूल्य सम्बन्धी 
कोई भी मान्यता यह नहीं कहती कि अध्ययन यथार्थ और अधिकतम सीमा तक 
तकेनापरक नहीं होना चाहिए | 

इस आरम्भिक अध्याय में एक अन्तिम वात कहना आवश्यक होगा | अनेक 
क्षेत्रों में यह कहा गया है कि कम-विकसित देशों सम्बन्धी अनुसन्धान और उनके 
लिए योजनाएँ तैयार करने में आधुनिकीकरण के आदशोँ को लागू करना एक 
गलती होगी । 

यह बात जोर देकर कही गयी है कि ये मुल्यांकन“ कम-विकसित देशों के 
लिए अपरिचित अथवा अजनबी बात हैं। इनका जन्म पश्चिम के विकसित देशों 
और कम्युनिस्ट देशों में हुआ है। यह भी कहा जाता है कि कम-विकसित देशों को 
स्वयं अपने परम्परागत मूल्यांकतों के अनुसार विकास करने की छूट होनी 
चाहिए | 

यह मत जिस प्रकार व्यक्त किया जाता है, उससे पुराने और स्थिर नृवंश- 

विज्ञान सम्बन्धी इष्टिकोण की याद हो आती है, जिसमें परिवतंनों को 'गड़बड़' 
के रूप में देखने को प्रवृत्ति मौजूद रहती थी । 

मेरा विश्वास है कि अनेक कारणों से यह मत गलत है। एक बात तो यह 
है कि परम्परागत मूल्यांकनों का लक्ष्य परिवर्तेनों को प्रेरित करना नहीं है। वे 
स्थिर और गतिहीन हैं । अतं: उनका स्वरूप ऐसा नहीं है कि उनका उपयोग 
आयोजन के लक्ष्यों को निर्धारित करने में किया जा सके کر‎ 

इस प्रकार हम आधुनिकीकरण के आदो की प्रतियोगितात्मक शक्ति पर 
आते हैं, जिसे तर्कनापरक सिद्धान्त के अन्तर्गत संगठित किया गया है। जैसे ही 
विकासः की स्थापना एक निश्चित लक्ष्य के रूप में होती है, आधुनिकीकरण के 
आदशोँ को स्वीकार करना अनिवायं हो जाता है । जब यह अनुभव किया जाता 
है कि आबादी में वर्तमान ओर भावी अनुमानित वृद्धि को देखते हुए आथिक 
गतिहीनता और यहाँ तक कि आथिक अवनति को रोकने के लिए आधुनिकी- 
करण के आदशों की प्राप्ति की as له‎ तेजी से प्रगति की जानी चाहिए, 

बात को और अधिक बल मिलता है। हत 

हा लता ही नहीं, जब परम्परागत मुल्यांकनों को एक अधिक 'ऊचे', एक अधिक 
स्पष्ठ स्तर पर लाया जाता है तो यह दिखायी पड़ता है कि ये आधुनिकीकरण के 
आदशों के विपरीत नहीं हैं | बा वस्तुतः i वे या तो इन ۲ 
समर्थन करते हैं, अथवा, कम से कम तटस्थ ۱ दा | 

इस उदाहरण के लिए, पहनावे और इससे भी कम लोगों के अपने 
इतिहास, दर्शन, धर्म (ऊँचे स्तर पर, देखिए १ साहित्य, कला आदि 
के प्रति लगाव में परिवर्तन करने में विकास-प्रक्रिया की कोई दिलचस्पी नहीं 
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होती । अनेक परम्परागत रीति-रिवाजों में वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार 
व्यावहारिक व्यवस्था रहती है, उदाहरण के लिए यह अक्सर भकानों के निर्माण 
में दिखायो पड़ती है और इस प्रकार आयोजन के युक्तिसंगत दृष्टिकोणों अथवा 


' व्यवस्थाओं के यह बात अनुरूप होती है | 


पर कुछ मामलों में आधुनिकीकरण के आदर्शों और परम्परागत मूल्यांकनों 
के बीच विरोध रहता है। भारत में गोहत्या के प्रति जो परम्परा से विरोध का 
भाव मौजूद है, वह पशुपालन के तकंसंगत दृष्टिकोण के विपरीत है । भारत में 
और अन्य कम-विकसित देशों में अलग-अलग भाषाओं और इससे भी अधिक 


` अलग-अलग रीतियों के प्रति जो लगाव मौजूद है, वह शिक्षा की सर्वाधिक तक- 


संगत व्यवस्था और अक्सर राष्ट्रीय एकता के विपरीत बात सिद्ध होती है |" 

इस प्रकार परम्परागत मुल्यांकन आयोजन के मार्ग में निषेध और अवरोध 
उपस्थित करते हैं। यदि ये इतने सशक्त होते हैं कि इन्हें बाध्य होकर स्वीकार 
करना पड़ता है, तो यह अवसर सम्बन्धी लागत होती है, जिसका ध्यान योजना 
सम्बन्धी गणनाओं में रखा जाना चाहिए । 

कम-विकसित देशों की उन समस्त परिस्थितियों के साथ, जिनका आयोजन 
में ध्यान रखना अनिवायं है, परम्परागत मुल्यांकनों का महत्त्वपूर्ण तथ्यों के रूप 
में अध्ययन किया जाना चाहिए। वस्तुतः दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण के 
ऊपर मैंने जो आरोप लगाये हैं, यह उसका एक भाग है कि अक्सर यह कार्य 
नहीं किया गया । लेकिन इन मूल्यांकनों में विकास के लक्ष्यों को ढूँढने का विचार 
वस्तुतः तकंसंगते आयोजन से दूर हट जाने के समान होता है । कम-विकसित देश 
यह करने की स्थिति में नहीं हैं और उन्होंने यह किया भी नहीं है। 


अध्याय : 2 
परिस्थितियों का अ्रन्तर 


पिछले अध्याय में दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण की आलोचना इस 
निर्णय के आधार पर हुई.थी कि कम-विकसित देशों की परिस्थितियाँ विकसित 
देशों की तुलना में, जहाँ यह दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक रूप से लागू हो 
सकता है, विकास के प्रति कहीं अधिक निषेध (सत्तारूढ़ व्यक्तियों के मध्य) 
` और अवरोध (जन-समुदाय के मध्य) उत्पन्न करती हैं। ये दृष्टिकोण संस्थाओं के 
कारण और वल प्राप्त करते हैं, जो इन दुष्टिकोणों के कार्यं और कारण दोनों 
का कार्य करती हैं । जनसमुदाय के रहन-सहन का बेहद नीच! स्तर, श्रमिकों की 
उत्पादकता को भी बहुत निचले स्तर पर बनाये रखता है । जहाँ तक दृष्टिकोणों 
और संस्थाओं का सम्बन्ध है--यद्यपि यह बात रहन-सहन के स्तर के बारे में 
इतनी अधिक व्यापक रूप से सही नहीं है--यह कहना सही होगा कि यदि 
विकसित देशों के सम्बन्ध में भी यह तुलना उस युग के सन्दर्भ में की जाये, जब 
इन देशों में औद्योगिक क्रान्तियाँ हो रही थीं अथवा पिछली शताब्दियों की 
परिस्थितियों से इनकी तुलना की जाये, तो यह बात खरी उतरेगी।* 
जहाँ तक राजनीतिक संस्थाओं का सम्बन्ध है, एक स्पष्ट अन्तर यह है कि अब 
जो देश विकसित हैं वे उस समय स्वतन्त्र थे और अधिकांशतया ये पर्याप्त ङ 
राष्ट्र थे और औद्योगिक क्रान्तियों से बहुत समय पहले ही सुदृढ़ او‎ 
रूप में अपनी राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने की स्थिति में थे । ये मोटे तौर पर 
समान संस्कृतियों वाला एक छोटा-सा संसार थे, जिसके मध्य लोग और विचार 
प्रायः स्वतन्त्रतापूर्वंक आते-जाते रहते थे | ने 2 ۱ 
इस छोटे-से संसार में, औद्योगिक क्रान्ति से बहुत पहले ही पुनर्जागरण, 
सुधार और बौद्धिक क्रान्ति ने संकल्पनाओ और मूल्यांकतों को क्रान्तिकारी रूप से RES 
बदल दिया था और इसके परिणामस्वरूप तकंनापरकता अथवा तर्क-सम्मत विचार re 
प्रक्रिया की स्थापना हुई थी और परम्परागत आचरण और विचार प्रक्रिया 
कमजोर पड़ गयी थी । इन देशों में आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा का विकासहुञअा 
और उनकी कृषि तथा उद्योगों में, जो उस समय तक बहुत छोटे पैमानेपर संचात | 
लित थे, आधुनिक टेक्नालॉजी का आरम्भ में भी उपयोग किया जाने लंगा। | 
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उपनिवेश थे, और जहाँ मूल निवासियों का संहार किया जा सकता था अथवा 
उन्हें अनेक तरीकों से कुछ खास इलाकों में ही रखकर यूरोप से आने वाले लोगों 
और उनकी सन्तान के लिए जगह बनायी जा सकती थी | 
इसके विपरीत, आज के अधिकांश कम-विकसित देश हाल में ही स्वतन्त्र हुए 
हैं और इन्हें ऐसे संगठित राष्ट्रों का अभी स्वरूप धारण करना है, जो प्रभाव- 
शाली ढंग से राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने की क्षमता रखते हों | 
आधुनिकीकरण के आदर्श, जो बहुत व्यापक रूप से इन देशों के शिक्षित 
शासक वर्ग के लिए एक प्रकार राज्य के धर्म के समान बन गये हैं, देसी नहीं 
हैं। और इन आदर्शो को साकार करने में इस शासक वर्ग में अत्यधिक निषेध 
दिखायी पड़ता है और जन-समुदाय में इसके लिए अवरोध उत्पन्न होता है। अन्य 
अनेक कारणों से भी, जो इस पुस्तक में आगे स्पष्ट होते जायेंगे, यहाँ 7 
धीमा होने को बजाय तेज गति से लाना आवश्यक है, जैसाकि वर्तमान विकसित 
देशों में हुआ ۱۳ 2 
ये बातें समग्र दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के कम-विकसित देशों के - बारे 
में सच हैं। लेटिन अमरीका के देश अनेक दृष्टियों से भिन्न हैं। लेटिन अमरीका 
के देशों का राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र देशों के रूप में लम्बा इतिहास है। इस 
दृष्टि से उनका परम्परागत समाज नहीं है कि इनकी जड़ें सैकड़ों अथवा हज़ारों 
वर्षो के इतिहास और परम्परा में पैठी हुई हों । ये, नयी दुनिया के देशों की तरह, 
यूरोपीय बस्तियाँ हैं, जो आरम्भ से ही अपने मार्ग से विचलित हो गयी हैं | 
और इस प्रकार उनकी वर्तमान स्थिति शेष कम-विकसित देशों से अधिक 
भिन्न नहीं है, दृष्टिकोणों और संस्थाओं की दष्ट से यह कतई भिन्न नहीं 
है, जो विकास के भाग में निषेध और अवरोध बनती हैं । यद्यपि लेटिन 
अमरीका के अधिकांश देशों में आय का औसत स्तर सामान्यतया ऊँचा समझा 
जाता है, लेकिन गाँवों और शहरों की गन्दी बस्तियों में रहने वाला उनका 
विशाल जन-समुदाय इसी प्रकार निर्धनता और अभाव से ग्रस्त है और आधुनिक 
जीवन की सुख-सुविधाओं से बहुत अलग-थलग पड़ा हुआ है। 
र कमःविकसित देशों में बहुत-सी दूसरी परिस्थितियाँ भी हैं, जो अब विकसित 
देशों में किसी समय मौजूद थीं और जो विकास में किसी भी प्रकार सहायक नहीं 
बनती । अपने प्रमुख नीति सम्बन्धी निष्को पर विचार करने से पहले हमें इन 
दूसरे अन्तरों का भी संक्षेप में उल्लेख करना चाहिए । यद्यपि ये अन्तर उन बातों 
में शामिल नहीं हैं, जो दूसरे महायुद्ध के बाद कें इष्टिकोण को निरर्थक सिद्ध कर 
देती हैं, क्योंकि इन्हें आसानी से 'आथिक' सिद्धान्त और आयोजन में शामिल 
किया जा सकता है--हम देखते हैं कि इस इष्टिकोण में जो गहरे पूर्वाग्रह भौजद 
हैं, उनके परिणामस्वरूप कम-विकसित देशों और योजनाएँ तैयार करने की विकास 
` सम्बन्धी समस्याओं के समकालीन साहित्य में इन्हें घटाकर दिखाया गया है | 
एक बात तो यह है कि कम-विकसित देशों में वर्तमान विकसित देशों की उस 


' देशों के नक्शे के उन स्थानों की उपेक्षा की है, जहाँ तेल और ऐ ऐसे a 
«विशाल मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनकी Fs देशों में बहुत Pe 
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तेजी से बढ़ती हुई माँग है | यह. स्थान अक्सर ऐसी बस्तियाँ बन जाते हैं, जो एक 
या अनेक विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से घ निष्ठतापूर्वं क जुड़ी होती हैं | 

दक्षिण एशिया, जिसमें संसार की प्रायः तिहाई, और गे र-कम्युनिस्ट कम- 
विकसित देशों की दो-तिहाई आबादी रहती है, समग्र इष्टि से प्राकृतिक साधनों 
में प्रायः समृद्ध नहीं है।* अफ्रीका और लेटिन अमरीका में, समग्र इष्टि से प्राकृतिक 
साधन बहुतायत से पाये जाते हैं। लेकिन यह स्मरणीय है कि आथिक इष्टि से इन ۱ 
प्राकृतिक साधनों के उपयोग के लिए पूंजी का बड़ी मात्रा में विनियोग आवश्यक 
होता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। अफ्रीका के देशों को इस सम्बन्ध में ं 
बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है | 

पर साधनों का आधार विकास के लिए आवश्यकता से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं 
समझा जाना चाहिए। सर्वाधिक विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में से अनेक 
उदाहरण के लिए, डेनमाकं, स्विट्जरलेंड और जापान- -न अपने उद्योगों की 
स्थापना मुख्यतया आयातित कच्चे माल के आधार पर की है। यह कम-विकसित 
देशों के लिए, कम से कम बड़े पैमाने पर, इस प्रकार सम्भव नहीं होगा । 

फिर भी विकास' का यह तरीका विकास प्रक्रिया के एकदम समारम्भ में कहीं 
अधिक कठिन होता है । विकास के एक अधिक विकसित दौर में, जब पंजीगत 
` लागत बढ़ चुकी होती है और विशेषकर वेतन ऊँचे स्तर पर पहुँच चुके होते हैं, 
कच्चे माल की लागत उत्पादन की कुल लागत का एक छोटा हिस्सा रह जाती 
है। इस कारण से विकसित देशों को प्राकृतिक साधनों की अपने देश के भीतर ही 
उपलब्धि पर निर्भर करने की आवश्यकता है । 

एक दूसरा वडा अन्तर कम-विकसित और विकसित देशों के बीच जलवायु 
का है। प्रायः सब कम-विकसित देश उष्ण अथवा उप-उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में 
स्थित हैं । यह एक तथ्य है कि आधुनिक युग में सर्वत्र सफल औद्योगीकरण सम- 
जलवायु वाले क्षेत्रों में ही हुआ है। इसे शुद्ध रूप से इतिहास का एक संयोग भर 
नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसका सम्बन्ध कुछ विशेष अक्षमताओं से होना 
चाहिए, जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु से सम्बन्ध हो। 

जैसाकि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, जलवायु को उपनिवेशी सिद्धान्त . 


में एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। लेकिन अब यह साहित्य और योजना E 
प्रक्रिया से प्रायः पुरी तरह अन्तर्धान हो गया है । वस्तुतः यह नये और विपरीत ' E ۱ 
पूर्वाग्रहों का एक अतिवादी उदाहरण है। ۳ EE 
यद्यपि दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण पर आधारित अनुसन्धान, सावंजतिक 00 : 
विचार-विमर्श और आयोजन में इष्टिकोणों, संस्थाओं तथा रहन-सहन के तरीकों E 


और स्तरों से उत्पन्न जटिलताओं की विधिवत्‌ उपेक्षा करने की प्रवृत्ति GIR, | 
फिर भी इन तथ्यों अथवा कारकों का विकास की समस्याओं से सम्बन्ध, बीच ` | की 





यदि इस कारण से विकास-आयोजन में E न्ध्री परिस्थितियों तियों के 
महत्त्व के बारे में बहुत कम अनुसन्धान किया गया है, तो यह स्पष्ट है कि, सामान्य- 


م 
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तया अधिकांश कम-विकसित देशों में अत्यधिक गर्मी और आद्रता मिट्टी के 
गुण को घटाती है और इसी प्रकार अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं पर भी 
असर पड़ता है। यह आंशिक रूप से : फसलों, जंगलों और जानवरों की 
कम उत्पादकता के लिए उत्तरदायी है और इसके कारण केवल श्रमिकों को कष्ट 
ही नहीं होता; बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और वे अधिक 
समय तक काम नहीं कर पाते और उनकी कार्यकुशलता भी प्रभावित होती है | 

आयोजित नीतियों के द्वारा इन समस्त विपरीत प्रभावों से अधिकांशतया 
बचा जा सकता है अथवा इनका मुकावला किया जा सकता है । लेकिन इन 
विपरीत प्रभावों को समाप्त करने के लिए---और यदाकदा इन्हें लाभ में बदलने 
के लिए, जो अनेक देशों में कृषि के क्षेत्र में सम्भव हूँ, खच की आवश्यकता होती 
है । अक्सर यह खर्च निवेश जैसा होता है । और क्योंकि पूँजी और प्रशासन आदि 
पर आने वाली सच्ची लागत जैसे तत्त्वों की बहुत कमी है, अतः जलवायु सम्बन्धी 
परिस्थितियाँ अक्सर विकास के मार्ग में गम्भीर बाधाएँ डालती हैं | , 

आबादी की वर्तमान घनता और आवादी में तेजी से ड की जो सम्भावना 
दिखायी पड़ती है वह कम-विकसित देशों और विकसित देशों के वीच एक और 
महत्त्वपूर्ण अन्तर है।" 
. यूरोप में औद्योगीकरण के पहले के युगों में आबादी में वृद्धि की जो धर्म- 
निरपेक्ष प्रवृत्ति मौजूद थी, वह अपेक्षाकृत धीमी थी । यद्यपि औद्योगीकरण के दौर 
के समीप पहुंचकर इसमें कुछ तेजी आ गयी थी । इसके विपरीत अधिकांश कम- 
विकसित देशों की आवादी काफी लम्बे अरसे से तेजी से बढ़ती रही है, यद्यपि _ 
यह वृद्धि वर्तमान तेज गति से नहीं हुई थी। इसके परिणामस्वरूप कुछ कम- 
विकसित देश--उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान, जहाँ लगभग ७० 
. करोड़ लोग रहते हैं---व्यक्ति और भूमि के ऊँचे अनुपात के रहते काम कर रहे 
हैं और यह अनुपात यूरोप के देशों के आरम्भिक युगों के व्यक्ति और भूमि के 
अनुपात से पर्याप्त ऊचा है। यह बात इन लोगों को विकास की सम्भावना की 
इष्टि से कठिन स्थिति में डाल देती है। 3 

दक्षिण एशिया के अन्य भाग, लेटिन अमरीका के अधिकांश भाग, पश्चिम 
एशिया के कुछ Fle और वस्तुतः अफ्रीका के कुछ भाग (उत्तरी हिस्सों को छोड़ 
कर) और उन देशों के ह क्षेत्र, जिनमें व्यक्ति और भूमि का औसत अनुपात 
ऊचा है, कम घने बसे हैं और अक्सर इनमें खेती के लिए बहुत अधिक जमीन 
उपलब्ध है। लेकिन अभी तक इस भूमि में खेती नहीं की गयी है। लेकिन सत्य यह 
है कि उन देशों में भी अधिकांशतया लोग बहुत भीड़ वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ 
बहुत बड़ी मात्रा में सुरक्षित भूमि पड़ी है। | 

इस विशाल भूमि का प्रभावशाली उपयोग घरेलू संस्थागत सुधारों पर निर्भर 
करता है, विशेषकर भूस्वामित्व और काश्तकारी के अधिकार, शिक्षा और 
प्रशिक्षण की वेहतर व्यवस्था, और, इनसे पृहले, एक ऐसा राजनीतिक वातावरण 
जो पर्याप्त राजनीतिक ओर आथिक सुधार के लिए लाभदायक हो । इसके लिए 
_ अक्सर 7 बड़ पमाने पर पूंजी निवेश की भी आवश्यकता होती है और कुछ मामलों 
में विकरि देशों को माल दा भजने के लिए निकास-द्वारों की भी जरूरत होती 
है। यदि देश और विदेश में नीतियों के आधार पर ऐसी परिस्थितियों का. 


टु 
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निर्माण नहीं होता, तो उस स्थिति में भी एक देश, “आवश्यकता से अधिक आबादी 
वाला बना रह सकता है, जब पर्याप्त मात्रा में पास ही प्राकृतिक साधन 
उपलब्ध हों । 

पर विकास के लिए कहीं अधिक हानिप्रद वात आवादी का भयंकर विस्फोट 
है, जो हाल के वर्षों में कम-विकसित देशों में आबादी में प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत 
अथवा इससे भी अधिक की दर से होता रहा है। 

दूसरे महायुद्ध के बाद के युग में कम-विकसित देशों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
सामाजिक और आथिक परिवर्तन का विस्फोट ही सिद्ध हुआ है। यह अन्य किसी 
भी सुधार अथवा विकास के प्रयास से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण रहा है और इसके 
परिणामस्वरूप सुधार और विकास प्रयासों की सफलता में बहुत अधिक बाघा 
पड़ी है। अध्याय-5 में हम उन कारणों का उल्लेख करेंगे कि निकट भविष्य में 
यह आशा क्यों नहीं की जा सकती कि आबादी में वृद्धि की दर को पर्याप्त घटाया 
जा सकता है | ۲ 

आबादी में वृद्धि की इतनी ऊँची दर--जिसका यह अर्थ है कि 20 अथवा 
25 वर्षों में आबादी दुगती हो जायेगी--विकास के मार्ग में बहुत बडी बाधा खड़ी 
कर देती है । यह उस स्थिति में भी होता है, जब व्यक्ति और भूमि का अनुपात 
नीचा होता है। 

विकसित देशों ने--नयी दुनिया के उन पेश हे कुछ के कुछ 5 को छोड़कर जहाँ 
विकास के लिए असाधारण रूप से लाभप्रद { और जहाँ वयस्क 
लोगों के प्रवास ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी--आबादी में इतनी अधिक 
वृद्धि की समस्या का कभी सामना नहीं किया । यह सन्देह की बात है कि यदि इन 
देशों की आबादी इतनी तेज गति से बढ़ती रहती तो क्या इन देशों में औद्योगिक 
क्रान्ति हो सकती थी अथवा इतनी तेज गति से हो सकती थी और समाज के 
अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों पर बहुत कम बुरा असर पड़ता । 


वर्तमान बिकसित देशों के विकास में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने “विकास के 
इंजन' का काम किया । इन देशों के निर्यात में निरन्तर वृद्धि ने महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभायी । साथ ही, अपेक्षाकृत राजनीतिक स्थिरता ने किसी नवागन्तुक के लिए 
यह आसान बना दिया कि वह अन्तरराष्ट्रीय पूंजी बाजार से ऋण ले सके और 
अक्सर वह तीन प्रतिशत अथवा इससे भी कम व्याज की दर पर यह ऋण श्राप्त 
कर्‌ सका । ۱ 
यद्यपि आरम्भिक उत्प्रेरणा निर्यात बढ़ाने की थी, पर आयात को और 
अधिक बढ़ाया जा सकता था । यही कारण है कि ]9वीं शताब्दी में, उत्पादन से 
कहीं अधिक तेज गति से. व्यापार में वृद्धि हुई । دش‎ | 
इसी प्रकार“उपनिवेश युग में बहुत से कम-विकसित देशों को हा प्रकार की 
उल्रेरणा मिली और इन देशों ने अपना निर्यात बढ़ाया।* इन देशों ' मामले में 


सँचालन कारक अक्सर विदेशी पूंजी विनियोग होता था। यह विनियोग | 
अधिकांशतया बायातों और खातों में हुआ । अनेक कारणों से यह विकास कायें 
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अधिकांशतया नियमित रूप से कुछ खास इलाकों में ही हुए और इनका इन देशों 
की शेष अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पड़ा ° उपनिवेशी युग में इनके 
परिणामस्वरूप प्रायः कहीं भी औद्योगिक क्रान्ति नहीं हुई | 

अब जबकि ये देश विकास के लिए योजनाएं बना रहे हैं, इनके सामने बहुत 
बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। विकसित देशों ने जब तेजी से अपना विकास शुरू 
किया था, उस समय इन सब देशों की आबादी बहुत कम थी । ये देश पिछड़े हुए 
लोगों के महासागर के बीच छोटे-छोटे द्वीपों के रूप में विद्यमान थे । 

अब जबकि कम-विकर्सित क्षेत्र आथिक और राजनीतिक निर्भरता से मुक्ति 
पाने का प्रयास कर रहे हैं, वे विकसित देशों की विकास प्रक्रिया की पुनरावृत्ति 
भर नहीं कर सकते। 9 शताब्दी में किसी देश के विलम्ब से विकास श्रू 
करने के कारण उसे किसी कठिनाई या हानि का सामना नहीं करना पड़ता था, 
बल्कि बात इसके विपरीत ही होती थी । लेकिन 20वीं शताब्दी में यह एक 
गम्भीर कठिनाई है । 5 


यह है कि निर्यात होने वाली वस्तुओं का उत्पादन अक्सर बड़ा धीमा रहा। 
इनके निर्यातों में वृद्धि की सम्भावना बहुत अच्छी दिखायी नहीं पड़ती । 
इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के पीछे अनेक कारण मौजूद हैं। विकसित देशों में 


यह माँग विकसित देशों के आथिक विकास के परिमाणस्वरूप उत्पन्न हुई हो | 
विकसित देशों में ओद्योगिक क्षेत्र में भेदभाव पर आधारित ना 
के कारण, जिनमें वस्तुओं के परिष्कार या परिशोधन की स्थिति के अनुसार 
वृद्धि होती है, कम-विकसित देशों के निर्यात करने वाले उद्योगों के विकास पर 
बुरा असर पड़ता है | इस बाधा के अलावा, एक ऐसे उत्पादक उद्योग की स्थापना 
की सम्भावना इस कारण से अत्यधिक सीमित है कि विकसित देशों में पहले से 


द जमे हुए उद्योग बहुत ही बेहतर परिस्थितियों में काम कर रहे हैँ । इसके अलावा 
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वस्तुओं के निर्माणु और उनकी बिक्री की अत्यधिक कुशल व्यवस्था, उनकी 

बाह्य अर्थव्यवस्थाएं, अनुसन्धान में बहुत अधिक पूजी निवेश और इससे भी 

70 महत्त्वपूर्ण वात टेक्नालॉजी के क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन और विकास 
| ३९ 


इधर कम-विकसित देशों की आयात की आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं। एक ५. 
बात तो यह है कि इन अनेक देशों में आबादी के विस्फोट ने अनाज के आयात 
की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उन देशों को, जिनमें अपनी 
आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न उपलब्ध हैं, निर्यात की सम्भावनाएँ भी कम हो 
गयी हैँ । इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात ऐसी वस्तुओं के आयात की निरन्तर 
बढ़ती हुई आवश्यकता है, जिनकी विकास के लिए जरूरत है | 

इन परिस्थितियों में, जैसाकि स्वाभाविक और सामान्य है, आयात की जाने 
वाली वस्तुओं के भुगतान और निर्यात होने वाली वस्तुओं से प्राप्त आय के बीच 
का अन्तर बढ़ गया है। बहुत कम सीमा तक इस अन्तर को गैर-सरकारी पूँजी 
बाजार से ऋण लेकर पूरा किया गया है, जहाँ पंजी लगाने वाले केवल इस कारेण 
से ही धन देने से नहीं हिचकते कि इन देशों में आथिक सम्भावनाएँ बहुत कम 
और अनिश्चित हैं, बल्कि इस कारण से भी कि उपनिवेशी सत्ता की समाप्ति के 
बाद इन देशों में अक्सर राजनीतिक स्थिरता की कमी रही है। कुछ प्रत्यक्ष पूंजी 
विनियोग हुआ है, लेकिन कम-विकसित संसार के अधिकांश भाग में इसकी मात्रा 
बहुत कम रही ۱ 

अव क्योंकि गैर-सरकारी साधनों से पूँजी के आगमन ने इसकी आवश्यकता 
को नाममात्र के लिए ही पूरा किया हैं, अतः इस अन्तर को विकसित देशों की . 
सरकारों के अनुदानों और ऋणों के द्वारा ही अधिकांशतया ی‎ गया और 
कुछ सीमा तक अन्तर-सरकार संगठनों की सहायता से, अन्तर्राष्ट्रीय 
पुननिर्माण और विकास बैंक (विश्व बेक) प्रमुख हँ", यह कार्य हुआ | 

कम-विकसित देशों को उपलब्ध सार्वजनिक कोषों में अनुदानों का हिस्सा 
निरन्तर घटता रहा है। यह सच है कि कुछ सावंजनिक ऋण ब्याज की रियायती 
दरों पर दिये गये हैं ओर इनकी अदायगी की शर्तें भी सरल रखी गयी हैं। इसके 
बावजूद ऋणों की अदायगी इन देशों के विदेशी मुद्रा के साधनों पर गम्भीर भार 
बन गयी है । जेसाकि हम ATLL में विचार करेंगे, हाल में यह बि रही 2 
है कि सार्वजनिक पूँजी का आगमन रुक: गया है और अनेक दृष्टियों से इसके BE 
स्तर में भी गिरावट आयी है। 4 र 

विश्व बेक की मार्फत जो नियमित विकास ऋण दिये जाते हैं و‎ भुगतान «پ۹.‎ 
भी केवल तभी होता है, जब विकसित देशों की सरकारें इसके लिए गारण्टीदी | 
इसके बावजूद ब्याज की प्रभावशाली दर उस दर से दुगनी है, जिस २. sS 
विकसित देशों ने उस समय धन ब्याज पर लिया था, जब उन्होंने तेजी से विकास ERE 
करना शुरू किया था | ۱ आ 7 र 9०202 

इन परिस्थितियों में कम-विकसित देश, आयात होने वाली वस्तुओं के स्थान . 
पर देश में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग के द्वारा विकास करने का नल उ 200222 
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5۱۳ इस नीति में एक दुविधा यह निहित है कि नये उद्योग शुरू करने बे 
सामान्यतया बड़े पैमाने पर पूँजीगत माल का आयात करना पड़ता है और म 
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के अतिरिक्त -पुर्जे और हिस्से, TET माल और कच्चा माल अक्सर निरन्तर 
आयात करना पडता है। इन आयातों के स्थान पर सहायक उद्योग चालू करने के 
लिए फिर सम्बन्धित पूँजीगत माल के आयात की आवश्यकता सामने आ जाती है। 

आयात प्रतिस्थापन नीति के समक्ष अधिक गम्भीर कठिनाई यह है कि घ्रति- 
स्थापन का चुनाव अथवा पसन्द तर्कसंगत आयोजन के द्वारा अक्सर सम्भव नहीं 
होता । सामान्यतया सबसे पहली बात यह होती है कि कम-विकसितं देश विदेशी मुद्रा 
की कठिनाई में फँस जाता है और इसके बाद उसे किसी न किसी प्रकार का आयात 
सम्बन्धी नियन्त्रण लागू करने के लिए वाध्य होना पड़ता है। स्वाभाविक और 
वस्तुतः तकंसंगत कारणों से यह देश सबसे कम आवश्यक वस्तुओं के आयात को 
ही कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप इन वस्तुओं को स्वतः सर्वाधिक संरक्षण 
प्राप्त हो जाता है | ۱ 

विकास की दृष्टि से यह अनियोजित संरक्षण है । इसके परिणामस्वरूप, हर 
प्रकार के विवेक पर आधारित नियन्त्रणों के बावजूद, ऐसे उद्योग की स्थापना 
होती है, जिसे किसी प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता और जिसकी 
लागत भी बहुत ऊँची होती है। 


अब तक जिन आरम्भिक परिस्थितियों के अन्तरों का उल्लेख किया गया है, 
वे सब कम-विकसित देशों के आथिक विकास को आज उससे कहीं अधिक कठिन 
बना देती हैं, जितना वह एक समय वर्तमान विकसित देशों के लिए था।. कम- 
बिकसित देशों को यह लाभ अवश्य प्राप्त है कि उन्हें कहीं अधिक विकसित 
टेक्नालाँजी उपलब्ध है, जिसका उपयोग वे निर्माण करने का भार उठाये बिना ही 
कर सकते हैं |? ; 

कुछ ऐसे कारण हैं, जिनके आधार पर इस लाभ को विशेष महत्त्व नहीं 
दिया जा सकता | एक कारण इस तथ्य से सम्बन्धित है कि इस टेक्नालॉजी के 
अधिकतम उपयोगी बनने के लिए यह आवश्यक हैं, कि इसे' कम-विकसित देशों के 
“विभिन्न कारकों के अनुपात में आवश्यक परिवतंनों के साथ अपनाया जाये । अन्य 
आरम्भिक कठिनाइयाँ सहायक औद्योगिक ढाँचे का अभाव, जिसके: निर्माण में 
समय लगता है, और विभिन्न स्तरों पर कुशल व्यक्तियों की कमी हैं | 

नि फिर भी निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विकसित 

देशों में औद्योगिक क्रान्ति के समय से टेक्नालॉजी के क्षेत्र में जो विशाल प्रगति 
हुई है, उसका लाभ अवश्य -मिलना चाहिए ۱ और इस बात को कम-विकसित 
और विकसित देशों के अर्थशास्त्री और राजनीतिक तथा बौद्धिक नेता अक्सर 
बडी आशा से कहते हुँ और अक्सर इसकी अभिव्यक्ति बडी करुणाजनक हो जाती 
है ۱ इस बात पर प्रायः नियमित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता कि यह एक स्थिर 
` विचार अथवा दृष्टिकोण है | اج‎ क 
2 विकसित देशों में, जिनके पास अपार साधन हैं, विज्ञान और टेक्नालाँजी की 
. प्रगतिःकहीं अधिक तेज गति से हो रही है।' आथिक लेखन में जिस बात को 
प्रायःअवणित ढंग से छिपा लिया जाता है, वह यह प्रकट तथ्य है कि विकसित, 
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देशों में विज्ञान और टेक्नालाँजी की जो -उन्तत्ति-हुईहै- और-जों-आज हो GE “7 
उसका प्रभाव कम-विकसित देशों पर पहले भी पड़ा है और अव भी पड़ रहा है और 
यह प्रभाव किस सीमा तक होता है यह वात कम-विकसित देशों की विकास की 
सम्भावनाओ पर निर्भर करती है । जब इस बात को नहीं देखा-समझा जाता तो 
इसका कारण यही है कि यह उन सामान्य पूर्वाग्रहों का एक और प्रमाण है, जिनका 
उल्लेख पहले अध्याय में किया जा चुका है। 

यह बात इस कारण से और भी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि इस गतिशील 
प्रभाव के तत्त्वों को सब विशेष अध्ययनों में देखा जाता है । यह तथ्य कि विकसित 
देशों में टेक्नालॉजी की प्रगति कम-विकसित देशों के व्यापार में गिरावट के लिए 
अधिकांशतया उत्त रदायी है, उदाहरण के लिए एक सामान्य बात है और इन 
देशों के व्यापार के विकास के सम्बन्ध में इसका न और गहरा E 


किया जाता है | 8 (४ | SE 
यह भी एक सर्ववेदि ۱ ३ ऐसा तथ्य भी जिस परे अक्सर 
यथार्थवादी ढंग से विचार होता है, कि विकसित देशों में निरन्तर टेक्नालॉजी की 
प्रगति, केवल उनका वर्तमान उच्च स्तर ही नहीं, आंशिक रूप से उस कठिनाई 
के लिए जिम्मेदार है, जो कम-विकसित देश अपना उत्पादन बढ़ाने और अपने 
तैयार माल का निर्यात करने में अनुभव करते हैं । 
इन विचारों को समन्वित करने का काम प्रायः नियमित रूप से नहीं होता | 
. जो भी अनुसन्धान कार्ये होता है उसका अधिकांश भाग विकसित देशों में होता है 
और इन देशों की सरकारें, संस्थाएं, विश्वविद्यालय और उद्योग इस अनुसन्धान 
कार्यं के लिए पैसा देते हैं। अतः सचमुच यह आशा करना असंगत होगा कि ये 
अनुसन्धान और विकास -सम्बन्धी प्रयास स्वयं उनके हित की दिशा में ही 
संचालित न हों | 
अमीर देशों में हम निरन्तर खेती में उत्पादकता बढ़ाने, कच्चे माल के 
उपयोग में कमखर्ची बरतने और देश में जो माल उपलब्ध न हो उसके स्थान पर 
दूसरे माल के इस्तेमाल का प्रयास निरन्तर जारी रखेंगे। उदाहरण के लिए हम 
जल्दी ही, जैसाकि संयुक्त राज्य अमरीका की संसद की एक समिति की रिपोट में 
कहा गया है, कृत्रिम 2 केवल कॉफी ही दमा करने लगेंगे, बल्कि 
चाय और कोको का भी इसी प्रकार उत्पादन शुरू कर दगे | १ 2 
ब्रिटेन के परमाणु ऊर्जा संस्थान ने यह रिपोर्ट य त की हैकिब्रिटेनके . 
वैज्ञानिकों का विश्वास है कि उन्होंने एक ऐसा सस्ता रेशा बनाने का pes 9 
निकाल लिया है जो इस्पात से चार गुना मजबूत और उससे कहीं अधिक हलका | 
होगा और इस प्रकार अनेक धातुओं के स्थान पर इसका इस्तेमाल कियाजा | 
सकेगा। इतना ही नहीं इसका इस्तेमाल बहुत सस्ता भी pe ۱35 भी उल्लेख- ` ६ 
नीय है कि निकेल और अलुमीनियम,जो दो ऐसी धातु हैं, निकी मा 
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विकसित देशों में उतत होते हैं मारा सम्यता की भावता केही विपरीत | 
` ऐसी प्रगतियों को र ए هک‎ E ا‎ TO 
होगा । विकसित देशों के हम लोग, कम-विकसित देशों की कषति हे | बचानेके 
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ओर टेक्नालाँजी के विकास के अधिकांश भाग को निर्देशित करें जिनका समाधान 
कम-विकसित देशों के हित में हो। कुछ सीमा तक यह काम पहले ही किया जा 
रहा है, जिसका उल्लेख हम आगामी अध्यायों में करेंगे | 
इस प्रयास को उस सीमा तक ऊपर उठाने के लिए जहाँ यह उन आरम्भिक 
प्रभावों से कम-विकसित देशों को राहत ا‎ बुँचायेगा, जो विकसित देशों में अत्यधिक 
तेजी से टेक्नालाँजी सम्बन्धी विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न होंगे, यह 
आवश्यक है कि विकसित देश इन देशों को दूसरे किस्म की सहायता अधिक 
माता में दें। वस्तुतः यह सहायता पहले के समस्त स्तरों से कहीं अधिक ऊँचे 
पैमाने पर दी जानी चाहिए। इस तकनीकी सहायता की चर्चा मैं आगामी 
TT में अनेक स्थलों पर करूँगा । ता 
यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे' अनेक उदाहरण हैं कि विकसित देशों में 
टेक्नालॉजी की प्रगति को कम-विकसित देशों में तुरन्त व्यवहार में लाया जा 
सकता है, जैसे पीने के पानी की सप्लाई के प्रति निरन्तर बढ़ती हुई चिन्ता के 
परिणामस्वरूप समुद्र के पानी का खारीपन समाप्त करने के लिए अनुसन्धान 
. कार्यो पर विशाल धनराशि खचं की जा रही है। यही बात सन्तति निरोध के 
तरीकों की प्रगति पर भी लागू होती है। लेकिन मैं यहाँ सामान्य प्रवृत्ति की चर्चा 
ककर रहा हूँ, विशेषकर सामान बनाने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में | 


इस गतिशील कारक के सच्चे महत्त्व को तभी समझा जा सकता है, जब हम 
यह अनुभव करे कि विज्ञान और टेक्नालाँजी के स्तर केवल तेजी से ऊँचे ही नहीं 
उठ रहे हैं, बल्कि यह भी आशा की जा सकती है कि भविष्य में इनमें अधिक 
तेजी से वृद्धि होगी और इनका घातीय वक्र निरन्तर ऊर्ध्वगामी ही बना 
रहेगा ।!? समय रहते विकसित और अविकसित देशों में हो रहे परिवतंनों में 
समन्वय करना ही एकमात्र विकल्प है और केवल इसी प्रकार निरन्तर कायम 
विकास के अवरोध को ही समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि अवनति से भी 
वचा जा सकता है। 
सामान्य रान्ति के बावजूद, तथ्य यह है कि जो देश अव विकसित हैं, उनमें 
परिवर्तेन तेजी से नहीं आया था। इन देशों को धीरे-धीरे परिवर्तन करने का 
लाभ मिला था और इसके साथ ही, जैसाकि हम कह चुके हैं, आरम्भ से इन्हें उन 
दृष्टिकोणों और संस्थाओं का लाभ प्राप्त था, जो कहीं अधिक आसानी से 
परिवर्तेन की अनुमति देती थीं अथवा स्वयं को इस परिवर्तन के अनुरूप ढाल लेती 
थीं । बाहर से आधुनिकीकरण के तेजी से आगमन और उस क्रमिक संक्रमण का 
अभाव, जिसका लाभ विकसित देशों को मिला तथा आबादी का विस्फोट कम- 
विकसित देशों में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है, जहाँ एक ऐसे समाज में 
आधुनिकता के तत्त्व चारों ओर छिटके रहते हैं, जहाँ अन्य बहुत-सी परिस्थितियाँ 


वसी ही बनी रहती हैं जैसी सदियों पहले थीं। जैसाकि जवाहरलाल नेहरू ने . 


भारत के विषय में कहा था : “हमारे पास परमाणु ऊर्जा है और हम गोबर 
इस्तेमाल भी करते हैं ।” | इल क ۱ 
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यदि यह आशावादी दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया जाये कि आधुनिकता के 
तत्त्वो का विकास महत्त्वपूर्ण (विकास के केन्द्रविन्दुओं' के रूप में होता है: तो हमें 
अन्य अनेक वातों को भी मानकर चलना होगा : कि स्वदेश में आबादी के भयंकर 
विस्फोट के अवरोधक प्रभावों और विकसित देशों में इतनी अधिक तेजी से हो 
रही तकनीकी प्रगति का समाधान निकाल लिया जायेगा और कम-विकसित 
देशों के भीतर जो प्रसार प्रभाव उत्पन्न होंगे, उन्हें कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग 
से संचालित किया जा सकेगा । 
यह स्पष्ट है कि यह घटना किसी 'प्राकृतिक' क्रम-विकास के द्वारा नहीं 
घटेगी और इस प्रकार यह आवश्यक हो जाता है कि योजनाबद्ध विकास का 
रास्ता अपनाया जाये और योजनाओं में उन आमूल परिवतंनवादी या दूरगामी 
सुधारों को भी शामिल किया जाये, जिनकी चर्चा आगामी अध्याय में की जा रही 
है । आयोजन का लक्ष्य, उन बड़ी कठिनाइयों के बावजूद, जिनका उल्लेख हमने 
इस अध्याय में किया है, राज्य की समन्वित नीतियों के माध्यम से विकास करना 
है। प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि आयोजन को उन अन्य अनेक 
वस्तुओं की ओर भी निर्देशित किया जाये जो दूसरे महायुद्ध के बाद के उस 
पूर्वाग्रहग्रस्त इष्टिकोण में शामिल नहीं हैं, जिसकी चर्चा मैंने पहले अध्याय में की 
है। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी नीतियाँ अपनायी जानी चाहिए, 


जो प्रत्यक्ष रूप से दुष्टिकोणों और संस्थाओं को प्रभावित करें |° 


विकास के विभिन्न स्तरों में जो अन्तर हैं उनके बारे में सामान्यतया यह 
दृष्टिकोण अपनाया जाता है कि ये अन्तर केवल “आकार” सम्बन्धी हैं और 
इनका स्वरूप “गुणात्मक” नहीं है, और इससे भी अधिक यह یت‎ कि 
विकसित और कम-विकसित देशों के बीच केवल 'समय का अन्तर है, भ्रान्तिपूर्ण 
और गलत हैं ° दूसरे महायुद्ध के बादके दृष्टिकोण की अन्य अनेक बातों की 
तरह इन बातों का मूल माक्स की विचारधारा में है। अब क्योंकि इन विचारों 
को “विकास के विभिन्‍न चरणों' के तथाकथित सिद्धान्त में विकसित किया गया 
है, अतः ये उद्देश्यवादी आध्यात्मिक पूर्व-धारणाओं पर आधारित ड ۳ 
संयुक्त राज्य अमरीका में अनावश्यक आशावादिता लोगों की राष्ट्रीय 
मनोवृत्ति बन गयी है, जिसे एक बार जार्ज केनन ने “उत्साह और आत्म-सम्मोहन 
की अमरीकी लोगों की महान्‌ क्षमता कहा था। कम-विकसित देशों के बुद्धि- 
वादियों की भी यही स्वाभाविक उत्प्ररणा है। इसका एक प्रमाण यह है कि इन 
देशों की योजनाएँ नियमित रूप से आशावादी दिशा में आवश्यकता से अधिक 
प्रेरित होती हैं। कम्युनिस्ट देशों में आशावादिता कार्यक्रम का अंग बन जाती 
है और इसके प्रति अविश्वास को बुर्जुआ' अतिरेक बताया जाता है। | pm 
अक्सर यह कहकर आशावादिता का समर्थन किया जाता है कि कठिताइयो 
का सामना करने में इससे साहस को बल मिलता है। लेकिन यह स्पष्ट होना 
चाहिए कि इस व्यावहारिक दृष्टिकोण से के देखा जाये बा मा Eo 
वादिता पर आधारितःसाहस अन्ततः मोहभंग की स्थिति में लोगों को पहुँचा देता 
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है । प्रत्येक व्यक्ति मोहभंग को चर्चा करता है--हाल में कम-विकसित देशों के 
विकास के सम्बन्ध में भी इसका कम उल्लेख नहीं हुआ है--लेकिन ये लोग स्वयं . 
को यह याद नहीं दिलाते कि साधारणतया इसका अर्थ यह होता है कि पहले कुछ 
भ्रान्तियाँ अथवा मोह मौजूद थे । ۱ 
एक अध्येता की दृष्टि से निराशावादिता की तरह ही आशावादिता का अर्थ 
एक 7 تست‎ के अलावा अन्य कुछ नहीं होता। लेकिन हमें 
यथार्थवाद का ही करना चाहिए, चाहे इस अन्वेषण की प्रक्रिया में 
अध्येता को स्वयं अपने पेशे में व्याप्त वर्तमान विचारों से संघर्ष ही क्यों न करना 
पड़े । और यदि अध्येता अपना कार्य निष्ठा से और प्रभावशाली ढंग से करता 
है, तो उसे उस स्थिति में प्रतिवाद करने या विरोध प्रकट करने का अधिकार ` 
होगा, जब उसके अधिक यथार्थवादी विचारों को निराशावादी करार दे दिया 
जाये। ۱ 
जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, यथार्थवाद के प्रति मेरे प्रयास जब मुझे मेरे साथी 
अर्थशास्त्रियों में आज भी व्याप्त विकास की सम्भावना से कहीं अधिक गम्भीर 
सम्भावनाओं का दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करते हैं, तो मैं इसके परिणाम- 
स्वरूप निराशावादिता के गते में नहीं गिरता | 
मेरा निष्कर्ष है कि विकास के लिए अधिक और अनेक दृष्टियों से कहीं 
अधिक दूरगामी और आमूल परिवर्तेनवादी प्रयासों की आवश्यकता होती है : 
कम-विकसित देशों में अधिक तेजी से और अधिक प्रभावशाली ढंग से बड़े पैमाने 
पर सुधार और विकसित देशों में कम-विकसित देशों के प्रति अधिक चिन्ता और 
अधिक ठोस वलिदान करने की तत्परता | 
वर्तमान विचारधारा के आशावादी रुझान की, जिसका प्रतिनिधित्व दूसरे 
महायुद्ध के बाद का दृष्टिकोण करता है, गहनतम नैतिक आलोचना इस कारण 
से है कि इसने कम-विकसित देशों में लापरवाही को बढ़ावा दिया है और 
विकसित देशों में इन समस्याओं के प्रति तत्परता और गम्भीरता में कमी 


| 

कम-विकसित देशों में विकास की गति को तेज करने की समस्या आज 
विश्व की समस्याओं में शामिल है--एक दूसरी समस्या शस्त्रीकरण की विवेक- 
हीन और अभी भी तेज हो रही होड़ को बन्द करना है---और इस सम्बन्ध में 
घटिया आशावादिता विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। आज एक यथार्थवादी 
दृष्टिकोण में तर्कसंगत दृष्टि से एक ऐसे साहस और संकल्प की माँग की जा 
सकती है, जो प्रायः इस सीमा तक पहुँच चुका हो कि हर कीमत पर विकास 
करने के लिए तत्परता उत्पन्न हो ۱ 


इस और पिछले अध्याय में इस पुस्तक केः विषय के आरम्भिक प्रतिपादन 
के बाद, अब प्रमुख व्यावहारिक नीति सम्बन्धी समस्याओं को लिया जायेगा 
और इन पर अलग-अलग विचार होगा ۱ दूसरे भाग में पहले उन नीतियों पर 


विचार होगा, जिनकी स्वयं कम-विकसित देशों में तकंसम्मत आवश्यकता है | 
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तीसरे भाग में यह समस्या उठायी जायेगी कि कम-विकसित देशों के विकास के . 


लिए विकसित देश क्या कर सकते हैं | 

सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात स्वयं कम-विकसित देशों में सुधार सम्बन्धी 
नीतियों की है। लेकिन इनके समक्ष जो कठिनाइयाँ मौजूद हैं, वे इतनी बड़ी हैं 
कि इनमें से अधिकांश के उस समय तक सफल होने की मुश्किल से ही गुंजाइश 
अषा पड़ती है, जब तक विकसित देशों से अधिक मात्रा में सहायता प्राप्त न 

| 

राजनीति पर निर्भर विकास की महत्त्वपूर्ण समस्या को चौथे और अन्तिम 
भाग में लिया जायेगा : कम-विकसित देशों में क्रान्ति के बिन। सुधार लागु करने 
की सम्भावना, अधिकांशतया विकसित देशों की नीतियों पर निर्भर है। 
इसकी चर्चा भाग तीन में हुई है। 








CE ° 
۱ ۳۵/۳ न्‌ PP 
رک‎ 


۰ FS 0 


وز 





7, १९ 


nf है! ۴ 





अध्याय : 3 
समानता का प्रश्न 


]. कुछ सामान्य बातें डे 

कम-विकसित संसार के अधिकांश हिस्से में सामाजिक और आशिक स्तरी- 
करण असमानता पर आधारित और कठोर है- यद्यपि विभिन्न देशों में यह 
अलग-अलग सीमा तक है। बहुत कम देशों को छोड़कर--दक्षिण एशिया में 
सम्भवतः श्रीलंका को एक ऐसा देश कहा जा सकता है?---हाल के वर्षों में आथिक 
असमानता बढ़ती हुई दिखायी पड़ रही है ।१ 

कम-विकसित देशों की विकास समस्याओं में समानता का प्रश्न बहुत महत्त्व- 
पूर्ण है। असमानता का सम्बन्ध समस्त सामाजिक और आथिक सम्बन्धो से है । 
अतः समानता का प्रश्न सामुदायिक विकास, कृषि नीति, शिक्षा सम्बन्धी सुधार 
और वस्तुतः कराधान जैसे समस्त नीति सम्बन्धी मामलों में एक तत्त्व, और 
अक्सर एक प्रमुख तत्त्व, बन जाता है। इस दूसरे भाग के सब अध्यायों में हम 
समानता के इस प्रश्न पर विचार करेंगे । 

लेकिन समानता के प्रश्न को इन देशों की विकास समस्याओं अथवा आयो- 
जन सम्बन्धी साहित्य में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। वस्तुतः-- 
जसाकि अगले अध्याय में विकास की एक महत्त्वपूर्ण समस्या खेती के सम्बन्ध में 
दर्शाया जायेगा--हाल के वर्षों में पहले से कहीं अधिक पूर्णता से इससे बचने का 
प्रयास किया गया है | 

मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हैँ कि असमानता और असमानता में वृद्धि की जो 
प्रवृत्ति है वह विकास के सम्बन्ध में निषेधों ओर अवरोधों के सम्मिश्र के रूप.में 
काम करती है ओर परिणामस्वरूप इस प्रवृत्ति को उलट देने की आवश्यकता 
है ओर विकास को तेज करने की एक शत के रूप में अधिक समानता कायम करने 
की भी आवश्यकता है। 

परम्परा से, इसके विपरीत, पश्चिम के अर्थशास्त्री अधिकांशतया यह मानकर 
: चलते हैं कि आथिक विकास और समानतावादी ۳ में संघर्ष होता है। ये लोग 

इस बात को स्वयंसिद्ध समझते हैं कि सुधारों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है 

और अक्सर गरीब देशों के लिए यह कीमत आवश्यकता से अधिक ऊंची होती है। 

यह दृष्टिकोण संस्थापित अर्थशास्त्रियों की समझौता करने की प्रवृत्ति से 
प्रेरित विचारधारा जितना पुराना है। इन अर्थशास्त्रियों को आमुल परिवर्तनवादी | 
नीति की मान्यताओं से अपनी रक्षा करने के लिए इस विचारधारा को अपनाना . 
पड़ा था। यह विचारधारा उनके सिद्धान्त का आधार बन गयी है और इस 


विचारधारा को नैसगिक नियम के नेतिक दर्शनों से लिया था और उपयोगितावाद _ ار‎ 
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से भी इसे प्रेरणा मिली थी, जिससे एक समय आथिक सिद्धान्त का उदय हुआ 
था ।४ ۱ 
आधनिक अर्थशास्त्री, जो अपने आध्यात्मिक पूर्वजों की तुलना में आथिक 
सिद्धान्त के दार्शनिक मूल के बारे में सामान्यतया कम परिष्क्ृत हैं, अधिकांश रूप 
से बस यह मान लेते हैं कि ऐसा संघर्ष मोजूद है और इस सम्वन्ध में किसी हिच- 
किचाहटः 2: भी अनुभव नहीं करते । इस मान्यता. को प्रमाणित करने के लिए 
शायद ही कभी कोई बुनियादी और अनुभवजन्य अनुसन्धान किया गया हो। 
पश्चिम मेंभी आज हमें: इस वात का विस्तृत ज्ञान प्राप्त नहीं है कि वचत 
का औसत, श्रम विनियोग और श्रमिक कार्यकुशलता जैसे कारक आय और सम्पत्ति 
के वितरण में विभिन्न सीमाओं तक समानता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार 
प्रकट करते: हैं इन: विषयों:परः -विचार्‌ःविमशंःअंधिकाशतया -अमूतं-ओरःकल्पना 
'पर आधारितःहोता/ 6 Her FTF YT FES TF IFRS पे 
४ "इस बीचःसब विकसितं देशों मेंबड़ेःपैमानेःपर समानतावादी'सुधारःपर'आधा- 
-र्ति नीतियरां-अपनायी -गयीः हैं. और पहले:महायुद्ध के समयसे ही यहःसुधार कार्य 
“निरन्तर तीव्र गति से चलता रहा Û अब ये'सव'राज्य“हितकारीःराज्य-बतत-गये 
-हैं। पर इस RFE में- एक महत्त्वपूर्ण बात, जिसकी ओर ध्यान दिया जाना 
चाहिए; यह है कि. केवल-। अर्थं शा स्त्रियों ते-ही;नहीं;: बल्कि: इनः-सुधारों की माँग 
करने वालों::औरः7 प्रचारकों नेः भी इस परम्परागत सामान्य मान्यता -कोःव्यापक 
| का आल “किया: कि ;समानतावादी सुधारों केः लिए कीमतः -चुकानी 
3 US एफ "+ FE फ | IIE ۳, EET : FS 
इन सुधारों के सम्वन्ध में अधिक सामाजिक न्यायः स्थापित करने के सन्दर्भ 
में तक॑ किये गये; जिसकी आवश्यकता कोऽबिकसित देशों में इतने व्यापक रूप से 
'स्वीकार किया जाने लगा: था कि संसदों.द्वारो कानून-बनाकरःइच्हें लागू करने-की 
:राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माणः हो|गया-। ८ ग्रह! समझा जाने लगा:कि इत 
. सुधारों को लागू करने क्रेलिए:कीमत चुकाना; उचित ही है।।:- - aT 
केवल सर्वाधिक विकसित हितकारी राज्यों में ही और वह भी: बहुत हाल-के 
वर्षों में यंह विचारधारा सामने:आयीः क्रि| हितकारी सुधार; समाज के लिए:व्ययसाध्य 


“होने: के स्थान!परःवस्तुतः। स्थिर और तीब्र अथिक्र-चिकासःकोःआधारशिला रखने 


मे'सहायक f UT सुधारों-का! आर्थिक 5 एकाला “हुआ, इसके 
“बुनियादी - अध्ययन. काः प्रयास ऽअधिकांशतयाः समाजशास्तियो; सामाजिक कार्य- 
कर्ताओं और सांख्यिकी विशेषज्ञों की दिलचस्पी का ही विषय वना:रहा ओर अर्थ- 
- शास्त्री अधिक्रांशतयाःः ee पुरात्ती:मात्यताओं से चिपके "रहे--केवल~हाल के 
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समानता का प्रश्न ۱ 6] 


संक्षिप्त विवरण इस कारण से दिया है, ताकि कम-विकसित देशों में समानता के 
प्रश्न पर इन लोगों के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझा जा सके । 
जव दूसरे महायुद्ध के अन्त के बाद इन लोगों ने बड़ी जल्दबाजी में (देखिए 
अध्याय-।) इन देशों की विकास समस्याओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान की दिल- 
चस्पी दिखायी, तो उनकी एक पूर्व-धारणा यह थी, जिसे वे स्वयंसिद्ध,समझते थे, 
कि ये अत्यधिक गरीव देश सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में सोचने और समानता- 
वादी सुधारों की काने की स्थिति में एकदम नहीं हैं। आथिक विकास 
करने के लिए इन्हें स न्याय का बलिदान देना होगा । इस दृष्टिकोण का 
एक अच्छा उदाहरण पाकिस्तान के विकास के सम्बन्ध में हाल में प्रकाशित एक 
पुस्तक के निम्नलिखित उद्धरण से मिल जाता है: 
“विकास और समानता के लक्ष्यों के वीच"”“एक संघर्ष मौजूद है---आय 
में असमानताएँ अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देती हैं। और यह विकास 
कम आय वाले वर्गों की वास्तविक बेहतरी को सम्भव बनाती UF 
इस विचार को इस कथन के द्वारा अक्सर तकंसंगत बनाने की कोशिश की 
जाती है कि “वितरण से पहले उत्पादन की आवश्यकता होती है।” यह एक 
ऐसा विचार है जो आथिक विचारधारा के विकास की पूर्ण अवधि में विकसित 
देशों में लोकप्रिय रहा । भारत के योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष 
प्रोफेशर डी० आर० गाडगिल उन व्यक्तियों में थे, जिन्होंने इस प्रकार की तर्क - | 
प्रणाली में निहित भ्रान्ति की ओर निरन्तर संकेत किया: “वितरण से पहले $ 
उत्पादन `` "एक ऐसी नीति को छिपाने का मुखौटा है, जिसे इस नीति के समर्थक 
खुलकर प्रतिपादित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।” एक ही समष्टिभाव- 
प्रणाली में वितरण तथा उत्पादन एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं । 
अधिक समानता और आथिक विकास के बीच संघर्ष के विचार का--"जब । 
कि गरीब देशों में विकास को प्राथमिकता देनी पड़ती है--सामान्यतया समर्थन 9 
वर्तमान विकसित देशों का उदाहरण देकर किया जाता है। पश्चिम के देशों और RR 3 
यहाँ तक कि जापान ने भी अपने औद्योगीकरण के आरम्भिक चरणों में असमान- RR: 
ताओं में वृद्धिका अनुभव किया था इस प्रकार यह मान लिया जाताहैकि गरीबों: | 
के भद्दे और खुल्लमखुल्ला शोषण की जिस परिस्थिति ने बचत ओर अत्यधिक 
साहसपूर्णं उद्यम को सम्भव बनाया, वही औद्योगिक क्रान्ति को गतिशील बताने E 
का आधार वनी। द , 
इन ऐतिहासिक सुविधाओं को निश्चयपूर्वक निर्णायक नहीं मान लेना ۳ 
चाहिए।' एक बात तो यह है कि आज अधिकांश कम विकसित देशों ने पने ۳ 
नीति सम्बन्धी व्यावहारिक लक्ष्य के रूप में समानता स्थापित करने की घोषणा ا‎ aS 
की है और यह ऐसी बात है, जो वर्तमान विकसित देशों में उन 2۳۲ 
में शायद ही कभी हुई हो ۱۲ अनेक कम-विकसित देश आज राष्ट्रीय आयोजन ale aS E 
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के लिए वचनबद्ध हैं, जो एक दूसरा अन्तर है। इतना हीनहीँ, ۳۲۲۲ . 
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वस्तुतः सरकार की समस्त नीतियों का यह जाता है (देखिए श्र E 
नीचे) ۳ و و‎ 
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ऐसी भिन्न परिस्थितियों में वर्तमान विकसित देशों में क्या हुआ होता, इस 
बात की केवल कल्पना भर की जा सकती है। फिर भी इस उदाहरण के आधार 
' पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। हे 

जैस(कि जवाहरलाल नेहरू ने 'डिस्कवरी आफ इण्डिया में स्पष्ट किया है: 

“आज आयोजन और आयोजित समाज के विचार को प्रायः हर व्यक्ति 
भिन्न-भिन्न सीमा तक स्वीकार करता है। लेकिन अपने-आपमें आयोजन का 
कोई अर्थ नहीं होता और यह स्वतः अच्छे परिणाम नहीं निकाल सकता। हर 
बात योजना के लक्ष्यों और नियन्त्रक सत्ता के ऊपर निर्भर करती है और वस्तुतः 
इस नियन्त्रक सत्ता के पीछे काम करने वाली सरकार पर भी यह निर्भर होता 
है ۱ क्या योजना समस्त लोगों के कल्याण और प्रगति का लक्ष्य अपने सामने रख- 
कर चलती है ? क्या यह समस्त लोगों को अवसर उपलब्ध कराती है और 
स्वतन्त्रता तथा सहकारी आधार पर संगठन और कार्य के तरीकों को अपनाकर 
चलती है ? उत्पादन में वृद्धि अनिवार्य है । लेकिन यह भी स्पष्ट है कि यह अपने 
आपमें हमें बहुत आगे नहीं बढ़ाती और इस वृद्धि से स्वयं हमारी समस्याओं की 
जटिलता बढ़ सकती है। पुराने विशेषाधिकारों ओर निहित स्वार्थो को बनाये 
रखने का प्रयास, योजनावद्ध प्रयास की जड़ पर ही प्रहार करता है । सच्चे आयो- 
जन में यह स्वीकार करना होगा कि ऐसे निहित स्वाथाँ को ऐसी किसी भी योजना 
में नहीं आने दिया जा सकता, जो समस्त समुदाय के हित के लिए बनायी 
ग्‌ ۱ 37 

लेकिन जवाहरलाल नेहरू तक इस मुद्दे पर अस्पष्टता से नहीं बच सके: 
“कुछ सीमा तक विकासशील अर्थव्यवस्था में यह (आथिक असमानता में वृद्धि) 
अनिवार्य है ۳ लेकिन श्री नेहरू ने फिर यह भी स्पष्ट किया : “लेकिन इसे 
रोकने के लिए कारवाई करनी होगी | अर्थात्‌ यदि आप इन चीजों को खुला 
छोड़ दें, तो सम्पत्ति वाले लोगों की सम्पत्ति में और अधिक वृद्धि ۳۳ 
' इसके बाद हमें इस वात पर ध्यान देना चाहिए कि दूसरे महायुद्ध के दृष्टिकोण 
के अनुसार योजना तैयार करने में जिन आथिक नमूनों को अब सामान्यतया 
अपनाया गया, उनमें पूर्वाग्रहग्रस्त तत्त्व मौजूद हैं विकास को बस राष्टीय उत्पा- 
दन में वृद्धि भर कहा गया है; इसे बड़े साधारण ढंग से भौतिक निवेश का एक 
कार्य वना दिया गया है | इसके वाद योजना को वित्तीय दृष्टिकोण से तैयार 
किया जाता हैं (देखिए अध्याय-] ) | 

इसका यह अभिप्राय होता है कि समानतावादी खा की लागत की 
बित्तीय बजट में गणना कर ली जाती है, जो वित्तीय का प्रमुख अंग 
होता है, और अधिक ऊंची उत्पादकता से प्राप्त होने वाले लाभों की दृष्टि से 
कोई गणना नहीं की जाती ۱ इसके अलावा ऐसे सव सुधार, जिनका सम्वन्ध 
बजट में ह शामिल व्यय से नहीं होता---और जिससे केवल दृष्टिकोणों और 
संस्थाओं में प्रेरित परिवर्तन का आभास भर मिलता है--ऐसी योजना की 
परिधि के बिल्कुल वाहर दिखायी पड़ते हैं, जिसे दूसरे महायुद्ध के वाद के 
पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण के अनुसार तयार किया जाता है ।?* ی‎ 

जब अधिक समानता को, जैसाकि अधिकांशतया होता है, योजनाबद्ध (नीचे 


देखिए) , विकास का एक महत्त्वपूर्णं लक्ष्य बताया जाता है, तब भी आथिक‏ ا 


कर: AN, rps ۳۳ 
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समानता पर ही मुख्यतया नजर रखी जाती है। यह, वस्तुतः अपने-आपमें दूसरे 
महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण के अनुसार एक पूर्वाग्नहग्रस्त विचार है, जिस पर 
अध्याय-] में प्रकाश डाला गया है। 


मेरी राय में, ऐसे अनेक सामान्य कारण हैं कि आर्थिक विकास और 
अधिक आथिक समानता के दो लक्ष्यों के बीच संघर्ष की जो सामान्य परिकल्पना . 
की जाती है, उसके विपरीत इन दोनों लक्ष्यों का अक्सर एक-दूसरे से सामंजस्य 
होता है और इस बात के भी अनेक कारण हैं कि कम-विकसित देशों में अधिक 
समानता तेजी से आर्थिक विकास की प्रायः एक अनिवायं शर्त ۳ 

एक, यह सामान्य तकं कि आय में असमानता वचत की एक शतं है, 
कम-विकसित देशों की परिस्थितियों से' मेल नहीं खाता, जहाँ जमींदार और 
अन्य अमीर लोगों के वारे में यह सर्वविदित है कि वे अपने वैभव के प्रदर्शन के 
लिए तथा बढ़े-चढ़े और प्रकट निवेश के लिए अपना धन बर्बाद करते हैं और 
ااا‎ विशेषकर (पर वहीं नहीं) लेटिन अमरीका में, देश से बाहर पूंजी 
पहुँचाते हैं | 

` दो, कम-विकसित देशों के लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पौष्टिक 
आहार की कमी तथा रहन-सहन के स्तर की दृष्टि से अन्य गम्भीर खामियों से 
ग्रस्त है। वह चिकित्सा और शिक्षा की प्राथमिक छा से विशेष रूप से 
वंचित है। बहुत बुरे मकानों में, स्वच्छता के अभाव में रहता है और क्योंकि इन 
वातों का उनकी काम करने की तत्परता और योग्यता तथा जमकर जबदेस्त 
तरीके से काम करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है, अतः उत्पादन बढ़ नही 
पाता । “ इससे स्पष्ट होता है कि इस जन-समुदाय की आयं का स्तर ऊंचा 
उठाने से उत्पादकता में वृद्धि होगी । 

तीन, सामाजिक असमानता आथिक असमानता से गहराई से जुड़ी है | 

इन दोनों का एक-दूसरे से कार्य-कारण सम्बन्ध है। अधिक आथिक समानता 
नि:सन्देह अधिक सामाजिक समानता को जन्म देगी। अब क्योंकि सामाजिक 
असमानता अक्सर विकास के मागं में बाधक बनती है, तो यह निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि इसी प्रक्रिया से अधिक समानता भी अधिक उत्पादकता का _ 
आधार बनेगी । 7 

चार, हम इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं कर सकते कि अधिक समानताका | 
स्थापना के प्रयास के पीछे इस तथ्य का स्वीकरण मौजूद है कि सामाजिक न्याय : 
की (दृष्टि से इसका अपना स्वतन्त्र मूल्य होता है और इसका राष्ट्रीय एकीकरण 
पर बड़ा स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा । क 260 क 

जव हम कम-विकसित देशों में गरीब वर्ग के लोगों के अत्यधिक संकटपूण 
और रहन-सहन के नीचे स्तर का स्मरण करते हैं और जब हम रहन-सहन के स्तर. | 

















में सुधार के परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि के सामात्य कारणों को ध्यात 
में रखते हैं, तब इस अधिकांशतया काल्पनिक सिद्धान्त पर विश्वास करने का O 


कम कारण दिखायी पड़ता है कि अधिक समानता की दृष्टि से किये गये सुधारों 
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का आथिक बिकास पर बुरा असर पड़ेगा। ताके में 

' मैंने ऊपर कहा है कि हाल में उन अत्यधिक विकसितं देशों में, जो हितकारी 
राज्यों के रूप में सबसे अधिक बढ़े-चढ़े हैं, रहन-सहन के कहीं अधिक ऊचे स्तर 
के मौजूद रहते हुए निचले आय वर्गो के वारे में जो अध्ययन किये गये हैं, उनसे 
` यह सिद्ध होता है कि निरन्तर समानतावादी सुधारों के जारी रहने का उन देशों 
तक में उत्पादकता पर लाभकारी प्रभाव पड़ा है। इससे यह स्पष्ट हो जाना 
चाहिए कि उसी प्रकार के सुधारों से कम-विकसित देशों को भी लाभ होगा | 

_ हम इस. अनुमान का समापन, एशिया और YT के आथिक आयोग के 
सचिवालय के इस निर्णय का उदाहरण देकर करेंगे, जो कल्पना के आधार पर 
काम करने वाले, विशेषकर पश्चिम के, अर्थशास्त्रियों की तुलना में कम-विकसित 
देशों के जीवन.के कहीं अधिक समीप है: 

“बास्तविक अनुभव के आधार पर यदि निर्णय करें, तो यह स्पष्ट हो जाता 

है कि आय की बड़ी और निरन्तर बढ़ती हुई असमानताएँ, तेज आर्थिक गतिविधि 
और विकास के प्रबल प्रवाह के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हुई हैं। वस्तुतः इस 
वात की कहीं अधिक सम्भावना दिखायी पड़ती है कि आय के अत्यधिक संकेन्द्रन ने 
अक्सर स्वस्थ आथिक विस्तार के मागं में बाधा डाली है । उसने यह कार्य 
विकास में जनता के हिस्सा लेने के मागं में प्रभावशाली वाधा डालकर (भौतिक 
और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की बाधाएँ) किया है । इस बात की उपेक्षा नहीं 
की जा_सकती कि विकास-नीति के वितरण सम्बन्धी पहलुओं की ओर मुक्त 
व्यापार के वर्तमान रवैये से एशिया के देशों में राजनीतिक और सामाजिक यथा- 
स्थिति. कायम रखने को बड़ा सुविधाजनक समर्थन मिलता है ।” ° 


अब तक मैं कम-विकसित देशों में समानता के प्रश्‍न के बारे में अत्यधिक 
अमूत और सामान्य शब्दावली में विचार करता रहा हुँ। अगले अध्याय में मैं 
उ महत्त्वपूर्ण कृषि नीति की समस्या के सन्दर्भ में इसी विषय पर विचार 
करूंगा | ः 

लेकिन इससे पहले में कम-विकसित देशों में विद्यमान असमानता के मोटे 

तथ्यों पर अधिक गहराई से नजर डालना चाहता हूँ और विशेषकर यह प्रश्न 
उठाना चाहता हूँ कि सामाजिक और आर्थिक खाइयो को क्‍यों कायम रहने दिया 
गया और यह बढ़ती हुई क्‍यों दिखायी पड़ रही हैं। ۱ 
2 भ 

कम-विकसित देशों में असमानता अनेक रूप धारण कर सकती है। यह एक 
ऐसे समाज में भी उसी प्रकार कठोर हो सकती है, जिस समाज में با اش‎ 
इष्टि से कोई भी व्यक्ति सम्पन्न न हो--उदाहरण के लिए, मान लीजिए भारत 
के किसी गाँव में, पश्चिम बंगाल के किसी गाँव का उल्लेख किया जा सकता है, 


भस्वामित्व 


भूस्वामित्व ऊँची जाति के लोगों के हाथों में है, जो स्वयं काम नहीं करते पर 


इनके पास भी जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं । दसरी ओर आधे अथवा इससे भी 


. अधिक खेतःमजदुर मालिकों की ओर से खेतों में काम करते हैं और स्वयं उनके 


ed SANs 


. 
۹ 
। | ۱ ۳ ۶ 
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पास कोई जमीन नहीं होती । “* इसके अलावा कुछ गिने-चुने अमीर जमींदारों 


2 बनी زدیا‎ वर्ग है, जो अक्सर गाँव से गैरःहाजिर रहते हैं, और इन ` 
जमींदारों के मॅनेजर इन गाँवों में सर्वोपरि स्थिति में होते हँ तथा समाजो के : 


सबसे निचले वर्ग के रूप में बडी संख्या में भूमिहीन मजदूर होते हैं ।* उदाहरण 


के लिए, पाकिस्तान में सिन्ध ओर अन्य, हिस्सों का तथा लेटिनं अमरीका के 


अनेक देशों का उल्लेख किया जा सकता है FT 


सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता के बीच अन्तर करना सम्भव 


है। सामाजिक असमानता स्पष्ट रूप से व्यक्ति की स्थिति से संम्बन्धित होतीं 
है और सम्भवतः इसकी सर्वोत्तम परिभाषा यहीःदी जा संकती है कि इसमें 
सामाजिक गतिशीलता का अत्यन्त अभाव होता है और मुक्त रूप से प्रतियोगिता 
करने की सम्भावना बहुत सीमित रहती है-। अर्थशास्त्र में 'मुक्त प्रतियोगिता का 


जिन अर्थो में प्रयोग किया जाता है, उनसे कहीँ अधिक * व्यापक ATÎ में यहाँ 


प्रयोग किया गया है । आर्थिक असमानता अधिक सीधी-सादी संकल्पना है और 
इसका सम्बन्ध सम्पत्ति तथा आय के अन्तरों से होता हैं। FS : 

लेकिन इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि सामाजिक-अंसमानेतां आथिक 
असमानता का एक प्रमुख कारण होती है और साथ ही आथिक असमानता 
सामाजिक असमानता को समर्थन देती है । अधिकांशं परिस्थितियों में सामाजिक 
और आथिक असमानता मिलाजुला मामला होतीं है, जिसे केवल एक विश्लेषण 
के द्वारा ही दो अलग-अलग विभागों में विभाजित किया जा सकता है और यह 
विश्लेषण स्वरूप की इष्टि से संस्थागत होना चाहिए | 

गरीबी और असमानता के बीच अनेक सम्बन्ध होते हैं। एक सम्बन्ध इस 
अध्याय का सामान्य विषय है : कि, जैसाकि' हम तक देते हैं, सामाजिक ओर 


आथिक असमानता किसी भी देश की गरीबी का एक' प्रमुख कारण होती है। ` 


योजना की दृष्टि से इसका यह अभिप्राय होता है कि किसी समाज को गरीबी से 
मुक्ति दिलाने के लिए अधिक समानता एके पूर्व शर्तें होती है। | ' | 
दूसरा सम्बन्ध यह है कि कोई देश समग्र अथवा औसत इष्टि से जितना 


अधिक गरीब होगा, आथिक असमानता उन लोगों के लिए कहीं अधिक कठोर 


कष्टों की सृष्टि करेगी जो सबसे निर्धन होते हैं a समग्र असमानता कीः 
सीमा की तुलना 'लोरेन्ज TF की दृष्टि से विकसित देशों से की जा सके, जिसमें 


आबादी के किसी निर्धारित प्रतिशत की कुल आयःका' हिस्सा दर्शाया जाता 


. है--जो सामान्यतया नहीं होता, यद्यपि उपलब्ध आँकडो में सूक्ष्मता में कमी के 


कारण कुछ देशों में इसकी सम्भावना को पूरी तरह नजरमंदाजःनहीँ किया जा. 


सकता--तो इसका कम-विकसित देशों के निचले आय-वर्गों' के लोगों के ऊपर 
कहीं अधिक बुरा असर पड़ेगा | र Ê رد‎ छाप 


तीसरा सम्बन्ध यह है कि सम्भवतः आर्थिक और सामाजिक असमानता. 
वर्तमान गरीबी और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए कोई देश जिस कठिनाई 
का अनुभव करता है उसका एकमात्र कारण न हो, Mets उसका परिणाम भी | 
` हो। दक्षिण एशिया में असमानता और गरीबी की सीमाओं के मोटे पारस्परिक | 
सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्‍न उंठानों उचित ही है कि क्या गरीवी | 


असमानता को जन्म देती है अथवा नही! ' | 
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एक सामान्य प्रक्रिया यह होगी कि अर्थव्यवस्था के एक वहुत निचले स्तर 
पर मानवीय उदारता के लिए बहुत कम स्थान शेष रहेगा, जबकि हर प्रकार के 
सामाजिक अन्तरों अथवा भेदभावों को बनाये रखने की अधिक प्रबल आवश्यकता 
अनुभव होगी। स्वीडन की एक कहावत है कि “जब नाँद खाली हो जाती है, 
तो घोड़े एक-दूसरे को काटने लगते हैं ।” यदि यह सच और महत्त्वपूर्ण है तो इस 
बात को एक ऐतिहासिक संयोगमात्र नहीं समझा जाना चाहिए कि भारत और 
पाकिस्तान के विशिष्ट गाँवों में, जिनमें आय के स्तर अत्यधिक नीचे हैं, सामान्य- 
तया बड़ा स्पष्ट और गहरा अन्तर दिखायी पड़ता है | 

थाईलैण्ड या बर्मा का कोई गाँव, हो सकता है बहुत अधिक अमीर न हो, 
लेकिन कुछ ही गाँव वाले अनाज की कमी से इस सीमा तक ग्रस्त हैं, जिस सीमा 
तक भारत और पाकिस्तान के । थाईलैण्ड और बर्मा में मनुष्यों के बीच जो अधिक 
समानता है, उसका कारण ऊँचा आर्थिक स्तर कहा जा सकता है । हम इस बात 
का भी उल्लेख कर सकते हैं कि ऐतिहासिक इष्टि से, पश्चिम के विकसित देशों 
में अवसर की अधिक समानता में आथिक स्तर ऊँचा उठने के साथ-साथ 
सामान्यतया वृद्धि हुई । 

पर वस्तुतः कम-विकसित देशों में असमानता के क्या कारण हैं, यह बात 


कहीं अधिक जटिल है और यह भी हो सकता है कि केवल गरीबी ही इसका 


एकमात्न कारण, और कभी-कभी तो एक प्रमुख कारण भी, न हो | 


थाईलैण्ड और वर्मा जैसे देशों में अधिक समानता का सम्बन्ध अक्सर इन 
दो देशों के बौद्ध धर्म के साथ बेठाया जाता है। हम इस स्पष्टीकरण से पूरी 
तरह आश्वस्त नहीं हो सकते ۱ विद्वत्‌ और अन्य उच्च स्तरों पर इस्लाम की 
शिक्षाएँ और अभिव्यक्तियाँ भी बौद्ध धम से कम समानतावादी नहीं हैं | 
इसके अलावा, सामान्यतया उस समय विश्वास न कर पाने के कारण मौजूद 
रहते हुँ, जव पश्चिम के, और दक्षिण एशिया के भी, लेखक यह सोचते हुए 
दिखायी पड़ते हैं कि वे हिन्दू धर्म, वौद्ध धर्म, इस्लाम अथवा ईसाई धर्म के प्रभाव 
के वारे में जब बिना किसी सूक्ष्मता के विचार प्रकट करते हैं, तो वे कोई महत्त्व- 
पुर्ण वात कहते हैं । कारण यह है कि जब वे इन धर्मों का उल्लेख करते हैं, तब 
वे उन्हें केवल संकल्पनाओं और सिद्धान्तो के रूप में ही लेते हैं। अक्सर उस 
बौद्धिक और अमूतं रूप में इन पर विचार होता है, जिस रूप में ये अपने धामिक 
साहित्य ओर विद्वत्तापूर्णं धामिक उपदेशों में दिखायी पड़ते हैं ।!९ 
धर्म का क्या प्रभाव होता है, इसके अध्ययन के लिये यह आवश्यक है कि 
हम धमं के उस स्वरूप पर विचार करें जो सामान्य लोगों में वास्तविक रूप 
में विद्यमान है : धामिक कर्मकाण्ड और विभिन्‍न स्तरों में विभाजित अत्यधिक 
भावनात्मक ا‎ और मूल्यांकनों की व्यवस्था, जो नियमित रूप से परम्परा 
से प्राप्त संस्थागत { को, रहन-रहन के तरीकों और दृष्टिक्रोणों को 
 पवित्ता, हर स्थिति में पालनयोग्य वस्तु और अपरिवर्तनीयता प्रदान करती है; 
कम-विकसित देशों के बड़े जन-समुदायों के बीच सामान्यतया जिस रूप में अनेक 


का‏ تا वार‏ فک ات 


® 
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धमं विद्यमान हैं, ऑर जिनमें कोई विशेष अन्तर दिखायी नहीं पड़ता, उनमें 
अन्धविश्वासों और हर प्रकार के असंगत निषेधों की भरमार दिखायी पड़ती है 
और ये ऐसी वातें होतो हैं जिनका इन धर्मों के 'उच्च' स्तर पर प्रतिपादित 
शिक्षाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता। . 

लोकप्रिय धमं की एक सामान्य विशेषता यह है कि वह सामाजिक नि प्क्रियता 
उत्पन्न करने के लिए एक वड़ी शक्ति के रूप में काम करता है, और परम्परा 
से जो भी सामाजिक और आथिक समानता प्राप्त है उसका समर्थन करता है। 
यदि कहीं भी मार्क्स के इस कथन का औचित्य सिद्ध हुआ कि धर्म लोगों कें लिए 
अफीम का काम करता है, तो यह कम-विकसित देशों के गरीब लोगों के बीच ही 
हुआ । 

वर्तमान सामाजिक और आथिक स्तरीकरण, जो इतिहास की उपज है, 
रीति-रिवाजों से समर्थित है और स्वयं इन रीति-रिवाजों को धम से समर्थन 
प्राप्त होता है, जिसका अक्सर यह अर्थं होता है कि गरीब लोग अपने कष्टों के 
खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, उनका विरोध नहीं करते, बल्कि अपने दुर्भाग्य को 
देवताओं द्वारा निर्देशित मानते हैं । वे यह विश्वास करते हैं कि समस्त आधि- 
भौतिक शक्तियों ने उनके लिए यही विधान किया है | 

कम-विकसित देशों के प्रगतिशील नेता लोकप्रिय धमं को از‎ देने से 
अक्सर बचते हैं। ऐसा लगता है कि वे अब इस बात पर अधिक भरोसा कर रहे 
हैं कि शिक्षा के प्रसार और अधिक प्रभावशाली संचार साधनों की व्यवस्था हो 
जाने पर, अधिक तकंसम्मत आचरण की ओर लोगों का रुझान होगा । दक्षिण 
एशिया में कम्युनिस्ट तक धम का विरोध न करने की सावधानी बरतते हैं | 

इन सामान्य मुद्दों का उल्लेख करने के बाद अब हम एक विचित्र विरोधा- 
भास पर आते हैं । 

सब कम-विकसित देशों की नीति सम्बन्धी घोषणाओं में अधिक समानता 
की बात कही जाती है। अपने योजनाबद्ध विकास में वे बड़े सामान्य और 
विशिष्ट रूप से व्यापक जन-समुदाय के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाने का 
व्यावहारिक लक्ष्य अपने सामने रखते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, इन देशों को 
एक भी सरकार ने यह घोषणा नहीं की कि कुछ विशेषाधिकारः्राप्त समृद्ध लोगों 
को और अधिक अमीर बनाकर अधिक असमानता की स्थापना करना उसका 
लक्ष्य है ।*° 

जैसाकि एशिया और सुदूरपूर्वं के आथिक आयोग के सचिवालय ने हाल में 
निष्कर्ष निकाला है : 

“अधिकांश योजनाओं में यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है अथवा उनका यह 


अभिप्राय होता है कि उनका प्रमुख उद्देश्य व्यापक जन-समुदाय के रहन-सहन के . 
स्तर को पर्याप्त ऊँचा उठाना है और रहन-सहन को ऊँचा उठाने का यह काये | 

निरन्तर जारी रहेगा तथा तेजी से आर्थिक विकास को इस लक्ष्य की पतिका 0O 
साधन माना जाना चाहिए, अपने-आपमें एक लक्ष्य नहीं । बुनियादी तौर पर 
विकास आयोजन को 'सामाजिक' रुझान प्रदान करने के कार्य का उल्लेखक्ष् | 
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जाता है ۱ 32]. ۳ $ PE 


आल तक‏ ی 
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भारत में, जहां>गर-कम्युनिस्ट कमःविकसित. संसार के तिहाई से अधिक 
लोग रहते हूँ, सरकार द्वारा मान्य. समानतावादी आदर्शो की अभिव्यक्ति के लिए 
बहुत लम्वी-चौड़ी बातें कही 'जाती हैं। यही कारण है कि उस समांज को अभि- 
व्यक्त करने के लिए, जिसकी स्थापना की आकांक्षा भारत करता है “हितकारी 
राज्य , 'वर्गे विहीन समाज' और 'सहकारी - राष्ट्रमण्डलः जैसे शब्दों का ही इस्ते- 
माल नहीं किया जाता, बल्कि समाज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है और यदा- 


` कदा तो समाज केः वर्तमान स्वरूप के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग होता है। 


यह भी बड़ी सामान्य बात है कि देश'में घट रही घटनाओं के लिए 'आर्थिक 

और सामाजिक क्रान्तिं' जैसी बातें कही जाती हैं।' आज भी अक्सर बड़े उद्योग- 
पति और राजनीतिज्ञः 'समाजवादी''अथवा ऐसी अनेक अभिव्यक्तियों का प्रयोग 
करते हैं, जिसमें 'समाजवादी' शब्दःआता है और इसे अक्सर नीति का व्यावहा- 
रिक लक्ष्य बताया जाता है।? ना म ۱ 
Taf भारत में आमूल'परिंवतंनवादी शब्दावली का सामान्य प्रयोग सबसे 
अधिक होता है, पर समानतावादी आंदर्श का पालन करने और यह स्वाँग रचने 
का प्रयास कि यह आंदर्श* व्यावहारिक नीतियों को प्रभावित कर रहा है, प्राय: 
सव कंस-विकसित देशों में बडी सामान्य बात है। अन्तर इस बात पर जोर देने 
भर का होतां हैं। वस्तुतः समस्त आधुनिकीकरण के आदर्शो में, जिन्हें आयोजन 
की नीतियों के लक्ष्यों के रूप में सर्वत्र अंगीकार किया जा रहा है, किसी भी 


अन्य लक्ष्य को इससे अधिक प्रकट विश्वास के साथ व्यक्त नहीं किया जाता | 


۰ विरोधाभासः इसलिए उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रायः सब कम-विकसित देशों 
में आर्थिक असमानता बढ़ती हुई दिखायी पड़ती है ۳۲ और सामाजिक 
असमानता, एक सामान्य अभिव्यक्ति के रूप में यह कहना उचित होगा, सामान्य- 
तया घट नहीं रही है ।£ 

इन प्रवृत्तियों को अधिक सूक्ष्मता से प्रदर्शित करने के मार्ग में केवल यही 
कठिनाई नहीं है कि कम-विकसित देशों में सम्बन्धित अँकड़ों की सामान्य कमी 
है, बल्कि जिन लोगों के हाथों में नियन्त्रण है, उनमें यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि 


. वें इस विरोधाभास का सामना करने से बते हैं और असमानता का क्या हो रहा 


है दा वारे में अधिक गहराई से जाँच नहीं करते । यह वात और उन 
۱ नीतियों को दुरगामी और आमूल परिवर्तनवादी नीतियों के रूप में 
प्रकट करने की सामान्य प्रवृत्ति, जवकि ये पुरातनपंथी नीतियाँ असमानताओं को 
और बढ़ाती 2۳ अवसरवादी وه‎ की सर्वव्यापी प्रवृत्ति के अन्य उदाहरण 


TEI करती हैं, जिनके ऊपर अध्याय- | में विचार हुआ है। 


_ इस विरोधाभास--अधिक समानता के पक्ष में जोरदार शब्दों में घोषणाएँ 


۲ २४: ० 
<“ हा | > 
~ ۳۳۹ ۳ £ ~ क्र पा , ® ®” 





समानता का प्रश्न تس‎ 69 
ओर अधिक: असमानता: की :ओरः आगे बढ्ने“की प्रकट-प्रवत्ति काः पारस्परिक 
विरोध--काः स्पण्टीकरणः निश्चय ही -कम-विकसितः देशों में:सत्ता के: वितरण 
से सम्बन्धित है [7 (है ورس‎ TFET 0७४३ के पक IS FFE TS FSF 
ˆ == कम+विकसित देशों: में :प्रायः a राजनीतिक "सत्ताः कुछ, विशेषाधिकार ४ 
प्राप्त वर्गों के हाथों में ही है।औरइसे- स्थिति परः इसःतथ्य-का प्रायः कोई-प्रभाव 

'नहीं है कि.इन देशों में सरकार का स्वरूप-कैसा है-। इन. वर्गो की-प्रथम कोटि में 
बड़े जमींदार, उद्योगपति, साहुकार, व्यापारी और उच्च सैनिक तंथा-असैनिक 
अधिकारी आते हैं:। इन उच्च वर्गों के-नीचे अन्य समुदाय आते' हैं, जो-निश्चय- 
पूवंक अत्यधिक गरीब लोगों के समुंदाय से 7 त ऊँचे होते हैं, जिन्हें इन देशों में 
رین‎ हा “मध्यम वर्ग” कहा जाता है और जिसंमें प्रायः सब-'शिक्षित' लोग 
अं | ۱ e E > ET دس‎ 4 

۱5۲ “मध्यम 57 में-अधिकांशतया उस वर्ग को-भी-शामिल- कर लिया 
जाता-हैः जिसे-भारत में अक्सर “गाँव का समृद्ध TT कहा जाता है।इस -करों 
में किसान-जमींदार और कुछ अमीर काश्तकार-आत हैं, जो गाँवों में ही रहते 

:हैं। ETR RATT: व्यापारी; साहकार, अफसर:और ऐसे अन्य लोग आते हैं 
जो स्थानीय स्तर पर. सामाजिक, आथिक और राजनीतिक नियन्त्रण कीः दृष्टि-से 
सामान्यतया सर्वोपरि स्थिति में होते हैं। - 7227 مس‎ 

"वस्तुतः यहः शब्दाब्रली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह गलत है ır 

कथित “मध्यम. वर्ग के लोग केवल पश्चिमी समाजो को शब्दावली की दृष्टि.से 
ही मध्यम वर्ग - के /हैं---यें. भूतपूर्व. उपनिवेशों और इससे भी: अधिक सही ढंग 
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से; पश्चिम के उनः देशों: केःसमाजों के सन्दर्भ में मध्यम- वर्ग के हैं जो इन देशों 
पर शासन करते, थे;। “शिक्षित शब्द को इस कारण से अपना सच्चा राजनीतिक, 
सामाजिक और आथिक महत्त्व प्राप्त होता है कि बहुत कम,लोगः शिक्षित हैं; 
` कम-विकसित देशों में : इन सब वर्गों को उच्चः वर्ग के ही अन्तगंत समझा 2 
जाना चाहिएं। समस्त “शिक्षितों' और सामान्यतया/“मध्यमः वर्ग! को जोड़ र 


कर -भी,- यह उच्च' वग अपने समाजों में एक बहुत छोटा ऊपरी हिस्सा बना 
۹6۲۳5 IF THIRST TE iP पाइ NAM E ۱۳ पै BET 2 ۲۳ ۳ 
2 3 यहाँ हमें इस बात का उल्लेख करना हाँगा कि कम-विकसितःदेशॉःमें | 

जो अनेक कर सम्बन्धी और अन्य IT हो रहे हैं, और जिन्‍्हें:अधिक आथिक | न 
“समानता के स्थापना की दृष्टिकोण से“ मध्यम वे केःहित में:ब्ताया/जाता है एक | 

उच्चे-उच्च ۱ क्षति पहुँचाकर' किये जाते हैं। प्यथार्थवादी दुष्टिकोणसे YET 24 
सुधारों को---जो-लांगू: होने की स्थिति TATE ET उद्दश्यकी . जय 
(पुति के लिए भी बहुत: प्रभावशाली नहीं होते--अधिक से'अधिक उच्च वां के. 
۱ مد‎ : आयः के पुनवितरण की कार्रवाई कहा जो! सकता'है। यहाँ हमें उच्च वर्ग. E. 
को इसके व्यापकतम रूप में लेना होगा ۳ अधिक समानता की स्थापना की दिशा. 
'में वास्तविक प्रगति तभी हो सकती. है, जंब-गरीब' लोगों के विशांलःजन-समुदाय ET 
'के हितों की चिन्ता.की जाये UT [57 He FEE गाडी ४5४5४ 7८ ET و‎ 
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यह विशाल निर्धन जन-समुदाय अधिकांशतया निष्क्रिय, उदासीन और अपनी 
माँगों को प्रकट न करने वाला है। यह शायद ही कभी अपने हितों को आगे 
बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए संगठित हो पाता है। इस सम्बन्ध में एक 
बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा : “जो लोग सचमुच गरीब हैं, वे कभी हड़ताल 
नहीं करते, उनके पास प्रदर्शन करने के न तो साधन हैं और न ही शक्ति । बहुत 
समय पहले मार्क्स ने भी गरीबों के सन्तोष और माँग की कमी के बारे में 
शिकायत की थी | 

इस गरीव जन-समुदाय को धार्मिक उन्माद, जातीय पूर्वाग्रहों, ईर्ष्या और 
द्वेष के आधार पर तथा एक-दूसरे की जमीन और घरेलू सम्पत्ति चुराने तथा 
` दुकानों को लूटने के प्रति जो संकोच और निषेध का भाव रहता है, उसमें ढील 
देने का अवसर प्राप्त होने पर दंगों और हिसा के लिए भड़काया जा सकता है । 

भारतीय उपमहाद्वीप के भारत और पाकिस्तान में विभाजित होने के 
समय सामाजिक व्यवस्था बड़े पैमाने पर ध्वस्त हो गयी थी और इसके बाद भी 
ऐसी अनेक परिस्थितियों में इन दोनों देशों में अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर यही 
हुआ ।* नाइजीरिया में धामिक और जातीय घृणा ने गृहयुद्ध को जन्म दिया और 
. ऐसे ही संघर्ष अफ्रीका के नव-स्वतन्त्र देशों के अनेक हिस्सों में शुरू हो गये हैं 
अथवा इनके लक्षण दिखायी पड़ रहे हैं। यदाकदा ऐसे' दंगे वर्ग संघर्ष का नाटक 
करते हैं, उदाहरण के लिए भारत उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद जो व्यापक 
अव्यवस्था हुई उसमें अनेक हिन्दू जमींदारों को पूर्व-पाकिस्तान से भगा दिया 
गया; अथवा मलाया के हाल के दंगों का उल्लेख किया जा सकता है, जिसके 
परिणामस्वरूप एक आपतकालीन सरकार की स्थापना हुई और इसे मलाया के 
संवैधानिक संसदीय लोकतन्त्र के स्थान पर एक निरंकुश शासन की स्थापना 
कहा जा सकता है। 

कम-विकसित संसार के अनेक हिस्सों में समय-समय पर जमींदारों के 
खिलाफ किसानों के छूटपुट विद्रोह होते रहे हैं ۱۳ लेकिन प्रायः नियमित रूप से 
यह उसी प्रकार ۲۲5 रहे, जिस प्रकार गृहयुद्ध से पहले की शताब्दियों में 
संयुक्त राज्य अमरीका में गुलामों के विद्रोह हुए थे । इन विद्रोहों में संगठन का 
अभाव था और इनकी कोई स्पष्ट योजना भी नहीं थी तथा इन्हें बहुत आसानी 
से दवा दिया गया था । 

जव सार्वजनिक नीति का प्रश्न आता है, कम-विकसित संसार में जन- 
समुदाय राजनीति का लक्ष्य बन जाता है, पर शायद ही कहीं यह इसकी विषय- 
वस्तु वन पाता हो । जो विभिन्न समूह उच्च वर्ग का निर्माण करते हैं, और 
जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, उनके भीतर आपसी समझौतों, एक-दूसरे 
ی‎ और यदा-कदा भीतरी लड़ाई के द्वारा जन-समुदाय पर शासन 

है। : 

जब विभिन्‍न कम-विकसित देशों में 'जनमत' का उल्लेख किया जाता है, 
तो वस्तुतः इसका अभिप्राय अधिकांशतया उन लोगों के मत से होता है, जो 
अपनी बात उठा सकते हैं और ये सामान्यतया उच्च वर्ग के लोग ही होते हैं। 
अक्सर वे लोग इस बात को स्पष्ट नहीं करते, जो इस सम्बन्ध में भाषण करते 
हैं अथवा लिखते हैं, चाहे ये लोग स्वयं इन देशों के हों अथवा पश्चिम के रहने 


x 
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वाले । 


कम-विकसित देशों में राजनीतिक विकास के वैज्ञानिक लेखन में भी अक्सर 
इस गलत शब्दावली का प्रयोग होता है। यह अवसरवादी पुर्वाग्रह का एक और 
उदाहरण है और इसमें उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया जाता है, जो 
पश्चिम के विकसित देशों में विद्यमान हैं, जिसके वारे में हमने अध्याय-- में 
विचार किया है | 

दक्षिण एशिया के अधिकांश अन्य देशो के विपरीत भारत तेजी से सार्व- 
` भोम वयस्क मताधिकार के आधार पर संसदीय प्रणाली की स्थापना कर सका 
और इसके वाद इस प्रणाली की रक्षा में भी सफल रहा। इस प्रणाली के अन्त- 
गंत संयुक्त राज्य अमरीका से भी अधिक व्यापक पैमाने पर लोग चुनावों में 
हिस्सा लेते हैं और सम्भवतः इस प्रणाली का गैर-कानूनी ढंग से अथवा कानून- 
सम्मत तरीके से उतना उल्लंघन नहीं हुआ जितना अमरीका में हुआ है। नाग- 
रिक स्वतन्त्रताओं और विशेषकर विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता की रक्षा बड़ी 
तत्परता से की गयी है। 

इसके बावजूद भारत की सरकार सामाजिक और आथिक गतिहीनता की 
सरकार रही है । लोकतन्त्र ने अधिकांश गरीव लोगों को स्वयं अपने हितों को आगे 
बढ़ाने के लिए सत्ता पर अधिकार करने और अपने हितों के लिए सत्ता के उपयोग 
के निमित्त स्वयं को संगठित करने की प्रेरणा और क्षमता प्रदान नहीं की हैं। सत्ता 
का संघर्ष उच्च वर्ग के व्यक्तियों और समूहों के वीच ही मोटे तौर पर सीमित 

रहा है। 2 

है के तथ्य कि राजनीतिक सत्ता उच्च वर्ग के व्यक्तियों और समूहों के हाथों 
में है और व्यापक जन-समुदाय निष्क्रिय बना हुआ है, एक ऐसी स्थिति है, जो 
दक्षिण एशिया के सब देशों में व्याप्त है । इस तथ्य का इस बात पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा है कि कुछ देशों में अपनी माँगें प्रकट करने वाले उच्च वर्ग के लोगों के 
बीच खुले और स्वतन्त्र विचारं-विमर्श की अनुमति है। ये वे देश हैं, जिन्होंने 
संसदीय लोकतन्त्र के स्वरूप को कायम रखा है और व्यापक नागरिक अधिकारों 
की रक्षा की. है । سس‎ £ 

दक्षिण एशिया के कुछ अन्य देशों में सरकारों का तख्ता उलटने के बाद, जिन 
अधिक निरंकुश सरकारों की स्थापना ह है, उसके परिणामस्वरूप, इस बुनियादी 
इष्टिकोण से कोई, अन्तर नहीं आया है। राजनीतिक शासन में परिवर्तन उस 
गरीब जन-समुदाय के दवाव के परिणामस्वरूप नहीं हुआ, जो अपने हितों के प्रति 
राजनीतिक दृष्टि से अधिक सजग हो गया हो और सामूहिक कारवाई के लिए 
संगठित हो गया ۳ ۱ समूहों 

रूप से इसका अर्थ उच्च वर्ग के विभिन्न समूहों के‏ ان دز 
बीच सत्ता का हस्तान्तरण होता है और अक्सर सेना के उच्च अधिकारी सत्ता‏ 
पर अधिकार कर लेते हैं और इसके बाद सत्ता पर अपना एकाधिकार बनाये‏ 
रखने के प्रयास में लगे रहते हैं। पर सत्ता का उपभोग उच्च वर्ग के अन्य समूहों‏ 
ا के साथ विभिन्न सीमाओं तक मिलकर किया जाता है।‏ 

किसी सरकार का तख्ता उलटने के कारण साधारणतया i 3 


भ्रष्टाचार बताये जाते हैं। (देखिए अध्याय--7) सत्ता पर ऐसे किसी भी | 
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'अधिकार से पहले और उसके बाद भी सामान्य जन-समुदाय राजनीतिक प्रभाव 
-से 2۳ रहता है और ,- पहली -सरकार--का/तख्ता :उलटने की-कारंवाई उनकी 
“कोई भी चिन्ता किये:वित्ा.क्री-जाती है। 

पाकिस्तान में -एकदम--हाल में-जो.जबदेंस्त : राजनीतिक -उथल-पुथल--हुई हैं, 


«और ये पंक्तियाँ-लिखते समय. जिनका अन्त-भी: नहीं हुआ-था;-इस सामान्य; नियम ' 


का अपवाद नहीं हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति अयूब खान को अध्यक्षता में जो निरंकुश 
. सरकार सन्‌ -958-सेःसत्तारूढ थी, उसके-विरुद्ध! उच्च वर्ग के विभिन्नः समूहों 
उने मिलकर-मोर्चा बनाया, इसमें: स्वयं. को “मध्यम - वर्ग कहने, वाले - वर्ग क[- बड़ा 
“हिस्सा शामिल था-। इसःवर्गं-में- विद्यार्थी भी शामिल माने जाते हैं.। --- 


< CIS सस्कार ,का.तख्ता-:उलदने: से: पहले -जो “ल्ोकतन्त्री”.शासन - 


थे, वे -.हर दृष्टि -सेःपुरीःतरहः-असफल रहे और इसके--परिणामस्वरूप व्यापक 
भ्रष्टाचार-फला और-:आथिक;:: सामाजिक; तथा राजनीतिक गतिहीनता कायम 
“रही; /अयूब; खात्त:और उनकी सरकार-नेः अच्छा समारम्भ्‌: किया-। -सर्वाधिक 
कुख्यात ढंग से कानून तोड़ने वाले लोगों में से कुछ को सजा:दी; कुछ सीमाःतक 
“सामाजिक अनुशासन कायम: किया.]और आयोजन -के -लक्ष्य के-रूपः-में समस्त 
: आधुनिकीकरण. आदर्शो का:-समर्थन किया--बस:- सामान्य.जन-समुदाय के-लिए 
“अधिक समानता की-स्थापन। के: प्रयास: को -घटाकर -दर्शाया, गया: अथवाः इसे 
मात्र मौखिक समर्थत्त.दिया गया; 
वस्तुतः. यह नया ऽ शासन पुराने शासकः, वर्ग -का--प्रतिरक्षात्मक्‌ पुनगंठन- था 
“और इस खतरे को पहले ही देखा जा सकता था कि कालान्तर में यह फिर राज- 
“नीतिक, सेद्धान्तिक ओर नेतिकः- दुष्टिः से; पतन के गतं: में.गिर TOTTI लेकिन 
/ «होल Fata विद्रोह शुरू होने.तक,-इसः शासन को-दो कारणों.से-सम्भव आथिक 
„ विकासःका श्रे यःप्राप्तःथाः +पिंछले- ‹लोकतनत्रीः- युगः के-दौरान जो प्रायः पूर्ण 
. *निष्क्रियता-कायमः हो गयी थी, यह उससेःवाहर निकलःआया-था और इसका नये 
शासन केलिए प्रत्यक्ष लाभ: दिखायी पड़ता -था--और -इसे-भारत की तुलना में 
विदेशों से, मुख्यतया-संयुक्त राज्य अमरीका से, प्रति--व्यक्ति विभिन्न प्रकार की 
-दुगनी 'सहायता प्राप्त हुई थी ۱ संयुक्त राज्य अमरीका में इस निरंकुश शासन 
की:उपलब्धियों -की- वेहद- प्रशंसा;-की :ग़यी. TET विश्वविद्यालय के 
3 अर्थशास्त्रियों--की--टोली/; ने:-इस सफलता का. बड़ा; विज्ञापन किया, जिन्होंने 
?“पाक्किस्तात-के;लिए- योजनाएँ; बनाने में: हिस्सा लिया. था, लेकिन जिन्हे 
'समाचारुपत्रों' में प्रकाशित रिपोर्टों.के अनुसार वहाँ से-खदेड़ा जा रहा है 33 
“| ४ लेकिन:नयी:आय; और :इसके परिणामस्वरूप TOT सम्पदा की प्रवृत्ति 
'उच्च-उच्च वर्ग के सदस्यों के हाथों में ही पहुँचने की रही और कुछ सीमा तक 
: खेती में लगे:मध्यम वर्ग को भी: इसका- लाभ. मिला, जबकि शहरों-में रहने वाले 
. वेतनभोगी-वर्गों का वेतन बढ़ने नहीं दिया गया | एक.बार फिर भ्रष्टाचार FAT 
` तीतः हो गया “और: KENGE उच्च .सनिक-ओऔर-असैनिक अफसर, मन्त्री- और स्वयं 
5 अयूब भी तथा/अथवा- IT रिश्तेदार -नहीं TET जाता है कि एक. उद्योग- 
पति ने इस भ्रष्टाचार, का-कारण--समझाते- हुए- FEL: “SW देश में अब 
+ भ्रष्टाचार-पहले-से भी-बेहद-बुरी -स्थितिःमें- है । जब चोटी. के-लोग अमीर होते 
+जा*रहे -हैः तो; हर आदमी यही करता है. हम सब लोगों. ने--व्यापारियों 


۰ 
ری 
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El मन्त्रियों ने--मिलकर जनता के शोषण के लिए संगठन बना लिया 


पाकिस्तान की सफलता की कहानी के ۳ पहलू की जानकारी अमरीकी 
जनता को नहीं दी गयी और यह भी लगता है कि उनकी सरकार को भी उस 
समय तक यह्‌ जानकारी प्राप्त नहीं हुई, जब तक भण्डा नहीं फूट गया और पेशेवर 
रिपोर्टरों ने इस पर गहरी नज़र नहीं डाली। यह असामान्य बात नहीं है कि 
पत्रकारों को सच्चाई का पता लगाना और इसे जनता को बताना पड़ता है-- 
जवकि राजनयिक और गुप्तचर सूत्र इसका पता नहीं लगाते और प्रोफेसर लोग 
उलझन में डालने वाली बातों पर चुप्पी साधे रहते हैं । 

इस प्रकार मध्यम वर्ग और उच्च-उच्च वर्ग के उन लोगों के लिए, जो अपनी 
आवाज़ नहीं उठा सके थे अथवा जिन्हें भ्रष्टाचार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, 
ओर विशेषकर पिछले शासन से सम्बद्ध कुछ राजनीतिज्ञों के लिए विरोध प्रकट 
करने का अच्छा मौका था । अयूब शासन के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी मुल्ला भी 
थे--जो “मध्यम वर्ग” का एक और समूह है, जो सदा आधुनिकीकरण के अभियान 
के प्रति सन्देह की दृष्टि रखते थे । 

जब फरवरी [969 में अयूव का प्रभाव समाप्त हो गया और उन्हें एक 
नाममात्र का राष्ट्रपति वने रहने के लिए बाध्य किया गया और उन्होंने अपने 
' राजनीतिक विरोधियों से सौदेवाजी शुरू की तव एक महत्त्वपूर्ण बात और कारण 
यह था कि अब वे संगठित सैनिक शक्ति के पूर्ण समर्थन के ऊपर निर्भर नहीं 
कर सकते थे। सन्‌ L965 में भारत से हुई लड़ाई में पाकिस्तान की सैनिक 
पराजय के फलस्वरूप सैनिक अफसरों में असन्तोष फैल रहा था । इसके परिणाम- 
स्वरूप कटु राष्ट्रवादी आक्रोश प्रकट हुआ था, जो समस्त “मध्यम वर्ग” में व्यापक 
रूप से व्याप्त था | 

जैसीकि कल्पना की जा सकती थी,* मध्यम वर्ग के समूहों के विद्रोह का, 
जिसका प्रतिनिधित्व बड़े ढीले ढंग से संगठित अनेक राजनीतिक पार्टियाँ कर 
रही थीं, प्रायः कोई सामात्य कार्यक्रम लामा ید‎ । केवल संसदीय लोकतन्त्र की 
पुनर्स्थापना और उन्मुक्त नागरिक अधिकारों की स्थापना की ही माँग थी, जिसमें 
समाचारपत्नों की स्वाधीनता पर लगी पाबन्दियाँ हटाने की माँग भी शामिल थी | 
अब क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन को शान्त नहीं किया .जा सका, अतः यह 
आन्दोलन आबादी के अपेक्षाकृत निचले स्तर पर भी पहुँचा । पहले बड़े उद्योगों 
में काम करने वाले श्रमिकों के छोटे-से वर्ग में--जो पाकिस्तान जैसे देश में 
लगभग “मध्यम वर्ग” की हैसियत रखता है---और फिर पूर्व पाकिस्तान के. प्रायः 
हर प्रकार के लोगों में यह आन्दोलन ۳۲۲ जहाँ पश्चिमी पाकिस्तान के 
उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आक्रोश बहुत बढ़ा हुआ और व्यापक है।% 
उस समय समानतावादी सुधार के नारे अक्सर और अधिक जोर से सुनायी पड़ने 
लगे। ۱ 
लेकिन मुख्यतया, विशेषकर पूर्व पाकिस्तान में, जब इस आन्दोलन ने एक 
व्यापक आन्दोलन का रूप धारण करना शुरूकिया, तो इसके साथ ही पूर्व 
परिचित तरीके से उद्देश्यहीन दंगों, E हत्याकाण्ड, आगजनी और सामान्य- . 


तया असंगठित भीड़ की हिसा शुरू हो गयी । अब सेना के बड़े और प्रभावशाली एली تم‎ 
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अफसरों को एक बार फिर एक दूसरे जनरल के नेतृत्व में संगठित होना पड़ा और 
शोर मचाने वाले “मध्यम वर्ग” के समूहों को अयूब खान द्वारा दी गयी रियायतें 
वापस ले ली गयीं, क्योंकि इसी वर्ग ने यह विद्रोह शुरू किया था। मार्शल लॉ 
लगा दिया गया, संविधान को रहकर दिया गया और अन्य अनेक कानूनों को भी 
रह किया गया, विधानमण्डलों को भंग कर दिया गया और समस्त संगठित राज- 
नीतिक गतिविधि पर पाबन्दी लगा दी गयी । 

यह सम्भावित दिखायी पड़ता है कि एक बार फिर कुछ समय के लिए शान्ति 
कायम हो जायेगी, और पाकिस्तान में सेना और उच्च-उच्च वर्ग के उन समूहों 
का पहले से अधिक कठोर शासन फिर कायम हो जायेगा, जिन समूहों का 
बलिदान सरकार की खोई हुई प्रतिष्ठा को कुछ सीमा तक पुन: प्राप्त करने के 
लिए नहीं किया जा सकता । पर इस समय हुवै- पाकिस्तान में जो व्यापक असन्तोष 
व्याप्त है, वह पहले की तरह ही विस्फोटक बना रहेगा। सम्भवतः लोकतन्त्र 
और अधिक नागरिक स्वतन्त्रताओं के नये प्रयोग शुरू करने में अभी समय लगेगा । 
हाल के वर्षों में अयूव खान के प्रयोग से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, वह चेतावनी के 
रूप में स।मने मौजूद रहेगा । 

यह अभी देखना शेष है कि नयी निरंकुश सरकार व्यापक भ्रष्टाचार को, जो 
अयूव खान के शासन के अन्तिम वर्षो में बहुत अधिक फैला हुआ था और जिसने 
मध्यम वगे' के समूहों को विरोध प्रकट करने का अवसर प्रदान किया था, किस 


सीमा तक और कितनी तत्परता से समाप्त करती है । यह भी इसी प्रकार . 


अनिश्चित है कि क्या नया शासन उस उत्साह को कायम कर सकेगा जो पिछली 
सरकार के आरम्भिक वर्षो में उस समय दिखायी पड़ा था जब अयूव खान ने 
आधुनिकीकरण के आदर्शों के अनुरूप अनेक कदम उठाने का साहस दिखाया था | 
मढ अनिश्चित है कि सेना के बड़े अफसर कब तक संगठित रूप से काम:करते 

इस समय जहाँ तक पूर्व-कल्पना की जा सकती है यह दिखायी पड़ता है कि 
" ति में पाकिस्तान में सामान्य लोगों के हाथ में वास्तविक सत्ता 
नहीं ۱ ۱ 


दक्षिण एशिया में व्यापक जन-समुदाय की राजनीतिक निष्क्रियता के सामान्य 
नियम का एकमात्र स्पष्ट अपवाद विएतनाम के लोगों में धीरे-धीरे सामाजिक और 
राजनीतिक चेतना उत्पन्न होना है ।ॐ इसका प्रमुख स्पष्टीकरण दूसरे महायुद्ध से 
पहले फ्रान्स के उपनिवेशी शासन के स्वरूप, युद्ध के दौरान जापानियों से सहयोग 


करने वाले वाइची शासन वाले फ्रान्स के नियन्त्रण और इसके बाद की घटनाओं 


से मिलता है । विएतनामियों के दृष्टिकोण से उपनिवेशी युद्ध चौथाई शताब्दी से 
अधिक समय तक चला है। यह युद्ध विएतनाम के अधिकाधिक लोगों के लिए एक 
विदेशी, श्वेत और समृद्ध राष्ट्र की सैनिक घुसपैठ के विरुद्ध लड़ाई रहा है 
पहले संयुक्त राज्य अमरीका की सहांयता से लड़ रहा यह देश फ्रान्स था और 
[954 के बाद यह देश केवल संयुक्त राज्य अमरीका रह गया । [ 


۳۹ 
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इन श्वेत विदेशियों द्वारा अपने-आपको विएतनामियों पर थोपने और 
आक्रामक कारंवाइयाँ करने तथा देश के विशेषाधिकार-प्राप्त समूहों से सहयोग 
करने के परिणामस्वरूप, एक प्रकार का विएतनामी राष्ट्रवाद व्यापक रूप से 
फला, जो अब सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से आमूल परिवर्तनवादी विचार 
से भर गया है। 

ब्रिटेन के अपने भारतीय साम्राज्य से तेजी से, विना किसी शतं के और यहाँ 
तक कि उदारतापूर्वंक वापस लौट आने की कारवाई ने, इसके विपरीत, स्वतन्त्र 
भारत को एक ऐसा देश बना दिया, जहाँ राजनीतिक लोकतन्त्र का सर्वाधिक . 
पूर्ण स्वरूप भी सामान्य जन-समुदाय को राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने 
के लिए प्रेरित नहीं कर सका । स्वतन्त्रता संग्राम में जिस आथिक और सामाजिक 
sl का वचन दिया गया था, वह जल्दी ही अपनी गतिशीलता से वंचित हो 
ग | 40 

हिन्द चीन में फ्रान्सीसियों की तरह, दूसरे महायुद्ध के.बाद हालैण्ड निवासियों 
ने ईस्ट इंडीज में अपना उपनिवेशी शासन कायम रखने के लिए लगातार सैनिक 
प्रयास किये ۱ इस कारण से और हालैण्ड के पश्चिम न्युगिनी पर अपना कब्जा 
बनाये रखने के कारण---और इस सन्देह के कारण, जो प्री तरह निराधार नहीं 
था कि संयुक्त राज्य अमरीका अपनी सेप्ट्र ल इन्टेलीजेस एजेंसी (सी आई ए) 
के माध्यम से और दूसरे तरीकों से विद्रोहों को समर्थन दे रहा है- सुकार्णो को 
अत्यधिक उन्मादपूर्ण और प्रवल पश्चिम विरोधी प्रचार करने का अवसर 
मिला ۱ सुकार्णो श्वेत विरोधी और क्रान्तिकारी भावनाओं को व्यापक रूप से 
फैलाने में सफल हुए, जिसे जापानियों ने इंदोनेशिया से रवाना होने से पहले 
जानबूझकर बहुत प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा बहुसंख्यक इंदोनेशियाइयों और 
इंदोनेशिया में रहते वाले चीनी अल्पसंख्यकों के वीच जो तनाव मौजूद था उसका . 
लाभ भी उठाया । आथिक क्षेत्र में चीनियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण यह 
तनाव स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ था, लेकिन जापानियों ने इस तनाव को बढ़ाने 
में मदद दी थी। सम्भवतः इन सब कारणों ने इंदोनेशियां में सामान्य लोगों को 
संगठित राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए जाग्रत किया, यद्यपि यह 
कार्यं विएतनाम की तरह प्रभावशाली ढंग से नहीं हो सका। ,' 

विएतनाम की तरह ही एक. नये सामाजिक क्रान्तिकारी आन्दोलन ने, जो 
सामान्य लोगों 'में फैल चुका था, एक प्रकार के राष्ट्रवादी साम्यवाद का रूप 
धारण किया । वतमान सैनिक सरकार, जिसे मुस्लिम पार्टियों के जमींदारों के 
उच्च वर्ग का समर्थन प्राप्त है--और जिसे संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य 
पश्चिमी देशों से सहायता मिल रही है---और जिसकी स्थापना 965 की शरद Ri 
ऋतु की भयंकर घटनाओं के वाद हुई थी, शायद अधिक स्थिर साबित न हो” ا‎ 
सके 32 ۹3 وا جع‎ - 


a. विशेषकर सैनिक हस्तकीप का रूप ले लेत E TA i 
. पश्चिमी हस्तक्षेप, विशेषकर जब यह सैनिक हस्तक्षेप का रूप Nê, 
किसी कम-विकसित देश में TOR को राजनीतिक चेतना ओर गति के' _ < दु. 
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उच्च स्तर तक ऊपर उठा सकता है, जो अन्यथा वहाँ मौजूद नहीं होती और इस 
प्रकार यह राजनीतिक चेतना एक शक्ति बन जाती है। यह बड़ा 0 
विचार है कि यह नयी सामूहिक गतिविधि, जो पश्चिम के हस्तक्षेप के कारण 
उत्पन्न होती' है, पश्चिम के विरुद्ध कार्य करती है--विशेषकर शीतयुद्ध के 
कारण उत्पन्न संसारव्यापी स्थिति में--और आसानी से इसका साम्यवाद से 
गठजोड़ हो जाता है | 

ये वातें कहते समय मेरे मन में विएतनाम की वात थी और सम्भवतः उस 
. सीमा तक इन्दोनीशिया की भी जो भविष्य में प्रकट होगी । लेकिन कम-विक- 
सित देशों में और भी समानान्तर उदाहरण हैं। लेटिन अमरीका में संयुक्त राज्य 
अमरीका की आर्थिक और यदा-कदा सैनिक शक्ति की इष्टि से मौजूदगी और सी 
आई ए तथा अन्य संगठनों द्वारा अमरीका की गुप्त गतिविधियों के बारे में सामान्य 
जानकारी व्यापक जन समुदाय के कुछ हिस्सों को अधिक सतकं और राजनीतिक 
इष्टि से चेतनायुक्त बनाती है।. इसके बाद ऐसा कोई भी आन्दोलन अमरीका 
विरोधी बन जाता है और यह दूरगामी .परिवतँन चाहने वाले किसी आन्दोलन 
का कुछ स्वरूप धारण कर लेता है । जेसाकि एक अमरीकी अर्थशास्त्री मार्टिन 
ब्रॉनफेन TTT ने काफी समय पहले एक बड़े प्रतिभासम्पन्न लेख में उल्लेख किया 
था“? कि बड़े पेमाने पर विदेशी पूँजी निवेश के राजनीतिक प्रभाव किसी ऋन्ति- 
कारी स्थिति के स्वरूप को वदल सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक यथास्थिति 
के लिए शक्तिशाली समर्थन बनने के स्थान पर, यह निवेश. जब्त करने की 
कार्रवाइयों के लिए प्रलोभन बन जाते हैं। जव ये निवेश बहुत बड़े पैमाने पर 
होते हैं तो इन्हें जब्त करने की कारंव[इयों को किसी क्रान्तिकारी सरकार के 
"लिए आर्थिक लाभ की वात समझा जाता है | 

निःसन्देह यह सच है कि आधुनिकीकरण के आदशों की तुलना में राष्ट्रवाद 
को कम-विकसित देशों के सामान्य लोगों में फैलाना कहीं अधिक आसान है ।*६ 
और यह बात अमीर और श्वेत पश्चिमी देशों के विदेशियों के विरुद्ध आक्रोशपूर्ण 
राष्ट्रवाद के बारे में विशेष रूप से सही है।  - 

अतः यह आश्चर्यं का विषय नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण-पश्चिम 
अफ्रीका और रोडेशिया में नीग्रो बहुसंख्यकों में व्यापक रूप से आक्रोश फैल रहा 
है। और इन लोगों के मन में उन अल्पमत सरकारों का- तख्ता उलट देने का 
संकल्प जग रहा है; जो इन्हें दबाये हुए हैं। इस बात पर भी आश्चर्य नहीं होना 
चाहिए कि इसके बाद यह राष्ट्रवादी आक्रोश, श्वेत लोगों के-विरुद्ध और विशेष- 
कर पश्चिम की महान्‌ शक्तियों के विरुद्ध भड़क सकता है | 
` ` यह्‌ भी स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ता है कि ये महाशक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र के 
निर्णयों को लागु करने के लिए उक्त अल्पमत सरकारों के विरुद्ध प्रभावशाली 
प्रतिबन्ध लागू करने में अनिच्छुक दिखायी पड़ीं। इतना ही नहीं, ये महाशक्तियाँ 
अपने व्यापारिक हितों को विनियोग और अन्य साधनों से दक्षिण अफ्रीका की 
अच्छी व्यापारिक स्थिति का 3 लाभ उठाने के लिए अनुमति देती हैं । यह कारण 
नीग्रो ह इष्टिकोणों को कम राष्ट्रवादी अथवा कम प्रभावशाली नहीं बनाता 
कि ब्रिटेन में ऐसे व्यापारिक हितों को श्रमिकों का उदारतापूर्ण समर्थन प्राप्त हैः 


जो अपना रोजगार और आय खो देने की आशंका से भयभीत होते हैं। - . 
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नय वात के भी प्रमाण हैं कि अफ्रीका में पुतंगाल के उपनिवेशों में नीग्रो 
लोगों का विद्रोह अव जन-सामान्य को राजनीतिक चेतना और गतिविधि के लिए 
प्रेरित कर रहा है । यह तथ्य कि प्रायः पूरा श्वेत पश्चिमी संसार पुर्तेगाली उप- 
निवेशवादियों को व्यापार, विनियोग और यहाँ तक कि हथियारों को सप्लाई के 
द्वारा भी सहायता पहुँचा रहा हैं, अफ्रीका के इस नव-राष्ट्रवाद को व्यापक रूप 
से पश्चिम विरोधी ओर श्वेत विरोधी बना देता है। पुर्तगाल को यूरोप के मुक्त 
व्यापार संघ की सदस्यता और पश्चिमी संसार के समस्त वाणिज्य और सैनिक 
संगठन की सक्रिय भागीदारी के कारण यह सहायता प्राप्त होती हँ | 

न्यूज वीक“ में प्रकाशित एक अत्यधिक दिलचस्प भेटवार्ता में अफ्रीका के 
एक सर्वाधिक बुद्धिमान अफ्रीकी नेता जाम्विया के राष्ट्रपति केनेथ डी० कोंडा ने 
अन्य बातों के अलावा ये विचार प्रकट किये : 

“लेकिन जो देश स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने वालों को (रोडेशिया, 
दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका और पुतंगाली गिनी, अंगोला और मुजाम्बीक में), 
सहायता देने के लिए तैयार दिखायी पड़ते हैं वे केवल पूर्वी गुट के ही देश हैं। 
पश्चिम के देश हथियार देकर उनकी सहायता नहीं करेंगे । सच्चाई यह है कि 
दक्षिण अफ्रीका में जातीय आधार पर नियन्त्रित ओर शासित देशों में बहुत बड़े 
पैमाने पर पश्चिम के देशों की पूँजी लगी है। भौतिक लाभ के समक्ष नैतिक 
मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों का स्थान गौण हो गया है, जो वस्तुतः पश्चिम के 
लिए केवल छोटी अवधि में ही लाभदायक हो सकता है । लम्बी अवधि की इष्टि 
से पश्चिम के देशों को यह स्वीकार करना होगा कि एक दिन ये गुरिल्ला योद्धा 
अपने देशों के नेता बनेंगे" "**-- 

“मुझे यह कहना बेहद नापसन्द है, लेकिन मुझे केवल जातीय विस्फोट के ही 
लक्षण दिखायी नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि सैद्धान्तिक विस्फोट के भी लक्षण दिखायी 
पड़ रहे हैं और मुझे भय है कि अन्त में यह एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें, विएतनाम 
युद्ध की तरह, पश्चिम की शक्तियां दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव बरतने 
` वालों के साथ मिलकर काले लोगों के विरुद्ध यह बहाना बनाकर लड़ेंगी कि 
साम्यवाद आ रहा है ।'” 

राष्ट्रपति कोंडा का यह अभिप्राय है कि राजनयिक दवाव के द्वारा पश्चिम 
की शक्तियाँ समस्त दक्षिण अफ्रीका में समस्याओं का समाधान “बहुमत की इच्छा 
के अनुसार करा सकती हैं। यदि वे यह कार्य करती हैं, तो यह हथियार देने से 
भी अधिक महत्त्वपूर्ण होगा।” लेकिन “जाम्बिया में स्वयं मेरे देशवासियों का 
जीवन और सम्पत्ति पुतंगाली सेनाएँ नष्ट करने में लगी हैं और इस काम में 
वे उन हथियारों का इस्तेमाल करती हैं जो उन्हें ताटो संगठन के सदस्य देशों से 
प्राप्त हुए 6 । हम सब जानते हैं कि इन हथियारों के विना पुतंगाली पूरी तरह 
से असहाय हो जायेगे"*"“"-जब मैं यहाँ इस स्थिति को देखता हूँ” “तो मुझे | 
लगता है कि मैं जाम्वेसी नदी पर किसी छोटी-सी नोका में बैठा हुआ हें और 
यह नौका विक्टोरिया प्रपात की ओर तेजी से बढ़ी जा रही है U क i 

अधिक सामान्यं इष्टि से यह कहा जा सकता है कि गैर-श्वेत लोगों के ये और 





अन्य विद्रोह समस्त शेष कम-विकसित संसार में सजग लोगों में आक्रोशपूर्ण राष्ट्र ۳ - 
वाद का प्रचार कर रहे हैं और यह कम-विकसित संसार अधिकांशतया अश्वेत | इ 
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लोगों का ही है। जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, आक्रोशपूर्ण राष्ट्रवाद सामान्य 
लोगों में भी. अधिक आसानी से फैलता हुआ दिखायी पड़ता ۳ है और यह इन 
सामान्य लोगों को उनकी निष्क्रियता से छुटकारा दिलाने का कहीं अधिक महत्त्व- 
पूर्ण माध्यम भी वन सकता है। के 

इस प्रकार यदि कुछ विशेष परिस्थितियों में पश्चिम के विकसित देशों की 
'नीतियाँ कम-विकसित देशों के सामान्य लोगों को सक्रिय बनाने और उनकी इस 
सक्रियता को पश्चिम विरोधी, श्वेत-विरोधी और जातीय स्वरूप प्रदान करने की 
प्रेरणा देती हैं, तो विकसित देशों में, कम से कम विश्व इतिहास के वर्तमान दोर 
में, प्रमुख नीतियाँ यह होती हैं कि कम-विकसित देशों में विशेषाधिकार प्राप्त 
समूहों को अपने देशों में नीति निर्धारण पर अपना नियन्त्रण कायम रखने के लिए 
समर्थन दिया जाये । ۱ 

विश्वव्यापी उपनिवेशी शक्ति प्रणाली में, जो दूसरे विश्व महायुद्ध तक चालू 
थी, एक ऐसी व्यवस्था मौजूद थी, जो उपनिवेशी शक्ति को प्रायः स्वचालित ढंग 
से इन देशों के विशेषाधिकारप्राप्त समूहों के साथ गठजोड़ करने की प्रेरणा देती 
“थी ۱ इन समूहों पर इस दृष्टि से निर्भर किया जा सकता था, क्योंकि. 7 
कानून और व्यवस्था' को वनाये रखने में समान हित था, जिसका अधिकांशतया 
a अभिप्राय होता था कि आथिक और सामाजिक यथास्थिति-को कायम रखा 
जाये | रू ۱ 

अत: अपने शासन को कायम रखने के लिए: उपनिवेशी शक्ति यह अनुभव 
करती थी कि अपने उपनिवेश में असमान सामाजिक और आथिक व्यवस्था को 
कायम रखा जाये अथवा इसे और अधिक मजबूत वनाया जाये। उपनिवेशी 
प्रशासन की मुक्त व्यापार की प्रवृत्ति का यह प्रमुख तत्त्व था, जिसका उल्लेख 


हमने अध्याय मैं किया है। अक्सर यहाँ तक हुआ कि उपनिवेशी शक्ति ने: 


सम्वन्धित उपनिवेश मै अपने शासन को इढ बनाने के लिए नये विशेषाधिकारों 
और नये विशेषाधिकारप्राप्त समूहों का निर्माण किया | ۱ 
इस वात में सन्देह नहीं है कि उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद भी ऐसी ही 
वातें चल रही हैं और आज भी पहले की तरह उन कम-विकसित देशों में जो 
राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हैं, उपनिवेशवाद का एक दूसरा स्वरूप दिखायी पड़ 
रहा है । यह बात लेटिन अमरीका के बारे में प्रमुख रूप से सही है। 'नव- 
उपनिवेशवाद' शब्द के प्रयोग का यही प्रमुख ओचित्य है। > 
' जब उपनिवेशवाद'द्वारा स्थापित राजनीतिक स्थिरता समाप्त हो गयी, तो 
यह स्वाभाविक ही था कि पश्चिम के समृद्ध देश ऐसे किसी भी नव-स्वतन्त देश 
के प्रति विशेष सहानुभूति दिखाते, जहाँ कोई कट्टरपंथी सरकार कड़ाई से ऐसा 
शासन कायम रखे हुए है, जिसके अन्तर्गत -उपनिवेशी युग से विरासत में 
प्राप्त सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक शक्ति की परिस्थितियों को. जसे का 
तेसा रखा जा रहा हो। ° SE چ‎ ۱ 
. यह भी इसी प्रकार स्वाभाविक है कि पश्चिम के व्यापारिक हित ऐसे किसी 
देश में पूँजी लगाने के लिए अधिक तत्पर थे । यह भी स्वाभाविक था कि उन्होंने 
इन'कम-विकसित देशों के अमीर और प्रभावशाली लोगों से ही अपने व्यापारिक 
“सम्बन्ध रखना पसन्द किया। यह भी स्वयं प्रमाणित है कि इस कारेवाई ने 
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स्वदेश में इन समूहों की स्थिति को और अधिक मजबूत बनाया ।४० 

इस तरीके अथवा प्रक्रिया का--अर्थात्‌ ऊपर वणित अया का स्वाभा- 
विक और प्रायः स्वचालित विकास--जोर देकर इसलिए जलिय किया गया है, 
ताकि यह बात स्पष्ट अड जा सके कि यह प्रवृत्ति पश्चिम के विकसित देशों के 
नीति सम्वन्धी निर्णयों से प्री तरह स्वतन्त्र रहकर पनपती रहेगी । उदाहरण के 
लिए, स्वीडन की व्यापारिक कम्पनियाँ-जहाँ राज्य की किसी भी नीति में कम- 
विकसित देशों में असमानता का समर्थन सम्भव नहीं है, लेकिन जहाँ इसके विपरीत 
नीति अपनाने के लिए सब लोकप्रिय संगठनों द्वारा जबर्देस्त दवाव डाला जाता है— 
ठीक वही प्रतिक्रिया दिखायँगी जो संयुक्त राज्य अमरीका में दिखायी जाती हैं 
और इनका भी सम्वन्धित देशों में वहीं प्रभाव होगा | 


शीतयुद्ध ने इस प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बना दिया । उपनिवेशों 
की समाप्ति के साथ-साथ शीतयुद्ध शुरू हुआ था और जैसे-जैसे उपनिवेशों की 
समाप्ति की कारवाई आगे बढ़ती गयी, शीतयुद्ध का तनाव भी बढ़ता गया | 
संयुक्त राज्य अमरीका ने इस प्रकार के अत्यधिक प्रभावशाली समर्थन के लिए 
राज्य की नीति को माध्यम बनाया । यह कारवाई डलेस-मेकार्थी युग में विशेष रूप 
से हुई, जब कम्युनिस्ट विरोध अमरीका की विदेश नीति का निर्णायक उद्देश्य 
वन गया था। और अमरीका ने इस प्रक्रिया को इस कारण से भी समर्थन दिया, 
क्योंकि वह स्वयं को “स्वतन्त्र संसार' का नेता होने के उत्तरदायित्वों का निर्वाह 
करने के लिए बाध्य समझता था | 

इस युग में वित्तीय और सैनिक सहायता अत्यन्त प्रतिक्रियावादी शासनों को 
अत्यधिक संकल्प से दी गयी । इसके बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई कि इन सरकारों 
ने यह धमकियाँ देकर निरन्तर स्थिति का लाभ उठाया कि यदि अमरीका से 
सहायता नहीं मिलेगी, तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा । आज यदि 
वित्तीय, वाणिज्यिक तथा सैनिक सहायता के वर्तमान वितरण पर नजर 
डाली जाये, तो अधिक परिवर्तन दिखायी नहीं पड़ता । बस अन्तर केवल इतना 
है कि सहायता के लिए निर्धारित राशि, और अनेक इष्टियों से इसका स्तर, घट 
गया है | (देखिए अध्याय--!]) 

लेकिन हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमरीका के प्रबुद्ध बौद्धिक और राज- 
नीतिक नेताओं ने निरन्तर बढ़ती हुई इढ़ता से इस प्रक्रिया को, जो उप निवेशी ' 
युग से विरासत में मिली है, जैसे का तेसा चलते रहने में निहित खतरे को देखा 
है। उन्होंने उस जोखिम को भी समझा है, जो दूसरे चरण में इसकेबिलकुल | 
विपरीत हो जायेगी अर्थात्‌ यह कम-विकसित देशों में जनसामान्य को राजनीतिक 000O 
चेतना प्रदान करेगी और उन्हें इन गतिविधियों में हिस्सा लेने का बढ़ावादेगो. 
और फिर इसका स्वरूप अमरीका विरोधी और अक्सर पश्चिम विरोधी होया | 
इतना ही नहीं, इसके परिणामस्वरूप ये देश किसी न किसी प्रकार के राष्ट्रवादी 
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राष्ट्र पर गहरा प्रभाव छोड़ेगी | 

इस वात को समझा जा सकता है कि इस, प्रतिक्रिया का यदा-कदा उपयोग 
संयुक्त राज्य अमरीका को कम-विकसित देशों को अधिक सहायता देने से रोकने 
` के लिए किया जायेगा । यह भी हो सकता है कि पूरी तरह सहायता वन्द कर देने 
की माँग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाये । यह माँग इस सिद्धान्त के 
आधार पर की जायेगी कि इस प्रकार की सहायताओं से' संयुक्त राज्य अमरीका 
के ऊपर कुछ ऐसे दायित्व आ जाते हैं, जिनका अन्त सैनिक हस्तक्षेप में हो सकता 
है । लेकिन मेरा निष्कर्ष यह है कि इसके विपरीत हमें कम-विकसित देशों को दी 
जाने वाली सहायता में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिए और इसके साथ ही सहायता के 
समस्त सिद्धान्त और इसे लागू करने के तरीके को भी बदलना चाहिए (देखिए 
अध्याय 9-]] ) | 

इससे भी अधिक बुनियादी तौर पर हमें कम-विकसिंत देशों के प्रति अपने 
इष्टिकोण में, विशेषकर उनके सामाजिक और आथिक स्तरीकरण और उनके 
इन स्तरों के सुधार-सम्बन्धी इष्टिकोण और उपलब्धियों के प्रति अपने इष्टि- 
कोण में परिवर्तन करना चाहिए | ۱ 

पन्द्रह साल पहले ही न्यायाधीश विलियम ओ० डॉगलस ने यह मत प्रकट 
किया था कि यह बात अमरीका के विलक्षण इतिहास और महानतम महत्त्वा- 
कांक्षाओं के अनुरूप होगी कि वह विश्व क्रान्ति के अग्रिम दस्ते का नेतृत्व करे न कि 
जैसाकि आज तक हुआ है, संसार भर में राजनीतिक प्रतिक्रियावादियो का 
समर्थन करता रहे । और यह कहते समय वे रक्तपात और हत्याकाण्डों की बात 
नहीं सोच रहे थे, बल्कि उनके मन में दूरगामी सुधारों की बात थी, जो राज- 
नीतिक क्रान्तियों की हिंसा को रोक सकते हैं और इस हिंसा का स्थान ले सकते 

| 


हम यहाँ उठायी गयी समस्याओं पर भाग 3 और 4 में आगे विचार करेंगे । 


न यदि विदेशों के प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाये, फिर भी कम-विकसित 
देशों में समानता की प्रमुख समस्या यह है कि स्वदेश में विभिन्न शक्तियाँ प्राय: 
स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रही हैं। समानतावादी स्वाँग के विरोधाभास को समझाने 
के लिए कम-विकसित संसार के बड़े हिस्से में, जहाँ जन-समुदाय निष्क्रिय है और 
उच्च वर्ग के व्यक्ति और समूह शासन कर रहे हैं, राजनीतिक सत्ता के सामान्य 
वितरण पर जोर दिया जाता है जवकि अधिकांश कम-विकसित देशों में यथार्थ में 
, सता को कायम रखा जाता है और यहाँ तक कि इसे और अधिक बढ़ाया 

ता है | ۱ 
उच्च वर्ग के लोगों ने भी, विशेषकर प्रमुख और विशिष्ट बुद्धिवादी वर्ग के 
लोगों ने, पश्चिम के समानतावादी आदर्शो को अंगीकार किया है और इनका 
समस्त “शिक्षित लोगों में प्रसार किया है । इन लोगों में प्रायः पूरा उच्च वर्ग आ 
जाता है। इस तथ्य ने इस प्रभाव को और भी अधिक बढ़ा दिया है कि साम्यवादी 
देशों से इस सम्बन्ध में जो प्रभाव पहुंचा वह भिन्न नहीं था । *? इन आदर्शो ने: 
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जा पा मा से पहले के स्वतन्त्रता आन्दोलनों में अपनी भूमिकानिभायी । 

इन देशों में कुछ नेता निरन्तर इस विरोधाभास“ पर जोर देते रहे हैं और यह 
कहते रहे हैं कि व्यापक रूप से स्वीकृत समानतावादी आदशों को अमल में लाने के 
लिए अधिक प्रयास किये जाने चाहिए । जैसाकि भारत की एक सरकारी रिपोर्ट में 
स्पष्टीकरण दिया गया है : “अमीर, उच्च जाति के और शक्तिशाली लोगों को 
अपने अभागे भाइयों की स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए 
और आवश्यक बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।” 
۱ लेखक का यह विचार है कि आदर्श उस समय अत्यधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य होते 
१ जब इनकी जड संस्थाओं और लोगों के हृदयों में गहराई से पैठी हुई हों। जब 
मेरे कुछ सहयोगी यह विश्वास प्रकट करते हैं कि वे अपने विश्लेषणों दू लोगों की 
आत्मा अथवा अन्तःकरण के प्रति अपील को कोई स्थान नहीं देते और वे इस 
प्रकार कठोर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो मैं केवल यही कहुँगा कि वे केवल 
शुद्ध अयथार्थंवादी इष्टिकोण अपनाते हैं | लम्बी अवघि की इष्टि से प्रायः समस्त 
कम-विकसित देशों में समानतावादी आदशों का प्रसार निर्णायक महत्त्व का सिद्ध 
हो सकता है। ये वे आदर्श हैं, जो प्रबोधन के युग में पनपे और उस युग के वाद से 
हमारी विचारधारा उदार पश्चिम में अथवा पूर्व के कम्युनिस्ट देशों में कभी भी 
इन आदर्शों से वंचित नहीं रही °° 

लेकिन दिन-प्रतिदिन के विचार में इन आदशों को अक्सर और अत्यधिक 
प्रभावशाली ढंग से मूल्यांकन के निचले स्तर पर रखा जाता है और यह निचला 
स्तर हमारे आचरण को निर्धारित कर रहा है । समानतावादी आदशोँ को 
महत्त्वपूर्ण बनने के लिए नीचे से दबाव की आवश्यकता होती है। और वस्तुतः 
अधिकांश कम-विकसित देशों में इसी बात का अभाव है । 

लिखित इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई विशेषाधिकार 
प्राप्त समूह स्वयं अपने आप और अपने आदशाँ को साकार करने के लिए, अपने 
विशेषाधिकारों को त्याग दे और उन क्षेत्रों को, जिन पर उसका एकाधिकार है, 
अधिकारों से वंचित लोगों के लिए छोड़ दे । अधिकारों से वंचित लोगों को अधिक 
समानता की अपनी माँगों के प्रति अधिक सजग होना पड़ेगा और इन्हें साकार 
करने के लिए संघर्ष करना होगा। इसी स्थिति में आदर्शों की सामान्य स्वीकृति 
कार्यशील और महत्त्वपूर्ण बन सकती है और यही कारण है कि मेरी राय में शासन 
करने वाले उच्च वर्ग में सिंद्धान्तों के स्तर पर समानतावादी आदशोँ को सामान्य 
रूप से स्वीकार करना कोई महत्त्व की बात नहीं है । 

लेकिन जब नीचे से इस प्रकार का दबाव प्रायः पूरी तरह गैर-मौजूद रहता 
है, जैसाकि अधिकांश कम-विकसित देशों में है, तो हमें इस बात पर आश्चयं नहीं 
करना चाहिए कि उपनिवेशी युग के असमानतावादी सामाजिक और आर्थिक 
स्तरों को कायम रखा जा रहा है और अधिक असमानता की प्रवृत्ति दिखायी पड़ती 


कीं 
इन परिस्थितियों में यह होता है कि जिन नीतियों को गरीब समुदाय की 
सहायता के लिए बनाया गया है, उन्हें या ب‎ लागु ही नहीं किया जाताअथवा | i 
इनका लाभ उन लोगों को -मिलता है, जो: रीब नहीं हैं । अगले अध्यायो | उ 
में हम इस प्रक्रिया के संचालन के सम्बन्ध में कुछ उदाहरण रगे. | क 
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अन्त में यह जोर देकर कहना होगा कि आदशों और यथार्थ के वीच जो 
खाई है, उसका स्पष्टीकरण बड़ा जटिल है और केवल वंचना भर कहकर इसे 
नहीं समझाया जा सकता । लोग जब अपने दिन-प्रतिदिन के प्रयासों में अपने आदर्शों 
से समझौता करते हैं, तो वे सामान्यतया वंचनापूर्ण नहीं होते और दूसरों के कष्टों 
के प्रति पूर्ण उपेक्षा का भाव तो उनके मन में और भी कम होता है । कम-विकसित 
देश के वौद्धिक नेता अक्सर यह विशवास करते हैं कि उन्हें स्वयं को अपने राष्ट्र के 
आदर्शो के साथ एकाकार करना चाहिए | बहुत अधिक संकल्पशील और उत्साही 
लोग इसका प्रयास भी करते हैं | 

उच्च वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह TT 
समानतावादी विचारों का वाहक रहा है और आज भी है। यह कहा जा सकता है 
कि यदि घटनाक्रम इसे कभी चुनौती देगा तो इसकी नेतिक स्थिति कमजोर ही 

2 


“बिकास की राजनीति” शीर्षक भाग-4 में कम-विकसित देशों में सत्ता की 
स्थिति के वारे में इस विचार को आगे बढ़ाया जायेगा। वहाँ हम इन देशों में 
घटित उन घटनाओं पर. विचार करेंगे, जो शासन करने वाले उच्च वर्ग के इन 
ताला सुधारों के प्रति प्रतिरोध को मजबूत अथवा कमजोर बना 
सक ۱ 
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अध्याय : 4 


खेती 

۱. महत्त्वपूर्ण तथ्य ۱ 

सम्भवतः दक्षिण एशिया, उत्तर-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और 
लेटिन अमरीका के प्रमुख कम-विकसित क्षेत्रों, तथा इन क्षेत्रों के विभिन्‍न देशों 
और यहाँ तक कि अनेक देशों के विभिन्न जिलों! के बीच जितने अधिक अन्तर 
नह के क्षेत्र में हैं, उतने अधिक आथिक गतिविधि के अन्य किसी क्षेत्र में 
नह | । 

कृषि नीति सम्बन्धी इस अध्याय में सर्वत्र इस बात का एक सामान्य तथ्य 
के रूप में स्मरण रखा जाना चाहिए; क्योंकि इस अध्याय के शेष भाग में जो 
भी aT कही गयी हैं, उनमें से प्रत्येक के वारे में. किसी अपवाद का उल्लेख करना 
आसान है। यद्यपि जो वातें कही गयी हैं वे सही हैं। इसके बावजूद सब अथवा 
प्रायः सब - कम-विकसित देशों में खेती की कुछ ऐसी सामान्य परिस्थितियाँ हैं, 
जिनका उल्लेख करना आवश्यक है | 

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज विकसित देशों में जो खेती 
होती है वह दो भिन्न किस्मों की है । पहली किस्म की खेती में विशाल क्षेत्रों में 
जमीन का व्यापक उपयोग होता है और इस किस्म की खेती उत्तर अमरीका, 
आस्ट्रेलिया और रूस के कम आवादी वाले इलाकों में होती है। इन इलाकों में 
कभी-कभी भूमि की प्रति इकाई के हिसाव से कम उत्पादन होता है। दूसरे किस्म 
की खेती में कृषि भूमि का सघन उपयोग होता है और जमीन की प्रति इकाई के 
हिसाव से ऊँची पैदावार मिलती है। इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में होती है २ 
जहाँ मनुष्य और भूमि का अनुपात ऊंचा है।यूरोप और जापान में विभिन्न | 
सीमाओं तक यह खेती होती है। > 

कम-विकसित देशों के अधिकांश हिस्सों में खेती इन प्रमुख समूहों मेंस. OOO 










किसी के भी अन्तर्गत नहीं आती ۱ इसका तीसरा और अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण समूह | क 
है । अर्थात्‌ यह समूह उन इलाकों में जहाँ मनुष्य और भूमि का अनुपात बहुत 0O 
ऊंचा है, जमीन के व्यापक उपयोग का है। जेसाकि स्वाभाविक है, इस पारस्परिक | 
सम्बन्ध से विनाशकारी रूप से नीची वास्तविक आय उपलब्ध होती है; EES 
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खेती की प्रति एकड़ उपज ही बहुत कम नहीं है, बल्कि कुल श्रम शक्ति क का.एक [एक | 
इस प्रकार दक्षिण एशिया में चार में से केवल एक श्र श्रमिक इस मामुली | 
फसल को उगाने के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए उपलब्ध है, जबकि संयुक्त | 
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खेती के अलावा अन्य कार्यों में लगे हैं। ऐसे समग्र तुलनात्मक अध्ययनों से यह 
स्पष्ट होता है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र की बुनियादी आथिक समस्याएं क्या 
हैं। इनसे अन्य कम-विकसित देशों की स्थिति का भी आभास मिल जाता है। 
हमें सबसे पहले इस तथ्य पर विचार करना है कि अधिकांश कम-विकसित 
देशों में प्रति एकड़ उपज बहुत कम है।* और इसके वाद ही हम इस दूसरे तथ्य 
पर विचार करेंगे कि श्रम शक्ति का उपयोग भी भरपूर नहीं होता। प्रति एकड़ 
अत्यन्त कम उपज के तीन प्रमुख अपवाद हैं | 
एक अपवाद उन देशों में देखने को मिलता है, जहाँ वागानों की फसल 
का महत्त्वपूर्ण योगदानं है । इस कोटि में लेटिन अमरीका के कई देश और दक्षिण 
एशिया में श्रीलंका और मलाया आते हैं। यह बात उन क्षेत्रों में विशेष रूप से 
सही है, जहाँ वागानों पर पश्चिम यूरोप के लोगों का स्वामित्व है और वे ही 
उनका प्रबन्ध करते हैं। भूमि के इस प्रकार अत्यधिक व्यापारिक आधार पर 
उपयोग को--जिसका उद्देश्य सदा निर्यात होता है--उद्योग समझना कहीं अधिक 
उचित होगा |° 
माल वनाने वाले उद्योगों की तरह बागान भी अत्यधिक विशेष उत्पादक 
इकाइयाँ है, जिनमें नियमित आधार पर मजूरी पर श्रमिकों को लगाया जाता 
है, जहाँ पूँजी निवेश अपेक्षाकृत ऊँचा और महत्त्वपूर्ण होता है तथा विकसित 
टेक्नालाँजी का उपयोग किया जाता है। अनेक देशों में पूँजी की तीव्रता बडी 
कम है और टेक्नालॉजी पिछड़ी ईद | लेकिन यह वात कम-विकसित देशों में 
परम्परागत माल बनाने वाले रं के वारे में भी अक्सर सच होती है | 
वागान उद्योग, जिस पर इस अध्याय में आगे विचार नहीं किया गया है, 
साधारणतया आज तेजी से विस्तृत होता हुआ उद्योग नहीं है, केवल पश्चिम 
अफ्रीका के कुछ देशों में ही यह हो रहा है। 
यदा-कदा दूसरा अपवाद, लेकिन सदा नहीं, खेती के उस हिस्से का होता है, 
जिसके अन्तगंत अनाज के अलावा अन्य नकदी फसलों का उत्पादन होता है, 
जिन्हें सामान्यतया निर्यात किया जाता है। सम्भवतः अधिकांश कम-विकसित 
' देशों में खेती का यह भाग अनाज पैदा करने से अधिक लाभदायक है। 
अक प्रकार नकदी फसलें उगाने में जिस क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है, 
उसमें कमी करके अनाज का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना कोई विवेकसंगत 
बात नहीं है और इसी कारण से ऐसी किसी नीति की सफलता की भी प्रायः 
कोई आशा नहीं है। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में 'अधिक अनाज 
उपजाओ' अभियानों के अन्तगंत अनाज की उपज बढ़ाने के जो प्रयास यदाकदा 
किये गये हैं, उन्हें प्रायः नियमित रूप से कोई विशेष सफलता नहीं मिली है | 
, जसाकि बागान उद्योग के वारे में सही है, खेती के इस क्षेत्र को भी जो 
अनाज के अलावा अत्य नकदी फसलें उगाने में लगा है, अधिक बढ़ाने की 
गुंजाइश नहीं है । यदि हम पूरे कम-विकसित संसार पर विचार करें, तो यह 
स्पष्ट हो जायेगा कि विभिन्न देशों के बीच इन नकदी फसलों के बारे में जो 
प्रतियोगिता की स्थिति मौजूद है, उसके कारण यह कार्रवाई लाभदायक नहीं हो 
स । ये फसलें ऐसी भी नहीं हैं, जिनकी माँग विकसित देशों में तेजी से बढ़ 
रही हो। ۱ 
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fs प्रति एकड़ अत्यधिक कम उपज के नियम का तीसरा अपवाद कम-विकसित 
देशों के मिस्र जैसे उन कुछ गिने-चुने हिस्सों में देखने को मिलता है, जहाँ लगातार 
a की सुविधा उपलब्ध रहती है और मनुष्य तथा भूमि का अनुपात बहुत 
ऊंचा है। ۱ 
कम-विक सित देशों में खेती के अत्यधिक बड़े भाग का सम्बन्ध अनाज पैदा 
करने से ही है। और इस अध्याय में मुख्यतया अनाज के उत्पादन की परिस्थि- 
तियों पर भी विचार होगा । यह कार्य बहुत कम शर्तों के साथ किया जा सकता 
है, क्योंकि अनाज के अलावा नकदी फसलें उगाने वाले क्षेत्र की उत्पादकता का 
विकास भी प्रायः अनाज के उत्पादन के समान ही रहा है और इस पर भी 
'परिवर्ततन और निष्क्रियता के आकस्मिक तथ्यों का इसी प्रकार प्रभाव पड़ा है ।१ 
कम-विकसित संसार के बड़े हिस्से में खेती की उपज बहुत कम ही'नहीं 
'है, बल्कि यह उपज पीढ़ियों से कम रही है और सम्भवतः सदा उपज की यही 
स्थिति रही ۱ अंग्रेजी शासन के अधीन भारत जैसे विशाल क्षेत्र में आजादी से 
'बहुत समय पहले ही उपज बहुत अधिक घट गयी थी |° 
यदि सब कम-विकसित क्षेत्रों को एक साथ लिया जाये, तो महायुद्ध के बाद 
की अवधि में उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि आवादी की वृद्धि के 
'एकदम अनुरूप नहीं हुई Û खराव मौसम के कारण ही 9655 खेती की उपज 
में वास्तविक कमी हुई और ۱9665 केवल एक प्रतिशत वृद्धि हुई, जिसका 
परिणाम यह ह कि इन दो वर्षो में प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन चार 
प्रतिशत कम हो गया । लेकिन बाद के दो वर्षों में उत्पादन फिर पुरानी स्थिति 
में पहुंच ۱ 
कम-विकसित देशों में उत्पादन में यह धीमी वृद्धि हाल तक मुख्यतया कृषि 
भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण हुई । यद्यपि उत्पादन के प्रतिशत में इस हिसाब 
से वृद्धि नहीं बैठती ।” इस सम्बन्ध में सामान्य सहमति है कि भविष्य में इन देशों 
में उत्पादन में वृद्धि अधिक उपज के द्वारा ही मुख्यतया सम्भव हो सकेगी, क्योंकि 
खेती योग्य भूमि निरन्तर अधिकाधिक दुलंभ होती जा रही है और इस जमीन 
में खेती के लिए निरन्तर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। 
एक अमरीकी विशेषज्ञ, लेस्टर आर० ब्राउन के लिए कम-विकसित संसार 
में करषि नीति का मुख्य प्रश्न यह है : “कम-विकसित देश कितनी जल्दी अनाज 
के उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि भूमि के विस्तार के तरीके के स्थान पर अनाज 
का उत्पादन बढ़ाने .के तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं।” यदि नीति 


का लक्ष्य, अनाज के उत्पादन को इतना अधिक ओर इतनी तेजी से बढ़ाना है, 


जिसकी अपोषण और पौष्टिक आहार की कमी दोनों की जल्दी से समाप्ति के 
लिए और तेजी से बढ़ती हुई आवादी को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
आवश्यकता है, तो यह बात विशेष रूप से सच है। 

इसके साथ इस तथ्य को भी जोड़ दिया जाना चाहिए कि भारत और 
पाकिस्तान जैसे बहुत अधिक आबादी वाले: गरीब देशों में प्रति एकड़ उपज 


न्यूनतम है और अन्य देशों के उन जिलों में भी यही हाल है, जो औसत से अधिक 
vg अत -देशों और उन विकसित देशों के बीच खेती की उपज एक; | 
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सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अन्तर को प्रकट करती है, जो अत्यधिक कम आवादी वाले 
इलाकों में कृषि भूमि के व्यापक उपयोग के तरीके का लाभप्रद ढंग से इस्तेमाल 
नहीं कर रहे हैं। इन देशों में कृषि उपज केवल बहुत ऊँची ही नहीं है, बल्कि 
काफी लम्बे अरसे से, विशेषकर दूसरे महायुद्ध के समय से, बहुत अधिक तेजी 
से वढ़ रही है और इस प्रकार एक निरन्तर बढ़ती हुई खाई का निर्माण कर रही 
है । खेती में निरन्तर बढ़ती हुई यह खाई, आय के निरन्तर बढ़ते हुए अन्तर में 
भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है 2° 
कम-विकसित देशों में कम उपज के साथ-साथ और कम उपज के कारण 
भी पौष्टिक आहार की कमी की गम्भीर समस्या मौजूद है |? 
अधिकांश कम-विकसित देशों में लोगों को भोजन के रूप में केलोरी की जो 
औसत मात्रा प्राप्त होती है, वह पूर्ण स्वास्थ्य और काम करने की क्षमता के 
लिए आवश्यक औसत से बहुत नीची है। इन देशों में आय की अत्यधिक 
असमानता के कारण आबादी के एक बहुत वड़े हिस्से को, इससे भी कम भोजन 
मिलता है । जैसाकि हमने पिछले अध्याय में कहा है, आथिक असमानता 
अधिकांश कम-विकसित देशों में बढ़ती हुई दिखायी पड़ रही है । . 
केलोरी की कम मात्रा से भी अधिक सामान्य बात प्रोटीन, विटामिन और 
कुछ महत्त्वपूर्ण खनिजों, जेसे लोहा, कॅल्शियम और फासफोरस की कमी है और 
स अधिकांश कम-विकसित देशों के लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं 
ते। 
स्थिति इस कारण से और अधिक विगड़ जाती है कि खान-पान की आदत तकं - 
संगत नहीं है और इनमें उन पोषक तत्त्वों का अभाव रहता है, जिनका ऊपर 
उल्लेख किया गया है, पर उदाहरण के लिए चीन के लोग अपने भोजन के चुनाव 
में बड़ी सतकंता दिखाते हैं। यद्यपि सर्वोच्च वर्गों को छोड़कर प्रायः सब आय 
वर्गों में भोजन की आदत तकंसंगत नहीं है, पर गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य की 
रक्षा करने वाले पोषक तत्त्वों का अभाव, जो सामान्यतया अधिक HEN खाद्य 
पदार्थों में उपलब्ध होते हैं, विशेष रूप से गम्भीर रहता है। _ 
इसके साथ ही छूत की बीमारियों तथा कीटाणुओं के कारण फैलने वाली 
बीमारियों के परिणामस्वरूप-_-ये बीमारियाँ गर्म और कुछ कम गर्म जलवायु में, 
रहन-सहन के नीचे स्तर और विशेषकर बुरी आवास व्यवस्था, अपर्याप्त भोजन, 
सार्वजनिक और निजी स्वच्छता के नीचे स्तर के कारण फैलती है" का 
सही उपयोग करने की शरीर को क्षमता कम हो जाती है | 
अनेक अध्ययनों से निरन्तर यह निश्चित निष्कर्ष निकला है कि कम मात्रा में 
भोजन के रूप में केलोरी की प्राप्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न 'छिपी भूख” और 
विशेषकर. भोजन में पौष्टिक तत्त्वों का अभाव स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा 
उत्पन्न करता है और अधिक व्यापक रूप से, आलस्य को जन्म देता है और पहल 
करने की क्षमता को समाप्त कर देता है। ए ॐ । 
दक्षिण एशिया के लोगों के बारे में सामान्यतया जो स्वभावगत बातें'कही जाती 
. हँ--आध्यात्मिक चिन्तन की ओर रुझान, आध्यात्मिक संसार को अधिक महत्त्व 
देना, निष्क्रियता और आराम पसन्द करना आदि, यदा-कदा अधिक बुद्धिवादी 
۱ स्तर पर किंसी एक देश अथवा समस्त एशिया के धार्मिक सिद्धान्त, दर्शन, अथवा 
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खेती - 87 
कुछ विशेष 'मूल्यों' में प्रतिविम्बित होता है--वे वस्तुतः भोजन में पौष्टिक तत्त्वों 
की कमी और स्वास्थ्य की बुरी स्थिति के कारण हो सकती हैं। 

एशिया और सुदूर पूर्व के आथिक आयोग (इकाफं ) के सचिवालय की एक 
हाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि “आलस्य जैसी जातीय विशेषताएं-" “अथवा 
जीवन के प्रति ईर्ष्यायोग्य दार्शनिक इष्टिकोण पौष्टिक आहार की कमी अथवा 
इसके अभाव जैसे महत्त्वपूर्ण पर्यावरण सम्बन्धी कारक हो सकते हैं।” अन्य 
गरीब देशों में सामान्य जातीय और सांस्कृतिक विशेषताओं के वारे में जो ऐसे ही 
विचार प्रकट किये गये हैं, उनका कारण भी यही हो सकता है । 

प्रोटीन की कमी छोटे बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली स्त्रियों के 
लिए विशेष रूप से हानिप्रद हो सकती है | हाल के वर्षों में छोटे बच्चों में प्रोटीन की 
कमी के कारण उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य सम्वन्धी खतरों की ओर ध्यान TIRE 
किया गया है और कहा गया है कि प्रोटीन की कमी से मस्तिष्क की कोशिकाओं 
की संख्या में कमी होती है और इससे मानसिक विकास में वाधा पड़ती है | 

जैसाकि खाद्य और कृषि संगठन ने कहा है, कम-विकसित देशों के अधिकांश 
लोगों के वारे में यह माना जा सकता है कि वे किसी न किसी सीमा तक पौष्टिक 
आहार की कमी अथवा अभाव से पीड़ित रहते हैं । इस बात से उनकी निर्धनता 
की स्थिति विशेष रूप से खराब हो जाती है । और इस बात को ध्यान में रखते 

हम कहा जा सकता है कि वे इस स्थिति में भी अपनी आय का एक बड़ा 

E खाने की चीजों पर खर्च करते हैं। दक्षिण एशिया में वे अपनी आय का 
दो-तिहाई हिस्सा अथवा इससे भी अधिक भोजन पर खर्च करते हैं । 

कम-विकसित देशों में पौष्टिक आहार की स्थिति दूसरे महायुद्ध के समय 
से सामान्यतया सुधरी नहीं है । अनेक देशों में हो सकता है कि स्थिति और 
खराब हो गयी हो, विशेषकर खेती में लगे बहुसंख्यक खेत मजदूरों की | 

व्यापक जनसमुदाय में वर्तमान भोजन को कमी, आवादी के विस्फोट और 
खाने की चीजों के उत्पादन में धीमी वृद्धि ने कम-विकसित देशों में संसारव्यापी 
भूख की भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है। जैसाकि कुछ वर्ष पहले प्रोफेसर 
अले To वुड्स ने कहा था; 

“संसार टकराहट के रास्ते पर आगे बढ़ रहा 2۰-575 विस्फोट की स्थिति में 
पहुँची विश्व की आवादी की महाशक्ति खाने की चीजों के उत्पादन की स्थिर 
प्रवृत्तिसे टकरायेगी, तो किसी न किसी वस्तु का समाप्त होना आवश्यक है TE ۳. | 
हम इस टकराहट की आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए निरन्तरअधिक 0 
ध्यान नहीं देते, तो एक दशक के भीतर ही संसार के अनेक भाग विनाश के कगार تج‎ 
पर इस सीमा तक पहुँच जायेंगे कि शान्ति और स्थिरता के लिए खतरापैदा हो... 
जायेगा ۱۳۲ अनेक बड़े देशों में, जैसे भारत और पाकिस्तान में और कम-विकसित | 4 
संसार के सब क्षेत्रों में अनेक छोटे देशों में सम्भवतः एक दशक पहले दी मु प्ख 








का संकट उत्पन्न हो चुका था ۱ और अनेक देशों में, जिनमें वे देश भी शामि E 
हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, यह 65 का और ۱9665 बहुत गम्भीर 
रूप धारण कर लेता बशतेंकि यह ऐतिहासिक संयोग उत्पन्न न हुआ होताकी 
संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी कृषि नीति के इरादों के विपरीत ब का [स 5 8 
मात्ता में अनाज का भण्डार संचित न कर लिया, जिसे इन देशों क [TS वर 
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जनिक कानून 480 के अन्तर्गत दिया गया | 
संसार में अनाज के इस पुनवितरण पर कम से कम इस पेमाने पर एक ऐसी 
अस्थायी कारंवाई के अलावा अधिक निर्भर नहीं किया जा सकता जिसके अन्तर्गत 
संयुक्त राज्य अमरीका में उपलब्ध अतिरिक्त अनाज को बहुत बड़े पैमाने पर 
रियायती दरों पर इन देशों को दिया गया । इसके अलावा इस कारवाई से केवल 
भोजन के रूप में कैलोरी की भयावह कमी को भी पूरा किया जा सकता है। 
समृद्ध विकसित देशों और गरीब कम-विकसित देशों के बीच कितनी बड़ी 
असमानता है--जो उस अमूत आय सम्वन्धी अन्तर से प्रकट होती है, अथवा 
उसके पीछे रहती है जो निरन्तर बढ़ रहा है--यह वात उस समय तुरन्त प्रकट 
हो जाती है जव हम-यह विचार करते हैं कि किन लोगों को प्रोटीन और अन्य 
पौष्टिक स्वास्थ्यप्रद आहार प्राप्त हैं। 
प्रोफेसर जाजे वोर्गस्त्रोन ने निरन्तर इस तथ्य को दोहराकर सार्वजनिक 
प्रबोधन के लिए बड़ी सेवा की है कि अनेक कम-विकसित देश निरन्तर बड़ी मात्रा 
में उच्च कोटि को प्रोटीन की इष्टि से समृद्ध खाने की चीजों को निर्यात कर रहे 
हैं, ताकि समृद्ध विकसित देशों में आवश्यकता से अधिक खाने की प्रवृत्ति को 
कायम रखा जा सके और बढ़ाया जा सके : उदाहरण के लिए अफ्रीका और लेटिन 
अमरीका के क्षेत्रों से मछली का, जबकि ये ऐसे इलाके हैं जो दक्षिण एशिया से 
भी अधिक प्रोटीन के अभाव से ग्रस्त हैं, निर्यात किया जाता है, ताकि संयुक्त 
राज्य अमरीका और यूरोप में ब्राइलरों और मवेशियों को उन्हें खाने के लिए 
दिया जा सके ۱ इसके अलावा अन्य अनेक कम-विकसित देशों से भी सोयाबीन, 
खली, टूना मछली और अन्य मछलियां तथा गोशत भी निर्यात किया जाता है | 
इसका परिणाम यह होता है कि अमीर देशों के लोग संसार में उपलब्ध 
स्वास्थ्यकर भोजन का कुल मिलाकर बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं और 
इसका उपयोग बहुत कम किफायत से करते हैं ज॑साकि कम-विकसित देशों में 
करना आवश्यक होता है । इसके साथ ही ये लोग इसी प्रकार भवेशियों को 
खिलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में अनाज प्राप्त करते हैं। . ः 
कम-विकसित देशों में प्रति एकड़ कम उपज उस स्थिति में विशेष 
आघातजनक दिखायी पड़ती है, जब हम यह देखते हैं कि इन मामूली-सी फसलों 
को उगाने के लिए बहुत बड़ी श्रम शक्ति का इस्तेमाल होता है। यह कुल 
श्रम शक्ति के पचास प्रतिशत से کل‎ अधिक होता है । भारत में खेती के 
काम में लगे लोगों,की संख्या कुल का 70 प्रतिशत है । लेकिन इस बड़ी 
आवादी को भी अपने देश की अनाज की आवश्यकता. पूरी करने में काफी समय 
सफलता नहीं मिली, जबकि इस देश में पौष्टिक आहार का स्तर बहुत नीचा 
۱ 3 
इसका यह अभिप्राय है कि केवल भूमि की उत्पादकता ही कम नहीं है, 
बल्कि अधिकांश कम-विकसित देशों में श्रम शक्ति की ls भी बहुत 
कम है ۱۳۲ इसके अलावा विकसित और कम-विकसित देशों में श्रम की 
उत्पादकता के वीच बड़ा अन्तर है ओर जो कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है 
और यह क्रम काफी लम्बे अरसे से चलाआरहाहीँ। | 
. कम-विकसित देशों की कृषि में श्रम की अत्यधिक नीचे स्तर की उत्पादकता 
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खेती 89 
की जो जटिलताएँ हैं, उनको प्रायः समझा नहीं जाता। विशेषकर उन कम- 
विकसित देशों में जहाँ खेती में लगी श्रम शक्ति और कृषि भूमि के बीच ऊँचा 
अनुपात है। सामान्य विचार यह है कि उनका खती का तरीका श्रम का अधिक 
उपयोग करने का है | ; 

कुछ सीमा तक यह बात मिस्र जैसे देश के वारे में सही हो सकती है-- 
जिसकी प्रति एकड़ उपज भी ऊँची है, यद्यपि यह निरन्तर बढ़ती हुई आवादी 
की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है--लेकिन यह वात 
कम-विकसित संसार के अधिकांश हिस्से के बारे में सही नहीं है, जहाँ उपज 
बहुत कम है। सामान्य विचार के विपरीत कृषि में श्रम के सघन उपयोग का 
तरीका नहीं अपनाया जा रहा है, बल्कि अधिक संख्या में श्रमिकों का उपयोग 
ही किया जा रहा है ۳ ۱ 

प्रति श्रमिक के हिसाब से श्रम का हिस्सा काम के घंटों की इष्टि से बडा 
कम है और कार्यकुशलता भी बड़े नीचे स्तर की है । इस प्रकार प्रति एकड़ कम 
उपज श्रम शक्ति का भरपुर उपयोग न कर पाने का परिणाम है । इसका दूसरा 
पहलू यह है कि श्रम के हिस्से में वृद्धि से--जिसे श्रमिकों की संख्या सम्बन्धी 
अनुपातों को बेहतर बनाकर तथा काम के घंटों और कार्यकुशलता के स्तर को 
ऊँचा उठाकर प्राप्त किया जा सकता है '_ उत्पादन बढ़ेगा और इस कार्य के 
लिए श्रम के अलावा अन्य किसी टेक्नालाँजी की दृष्टि से नयी विधियों अथवा 
अतिरिक्त पूँजी निवेश की आवश्यकता नहीं होगी । 

यद्यपि यदा-कदा ही यह निष्कर्ष निकाला जाता है, लेकिन देशों, जिलों और 
काश्तकारों के बीच भी कृषि उत्पादन का जो अन्तर विद्यमान है उससे यह 
सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। खेती की उपज के इन अन्तरों का विवरण 
विस्तार से समस्त कृषि व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययनों में प्राप्त है । इन अध्ययनों 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिट॒टी के गुण और खेती की अन्य भौतिक परि- 
स्थितियों में कोई अन्तर न होने के बावजूद उपज में बहुत अन्तर होता है। इन 
मामलों में खेती की विधियों में भी कोई अन्तर नहीं होता, जिनका उपंयोग आस- 
पास के इलाकों के कुछ किसानों द्वारा किया जाता है। अतः अधिक विकसित 
विधियाँ अपनाकर उपज को और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इससे इस 
बुनियादी तत्त्व को छिपाने की त मति नहीं दी जानी चाहिए कि आज टेक्नालॉजी 
के वर्तमान स्तर पर जो नयी उपलब्ध हैं, उनके रहते भी श्रम शक्ति का 
भरपुर उपयोग नहीं हो रहा है। 

अनेक कम-विकसित देशों में श्रम शक्ति का एक हिस्सा कोई भी काम नहीं 
करता, यद्यपि यह स्थिति विभिन्‍न देशों में अलग-अलग है । अधिक सामान्य और 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो अधिकांश श्रमिक काम करते हैं, वे बह बहुत छोटी 
अवधियों प्रतिदिन, सप्ताह, महीना और वर्ष--के लिए काम करते हैं ओर 
यह काम बहुत तीव्रता अथवा कार्यकुशलता से भी नहीं किया जाता। यह पश्चिम 





और यूरोप के निस्ट देशों की परिस्थितियों से मिथ्या तुलना का एक उदा. 
دراه کی‎ इष्टिकोण و‎ अनुरूप है . ` 
और इस वात को बेरोजगारी और “अद्धंबेरोजगारी की शब्दावली में समझाया | 


हरण है और दूसरे महायुद्ध के बाद के पूर्वाग्रह 





जाता है ।“ 
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कम-विकसित देशों में इस आचरण का स्वरूप एक लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया 
के द्वारा निर्धारित दृष्टिकोणों में निहित है । इन्हें संस्थाओं ने, विशेषकर आथिक 
और सामाजिक स्तरीकरण की संस्थाओं ने, आधार दिया है जिनका सर्वप्रथम 
सम्वन्ध भूस्वामित्व और खेती के पट्टे से है और ये व्यवस्थाएँ भूमि के उपयोग 
का निर्धारण करने में सहायक बनी हैं مر‎ 

इनके साथ ही पौष्टिक आहार की स्थिति बड़ी बुरी है और यह स्थिति भी 
स्वयं गरीबी से उत्पन्न हुई है और इसका विशेष कारणं कम उपज है। इसके 
परिणामस्वरूप काम करने की इच्छा और क्षमता तथा डटकर काम करने की 
क्षमता पर बुरा असर पड़ता है और खेती की उपज बढ़ नहीं पाती । और 
विभिन्न कार्य-कारणों का यह تج‎ प्रमुख कारण वन जाता है, जिसे ध्यान में 
रखते हुए, खाने की चीजों के रूप में विकास के लिए सहायता यदि सुनियो- 
जित तरीके से और अन्य दृष्टियों से भी बेहतर परिस्थितियों में दी जाये, तो 
खेती को उपज बढ़ाने में सहायक बन सकती है । 

दृष्टिकोणों, संस्थाओं और रहन-सहन का नीचा स्तर कम-विकसित देशों में 
किस प्रकार काम के मार्ग में वाधा और अवरोध बन सकता है तथा श्रम के 
वेहतर उपयोग और कृषि की उपज बढ़ाने की नीतियों की प्रभावशालिता के मार्ग 
में भी किस प्रकार बाधक बन सकता है, इस पर इसी अध्याय में आगे चलकर 
ठोस रूप में विचार होगा । लेकिन यदि अमूर्त दृष्टि से इस स्थिति पर विचार 
किया जाये, तो इसमें कुछ अच्छाई छिपी हुई दिखायी पड़ती है | कम-विकसित 
देशों में खेती का पिछड़ापन अपने-आपमें एक अनुकूल कारक होना चाहिए ।2 

जैसाकि भारत के एक प्रमुख अर्थशास्त्री एम० एल० दांतवाला ने--जबकि 
भारत में अनाज की औसत उपज जापान और ब्रिटेन की तुलना में चौथाई से 
भी कम है--जोर देकर कहा है : “खेती की ज्ञात विधियों का अधिक व्यापक 
उपयोग, जिसके लिए अतिरिक्त पूँजी निवेश की प्रायः कोई आवश्यकता नहीं है, 
आरम्भिक दौर में हर हालत में, तेजी से उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगा | 

. उनके एक इतने ही प्रसिद्ध भारतीय सहयोगी, एस० आर० सेन ने इस मुद्दे 

को अधिक विस्तार से प बा कहा है: 

aT का अन्तर केवल विभिन्न क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि किसानों 
के विभिन्न समूहों में भी दिखायी पड़ता है। एक ही क्षेत्र में सर्वोत्तम किसानों 
ने ओसत किसानों की तुलना में प्रति एकड़ कई गुनी अधिक उपज प्राप्त की 


स्वरूप का सूचक होने के साथ-साथ इसकी विकास की क्षमता का भी प्रमाण है।” 


और वे कृषि के विकास को योजनाबद्ध विकास के लिए “लाभकारी क्षेत्र” 
बताते हैं | 


सबसे पहले यही दिया जा सकता है कि इस समय काम के जो तरीके अपनाये یی‎ 
रहे हैं उनमें श्रम का सही उपयोग नहीं होता | हमें इस वात का यहाँ उल्लेख 


खेती 9] 


करना होगा कि विभिन्न देशों, क्षेत्रों और खेतों में उत्पादन का जो बहुत बड़ा 
अन्तर है और जिसका स्पष्ट सम्बन्ध काम के घण्टों और श्रम की कार्यकुशलता 
के अन्तर से है, यह सिद्ध करता है कि आर्थिक विचार-विमर्श में अपनायी जाने 
वाली यह घिसीपिटी मान्यता, जो दूसरे महायुद्ध के वाद के पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण 
पर आधारित है कि श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य है, तथ्यों के अनुसार 
विल्कुल गलत है और सैद्धान्तिक दुष्ट से अमान्य है ।** 

इस प्रकार खेती की उपज में सुधार करने की बड़ी सम्भावना खेती के उन 
तरीकों में परिवतंन करने से साकार हो सकती है, जिनके परिणामस्वरूप श्रम 
शक्ति का कम उपयोग होता है और जिसका यह अभिप्राय है कि खेती में 
अधिकांशतया जमीन का व्यापक उपयोग हो रहा है, जवकि मनुष्य और भूमि का 
अनुपात ऊँचा है। हम इस प्रश्‍न पर आगे चलकर फिर विचार करेंगे । 

उपज के बेहतर परिणामों सहित श्रम के उपयोग और उपयोग को तीब्रता 
को पूरेःवर्ष भर खेती करने, खेती की. देखभाल करने और फसल की कटाई में 
इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही यह तथ्य भी मौजूद है कि कम- 
विकसित देशों में सर्वत्र अतिरिक्त श्रम के इस प्रकार उपयोग की आवश्यकता है, 
जिसे पूँजी निवेश समझा जाये, क्योंकि इससे भविष्य में और अधिक उपज बढ्ने 
की पुरी सम्भावना रहती है।? 

उदाहरण के लिए सड़कों, पुलों, सिचाई नहरों, भूमि का कटाव रोकने के 
लिए तटवन्धों, अनाज भरने के लिए गोदामों, पानी की निकासी के लिए खाइयों, 
कुओं और तालाबों के निर्माण तथा वनारोपण और चरागाहों में सुधार के लिए. 
बहुत अधिक सघन श्रम की आवश्यकता होती है और इसके लिए स्थानीय रूप से 
उपलब्ध श्रम के अलावा बहुत कम साधनों की आवश्यकता पड़ती है। 

गाँव के लोगों के फालतू समय के उपयोग का प्रत्यक्ष सम्बन्ध खपत से है: 
स्कूल की इमारतों, औषधालयों, शौचालयों और गन्दै पानी की निकासी के लिए 
नालियों के निर्माण; पीने के पानी के लिए स्वच्छ कुओं; धूल और कीचड़ से 
. वचने के लिए गाँव की गलियों को पक्का करने; मकानों को स्थिति में सुधार 
करने, साधारण फरनीचर लात हों] को मारने अथवा बच्चों को नहलाने- 
धुलाने और fra को उतकी आँखों से दूर रखने के कायं किये जा सकते हैं | 
यह भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि खपत की दृष्टि से इन बातों 
की व्यवस्था अत्यधिक उत्पादक सिद्ध होती है | ان‎ ۱ 

अतिरिक्त श्रम का उपयोग करने की इन विभिन्न Ti को स्वर्गीय 
प्रोफेसर रगनार नूरक्से ने 'छिपी हुई बचत क्षमता' बताया है । पश्चिम और 
विकसित कम्युनिस्ट देशों में तथा स्वयं गर-कम्युनिस्ट कम-विकसित देशों के सब 
विशेषज्ञों में इस बात से अधिक अन्य किसी विषय पर सहमति नहीं र्‌ अनेक | PS 
, क्रम-विकसित देशों में योजनाओं में बचत करने की क्षमता के उपयोग के बारे में 2 
वड़े साहसपूर्ण प्रस्ताव शामिल किये गये, लेकिन अक्सर इन प्रस्तावों का कोई . 
खास परिणाम नहीं निकला | आग i 

. अनेक कठिनाइयाँ हैं एक बात तो यह है कि इन कार्यों के लिए सामुहिक O 

कार्रवाई की आवश्यकता होती है। और इस कारवाई के लिए संगठन आवश्यक | 
होता है, क्योंकि जिस पैमाने पर प्रयास करने की आवश्यकता होती है, वह॒गांद | $: 
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के परिवारों के तात्कालिक हितों और साधनों से अधिकांशतया ऊपर होती है। 
ऐसे सामूहिक कार्यं और संगठन का जो व्यापक लाभ मिलेगा उसे समझने के लिए 
एक सीमा तक तकंसम्मत आचरण और सामाजिक एकता की आवश्यकता होती 
है, जो अक्सर अनेक टुकड़ों में विभाजित गाँवों में मौजूद नहीं होती | fag 
इसके अलावा ऐसी किसी भी कारवाई से तुरन्त इसके लाभों और लाग 
के वितरण के सवाल उठते हैं और इस प्रकार समानता का प्रश्‍न सामने आ जाता 
है, जिस पर पिछले अध्याय में विचार हुआ है। क्या भूमिहीन मजदूरों को इन 
कार्यों के लिए मजदूरी चुकायी जाये और यदि हाँ तो कितनी, जबकि इन कार्यों 
का लाभ मुख्यतया भूस्वामियों और अपेक्षाकृत ऊचे स्तर के अन्य लोगों को प्राप्त 
होता है, जो अक्सर न तो स्वयं काम करने के लिए तैयार होते हैं और न ही 
दूसरों को काम के लिए पंसा देने को सहमत होते हैं | 
इससे भी अधिक व्यापक दृष्टि से श्रम शक्ति को ऐसे सामूहिक कार्यों के 
लिए संगठित करने के प्रयासों को पुराने समय से चली आ रही काम की विधियों 
के प्रवल विरोध का सामना करना पड़ता है ।काम के ये तरीके भूस्वामित्व और 
काश्तकारी की प्रणाली पर आधारित हैं और स्वयं यह प्रणाली श्रम के व्यक्तिगत 
उपयोग को ۲ और गुण दोनों दृष्टियों से निचले स्तर पर ही रखती है। 
(आगे भी देखिए) । 
एक दृष्टिकोण से कम-विकसित देशों में श्रम शक्ति का कम उपयोग खेती के 
आदिम तरीकों का परिणाम कहा जा सकता है, क्योंकि यह बुनियादी तौर पर 
आजभाया जा सकने वाला सामान्य नियम है कि कुछ बहुत TET अपवादों को 
छोड़कर, टेक्नालॉजी की दृष्टि से अधिक विकसित तरीकों के उपयोग से श्रम की 
बचत नहीं होगी, बल्कि इसके विपरीत, अधिक मात्रा में और अधिक कार्यकुशल 
श्रम की जरूरत होगी |?" 
श्रम के उपयोग और टेक्नालाँजी के इस महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध की कृषि नीति 
सम्बन्धी विचार में अक्सर उपेक्षा कर दी जाती है। मनुष्य और भूमि के ऊचे 
अनुपात के आधार पर अक्सर मौन सहमति के रूप में यह निष्कर्ष निकाल लिया 
जाता है कि कम-विकसित देशों में कृषि के लिए अधिक सघन श्रम की आवश्यकता 
होती है--यह निष्कर्षं इस मान्यता के बावजूद निकाला जाता है कि श्रम की 
सीमान्त उत्पादकता शून्य है। ۱ 
इसके बाद यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक हो जाता है कि अधिक विकसित 
टेक्नालाँजी के उपयोग की समस्या केवल प्रति एकड़ भूमि की. उत्पादकता से ही 
सम्बन्धित होनी चाहिए--क्य़ोंकि श्रम बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और इसकी 


सीमान्त उत्पादकता शून्य ही बनी रहेंगी । यह समस्त विचारधारा अमान्य और ' 


ग़लत भान्यताओं पर आधारित है और जैसाकि हम ऊपर देख चुके हैं, यह बहुत 
अधिक गुमराह करने वाली और भ्रान्तिकारक है। ید‎ 
सामान्यतया टेक्नालाँजी सम्बन्धी सुधारों से श्रम की आवश्यकता में कमी 
नहीं होती, बल्कि प्रायः बिना किसी अपवाद के इसमें वृद्धि होती है। यह बात 
उस समय भी सही होती है जब उन तकनीकों के अधिक व्यापक उपयोग का प्रशन 
होता है, बा हे जित तकनीकों की सामान्य जानकारी है और जिनका उपयोग स्थानीय 


नरिस्थितियो में कुछ किसानों ने किया भी है। यह बात उस समय भी समान रूप 
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से सच होती है, जव समस्या नयी टेक्नालॉजी के इस्तेमाल की होती है अर्थात्‌ खेती 
के पुरी तरह से नये तरीकों को अपनाने अथवा पुराने तरीकों में सुधार करने की 
समस्या होती है। 

हर प्रकार के टेक्नालॉजी सम्वन्धी सुधार का परिणाम अधिक अच्छी फसल 
होना चाहिए, जिसके लिए कटाई के समय अधिक श्रम की आवश्यकता होगी | 
खेती सम्बन्धी अधिकांश सुधारों में जमीन को बुआई के लिए तैयार करने, बीज 
वोने, खर-पतवार निकालने और बढ़ती हुई फसल की देखभाल करने के लिए 
अधिक श्रम की आवश्यकता होती है । कुछ सुधारों के लिए पहले से ही पर्याप्त 
श्रम विनियोग की आवश्यकता होती है । उदाहरण के लिए सिंचाई व्यवस्था के 
निर्माण ओर इसे अच्छी हालत में बनाये रखने का उल्लेख किया जा सकता है। 

मशीनों से खेती करना एक अलग और विशेष मामला है। इसका उपयोग 
श्रम के लिए पूँजी के स्थान पर किया जा सकता है, विशेषकर वहाँ जहाँ कृषि 
भूमि की इकाई बहुत बड़ी हो। इसके परिणामस्वरूप ऐसे उदाहरण देखने को मिले 
हैं, विशेषकर लेटिन अमरीका के देशों में, जहाँ मशीनों से खेती के कारण श्रमिक 
रोजगार के अवसरों से वंचित हो गये हैं और इस प्रकार उपलब्ध श्रम शक्ति के 
कम उपयोग में और अधिक वृद्धि हुई है ۳ 

लेकिन अधिक सामान्य मामले में, ऐसा मशीनीकरण जो कम-विकसिंत देशों 
में विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप हो, सामान्य नियम के अनुरूप सिद्ध होगा 
अर्थात्‌ इससे श्रम की माँग में वृद्धि होगी ° जिन देशों में सामान्यतया विदेशी मुद्रा 
की स्थिति कठिन होती है और जहाँ इसी प्रकार सामान्यतया घरेलू उद्योगों को 
बढ़ाना और नियमित करना है, खेती की ऐसी मशीनों की सप्लाई को प्रतिबन्धित 
रखना एक स्वाभाविक नीति होगी, जो मशीनें श्रम का स्थान लेती हैं ओर श्रम 
की माँग में वृद्धि नहीं करतीं । ۱ 

इस सन्दर्भ में मैं स्वयं को इन्हीं बातों तक सीमित रखूंगा और पाठक से 
अनुरोध करूँगा कि वह अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए एशियन ड्रामा देखे 
जिसमें मैंने टेक्नालॉजी सम्बन्धी उन सुधारों का पर्याप्त विस्तार से विश्लेषण 
किया है, जिनमें श्रम के अधिक उपयोग की अवश्यकता होगी । 


खेती में आदिम तरीकों के उपयोग को समाप्त करने के लिए -जो एक 
दृष्टिकोण से श्रम के अधिक उपयोग और अधिक उपज प्राप्त करने के लिए 
आवश्यक हैं--अनेक और विविध कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक 
सामान्य कठिनाई यह है कि कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति के आकार में तेजी से वृद्धि 
की सम्भावना स्पष्ट दिखायी पड़ती है और वर्तमान श्रम शक्ति का भी पूरा 
उपयोग नहीं हो पा रहा है। EE 

यह स्वाभाविक है कि कम-विकसित देशों ने उद्योगीकरण के द्वारा ही गरीबी 
से मुक्ति पाने का रास्ता सम्भव समझा ।* इन्हें कम-विकसित और विकसित देशों 
के बीच प्रमुख अन्तर यही दिखायी पड़ता है कि उनकी श्रम शक्ति का कहीं अधिक _ 
बड़ा हिस्सा खेती में लगा हुआ है। 'कम-विकसित' शब्द के सम्भ्रान्त पर्याप्त के रूप _ 
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में 'कम-उद्योगीकृत' शब्द का भी प्रयोग किया गया है।** र 

लम्बी अवधि की दृष्टि से कम-विकसित देशों की उद्योगीकरण में दिलचस्पी 
पूरी तरह से तकंसंगत है। आबादी में वृद्धि की जो स्पष्ट सम्भावना दिखायी पड़ 
रही है (देखिए अध्याय-5) उसे ध्यान में रखते हुए वस्तुतः यह विशवास कर पाना 
कठिन है कि भारत जैसा घना बसा देश, जिसकी विशाल श्रम शक्ति का 70 प्रति- 
शत भाग खेती में लगा है, इस शताब्दी के अन्त तक अपने व्यापक जनसमुदाय के 


वर्तमान अत्यधिक कष्टपूर्ण रहन-सहन के स्तर को भी कायम रख सकता है, यदि : 


इसको श्रम शक्ति के एक बड़े हिस्से को कृषि के अलावा अन्य कार्यों में नहीं 
लगाया गया। और यह निष्कर्ष उस स्थिति में भी कायम रहेगा, जब खेती में 
टेक्नालॉजी सम्बन्धी अत्यधिक व्यापक सुधार और बड़े पैमाने पर श्रम के उपयोग 
को भी सफलतापूर्वक लागू क्यों न कर लिया जाये ।२० ۱ 
विभिन्न सीमा तक अधिकांश देशों के बारे में भी यह बात सच है । प्रायः 
सब कम-विकसित देशों के यथासम्भव तेजी से उद्योगीकरण क के अच्छे कारण 
मोजूद हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि वे खेती में भूमि और श्रम 
की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों में कमी कर दें । र 
उद्योगीकरण पर अधिक ध्यान देने के लिए उन्हें इस बात से भी प्रेरणा 
मिली कि उद्योगीकरण में सशक्त निहित स्वार्थो का सामना नहीं करना पड़ता, 
जबकि खेती की उपज बढ़ाने सम्बन्धी नीतियों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। 


यहाँ तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की योजनाएँ ही सामान्यतया इस प्रकार : 


बनायी जाती हैं कि वे निजी उद्योगों के लिए लाभदायी सिद्ध हों ۳ 

यह स्वाभाविक है कि खेती में जिस श्रम शक्ति का पूरा उपयोग नहीं हो 
पाता, उसे उद्योगों में लगाने के लिए कम-विकसित देशों ने उद्योगीकरण की 
उसमा अनुभव की । 'कम-विकास' का समस्त सिद्धान्त इस सम्भावना के 
र पर आधारित है कि खेती में लगी श्रम शक्ति को अन्यत्र लगाया जा सकता 
है । और अक्सर यह भी समझ लिया जाता है कि ऐसी घटना वस्तुतः बड़े पेमाने 
पर घट भी रही है ।% Fo 2 

लेकिन तथ्य यह है कि कम अवधि की इष्टि से--उदाहरण के लिए अगले 
बीस वर्षों के लिए---जिस गति से अब तक उद्योगीकरण हुआ है अथवा उसकी 
योजना बनायी गयी है लेकिन जिसे अमल में नहीं लाया जा सका--यदि इससे 
भी तेज गति से उद्योगीकरण होता है, तो भी यह आशा नहीं की जा सकती कि 
श्रम की माँग बहुत अधिक बढ़ जायेगी ۱ इसका मुख्य कारण उद्योगीकरण का 
नीचा स्तर है, जहाँ से यह कार्य आरम्भ हो सकता है तथा आधुनिक औद्योगिक 
टक्नालाजी भी इसका एक स्वरूप है | (नीचे देखिए) । E 

उद्योगीकरण का श्रम की कुल माँग के ऊपर पर्याप्त समय तक यही प्रभाव 
होगा कि इसकी माँग में कमी होगी । इस 'प्रतिगामी प्रभाव का कारण यह है कि 
आधुनिक उद्योग उस परम्परागत उद्योग और दस्तकारी से होड़ कर रहा है, 
जिसमें श्रम का संघन इस्तेमाल होता है। जब योजनाओं में इस बात को स्पष्ट 
. अप से नहीं देखा जाता, तो अक्सर उस स्थिति में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, जिसे 
'वेरोजगारी' कहा जाता है ।१ 

उद्योगों में श्रम की जितनी नयी माँग उत्पन्न होती है, उससे कहीं अधिक 
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संख्या में खेती में लगे श्रमिकों का उद्योगों में जाना शुरू हो सकता है और कम- 
विकसित देशों में वस्तुतः यह हुआ भी है और हो रहा है ।* गरीबी से ग्रस्त गाँवों 
से शहरों में पहुँचने वाले ये 'शरणार्थी' अपने नये पर्यावरण मेंउन अनेक 'खुले घन्धो' 
में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करते हैं, जहाँ श्रम की उत्पादकता बहुत नीचे स्तर 
की है ।3' ا ا لت‎ का शहरों की ओर जाना, जिसके परिणामस्वरूप तीसरे वर्ग के 
बसायो में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है और जहाँ श्रम का भरपुर उपयोग 
नहीं हो पाता, सम्बन्धित साहित्य में अक्सर सही विवेचन के अभाव में, और 
विकसित देशों से मिथ्या तुलना के आधार पर, विकास का लक्षण मान लिया 
जाता है ।* गाँवों से इस प्रकार शहरों में जाने की प्रवृत्ति को राष्ट्रीय आयोजन 
के दृष्टिकोण से वांछित नहीं माना जा सकता, जहाँ अक्सर गन्दगी, स्वच्छता की 
कमी, अत्यधिक भीड़ और शहर की गन्दी बस्तियों में रहने की अपर्याप्त व्यवस्था 
की स्थिति और बिगड़ जाती है। इस तरीके से खेती में श्रम शक्ति के कम उपयोग 
की समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता, क्योंकि शहरों में भी इन श्रमिकों का 
कम उपयोग ही होता है। | 
इसके अलावा श्रमिकों की शहरों में जाने की ws त्ति का खेती में लगी श्रम 
शक्ति की वृद्धि दर पर अक्सर प्राय: कोई प्रभाव नहीं पड़ता; क्योंकि खेती में 
कुल श्रम शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा लगा है। लेकिन अमरीका तक में, जहाँ 
नगरों को ओर यह प्रवास बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है, खेती में लगे श्रमिकों 
की संख्या में इसके बावजूद तेजी से वृद्धि हो रही है और यह वृद्धि ۱.5 6 
प्रतिवर्षं की औसत से हो रही है। इनमें से किसी भी देश में खेती में लगे लोगों 
की संख्या में वस्तुत: कोई कमी नहीं हुई है। 
भारत की जनगणनाओं के अनुसार 95[ और ।96] के दो जनगणना 
वर्षों में यह देखा गया कि खेती में लगी आवादी के अनुपात में प्रायः कोई अन्तर 
नहीं पड़ा है, जबकि इस दशक में अधिकांश अन्य कम-विकसित देशों की तुलना 
में कहीं अधिक 27 से उद्योगीकरण हुआ है । एशिया के समस्त कम-विकसित 
देशों का उल्लेख बार द इकाफे की एक हाल की रिपोर्ट में यह निष्कर्षं निकाला 
गया है : “खेती पर आबादी का अनुपात"*"“"-वहुत मामूली-सा रा है 
अथवा पहले जितना ही रहा है। यह स्थिति अधिकांश विकासशील देशों में है। ' 
इससे यह पता चलता है कि अगले कुछ दशकों में--जो किसी भी यथाय- 
वादी आयोजन के लिए समय की सही अवधि हो सकती है-अधिकांश कम- 
विकसित देशों में केवल कृषिगत श्रम शक्ति की वृद्धि को ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय 
श्रम शक्ति की प्रत्याशित तीव्र गति से स्वाभाविक वृद्धि के अधिकांश भाग को 
आत्मसात्‌ करना ENT | पि 
अतः आयोजन में विकास का लक्ष्य उस श्रम शक्ति का अधिक उपयोग होता 
चाहिए, जिसका इस समय बहुत कम उपयोग हो रहा है । यह उपयोग कृषि 
कार्यों में हिस्सा लेने और विशेषकर, काम के समय की अवधि और कार्य- 
कुशलता दोनों दृष्टियो से होना चाहिए। यह तथ्य कि श्रम शक्ति निरन्तर 
और तेज़ी से बढ़ती जायेगी, इस लक्ष्य की पुति को और कठिन बना देता है | 
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उद्योगीकरण अभियान के “अधिक रोजगार उपलब्ध कराने' में असफल 
रहने के कारण, हाल के वर्षों में कुछ देशों में विकास योजनाओं में उद्योगीकरण 
से अधिक खेती पर जोर देने का प्रयास हुआ है । 

लेकिन आयोजन की नीति के इस पुननिर्धारण के अन्य कारण भी हुँ: तेज़ी 
से आवादी में वृद्धि, जिसकी व्यापकता का अनुमान 9605 आसपास की 
जनगणनाओं तक योजनाकार नहीं लगा सके थे, अधिकांश देशों में आशा से कम 
गति से खेती की उपज में वृद्धि और अनेक देशों में 965 के आसपास फसल की 
विनाशकारी स्थिति; और अन्तिम पर कम महत्त्वपूर्ण नहीं--अनाज की 
सहायता देने वाले देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका का निरन्तर बढ़ता 
हुआ दबाव । 

साधारणतया प्राथमिकताओं के सन्दर्भ में नीति सम्बन्धी लक्ष्यों में इस 
परिवर्तन पर विचार हुआ है और अधिकांशतया इसे बजट के 'विकास व्यय' को 
उद्योगों के स्थान पर कृषि के ऊपर लगाना बताया गया है । अनेक कारणों 
से सोचने का यह तरीका सतही है। यह वित्तीय दृष्टि से आयोजन के गलत 
तरीके को प्रकट करता है (देखिए अध्याय-]) ۳ 

इस कथन से उपलब्ध धनराशि के लिए होड़ की वात मान ली जाती है, 
जो अक्सर वास्तविक नहीं होती । साधारणतया यह कहा जा सकता है कि किसी 
भी देश के औद्योगिक विकास और खेती में इसकी उत्पादकता के बीच एक 
सकारात्मक सम्बन्ध होता है। नीति के दृष्टिकोण से, खेती की स्थिति में सुधार 
की आवश्यकता पर अधिक ज़ोर देना तकंसंगत ढंग से उद्योगों की दिशा को 
पुन निर्धारित करने का एक कारण हो सकता है--उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, 
हर प्रकार के कृषि उपकरणों, मशीनों और औजारों का निर्माण--इसका 
अभिप्राय उद्योगीकरण के अभियान को धीमा करना नहीं है। 

इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में कुछ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सुधारों के लिए-- 
. उदाहरण के लिए भूमि सुधार (ऊपर देखिए) अथवा श्रम के सामूहिक निवेश 

की दिशा में संगठित प्रयास (नीचे देखिए)--पूजी की अधिक आवश्यकता 

नहीं होती और विदेशी मुद्रा की तो इतनी भी जरूरत नहीं होती | 

ऊपर यह उल्लेख किया जा चुका है कि उद्योगीकरण के लम्बी अवधि के 
प्रभावों को ध्यान में रखते हुए और निरन्तर बढ़ती हुई श्रम शक्ति को पेशों के 
मध्य भिन्त ढंग से वितरित करने की आवश्यकता के कारण कम-विकसित देश 
और विशेषकर घनी आबादी वाले कम-विकसित देश अपने उद्योगीकरण के 
अभियान को धीमा नहीं कर सकते। उन्हें वस्तुतः एक “बड़ी योजना'* की 
आवश्यकता है, जिसमें उन सब बातों को व्यवस्था हो जो उद्योगीकरण की 
रफ्तार तेज़ करने के लिए आवश्यक हैं । और इसके साथ. ही खेती में श्रम 
शक्ति के अधिक उपयोग का भी साहसपूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए | 


= यहाँ एक बात याद दिलाना आवश्यक है : विकसित देशों में खेती में श्रम 
उत्पादकता में आरम्भ से ही अत्यधिक वृद्धि -जो नयी पीढ़ियों से चली आ 
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रही थी-हो सकी, यद्यपि कृषि में लगी श्रम शक्ति में कमी हो रही थी । पहले 
यह कमी कुल श्रम शक्ति के अनुपात के रूप में हुई और फिर जल्दी ही शद्ध 
सख्यात्मक दृष्टि से ही यह कमी आयी । ۱ 

5 वर्तमान अत्यधिक विकसित देशों में कई पीढ़ियों पहले और कम- 
विकसित देशों में आज की परिस्थितियों का बुनियादो अन्तर स्पष्ट हो जाता है। 
इस अन्तर को समझाने के लिए हमें यह समझना होगा कि विकसित देशों ने अक्सर 
उद्योगीकरण के ऊँचे स्तर से कार्य आरम्भ किया और इससे भी अधिक यह वात 
समझनी होगी कि उद्योग के क्षेत्र में आरम्भिक टेक्नालाँजी आज की तुलना में 
कहीं अधिक श्रम सघन थी अर्थात्‌ इसमें श्रम का अधिक उपयोग होता था | 
2 अन्तर यह है कि उनकी कुल श्रम शक्ति में कहीं कम तेज्ञ गति से वृद्धि 

۱ 

अब उद्योगीकरण का प्रयास करने में लगे कम-विकसित देशों के समक्ष 
अधिक श्रम सघन टेक्नालॉजी का उपयोग कर पाने की कुछ सीमित सम्भावनाएँ 
हैं ۱۳ उद्योग के क्षेत्र में उन्हें muss और विकसित टेक्नालॉजी को ही 
अपनाना है, जिसकी उपलब्धि को, सही ढंग से इन देशों के लिए एक महान्‌ 
अवसर समझा जाता है । और परम्परागत कारीगरी को, जो कहीं अधिक श्रम 
सघन है, सुरक्षित रख पाना केवल अस्थायी और सीमित बात ही हो सकती है। 
इस संरक्षण को सफल बनाने के लिए इन दस्तकारियों में प्रयुक्त टेक्नालॉजी को 
आधुनिक बनाने के प्रयासों की आवश्यकता होगी, यद्यपि यह नयी टेक्नालॉजी 
ऐसी है, जिससे श्रम के उपयोग में कमी होती है ।% 

पर इस सबका यह निष्कर्ष होता है कि विकसित देशों में खेती की विधियों में 
सुधार प्रायः आरम्भ से ही शुरू किया जा सकता था, जबकि खेती में लगी उनकी 
श्रम शक्ति घट रही थी और इसका तेजी से उद्योगों में उपयोग हो रहा था । 
लेकिन आज कम-विकसित देशों में यह नहीं हो रहा है । अतः यह आवशयक है कि 
इनको नयी कृषि विधियां अथवा टेक्नालॉजी ऐसी हो, जिसमें श्रम का अधिक 
से अधिक उपयोग किया जा सकता हो । यह इस कारण भी ज़रूरी है कि खेती 
में लगी श्रम शक्ति का इस समय कम उपयोग हो पा रहा है और अधिकांश 
कम-विकसित देशों में आगामी अनेक दशकों तक कृषि में लगी श्रम शक्ति में 
निरन्तर तेज़ी से वृद्धि होती रहेगी। a 

इस सम्भावना को बहुत निराशाजनक नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि अभी 
इन देशों की खेती में श्रम का सघन उपयोग नहीं हो रहा है और टेक्नालॉजी 
सम्बन्धी समस्त सुधारों से श्रम की माँग में वृद्धि होगी। इसके अलावा इन देशों 
के लोगों के भोजन में मात्रा और गुण दोनों दृष्टियों से जो बेहद कमी मौजूद 
है, उसके कारण लम्बे अरसे तक खेती के समक्ष बाजार के सीमित होने की कोई 
कठिनाई नहीं रहेगी; यदि उन्हें पौष्टिक आहार सम्बन्धी आवश्यकता को प्रभाव- 
शाली माँगों में बदलने में सफलता मिलती है । उन्हें यह प्रयास अनिवाय रूप से 
करना होगा, क्योंकि यह विकास का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । पौष्टिक आहार 
की कमी बहुत अधिक व्यापक है। 

परम्परागत दस्तकारियों के विपरीत कृषि क्षेत्र स पर उद्योगीकरण का | 
प्रतिगामी प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है, विशेषकर निकट भविष्य में तो इस _ 


98 विश्व निर्धनता की चुनौती 
बात की कोई सम्भावना ही नहीं है ।“४ 
नीतियाँ ۱ 


२. 

इस तथ्य से कि कम-विकसित देशों में कृषि विधियों अथवा टेक्नालाँजी को 
अत्यधिक श्रम सघन बनना होगा, जबकि यह वतंमान विकसित देशों में अत्यधिक 
कम श्रम से चलायी जा रही है, यह प्रकट होता है कि कृषि के क्षेत्र में उतने 
प्रत्यक्ष तरीके से आधुनिक टेक्नालाँजी को नहीं अपनाया जा सकता, जितने 
प्रत्यक्ष तरीके से उद्योग में अपनाया जा सकता है । कम-विकसित देशों में कृषि 
टेक्नालॉजी को विभिन्न कारकों के अनुपात को ध्यान में .रखते हुए संचालित 
करना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है ۶ ا‎ 

कुछ विशेष विधियों को अपनाया जा सकता है, जैसे गायों को कृत्रिम उपायों 


से गर्भाधान कराना, पौधों के रोगों की नये तरीकों से' रोकथाम, और चूहे मारने: 


के नये तरीके । लेकिन अक्सर इनमें भी बुनियादी तौर पर कुछ परिवतेन करने 
की आवश्यकता होगी ۱ साधारणतया नये अनुसन्धान की तुरन्त आवश्यकता है, 
चाहे अक्सर इन अनुसन्धानों का आधार विकसित देशों में हुए बुनियादी 
अनुसन्धान ही क्‍यों न हों | 

इसके अलावा विकसित देशों में आज जो आधुनिक कृषि टेक्नालाँजी अपनायी 
जा रही है, वह जलवायु, मिट्टी और बीजों आदि के बारे में तीव्र और स्थानीय 
अनुसन्धान का परिणाम है । यह अधिकांशतया सम-जलवायु वाले देशों तक ही 
सीमित रही है । अतः एक अत्यधिक आवश्यक कारये 75 है कि गर्म और कम गर्म 
क्षेत्रों में बड़े पेमाने पर इसी प्रक्रार का अनुसन्धान किया जाये, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों 
में अधिकांश कम-विकसित देश स्थित हैं ° जिन देशों के कारक لا‎ जलवायु 
ओर अन्य बातें भी भिन्न हैं, उन देशों में अपने वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग 
के लिए हमें सम्बन्धित अनुसन्धान कार्यों के लिए वित्तीय और कर्मचारियों 
सम्बन्धी माँगों को पूरा करना होगा क्योंकि कम-विकसित देश उस पैमाने पर 
भी यह कार्य करने को स्थिति में नहीं हैं जो किसी प्रकार उनकी आवश्यकताओं 
को पूरा कर सके । अतः इस दृष्टि से विकसित देशों से सहायता मिलना अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है। 

यदि यह मान लिया जायें कि इन कठिनाइयों को धीरे-धीरे समाप्त कर 

दिया जायेगा और अत्यधिक तर्कसंगत और परिस्थितियों के अनुकूल कृषि 
टेक्नालाँजी उपलब्ध हो जायेगी, फिर भी यह कृषि सुधार का केवल समारम्भ भर 
होगा। करोड़ों किसानों को इस नयी टेक्नालाँजी का इस्तेमाल करने के लिए 
प्रेरित करना होगा। छोटे पैमाने पर आजमाइश के तौर पर चलायी जाने वाली 
بسا‎ सर्वोत्तम मामलों में भी अधिक से अधिक oF समारम्भ मानी जा 
स्‌ | कट 
ये देश, और विशेषकर इनकी खेती, लम्बे समय से विकास की कमी से 
ग्रस्त रहे हैं। यदि वे अपनी आय और अपने रहन-सहन का स्तर ऊँचा करना 
चाहते हैं तो कृषि में लगे लोगों के मन में एक महत्त्वाकांक्षा जगना जरूरी है, जो 
` आज प्रायः मौजूद नहीं है |” उन्हें यह करने और अपनी टेक्नालॉजी को आदिम 
स्तर से ऊपर उठाकर आधुनिक स्तर तक लाने की प्रेरणा देने के लिए, जिस 
« पमाने पर शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है वह सचमुच विराट है | 
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एक विशेष अतिरिक्त कठिनाई यह है कि प्रश्न केवल किसी खास काम को 
एक नये तरीके से करने का नहीं होता, बल्कि अनेक प्रेरित परिवर्तेनो को एक 
साथ स्वीकार करने और उन पर अमल करने का होता है । आवश्यकता इस बात 
की है कि खेती के तरीकों में समग्र दृष्टि से सुधार किया जाये, अनेक प्रेरित 
परिवर्तेनों को एक साथ लागू करने के लिए स्वीकार किया जाये। अन्यथा न तो 
अच्छे परिणाम निकलेंगे और न ही कोई लाभ मिलेगा ।** 

सिचाई व्यवस्था के द्वारा अधिक पानी की सप्लाई वस्तुतः तभी लाभदायक 
होती है, जब दो या तीन फसल उगाने की प्रणाली अपनायी जाये। इसी प्रकार, 
पानी के अभाव में उर्वरक अधिकांशतया प्रभावहीन होते हैं और इसी प्रकार 
उवंरकों के विना सिचाई का भी पूरा लाभ नहीं मिलता | इसी तरह वेहतर किस्म 
اج‎ से पर्याप्त उपज लेने के लिए पानी और उर्वरक दोनों की आवश्यकता 
होती है । ۱ 

कृषि टेक्नालाँजी के अन्य सब सुधारों पर भी पारस्परिक और एक-दूसरे के 
पूरक परिवर्तेनों का यह नियम लागु होता है : अधिक गहरी जुताई, भूसंरक्षण 
और मिट्टी की बनावट में सुधार, हरी खाद डालना और प्राकृतिक उर्वरकों का 
उपयोग, खरपतवार' का बेहतर नियन्त्रण, पौधों की रोगों से रक्षा, बारी-बारी से 
फसल उगाने की अच्छी व्यवस्था आदि । 

तेजी से उगने और तैयार होने वाले वीजों की किस्मौं का विकास कृषि 
कार्य की गति को तेज बनाकर दोहरी फसल उगाने के मार्ग में आने वाली 
बाधाओं को समाप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले सिचाई की 
. जरूरत होती है। और सस्ते उवंरकों का उपलब्ध होना, परती भूमि अथवा उस 
भूमि में खेती करने को प्रोत्साहन दे सकता है, जिसका अब केवल चरागाह के रूप 
में इस्तेमाल होता है। लेकिन यह तभी किया जा सकता है, जब खेती में सुधार 
करने के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध हों । 

करोड़ों अत्यधिक गरीब, अधिकांशतया निरक्षर, और अक्सर रोगग्रस्त 
किसानों को एक पिछड़ी हुई और गतिहीन कृषि व्यवस्था में कोई नयी विकसित 
विधि सिखाना और उन्हें इस नयी विधि को पूरी निष्ठा से और प्रभावशाली ढंग 
से अपनाने के लिए तैयार करना पर्याप्त कठिन कार्य है। अतः अनेक नयी विधियों 
को एक साथ लागु करने के लिए स्वीकार करना प्रायः असम्भव-सा होगा। 
लेकिन अधिकांश कम-विकसित देशों में खेती की स्थिति इतनी बुरी है कि यह 
करने का प्रयास करना ही होगा। 


रू 
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उपयोग की खामी को दूर किया जा सकता है। और उस स्थिति में जबकि श्रम 
शक्ति निरन्तर और तेजी से वढ़ रही हो, यह कायं करना आवश्यक है। 
इस सम्बन्ध में यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि अपने-आपमें श्रम 
शक्ति की न निरन्तर अपने अधिकांश हिस्से को और अधिक निर्धनता के 
स्तर पर रहती है और सामाजिक तथा आथिक ढाँचे को अधिक 
असमानतावादी और कठोर बनाती जाती हू ° 
और हम यहाँ उस बड़ी कठिनाई का सामना करते हैं, जो ऊपर वर्णित अन्य 
सव कंठिनाइयों के ऊपर छायी रहती है अर्थात्‌ अधिकांश कम-विकसित देशों में 
असमान सामाजिक और आथिक स्तरीकरण | जिन वातों को “भूमि सुधार 
.अथवा “कृषि सुधार' कहा जाता है, जिसमें काश्तकारी सम्बन्धी सुधार शामिल 
हैं, उनकी समस्या को एक ऐसी स्थिति के निर्माण के लिए सुलझाया जाना चाहिए 
जहाँ श्रम शक्ति को कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने के अवसर 
उपलब्ध हों और श्रमिक प्राप्त प्रोत्साहनों से परिचित और प्रेरित हों । इस प्रकार 
हमारे सामने समानता के प्रश्‍न का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण, व्यावहारिक और ठोस 
पहलू उपस्थित हो जाता है | 
कृषि के क्षेत्र में जिन श्रमिकों के श्रम का अत्यधिक कम उपयोग होता है, वे 
पुरी तरह से भूमिहीन मजदूर हैं, जिनका हिस्सा कुल श्रम शक्ति का चौथाई 
और इससे अधिक होता है। केवल आवादी के विस्फोट के परिणामस्वरूप ही 
नहीं, बल्कि अन्य कारणों से भी खेत मजदूर गाँवों में निचले स्तर पर रहते हैं 
और भूमिहीन खेत मजदूरों का हिस्सा खेती में लगे मज़दूरों में निरन्तर बढ़ता 
जा रहा है । जिन किसानों के पास ज़मीन तो है, लेकिन यह ज़मीन बेहद थोड़ी है, 
वे भी उसी स्थिति में हैं और उन तत्त्वों का उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि 
वे अपनी इस थोड़ी-वहुत ज़मीन के लाभ से भी वंचित हो जाते हैं। ये समूह इन 
परिस्थितियों के कारण निष्क्रिय रहते हैं और ये अपने श्रम को बढ़ाने अथवा 
अधिक तीव्रता से काम करने का कोई प्रोत्साहन अनुभव नहीं करते | 
वटाई पर खती करने की व्यापक प्रणाली न तो टेक्नालॉजी सम्बन्धी परिवतंन 
के उपयोग की इष्टि से लाभदायक है और न ही श्रम और धन के रूप में विनियोग 
की इष्टि से। इसी प्रकार इससे खेती में प्रयुक्त श्रम की मात्रा और स्तर में भी 
कोई वृद्धि नहीं होती, जिसकी अपेक्षा रहती है ° बटाई पर खेती करने वाला 
किसान, जो ज़मीन के मालिक को अक्सर आधी से अधिक उपज देता है, गरीबी 
और उदासीनता से निरुत्साहित और ग्रस्त रहता है | 
लगान की प्रणाली उसके पास बहुत छोटा-सा हिस्सा बकाया छोड़ती है और 
यह हिस्सा उत्पादन में वृद्धि का बहुत छोटा हिस्सा होता है । इसके साथ ही 
उसका काश्तकारी का अधिकार भी हमेशा खतरे में पड़ा रहता है, जिसका यह 
अभिप्राय है उसके पास जमीन को सुधारने का कानून द्वारा रक्षित कोई 
i नहीं होता, चाहे वह अपने श्रम के द्वारा ही यह कार्य क्यों न करता 
चाहे । 
साथ ही यह एक सामान्य अनुभव है कि बटाई की प्रणाली के अन्तर्गत, कुछ 
'अपवादों को छोड़कर, जमीन का मालिक, चाहे वह बड़ा अथवा छोटा दूरवासी 
जमींदार हो अथवा किसान भूस्वामी अथवा गाँव में रहने वाला आथिक इष्ट से 


बसी : I0I 


वेहतर स्थिति वाला किसान, वह बटाई पर खेती करने वाले काश्तकार अथवा 
उपकाश्तकार की तरह ही जमीन को बेहतर बनाने के लिए न तो अपना श्रम 
लगाने को तैयार होता है और न ही धन । ज़मीन की कीमत ऊंची, अक्सर स्थिर, 
या यहाँ तक कि निरन्तर बढ़ती हुई होती है और जमीन के मालिक को अक्सर 
कोई नयी जोखिम अथवा अतिरिक्त परेशानी या कष्ट उठाये बिना ही उपज के 
रूप में ऊँचा हिस्सा मिलता रहता है। 

में यह निष्कर्ष निकालता हूँ, और अनेक गहन अध्ययनों से इसकी पुष्टि भी 
. हुई है, कि दक्षिण एशिया में वटाई पर खेती की व्यवस्था उन अनेक निषेधों 
और अवरोधों के समूह के रूप में विद्यमान है जो खेती की विकसित विधियों के 
उपयोग और श्रम के अधिक उपयोग तथा उपज बढ़ाने के उपायों के विरुद्ध 
प्रभावशाली ढंग से काम करते हैं ऐसी प्रणाली “केवल सामाजिक न्याय के ही 
विरुद्ध नहीं है, बल्कि गाँवों के जन-समुदाय द्वारा विकास कार्यो में प्रभावशाली ढंग 
से हिस्सा लेने के मागे में भी प्राय अलघ्य वाधा के रूप में काम करती है।”थ 

लेटिन अमरीका की लातीफंदिया और मिनिफंदिया प्रणालियों के प्रभावों के 
वारे में मुझे व्यक्तिगतः रूप से त अधिक गहरी जानकारी नहीं है। लेकिन इस 
सम्वन्ध में मैने जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ प्रेक्षण करने की मैं स्थिति में रहा हुँ 
उससे यह प्रकट होता है कि यह प्रणाली भी - जिसमें वटाई पर खेती करने की 
प्रणाली के तत्त्व अक्सर मौजूद रहते हैं -इसी प्रकार टेक्नालॉजी सम्बन्धी प्रगति 
के विपरीत जाती है। टेक्नालॉजी की प्रगति से ही श्रम के उपयोग को बढ़ाया 
जा सकता है और उपज में वृद्धि की जा सकती है । 

इसके साथ ही यह तथ्य भी मौजूद है कि औसत उपज बहुत कम है और 
इसमें वृद्धि भी अधिक नहीं हो रही है, जिन देशों और ज़िलों में यह प्रणाली मोजूद 
है वहाँ यही स्थिति मोजूद है । लेटिन अमरीका के आथिक आयोग के सचिवालय 
ने हाल में लेटिन अमरीका की कृषि के बारे में जो विशेष रूप से निष्ठापूर्ण और 
तकंसंगत अध्ययन किया है, * उसके विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि लेटिन 
अमरीका के विभिन्न देशों में भूस्वामित्व, किसानों के कृषि भूमि से वंचित रहने 
की स्थिति और दूसरे की जमीन में खेती करने वाले किसानों की प्रणाली किस 
प्रकार खेती की उन्नति में बाधक बनी है: दु 

` 'थाँवों की अधिकांश आवादी के पास अतिरिक्त आय नहीं है और उनके 

पास इतनी पर्याप्त जमीन भी नहीं है कि विनियोग में वृद्धि की जा सके। जवकि 
वे लोग जो अधिकांश भूमि के स्वामी हैं और जिनकी वडी आय है, अपनी ज़मीन 
में सुधार करने, उपज बढ़ाने, उत्पादकता में i करने में अक्सर कोई दिलचस्पी 
नहीं रखते अथवा यह भी कहा जा सकता है कि उनमें यह काय करने की क्षमता 
नहीं है । बड़ी-बड़ी जमींदारियों से जो लाभ प्राप्त होते हैं, शायद ही कभी उनके 
किसी हिस्से को जमीन सुधारने में लगाया जाता हो। इसके विपरीत लाभ की 
राशि को शहरों में पूँजी विनियोग और ऐश-आराम की चीजों पर खर्च किया जाता 
है अथवा देश के बाहर भेज दिया जाता 2 ۱3 देशों जीर द्देशः 
अलग-अलग जिलों में भूस्वामित्व और काश्तकारी की अनेक प्रणालियाँ लागु हैं। 


अतः किसी न किसी प्रकार का कृषि सम्बन्धी सुधार (नीचे देखिए) प्रायः सतत 
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लागू करना अनिवार्य है; क्योंकि इन सुधारों के विना खेती की विकसित विधियों 
को लागू करने की नीति सम्बन्धी प्रयासों को अमल में लाना सम्भव न होगा। 
कुछ अपवादों को छोड़कर एक अन्य व्यापक रूप से लागू और सही बात यह 
दिखायी पड़ती है कि---अधिकांशतया उन देशों में, जहाँ क्रान्तिकारी स्थिति रही 
अथवा जहाँ बाहरी प्रभुत्त और दबाव ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी, जैसे 
फारमोसा का मामला---दूसरे महायुद्ध के वाद से कम-विकसित देशों में भू- 
स्वामित्व और काश्तकारी सम्वन्धी सुधारों की वड़ी-बड़ी बातों के बावजूद प्राय: 
अधिक काम नहीं हुआ है। जहाँ कहीं सम्बन्धित कानून बनाये भी गये हैं वे 
मामूली सुधारों तक ही सीमित रहे अथवा शुद्ध रूप से सुधारों का नाटक किया 


` गया । जहाँ तक भूमिहीन खेत मजदूरों का सम्बन्ध है इन सुधारों में नियमित रूप 


से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिसके द्वारा इन लोगों को अपनी जमीन दी जा 
सके । दक्षिण एशिया के विशाल क्षेत्र के सम्वन्ध में इस समस्या पर एशियन ड्रामा 
में कुछ.विस्तार से विचार हुआ ۳ र 

वहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस क्षेत्र में कृषि सम्बन्धी सुधारों की 
असफलता का मुख्य स्पष्टीकरण प्रभावशाली भूस्वामियों का प्रतिरोध है। छोटे 
भूस्वामियों ने इस कार्य में वड़े जमींदारों का साथ दिया, क्योंकि वे इसे अपने 
हित में एकता की कारंवाई समझते थे । 

इस तथ्य के कारण कि कृषि भूमि में पूंजी निवेश को अपनी व्यक्तिगत 
सम्पदा को बनाये रखने का सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका समझा जाता है, 
शहरों के छोटे-बड़े पूँजीपति कृषि भूमि खरीदने के लिए बहुत उत्सुक रहे हैं | 
भारत जैसे देश में सम्भवतः समस्त उच्च वर्ग, जिसकी परिभाषा पिछले अध्याय 
में की गयी है, के पास कुछ न कुछ ज़मीन है, यद्यपि यह प्रमाणित करने के लिए 
आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं | | 

शहरों के उच्च वर्ग और गाँवों के खेती न करने वाले लोगों में भूस्वामित्व 
की इस व्यापकता के कारण--और इन दोनों वर्गो में छोटे और उच्च पदों पर काम 


करने वाले अनेक सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं--भूमि सुधार विरोधी जबर्दस्त 


गुट का निर्माण हो जाता है। यह गुट उन देशों में जहाँ चुनाव होते हैं, इस कारण 


से शक्तिशाली नहीं है कि इसके पास मतदान की बड़ी शक्ति है, बल्कि इसका . 


कारण यह है कि इस गुट के अन्तर्गत गाँवों ओर शहरों के समस्त पढ़े-लिखे और 
अपनी माँगों को प्रभावशाली ढंग से उठाने की क्षमता रखने वाले लोग 
शामिल हैं। 

इस तथ्य के अलावा कि अक्सर कुछ न कुछ ज़मीन पर इनका स्वामित्व 
होता हूँ, वे अधिकारी जिनके ऊपर शासन चलाने और सुधारों को लागू करने 
का दायित्व है, गाँवों के उच्च वर्ग के लोगों से स्वभावतः साँठगाँठ करते हैं और 
सुधारों को प्रभावहीन बना देते हैं। 

गाँवों के गरीब लोग, जिनके हित की दृष्टि से सुधारों की बात कही जाती 
है और कभी-कभी कानून भी बनाये जाते हैं, अधिकांशतया उदासीन रहते हैं । 
अपने हितों के लिए संघर्ष करना तो दूर, वे लोग अपने समान हितों को देखने- 


समझने के लिए संगठित तक नहीं हैं वर्तेमान सामाजिक स्थिति में वे असहाय 
हैं और पिछले अध्याय में प्रतिपादित कथ्य को प्रमाणित करने में इस बात से 


खती ۱03 


सहायता मिलती है। कथ्य यह है कि सामान्यतया उच्च वर्ग के विभिन्‍न समूहों 
के हाथों में ही समस्त सत्ता केन्द्रित है, जवकि सामान्य जन-समुदाय अपनी माँग 
नहीं उठा पाता और अपने हितों की रक्षा के लिए असंगठित ही बना हुआ है 
तथा निष्क्रिय भी है। 

लेटिन अमरीका में, यद्यपि वहाँ भूस्वामित्व और काश्तकारी की प्रणाली 
अनेक दृष्टियों से भिन्‍न है, कृषि सम्बन्धी सुधारों का विकासक्रम दक्षिण एशिया 
जैसा ही रहा है। वहाँ भी कृषि सुधार घोषित नीतियों का एक सामान्य 
लक्ष्य रहा और ۱96۱5 पृता डेल ऐस्त के घोषणापत्र में इस बात पर 5 
गम्भीरता से सहमति प्रकट की गयी। लेटिन अमरीका के आर्थिक आयोग के 
सचिवालय द्वारा लेटिन अमरीका की कृषि के अध्ययन का पहले ही हवाला दिया 
जा चुका है, जिसका प्रकाशन ۱9683 हुआ और जिसमें एक पूरा अध्याय “कृषि 
जहा में बाधक भूस्वामित्व की प्रणाली और अन्य संस्थागत बाधाएं” के बारे 
में 353 

इस अध्ययन के लेखकों को यह निष्कर्ष निकालना पड़ा कि नीति सम्बन्धी इन 
प्रयासों का प्रायः कोई परिणाम नहीं निकला है और यह भी कि “इससे वह्‌ 
प्रभाव स्पष्ट होता है जो बड़े जमींदार विभिन्न देशों में षि नीति के निर्धारण 
पर डालते रहे हैं और आज भी डाल रहे हैं ।”5 सहमति प्राप्त और व्यावहारिक 
लक्ष्यों से वास्तविक परिणामों की तुलना करते हुए लेखक कहते हैं: 

۲۰۰۰۰۰۰۲ इष्टि से लेटिन अमरीका के देशों ने बहुत कम सफलता प्राप्त की 
है और आवश्यकताओं अथवा लक्ष्यों की तुलना में तो प्रायः कोई प्रगति नहीं हुई 
है"""`"`यद्यपि भूमि सुधार सम्बन्धी कानून वनने और भूमि सुधार संस्थाओं की 
स्थापना से भूस्वामित्व और काश्तकारी की व्यवस्था में गहरे परिवतंनों के 
नवयुग के समारम्भ की आशा की जाती है, लेकिन यथार्थ में अधिकांश सुधार 
कार्यक्रमों को निरन्तर प्रभावहीन बनाया गया है और इनमें से अधिकांश पूरी 
तरह से गतिहीन हैं'**-"*अब तक जिन परिवारों को ره‎ देकर बसाया गया 
है, उनकी संख्या काश्तकारी करने वाले परिवारों की संख्या में होने वाली 
स्वाभाविक वार्षिक वृद्धि का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा भर है******दूसरे शब्दों 
में अब तक भूमि सुधार की गतिविधियों ने भूस्वामित्व और काश्तकारी की 
प्रणाली को TATE के लिए बदला है और कोई भी कार्यक्रम सच्चा भूमि सुधार 

नहीं हुआ 7 ۱ 
पश्चिम न में, और इथियोपिया जैसे एक अफ्रीकी देश में भी, 

और काश्तकारी की समस्याएं, यद्यपि काफी भिन्न हैं, लेकिन फिर भी‏ ی 

ण एशिया की ऐसी ही समस्याओं से बहुत क भिन्त नहीं हूं । सहारा के 
दक्षिण में अफ्रीका के अधिकांश स्वतन्त्र देशों ट ऐतिहासिक इष्टिकोण से 
स्थिति कम 'परिपक्व' है। इस क्षेत्र के अनेक हिस्सों में समस्या बहु निर्णय लेने 
की है कि क्या सामूहिक स्वामित्व की कबीलों की प्रणाली को फिर पुनर्गठित 
किया जाये अथवा व्यक्तिगत स्वामित्व की किसी प्रणाली को नये सिरे से 


यह तथ्य विशेष प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है कि. 
समस्याएं उस स्थिति में भी. 


अनेक नवस्वतन्त्र देशों में यूरोपियनों ने कृषि ۹0 : 
अधिकांशतया इनके पास सर्वोत्तम कृषि भूमि है ¥ 


04 ۱ विश्व निर्धनता की चुनौती 


जब ये ا‎ वहीं रहने का निर्णय करते हैं, मौजूद रहती हैं और तब भी 
जब ये लोग उन देशों को छोड़कर चला जाना पसन्द करते Ê | 

यह अक्सर देखा गया है कि उत्पादकता की इष्टि से सर्वाधिक लाभ प्राप्त 
करने के लिए कृषि सुधार के साथ-साथ अन्य और पूरक संस्थागत सुधारों की भी 
बहुत आवश्यकता होती है । इनमें कृषि विस्तार, रियायती दरों पर ऋण देने की 
व्यवस्था और उर्वरकों, बीज और खेती के औजारों की सप्लाई, कृषि उपज को 
बिक्री के लिए बाजारों की बेहतर व्यवस्था आदि शामिल हैं | 

` समस्त कम-विकसित संसार में एक सामान्य नीति यह रही है कि सहकारिता 

के आधार पर ये सुधार किये जायें ۱ अनेक देशों में--जिनमें दक्षिण एशिया के सब 
देश शामिल हैं--इन सुधारों को गाँवों के गरीब लोगों के लाभ की दृष्टि से प्रेरणा 
मिली है और प्रकट रूप से इनके संचालन की दिशा भी यही है | इसका उद्देश्य 
अधिक आथिक और सामाजिक समानता की स्थापना है | 

एशियन ड्रामा में नीति सम्बन्धी इन उपायों के ऊपर दक्षिण एशिया के 
सन्दर्भ में प्रायः पुरा विचार हुआ है।% इसमें ऋण और अन्य सहकारियों, 
सामुदायिक विकास और कृषि विस्तार, स्वायत्त शासन, और सरकारी खेती 
पर विचार हुआ है। इन सब प्रयासों के पीछे जो विचारधार। है वह सशक्त रूप 
से समानतावादी है। अक्सर इन्हें गाँवों में अधिक समानता की स्थापना के लिए 
क्रान्तिकारी कारेवाइयों के रूप में प्रस्तुत किया गया | 

लेकिन इन देशों में जो असमानतावादी सामाजिक, आथिक और राजनीतिक 
स्तरीकरण है और जो इन देशों के गाँवों में भी इसी तरह व्याप्त है, उसकी 
ताकिकता .के अनुसार इन सब ۳۲۲57 का प्रायः नियमित रूप से विपरीत 
ब का । साधारणतया केवल ऊचे स्तर के लोग ही उन सुविधाओं का लाभ 
उठा सके, जो सहकारी संस्थाओं से प्राप्त हो सकती थीं और इन संस्थाओं की 
स्थापना ओर सुविधाएं देने के लिए जो सरकारी सहायता दी गयी उसका लाभ 
भी इन्हीं लोगों को मिला । इसका शुद्ध परिणाम यह निकला कि असमानता में 
कमी नहीं हुई बल्कि इसमें वृ ब | 

यद्यपि लागू होने की में, भूमि सुधार और काश्तकारी सम्बन्धी 
कानून सम्पत्ति के अधिकारों और आथिक दायित्वों में मूलभूत परिवर्तेन करने के 
साधन हैं, पर ये अन्य संस्थागत उपाय वर्तमान असमानतावादी सत्ता के ढाँचे पर 
प्रत्यक्ष प्रहार करने में असफल रहते हैं। वस्तुतः इनका लक्ष्य इस ढाँचे को छुए 
बिना स्थिति में सुधार करना है और वस्तुतः इसका अर्थ समानता के प्रश्‍न से बच 
निकलना है | 

यही बात ग्रामोत्यान के व्यापक कार्यक्रम के बारे में भी सही है जिसे 
साधारणतया सामुदायिक विकास कहा जाता है और जिसके ऊपर कम-विकसित 
संसार और पश्चिम के विकसित देशों में 3 क आशाएं केन्द्रित की गयी 
2 । “इस आरंम्भिक अवघि में सामुदायिक के बारे में अधिकांश विचार- 
विमशँ पूरी तरह से अवास्तविक वातावरण में हुआ, क्योंकि इस बात पर व्यापक 
रूप से विशवास किया जाता था कि एशिया के असंख्य गाँवों में आथिक और 
सामाजिक जीवन में क्रान्त लाने की कुंजी इसी आन्दोलन में निहित है।”5 | 

इस कार्यक्रम के असफल रहने का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं स्पष्टीकरण यह 





खेती के ۱ [05 


है कि जिस रूप में इस कार्यक्रम का संचालन किया गया, उसमें समानता के प्रश्न 


से बच निकलने का प्रयास भी शामिल था, जबकि निरन्तर इस कार्यक्रम को ° 


गरीबों के लाभ के लिए चलाये जाने वाला कार्यक्रम बताया जाता रहा ।% 
भारत, जो इन पूरक संस्थागत सुधारों को लागू करने का प्रयास करने वाला 


कम-विकसित देशों में सबसे अधिक अग्रगामी देश है, एक ऐसा देश भी है जहाँ | 


निरन्तर यथार्थवादी मूल्यांकन किये जाते रहे और जहाँ सर्वाधिक प्रबुद्ध विचार- 
विमर्शं जारी रहा ۱ यहाँ जो बातें कही गयी हैं, उनके मूल्यांकन को सम्बन्धित 
अध्ययनों में बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया गया | जेसाकि भारत की एक 
सरकारी रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है: “जब तक समाज का और हमारे 
सोचने के तरीकों का वर्तमान स्वरूप कायम रहता है, विकास के लाभका 
अनिवार्यतः अत्यधिक असमान वितरण होगा, और कमजोर वर्गों को सबसे छोटा 
हिस्सा मिलता रहेगा ।” इस रिपोर्ट. में कथित हितकारी नीतियों, जिनमें 
सामुदायिक विकास भी शामिल था, की असफलता का उल्लेख किया गया। ये 
नीतियाँ गाँवों के गरीब लोगों 'को लाभ पहुँचाने की इष्टि से स्वीकार की गयी 
थीं ।९ अन्त में इस रिपोर्ट में कहा गया है: “खेती का विचित्र तरीका किसी भी 
प्रभावशाली सीमा तक खेती में सुधार करने और उसे विवेकसम्मत बनाने को 
प्रायः असम्भव बना देता है। जो कुछ चाजा सवा सम्भव होता है, वह 
वर्तमान परिस्थितियों के कारण सबसे बड़े भूस्वामियाँ को छोटे-छोटे किसानों 
से कहीं अधिक लाभ पहुँचाता U 
इस वक्तव्य में यह निष्कर्ष निहित है कि भारत में ये पूरक संस्थागत सुधार, 
उन समानतावादी रुझानों के बावजूद, जो इन्हें देने का प्रयास किया जाता था, 
'वस्तुतः अधिक असमानता की सृष्टि करेंगे, जब तक भूस्वामित्व और काश्तकारी 
की बुनियादी रूप से असमानतावादी प्रणाली को बुनियादी तौर पर बदला नहीं 
जाता ۱ कम-विकसित संसार में अन्यत्र जहाँ कहीं इन सुधारों को लागु करने का 
प्रयास किया गया, वहाँ भी गाँवों के अधिक बेहतर स्थिति वाले लोगों को ही 
'इनका लाभ मिला । और इनसे गरीब लोगों को या तो बहुत कम लाभ पहुँचा 
अथवा वे लाभ से पूरी तरह वंचित रहे । 
पिछले कुछ पृष्ठों में समानतावादी आदर्श की दुष्टि से इस बहुत गम्भीर 
"स्थिति पर विचार किया गया है, क्योंकि भूमि, काश्तकारी और अन्य पुरक संस्था- 


गत सुधारों का लक्ष्य समानता की स्थापना ही था। अब हमारे सामने स्पष्ट ۱ 


दाका म नहीं किये जा सके अथवा इनसे असमानता में वृद्धि हुई 


घटना बहुत तेजी से बढ़ती हुई आबादी के साथ-साथ घटती दही, म यु 
ی‎ किया जा चुका है। ओर आबादी की यह वृद्धि स्वतः अधिक लोगों | 
'को सामाजिक और आथिक व्यवस्था में नीचे की ओर धकेलती जाती है और इस | 


प्रणाली को अधिक कठोर और अलाभकारी बना देती है । 





सकन इत टता कोउलाइकता e a Ss 
'निःसन्देह ग्रामीण उच्च वर्ग के कुछ सदस्यों ने मुख्यतया उन लोगों ने जोकिसान _ 


'भूस्वामियों और बेहतर स्थिति वाले काश्तकारों के समूह में आते हैं और जो... 





स्वयं अपने परिवार के सदस्यों तथा खेत मज़दूरों की सहायता से खेती करते i 3 हक म 2 


५ 
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यह देखा कि खेती को आधुनिक बनाकर अधिक पैसा कमाया जा सकता है और 
इस काम के लिए सरकार से उदार सहायता प्राप्त की जा सकती है। 

यद्यपि इस सम्बन्ध में भरोसे योग्य आँकड़े उपलव्ध नहीं हैं, और विभिन्न 
जिलों और देशों में परिस्थितियाँ भी अलग-अलग हैं, पर यह समूह बहुत छोटा है, 


. जबकि बटाई पर खेती करने वाले, नौकरों की सहायता से खेती करने वाले अधिक 


परम्परागत किसान, उनके खेतों में काम करने वाले भूमिहीन खेत-मजदूर और 
बहुत कम जमीन वाले भूस्वामी किसान बहुत बडी संख्या में हैं ।१ दक्षिण एशिया 
में गाँवों की आवादी का यह बड़ा हिस्सा जिस भूमि में खेती करता है, वह समस्त 
कृषि भूमि का वहुत बड़ा हिस्सा है | 

. अतः उत्पादकता की दृष्टि से भी यह घटना बहुत महत्त्वपूर्ण परिणामों को 
जन्म नहीं दे सकती । पर इस बात में सन्देह नहीं है कि यद्यपि प्रगतिशील किसानों 
की संख्या वहुत थोड़ी है, पर कम-विकसित देशों में खेती की उपज में जो वृद्धि 
हुई है उसका श्रेय अधिकांशतया इन्हीं लोगों को है ۱ खाद्य और कृषि संगठन के 
भूतपूर्व महानिदेशक, डॉक्टर बी० आर० सेन, जिनका उद्धरण हम पहले दे भी 
चुके हँ, का भारत के सम्बन्ध में यह कहना है कि रिपोर्टों से यह पता चलता है 
कि “समृद्ध किसानों और आथिक दृष्टि से बेहतर स्थिति वाले ग्रामीणों ' को ही 
सामुदायिक विकास का लाभ मिला है और वे इसे 'स्वागत योग्य” वात समझते हैं | 

वे आगे लिखते हैं : “इस प्रकार भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने में 
सामुदायिक विकास सक्रिय भूमिका निभा सकता है।” लगता है डॉक्टर सेन इस 
वात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय नहीं देते और यह सिफारिश नहीं करते 
कि यदि किसानों को विभिन्न तरीकों से सहायता पहुँचाने का लक्ष्य सामने रखते 
हुए अन्य संस्थागत सुधारों को भूस्वामित्व ओर काश्तकारी की व्यवस्था के 
प्रभावशाली सुधारों के साथ जोड़ दिया जाता तो इसकी तुलना में कहीं अधिक 
व्यापक लाभ प्राप्त होता । भूस्वामित्व और काश्तकारी व्यवस्था सम्बन्धी सुधारों 
के अभाव ने अन्य संस्थागत धारो को किसानों के कहीं अधिक व्यापक जनसमु- 
दाय को अन्य संस्थागत सुधारों के लाभ से वंचित कर दिया । 
इसके बावजूद यदि यथार्थ स्थिति के रूप में यह स्वीकार करना पड़े कि 

मोटे तौर पर भारत जैसी राजनीतिक स्थिति वाले किसी कम-विकसित देश में 
वसे सुधारों को लागू कर पाने की आशा नहीं है, जैसे ईमानदारी पर आधारित, 
प्रभावशाली भूमि और काश्तकारी सम्बन्धी सुधारों की योजनाएं बनायी जाती हैं 
और इनके लिए अधिकांशतया कानून भी बनाये जाते हैं, तो कृषि सम्बन्धी सुधार 
और ग्रामोत्थान की समस्त समस्या पर नये सिरे से विचार किया जाना चाहिए | 
इस स्थिति में यह भी निश्चित रूप से मान लिया जाता है कि किसी राजनीतिक 
कान्ति, अर्थात्‌ वर्तमान सत्ताधारियों के विरुद्ध गरीब जन-समुदाय के विद्रोह की 
निकट भविष्य में कोई सम्भावना दिखायी नहीं पड़ती (देखिए अध्याय-3 और 

अध्याय-2) । एशियन ड्रामा में ऐसे पुनविचार का प्रयास किया गया है ।%% 

EE ऊपर जिन दो मान्यताओं का उल्लेख किया गया है, उनके अन्तर्गत इस बात 
गे उपयोगी समझा गया कि कृषि व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से नयी दुष्ट 


® 


' अपनाने का प्रयास किया जाये । आरम्भ में सरकार को एक ऐसी निश्चित नीति 
_निर्धारित कर देनी चाहिए, जिसे वर्तमान सामाजिक ओर राजनीतिक स्थितियों . 





खेती 07 


में वस्तुतः लागु किया जा सके | 


यह नीति यह होगी कि अब तक असफलतापूर्वक जिन भूमि और काश्तकारी 


सम्बन्धी सुधारों को लागू करने का प्रयास किया गया, उन्हें त्याग दिया जाये, 
क्योंकि यह करने के लिए राजनीतिक संकल्प मौजूद नहीं है और इसी प्रकार इन 
सुधारों को लागू करने के लिए प्रभावशाली प्रशासन का भी अभाव है। 

यद्यपि इससे कोई आमूल परिवर्तनवादी कारंवाई सम्भव नहीं हुई है,फिर 
` भी आमूल परिवतँनवादी घोषणाओं और कानूनों ने जिस वातावरण का निर्माण 
किया, उसका यह दुर्भाग्यपूर्ण हाडा कि खेती में लगे ऐसे व्यक्तियों के मन 
में अनिश्चितता उत्पन्न हुई जो प्रोत्साहन का उचित लाभ उठाने की 
क्षमता रखते थे | ۱ 

इसका परिणाम यह हुआ कि कृषि नीति को दोनों ओर से सबसे बुरी वातें 
ही हाथ लगीं : समानता में वस्तुतः कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि गाँवों के उच्च 
वर्ग की कार्यकुशलता का इन अनिश्चितताओं के कारण लाभ नहीं मिल सका | 

अतः इन परिस्थितियों में यह उचित और ग्राह्य होगा कि पूँजीवादी कृषि 
व्यवस्था के पक्ष में जानवूझकर नीति सम्बन्धी निर्णय लिया जाये और किसान 
भूस्वामियों और समृद्ध काश्तकारों के समूह में प्रगतिशील उद्यमियों को अपने 


परिश्रम का पूरा लाभ उठाने का प्रोत्साहन दिया जाये। इससे अन्य ऐसे ही - 


किसानों को यही करने का प्रोत्साहन मिल सकता है और वे लोग, विशेषकर, 
बटाई पर खेती करने का तरीका छोड़ सकते हैं | 
इस प्रकार समानता के बुनियादी प्रश्न पर एक भिन्न कोण से और भिन्न 
नीति सम्बन्धी उपायों से विचार करना होगा। समानता और उत्पादकता दोनों 
दुष्टियो से जो बात हानिप्रद है, वह है इस समय व्याप्त अर्द्धपूंजीवाद का एक 
स्वरूप, जिसमें अनियन्त्रित पूंजीवाद की सबसे बुरी बातों के साथ-साथ सामन्ती 
व्यवस्थाओं और आथिक संगठन के शक्तिशाली अवशेष शामिल हूँ °° 
एक बात तो यह है कि विकास का सच्चा पूँजीवादी रास्ता उन लोगों के 


निष्क्रिय और परजीवी भूस्वामित्व को सहन नहीं कर सकता, जो कृषि क्षेत्र की _ 


अतिरिक्त आय को तो आत्मसात्‌ कर लेते हैं, लेकिन इसकी उत्पादकता में वृद्धि 

के लिए कोई अंशदान नहीं करते । काश्तकारी की एक प्रणाली के अंग के रूप में 

बटाई पर खेती, दुरवासी भूस्वामित्व, और ऐसे “किसानों को मौजूदगी जो 
वस्तुतः खेती का काम नहीं करते, समाप्त की जानी चाहिए । 


इस सम्बन्ध में एक ऐसी कर प्रणाली से बहुत कुछ किया जा सकता है, ' 


` जिसमें खेती के काम में हिस्सा न लेने वाले भूस्वामियों की आय पर बहुत अधिक 
कर लगाया जाये। इससे भी अधिक कार्य ऐसा कानून बनाकर किया जा सकता 
है, जिससे भविष्य में ऐसे लोगों के नाम कृषि भूमि न की जा सके, जो खेती नहीं 


करते और यह व्यवस्था विशेषकर उन लोगों पर लागू होनी चाहिए, जो गाँवों में _ 


नहीं रहते । अनेक लोकतन्त्री देशों में, जिनमें स्वीडन एक है, ऐसे कातून E ज्‌ 

हैं, म्पि गाँवों में रहकर खेती न करने वाले भूस्वामियों की संख्या इन देशों में 
कम ह्‌ | ۱ सामाजिक 

यह बात भारत में सत्ता की स्थिति की परिचायक है कि यद्यपि “सामाजिक 


और आंथिक क्रान्ति' और 'जो जोते उसकी जमीन' जैसी नीतियों का सरकारी 


° ۷ ' ۲ र 

ef: A و‎ a 0? ۸ A 
OER EY ५७२७१४ ०४ *८ (के 
۲۳ 5 3 हैं: Rs NIN SOY, م‎ कक 


08 विश्व निर्धनता की चुनौती 


दस्तावेजों तक में बड़े आमूल परिवर्तनवादी तरीके से उल्लेख किया गया है, 
लेकिन सुधार का स्पष्ट और व्यावहारिक तरीका कभी भी नहीं सुझाया गया । 
यदि अधिक भूस्वामी प्रगतिशील किसान बन जाते हैं, और खेती की विकसित 
विधियाँ अपनाने को तैयार होते हैं तो इससे सामान्यतया श्रम की माँग में वृद्धि 
` होगी । यदि इसके विपरीत, किसी खास मामले में खेती के मशीनीकरण से श्रम 
के अनुपयोग का प्रभाव उत्पन्न होता है तो मशीनों के उपयोग को एक ऐसे देश 
में बड़ी आसानी से रोका जा सकता है, जिसे वाध्य होकर उद्यम और निवेश 
पर नियन्त्रण रखना पड़ रहा हो और जो निरन्तर विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों 
तथा उद्योगों के लिए आवश्यक सामान की व्यवस्था के मार्ग में आने वाले 
अवरोधों से लगातार संघर्ष कर रहा ۳ 
श्रम की माँग में निरन्तर वृद्धि और बटाई पर खेती की धीरे-धीरे समाप्ति 
तेजी से बढ़ रही कृषि श्रम-शक्ति के लम्बी अवधि के हित में होगी । यह बात 
जोर देकर कही जानी चाहिए कि गाँवों में गरीब जनसमुदाय का तब तक सच्चे 
अर्थो में उत्थान नहीं हो सकता, जब तक डटकर हाथ से काम करने के प्रति 
परम्परागत अरुचि को समाप्त नहीं कर दिया जाता और विशेषकर मजदूरी पर 
काम करने की अरुचि को समाज व्यवस्था और लोगों के भन से प्री तरह उखाड़ 
नहीं फेका जाता | - 
लेकिन यह आवश्यक है कि खेत मजदूरों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 
उपाय किये जायें। ये उपाय उसी प्रकार महत्त्वपुर्ण हैं, जिस प्रकार भूस्वामियों 
. को सच्चे अर्थों में कृषि उद्यम के लिए प्रोत्साहन देना महत्त्वपूर्ण है | भारत में 
न्यूनतम वेतन या मजदुरी के लिए कानून बनाना, निकट भविष्य में और श्रम 


دا 


शक्ति के वर्तमान कम उपयोग के मौजूद रहते सम्भव दिखायी नहीं पड़ता । इसे 
वस्तुतः भूमि सुधार और काश्तकारी कानून से भी कहीं. अधिक मुश्किल से 
सफलतापूर्वक लागु किया जा सकेगा । 

लेकिन गाँवों के वर्तमान निम्नतर स्तर के भूमिहीन लोगों को थोड़ी जमीन 
देने के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इसके साथ ही जीवन के 
प्रति गरिमापुर्णं और नवीन दृष्टिकोण भी आय के एक छोटे स्वतन्त्र स्रोत के साथ- 
साथ उत्पन्न किया जाना चाहिए । अत्यधिक घने बसे इलाकों में भी परती भूमि 
को इन लोगों को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटा जा सकता है। वर्तमाने कृषि भूमि की ` 
वर्तेमान व्यवस्था को बहुत अधिक गम्भीरता से बदलने की आवश्यकता नहीं 
है-कुछ इलाकों में तो इसमें ज़रा भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी । 

भूमि के बहुत सीमित वितरण की ऐसी किसी योजना में यह अनिवार्य होगा 
कि ज़मीन को प्राप्त करने और उसके इस्तेमाल का असीमित अधिकार केवल 


“लोगों को ग्राम पंचायत के नियन्त्रण में (जिनके ऊपर अधिकांशतया भूस्वामियों 
की उच्च जातियों का प्रभुत्व है) सहकारी समितियों के रूप में संगठित होने के 
“लिए दवाव डालने के प्रयास से यह सन्देह जगता है कि इसका उद्देश्य नीची जाति 
“के लोगों को भूस्वामी की गरिमा प्राप्त करने से रोकना था चाहे इस भूस्वामी का 
खेत कितना भी छोटा क्यों न हो।% वास्तविकता चाहे कुछ भी क्यों न रही हो 
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पर इसका यही प्रभाव ۱ 


वस्तुतः नीति सम्बन्धी ये सब उपाय समग्र रूप से यदि लागू किये जायें तो 
इनका परिणाम अत्यधिक दूरगामी भूमि सुधार होता है। यद्यपि यह सुधार उससे 
भिन्न किस्म का होगा, जिस पर बहुत अधिक विचार होता है और जिसे लागू 
करने का प्रयास कानून बनाकर किया जाता है, खेती .में उत्पादकता में वृद्धि 
की दृष्टि से यह कहीं अधिक प्रभावशाली होगा । इसके साथ ही यह ग्रामीण जन- 
समुदाय को कहीं अधिक समानता और आथिक तथा सामाजिक ढाँचे के भीतर 
कहीं अधिक गतिशीलता की द से भी परिवर्तित करेगा | 

ऐसे लोग हैं जो यह जोर देकर कहेंगे कि भारत में इन प्रस्तावों की दिशा में 
वस्तुतः विकास हो रहा है। पर परम्परागत तरीके से भूमि के पुनवितरण और 
काञ्तकारी सम्बन्धी कानून को लागू करने के प्रयास में घटती हुई दिलचस्पी के 
अलावा यह बात सच नहीं है। 

एक वात तो यह है कि जोतने वाले को जमीन देने के आमूल परिवर्तनवादी 
लक्ष्य के वारे में हाल तक निरन्तर जो घोषणाएँ हर प्रकार की सरकारी रिपोटों 
में की شیم‎ रही हैं, उनके परिणामस्वरूप भूस्वामित्व के बारे में अनिश्चितता 
बनी | 

इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रकट रूप से' यह दिखायी नहीं 
पड़ता कि बटाई पर खेती करने और गाँवों से दूर रहने वाले तथा निष्क्रिय 
और दूसरे के परिश्रम पर जीने वाले भूस्वामियों के विरुद्ध कदम उठाने की 
कारवाई पर कोई विचार किया जा रहा है | 

भूमिहीन खेत-मजदूरों की सौदाकारी की क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें 
छोटे-छोटे खेत देकर व्यावहारिक कदम उठाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी 
जा रही है | 

ने र नीति को जिस दिशा में उन्मुख करने के सुझाव दिये हैं, उस दिशा 

में भारत में कृषि नीति को संचालित करने की सम्भावनाएँ राजनीतिक इष्टि से 
आशाप्रद दिखायी नहीं पड्ती । शहरों में रहनेवाले दूरवासी भू-स्वामी और 
खेती न करनेवाले 'किसान' सत्ता की इष्टि से प्रभावशाली स्थिति में हैं। और 
बटाई पर खेती, यद्यपि यह बर्बादी का कारण है, इतनी लाभदायक है कि 
जिन्हें इससे लाभ प्राप्त होते हैं वे कभी भी-परिवतँन का समर्थन करने का रुझान 
नहीं दिखायेंगे | पटल 

गाँवों के निचले वर्ग के लोग निष्क्रिय हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए 
उनका, कोई संगठन भी नहीं है और यह भी आशा नहीं की जा सकती किवे ا‎ 
इतने समझदार और परिष्कृत बन जायेंगे कि वे भूस्वामियो द्वारा प्रतिशील 0 و‎ हू 
तरीकों से खेती करने की बात को अपना सर्वोत्तम हित समझने लगें।यहबात | 
इस इष्टि से और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि इसका यह अर्थ होगाकिबटाई 
पर खेती करनेवाले लोग वेतन पर काम करनेवाले नौकर बन जायेंगे, जिसे | E و‎ क 


उनमें से अनेक व्यक्ति अपना सामाजिक पतन समझेंगे । 





0 ۱ وج‎ निर्धनता की चुनौती 


इस स्थिति में वे लोग भूमिहीन लोगों को भूमि ` के पुनवितरण के अन्तगंत 
छोटे-छोटे खेत देने की बात को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे । लेकिन भूमिहीन 
लोगों को--जो अधिकांश नीची जाति के हैं--व्यक्तिगत भूस्वामित्व के अधीन 
जमीन का छोटा-सा टुकड़ा भी देने के प्रति अत्यन्त प्रबल विरोध है और यह 
बात भारत के वारे में विशेष रूप से' सही है । 
आमूल परिवतँनवादी समानतावादी सिद्धान्त के प्रति---यद्यपि यह अस्पप्ट 
है और किसी विशेष बात के प्रति कोई प्रतिबद्धता भी नहीं है---लगाव अभी 
भी व्यापक रूप से प्रदर्शित होता है, जिनके परिणामस्वरूप भूस्वामियों में निरुत्सा- 
हित करनेवाली प्रतिक्रिया होती है। इसके अलावा कोई व्यावहारिक परिणाम 
नहीं निकलता | 
इस बीच आबादी का विस्फोट श्रम-शक्ति के कम उपयोग को बढ़ा रहा है 
और इसके एक कहीं वड़े हिस्से को विपत्तियों में डूबे निम्न वर्ग का हिस्सा 
बनाता जा रहा है। 
. और वस्तुतः यही स्थिति बौद्धिक और राजनीतिक नेतृत्व की 7 
कर रही है | इस बात को जोर देकर कहने के लिए ही मैंने वस्तुत: ये पिछले 
पृष्ठ लिखे हुँ । । 
दूसरा कारण यह रहा कि भूमि-सुधार के इस वैकल्पिक तरीके पर विचार 
करते समय यह बात बड़े प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट हो जाती हैःकि अधिक 
समानता की माँग और ऊंची उत्पादकता की आवश्यकता के बीच किस प्रकार 
मेल बैठाया जा सकता है। अपने चरम अर्थों में ये दोनों एक-दूसरे की पूरक हैं 
और एक-दूसरे पर आश्रित भी | ۱ 
अपने विशाल आकार के कारण भारत विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। किसी 
भी अन्य कम-विकसित देश से अधिक बेहतर ढंग से इसने आयोजन का स्वरूप 
निर्धारित किया है, चाहे यह ۱965 और ।966 की विपत्तियों के दौरान असफल 
हो गया। इसके लला अन्य समस्त कम-विकसित देशों की तुलना में यहाँ सब 
सामाजिक प्रश्‍नों पर कहीं अधिक स्वतन्त्रता से और कहीं अधिक गहराई से 
सार्वजनिक विचार हुआ । 


कम-विकसित संसार में कुछ ऐसे देश भी हैं, जहाँ इस गैर-परम्परागत , 
किस्म का भूमि-सुधार सर्वाधिक लाभकारी भी हो सकता है। लेकिन इस-बात पर 
जोर दिया जाना चाहिए कि भूस्वामित्व और काश्तकारी की परिस्थितियों में 
विभिन्न कम-विकसित देशों में बहुत अन्तर हैं। 

. अतः समस्या पर इस प्रकारः विचार नहीं किया जाना चाहिए कि मानो 
ससार-भर में इस समस्या का एक ही हल है। साधारणतया इसे खेती करनेवालों 
के मध्य कम अथवा अधिक सीमा तक भूमि ल ان بت‎ मान लिया जाता है, 
अथवा कभी-कभी इसे किसीं प्रकार की खेती के अन्तरगत आमूल 
परिवर्तनवादी तरीके से भूमि को केन्द्रित करना समझ लिया जाता है। °" 2 
` इसके विपरीत भूमि सुधार की समस्या पर प्रत्येक देश में अलग-अलग और | 
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कभी-कभी तो एक ही देश के प्रत्येक जिले में अलग-अलग विचार किया जाना 
चाहिए। विचार-विमर्श विभिन्न देशों और यहाँ तक कि इन देशों के छोटे इलाकों 
की परम्पराओं और वास्तविक परिस्थितियों के ऊपर आधारित होना चाहिए। 

ऐसे देश हैं जहाँ प्रायः समान आकार के खेतों के रूप में भूमि के पुनवितरण 
रादा योजना उपयुक्त भूमि-सुधार सिद्ध होगी ۱ यह वात केवल उन्हीं 
देशों पर लागू नहीं होती, जहाँ किसान-भूस्वामियों के वीच जमीन प्रायः समान 
रूप से पहले ही बटी हुई है, बल्कि कभी-कभी उस स्थिति में भी हो सकती है, 
जव बहुत बड़े-बड़े और गाँवों से दूर शहरों में रहनेवाले जमींदारों के पास भी 
प्रायः सारी भूमि का स्वामित्व हो, जेसाकि लैटिन अमरीका में अक्सर होता है। 

यदि पहले मामले में भूमिहीन खेत-मज़दूरों का एक बहुत बड़ा वर्ग मौजूद 
है--जेसाकि थाईलेंड में है, जहाँ भूमिहीन st कुल ग्रामीण श्रम-शक्ति का 
सम्भवतः 40 प्रतिशत है-तो इन खेत-मज़दूरों को कुछ-न-कुछ जमीन देने की 
अतिरिक्त समस्या मौजूद रहती है, यद्यपि देहाती इलाकों में समस्त परिवारों के 
बीच समान रूप से जमीन का वितरण व्यावहारिक अथवा सम्भव नहीं हो 
सकता । 

ऐसे दूसरे देश भी हैं, जहाँ सहकारिता के आधार पर कृषि-भूमि का स्वामित्व 
और प्रबन्ध सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगा । लेकिन उस स्थिति में यह सच्चा 
सहयोग होना चाहिए: झूठा नहीं, जैसाकि भारत के अधिकांश हिस्से में हुआ, 
क्योंकि वह एक ऐसा देश है, जिसने सहकारी खेती का प्रयास किया ।* ऐसे देश 


अथवा कम-से-कम जिले, मौजूद हैं जहाँ बड़े पेमाने पर नगरपालिका अथवा . 


राज्य द्वारा खेती करने के कारण यह तरीका अपनाने की सिफारिश को जा 
وج‎ विशेषकर उस स्थिति में जब नये इलाकों में खेती की व्यवस्था की जा 
रही हो । ۱ 

पर किसी भी भूमि-सुधार में इस आवश्यकता की पूर्ति करना आवश्यक है 
कि इससे व्यक्ति और भूमि का ऐसा सम्बन्ध स्थापित न हो जाये जो श्रम और 
निवेश के प्रोत्साहन को ही समाप्त कर दे--यदि अन्य के नहीं तो कम-से-कम 
अपने श्रम का निवेश करने का तो प्रोत्साहन बना ही रहना चाहिए। यदि 
प्रोत्साहनों का लाभ केवल उच्च वर्ग के एक बहुत छोटे हिस्से को ही नहीं देना 
है, तो इसके लिए नियमित रूप से अधिक समानता की आवश्यकता होगी | 

यदि व्यक्ति और भूमि के बीच एक निश्चित सम्बन्ध कायम नहीं किया जा 
सका, तो कृषि टैक्नालाँजी के विकास और उपज बढ़ाने के प्रयासों को विशेष 
सफलता नहीं मिलेगी । अधिकांश कम-विकसित देशों में यदि भूस्वामित्व और 
काश्तकारी के स्वरूप को जैसे का तैसा रहने दिया गया तो इससे खेती को 


विकसित विधियों को अपनाने के मार्ग में ही बहुत अधिक बाधा नहीं पड़ेगी, . 


बल्कि इससे सम्बन्धित देश में असमानता में भी वृद्धि होगी। - 
३. विशेष बातें 


कम्‌-विकसित देशों में कृषि नीति का संचालन किस प्रकार होना. चाहिए 
इस सम्बन्ध में जो विचार, विशेषकर हाल के वर्षों मा है उससे कुछ | 
का उल्लेख करना आवश्यक . 


असाधारण विशेषताएं प्रकट हुई हैं। इन विशेषताओं 


है, क्योंकि इस वात की बहुत सम्भावना है कि ये लोगों को दिउश्जात्त कर विवेकः _ و‎ 
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हीन नीति सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं ।५० 

एक बात तो यह है कि कृषि में श्रम-शक्ति के बेहद कम उपयोग के महत्त्व 
को घटाकर दिखाया जाता है। इस श्रम-शक्ति की वृद्धि की ओर कम ध्यान दिया 
जा रहा है, जबकि अनेक देशों में श्रम-शक्ति दो प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक 
वाषिक दर से प्रायः इस शताब्दी के अन्ततक वढ़ती रहेगी । जव कभी श्रम-शक्ति 
के कम उपयोग की बात कही गयी, तो भी इसका उल्लेख नाममात्र के लिए ही 
हुआ। इस तथ्य की गतिशीलता और लाभदायक पहलू के ऊपर अक्सर जोर 
नहीं दिया गया और नीति के चुनाव में इस बात को विशेष रूप से' सामने रखने 
का भी प्रयास नहीं किया गया | 


इसे केवल 'बेरोज़गारी” और 'अद्धरोज़गारी' के विचार में ही महत्त्व दिया . 


गया और यह विचार दूसरे महायुद्ध के बाद के पूर्वाग्रहग्रस्त इष्टिकोण के अनुरूप 
ही हुआ ।” “अद्ध-रोज़गारी' को अलग-थलग करके इसके ऊपर एक स्थिर कारक 
के रूप में, नीति से असम्वन्धित रूप में, विचार हुआं--अन्यथा इस शब्द की वह 
परिभाषा नहीं दी जा सकती थी जो दी गयी م۳‎ इसके अलावा 'वेरोज़- 
गारी' और “अद्ध रोज़गारी' दोनों की पुरी तरह अयथार्थवादी और अव्यावहारिक 
तरीके से एक ऐसी अतिरिक्त श्रम-शक्ति बताकर परिभाषा दी गयी, जिसे 
समाप्त किया जा सकता था | , 

भारत में मोहनदास कर्मचन्द गांधी ने इस समस्या का सामना किया, लेकिन 
उन्होंने नेतिकतावादी इष्टि से इसका समाधान ढूँढने का प्रयास किया | उन्होंने 
भारत के लोगों के 'परम्परागत आलसीपन' की बात कही और इस बात पर 
जोर दिया कि किसी भी रूप में आलस्य का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । 

कं “यदि आप अपनी अगली छुट्टियाँ देश के भीतरी हिस्से के किसी दूर के गाँव 

में बितायें तो आपको मेरे अनुसन्धान की सत्यता पता चल जायेगी । आप देखेंगे 
कि लोग निरुत्साहित हैं और भय से ग्रस्त हैं। आपको टूटे-फूटे मकान देखने को 
मिलेंगे, आपको स्वच्छता अथवा स्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों की तलाश में असफलता 
ही मिलेगी। आपको ढोर बहुत ही बुरी हालत में देखने को मिलेंगे। पर इन सब 
बातों के बावजूद आप यह देखेंगे कि 35 आलस्य व्याप्त है। 

यदाकदा नेहरू ने भी, विशेषकर प्रारम्भिक वर्षो में, आलस्य के विराध में 
अपना विचार प्रकट किया और कहा कि एक ऐसी स्थिति में जबकि देशं में बहुत 
कुछ करना शेष है, आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं है | 

लेकिन धीरे-धीरे अन्य देशों की तरह भारत में भी ऐसी शिकायतें समाप्त 
हो गयीं । उपनिवेशों की समाप्ति के बाद, विदेशियों ने ऐसी कोई शिकायत न 
करने के प्रति बड़ी सतकंता दिखायी । इस प्रकार॒विदेशियों ने उस उपनिवेशी 
सिद्धान्त के विरुद्ध इन देशों के लोगों के विरोध के प्रति मौन सहमति प्रकट 
की, जिसका हमने अध्याय-] में उल्लेख किया है। 
_ इस पुस्तक का लेखक नेतिक इष्टियों से सामाजिक और आथिक प्रश्नों का 
समाधान ढूंढने के प्रयास की निन्दा करने वाला अन्तिम व्यक्ति होगा। लेकिन 


इस समस्या को यथार्थवादी ढंग से प्रकट करने की आवश्यकता है। व्यापक. 


आलस्य के ऐसे कारण हैं, जो स्वयं व्यक्ति की शक्ति के बाहर हैं । पहली बात यह 


۱ 
| 
। 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियाँ बड़ी बुरी हैं, जो अनेक बातों पर निर्भर 
करती हैं। स्वास्थ्य का सबसे अधिक सम्वन्ध व्यापक जन-समुदाय की गरीबी से 
है । इसके अलावा यह वात अधिक बुनियादी है कि भूस्वामित्व और काश्तकारी 
की ऐसी प्रणाली मौजूद है जिसके कारण वस्तुतः खेती करनेवाले लोगों द्वारा 
अधिक गहन तरीके से खेती कर उपज बढ़ाने की सम्भावना समाप्त हो जाती है 
ओर जो धनराशि वे जुटा भी सकते हैं अथवा स्वयं अपने श्रम को ज़मीन को 
वेहतर बनाने के लिए लगा सकते हैं, उसे भी लगाने को तैयार नहीं होते | 

इसके परिणामस्वरूप वह भयावह गरीबी उत्पन्न होती है, जो मस्तिष्क और 
शरीर को अपने घर के आसपास किये जाने वाले कार्यों के लिए आवश्यक शक्ति 
से भी वंचित कर देती है, यद्यपि ये कार्य स्वास्थ्य और आराम दोनों दृष्टियों 
से प्रकट रूप से लाभकारी और महत्त्वपूर्ण हैं। 

इस पृष्ठभूमि में दोष गरीब किसानों के विशाल जन-समुदाय को नहीं दिया 
जा सकता, बल्कि उस बहुत छोटे उच्च वर्ग को दिया जायेगा, वतमान प्रणाली 
के अन्तर्गत जिसके हाथों में राजनीतिक सत्ता है और जो ऐसे भूमि-सुधार को 
लागु होने से रोकता है, जो श्रम के अधिक उपयोग को सम्भव और लाभदायक 
बना सकते हैं | ।॒ 

विभिन्‍न सीमाओं तक ये बात कम-विकसित संसार के अधिकांश देशों पर 


लागु होती हैं | 


कृषि में बहुत बड़े पैमाने पर श्रम-शक्ति के कम उपयोग का प्रमुख हल, 
. जैसाकि मैंने इस अध्याय के अनुभाग-2 में दर्शाने का प्रयास किया है, आधुनिक 
टैक्नालाँजी को व्यापक रूप से अपनाने में निहित है, जो प्रायः बिना किसी 
अपवाद के अधिक श्रमगहन है । इसके लिए भूमि और काश्तकारी सम्बन्धी सुधार 
एक अनिवायं शतं है क्योंकि इसी ۳ के द्वारा वस्तुतः खेती करनेवालों और 
भूमि के बीच ऐसा सम्बन्ध स्थापित होता है, जिसके आधार पर खेती की विकसित 
विधियाँ अषनायी जा सकती हैं और जो उन्हें تا‎ की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 
पसा लगाने और सबसे अधिक स्वयं अपना अधिकतम श्रम लगाने का प्रोत्साहन 
देता है | ۱ जो 
के दूसरी विशेष बात, जो पहले से असम्बन्धित नहीं है, यह है कि कुछ देशों 
में इस प्रकार के सुधार के बारे में प्रायः धार्मिक कृत्य की तरह पुनरावृत्ति के र 
अलावा--और ये बातें अक्सर बहुत अधिक आमूल परिवतेनवादी शब्दावली र 
कही जाती हैँ--जब कभी कम-विकसित देशों में खेती की उत्पादकता के स्तर 
को ऊँचा उठाने जैसे व्यावहारिक प्रश्नों पर विचार होता है, भूमि ۱ और | 
काश्तकारी सम्वन्धी सुधार को सामान्यतया बहुत कम महत्त्व दिया जाता है। _ ۱9 
कुछ सीमा तक, ऐसे सुधारों के ۳ निर्णय लेने और उन्हें लागु कनेकी ۰ ۰ ۰ ۰. 
असफलताओं के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है, जिसकी चर्चाहमते 
अनुभाग-2 में की है। इस समस्या से सम्बन्धित राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से. 
निराशाजनक दिखायी पड़ सकती है। Se Tg sS 
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इसके अलावा इन सुधारों से केवल लम्बी अवधि में ही अधिक श्रम के 
उपयोग और अधिक उपज के रूप में परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और इनके लिए 
बड़े पेमाने पर पुरक सावंजनिक निवेश के रूप में कृषि-विस्तार, ऋण और हाट- 
व्यवस्था सम्बन्धी सुविधाओं में निवेश की आवश्यकता होगी । पर हाल के 
वर्षो में कृषि के क्षेत्र में जो संकट उत्पन्न हुआ है, वह इन आवश्यकताओं को 
स्वीकार न करने का एक कारण बन सकता है | 


छोटी अवधि की दृष्टि से, जमींदार और सूदखोर इस कारण से एक . 


उपयोगी कार्य करते हुए दिखायी पड़ सकते हैं कि वे आधा पेट भोजन प्राप्त 
करनेवाले कृषि-सर्वहारा वर्ग से हाट-व्यवस्था के अन्तर्गत अमान्य तरीके से 


यद्यपि ऐसी स्पष्ट स्वीकारोक्तियाँ यदा-कदा ही देखने को मिलती हैं, लेकिन 
ऐसा 5: विचार कम-विकसित देशों के नीति निर्धारण करनेवाले क्षेत्रों में शायद 
अपवाद स्वरूप न हो | उच्च वर्ग कें लाभ की दृष्टि से अन्य पूरक संस्थागत 
सुधारों की दिशा में परिवर्तन करने का औचित्य सिद्ध करने के सिए भी इसका 
उपयोग किया जा सकता है और जहाँ तक गाँवों में गरीब लोगों को ऊपर उठाने 
का प्रश्‍न है, ऐसी कोई भी कारवाई निश्चित रूप से असफल होगी जैसाकि हम 
ऊपर देख चुके हैं ۱ और अव क्योंकि गरीबों की संख्या इतनी बड़ी है, अतः ऐसी 


कोई भी कारवाई लम्वी अवघि की दृष्टि से प्रगति और विकास का भी वलिदान . 


दे डालती है | [ 

वास्तविक स्थिति यही है कि कृषि की समस्याओं पर सार्वजनिक बहस में 
भूमि और काश्तकारी सम्बन्धी सुधारों पर अधिकांश कम-विकसित देशों में 
कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ी 


है। एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री के० एन० राज इस घटना को बड़ी चिन्ता , 
से देखते हैं : 


_ ۳3 इस,बात की बड़ी चिन्ता है कि आज भारत में साधारणतया सरकार 


के योजनाकारों और नीतिःनिर्माताओं के मध्य एक ऐसी ك‎ दिखायी पड़ रही 


है, जिसे मैं सब समस्याओं के प्रति अत्यन्त तकनीकी qf कहूँगा' * "लेकिन 
अगर हम उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि चाहते हैं, तो भारत जैसे एक अत्यधिक 
परम्परागत समाज के संस्थागत ढाँचे को जैसे का तैसा नहीं छोड़ा जा सकता। 


यह कहते समय मेरे मन में र जैसे उपायों की बात है, जिनके सम्बन्ध 


में अब तक, यह्‌ स्थिति रही हे कि हमने कम-से-कम यह बात कही कि हम 
दूरगामी परिवर्तन करना चाहते हैं-*“लेकिन अब भूमि-सुधार की चर्चा तक 
समाप्त हो गयी है ।” 


आरम्भ में पश्चिम के विकसित देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने 
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संयुक्त राष्ट्र के विभिन्‍न संगठनों में कम-विकसित देशों में सामान्य और व्यापक 
तथा दूरगामी भूमि-सुधार लागू करने के प्रस्तावों पर कम-विकसित देशों के 
प्रतिनिधियों के साथ मिलकर मतदान करने की इच्छा दिखायी थी । 
और राष्ट्रपति जॉन एफ० केनेडी ने प्रगति के लिए सन्धि नामक संगठन के 
प्रमुख लक्ष्यों में भूमि-सुधार और कर-सम्वन्धी सुधारों को स्थान दिया था। 
जसाकि पहले कहा जा चुका है, लैटिन अमरीका की सरकारों के प्रतिनिधियों ने 
۱96۱ में "पुनता देल एस्त' के घोषणापत्र में वड़ी गम्भीरता से इन लक्ष्यों पर 
अपनी सहमति प्रकट की थी । 
इन अपीलों और वचनों को पूरा न किये जाने के कारण पश्चिम के विकसित 
देशों की ऐसी सव सिफारिशें अव स्वतः समाप्त होती जा रही हैं ।7 उनके 
विशेषज्ञों और अधिकारियों के विचार का केन्द्रविन्दु अब अधिकाधिक मात्रा में 
टॅक्नालॉजी-सम्बन्धी सुधार और उन्नति होता जा रहा है। 
अब यह प्रश्न नहीं पूछा जाता कि भूस्वामित्व और काश्तकारी की वर्तमान 
प्रणाली टैक्नालाँजी-सम्बन्धी प्रगति के प्रसार में बाधक है अथवा नहीं । इस बात 
पर तो और भी विचार नहीं होता कि विकसित विधियों के सीमित उपयोग से 
वस्तुतः कम-विकसित देशों में असमानता बढ़ेगी और असमानता की इस वृद्धि को 
कँसे रोका जा सकता है | 
व्यावहारिक अनुभव और तकनीकी ज्ञान दोनों से सम्पन्न एक अमरीकी 
विशेषज्ञ डब्ल्यू० To लादेजिरकी के इस सुझाव का कि “जब तक उन लोगों का 
स्वामित्व भूमि पर कायम नहीं होता, जो इसे जोतते-वोते हैं अथवा कभ-से-कम 
काश्तकार के रूप में भूमि के ऊपर उनका सुरक्षित अधिकार कायम नहीं हो जाता, - 
शेष सब बातें हवाई ही रहेंगी”, भारत में विरोध ही नहीं हुआ,: जहाँ आरम्भ 
में लादेजिस्की को अपना अध्ययन प्रकाशित करने में कठिनाई हुई, बल्कि संयुक्त 
राज्य अमरीका और पश्चिम के अन्य विकसित देशों में भी उनकी प्रायः पुरी 
तरह उपेक्षा कर दी गयी । 
इस बीच संयुक्त राज्य अमरीका ने अनाज की सहायता देनेवाले प्रमुख देश 
के रूप में सहायता प्राप्त करनेवाले देशों पर यह दवाव डाला कि वे अपनी कृषि 
उपज बढ़ायें। लेकिन अब इस परामर्श में भूमि-सुधार लागू करने की कोई 
सिफारिश शामिल नहीं की जाती । 
अनेक अमरीकी विशेषज्ञ, यद्यपि तकनीकी मामलों में वे उच्च प्रशिक्षण ۱ 
प्राप्त हैं, कम-विकसित देशों की संस्थागत परिस्थितियों के बारे में प्रायः अनभिज्ञ 3 
हैं। ये लोग कम-विकसित देशों के शासकवर्गों के हितों से भी प्रेरित होते हैं, 9 
और जैसाकि हम कह चुके हैं ये शासकवर्ग भूमि सुधारों को लागू करने की प्रतेक | 
व्यावहारिक बात से निरन्तर दूर हटते गये हैं । E o RE र 
लेकिन यह भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है Ee इनविशेषज्ञोंके « « 
दृष्टिकोण पुरानी उपनिवेशी नीतियों से मेल खाते हैं और इस प्रकार वस्तुत |] 
` इन्हें नव-उपनिवेशवाद का परिणाम कहा जा सकता है ।” را‎ 2R ी 
में कहा गया है, उपनिवेशी सरकारों ने सदा नियमित रूप सें विशे! नट षाधिकारा 
सम्पन्न वर्गों से समर्थन प्राप्त किया । वे भी इन देशों के जीवन और रीति” | 
रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करनाचाहतेथे। ' 
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श्रम के अधिकतम उपयोग और कुशलता के मार्ग में जो तत्त्व बाधक थे और 
` जो परम्परागत कृषि व्यवस्था में निहित थे, उन पर कानून और व्यवस्था तथा 
तत्कालीन आवश्यकताओं के अलावा इस कारण भी प्रत्यक्ष प्रहार नहीं किया 
गया कि साधारण उपनिवेशी नीति मुक्त व्यापार और अप्रत्यक्ष शासन की थी | 

उपनिवेशों की समाप्ति के वाद, केवल टैक्नालॉजी सम्बन्धी सुधारों पर 
निर्भर करने के प्रति जो रुझान बढ़ा, उसे आथिक आयोजन सम्वन्धी दूसरे 
महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण से बल मिला । इस दृष्टिकोण में रहन-सहन के 
बहुत नीचे स्तर के दुष्टिकोणों, संस्थाओं और उत्पादकता सम्बन्धी परिणामों की 
समस्याओं पर आँख मूँद ली गयी और इसकी यह राजनीतिक प्रवृत्ति भी थी कि 
भद्दी समस्याओं से बचा जाये और आवश्यकता से अधिक आशावादिता प्रकट की 
जाये (देखिए अध्याय-].) ۱ 

कम-विकसित देशों में खेती की समस्याओं का हल निकालने की प्रवृत्ति का 
एक बहुत बड़ा और विचित्र उदाहरण यह है कि इन समस्याओं पर इस प्रकार 
विचार किया जाता है मानो ये विकसित देशों की कुछ कृषि समस्याओं से भिन्न 
नहीं हैं--और यही वात दूसरे महायुद्ध के वाद के पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण का सार 
बि बात खाने की चीजों के दामों और सामान्य दाम नीतियों से भी प्रकट 

| 


हि विकसित देशों में, और स्वयं कम-विकसित देशों में भी, अधिकाधिक मात्रा 
में फिलहाल समस्त विचार-विमर्श अनाज आदि की सप्लाई को बढ़ाने के लिए 
इनका ऊचा दाम बनाये रखने के महत्त्व पर जोर देने तक ही सीमित है। वस्तुतः 
दाम बढ़ते रहे हैं और केवल उन देशों में ही नहीं, जहाँ अनाज आदि की 
` अत्यधिक कमी रही। उन वर्षो में दाम विशेषरूप से बढ़े जब अनाज की कमी 
ह यह अन्तर्राष्ट्रिय दाम नीति का उतना प्रभाव नहीं था, जितना स्वयं 
कमी का। 
पर इसका यह अर्थ नहीं होता कि नीति सम्बन्धी उपायों से दामों में 
वृद्धि नहीं की जा सकती । हम विभिन्न अध्ययनों से यह जानते हैं कि खाने की 
विभिन्न चीजों के तुलनात्मक दामों में परिवर्तत से अक्सर इन चीजों के उत्पादन 
ओर सप्लाई में तेजी से तथा पर्याप्त वृद्धि हुई है । खाने की समस्त अथवा 
अधिकांश चीजों के दामों में व्यापक वृद्धि का प्रभाव अधिक जटिल मामला है। 
यह ی‎ लडो है कि अनाज के दामों में ऐसी किसी व्यापक वृद्धि से कुछ 
. कम-विकसित देशों में अधिक उत्पादन होगा अथवा, कम-से-कम, बाजार में अधिक 
अनाज मिलने लगेगा--यद्यपि यह कार्य यदा-क्रदा गरीब जन-समुदाय के लिए 
गम्भीर परिणामों सहित होगा और यह एक ऐसी स्थिति है जिसकी उपेक्षा मौन 
रहकर नहीं की जानी चाहिए, जैसाकि अक्सर होता है ۱ लेकिन अधिकांश कम- 
विकसित देशों में, जिसमें कम-विकसित संसार का भारत और पाकिस्तान TTT 
विशाल भाग शामिल है, स्थिति इतनी सरल नहीं है, जैसाकि हाल तक कुछ योग्य 
अनुसन्धानकर्ता जोर देकर कहते रहे हैं ।? ۱ 
. कुछ र जटिलताओं को द व्यक्त करना पर्याप्त होगा : केवल कुछ किसानों 
के पास ही, भारत में चार में से एक किसान के पास, साधारणतया इतना अनाज 
हो पाता है कि वह इसका कुछ हिस्सा वेच सके । इस तथ्य से वे कठिनाइयाँ प्रकट 


खेती II7 
हो जाती हैं जो दाम प्रणाली के माध्यम से उत्पादनकर्ता को सन्देश पहुँचाने 
के समक्ष आयेंगी । बाजार में बिक्री के लिए जो अनाज आता है, वह अधिकांश- 


में इसकी सप्लाई पर पूरी तरह अननुपातिक प्रभाव पड़ता है । इसका यह्‌ अर्थ 
हो सकता है कि पश्चिम के उस नमुने के विपरीत, जि अपनाया गया है, 
सगर ऊंचे दाम से बाजार में इसकी अधिक सप्लाई के विपरीत कमी आ 
सकती है | 

खेती में लगे विशाल जनसमुदाय को इतना कम पौष्टिक आहार मिलता है 
कि यदि बुरी फसल के कारण दाम बढ़ जाते हैं, तो वे किसान जो यह करने की 
स्थिति में हैं, अनाज की बिक्री घटाकर इसे स्वयं खायेगे | यह एक ऐसी स्थिति 
है, जिससे दाम और अधिक बढ़ने की प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है | यदि दाम गिर 
اد‎ हैं, तो इसके विपरीत उन्हें अपनी जिम्मेदारियो के निर्वाह के लिए वाध्य 
कर और अधिक अनाज बेचना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप दाम और 
अधिक गिरेंगे। 

इसके साथ ही इस तथ्य को जोड़ा जा सकता है कि अधिकांश कम-विकसित 
देशों में जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों और खेती करने के घटिया तरीकों के 
कारण खेती की उपज में अक्सर बहुत घट-बढ़ होती रहती है। पिछले पैराग्राफ 
में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उनके परिणामस्वरूप बाजार में अनाज 
की सप्लाई कुल उत्पादन की तुलना में कहीं अधिक विस्फोटक और अस्थिर 
रहेगी । 


इन तथा अन्य कारणों से पश्चिम के विकसित देशों की तुलना में, कम- 
विकसित देशों में बाजार में अधिक सट्टेबाजी की प्रवृत्ति दिखायी देने लगती 
है । पश्चिस के विकसित देशों में एक विशेषता यह भी है कि बाजार अधिकांश- 
तया ۲۲ है और अधिकांशतया सरकार और सहकारी संगठनों के हाथों 
में हैं। यह तथ्य कि गरीब किसानों को फसल कटते ही अपनी फसल का कुछ 
हिस्सा बेचना पड़ता है--जो अक्सर इतना बड़ा होता है कि उन्हें आगे चलकर 
स्वयं अनाज खरीदना पड़ता है- अनाज के दाम में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव 
का कारण बनता है। ی‎ 

परिवहन और गोदामों की अपर्याप्त व्यवस्था और कभी-कभी विसिः 
प्रान्तों की सरकारों की प्रतिद्वन्द्रिता के कारण--जैसाकि भारत में होता है-- 
केन्द्रीय सरकार के देशव्यापी बाजारों की स्थापना तथा पूरे वर्ष भर भावों की 
दृष्टि से उनकी स्थिरता में वृद्धि के प्रयास असफल हो जाते हैं । 


४" : ११ न्‌ Eos 
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. शैर-कृषि क्षेत्र का अपेक्षाकृत छोटा आकार और अनाज पर खर्च होने वाले 
आय के बहुत ऊँचे प्रतिशत के कारण विकसित देशों की तरह कृषि उपज के दामों 
को स्थिर रखने के लिए सरकारी सहायता देना असम्भव है । इस कारण से और 
ऊपर वणित अन्य कारणों से भी, अनाज आदि के दामों में वृद्धि का परिणाम 
मुद्रास्फीति होता है जैसाकि ۱965 और 6 में भारत में अनुभव किया 
गया | 

अधिकांश कम-विकसित देशों में जब इन जटिलताओं पर विचार किया 
जाता है, और जिनमें से अनेक जटिलताएं संस्थागत कारकों पर निर्भर करती 
हैं, तो इन देशों में कृषि नीति सम्बन्धी विचार में अधिकाधिक मात्रा में विना 
किसी शर्त के और अक्सर विना किसी तकं के यह कहते हुए सुनना वड़ा 
आश्चर्यजनक लगता है कि उत्पादन और बाजार में अनाज की सप्लाई बढ़ाने 
के लिए यह आवश्यक है कि अनाज के दाम ऊंचे हों | 

यदि इतने सरल तरीके से तकं करना सम्भव होता तो कृषि नीति सचमुच ` 
एक बड़ी सरल समस्या होती। पर यह बड़ी असावधानी से प्रकट किया गया 
आवश्यकता से अधिक आशावादी दृष्टिकोण है। इतना ही नहीं, यह सिफारिश 
अधिकांशतया अमीरों के हित में होगी और गरीबों के विरुद्ध | 

पर वस्तुतः यह FIT दूसरे महायुद्ध के बाद के पूर्वाग्रहग्रस्त 
दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसे पश्चिम के अमीर देशों की ब्राजार पर 
आधारित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ओर जिसमें 
कम-विकसित देशों में रहन-सहन के अत्यन्त नीचे स्तर के कारण उत्पादकता 
सम्बन्धी परिणामों और दृष्टिकोणों तथा संस्थागत व्यवस्थाओं की उपेक्षा की 
गयी है । यह नीति जमींदारों, सूदखोरों और साधारणतया गाँवों के उच्च वर्ग 
के निहित स्वार्थो को ही पूरा करती है | 

हाल के वर्षों मै टक्नालाँजी सम्बन्धी एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, 
जिसने आशावादिता की दिशा में पूर्वाग्रहों को और अधिक प्रेरित किया है, 
विशेषकर कृषि सम्बन्धी सुधारों की आवश्यकता को भुला देने की प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहन दिया है। यह महत्त्वपूर्ण प्रगति अधिक उपज देने वाले पौधों, विशेषकर 
मैक्सिको में विकसित गेहूँ और संकर मक्का तथा फिलीपाइन की अन्तर्राष्ट्रीय 
चावल अनुसन्धान संस्था में विकसित धान के उपलब्ध होने के कारण हुई है। 

सन्‌ 0 के बाद के आरम्भिक वर्षों में मनुष्य के कल्याण के लिए प्रशंस- 
नीय कार्य करने वाली और दूरदर्शी संस्था राकफेलर फाउण्डेशन ने मक्का और 
गेहूँ की विकसित किस्म तैयार करने का काम शुरू किया । दूसरे महायुद्ध के तुरन्त 
बाद श्रीलंका में इसने मलेरिया की समाप्ति का जो महत्त्वपुर्ण और प्रथम काय शुरू 
किया था, उसका भी स्मरण हो आना स्वाभाविक है। यह अभियान आगे चलकर 
बहुत व्यापक बु और इससे समस्त कम-विकसित संसार में प्रभावशाली ढंग से 
स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करने और दर घटाने में सहायता मिली । आगे चल- 
कर फोर्ड फाउण्डेशन ने भी धान की किस्म तैयार करने के अनुसन्धान के 
लिए आंशिक सहायता दी। यह कार्ये चल रहा है और सब अनाजों की विकसित 
किस्में तैयार करने के लिए अनुसन्धान हो ۳ ۱ ES Ea 

केवल पिछले दो वर्षों में ही पर्याप्त बड़े पैमाने पर, विशेषकर पाकिस्तान, 


किक रर का आई? फर्की री 


खेती li9 


भारत और फिलीपाइन में, अनाज की विकसित किसमें उगाने का कार्य शुरू हुआ 
है, अतः एशियन ड्रामा में इस पर विचार करने के लिए बहुत विलम्ब हो चुका था | 

इस वात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह टैक्नालाँजी अथवा खेती . 
की विकसित विधियों सम्बन्धी आशाजनक प्रगति है | यह वात मैं जोर देकर कहना 
चाहता हूँ चाहे मुझे इसके आधार पर निकाले गये प्रायः सारहीन नीति सम्बन्धी 
निष्क्षो की कड़ी आलोचना क्यों न करनी पड़े | अक्सर यह घोषणा की गयी कि 
“विकासशील देशों में कृषि उपज में वृद्धि करने के लिए यह अकल्पित अवसर हाथ 
लगा है।” यह वात खाद्य और कृषि संगठन के अधुनातन प्रकाशन में कही गयी है, 
जो इस. समय उपलब्ध है |°" 

पर अन्य अनेक ऐसी परिस्यितियाँ भी हैं, जिनका इस प्रकाशन में उल्लेख भी 
किया गया है, जो खेती की उपज में सचमुच वास्तविक वृद्धि करने के लिए 
आवश्यक हैं। सबसे महत्त्वपूर्णं बात यह है कि नये बीजों का इस्तेमाल उर्वरकों 
और पानी के पर्याप्त प्रयोग के साथ किया जाना चाहिए, कीडो और रोगों से फसल 
की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए--बड़े इलाकों में बोये गये इन नये 
वीजों पर रोग और कीड़ों का अधिक असर होता है“० खरपतवार निकालने 
तथा खेती की उच्च विधियां अपनानी चाहिए ।*'क 

जव नये`बीजों का इस्तेमाल शुरु होगा तो यह स्पष्ट है कि केवल उन्हीं क्षेत्रों 
में और उन प्रगतिशील किसानों द्वारा ही इन्हें बोया जा सकेगा जो इन 
आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हों । इसके आगे अधिक व्यापक पैमाने पर इन्हें 
वोना कहीं अधिक समस्यामूलक होगा और कहीं अधिक कठिनाइयाँ सामने 
आयेंगी । 

वेज्ञानिक इष्टि से इस वात का मूल्यांकन किये बिना ही कि इन नये बीजों 
के अब तक सीमित उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में कितनी सहायता 
मिली है-यह बुडि उक्त देशों में I965 ओर[966 के अकाल वर्षों के बाद पिछले 
कुछ वर्षों में हुई है--यह मोटे तौर पर कह दिया गया है कि सुधरे हुए बीजों के 
कारण जो अधिक उपज हुई है, उसे कुल खेती की उपज बढ़ाने का बहुत श्रेय 
प्राप्त है। ` E 

इसके अलावा भविष्य में इस 'अद्भुत अनाज” का और अधिक व्यापक 
उपयोग होगा इस बात को भी बड़े सरल ढंग से मान लिया जाता है और इस बात 
पर अधिक ध्यान नहीं दिया'जाता तथा इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक विश्लेषण तो 
इतना भी नहीं किया जाता कि इसके लिए कितने अधिक पानी और उरवरकों की 
आवश्यकता होगी अथवा इस पैमाने पर इनकी सप्लाई में ans सम्भव 
होगा ۱ इसके अलावा कृषि विस्तार में भात्रा और गुण दोनों इष्टियों से जो वृद्धि 
करने की आवश्यकता होगी, उसकी भी गणना नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में 
केवल नीति सम्बन्धी उपायों को ही ध्यान में रखा गया है, जिनका उल्लेख करना 
आवश्यक है | AF ह 

पर A आलोचना अब Bs इस प्रकार की खेती के लिए आवश्यक विभिन्न 
वस्तुओं और सहायक तत्वों के सावधानी से किये गये अध्ययन के अभाव के प्रति 
नहीं है, जिनके द्वारा किसी विशेष गति से इन नये बीजों की खेती को व्यापक 
बनाया जा सकता है। यह कार्य करने के लिए बहुत कम समय मिला है | 











۱20 _ विश्व निर्धनता की चुनौती 


लेकिन इस अवसरवादी पूर्वाग्रह से ग्रस्त अतिशय तकनीकी आशावाद के 
उद्गार में गलती यह है कि नये बीजों के उपलब्ध होने की बात का इस्तेमाल कर, 


बड़े पैमाने पर भूस्वामित्व और दस्तकारी की प्रणाली के सुधारों की बात को 


पीछे डाल दिया गया है, जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है। 
यह निश्चय है कि बेहतर बीज कृषि सम्बन्धी सुधारों का स्थान नहीं ले 
सकते। इसके विपरीत इनके अधिक व्यापक उपयोग तथा उत्पादन में पर्याप्त 
वृद्धि की दृष्टि से ऐसे सुधारों को पहले लागू करना और अधिक आवश्यक है | 
इकाफे की पत्रिका 'इकानामिक बुलेटिन फार एशिया एण्ड दि फार ईस्ट के एक 
हाल के अंक में एक लेखक महोदय पहले जोर देकर यह वात कहते हैं कि “खेती 
की आधुनिक विधियों को अपनाकर, जिसमें नये बीजों और खेती के नये तरीकों 
की आवश्यकता होती है, एशिया के अनेक देश काफी समय पहले ही अनाज में 
आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते थे।” और इससे आगे कहते हैं, “यह आशा पूरी 
होगी अथवा नहीं, यह बात सामाजिक संगठन की कार्य-कुशलता पर निर्भर करती 
ॐ क्योंकि यह सामान्य संगठन ही किसानों को आथिक सम्भावनाओं के अनुसार 


, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है । १ 


नये बीजों और इसी प्रकार खेती की अन्य विकसित विधियों का उपयोग कृषि 


सम्बन्धी सुधार के विना अधिक लाभकारी और दूरगामी नहीं हो सकता । वस्तुतः; 
` इन सुधारों के अभाव में नये बीज का उपलब्ध होना उन अन्य प्रतिक्रियावादी 


शक्तियों से गठजोड़ करेगा, जो इस समय कम-विकसित देशों में ग्रामीण आवादी 
में असमानता बढ़ाने में सहायक बन रही हैं (देखिए अध्याय--!3) | 

प्रतिक्रियावादी पूर्वाग्रह के इन आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कुछ ठोस 
उदाहरणों की आवश्यकता है ।.मैं इस कार्य के लिए संयुक्त राज्य अमरीका 
सरकार के दो प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों, लेस्टर आर० ब्राउन और लीले 
32 ज के लेखों का हवाला (गा।१ ये दोनों अधिकारी राष्ट्रपति जॉन्सन ओर 
राष्ट्रपति निक्सन के प्रशासनों के संक्रमणकाल में कृषि विभाग की अन्तर्राष्ट्रीय 
कृषि विकास सेवा में प्रशासकों के पद पर काम कर चुके हँ । 

दोनों लेखकों ने अत्यधिक उत्साहपूर्ण भाषा में अपने विचार प्रकट किये हुँ । 
ब्राउन के अनुसार हम “कम-विकसित संसार, विशेषकर एशिया में भूखे और 
घनी आबादी वाले देशों में कृषि क्रान्ति के द्वार पर आ खड़े हुए al 

दोनों लेखक बड़ी कत्तव्य भावना से बीच-बीच में ये चेतावनियाँ देते जाते हैं 
कि अभी बुत कुछ करना शेष है । शेटं.ज़ इस सम्बन्ध में अपने विचार बड़े प्रभाव- 
शाली ढंग से प्रकट करते हैं : “अन्य अनेक नाटकीय सुधारों की तरह कृषि क्रान्ति 
भी सर्वत्र नहीं हुई ओर न ही इसका स्थायित्व स्वचालित रूप से सम्भव है | 
और ब्राउन जोर देकर कहते हैं कि कृषि क्षेत्र की नयी घटनाएं आबादी सम्बन्धी 
सक्रिय नीति की आवश्यकता को कम नहीं करतीं : इन घटनाओं से केवल “मनुष्यों 
के साथ चल रही दौड़ में अनाज की सप्लाई को कुछ वर्ष की अग्रगामिता भर 
प्राप्त हो सकती है।” लेकिन ये चेतावनियाँ उनके उत्साह को गम्भीर रूप से 
सीमित नहीं बनाती | 


ये दोनों लेखक टैक्तालॉजी सम्बन्धी प्रगति और इनके प्रचार के लिए सरकार 


के प्रयासों पर निर्भर करते हैं । राजनीतिक और संस्थागत संस्थाओं के सम्बन्ध में वे 


۰ 
ا 
اط i!‏ 


खेती हे 


प्रायः मौन हैं। वे जो बातें कहते हैँ, वे प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण से मेल खाती हैं । 

ब्राउन ने पर्याप्त सही ढंग से यह प्रेक्षण किया है कि, “किसानों का एक 
अपेक्षाकृत छोटा समूह अनाज की नयी किस्मों की खेती को तुरन्त स्वीकार कर 
लेता है--यह समूह उन बड़े और व्यापारिक दृष्टि से वेहतर स्थिति वाले किसानों 
का है, जिनके पास सिचाई और ऋण की पर्याप्त व्यवस्था है ।” इससे पहले के 
अपने एक अन्य लेख में उन्होंने कहा है कि “ दुला और भूमिहीन लोगों के 
वीच सामाजिक और आथिक अन्तर बढ़ेगा ओर स्वयं भूस्वामियों के समूह के 
भीतर भी उन लोगों के वीच, जिनके पास उपजाऊ, अच्छी सिंचाई-व्यवस्था वाली 
ज़मीन है तथा जिनके पास मामूली खेती योग्य ज़मीन है, यह अन्तर बढ़ेगा UF 

लेकिन वे यह प्रश्‍न नहीं उठाते कि क्या जन-समुदाय की गरीवी और निष्क्रि- 
यता गाँवों से दूर रहने वाले भूस्वामियों को व्यवस्था और बटाई पर खेती करने की 
प्रणाली खेती की नयी विकसित विधियों के और अधिक प्रसार के मागं में बाधक 
बनती हैं अथवा नहीं । वे इस प्रश्‍न में भी दिलचस्पी नहीं रखते कि बया समृद्ध 
और प्रगतिशील किसानों के एक छोटे-से समूह द्वारा लाभकारी तरीके से इन 
_ विधियों को अपनाने के कारण कृषि सम्वन्धी सुधारों के विरुद्ध प्रतिरोध और 
अधिक बढ़ जाता है 5۳ ۱ 

इस सम्बन्ध में शेट्ज ने अधिक साहस से अपने विचार प्रकट किये हैं। नये 
उन्नत वीजों के उपलब्ध होने के अलावा वे कृषि क्रान्ति के क्षेत्र में “विकासशील 
देशों द्वारा अपनी कृषि संस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों” को भी प्रेरक शक्ति 
के रूप में स्वीकार करते हैं। वे उन प्रयासों का श्रेय “विकासशील देशों के प्रबुद्ध 
नेतृत्व” को देते-हैं। यद्यपि उनका कथ्य बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन लगता है कि 
वे प्राथमिक तौर पर 'दाम नीतियों की बात सोचते हैं--उनका यह विश्वास 
दिखायी पड़ता है कि दाम नीतियों के कारण ही अनाज के दामों में निरन्तर 
वृद्धि हुई है। (देखिए ऊपर) । 

इस तथ्य का मुश्किल से ही उल्लेख किया गया है कि “अनेक किसानों की 
उपेक्षा हुई है अर्थात्‌ उन्हें लाभ नहीं मिला है” और “अब तक जिन किसानों 
को सर्वाधिक लाभ मिला है वे ऐसे किसान हैं जिनके पास पर्याप्त पूंजी और पानी 
मौजूद है।” उन्होंने यह भी कहा है कि “आय में वृद्धि का लाभ सामान्यतया 


जहाँ चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और जहाँ “ज़मींदारों और ' 
किसानों के वीच हाल में गम्भीर वगं-संघर्ष शुरू हो गया है।” 


बात समझ 
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यद्यपि उन्होंने यह वात नहीं कही है पर निश्चय ही अब उन्हें इस बात की 
जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रकार की राजनीति का यह अर्थ होता है कि खेती 
को सहायता देने ओर सरकारी अंशदान देने की हर प्रकार की नीतियाँ अधिका- 
धिक अपनायी जानी चाहिए, जो भूमि और काश्तकारी सम्बन्धी सुधार के अभाव 
में गरीव जन-समुदाय को सहायता देने को बड़ी-वड़ी घोषणाओं के बावजुद गाँवों 
के अधिक समृद्ध वर्ग को ही लाभ पहुँचाती हैं | 

भूमि-सुधार का.केवल एक बार उल्लेख किया गया है और यह वात भी इस 
पर्याप्त सही” प्रेक्षण के साथ कही गयी है कि कुछ लोगों के लिए कृषि की 
प्रगति के परिणामस्वरूप ज़मीन के जो दाम बढ़ते हैं उसके कारण भूस्वामी 
“भूमि-सुधार को नीची प्राथमिकता देने के लिए सरकार के ऊपर दवाव डाल 
सकते हैं ۱ evî पाठक के मन पर यह प्रभाव छोड़ते हैं कि वे इस वात को 
“अधिक उपज देने वाले बीजों की खेती का आशाप्रद और राजनीतिक प्रभाव 
समझते हैं”, यद्यपि उन्होंने यह बात बहुत स्पष्टता से नहीं कही है | 

खैर, पर इस बात का संकेत तक नहीं है कि कृषि सम्बन्धी सुधार को ताक 
पर रख देने को रोकने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए अथवा ऐसे 
सुधारों को लागु करने की बात को 'संस्थागत सुधार' कहा जाना चाहिए, जिसे 
'प्रबुद्ध नेतृत्व' की प्रेरणा मिली हो, क्योंकि केवल अनाज के दाम को बढ़ने देना 
नह 2203 के पहले से ही समृद्ध उच्च वर्ग को और सहायता पहुँचाना ठीक 
नहीं है।। | " 

अव क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका की यह प्रमुख सरकारी नीति बन गयी है, 


“ अतः यह आशा की जा सकती थी कि विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान संस्थाओं 


के कृषि विशेषज्ञों की वडी संख्या इसकी आलोचना करेगी, लेकिन बात इसके 
विपरीत ही हुई । आथिक समस्याओं के कुछ गिने-चुने अध्ययनकर्ताओं और 
संस्थाओं को आज भूमि-सुधार के विस्मृत. विषय में दिलचस्पी है, लेकिन उन्हें 
कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। साधारणतया स्थिति यह है कि विद्वत्‌ समाज 
सरकारी नीति के पीछे चल रहा है। 


मिशिगन राज्य विश्वविद्यालय के एशियन अध्ययन केन्द्र में हाल में आयो- | 


जित कृषि-विकास सम्बन्धी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विशेषज्ञों ने कृषि 

सुधार के प्रश्‍न को प्रायः पूरी तरह उपेक्षा कर दी । मानो इसका उस “कृषि क्रान्ति’ 

होगी मामुली-सा महत्त्व हो, जो खेती की विकसित विधियाँ अपनाने के बाद 
۱ 


खेती न करने वाले और अक्सर दूरवासी “किसानों” अथवा बटाई पर खेती 
की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया | सरकारी विशेषज्ञों की 
तरह विद्वत्‌ संस्थाओं के विशेषज्ञ भी 'किसानों' के बारे में इस प्रकार की बात करते 
हैं, मानो इन देशों के किसान डेनमार्क के सामान्य किसानों अथवा कहीं अधिक 
बेहतर स्थिति वाले अमरीकी किसानों की तरह हों। बटाई पर खेती करने वाले 
और भयावह गरीवी से ग्रस्त तथा दूसरों पर निर्भर किसान-समूहों को बड़ी 
शिष्ट शब्दावली में 'छोटे किसान' अथवा शः कृषक कह दिया जाता है। 


केवल सम्मेलन में उपस्थित कुसुम नायर ने ही, जिसे भारत के गाँवों की [ 


जानकारी होनी चाहिए, इस तथ्य के कारण उत्पन्न समस्याओं को उठाया कि 


हि‏ یز 
NN 3 ? ५‏ 
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'किसानों' के एक बहुत छोटे हिस्से से ही नये वीज वोने की आशा की जा सकती 
है ओर इस प्रकार दस प्रतिशत से' अधिक कृषि-भूमि में इन वीजों से खेती नहीं 
की जा सकेगी। उन्होंने किसानों की बहुत बड़ी संख्या की स्थिति को तात्कालिक 
महत्त्व की समस्या ۱ 

“जिन किसानों को मुश्किल से अपने निर्वाह के योग्य उपज करने वाला 
किसान समझा जाता है, उन्हें व्यापारिक दृष्टि से उपज करने वाले किसानों में 
बदलने का कार्य कुछ वाणिज्यिक दृष्टि से खेती करने वाले किसानों को और 
अधिक वाणिज्यिक तथा विकसित विधियों को अपनाने के लिए तैयार करने से 
बहुत अधिक भिन्न होगा। दक्षिण एशिया की कृषि में परिवर्तन की समस्या का 
यही स्वरूप है ओर वस्तुतः इस समस्या का e मुद्दा भी। दक्षिण एशिया 
में किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या ۲ इसकी सम्भावनाओं का 
लाभ नहीं उठा पा रही है और इस कारण से इन किसानों से यह भी आशा 
नहीं की जा सकती कि ये तकंसंगत दृष्टि से अथवा किसी और तरीके से बाज़ार 
के इन संकेतों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखायेंगे °7 

लेकिन अमरीकी वातावरण में कुसुम. नायर ने भी भूस्वामित्व और 
काश्तकारी तथा मनुष्य और भूमि के सम्बन्ध में परिवर्तन की समस्याओं को नहीं 
उठाया, ताकि मनुष्य को अधिक उपज के लिए अवसर और प्रोत्साहन देने का 
प्रयास किया जा सके। वे “मूल्यों, आस्थाओ और दृष्टिकोणों' की चर्चा कर 
राजनीतिक समस्या से सुरक्षित ढंग से दूर ही रहीं। उन्होंने इस सम्बन्ध में 
इस वातका उल्लेख नहीं किया कि इन मूल्यों, आस्थाओं और दृष्टिकोणों को 
सम्पत्तिगत संस्थाओं में परिवर्तन के विना प्रायः नहीं बदला जा सकता | 

सन्‌ 965 में अमरीका के अनेक उदार संसद्‌ सदस्यों ने संयुक्त राज्य विदेश 
सहायता अधिनियम की नोवीं धारा में यह व्यवस्था करायी जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय 
विकास-संस्था को यह निर्देश दिये गये हैं कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 
यह व्यवस्था करे कि “विकासशील देशों के लोग आथिक विकास के कार्य में 
अधिकतम हिस्सा लें और यह कार्य निजी तथा स्थानीय सरकारी संस्थाओं को 
प्रोत्साहन देकर निरन्तर और अधिक आथिक और सामाजिक प्रगति के लाभ की 

ष्टि से किया जाना चाहिए।''% 

संसद्‌ में इस धारा-9 पर जो वार-वार बहस हुई उसके तथा अन्य ऐसी ही 
घोषणाओं के अध्ययन से, तथा धारा-9 सम्बन्धी पर्याप्तसाहित्य के अध्ययन से 
यह बात बड़े स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि बड़े प्रयास करने के बाद ही दामा 
और काइतकारी सम्बन्धी सुधारों के बारे में कुछ मासूली-सी बातें कही गयी हैं। 
जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध है, इसके विपरीत ऋण सहकारियों, सामुदायिक टर 
विकास और अन्य ऐसे ही संस्थागत सुधारों पर ध्यान केन्द्र रखा गयाहैजो.. ک‎ 
कृषि-सुधार के अभाव में केवल समृद्ध किसानों के लिए ही सहायक बने हैं। चाह _ 
इनका उद्देश्य गरीब जन-समुदाय की उन्नति ही क्यों न रहा हो। _ को बा से कट 

सन्‌ ۱96877 गर्मियों में एक सम्मेलन हुआ, कम जिसे धारा को लागू करने। | 
सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करना یال‎ (मद सस्त रियो निरन्तर पाँच सप्ताह | 
तक चला और इसमें चालीस विशेषज्ञों ओर उनके सहकारियों ने काफी बड़ी _ 
संख्या में हिस्सा लिया ।* यहाँ भी भूमि और काश्तकारी सम्बन्धी सुधार के बारे 
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में एक शब्द भी नहीं कहा गया जवकि धारा-9 में इस लक्ष्य को इन शब्दों में 
व्यक्त किया गया था: “विदेश सहायता कार्यक्रम के दो स्तम्भों के रूप में आर्थिक 
विकास के साथ-साथ जनता द्वारा इसमें हिस्सा लेने की भी व्यवस्था की जानी 
चाहिए ۳ 

मेरे मन में इस सम्बन्ध में ज़रा भी सन्देह नहीं है कि संयुक्त राज्य अमरीका 
की संसद्‌ में जिन उदार संसद्‌ सदस्यों ने धारा-9 का प्रस्ताव किया वे अधिकांश 
कम-विकसित देशों में कृषि में व्याप्त अत्यधिक और निरन्तर बढ़ती हुई असमानता 
के विरुद्ध बडी कडाई से अपने विचार प्रकट करेंगे और कृषि-सुधार का समर्थन 
करेंगे। ये बातें उस स्थिति में होतीं, यदि वर्तमान राजनीतिक वातावरण प्रत्येक 
व्यक्ति को इस प्रकार पूरी तरह कृषि-सुधार के विषय से विमुख न कर देता। 

मैं इससे पहले भी कुछ स्पष्टीकरण दे चुका हूँ : कम-विकसित देशों में 
सत्तारूढ़ व्यक्तियों से सहयोग करने की आवश्यकता अनुभव करना, जबकि ये 
सत्ताधारी कृषि-सुधार के प्रायः समस्त प्रयासों की असफलता के लिए उत्तरदायी 
हैं। इसके अलावा इन देशों की विकास समस्याओं के वारे में पूर्वाग्रहग्रस्त 
युद्धोत्तर दृष्टिकोण का सामान्य प्रभाव भी है, जिसने संस्थागत समस्याओं में 
दिलचस्पी समाप्त कर दी है | 

वाशिगटन में जो वर्तमान भ्रामक स्थिति तकनीकी प्रशासकों के मध्य मौजूद 
है और अन्य अनेक अनुसन्धान केन्द्रों में भी जो स्थितिं है, उसका उस बात से 
निश्चय ही कुछ-न-कुछ सम्बन्ध है, जिसे सम्भवतः पूरक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया 
कहा जा सकता है । अमरीकी विशेषज्ञ, वस्तुतः, इस पुस्तक के लेखक की तरह 
ही, कम-विकसित देशों को अमरीकी सहायता में कमी होने की प्रबल प्रवृत्ति के 
प्रति चिन्तित हैं (अध्याय ।] देखिए) ۱ कठिन समस्याओं से जूझने की अमरीका 
के लोगों की परम्परागत तत्परता को बनाये रखने के लिए यह एक बड़ा प्रलोभन 
होगा कि इस कष्ट का सन्तुलन बनाये रखने के लिए एक अन्य दिशा में आव- 
शयकता से अधिक आशावादिता प्रकट की जाये । अध्याय-] में यह कहा गया 
है कि इस प्रकार का विधिवत्‌ पूर्वाग्रह अमरीका में न तो विचित्रऔर न ही 
असामान्य प्रतिक्रिया है। 

यह भी स्मरणीय है कि कम-विकसित देशों की कृषि समस्याओं के प्रति अधिक 
प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण अपनाना अमरीका के कृषि विशेषज्ञों के लिए अधिक 
स्वाभाविक हो सकता है, जो एक राष्ट्रीय कृषि समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत काम 
करते हैं ओर जिसने किसानों के बड़ समुदाय को गन्दी बस्तियों की परिस्थितियों 
में भयानक गरीबी में डाल दिया है, जबकि थोड़े से किसान भूमि और श्रम की 


उत्पादकता को अत्यधिक बढ़ाने और इस प्रकार खेती के क्षेत्र में प्रमुख उत्पादन- 


कर्ता बनने के लिए टेक्नालाँजी सम्बन्धी प्रगति और पूँजी विनियोग का लाभ 
उठा सके ۱ अमरीका की कृषि नीति में सामाजिक उत्तरदायित्व का वह प्रबल 


प्रभाव मौजूद नहीं था जो यूरोप और विशेषकर स्केंडीनेबिया में प्रकट हुआ और 


_ “जिसके कारण ग्रामीण जन-समुदाय. गरीबी से ग्रस्त नहीं रह सका | 


इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका में गाँवों में गन्दी बस्तियों की समस्या. 





हुई । द 
की इससे भी कहीं अधिक गम्भीर समस्या के लिए आंशिक रूप से 


۷ 


0 

Ti 
८४० १४ 

= د 

® ७ e. 

> हः ۱ 
3 


ا 


खेती | 3 25 


जिम्मेदार है। लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका में--जहाँ लम्बे अरसे से देश की 

कूल आबादी के दस प्रतिशत से कम लोग खेती में लगे हैं और यह अनुपात भी 

निरन्तर घटता जा रहा है---यह समस्या, उदाहरण के लिए भारत की समस्या 

की तुलना में बच्चों-जैसा खेल है; क्योंकि भारत में खेती में लगी आबादी 70 

प्रतिशत है और इस बात की कोई आशा नहीं है कि इनकी संख्या में तेज़ी से 

अथवा अगले कुछ दशकों में इस संख्या में किसी भी प्रकार की कमी‏ ریات 
۱ : 


विकास को स्वयं अपना रास्ता ढूँढ़ निकालने के लिए छोड़ देने और इसके 
साथ ही 'कृषि क्रान्ति के आगमन ने, जो मुख्यतया टेक्नालाँजी की प्रगति के | 
कारण हुई और जिसमें गरीबों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी और गरीबों 
को इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास नहीं किया गया, संयुक्त राज्य अमरीका के 
लिए ऐसी समस्याओं को जन्म दिया जिनका हल अभी तक नहीं निकाला जा 
सका है। भारत और अन्य अनेक कम-विकसित देशों में यही खतरा खेती में लगी 
विशाल जनसंख्या के अधिकांश भाग के समक्ष मौजूद है, जो लम्बे अरसे से खेती 
से ही सम्बद्ध है और यह जतसंख्या उन समस्त संकटों और अन्य परिणामों 
सहित निरन्तर बढ़ती रहेगी जो इस वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पन्न'होते हैं। 
मैं 727۳73 में इस समस्या पर फिर विचार करूँगा | ۱ 

इस स्थिति का एक और स्पष्टीकरण यह है कि हाल के वर्षों में नीति 
सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में अनुकरण की प्रवृत्ति दिखायी पड़ी है और अमरीकी 
विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान केन्द्रों के विशेषज्ञ अक्सर अमरीका के स्वर में 
स्वर मिलाकर बोलते हैं। मैंने उस समय भी यह बात उठायी थी, जब संयुक्त 
. राज्य अमरीका ब्रिटेन को साझा बाजार की सदस्यता दिलाने की नीति पर चल 
रहा था। प्रोफेसर लोग सरकारी नीति के “स्वर में स्वर मिलाकर गाते हैं” क्योंकि 
अक्सर वे यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने इस नीति के निर्धारण में योगदान 
किया है ।.इसका परिणाम नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर अनुकरण के रूप में दिखायी 
पड़ता है, जिसने सावंजनिक विचार-विमर्श को समाप्त कर दिया हैं। इस 
दिशा में कार्यं करने वाली अनेक शक्तियाँ हैं : शीतयुद्ध की विरासत ओर जॉन 
फोस्टर डलेस-जोसेफ मँकार्थी युग में राष्ट्रीय अनुशासन के दबाव का अनुभव; 
परामर्श के लिए विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों को वाशिंगटन लाने के तरीके की 
व्यापकता और विभिन्न अनुसन्धान कार्यों के लिए वाशिगटन स्थित संस्थाओं 
द्वारा सरकारी धन देने की व्यवस्था, जिसमें व्यापक Fl ष्टि से विदेश नीति निर्घा- ` 
रित करने के लिए उत्तरदायी संस्थाएँ भी शामिल हँ । केवल एक “औद्योगिक. 
सैनिक संगठन' के बारे में ही, जिसके सम्बन्ध में स्वर्गीय राष्ट्रपति आइजनहावर 
ने राष्ट्र को चेतावनी दी थी, बात करना सम्भव नहीं है, बल्कि एक “सरकारी O O O 
विद्वत्‌ संगठन' के बारे में चर्चा करना भी सम्भव हो गया है। न و‎ 5 

जब कोई प्रश्न देश के लिए बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है औरजबयह | 
वस्तुतः एक सच्चा विभाजन कस्ने लगता है, जैसाकि विएतनाम युद्ध के ल ES 
में हुआ, तो अनुकरणवाद समाप्त होने लगता है। लेकित तब भी TE ° e E 
विलम्ब से और कम पूर्णता से होता है। हाल के वर्षों में ऐस संकेत देखने कोसिलि 
हैं कि राष्ट्रीय और विदेश नीति सम्बन्धी अनेक प्रश्नों के क्षेत्र में भी ऐसीही 
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26 विश्व निर्धनता की चुनोती 


स्वस्थ प्रक्रिया शरू हो गयी है और इसके कारण अमरीका के “विचार-विमशं के 
द्वारा शासन” के आदर्श को अधिक वास्तविक ढंग से पूरा किया जा सकेगा। 

. लेकिन कम-विकसित देशों में कृषि सम्बन्धी सुधार की समस्या राष्ट्रीय चिन्ता के 
इस स्तर तक ही नहीं पहुँच पाती। ۱ 

जब कम-विकसित देशों में कृषि-सुधार के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका में 
दिलचस्पी के अभाव की सैद्धान्तिक प्रवृत्ति का स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया 
जाता है, तो यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि ऐसी ही प्रवृत्ति स्वयं 
कम्युनिस्ट देशों की सरकारों के भीतर काम करने वाले लोगों और इन सरकारों 
से सम्बद्ध लोगों में ही दिखायी नहीं पड़ती, बल्कि पश्चिम के विकसित देशों में 
भी दिखायी पड़ती है। इस प्रश्न पर संयुक्त राज्य अमरीका ने सचमुच 'स्वतन्त्र 
संसार' का नेतृत्व किया है। 

अब क्योंकि सब दिलचस्पी रखने वाली सरकारें इसी तरीके से सोच रही हैं -- 
कम्युनिस्ट देशों ने तो गैर-कम्युनिस्ट कम-विकसित देशों में क्कृषि-सुधार की 
समस्याओं पर विचार करने की बेहद कम उत्सुकता दिखायी है- अतः इस कारण 
से अन्तर सरकार संगठनों की कार्यसूची और प्रकाशनों से भूमि-सुधार का प्रश्‍न 
अन्तर्धान होता जा रहा है। 

खाद्य और कृषि संगठन के प्रकाशन “दि स्टेट आफ फूड ऐड 268 
के पिछले अंक में इस बात का प्रायः कोई उल्लेख नहीं है । खाद्य और कृषि 
संगठन के सचिवालय का भूमि-सुधार सम्बन्धी एक छोटा-सा अनुभाग निरन्तर 
"बड़ी लगन और साहस से इस विषय का अनुसन्धान और अध्ययन करता जा 
रहा है और खेती के विकास में तथा इसके तात्कालिक महत्त्व की दृष्टि से भूमि- 
सुधारों के सर्वोपरि महत्त्व पर जोर देता जा रहा है ।* चाहे इस अनुभाग की 
गतिविधियों को कम नभी किया जाये, पर सम्भवतः इसे खाद्य और कृषि 
संगठन की प्रमुख नीति को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी | 

ये पंक्तियाँ लिखते समय खाद्य और कृषि संगठन का वृहद्‌ प्रकाशन 'प्रोविजनल 
इंडिकेटिव वल्ड प्लान फार एग्रीकल्चरल डेवेल्पमेंट'** प्रकाशित हुआ है। इसके 
सम्बन्ध में अनेक बातें कही गयी हैं, लेकिन इस बात में सन्देह नहीं है कि तथ्य 
इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने सम्बन्धी यह कार्य आगामी वर्षों में 
कृषि की समस्याओं पर विचार-विमर्श का बुनियादी स्रोत बना रहेगा । इस रिपोट 
के लेखकों ने रिपोर्ट के शीर्षक में 'इंडिकेटिव' शब्द को बड़ा महत्त्व दिया है। 
यद्यपि इस, संसारव्यापी प्रयास में समस्या की व्यापकता और किस प्रकार विभिन्न 
लक्ष्य मात्नात्मक दृष्टि से एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, दर्शने की कोशिश सही दिशा 
में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 

i अध्ययन में श्रम के उपयोग की समस्या को उचित महत्त्व दिया गया 
है। इसमें प्रगति का एक माध्यम भूमि-सुधार' शीर्षक अध्याय शामिल किया 
. गया है और इस अध्याय को 'मानवीय साधनों के उपयोग” सम्बन्धी खण्ड में रखा 
गया है । इस अध्याय या गया है कि विभिन्न देशों और यहाँ तक कि एक 
_ ही देश के विभिन्न जिलों में परिस्थितियां अलग-अलग हँ । और इस वात पर 
जोर: दिया गया है कि भूमि-सुधार की समस्या पर 'यथार्थवादी दृष्टिकोण से 
विचार करना होगा। . ० 


खेती 27 
इसके बावजूद यह आशंका है कि Ta सम्बन्धों और आबादी में वृद्धि तथा 
ऊचे प्रतिशत के रूप में उपज बढ़ाने की तकनीकी सम्भावनाओं को अत्यधिक 
सुक्ष्मता से व्यक्त किया जायेगा। इससे उस तकनीकी भ्रमजाल को समर्थन 
मिलेगा, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ | ۲ 
सयुक्त राष्ट्र की ۱965 की विश्व की सामाजिक स्थिति सम्बन्धी रिपोट 


में, जिसे उन्मत बीजों के इस्तेमाल के फलस्वरूप विचार और नीति पर पड़ने ' 


वाले प्रभाव से पहले तैयार किया गया था, एक छोटा-सा अध्याय 'कृषि-सुधारो 


का प्रोत्साहन सम्बन्धी महत्त्व” शामिल किया गया था ।** इसका प्रमुख मुद्दा यह | 


ग से यह प्रकट होता है कि भूमि का पुनवितरण सदा सफल सिद्ध 

इस रिपोर्ट के लेखक आगे यह विचित्र प्रेक्षण करते हैं कि “राजनीतिक और 
सामाजिक-आधथिक परिस्थितियाँ भूमि के पुनवितरण के विरुद्ध अपना प्रभाव डाल 
सकती हैं और इस कारण से किसी-न-किसी रूप में काश्तकारी की प्रणाली को 
कायम रखना होगा ۱ इस प्रश्‍न पर वे अधिक स्पष्टता से कहते हैं कि काश्तकारों 
की स्थिति में सुधार करने के मागं में प्रमुख बाधा ज़मींदारों की राजनीतिक और 
सामाजिक शक्ति है। इस रिपोर्ट के लेखकों के अनुसार सुधार की आवश्यकता है 
लेकिन पाठक को इस सम्बन्ध में बिल्कुल अन्धकार में छोड़ दिया जाता है कि 
आखिर ये लेखक किस रूप में यह सुधार चाहते हैं । ۱ 

वर्ष ۱967 की रिपोर्ट मैँ,० जो सामान्यतया एक अधिक महत्त्वपूर्ण रचना है, 
एशिया और लेटिन अमरीका में भूमि-सुधार के प्रश्न पर पर्याप्त दिलचस्पी 
दिखायी गयी है । उसमें वर्तमान स्थिति और इसके मूल कारण का स्पष्टता से 
उल्लेख किया गया है । लेकिन यह पाठक को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं 
देती कि भूमि-सुधार का उत्पादकता से क्या सम्बन्ध है और इस सम्बन्ध में क्या 
किया जाना चाहिए। 

इस समस्या सम्बन्धी तथ्यों के उल्लेख और नीति सम्बन्धी प्रश्न उठाने में 
लेटिन अमरीका, एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रीय आर्थिक आयोगों के सचिवालयों 
ने बहुत अधिक स्पष्टता और साहस दिखाया है। यूरोपीय आथिक आयोग का 


एक भूतपूर्व अधिकारी होने के नाते और दूसरे आथिक आयोगों के सचिवालयों से ' 


घनिष्ठ सम्पर्क से काम करने के नाते मुझे कृषि-सुधार और समानता के प्रश्‍न पर 
इन आयोगों के हाल के सामान्य निष्कषों के उद्धरण देने में बड़े गर्वं और सुख का 


अनुभव हुआ है। 


एक ऐसी घटना सामने आयी है, जो विकसित देशों की सरकारों, अधिकारियों 
और विशेषज्ञों को कम-विकसित देशों में कृषि सम्बन्धी सुधारों के बारे में अब 
और अधिक चिन्ता न करने का कारण प्रस्तुत करेगी । यह है अधिकाँश कम- 
विकसित देशों का इन सुधारों को लागू करने में भयंकर रूप से असफल रहना। 
कम-व्रिकसित देशों में आज राजनीतिक सत्ता का जो स्वरूप है उसके कारण यें 


लोग भूमि-सुधार को एक ऐसा प्रश्‍न समझ सकते हैं जो अब बेज़ान हो चुका है। 
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ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, जैसाकि मैं कह चुका हूँ, अधिकांश कम- 
विक सित देशों में राजनीतिक सत्ता के वितरण सम्बन्धी कुछ ठोस कारण मौजूद 
हैं। लेकिन एक ऐसे निराशावादी निष्कर्ष को ताकिकता के द्वारा तकनीकी 
आशावाद में बदलना ईमानदारी की बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार उस गम्भीर 
स्थिति को छिपा लिया जाता है, जो खेती की विकसित विधियों के व्यापक प्रसार 
में बाधक बनेगी । और इसी प्रकार कम-विकसित देशों की कृषि में लगी विशाल 
आबादी में निरन्तर बढ़ती असम,नता की खाई के इतने ही गम्भीर प्रभाव को 
छिपाया जाता है । 

लम्बी अवधि को दृष्टि से एक और प्रश्न उठाया जा सकता है: इस प्रकार 
की 'कृषि क्रान्ति' का इन देशों में राजनीतिक स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 
(इस समस्या पर हम अध्याय-]3 में फिर विचार करेंगे) ۱ 

इसके अलावा यह प्रश्न भी उठाया जाना चाहिए कि क्या ऐसी निराशा- 
वादिता के लिए सचमुच निर्णायक कारण मौजूद हैं। यह तथ्य है कि विकसित ' 
देश, और विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार, कृषि नीतियों के सम्बन्ध 
में कम-विकसित देशों को सरकारों -पर दवाव डाल रहे हैं। क्या यह आवश्यक 
है कि यह दवाव समानता के प्रश्न की इस प्रकार पूरी तरह से उपेक्षा कर दे, 
जवकि समानता का प्रश्न उत्पादकता की दृष्टि से इतना अधिक महत्त्वपूर्ण है ? 

इसका एक प्रभाव यह है कि.सब उदारतावादी लोग--दूरगामी और आमुल 
परिवतेन चाहने वाले लोगों का चाहे हम उल्लेख न केरें---कम-विकसित देशों 
में अपने इस विश्वास से बड़ा आश्वासन प्राप्त करते हैं कि विकसित देश, विशेष- _ 
कर संयुक्त राज्य अमरीका, उनके अपने देशों में राजनीतिक प्रतिक्रिया का 
समर्थन कर रहे हैं | 

स्थिति चाहे कुछ भी क्‍यों न हो पर स्वतन्त्र अध्ययनकर्ताओं को सरकारों की 
राजनय के अनुरूप आचरण करने का कोई अधिकार नहीं है । यह उनका स्पष्ट 
कतंव्य है कि वे पुरी तरह से अपनी आँखें खोलकर काम करें, पूर्वाग्रह से मुक्त 
यथार्थ का अन्वेषण करें और जब कभी उनकी अथवा दूसरी सरकारें संकोर्ण 
दृष्टि वाली अवसरवादिता अपनायें और कम-विकसित देशों में प्रतिक्रियावादी 
शक्तियों को मजबूत बनाने का प्रयास करें, तो उनकी आलोचना करें । राजनीतिक 
पराजय के भाव को, चाहे इसे 'आशावाद' अथवा “निराशावाद' के रूप में प्रकट 
किया जाये, निरपेक्ष अनुसन्धान में स्वीकार नहीं किया जा सकता। (देखिए 
अध्याय ] और 2) | 
4. निष्कर्ष 


यह आशा की जाती है कि इस अध्याय में अनेक वातों को सिद्ध किया गया 
. है: )۱( विभिन्न कम-विकसित देशों में उनकी परिस्थितियों और सम्भावनाओं 
के अनुरूप भूमि-सुधार का विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान, जबकि इस सुधार का 
लक्ष्य मनुष्य और भूमि के बीच ऐसा सम्बन्ध कायम करना हो कि खेती करने 
वाले को अपने श्रम का भरपूर फल प्राप्त करने का अवसर और प्रोत्साहन हो; 
ك‎ अन्य सब संस्थागत सुधारों को भी ऐसी ही नयी दिशा देने की आवश्यकता, 
इनसे सामान्य जन-समुदाय को लाभ पहुँचे और ये वर्तमान की तरह अमीर | 
और गरीब के बीच का अन्तर न बढ़ाते जायं। ये संस्थागत सुधार हैं--कषि 
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विस्तार कार्यों की व्यवस्था और उनके लिए सरकारी सहायता, हाट-व्यवस्था 
और उर्वेरको, पानी, वीज, मशीनों और खेती के दूसरे औजारों का उपलब्ध होना 
और (3 ) अन्य सुधारों की दिशा के पुननिर्धारण को प्रभावशाली बनाने में कृषि- 
सुधार का महत्त्व । | 

अधिक समानता की दृष्टि से इन सुधारों की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं 
सुधारों के माध्यम से खेती की विकसित विधियों को व्यापक रूप से अपनाने की 
व्यवस्था की जा सकती है, श्रम का उपयोग बढ़ाया जा सकता है और कृषि उपज 
में वृद्धि की जा सकती है। 

यहाँ एक वात का और उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण होगा कि अधिक समानता 

स्थापित करने और उपज को अधिक तेजी से बढ़ाने के लिए इन समस्त विशाल 
सुधारों को स्वयं कम-विकसित देशों को लागू करना चाहिए। इन्हें इस सम्बन्ध 
में कानून वनाने चाहिए, प्रशासन को बेहतर बनाना चाहिए और सुधारों सम्बन्धी 
इन कानूनों को लागू करना चाहिए। 

इन संस्थागत भार के सम्बन्ध में विकसित देशों का प्रमुख दायित्व यह है 
कि वे कम-विकसित देशों में उन शक्तिशाली निहित स्वार्थो को और मजबूत न 
बनायें जो इन सुधारों को लागू करने में विलम्ब कराते आये हैं, इनकी दिशा बदल- 
कर इन्हें प्रभावहीन बनाते आये हैं अथवा इन्हें पुरी तरह से रोक देने में सक्रिय 
रहे हैं ۱ संस्थागत सुधार के प्रश्‍न पर विचार का प्रायः पूरा निषेध कर हम इधर 
ठीक यही कार्यं करते रहे हैं | 

अव विकसित और कम-विकसित देशों में भी अध्ययनकर्ता इस निषेध को 
अधिकाधिक मात्रा में स्वीकार करते जा रहे हैं और इस निषेध का पालन कर 
रहे हैं। ये मिलकर दूसरे महायुद्ध के वाद के पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण को इस सीमा 
तक आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जहाँ यह कम-विकसित देशों की प्रगति के लिए 
अधिकाधिक खतरनाक होता जाता है, क्योंकि इस प्रकार इन देशों की प्रतिक्रिया 
वादी शक्तियों को समर्थन मिलता है। जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, यह नव-_ 
उपनिवेशवाद की एक अभिव्यक्ति है । ۱ 

विकसित देशों को सबसे पहले यह करना चाहिए कि अनुसन्धान कार्यों पर 
ध्यान केन्द्रित करें। कुछ सीमा तक यह काम शुरू हा है, जिसे बहुत अधिक 
बढ़ाने की आवश्यकता है । उष्ण और कम उष्ण क्षेत्र कृषि उपज की भौतिक 
और जीव-विज्ञान सम्बन्धी परिस्थितियों के बारे में तीव्र और स्थानीय रूप से 
अनुसन्धान किये जाने चाहिए। इस अनुसन्धान कार्य के लिए कम-विकसित देशों के 
पास न तो पर्याप्त वित्तीय साधन हैं और न ही प्रशिक्षित HATI अधिक 
उपज देने वाली अनाज की किस्मो को तैयार करने के बारे में हाल में जो प्रगति 
हुई है वह इस बात का एक और तथा शानदार उदाहरण है कि अनुसन्धान के रूप | 
में विकसित देशों द्वारा सहायता क्या-क्या कर सकती है। 
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चाहिए। अनाज की सहायता की जिम्मेद्वारी सब विकसित देशों के ऊपर होनी 
चाहिए और यह सहायता संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में विश्व खाद्य कार्यक्रम 
की बहुद्देशीय व्यवस्था के अन्तगंत दी जानी चाहिए। यह सहायता इस जोखिम- . 
भरी स्थिति में नहीं दी जानी चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका के पास अनाज 
का फालतू भण्डार है और वह इससे छुटकारा पाना चाहता है। और वह 'शान्ति 
के लिए अनाज' और वाद में “स्वतन्त्रता के लिए अनाज' जैसे नामों से इसे अपनी 
विदेश नीति का अंग बना लेता है। 

जसाकि खाद्य और कृषि संगठन के अनेक अध्ययनों से प्रकट होता है, और 


` कुछसीमा तक व्यवहार में भी जो प्रमाणित हो चुका है, अनाज के रूप में सहायता 


श्रम के अधिक उपयोग और उत्पादन में वृद्धि का सकारात्मक साधन वन सकती 
है । पूँजीगत सहायता, पानी, उरवरकों और हर प्रकार के खेती के औज्ञारों को 
अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकता है। 

लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
स्वयं कम-विकसित देशों को लाने होंगे और इन महत्त्वपूर्ण परिवतंनों का सम्बन्ध 
इन देशों के संस्थागत ढाँचे से है : अधिक समानता की स्थापना और इसके साथ 
ही भूमि और श्रम की ऊँची उत्पादकता कायम करना । 


अध्याय : 5 
ऋआबादीः 


३. तथ्य 

कम-विकसित देशों के यथार्थ की दृष्टि से “राष्ट्रीय आय' अथवा 'उत्पादन? 
जेसी आथिक शब्दावली अत्यधिक अपर्याप्त है और आथिक समस्याओं के वैज्ञानिक 
विश्लेषण में इनका प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए । इसके अलावा 
“बचत अनुपात” 'बेरोजगारी' अथवा 'अद्ध-रोजगारी'^ ऐसे आथिक शब्द हैं, 
जिनका इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। पर मात्रात्मक आवादी की 
समस्याओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध संकल्पनाओं पर यह बात लाग नहीं 
होती क्योंकि ये संकल्पनाएँ ऐसी तकं सम्बन्धी खामियों से ग्रस्त नहीं हैं। जन्म, 
मृत्यु, आबादी का आकार, उम्र और स्त्री-पुरुषों की संख्या और यहाँ तक कि 

प्रवास भी मनुष्य के जेविक अस्तित्व के अत्यधिक स्पष्ट तथ्य हैं ।१ 
इसके अलावा, आबादी सम्बन्धी कारणों की मात्राएँ एक-दूसरे से इतनी 
सरल और स्पष्ट रूपः से संगत प्रक्रिया से सम्बद्ध है कि उपलब्ध आँकड़ों की 
सत्यता को जाँचा जा सकता है और गलतियों का सुधार किया जा सकता है। 
उदाहरण के लिए, आबादी में विभिन्न उम्र-वर्गों की स्थिति को इससे पहले की 
अवधियों की जन्म और मृत्यु-दर के अनुसार जाँचा -जा सकता है ओर इन तीनों 

कारकों का ध्यान रखते हुए, बेहतर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । 
. आवादी सम्बन्धी विकास या वृद्धि के हमारे ज्ञान को जो वस्तु स्पष्ट बनाने 
से रोकती है, वह है मौलिक प्रेक्षणों और उनके आधार पर की गयी गणनाओं 
की कमी ओर अविश्वसनीयता । कुछ गिने-चुने कम-विकसित देशों में ही आबादी 
के आकार के वारे में विश्वास-योग्य आँकडे उपलब्ध हैं और साधारणतया आबादी 
सम्बन्धी आँकड़े इस दृष्टि से और अधिक त्रुटिग्रस्त हो जाते हैं कि किसी देश की 
कुल आबादी की संख्या और विभिन्न जिलों की आबादी की संख्या ओर देश 
तथा इन जिलों में किसी विशेष उम्र-वर्ग में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के योग 

एक-दूसरे से मेल नहीं खाते | 3 

आबादी की समस्याओं के विश्लेषण की संकल्पना सम्बन्धी व्यवस्था की 
श्रेष्ठता का सम्बन्ध केवल औपचारिक जनांकिकी (डेमोग्राफी) से ही होता है। 


जैसे ही आबादी सम्बन्धी किसी कारक अथवा तथ्य “0, के विकास के कारणों . 
और प्रभाव का अध्ययन शुरूकरते हैं, हमारे सामने तुरन्त ऐसी जटिल सामाजिक 
और आथिक परिस्थितियाँ आ खड़ी होती हैं, जो गैर-जेविक किस्म की होती हैं। 





सामना करना चाहिए कि विकसित देशों में आबादी सम्बन्धी परि 3 परिस्थितियों bor Es 








[32 विश्व निर्धनता की चुनौती 


और विकासों के विश्लेषण के लिए जिन संकल्पनाओं और नमूनों का उपयोग 
किया गया थप, हम उन्हें उसी रूप में उधार न ले लें । 

आज जिस बात को सामान्य रूप से आबादी का विस्फोट कहा जाता है, 
उसके प्रति चेतना हाल में ही जगी है।९ अधिकांश विकसित देशों में पन्द्रह अथवा 
बीस वर्ष पहले तक यह प्रश्‍न बना हुआ था कि क्या उनके समक्ष वस्तुतः 


आवश्यकता से अधिक आबादी की समस्या मौजूद है और यदि मौजूद है तो | 


उसका स्वरूप क्या है। 
केवल [960 के आसपास हुई जनगणनाओं से ही यह तथ्य पुरी तरह स्पष्ट 
हो गया कि प्रायः सव कम-विकसित देशों की आवादी उससे कहीं ऊँची वाषिक 


दर से बढ़ रही है, जिस्‌ दर का हाल तक अनुमान लगाया गया था। अब प्रायः . 


सव देशों में आवादी की वाषिक वृद्धि-दर तीन प्रतिशत के आसपास पहुँच गयी है 
और कुछ देशों में तो इसका प्रतिशत इससे भी अधिक ऊंचा है। 

उदाहरण के लिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 9556 में 
आवादी की वृद्धि को प्रति दशक ۱2.5 प्रतिशत माना गया था, जिसका अर्थ 
प्रति वर्ष ۱.25 प्रतिशत से भी कम वृद्धि होती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 
)۱956-6[( में भी इस मान्यता को कायम रखा गया। सन्‌ ۱96۱ में हुई 
जनगणना से स्पष्ट हुआ कि 95-6۱ के दशक में आवादी 5 बढ़ी 
आबादी में वृद्धि पाँच वर्ष पहले के अनुमान से 70 प्रतिशत अधिक 
रही है। 

अतः तीसरी पंचवर्षीय योजना (796-66) के मसौदे में आवादी की वृद्धि 
को 2.2 प्रतिशत प्रति वर्ष माना गया, लेकिन ۱96[ तक योजना आयोग यह 
भविष्यवाणियां करने लगा कि ۱976 तक आबादी की वृद्धि 2.4 प्रतिशत से 
कम नहीं रहेगी । परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रयासों के द्रुत परिणामों को ध्यान 
में न रखते हुए, बाद की भविष्यवाणियों में और भी ऊँची दर से आबादी में वृद्धि 
की बात कही गयी |° ۱ 


अधिकांश अन्य कम-विकसित देशों में भी ऐसे ही अनुभव प्राप्त हुए हैं, यद्यपि : 


इसमें समय का अन्तर है | 


आबादी की प्रवृत्ति में इस नाटकीय परिवर्तन की जनांकिकीय प्रक्रिया बड़ी‏ ی 
-सादी है। मृत्यु-दर इतनी तेज़ी से घटी है कि इतिहास में इसका कोई पूर्व‏ 
उदाहरण नहीं मिलता, जबकि जन्म-दर समग्र दृष्टि से उतनी ही ऊँची रही,‏ 
जितनी विश्वसनीय अनुमानों की दृष्टि से किसी भी युग में थी ۱ इस प्रकार‏ 
स्वाभाविक रूप 4 से आवादी में वृद्धि की दर अचानक और तेज़ी से बढी और‏ 
इससे मृत्यु-दर में कमी की बात पूरी तरह स्पष्ट हो गयी ।‏ 

इसका स्पष्टीकरण सामान्य जन-समुदाय के रहन-सहन के स्तर में हुए किसी 
सुधार में नहीं ढूंढ़ा जा सकता, क्योंकि रहन-सहन के स्तर में कोई खास परिवर्तन 
नहीं हुआ है। इसके साथ ही शिक्षा में भी कोई खास प्रगति नहीं हुई है और न ही 


स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण में ऐसा कोई खास परिवतंन हुआ, जिसका रोग और 
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मृत्यु-दर पर अधिक प्रभाव पड़ता | ۱ ۱ 

` यह वात सामान्यतया स्वीकार की जाती है कि मुत्यु-दर में कमी का कारण 
चिकित्सा विज्ञान की महान्‌ प्रगति है जो हाल के वैज्ञानिक अनुसन्धानों के 
फलस्वरूप हुई ۱ इस नयी 'गैर-परम्परागत' चिकित्सा सम्बन्धी टेक्नालॉजी ने 
अनेक घातक रोगों का इलाज करने और इनकी रोकथाम के लिए बहुत प्रभाव- 


शाली और कम-खर्च साधन उपलब्ध करा दिये हैं और इनका प्रयोग समस्त कम- ' 


विकसित देशों में बड़ी तेज़ी से किया गंया।१ ये औषधियाँ उन अनेक संक्रामक 
रोगों की रोकथाम और कभी-कभी उनके इलाज में.भी विशेष रूप से प्रभावशाली 
सिद्ध हुईं, जिनके फलस्वरूप कम-विकसित देशों में भारी संख्या में लोगों की मृत्यु 
होती थी । पर विकसित देशों में पहले की 'परम्परागत' चिकित्सा व्यवस्था के 
द्वारा ही इन रोगों को प्रायः समाप्त कर दिया गया था | 
भविष्य में और प्रगति की आशा की जा सकती है । कम-विकसित देशों में 
मृत्यु-दर के सच्चे स्तर, जो, उदाहरण के लिए, जन्म के समय जीवनकाल में 
प्रतिबिम्बित होते हैं, विकसित देशों की तुलना में अभी भी ऊचे हैं, यद्यपि 
अपरिष्कृत जन्म-दर तुलनात्मक स्तरों तक नीचे उतर आयी हैं, जिसका कारण 
युवा THAT में आवादी का अधिक केन्द्रित होना है।* 
` लेकिन मलेरिया को सफलतापूर्वक समाप्त कर देने और अन्य ऐसे ही सार्व- 
जनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अभियानों की सफलता के बाद प्रगति धीमी रहेगी। 
अन्य रोगों के नियन्त्रण के लिए आवादी के कहीं अधिक सक्रिय रूप से हिस्सा लेने 
की आवश्यकता होगी ۱ डॉक्टरों, डॉक्टरी साज-सामान, दवाखानों ऑर अस्पतालों 
की अत्यधिक कमी को दूर करना होगा । ये कार्य व्ययसाध्य और समयसाध्य {| 
इसके अलावा पीने के स्वच्छ पानी की सप्लाई तथा मल और गन्दे पानी की 
निकासी की व्यवस्था पर भारी पूँजी निवेश करना होगा । 
बच्चों की मृत्यु-दर को कम करने के लिए उक्त प्रयास और ऊचे स्तर की 
व्यक्तिगत स्वच्छता” विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। सम्भवतः यह बात ध्यान देने 
योग्य है किं विकसित देशों में हाल के वर्षों में जो विकास हुए हैं, उनकी झूठी 
तुलना के आधार पर जो 022 نز‎ ली जाती हैं, उनके विपरीत बच्चों की मृत्यु- 
कोई खास कमी न ۱ 
विभिन्‍न कारक जन्म-दर का निर्धारण करते हैं--जिनमें बच्चों को जन्म 
देने की क्षमता रखने वाले उम्र-वर्गों की स्त्रियों के स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति भी 
शामिल है--उनसे जन्म-दर में वृद्धि का संकेत मिलता है । यदि बच्चों के जन्म 
को रोकने के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं a जाता, तो स्पष्टतया जन्म-दर में 
'बृद्धि होगी ۱ दक्षिण एशिया के विभिन्‍न देशों के भीतर और इन देशों के बीच 





जत्म-दर के अन्तर के अध्ययन से तया अन्य सूचकों से भी यही निष्कर्ष निकलता | से 


है कि संतति-निरोध के eg प्रसार के फलस्वरूप जन्म-दर में पर्याप्त कमी 
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यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मृत्यु-दर में गिरावट अधिकांशतया, 
“स्वतः हुई है।' इस दृष्टि से इसे स्वतः कहा जा सकता है क्योंकि इसका सम्बन्ध 
आय अथवा रहन-सहन के स्तर में अथवा जीवन की अन्य परिस्थितियों में सुधार 
से नहीं है, केवल चिकित्सा विज्ञान की प्रगति और व्यवहार में इसके उपयोग से ही 
इसका सम्बन्ध है। इसी प्रकार ऊँची जन्म-दर भी 'स्वतः हुई है।' जनसामान्य में 
सन्तति-निरोध के उपायों को अपनाने के लिए प्रचार करने की कृतसंकल्प नीति के 
अभाव में जन्म-दर अपने ऊँचे.स्तर पर बनी रहेगी। 
इस स्थिति में हमारे समक्ष जन्म और मृत्यु-दर के विशेषज्ञों की यह अभ्युक्ति 
आ जाती है कि लम्बी अवधि की दृष्टि से मृत्यु और जन्म-दर एके बार फिर 
प्रायः सन्तुलित हो जायेंगी। यदि जन्म-दर को मृत्यु-दर के नये और नीचे स्तर के 
अनुरूप व्यवस्थित नहीं किया जाता, तो भविष्य में मृत्यु-दर अनिवार्यतः फिर 
बढ्ने लगेगी । इन विशेषज्ञों के प्रतिपादन को कभी-कभी जन्म और मृत्यु सम्बन्धी 
आँकड़ों की ताकिकता के सीधे-सादे निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 
. इससे यह मान्यता प्रकट होती है, जिस पर हम आगे विचार करेंगे, कि यदि 
आवादी की वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति को बदला नहीं गया तो इससे विकास 
सम्बन्धी प्रयासों को धक्का पहुँचेगा और वस्तुतः आय और रहन-सहन के स्तर में 
निरन्तर गिरावट आती जायेगी। एक बिन्दु पर पहुँचकर, मृत्यु-दर रहन-सहन के 
स्तर के सम्बन्ध में 'स्वतः संचालित' नहीं रह जायेगी | 
मालथस द्वारा वर्णित नियन्त्रण - और विशेषकर प्रबल भूख और रोग--उस 
स्थिति में एक बार फिर क्रमिक रूप से क्रियाशील हो उठेगे। दूसरे शब्दों में 
इसका यह अभिप्राय है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के परिणाम- 


` स्वरूप रहन-सहन का वह स्तर अत्यन्त नीचा हो गया है जिस पर पहुँचकर 


मालथस द्वारा वणित नियन्त्रण फिर अपना सिर उठाने लगते हैं अर्थात्‌ इनः 
नियन्त्रणों को इस समय व्याप्त रहन-सहन और आय के स्तर पर निरर्थकः 
वना दिया गया है और ये नियन्त्रण वर्तमान से कहीं अधिक नीचे आय और रहन-: 
सहन के स्तरों पर ही सक्रिय हो सकेंगे ।23 

एक ऐसे समाज में, जिसमें समस्त आथिक परिस्थितियों में छोटी अवघि की 
दृष्टि से निरन्तर परिवर्तन होता जा रहा हो, यह सम्भव नहीं है कि विकास का 
अवरोध और इसके बाद होने वाली गिरावट अचानक स्पष्ट हो जायेगी और इसे 
किसी खास समय पहचान लिया जायेगा । केवल भविष्य में ही अतीत पर दृष्टि 


'डालते हुए किसी ऐसी अवधि का उल्लेख करना सम्भव होगा, जिसमें-कुछ 


निरन्तर जारी उतार-चढ़ाबों सहित--आथिक विकास के प्रयास प्री तरह से' 
असफल रहे। वस्तुतः यह असम्भव नहीं है कि भावी इतिहासकार भारत-जैसे देश" 
में आज जो घट रहा है, उस पर दृष्टिपात करते हुए इन हाल के वर्षो को और 
उन वर्षों को भी जो बहुत दूर नहीं है, एक ऐसी ही अवधि बतायेंगे--यदि जन्म- 


दर पर्याप्त मात्रा में ओर बहुत जल्दी कम नहीं होती ।?* 
E मृत्युदर के वर्तमान स्वचालित स्वरूप का एक परिणाम यह है कि मृत्यु-दर 


आँकड़े रुणता और किसी देश की स्वास्थ्य की व्यापक स्थिति की 


अपूर्ण माप बन जाते हैं यद्यपि इस उद्देश्य के लिए उनका अक्सर उपयोग किया 
जाता है। यदि हम गैर-घातक रोगों और अत्यधिक शारीरिक दुर्बलता की बात 


۱ 
A, 

ys 
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को छोड़ भी दें तो भी इस बात की कल्पना की जा सकती है कि आबादी का एक _ 
वड़ा हिस्सा रोगग्रस्त हो सकता है अथवा वह सामान्य शक्ति से वंचित हो सकता 
है । पूरे समय अथवा अधिकांश समय वह रोग से ग्रस्त और शक्ति से वंचित रह 
सकता है चाहे मृत्यु-दर घटती और जीवनकाल बढ़ता क्यों न जा रहा हो। इस 
वात की भी कल्पना की जा सकती है कि लोग पहले की तुलना में लम्बे समय 
तक बुरे स्वास्थ्य के अधिक कष्ट भोगने के लिए जीवित रहते हैं ।१९ 

आगे बढ़ने से पहले यह आवश्यक है कि हम मूल्य सम्बन्धी एक कठोर मान्यता 
की व्याख्या प्रस्तुत करें : आवादी की वुद्धि को कम करने का कोई भी प्रयास 
उवेरता के कारक से प्रतिबन्धित होता है । ऊँची मृत्यु-दर के प्रति ढिलाई का 
. भाव दर्शाना अथवा उसके प्रति सहिष्णुता बरतना इस दृष्टि से कभी भी उचित 
नहीं माना जा सकता कि इससे आबादी की वृद्धि में कमी आती है ° 

इस मूल्य सम्बन्धी मान्यता को यहाँ इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि 
` यह आबादी सम्बन्धी नीति की एंक नेतिक अनिवार्यता है | इसका उपयोगिता- 
वादी आधार भी है ۱ इसके अलावा बुरे स्वास्थ्य और असमय मृत्यु के कारण जो 
दुख होता है उसके अलावा यह स्थिति बड़ी महँगी पड़ती है। श्रम के कम उपयोग 
का एक महत्त्वपूर्ण कारण बुरा स्वास्थ्य भी है, क्योंकि इससे कम-विकसित देशों 
में लोग उतना अधिक और उतने कठिन परिश्रम से काम नहीं कर पाते जितना 
वे स्वस्थ होने की स्थिति में कर सकते थे और करने की इच्छा प्रदर्शित कर 
सकते थे । 

मृत्युदर में कमी के आंशिक प्रभावस्वरूप आवादी में वृद्धि होती है। लेकिन 
बच्चों की ऊंची मृत्यु-दर को सामान्यतया उर्वरता को कायम रखने वाले कारकों 
के लिए जिम्मेदार समझा जाता है। यदि अधिक बच्चों को जीवित रखना है तो 
माता-पिता नये बच्चों को जन्म देने के लिए उतने तत्पर नहीं रहेंगे । FP 

सार्वजनिक नैतिकता के अन्य सब स्पष्ट मानदण्डों की तरह यह 
अनिवार्यता भी उस स्थिति में अधिक सापेक्ष ns hk जायेगी जब इसे अपने 
उद्देश्यों को साकार करने के लिए बहुत कम साधनों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा । 
यदि इस बात को मान लिया जाये तो भी लम्बी अवधि में रोगों की रोकथाम 
और चिकित्सा कम-विकसितं देशों में इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण नीति सम्बन्धी 
लक्ष्य बन जाता है और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय, इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन 
इस समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, इस दिशा में निरन्तर गतिशील रहेगा। 

कुछ भी हो, जीवन को सुरक्षित रखने का नैतिक मानदण्ड पर्याप्त सशक्त है। 
अतः इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि आवादी सम्बन्धी नीति के प्रश्‍न के 
समाधान के लिए मुत्यु-दर में 2 के आधार पर नीति का निर्धारण किया जाये। 
अब जवकि हम आबादी में वृद्धि के आथिक प्रभावों के विचार-विमर्श पर आते 
2-7 वही प्रभाव हैं जो जननक्षमता की भिन्नता के साथ बदलते हैं ओरयह ए ۳ 
समस्या बन जाती है--हम मृत्यु-दर को एक स्थिर अंक के रूप में अथवा विश्लेषण 0 


रखेंगे , ۱۳۵ 9 
बि ल्कुल बाहर र्‌ । ष्टिको्णो तिवाद ۱ करें E, ۳ 
सबसे पहले यह आवश्यक है कि हुम कुछ उन दृष्टिकोणों का प्रतिवाद करें, | 3 


जिन्हें आवादी के विकास के आथिक प्रभावों को समस्या पर विचार करते समय _ a 
उपयोग में लाया जाता है। 22 5 3 





बुनियादी तथ्य यह है कि जननक्षमता की दर में कमी से कम-विकसित देशों में 
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एक नमूना, जिसका व्यापक रूप से वेज्ञानिक'' और लोकप्रिय साहित्य दोनों 
में इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण को एकदम 
प्रत्यक्ष रूप से लागू करने का है। इसमें पूंजी निवेश, उत्पादन, और पूँजी तथा 
उत्पादन के अनुपात के सन्दर्भ में तकं प्रस्तुत किये जाते हैं और निवेश को केवल 
भौतिक निवेश ही मान लिया जाता है । यह नमूना वड़े सीधे-सादे ढंग से आबादी 
में वृद्धि के बुरे प्रभाव को प्रकट करने का ही स्वाँग नहीं करता; वल्कि इसे औसत 
आय में कमी की रोकथाम के लिए आवश्यक तथाकथित शुद्ध 'आंवादी सम्वन्धी 


_ निवेश' के माध्यम से मापने का भी प्रयास करता है | 


. संख्या सम्बन्धी जिन मूल्यों को चुना जाता है, उनमें कुछ परिवर्तन के साथ 
इसे इस मानक स्वरूप में अभिव्यक्त किया जाता है : 

यदि आवादी में दो प्रतिशत प्रति वषं के हिसाब से वृद्धि होती है और यदि 
सीमान्त पूँजी-उत्पादन अनुपात तीन ओर एक होता है तो प्रति व्यक्ति आय के 
वर्तमान स्तर को कायम रखने के लिए राष्ट्रीय आय का छह प्रतिशत प्रति वषं 
बचाना और निवेश करना आवशयक है। यदि आय को दो प्रतिशत प्रति वषं के 
हिसाब से बढ़ाने की इच्छा है तो आय के और छह प्रतिशत को बचाया और 
लगाया जाना चाहिए | 


इस प्रकार का यान्त्रिक और सूत्रबद्ध विश्लेषण ज्ञान का आभास देता है, जब 


कि ऐसे किसी ज्ञान का अस्तित्व नहीं होता और इस ज्ञान के ढोंग में निहित सूक्ष्मता 
की भ्रान्ति उत्पन्न करता है । अब क्योंकि इस प्रकार की तके-प्रक्रिया दूसरे महा- 
युद्ध के बाद के दृष्टिकोण को अमल में लाने के अनेक उदाहरणों में से एक उदा- 
हरण है, मैं यहाँ एशियन ड्रामा, परिशिष्ट 7, अनुभाग 2 (पृष्ठ 2066) का विशेष 
रूप से उल्लेख करना TET, जहाँ इस rn और विचार-प्रक्रिया की तक- 
संगत और तथ्यगत गलतियों का उल्लेख गया है। 

कम-विकसित देशों की आबादी की समस्या पर विचार के समय अक्सर 
जिस दूसरे सैद्धान्तिक दृष्टिकोण का सामना होता है वह 'अनुकूलतम आबादी", 
“आबादी में अनुकूलतम वृद्धि, आवश्यकता से अधिक आबादी' ओर 'आवश्यकता 


से कम आबादी' जेसी संकल्पनाओं पर केन्द्रित है । आवश्यकता से अधिक और . 


आवश्यकता से कम आबादी की परिभाषा 'अनुकूलतम आबादी' के सन्दर्भ में दी 
जाती है ओर यह कार्य इन्हें एक निश्चित विषयवस्तु प्रदान करने के लिए 
आवश्यक होता है। यह दृष्टिकोण तक की दृष्टि से ही असंगत नहीं है, बल्कि 
कम-विकसित देशों के यथार्थं के भी एकदम मुरू प नहीं है ۶ 

आबादी के सन्दर्भ में जिन संकल्पनाओं और सिद्धान्तों का अब तक उल्लेख 
हुआ है वे स्पष्ट रूप से भ्रान्तिकारक भी हैं, क्योंकि इनमें आयु के वितरण के 
परिवंतनों का ध्यान नही रखा जाता, जो अनिवार्य रूप से उर्वरता की दरों के 
बुनियादी परिवतन के साथ मोजूद रहते हैं। 


= 


आबादी सम्बन्धी प्रवृत्तियों के आथिक परिणामों के हमारे विश्लेषण का 
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प्रायः एक पीढी तक श्रम शक्ति के आकार पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
और इस तथ्य को एन्सले जे० कौल और एडगार एम० ह्वर के प्रसिद्ध और 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में दर्शाया गया है।?” यद्यपि उपभोक्ताओं की संख्या पर इसका 
तत्काल प्रभाव होगा ۳ 

इस स्थिति में कम बच्चों का लालन-पालन करना होगा । यदि जन्म-दर को 
नीचे स्तर पर कायम रखा जा सके तो निर्भरता का यह भार केवल उस समय 
तक कायम रहेगा, जब तक बच्चे काम करने की आयु प्राप्त नहीं कर लेते । यदि 
hs में कमी को धीरे-धीरे घटाया जाये, तो बच्चों की आवादी में क्रमिक कमी 
होगी । ۱ 

लगभग 20 वर्ष बाद, जब ये कम संख्या वाले बच्चे वयस्क हो जायेंगे, तब 
बच्चों को जन्म देने की क्षमता रख़ने वाले उम्र-वर्गों में भी लोगों की संख्या में 
इसी प्रकार कमी होगी । यदि वर्तमान दर से नीचे स्तर पर जन्म-दर को स्थिर 
रखा जा सके, तो आगे चलकर विभिन्न आयु-वर्गो में जनसंख्या का वितरण 
भी अधिक स्थिर हो जायेगा । और इससे आवादी में दूसरों पर निर्भर रहने वालों 
का अनुपात भी कम हो जायेगा, जबकि आज यह अनुपात बहुत ऊंचा है। 

आबादी के विभिन्न आयु-वर्गों में वितरण से' इस परिवर्तन का यह बड़ा 
प्रभाव होता है कि जननक्षमता में कमी से लोगों की गरीबी कम होती है और 
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती' है। 

इसके परिणामस्वरूप दूसरा प्रभाव खपत के स्तर में वृद्धि होता है, जिसके 
कारण श्रम की उत्पादकता बढ़ती है। श्रम की उत्पादकता में वृद्धि श्रम के 
अधिक उपयोग और श्रम की कार्य-कुशलता में वृद्धि दोनों रूपों में होती है। यह 
प्रभाव निर्धनतम देशों में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा और समस्त 
कम-विकसित देशों के निर्धनतम वर्गों में भी यह प्रभाव दिखायी पड़ेगा, जहाँ 
पौष्टिक आहार का नीचा स्तर तथा स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का 
नीचा स्तर अन्य किसी भी स्थान की तुलना में काम में हिस्सा लेने, काम करने की 
अवधि और कार्य-कुशलता पर बुरा असर डालता है। 3 

इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर वृद्धि के कारण अधिक धनराशि 
बचायी जा सकती है और इसका प्रत्यक्ष निवेश किया जा सकता है और 
सरकार कराधान एथा अन्य उपायों से लोगों को 'और अधिक बचत करने के लिए 
बाध्य' कर सकती है। कुछ आरम्भिक विलम्ब के बाद दोनों प्रकार की बचतें प्रति 
व्यक्ति आय में और अधिक वृद्धि करेंगी और इसका समग्र प्रभाव वेसा ही होगा 
जैसा नीची जननक्षमता के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में आरम्भिक वृद्धि 


'का होता है | 


व्याप्त है, वह 7 
दुष्टिकोणों तथा संस्थाओं 
प्रसार तथा स्वच्छता के स्तर 
बने रहने और कोई प्रतिक्तिया 

- आथिक स्तरों को ऊँचा 
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बहुत पर्याप्त और समग्र रूप से प्रभावकारी हैं और समय के साथ-साथ इनकी 
गति बढ़ती जाती है। ये प्रभाव जनसंख्या के विभिन्न आयु-वरगो में विभाजन में 
परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। इस सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना वड़ा 
महत्त्वपूर्ण है कि ये प्रभाव मनुष्य और भूमि के अनुपात से पूरी तरह हैं । 
इन प्रभावों की प्रक्रिया कम आवादी वाले और घने बसे देशों, दोनों में समान रूप 
से होती है ।? पुननिर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बेक के नये अध्यक्ष, राबटं 
एस० मैकनमारा ने इस 35 के संचालन मण्डल के समक्ष अपने पहले भाषण में 
यह वात जोर देकर कही कि “यह एक झूठा दावा है कि कुछ देशों को अपनी भूमि 
के उपयोग के लिए अथवा अपने आथिक विकास को तेज़ करने के लिए और 
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अधिक आबादी की आवश्यकता है। 


श्रम शक्ति के आकार में परिवतंनों के माध्यम से दूसरी प्रक्रिया शुरू होती 
है। एक कठोर तथ्य, जिसका हमें सामना करना है और जिसका पहले संकेत दिया 
जा चुका है, यह है कि आज से ]5 या 20 वर्ष वाद जो बच्चे काम करने की उम्र 
में पहुँच जायेंगे उनका जन्म हो चुका है अथवा जल्दी ही होगा और, जैसाकि 
यथार्थवादी गणनाओं से प्रकट होता है, इसके बाद जननक्षमता में कमी से 
पर्याप्त समय तंक श्रम शक्ति के आकार में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा । इस 
शताब्दी के अन्त तकं कम-विकसित देशों में श्रम शक्ति प्रति वर्ष 2 अथवा 3 प्रति- 
शत की दर से बढ़ती रहेगी, और इससे ऊँची जननक्षमता के वर्तमान और इससे 
पहले के ऊँचे स्तर प्रतिबिम्बित होते रहेंगे।! जज 

नीति और आयोजन की दृष्टि से श्रम शक्ति में वृद्धि, जिसे रोका नहीं. जा 
सकता, के परिणामों पर ऊपर अध्याय चार में विचार हुआ है । अधिकांश कम- 
विकसित देशों में अगले कई दशकों तक, जो यथार्थवादी आयोजन की उचित 


अवधि हो सकती है, उद्योगों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे फिलहाल . 


कर i रोजगार देने की स्थिति में हैं, उससे अधिक लोगों को रोजगार 
नहीं दे ۱ | 
अव क्योंकि शहरों में तीसरी श्रेणी के व्यवसायों में काम कर रहे बहुसंख्यक 
लोगों की संख्या में वृद्धि करना, जवकि इनकी कार्यक्षमता का पूरा-उपयोग न हो 
रहा हो, वांछित नहीं है और इसके अलावा इस क्षेत्र की रोजगार देने की क्षमता 
भी सीमित है। अतः यह प्रश्‍न ही नहीं उठता कि कृषि में लगी श्रम शक्ति के 
आकार में वास्तविक कमी की जा सके अथवा इसे अधिक ऊँचे स्तर पर स्थिर 
रखा जा सके | ۱ 

इन परिस्थितियों में कृषि नीति का लक्ष्य, श्रम के उपयोग में वृद्धि करता 
होना चाहिए और यह कार्य उस समय भी किया जाना चाहिए जब श्रम शक्ति में 
तेज़ी से वृद्धि हो रही हो। इस दिशा में आगे बढ़ने के मागं में प्रमुख बाधा संस्था- 
गत परिस्थितियों की है, विशेषकर भूस्वामित्व और काश्तकारी सम्बन्धी व्यवस्था 
की, जिन्हें कम-विकसित देशों की राजनीतिक सत्ता की स्थिति से बल मिलता है। 


यह भी कहा जा चुका है कि श्रम शक्ति में वृद्धि अन्य उन सब परिवतंनों के साथ 


۱ دزد 
EC ४८‏ 


आवादी उठ 


सम्मिलित होने की प्रवृत्ति दर्शाती है जो सामाजिक और आथिक स्तरीकरण में 
असमानता की स्थिति को और अधिक बुरा बना रहे हैं और इन्हें और अधिक 
कठोर रूप दे रहे हैं | 

ह ऐसे देशों में जहाँ श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा पहले ही आधुनिक उद्योगों 
में लगा है, जैसाकि लेटिन अमरीका के कुछ देशों में है, और अधिक उद्योगी- 
करण से उद्योगों में रोज़गार की सम्भावना में बहुत वृद्धि की जा सकती है। इस 
प्रकार कृषि में लगी श्रम शक्ति में कम वृद्धि होगी | 

उस स्थिति में खेती में श्रम के उपयोग में वृद्धि करना आसान होगा यदि 

और अधिक नयी ज़मीन में खेती करने की व्यवस्था की जा सके | यह कार्य लेटिन 
अमरीका और दक्षिण पूर्व ऐशिया तथा पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कुछ 
देशों में किया भी जा सकता है । पर नयी जमीन में खेती के लिए सामान्यतया 
संगठित रूप से लोगों के सम्बन्धित हिस्सों में जाकर बसने, ज़मीन साफ़ करने और 
वस्तियाँ बसाने की आवश्यकता होती है तथा सिचाई अथवा पानी की निकासी: 
जैसे कार्यो पर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन लगाना पड़ता है और इस सबसे 
पहले एक कृत-संकल्प और दूरदर्शी सरकार 'तथा कार्य-कुशल प्रशासन की 
आवश्यकता होती है ।१* 


लगभग एक पीढ़ी तक श्रम शक्ति में वृद्धि के अवनतिकारी प्रभाव अनिवार्य 
रूप से मौजूद रहेंगे । यद्यपि कृषि नीति में दूरगामी और प्रभावशाली परिवर्तन 
से इन प्रभावों का सामना किया जा सकता है । यहाँ यह स्मरणीय है कि जनन- 
क्षमता में कमी का तात्कालिक प्रभाव यह होगा कि आय और रहन-सहन के 
औसत स्तर में वृद्धि होगी । यह अनेक तरीकों से श्रम के उपयोग और उत्पादकता 
में वृद्धि में भी सहायक ۱ 2 

इस प्रकार यह नीति श्रम शक्ति के आकार में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति के 
परिणामस्वरूप श्रम के उपयोग और उत्पादकता पर बुरे प्रभावों को समाप्त कर 
सकेगी और यदि इस नीति को तेज़ी से लागू किया जाये तो शायद इसका دسج‎ और 
अधिक लाभ होगा ।** इस कारण से यह तात्कालिक महत्त्व की बात है कि संतति- 
निरोध के लिए यथासम्भव शीघ्रता से ओर प्रभावशाली ढंग से उपाय किये जायें । 
दूसरे कारण ये हैं कि अगली पीढ़ी में जननक्षमता और श्रम शक्ति में वृद्धि की 
वर्तमान दर दोनों में कमी की जा सकती है। यह कार्य जननक्षमता न तुरन्त 
कमी के द्वारा किया जा सकता है | दै कः 

एशियत ड्रामा, जिसमें इन बातों पर अधिक गहराई से विचार हुआ है, का 
हवाला देते हुए, मैंने यहाँ जननक्षमता में कमी के आथिक प्रभावों को संक्षेप में 
प्रस्तुत किया है। पर यहाँ एक और बात कही 2 सकती है। इस समस्या को 


एक स्पष्ट मात्रात्मक नमूने के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास, जिसमें ऊपर वणित نیبام‎ 
पंजी और उत्पादन के फारमूले के आधार पर निर्मित सरलीकृत नमूने का विस्तार 


वि आलोचना के समक्ष टिक नहीं ۳ पक की 
रस किसी भी नमूने को कम-विकसित देशों के यथार्थ की दृष्टि से ' 
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और तकंसंगत बनाने के लिए, इसे कहीं अधिक जटिल रूप में प्रस्तुत करना होगा। 
आज बुनियादी आँकड़ों की जो कमी है, उसे ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के 
नमूनों का निर्माण करना बहुत अच्छा प्रयास दिखायी नहीं पड़ता; क्योंकि इसमें 
सफलता की गुंजाइश नहीं है। 

' लेकिन उन मुद्दों के आधार पर विश्लेषण और विचार-विमशं से, जो फिल- 
हाल बहुत सूक्ष्म नहीं हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आबादी सम्बन्धी भिन्न 
परिस्थितियों का जो आथिक प्रभाव होगा, उसे ध्यान में रखते हुए कम-विकसित 
देशों की सरकारों को यथाशीघ्र और अधिक से अधिक तत्परता से ऐसी नीतियों 
को लागू करना चाहिए, जिनके परिणामस्वरूप जनसामान्य परिवार नियोजन के 
रास्ते पर आगे बढ़ सके । 


2. नोति 

इस बात का निर्णय करने में विकसित देशों का अनुभव 5 त लाभकारी नहीं 
हो सकता कि जननक्षमता के सम्बन्ध में क्या किया जा सकता हैं और आज कम- 
विकसित संसार में क्या नीतियाँ लागू की जानी चाहिए | 

विकसित देशों में संतति-निरोध के उपाय सामान्य लोगों में भी तुरन्त प्रचा- 
रित हो जाते हैं। लेकिन यह कार्यं उस समय तक नहीं हुआ, जब तक रहन-सहन, 
शिक्षा और दृष्टिकोण की तर्कसंगतता के स्तर उससे बहुत ऊचे नहीं हुए जैसे आज 
कम-विकसित देशों में हैं अथवा निकट भविष्य में होने की आशा की जा सकती 
है । वस्तुतः संतति-निरोध के उपायों के प्रसार के बिना रहन-सहन के स्तर में वृद्धि 
नदद सकेगी और आधुनिकीकरण के अन्य तत्त्वों के प्रसार में बेहद कमी 
आयेगी । 

समस्त लिखित इतिहास में हमें कभी भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला 
कि अधिकांशतया ग्रामीण, रूढिग्रस्त, अनपढ़ और अत्यधिक गरीब आबादी में 
व्यापक रूप से संतति-निरोध अपनाया गया हो। आज कम-विकसिंत देशों को जो 
कायं करने की अत्यन्त आवश्यकता है, उसका उसी प्रकार ऐसा कोई पूर्व उदा- 
हरण नहीं मिलता, जिस प्रकार तेज़ी से मृत्यु दर में कमी ओर इसके परिणाम- 
स्वरूप आबादी में विस्फोटक वृद्धि का उदाहरण प्राप्त नहीं होता | 


इस कार्य को क्यों असम्भव नहीं मान लिया जाना चाहिए, इसका कारण 
कम-विकसित देशों की आरमिभिक स्थिति से प्राप्त उन दो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
लाभों में निहित है, जो इन्हें संतति-निरोध की समस्या का सामना करने के समय 
۱ a । विकसित देशों में ऐसा ही आन्दोलन शुरू करने के समय ये लाभ उपलब्ध. 
` नहीं थे। یت‎ 
एक बात तो यह है कि आज कम-विकसित देश संतति-निरोध के प्रसारको. र 


सार्वजनिक नीति के रूप में अपना सकते हैं | 


आवादी ट । (था 


विकसित देशों में संतति-निरोध के उपायों का प्रचार “व्यक्तिगत' प्रयासों के 
आधार पर कुछ परिवारों में हुआ। आचरण सम्बन्धी इन परिवतंनों का सार्वजनिक 
नीति और संगठित समाज की समस्त शक्तियों ने प्रतिरोध किया | यह प्रतिरोध 
चर्च, प्रशासन, स्कूलों, समाचारपत्नों, डॉक्टरों और कानून के माध्यम से किया 
गया। ۱ 

۰ संतति-निरोध के प्रसार के विरुद्ध कृतसंकल्प सार्वजनिक प्रतिरोध की प्रभावः 

शाली शक्तियों की सक्रियता पश्चिम के देशों और विकसित कम्युनिस्ट देशों में 
सामान्य बातें रहीं। विभिन्न कालों में जब-जब यह कार्य हुआ अर्थात्‌ जब कुछ 
व्यक्तियों ने सावंजनिक नीति के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया--उसका विभिन्‍न देशों 
और एक ही देश के भीतर विभिन्न सामाजिक वर्गों की भिन्‍न विचारधाराओ और 
] धामिक मान्यताओं से कोई सम्बन्ध दिखायी नहीं पड़ता। इसका सम्बन्ध 
मुख्यतया शिक्षा, दृष्टिकोण की तर्कसंगतता तथा समाज के संस्थागत परिवर्त॑नों 
के स्तरों से था और इन सब बातों का सम्बन्ध आथिक स्तर से था | 

वर्तमान विकसित देशों में एक समय जो कुछ हुआ उसके एकदम विपरीत 
कम-विकसित देशों को यह राजनीतिक निर्णय लेना होगा कि जन-सामान्य में बड़े 
सक्रिय रूप से संतति-निरोध का प्रचार किया जायेगा, अन्यथा संतति-निरोध का 
प्रसार नहीं हो सकेगा । 


आज कम-विकसित देशों को दूसरा लाभ यह प्राप्त है कि वे संतति-निरोध 
के किसी भी कार्यक्रम के आरम्भ में ही गर्भ-निरोध के उपकरणों का वितरण कर 
सकते ۳ 

बन पश्चिम देशों में स्वयंस्फूते ढंग से संतति-निरोध का प्रसार हुआ तो मुख्य- 
तया सम्भोग को वीच में ही बन्द करने के तरीके से गर्भाधान को रोकने का तरीका 
अपनाया गया। और इस बात की पूरी सम्भावना हावा पड़ती है कि यूरोप 
के कम्युनिस्ट देशों में भी यही हुआ। सव पश्चिम के देशों में गर्भ-निरोध के 
उपकरणों को उपलब्ध कराने और बेचने के खिलाफ कानून बने हुए थे । कुछ देशों 
में तो आज भी कानून की ता में ये कानून मौजूद हैं ۳ 

अत्यधिक व्यापक और तेज़ अनुसन्धान के परिणामस्वरूप --जो अधिकांशतया 
संयुक्त राज्य अमरीका में अनुसन्धान संस्थान कर रही हैं और ये अधिकांश 
संत्याएँ आबादी परिषद्‌ के अधीन हैं ओर यह कार्य उससे बहुत समय पहले ही 
शुरू हो गया था, जब संयुक्त क्त राज्य सरकार ने कम-विकसित देशों को संतति- 
निरोध के उपाय अपनाने में सहायता देने का साहस दिखाया--संतति-निरोध के 
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गोलियों और टीकों की निकट भविष्य में ईजाद की सम्भावना दिखायी पड़ रही 
है। संतति-निरोध के लिए जो ऑपरेशन कराये जाते हैं, उनके प्रभाव को समाप्त 
कर देने की जो विधियाँ अब विकसित हुई हैं, उनके परिणामस्वरूप ये ऑपरेशन 
कराने की इच्छा में वृद्धि हुई है । 

निःसन्देह गर्भ-निरोध के ये नये उपाय जन-समुदाय में परिवार नियोजन के 
प्रसार की सार्वजनिक नीति को लागू करने की दृष्टि से बड़े महत्त्वपूर्ण हें । इस 
सम्बन्ध में एक वात याद दिलाना आवश्यक है। आज जबकि पश्चिम के विभिन्न 
देश कम-विकसित देशों में पह नीति अपनाये जाने के जबर्दस्त समर्थकों के रूप में 
सामने आये हैं, ऐसी गर्भ-निरोध की विधियों की सिफारिश करना कभी भी सम्भव 
नहीं होगा, जिन्हें विकसित देशों में स्वीकार और इस्तेमाल नहीं किया जाता। 

इस स्थिति में किसी भी कम-विकसित देश में ऐसे राष्ट्रवादी बुद्धिवादी सदा 
मौजूद रहेंगे, जो अपने देशवासियों का परीक्षणोंमें प्रयुक्त होने वाले पशुओं के 
रूप में इस्तेमाल किये जाने का विरोध करें । उदाहरण के लिए पीने के पानी में 
रसायन मिलाकर जननक्षमता को बहुत अधिक घटाने के सपने देखने की बात 
को पुरी तरह से भ्रान्तिजनक समझकर ही नहीं त्याग दिया जाना चाहिए, बल्कि 
द 7 भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि यह तरीका अमानुषिक और विवेक- 
हीन है । 

हाल के दशकों में कम-विकसित देशों में आवादी का विस्फोट सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण सामाजिक और आथिक परिवतंन सिद्ध हुआ है । यह अन्य किसी भी 
नीति अथवा आयोजन से अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ है । आगामी दशकों में 
सावंजनिक नीति के रूप में संतति-निरोध का प्रसार इतना ही महत्त्वपूर्ण 
'परिवर्तेन हो सकता है | ۱ ۱ 

पर इस कार्य में जो बाधाएँ सामने आयेंगी उनके महत्त्व को घटाकर 
नहीं देखना चाहिए। कम-विकसित देशों में सरकारों और इससे भी अधिक 
व्यापक रूप से अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने वाले उच्च TÎ 
में संतति-निरोध के प्रसार को सार्वजनिक नीति के रूप में अंगीकार करने और 
इस नीति E तत्परता से लागू करने के विरुद्ध निषेध का भाव मौजूद है | 

इनमें से कुछ निषेध धामिक हैं ।* यदि, जैसाकि सामान्यतया कहा जाता है, 
"एशिया के प्रमुख धर्मो--हिन्दू धमं, बौद्ध धर्म और इस्लाम में संतति-निरोध के 
बारे में धर्म ग्रन्थो में कोई स्पष्ट निषेध नहीं किया गया है, फिर भी घामिक 
नेताओं के मन में एक ऐसी वात के प्रति ‘IR उत्पन्न हो सकती है जो लोगों 


को कृत्रिम उपायों से उनकी निश्चित नियति से मुक्ति दिलाने का प्रयास करती 


हो । वे इस कार्य को पापपूणं भी समझ सकते हैं । 

अधिकृत रूप से आज भी कैथोलिक चर्च तकनीकी उपायों से संतति-निरोध 
के विषय में डटी है और कुछ दशकों पहले तक प्रोटेस्टेंट चर्च इसका कहीं अधिक 
उग्रता से विरोध करती थी। लेटिन अमरीका के देशों और फिलीपाइन में सरकारों 
के लिए चचं'की राय का महत्त्व है । कम्युनिस्टों ने भी यही दृष्टि अपनायी है और 
वे कैथोलिकों से अधिक जोर देकर यह बात कहते हैं कि. यदि इतसंकल्प होकर 
नीति को लागु किया जाये तो संतति-निरोध की कोई आवश्यकता 
नहां ह्‌ । 


आबादी ۱43 


हाल के वर्षो में कैथोलिक चर्च और कम्युनिस्टों ने संतति-निरोध के विरुद्ध 
अपने विरोध में जो तेजी से कमी की है इसका कारण यह तथ्य है कि अधिकृत 
विरोध के बावजूद विकसित देशों में उनके अनुयायियों में संतति-निरोध का तेज़ी 
से प्रसार हो रहा था। लेकिन हाल में कम-विकसित देशों में आबादी के विस्फोट 
की स्थिति की जानकारी प्राप्त होने से और इन देशों में निरन्तर आथिक विकास 
को सभव बगाले के लिए जन्म-दर घटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 
कम्युनिस्टो और कैथोलिक दोनों के लिए, तथा अन्य धामिक समूहों के लिए भी, 
संतति-निरोध के विरोध की नीति को जारी रख पाना कठिन हो गया । 


लेकिन अन्य ऐसे अनेक निषेध हैं, जो सरकारों को संतति-निरोध के प्रसार 
की सार्वजनिक नीति को प्रभावशाली ढंग से लागु करने से रोकते हैं ।* 

इनमें से कुछ निषेध तथ्यों के बारे में गलत अथया बढ़ा-चढ़ाकर प्रकट किये 
गये विश्वासों पर आधारित हैं। जिन देशों में मनुष्य और भूमि का अनुपात नीचा 
है, जैसे इन्दोनेशिया और अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका के अधिकांश देश, वहाँ 
निरन्तर यह तकं दिया जाता है कि उनके सामने आबादी की कोई समस्या नहीं 
है। इतना ही नहीं, कभी-कभी यह तर्क भी दिया जाता है कि विकास के लिए 
इन देशों को ऊंची जन्म-दर की आवश्यकता है। 

ये लोग अक्सर यह भूल: जाते हैं कि लोगों को वसाने और उन्हें रोज़गार 
देने पर कितनी लागत आती है तथा अक्सर इस काम में कितना लम्बा समय 
लगता है। और वे यह भी भूल जाते हैं कि कम जन्म-दर का आथिक स्तरों को 
ऊंचा उठाने में क्या योगदान होता है। यह लाभ तुरन्त प्राप्त होता है ऑर 
हमने आथिक स्तर को ऊँचा उठाने में संतति-निरोध के प्रसार के महत्त्वपूर्ण 
योगदान का उल्लेख किया है | ۱ 

एक विश्वास--जो पूरी तरह से निराधार नहीं है--यह है कि काम सम्बन्धी 
आचरण जैसे अत्यन्त निजी मामले में लोगों के आचरण को प्रभावित करना 
अत्यन्त कठिन और यहाँ तक कि असम्भव भी है, विशेषकर उस स्थिति में जब 
लोग गरीव, अनपढ़ और रूढ़िग्रस्त हाँ । पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में 
भारत की परिवार नियोजन नीति के जन्म-दर को पर्याप्त प्रभावित करने में 
असफल रहने के कारण आसानी से यह निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। A 

पूरी तरह निराशा से ग्रस्त न हो जाने की बात को सोचते हुए इस विश्वा 
के साथ अक्सर यह पूरी तरह भ्रमपूर्ण विचार जोड़ दिया जाता है कि जैसे-जसे 
रहन-सहन के स्तर ऊचे होते जायेंगे, संतति-निरोध का स्वयं प्रसार होने लगेगा। 

जब लेटिन अमरीका के देशों में उच्च वर्ग के लोग और परिणामतः उनकी 
सरकारे संततिःनिरोध के सामात्य लोगों में प्रसार की सार्वजनिक नीति निर्धारित 
करने से हिचकिचाते रहें, तो सम्भवतः इसका कारण यह झूठे विश्वास अधिक हैँ 
और कैथोलिक चर्च द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कम । र که‎ ۱ क 9 ۱ 

लेकिन इस बात में सन्देह नहीं 4 कि चर्च सामान्य लोगों को संतति-निरोध 
के उपाय अपनाने के विरुद्ध राजी करने में निःसन्देह 
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बाधा उत्पन्न कर सकती है और इस प्रकार लोगों को ये उपाय अपनाने का 
प्रोत्साहन देने वाली नीति की प्रभावशालिता को कम करने में सहायक बन 
सकती है । यह उस स्थिति में निश्चयपूर्वक होगा यदि सरकार की नीति का 
निर्धारण करने वाले उच्च वर्ग समूह यह विश्वास करें कि इससे उनके निषेधों को 
समर्थन प्राप्त होगा । ۱ 

सदा की तरह, विश्वास अवसरवादी हैं। वे सामान्यतया पूर्वाग्रही और 
तात्कालिक आवश्यकताओं के हित साधन की दुष्टि से तकंसम्मत बनाये जाने का 
प्रयास होते हैं। लेकिन विश्वासौं का शुद्धिकरण किया जा सकता है, चाहे इस 
कार्य के लिए तथ्यों को खुले रूप से प्रकट करने और विश्लेषण करने में प्रतिरोध 
का सामना ही क्‍यों न करना पड़े । नीति निर्माताओं के विश्वासो को सही रास्ते 
पर लाने वाली सबसे प्रभावशाली शक्ति स्वयं आबादी का विस्फोट और आसानी 
से प्रेक्षण योग्य इसके प्रभाव हैं । 

लेकिन यह जान लेना चाहिए कि अवसरवादी और झूठे विश्वासों का आश्रय 
लेना बहुत प्रलोभनकारी होगा और यह बात कम-विकसित देशों के लिए विशेष 
रूप से सही है । इन देशों की सरकारें अनेक प्रकार की तात्कालिक महत्त्व . की 
राजनीतिक चिन्ताओं से ग्रस्त हैं । ये सरकारें प्रायः निरन्तर कायम रहने वाले 
संकट के अन्तर्गत काम करती हैं, यह बात प्रायः सब सरकारों के बारे में सही 
है, यद्यपि कम-विकसित देशों की सरकारों पर यह बात कहीं अधिक लागू 


है। 

भविष्य में बहुत आगे देखने और उचित नीति-निर्धारण की अत्यधिक भारी 
जिम्मेदारी निभाने का कार्य, जो तात्कालिक महत्त्व की समस्त समस्याओं के 
अलावा होगा, निश्चय ही स्वागत योग्य नहीं होगा, विशेषकर इस दृष्टि से क्योंकि 
प्रायः सर्वत्र आवादी का प्रश्‍न विवादग्रस्त ۳ जहाँ कहीं सम्भव हो, विवाद से 
बचना हर सरकार की स्वाभाविक इच्छा होती है। 


यदि यह मान लिया जाये कि किसी कम-विकसित देश की सरकार अपने 
समस्त निषेधों और संकोचों पर काबू पाकर जन-सामान्य में संतति-निरोध का 
प्रसार करने की सशक्त और प्रभावशाली नीति अपनाने का निश्चय करेगी, तो 
भी स्वयं जन-सामान्य की ओर से इस नीति को लागु करने के मागे में बहुत 
बाधाएँ उपस्थित होती हैं। सरकार को करोड़ों दम्पतियों को अपने एक अत्यधिक 
निजी आचरण को बदलने के लिए राजी करने का प्रयास करना होगा । बच्चों 
की पैदाइश के सम्बन्ध में जन-सामान्य को आवश्यक जानकारी देने का यह कार्य 
तकसंगत दृष्टि से जानबूझकर किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में बहुत- 
आमूल परिवर्तन किये जाने चाहिए | यह भी आवश्यक है कि विवाहित स्ती- 
पुरुषों को जिस दिशा में प्रेरित करना है, उसके लिए उनके आचरण को प्रभाव- 
शाली ढंग से नियन्त्रण करना होगा। यह कार्य किसी एक अवसर के लिए नहीं, 

बल्कि निरन्तर योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिएं। 
और यह्‌ कार्य उन आबादियों के मध्य किया जाना है, जो अत्यधिक गरीब; 
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निरक्षर अथवा E-I हैं तथा अक्सर जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है और 
उनकी शक्ति क्षीण रहती है तथा जो अधिकांशतया गतिहीन, रूढिबद्ध और 
अवरुद्ध समाजो में रहते हैं तथा जो असमान और कठोर सामाजिक तथा आर्थिक 
ढाँचे में बंधे हुए हैं। ये सब ऐसी बातें हैं, जो भाग्यवाद और उदासीनता को 
जन्म देती हैं। यदि संतति-निरोध की नीति का वांछित प्रभाव प्राप्त करना है, 
तो इसे जन-सामान्य तक पहुँचाना होगा | 

आबादी सम्बन्धी नीति के हिचकिचाहट भरे और प्रयोग के दोर में इस 
सम्बन्ध में वड़ी संख्या में अध्ययन किये गये कि आम लोग संतति-निरोध को 
किस सीमा तक स्वीकार करने को तैयार हैं। यह कार्य कम-विकसित संसार के 
अनेक भागों, और विशेषकर दक्षिण एशिया में हुआ ۱ अक्सर यह कार्य' पश्चिम 
की संस्थाओं ने किया अथवा उनके सहयोग से यह कार्य किया गया। यद्यपि इन 
अध्ययनों को पूरी तरह निर्णायक और पूर्ण नहीं कहा जा सकता। 

पर इन अध्ययनों से सामान्य आभास यह मिलता है कि संतति-निरोध के 
तरीके अपनाने के प्रति आरम्भ में सहानुभूतिपू्णं दृष्टिकोण साधारणतया 
दिखायी पड़ता है, जिससे बच्चों के जन्म को सीमित करने की अस्पष्ट इच्छा प्रकट 
होती है । लेकिन नये गर्भाधान को रोकने और इसी रास्ते पर दुढ़ता से आगे 
बढ्ने के लिए जिस सकारात्मक और निर्णायक संकल्प की आवश्यकता होती है, 
वह सामान्यतया दिखायी नहीं पड़ता । 

इस उभयाभाविता में कम-विकसित देशों की वर्तमान और विकसित देशों की 
उस स्थिति का बुनियादी अन्तर दिखायी पड़ता है, जब वहाँ संतति-निरोध का 
प्रसार हो रहा था। इस स्थित को नीति द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए | 
वस्तुतः लूप इस कार्य को आसान बना रहा है और इससे भी अधिक गोलियां 
तथा टीके इस कार्य को आसान वनायेंगे, जब ये अधिक लम्बी अवधि के लिए 
प्रभावशाली हो जायेंगे; क्योंकि उस स्थिति में केवल एक निर्णय पर्याप्त लम्बी 
अवधि के लिए गर्भाधानः रोकने के लिए पर्याप्त होगा | 


किसी भी कम-विकसित देश की सरकार को संतति-निरोध की प्रभावशाली 
नीति के प्रसार के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करना होगा। 

पहली बात यह है कि किसी भी ऐसी सरकार को विकास आयोजन में जनन- 
क्षमता में कमी के अत्यधिक महत्त्व को समझना होगा | उसे उन संकोचों और 
निषेधों पर काबू पाना होगा, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कै सिता उसे 
संतति-निरोध के प्रसार के लिए एक सशक्त सार्वजनिक नीति अपनाकर कारवाई 
करने का दृढ़ निश्चय करना होगा। 





दक्षिण एशिया के देशों के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने यातो . - 


यह निर्णय ले लिया है अथवा यह निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । 





लेकिन पश्चिम एशिया, लेटिन अमरीका और अफ्रीका में बहुत कम देशहीइस ‌ِ 2 


स्थिति में हैं, जहाँ उनकी सरकारों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार निर्धारित 
लिये हैं ओर एक दृढ़ निर्णय ले लिया है । यद्यपि उन 
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इस दिशा में सक्रिय हैं और कभी-कभी इस कायं में उन्हें सरकार की मान्यता 
और समर्थन भी मिल रहा है ۵ 

निर्णय लिये जाने के बाद उसे प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार को दूसरी 
बात यह करनी होगी कि इस उद्देश्य की पुति के लिए उपयुक्त प्रशासनिक 
व्यवस्था करे। राजधानी में स्थित नोकरशाही और गाँवों अथवा शहरों की गन्दी 
बस्तियों के परिवारों के बीच बड़ी लम्बी दूरी होती है । यह बात भारत और 
पाकिस्तान जैसे बड़े देशों के बारे में विशेष रूप से सही है, जिन्हें आवादी के 
` बड़े आकार के कारण बड़ा महत्त्व दिया जाता है। 

कम-विकसित देशों में प्रशासन, विशेषकर निचले स्तरों पर, बहुत सशक्त 
स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये सब देश, 'नरम राज्य” (देखिए अध्याय 7) हैं । जब 
जन्म-दर को घटाने के निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं होते, जैसाकि भारत और 
पाकिस्तान में हुआ तो इसका अक्सर यह कारण होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था 
असफल रही ۳ 

इस पर्याप्त और प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था करने की दूसरी 
आवश्यकता में यह तीसरी आवश्यकता भी निहित है कि इस कार्य में बड़ी संख्या 
में डॉक्टरों और उनके सहायक कर्मचारियों को लगाया जाये । अनेक कारणों से 
ये कर्मचारी अक्सर स्त्रियाँ ही होनी चाहिए । इन लोगों को जनता की भाषा में 
ही बात करनी चाहिए और यह एक ऐसी वात है जो भारत जैसे देश में, जहाँ 
अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं उन लोगों के चुनाव को बहुत सीमित बना देती है, 
जिनका उपयोग किया जा सकता है। 

इस तीसरी आवश्यकता को पुरा करना विशेष रूप से कठिन होगा, क्योंकि 
कम-विकसित देशों में ऐसे कमं चारियों की बेहद कमी है और इनकी अपने नियमित 
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए बहुत अधिक जरूरत 
पड़ती है । अनेक कर्मचारी, विशेषकर डॉक्टर, शहरों में ही जमे रहते हैं और 
अक्सर शहरों के उच्च वर्ग की आवश्यकताओं को ही पुरा करते हैं। और इन्हें 
` तथा अन्य कर्मचारियों को गाँवों में भेज पाना बड़ा कठिन होता है ।“ डॉक्टरों की 
कमी उस समय विशेष रूप से बाधक होती है, जब ऑपरेशन के ऊपर ही निर्भर 
किया जाये और. सम्भवतः लूप लगाने में इससे भी अधिक बाधा सामने आये | 
अनेक कम-विकसित देशों से हाल में रिपो प्राप्त हुई हैं कि लूप उतनी लम्बी 
अवधि तक प्रभावशाली नहीं रहा, जितनी आशा की.जाती थी। इसका कारण यह 
. है कि इन्हें लगाने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और सम्भवतः लगभग 
चौथाई मामलों में इसके विपरीत प्रभावों पर तो इतना भी ध्यान नहीं दिया 
गया। (ये विपरीत प्रभाव रक्तस्राव, ऐंठन अथवा पीठ के दर्द के रूप में प्रकट 


हुए) । 

ऐसे प्रत्येक मामले के साथ यह अफवाह और तेज्ञी से फैलती है कि लूप 
खतरनाक है। इसके परिणामस्वरूप और अधिक स्त्रियाँ इसे निकलवा डालना 
चाहेंगी, चाहे इसका उनके ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव न पड़ा हो। इस प्रकार 
£ | = अधिक व्यापक रूप से ग्राह्य बनाने के मागे में बड़ी कठिनाई पैदा 
हो जाती है। تب و‎ 

जिन देशों को इन कठिनाइयों का बड़े पैमाने पर सामना करना पड़ा हैऔर 
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अपने निर्धारित लक्ष्यों से बहुत पीछे रह गये हैं, उनमें भारत भी है ।५* 


अब यहाँ आकर यह ज़ोर देना महत्त्वपूर्ण है कि कम-विकसित देशों की 
सरकारों को स्वयं यह कार्य करने चाहिए । इस सम्बन्ध में विकसित देश सहायता 
और तकनीकी सहायता के माध्यम से वस्तुतः बहुत कम कार्य कर सकते हैं। 

हाल के वर्षों में विकसित देशों में समाचारपत्नों और लोकप्रिय विचार-विमर्श 
में जो सामान्य शोरगुल मचाया गया है, और जिस बात को अक्सर अधिकारियों 
और राजनीतिज्ञों ने बार-बार दोहराया है वह यह है कि सहायता देते समय उन्हें 
'कम-विकसित देशों में संतति-निरोध के प्रसार को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी 
'चाहिए । वस्तुतः यह एक ऐसी बात है, जिसमें इस कार्य की सच्ची विशालता और 
اس‎ का निर्वाह किसे करना चाहिए इस बात की सूझ-बूझ दिखायी नहीं 
पड़ती | 

सबसे पहले तो किसी कम-विकसित देश की सरकार को स्वयं यह दृढ़ निर्णय 
लेना होगा कि वह सार्वजनिक नीति के रूप में संतति-निरोध का प्रसार करेगी | 
लेकिन इसका निश्चय ही यह भी अर्थ होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका 
और अन्य विकसित देश, तथा विश्व बेंक और अन्य अन्तर सरकार संगठनों को 
ऐसी किसी भी नीति के सम्बन्ध में अब अधिकाधिक सकारात्मक दृष्टिकोण 
अपनाना चाहिए | Pe 

यद्यपि कृषि नीति के सम्बन्ध में राजनयिक और अन्य कारणों से उनकी 
स्थिति कम-विकसित देशों में प्रतिक्रियावादी नीति के अधिकाधिक समर्थन का 
आधार बन गयी है (देखिए अध्याय 4, अनुभाग 3), पर आबादी सम्बन्धी नीति के 
वारे में हाल के वर्षो में इन देशों और संगठनों ने दुरगामी सुधारों के पक्ष में 
आवाज़ उठायी है। 

यही कारण हैं कि आबादी के प्रश्‍न पर कम-विकसिंत देशों पर कुछ सीमा 
तक दबाव डालने की बात को स्वीकार किया जा सकता है। जब विश्व बॅक 
कम-विकसित संसार सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण में आवादी सम्बन्धी नीति को उच्च 
प्राथमिकता देता है, तो इसका केवल यह अभिप्राय नहीं होता कि ४ इस नीति को 
लागु करने के कार्यं को आसान बनाने के लिए वह सहायता देने को तैयार है, पर 
यह सहायता बहुत अधिक नहीं हो सकती। इसका यह अर्थ भी होता है कि बंक 
कम-विकसित देशों से अपने समस्त व्यवहारों में और अपने अधीनस्थ संगठनों के 


माध्यम से भी निरन्तर दूरगामी आवादी सम्बन्धी नीति को लागू करने के _ 


तात्कालिक महत्त्व और आवश्यकता पर निरन्तर जोर देता रहेगा। 


पर इस समस्या के बारे में सही परिप्रेक्ष्य को बनाये रखने के लिए यह स्मरण ۱ 


रखना उपयोगी होगा कि आबादी सम्बन्धी नीति की समस्या के बारे में अपने 


वर्तमान दृष्टिकोण को अपनाने में विकसित देशों ने कितना अधिक विलम्ब 2 7 
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किया ।४ 

संयुक्त राष्ट्र के विभिन्‍न संगठनों में कम्युनिस्ट और कॅथोलिक देशों--- 
जिनमें लेटिन अमरीका के देश भी शामिल थे-- के बीच साँठ-गाँठ ने कम- 
विकसित देशों में आबादी की समस्या के प्रति कोई व्यावहारिक और प्रभावशाली 
दृष्टिकोण अपनाने के मार्ग में लम्बी अवधि तक बाधा डाली । अभी भी ये संगठन 
जनसंख्या नीति को ند‎ सम्बन्धी . गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाते, 
उन्हें इस कार्यं के लिए जाता है, जिसका अभिप्राय यह होता है कि ये 
संगठन अनुसन्धान और आयोजन के अलावा अन्य कुछ नहीं कर पाते | 

ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे बहुसंख्यक प्रोटेस्टेंट देश भी अक्सर 
अपने कथोलिक अल्पसंख्यकों के दबाव के समक्ष झुकते रहे। लम्बे असे तक 
लूथेरन समाज और अधिक धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाने वाले स्केडिनेविया के देशों 


ने ही कम-विकसित देशों में संतति-निरोध का समर्थन किया-- और स्वयं अपने . 


बक भी इस नीति को समर्थन दिया- तथा अपनी तरफ से कुछ सहायता 
۱ 


संयुक्त राज्य अमरीका में सन्‌ 959 तक में राष्ट्रपति ड्वाइट डी० 


आइज़नहावर का प्रशासन एक समिति की रिपोर्ट में बड़े सतक ढंग से इस सुझाव 
को स्वीकार करने से पीछे हट गया कि जिन देशों को सैनिक सहायता दी जाती 
है यदि वे स्वयं अनुरोध करें तो सैनिक सहायता की कुछ राशि का उपयोग परिवार 
नियोजन के लिए किया जा सकता है। ۱ 

सन्‌ L963 में ही राष्ट्रपति जान एफ० कैनेडी के व्यक्तिगत नेतृत्व के कारण 
यह नीति अपनायी जा सकी कि कम-विकसित देशों को अमरीकी सरकार आबादी 
सम्बन्धी नीति के आयोजन और अनुसन्धान के लिए सहायता देगी । केवल राष्ट्र- 
पति जान्सन के कार्य-काल में ही संयुक्त राज्य अमरीका की नीति इस सम्बन्ध में 
समस्त संकोचों और निषेधों से मुक्त हो सकी । 

जसाकि मैंने पहले कहा है केवल कम्युनिस्ट ही नहीं, बल्कि कैथोलिकभी 
अपने विचारों में परिवर्तत कर रहे हैं। हाल में पोप ने संतति-निरोध के विरुद्ध 
जो परिपत्र जारी किया है, सम्भवतः उसके कारण ही कॅथोलिक देशों में इस 


विचार-परिवतंन में कुछ विलम्ब हो रहा है। और अब क्योंकि कम्युनिस्ट देश भी | 


इसी प्रकार तेज़ी से बदल रहे हैं| अन्तर सरकार संगठनों को भी कमःविकसित 
देशों में संतति-निरोध के कार्यक्रम चलाने के लिए स्वतन्त्र कर दिया जाना चाहिए | 
लेकिन यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि सब विकसित देशों में आज 
कम-विकसित संसार में संतति-निरोध के प्रसार के लिए जो यह चया उत्साह 
च रहा है, और जो इतने विलम्ब से दिखायी पड़ा है, उससे निश्चय ही 
इन देशों में, विशेषकर भारत में व्यंग्यपूर्ण विचारों को जन्म मिलेगा, क्योंकि 
भारत ने बहुत पहले ही आबादी को सीमित रखने की नीति अपनायी थी (१? 
१७ नेहरू ने अक्सर अत्यधिक स्पष्ट शब्दों में इन व्यंग्यपूर्ण विचारों को व्यक्त 
या ۱ ु 
यदाकदा प्रतिक्रिया व्यंग्यपुर्ण विचारों से कहीं अधिक आलोचनात्मक हो 
सकती है । अन्य देशों की तरह ही कम-विकसित देशों के बुद्धिवादी विशाल और 
“महान्‌ के बीच अन्तर कर पाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं और अक्सर 
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आबादी 49 
संख्या की भ्रान्ति' से ग्रस्त रहते हैं ۳ 

इस बात में सन्देह नहीं है कि गरीब देशों में आबादी में वृद्धि में कमी करने 
के बारे में अमीर देशों में जो दिलचस्पी व्याप्त है, यदाकदा उसका विपरीत प्रभाव 
उत्पन्न होता है। ये अमीर देश स्वयं अपने देशों में ऐसी कोई नीति 257 न 
अ के कारण गरीब देशों में संकोचों और निषेधों को समर्थन प्रदान 
करते हैं। 

उस स्थिति में यह प्रतिक्रिया प्रायः कटु हो उठती है जब हम यह ध्यान देते ह 
कि इसके साथ ही अमीर देश स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए अपनी सहायता में 
कमी कर देते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता सम्बन्धी गतिविधि में 
अनेक वर्षो से स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों को चुपचाप नीचे दर्जे पर रख दिया 
गया है अथवा अत्यधिक घने बसे कम-विकसित देशों में इस कार्यक्रम को धीरे- 
धीरे लागू किया जा रहा है, जवकि परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत अधिक 
महत्त्व दिया जा रहा है। जब सहायता के कुल बजट में निरन्तर कमी की जा 
रही है (देखिए अध्याय ۱۱( और जबकि परिवार नियोजन के लिए अधिकाधिक 
धन खर्च किया जा रहा है, तो: यह होना प्रायः स्वाभाविक है। 

पर चिकित्सा विशेषज्ञ इस प्रवृत्ति और स्थिति के विरुद्ध निरन्तर अपनी 
आवाज़ उठा रहे 5 ۱۳ और वे इस तथ्य की ओर संकेत कर सकते हैं कि बेहतर 
स्वास्थ्य का श्रम के उपयोग में वृद्धि पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और यह 
गरीब लोगों को विकास के प्रयासों के प्रति अधिक सजग बनाता है और विशेष 
रूप से यह वात महत्त्वपूर्ण है कि बच्चों की मृत्यु-दर में कमी संतति-निरोध के 
प्रसार की प्रायः एक शतं है । ۱ 

कम-विकसित देशों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए अधिक 
सहायता देने के साथ-साथ इन देशों में प्रतिक्रिया स्वरूप जो प्रभाव उत्पन्न होते 
हैं, उनका मुकाबला तक और लेखन में अधिक राजनयिक रवैया अपनाकर नहीं 
किया जाना चाहिए। कम-से-कम उन पुस्तकों और लेखों में, जिनमें विद्वत्तापूर्ण 
विवेचन का स्वाँग रचा जाता है, यह कार्य एकदम नहीं किया जाना चाहिए | 
लेकिन मेरा विश्वास है कि यह महत्त्वपूर्ण बात है कि इस विषय के अध्येता और 
अधिकारी दोनों यह समझें तथा इस बात को व्यक्त भी करें कि संतति-निरोध 
की नीति के प्रसार के मार्ग में कम-विकसित देशों को किन विशाल कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है। 





सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य अनुसन्धान रहा है और रहेगा। विशेषकर संतति- _ 3 
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वनाने और कम-विकसित देशों की सरकारों के संकोचों और निषेधों को समाप्तः 
करने के लिए इसकी आवश्यकता है। आथिक दृष्टि. से' इन दोनों प्रकार के 
अनुसन्धानो पर बहूत खर्च वेठता है। 

जन-सामान्य में संतति-निरोध के प्रसार के निर्माण को कार्यरूप देने के लिए. 
उचित प्रशासनिक व्यवस्था का कठिन कार्य स्वयं इन देशों को करना होगा | 
कुछ ऐसे देश हैं, जो इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की सलाह का लाभ उठा सकते हैं । 

लेकिन कम-विकसित देशों को इस प्रकार की सलाह के अनेक निरर्थक और 
यहाँ तक कि दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों को देख लेने के बाद, क्योंकि यह सलाह इनः 
देशों की विशिष्ट और अत्यधिक भिन्न परिस्थितियों के पूर्ण ज्ञान के बिना दी- 
जाती है, मैं सरकारों को यह सलाह दूँगा कि वे ऐसी सलाह देने से दूर ही रहें | 
आर्थिक दृष्टि से ऐसी किसी भी सलाह का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। 

डॉक्टरों और उनके सहायक. कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कुछ सहायता- 
दी जा सकती है, लेकिन यह कार्य भी बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता, विशेषकर- 
इस कारण से क्योंकि सव विकसित देशों में भी स्वयं ऐसे कर्मचारियों की कमी- 
है और भाषा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण ये लोग सम्बन्धित देशों के अपने - 
डॉक्टरों और कर्मचारियों का स्थान मुश्किल से ही ले सकते हैं । 


विकसित देश अनुदान के रूप में गभं-निरोध के उपकरण दे सकते हैं। और इस" 


समय यह कार्य पर्याप्त बड़े पेमाने पर हो भी रहा है। लेकिन ये उपकरण बड़े 
सस्ते हैं और अनेक कम-विकसित देश इन्हें स्वयं वना सकते हैं। इस स्थिति में. 
यदि हम सहायता के सामान के रूप में जीप, डाँक्टरी के औजार आदि दें तो- 
आवश्यक सामान की सूची पूरी हो जाती है | 

विकसित देशों का सच्चा बड़ा योगदान संतति-निरोध के नये उपायों के बारे- 
में अनुसन्धान है, जो चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। हमने यह - 
देखा है कि संयुक्त राज्य अमरीका में यह कार्य सरकार के किसी निर्णय पर 


` पहुंचने से बहुत समय पहले से निजी संस्थाओं की सहायता से चल रहा है। 


विकसित देश अपेक्षाकृत कितना कम योगदान'कर सकते हैं---अनुसन्धान, . 
जनता को प्रवुद्ध बनाकर और कम-विकसित देशों की सरकारों पर दवाव डालकर 
आदि बातों को छोड़कर--इस बात का उल्लेख करने का मेरा यह इरादा नहीं - 
है कि ये देश जो कुछ कर सकते हैं, उन्हें वह भी न करने की चेतावनी दी जाये । 
इसके विपरीत मैं यह जोर देकर कहना चाहता हुँ कि कम-विकसित देश स्वयं - 
कितना अधिक कार्य कर सकते हैं और वे इस कार्य को तेज़ी से तथा दृढता से 
करें यह वात कितनी महत्त्वपूर्ण और तात्कालिक महत्व की है । 

इन्हीं कारणों से मैंने इस विषय पर इस पुस्तक के उस भाग में विचार किया 


है, जिसमें कम-विकसिंत देशों में आमूल परिवतनवादी सुधारों की आवश्यकता पर- 
. विचार हुआ है। 


७. 
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अध्याय : ६ 
शिक्षा 


[. आरम्भिक प्रेक्षण 
क कम विकसित देशो मैं अ اد‎ के अध्ययन का संकल्पना सम्बन्धी 
ढाचा उसी प्रकार तकसगत कठिनाइयों से प्रायः मुक्त होना चाहिए, जिस प्रकार 
आबादी सम्बन्धी तथ्यों का विश्लेषण । दला ای‎ 
कितने लोग साक्षर हैं और कितने बच्चे स्कूल जाते हैं तथा ये बच्चे कितने 
वर्षों के लिए स्कूल जाते हैं, स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से दुविधा-रहित प्रश्न दिखायी 
पड़ते हैं। शिक्षा सम्बन्धी उपलब्ध सुविधाओं--स्कूल की इमारतें, अध्यापन 
सामग्री और उपकरण, अध्यापक आदि--की मात्रा और यहाँ तक कि उनका 
गुणात्मक स्तर उस प्रकार की तकंसंगत आपत्ति को जन्म नहीं देता, जिससे हमारा 
“आश्िक' समस्याओं पर दूसरे महायुद्ध के वाद के दृष्टिकोण द्वारा विचार की 
आलोचना के समय सामना हुआ है । 
इसके बावजूद जव शिक्षा सम्बन्धी आँकडे विकास की कमी और विकास 
सम्बन्धी प्रायः किसी भी अन्य क्षेत्र के आँकड़ों की तरह और भी कम सन्तोषजनक 
हैं, तो इसका स्पष्टीकरण आंशिक रूप से यह है कि स्पष्ट परिभाषाओं को अपनाने 
में आश्चर्यजनक असावधानी बरती गयी है । यद्यपि इन परिभाषाओं का प्रतिपादन 
बहुत कठिन नहीं है। आंशिक रूप से यह भी कहा जा सकता है कि व्यापक प्रक्षणों 
और गणनाओं की बेहद कमी है और प्रायः इनका अभाव ही है। ۱ 
दोनों दृष्टियों से अवसरवादी हितों का सर्वोत्तम हितसाधन होता है, चाहे 
वास्तविक स्थिति छिपी रहे अथवा इसे' ऐसे रूप में प्रकट किया जाये जिससे शिक्षा 
नीति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव न हो । _ 
कम-विकसित देशों में शिक्षा की स्थिति और विकास के बारे में जो साहित्य 
उपलब्ध है, उसमें दो संकल्पनाओं को बुनियादी स्थान दिया जाना है--साक्षरता 
और शिक्षा संस्थाओं में भरती | ۱ 


बड़े कठिन व्यावहारिक कार्य हैं। लेकिन साक्षरता के सम्बन्ध में अधिक सार्थक 0O 


और सही आँकडे प्रस्तुत किये जा सकते हैं।' क्स 
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वर्षो के बीच भारत में 30 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के समस्त आयु-समूहों 
में साक्षरता में प्रकट रूप से प्रभावशाली वृद्धि का उल्लेख कर सकता हूँ । प्रत्येक 
आयु-समूह्‌ में जिस वृद्धि को रेकार्ड किया गया, वह समान थी। पर साक्षरता 
में इस प्रकार की वृद्धि कल्पनातीत है। ۱ 
यदि वयस्क शिक्षा के लिए व्यापक और कार्य-कुशल प्रयास भी किये जाते-- 
जो वस्तुतः नहीं हुए---तो भी, अधिक स्थूलों की व्यवस्था की तरह, कुछ खास 
आयु-समूहों को ही विशेष रूप से प्रभावित करते। यह वात बड़ी स्पष्ट है और 
इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि यह कार्य स्वयं भारत 
में नहीं होता, तो कम-से-कम यूनेस्को को यह कार्य करना चाहिए, जो इन 
आँकड़ों को प्रचारित करता है और इन पर अपनी टिप्पणियाँ देता है। पर यह 
कहना होगा कि भारत के साक्षरता सम्बन्धी आँकड़ों को अन्य अधिकांश कम- 
विकसित देशों के आँकड़ों से कम सही नहीं कहा जा सकता । 
पर साक्षरता सम्बन्धी आँकड़ों का वे अर्थशास्त्री विशेष रूप से व्यापक पैमाने 
पर उल्लेख कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। लेकिन इस 
उल्लेख में इन आँकड़ों की सटीकता के बारे में कुछ नहीं कहा जाता । अनेक वर्षों 
तक यह माना जाना चाहिए कि कम-विकसित देशों में साक्षरता सम्बन्धी आँकड़े 
साक्षरता के वास्तविक प्रसार से कहीं अधिक ऊँची स्थिति को व्यक्त करते 
रहेंगे। लेकिन यूनेस्को के एक लेखक का विपरीत विश्वास है ।* कहीं भी 
अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रो अधिकारियों अथवा व्यक्तिगत अध्येताओं ने किसी 
सीमित क्षेत्र के लिए भी प्रकाशित आँकड़ों की जाँच नहीं की यद्यपि यह जाँच 
करना बहुत आसान होना चाहिए। ' 
कम-विकसित देशों में शिक्षा पर विचार में प्रयुक्त दूसरी प्रमुख संकल्पना 
सत में बच्चों की भरती की है।* सम्बन्धित साहित्य में यह सामान्यतया, 
और सूक्ष्मता से जाँच किये बिना ही मान लिया जाता है कि स्कूलों में 
बच्चों की भर्ती के प्रकाशित आँकड़े पर्याप्त सही हैं और ये आँकडे- जिन्हे कभी- 
कभी कुल आबादी के औसत के रूप में दिया जाता है और जिसमें कम-विकसित 
देशों में आयु के असमान वितरण की उपेक्षा कर दी जाती है--इस वात की माप 
अस्तुत करते हैं कि बच्चे किस सीमा तक स्कूल जाते हैं। किसी कम-विकसित 
देश में शिक्षा की स्थिति के बारे में बहुत अधिक आशावादी निर्णय और हाल में 
शिक्षा की स्थिति में सुधार के बारे में निर्णय विद्यार्थियों की भरती के आँकड़ों पर 
आधारित होते हैं। 
स्कूलों में विद्याथियों की भरती के आँकड़े कितने अविश्वसनीय हो सकते हैं, 
इस बात को एक ओर उदाहरण से समझाया जा सकता है: पाकिस्तान की 
۱96[ की जनगणना के अनुसार 5 से 9 वर्ष की उम्र के !5 प्रतिशत से भी कम 
बच्चे स्कूल जाते थे, जबकि भरती के आँकंड़ों के अनुसार एक ज़रा से भिन्न उम्र- 
वर्ग 6 FIO के उम्र-वर्ग में 30 प्रतिशत बच्चे लामो में जाते थे । इस 
सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि पाकिस्तान में माध्यमिक स्कलो से सम्बद्ध प्राइमरी 
कक्षाओं के विद्यार्थी प्राइमरी स्कूलों की भरती के अ डॉ में शामिल नहीं किये 
जाते, जबकि इनकी संख्या माध्यमिक स्कूलों के सब विद्यार्थियों के 20 प्रतिशत 
से अधिक होती है |° ۱ 
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सम्भवतः आँकड़ों सम्बन्धी यह खामी विशेष रूप से पाकिस्तान में Et द्‌ 
है, जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि और आधिक स्तर 
दृष्टियों से सबसे नीचे है।* एक जाँच से पता चला है कि अक्सर भर्ती के 
आंकड़ों में स्कूल के वास्तविक कायं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है। यदि 
इसका यह अर्थ समझा जाये कि जिन आँकड़ों का उल्लेख होता है, सचमुच उतने 
बच्चे वास्तव में स्कूल जाते हैं, तो यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। 
यह बात प्राइमरी स्कूलों और इससे भी अधिक लड़कों के स्कूलों की तुलना 
में लड़कियों के स्कूलों के वारे में दिखायी पड़ती है । अब क्योंकि स्कूलों में भर्ती 
के आँकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की यह प्रवृत्ति अत्यधिक गरीब देशों में 
सर्वाधिक दिखायी पड़ती है और इन देशों में शिक्षा की सबसे कम सन्तोषजनक 
व्यवस्था है, जेसे पाकिस्तान और भारत में, प्रकाशित आँकड़े इस क्षेत्र के अत्यधिक 
गरीब और कम गरीब देशों के बीच वर्तमान अन्तर को कम करके दर्शाने की 
ज दिखाते हैं । यही बात इन देशों के भीतर विभिन्न अवकलों के बारे में भी 
सही है। 
दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि स्कूलों में लड़कियों, गाँवों में बच्चों 
ओर साधारणतया अधिक गरीब ज़िलों और देशों में बच्चों के स्कूल जाने की 
दर उस समय बहुत बढ़ी-चढ़ी दिखायी जाती है, जब تن‎ में भर्ती को संख्या के 
आधार पर इसकी गणना की जाये। यदि हम रि वर्गों के आधार पर 
जानकारी एकत्र करते तो यह निश्चय ही स्पष्ट हो जाता कि गरीव परिवारों के 
बच्चों की संख्या कम रहती है और यह बात भी स्पष्ट हो जाती कि इस कम 
संख्या को अधिक वढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है। 
एशियन ड्रामा में मैंने इस महत्त्वपूर्ण पहलू के वारे में अपने अनुमान लगाये 
हैं: स्कूल की शिक्षा के किसी विशेष चरण के अन्त में स्कूलों में हाजिरी और 
विद्याथियों के निरन्तर स्कूल आने की स्थिति। भर्ती न 2 आँकडो का उपयोग 
करते हुए, मैंने उस व्यापक जानकारी पर अपने अनुमानो को आधारित किया, 
जो मुझे इन देशों में सरकारी और गैर-सरकारी लोगों से बातचीत के दोरान 
हा सिल हुई। ये अनुमान, वस्तुतः, अत्यधिक अनिश्चित हैं। लेकिन सम्भवतः 3 
भर्ती के आँकड़ों पर आधारित संख्याओं से बेहतर हैं। इनसे वास्तविक समस्याओं 
की ओर ध्यान आकर्षित होता त इस प्रकार ये सरकारी आँकड़ों में सुधार 
एक चुनौती प्रस्तुत करते & | 
2 न राय में कम-विकसित देशों में शिक्षा-प्रणाली में दुरगामी सुधार करना 
विवेकपूर्ण और तर्क संगत आयोजन के लिए एक बडी शर्त है और इस कार्य के 
लिए बहुत अधिक बेहतर आंकड़ों की आवश्यकता है, जिनसे دننز‎ i प्रश्नों के 
बारे में सही जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, इस कार्य को जनगणना 
संम्बन्धी अध्ययनों से कहीं अधिक ऊँची प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यही 
कारण है कि मैंने इस अध्याय का समारम्भ शिक्षा सम्बन्धी आँकडो पर विचार 


से किया 


Si 


है। RS oS 
शिक्षा, विकास के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इस बात को सिसा हट... 
शास्त्री और इतिहासकार सदा से समझते रहे हुँ । प्राचीन लेखकों के र [ही | ۳ 
अर्थशास्त्री भी इस महत्त्व को समझते आ रहे हैं।' लेकिन दूसरे महायुद्ध के वाद | 
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के पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण - के अनुसार अर्थशास्त्रियों ने इस बात को उस समय 
अधिकांशत: भुला दिया, जब. उन्होंने कम-विकसित देशों की विकास की समस्याओं 
का अध्ययन शुरू किया | यह दृष्टिकोणों, संस्थाओं और रहन-सहन के अत्यधिक 
नीचे स्तर के उत्पादकता पर प्रभाव जेसी बातों के प्रति चिन्ता न दिखाने के 
सामान्य परिणाम के फलस्वरूप हुआ ।' रहन-सहन के निचले स्तर से शिक्षा 
सम्बन्धी सुविधाएँ भी सम्बद्ध हैं | 

हाल के वर्षो में अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने विकास प्रक्रिया में शिक्षा के 
महत्त्व का पुनर्अनुसन्धान किया है। यह अपने-आपमें एक प्रशंसनीय कार्य है। . 

जैसाकि मैंने अध्याय-] में कहा है कि इस स्थिति में उन लोगों ने अपने सतही 
विकास नमूनों में पूँजी निवेश की संकल्पना को केवल कुछ और व्यापक वनाया 
ओर इसमें भौतिक निवेश के साथ-साथ 'मनुष्य के लिए निवेश” को भी शामिल 
कर लिया और मनुष्य को भलाई के लिए निवेश को शिक्षा का ही दूसरा स्वरूप 
मान लिया गया । पर इसका यह परिणाम निकला कि. इस स्थिति में इसे एक 
ऐसा वित्तीय खर्चे समझ लिया गया, जिससे वित्तीय लाभ की अपेक्षा की गयी ।१ 

समस्या कुछ विरोधाभासपूर्ण है, यद्यपि कम-विकसित देशों में अधिकांश 
वास्तविक आयोजन, और अधिकांश आर्थिक साहित्य इस विचार पर ही आधारित 
चला आ रहा है कि भौतिक निवेश के माध्यम से ही विकास किया जा सकता है। 
पर आज ऐसे अर्थशास्त्रियों को संख्या में वृद्धि हो रही है जो इस मत की निन्दा 
करते हैँ और कम-विकसित देशों में विकास को. बुनियादी तौर पर एक शिक्षा 
प्रक्रिया मानते हँ ۱ लेकिन इसके बाद ۴ इस प्रक्रिया को वित्तीय मुद्रा 
सम्बन्धी आयोजन की बेड़ियों में कसकर महायुद्ध के बाद के पूर्वाग्रहग्रस्त 
दृष्टिकोण के अनुरूप आचरण करने लगते हैं, जिसकी अपर्याप्तता को अध्याय-! 
मे स्पष्ट किया गया है। e, 

कुछ अत्यधिक विकसित देशों में शिक्षा पर हुए व्यय के वित्तीयःलाभ को 
मापने में इस दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है--और यह तरीका भी सन्देह से 
ऊपर नहीं है।” किसी भी कम-विकसित देश में उपलब्ध आँकड़े इस रूप में मौजूद 
नहीं हैं कि इस प्रकार की किसी भी गणना का प्रयास किया जा सके । 
; ` „ अत्यधिक विकसित देशों में जो अध्ययन हुए, उन्हीं को उदाहरण मानकर इस 
“सिद्धान्त को कम-विकसित देशों पर भी लागू करने का प्रयास किया गया, यद्यपि 
इन देशों की परिस्थितियाँ हर दुष्टि से बेहद भिन्न हैं । अक्सर यह भी जोर देकर 
कहा जाता है कि इस दृष्टिकोण में जो विचार निहित है वह कम-विंकसित देशों 
के लिए और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। मात्रा के आधार पर निर्धारण की किसी 


भी सम्भावना के बिना दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण का यह नवीनतम रूप . 


इस प्रकार केवल एक साधारण और अनियत अ क्ति भर रहा है और यह 
फतवा विकास के लिए शिक्षा के अतिरिक्त महत्त्व के बारे में दिया गया है । अनेक 
उचित कारणों से इस दृष्टिकोण का किसी भी वास्तविक अनुसन्धान में उपयोग 
नहीं किया TT | 


यद्यपि इस प्रकार यह हाल का दृष्टिकोण अस्पष्ट सामान्य बातों के क्षेत्र तक 


ही सीमित रहा, पर इससे कुछ ऐसी अनावश्यक मान्यताएँ स्पष्ट हुईं जिनका 


स्वरूप अनुसन्धान में अवसरवादिता का समावेश करता है । इस प्रकार शिक्षाको | | 
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एक समरूप परिमाण मान लिया जाता है, जिसको वित्तीय व्यय के सन्दर्भ में 
लागत की दृष्टि से मापा जा सकता है । लेकिन, जैसाकि एशियन ड्रामा में बड़े 
विस्तार से दर्शाया गया है, और इस बात का नीचे भी उल्लेख किया गया है, शिक्षा 
में जिन प्रमुख सुधारों की आवश्यकता है उनका स्वरूप गुणात्मक है | 

सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा सम्बन्धी इन सुधारों का सम्बन्ध शिक्षा 
की मात्रा से नहीं है और वित्तीय व्यय के रूप में इसे मापने का तो प्रश्न ही नहीं 
उठता। आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्‍न जिलों; सामाजिक वर्मो और 
लड़के-लड़कियों में शिक्षा का उचित प्रसार होना चाहिए। इस सम्बन्ध में भी 
सुधार होने चाहिए कि क्या पढ़ाया जाता है, इस पढाई का क्या उद्देश्य है, इसकी 
क्या भावना है और इसका क्या प्रभाव होगा। उदाहरण के लिए, इस सम्बन्ध में 
शारीरिक श्रम करने की तत्परता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश 
इन देशों में अधिकांश शिक्षा अब स्पष्ट रूप से कुशिक्षा बन गयी है और इससे 
विकास के मार्ग में निश्चित बाधा पड़ेगी। 

अधिक सामान्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि पूंजी और उत्पादन के 
फारमूले की तरह मनुष्य में निवेश नमुना यह दर्शाता है कि वर्तमान दृष्टिकोण 
और संस्थाएँ तथा शिक्षा की सुविधाओं के अलावा रहन-सहन के स्तर से 
सम्बन्धित अन्य विषय इस समस्या के लिए कोई महत्त्व नहीं रखते और शिक्षा की 
- समस्या के अध्ययन में अन्य समस्त नीति सम्बन्धी उपायों को भुलाया जा 
सकता है ۳ e 

अब, क्योंकि ये मान्यताएँ तकं की दृष्टि से असंगत और ین‎ की दृष्टि से 
अपर्याप्त हैं, अतः पूँजी और उत्पादन का यह विस्तारित नमुना यथार्थवादी और 
तकंसंगत अनुसन्धान के मार्ग में वाधा डालता है यद्यपि यह सुत्न अनुभवजन्य 
ज्ञान से पूरी, तरह वंचित है, विशेषकर उत्पादन की दृष्टि से, पर यह पुरी 
तरह से दूसरे 3 द्ध के बाद के दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य करता है 
अध्याय-! में जिन अनेक अवसरवादी पूर्वाग्रहों के समूह का उल्लेख किया गया है, 
उनका नमुना प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि यह कम-विकसित और विकसित 
दोनों प्रकार के देशों. में इतना अधिक लोकप्रिय बन गया है | ९ 
2.. विरासत 

आथिक समस्याओं के बारे में मैंने जो गहन अध्ययन किया है, उसका 
सम्वन्ध कम-विकसित संसार के उस विशाल भाग से है, जिसे मैंने दक्षिण एशिया' 
के नाम से पुकारा है । इस अध्ययन के परिणामों को पर्याप्त विस्तार से एशियन 
ड्रामा के अध्याय-29 और 3-323 में दिया गया है ۳۲ _ आगामी पृष्ठों में. इन 
समस्याओं का जो संक्षिप्त विवेचन हुआ है, वह भी इसी क्षेत्र के देशों पर केन्द्रित 
रहेगा और केवल इस अध्याय के अन्त में अन्य क्षेत्रों के कम-विकसित देशों के बारे 
में संक्षिप्त टिप्पणी की जायेगी | | ۱ पी 7 

उपनिवेशी युग की समाप्ति के समय तक जनसामान्य का किसी भी 
औपचारिक या विधिवत्‌ शिक्षा से प्रायः कोई सम्पर्क Bs हुआ TT U यह बात 








इस क्षेत्र के विशालतम देशों, भारत, पाकिस्तान और a लागू यु होती _ र ता 3 
है। इन देशों ने साक्षरता की बहुत नीची दर के साथ आज़ादी के युग मे प्रवेश | 
किया | सम्भवतः उस समय वयस्क आबादी का पांचवें से भी. कम हिस्सा; 
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साक्षर था। ۱ 

फिलीपाइन में विभिन्न कंथोलिक .सम्प्रदायों के स्पेनी पादरियों और सन्तों 
ने नागरिक अधिकारियों के साथ घनिष्ठ सहयोग: से प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में 
शताब्दियों से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी और उच्च शिक्षा का भी प्रसार 
किया ।” संयुक्त राज्य अमरीका ने भी फिलीपाइन द्वीपों में एक उपनिवेशी सत्ता 
के रूप में अपने थोड़े से शासनकाल में अंग्रेजों, डचों और फ्रांसीसियों के विपरीत 
जन-सामान्य की शिक्षा के ऊपर वहुत अधिक ज़ोर दिया | 

श्रीलंका और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों ने अपेक्षाकृत कुछ अधिक ऊंची 
साक्षरता दर . के साथ स्वतन्त्रता के युग में पदार्पण किया और इसका कारण 
आंशिक रूप से ईसाई पादरियों की गतिविधियाँ था । यहाँ पादरियों ने देशी 
भाषाओं का उपयोग किया था । यद्यपि श्रीलंका में बौद्ध मठों में उल के 
संचालन की परम्परा ने शिक्षा के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी । बर्मा और 
थाईलेंड में बौद्ध मठों में शिक्षा की व्यवस्था के कारण ही इन देशों में साक्षरता का 
ऊँचा स्तर कायम हो सका। 

ऊपर जिन विविधताओ का उल्लेख किया गया है, उनके अलावा इन नये 
राष्ट्रों के समक्ष सर्वाधिक कठोर समस्या यही थी कि उपनिवेशी शासन से मुक्ति 
के समय जनसामान्य को स्वयं अपनी आवादियों के बारे में जानकारी नहीं थी | 
विभिन्‍न सीमाओं तक सब उपनिवेशी शक्तियों ने अपने शासित क्षेत्रों में शिक्षा के 
प्रसार में कुछ-न-कुछ महत्त्वपूर्ण योगदान किया । लेकिन उनकी प्रमुख दिलचस्पी 
का विषय -फिलीपाइन में अमरीकियों को छोड़कर--लोगों को ऐसी शिक्षा देना 
नहीं था, जो उनके विकास में सहायक हो सके । उनका लक्ष्य कलको, हर प्रकार के 
छोटे अफसरों और, विशेषकर ब्रिटिश उपनिवेशों में उच्च प्रशासनिक अधिकारियों 
ओर कुछ सीमा तक विभिन्न पेशों के लोगों को. भी प्रशिक्षण देना था ।“ 


इस कार्य के लिए माध्यमिक, स्कूल (जिनके साथ. सामान्यतया प्राथमिक - 


स्कूल भी सम्बद्ध रहते थे) और माध्यमिक से आगे की शिक्षा देने वाले 
स्कूल चालू किये गये । यह बात जोर देकर कहना महत्त्वपूर्ण होगा कि इन 
उपनिवेशों के उच्च वर्गों ने उपनिवेशी शक्तियों के अपने हित साधन के इस 
रुझान के साथ पुरा सहयोग किया । इन उच्च वर्गों के लोग अपने स्वामियों 
की सेवा कर अधिकतम लाभ उठाने के लिए बड़े व्यग्न थे । 

उच्च वर्ग के बच्चों की शिक्षा के ये स्कूल नियमित रूप से 'साहित्यिक' 
अथवा 'शास्त्रीय' किस्म के स्कूल थे। और इस क्षेत्र में इन स्कूलों के लिए 
"सामान्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उस जमाने में उपनिवेशी शक्तियों 
के स्वयं अपने देशों में जिस प्रकार के स्कूल थे, ये स्कूल उससे.भी कहीं अधिक 
साहित्यिक थे। विज्ञान की ओर नाममात्र का ध्यान दिया गया और तकनीकी 
ब्रिषयों पर तो इतना भी ध्यान नहीं दिया गया। जब आगे चलकर चिकित्सा 
और इंजीनियरी के स्कूल शुरू हुए और अन्य प्रशिक्षण संस्थान खोले गये तो ये 
भी 'शास्त्रीय' स्वरूप से मामूली से ही भिन्न थे । ۱ 

विद्यार्थी सामान्यतया यह आशा करते थे--और उनसे यह आशा की भी 
जाती थी - कि वे दफ्तरों में मेज़-कुर्सी पर बैठकर काम करेंगे और मेहनत- 


. सज़दूरी'के काम में अपने हाथ गन्दे नहीं करेंगे। यह प्रवृत्ति और समस्त स्कूलों | | 
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को साहित्यिक और शास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने की स्पष्ट नीति भी उपनिवेशी 
शक्तियों के अपने शासित प्रदेशों में उद्योग-धन्धे शुरू करने को प्रोत्साहन न देने 
की नीति के अनुरूप ही थी ° 
इसके अलावा यह उल्लेखनीय है कि माध्यमिक और माध्यमिकोत्तर शिक्षा 
की यह दिशा उपनिवेशकाल से पहले की सांस्कृतिक स्वाँग करने की प्रवृत्तियों 
और इन उपनिवेशों के उच्च वर्ग के लोगों के शारीरिक श्रम करने के विरुद्ध 
गहरे पूर्वाग्रह से, जो आज भी मौजूद है, मेल खाती थी । विद्यार्थियों को अध्यापकों 
के भाषण सुनना, पुस्तक पढ़ना और उन्हें कण्ठ करना ही सिखाया जाता था 
और उन्हें किसी भी प्रकार आलोचनात्मक दृष्टि अपनाने और स्कूल से बाहर 
अपनी पढ़ायी-लिखायी जारी रखने तथा अपना शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने का 
कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। ये बातें उपनिवेशी E पहले की प्रवृत्तियों 
से विरासत में मिली थीं और उपनिवेशी प्रभाव ने उस स्थिति को जारी रखा | 
. साधारणतया यह कहा जा सकता है कि जनसामान्य की शिक्षा की उपेक्षा 
कर शिक्षित उच्च वर्ग का निर्माण करके उपनिवेशी सरकारों ने निहित स्वार्थी 
वाले प्रभावशाली उच्च वर्ग और जनसामान्य के वीच की अलंघ्य खाई को 
और अधिक गहरा बनाने तथा उसे कायम रखने में सहायता दी | आनुवंशिक 
सामन्ती परिवारों और उच्च वर्ग के लोगों ने ही सामान्यतया अपने बच्चों को 
माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने भेजा | 
यह तथ्य कि उच्च वर्ग अपने कार्यं और अपने सामाजिक जीवन में जिस 
भाषा का प्रयोग करता था वह विदेशी थी, अतः वर्गों का अलगाव निरन्तर 
बढ़ता गया । इस सम्बन्ध में फिलीपाइन का र विशेष रूप से उल्लेख किया जा 
सकता है, जहाँ उपनिवेशी शक्तियों ने--पहले स्पेन और आगे चलकर अमरीका 
विदेशी भाषा को समस्त जनता की भाषा बनाने का प्रयास किया | 
अध्याय-3 में मैंने उस प्रक्रिया की चर्चा की है, जिसके द्वारा उपनिवेशी 
शक्ति प्रायः स्वचालित ढंग से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से समर्थन की अपेक्षा 
करती थी और इस समर्थन को प्राप्त करने के लिए वह नये विशेषाधिकारों 
तक की सृष्टि करती थी । वस्तुतः उपनिवेशी शक्तियों के दृष्टिकोण से, शिक्षा 
प्रणाली की ग्राह्यता का एकमात्र पेमाना 'उपयोगिता' थी। यह उच्च वर्गों की 
दृष्टि से भी 'उपयोगी' थी, क्योंकि ये उच्च वर्ग इस प्रकार उपलब्ध लाभ का 
फायदा उठा सकते थे । ۱ 
यहाँ एक और बात जोइनी आवश्यक है। उपनिवेशी युग में स्कूलों की 
समस्त प्रणाली कॉलेजों से प्रभावित थी। जिनमें सामान्य, और गर-पेशेवर तीसरे 
स्तर की शिक्षा दी जाती थी, जो सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आवश्यक 
होती थी |” यह जनसामान्य की शिक्षा में दिलचस्पी न रखने का एक पहलू 
था। ۱ 
परीक्षा पास करने और समाज में अपना महत्त्व बढ़ाने को ही महत्त्व दिया 
जाता था और जीवनयापन तथा कार्य के लिए व्यावहारिक 
उपेक्षा की जाती थी। सबसे अधिक यह भावना उच्च शिक्षा as में पढ़ायी 
- और अध्यापन में व्याप्त यी । लेकिन यह भावना माध्यमिक स्कूलों में भी संक्रमित 
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कि वे कॉलेज में भर्ती की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायें। इसी प्रकार प्राइमरी: 
स्कूलों में भी इसी आवश्यकता पर जोर दिया जाता था कि विद्यारथियों को 
माध्यमिक स्कूलों में भर्ती के लिए तैयार किया जाये । यही कारण है कि शिक्षा 
हर स्तर पर.'साधारण', 'साहित्यिक्र और 'शास्त्रीय' ही वनी रही। यह बात 
ब्रिटेन के उपनिवेशों की स्कूल प्रणाली पर विशेष रूप से लागू होती है, लेकिन 
हालँण्ड और फ्रांस के उपनिवेशों में भी इसकी कमी' नहीं थी ओर यही वात 
थाईलेंड पर भी लागू होती है। 

इसके परिणामस्वरूप शिक्षा ने हर स्तर पर जो ET धारण किया, वह 
स्वाधीनता के युग में भी अधिक नहीं बदला है और भारत, पाकिस्तान तथा 
श्रीलंका में भी इसमें ا‎ परिवर्तन हुआ है। जैसाकि भारत की एक 
माध्यमिक शिक्षा समिति ने स्पष्टीकरण दिया : 

' “एक ओर विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अत्यधिक प्रभावशाली प्रभाव 
और दूसरी ओर सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के वर्तमान तरीकों का केवल 
माध्यमिक शिक्षा के स्वस्थ विकास पर ही बुरा प्रभाव नहीं पंडा, बल्कि देश में 
समस्त शिक्षा के ऊपर वुरा प्रभाव पड़ा ।” ۱ 


इस समिति ने कहा कि भारत की शिक्षा-प्रणाली “परीक्षाग्रस्त है और : 


परीक्षा का मृतभार (सर्वोच्च स्तर पर और समस्त स्कूल प्रणाली में भी) अध्यापकों 
की पहल करने को क्षमता पर अंकुश लगाता है, पाठ्यक्रम को घिसा-पिटा बना 
डालता है, अध्यापन के यान्त्रिक और प्रभावहीन तरीकों को प्रोत्साहन देता है, 
प्रयोग करने की समस्त भावना क़ो निरुत्साहित करता है और शिक्षा में ग़लत 
अथवा महत्त्वहीन बातों पर ज़ोर देता है।” इस समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हुए 0 


वर्षे का समय बीत गया है और इस अवधि में कोई बड़ा परिवर्तन दिखायी नहीं 


पड़ा | ۱ ۱ 

इस प्रकार अनेक तरीकों से शिक्षा का नीचा स्तर शिक्षा-प्रणाली से 
सम्बन्धित है लेकिन, स्वयं शिक्षा-प्रणाली शिक्षा के विरासत में प्राप्त वर्गेस्वरूप 
से सम्बन्धित है । विद्यार्थी और माता-पिता, तथा प्रशासको और अध्यापकों ने 
भी सब स्तरों पर पाठ्यक्रम में प्रस्तावित परिवतेनों का विरोध किया है। और 
विशेषकर उन प्रस्तावों का विरोध किया है, जिनमें माध्यमिक और कॉलेज़ के 
स्तरों पर तकनीकी और ی‎ ख प्रशिक्षण पर जोर दिया ۱ 

शिक्षा के लिए प्रभावशाली माँग 'शिक्षित' और अपनी आवाज़ उठाने में 
सक्षम उच्च वर्ग से ही उठती है और इसी वर्ग के हाथ में स्थानीय, प्रान्तीय और 
राष्ट्रीय सरकारों में अधिकांश राजनीतिक सत्ता है। 'परीक्षा का पागलपनं' 
केवल छोटे स्कूलों पर कॉलेजों के अनावश्यक प्रभाव को ही प्रतिबिम्बित नहीं 


करता, बल्कि प्राथमिक रूप से एक असमानतावादी और आज भी अधिकांशतया' 


गतिहीन समाज में अपनी हैसियत की चिन्ता प्रकट करता है। 


, _ ` दक्षिणं एशिया में जहाँ कहीं अच्छा स्वतन्त्रता आन्दोलन चला वहाँ शिक्षा ۱ 
_ सें युधार' को स्वतन्त्रता आन्दोलन कार्यक्रम में ऊंचा स्थान दिया गया FTE | 
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में उपनिवेशी युग के अन्तिम दशकों में शिक्षा में ऐसे सुधार की दिशा में प्रयत्न 
शुरू हुए, जब IT ने प्रान्तीय स्वशासन की पर्याप्त छूट दी । यह छूट शिक्षा के 
क्षेत्र में विशेष रूप से दी गयी | 
स्वाधीनता की प्राप्ति पर श्री नेहरू ने और अन्य देशों के नेताओं ने इस वात 
पर जोर दिया कि समस्त शिक्षा-प्रणाली को 'क्रान्तिकारी रूप से बदल डालना 
चाहिए ° लेकिन वस्तुतः यह कार्य भारत अथवा दक्षिण एशिया के अन्य किसी 
देश में नहीं हुआ ۱ बस, श्रीलंका में कुछ सीमा तक यह काम हुआ। उपनिवेशी 
युग से जिस रूप में शिक्षा-प्रणाली विरासत में मिली थी, उसमें प्रमुख सुधार 
करने का कार्य आज भी अधिकांशतया अधूरा पड़ा है | 
भारत के एक प्रमुख अर्थशास्त्री, जे० पी० नायक ने, जो आगे चलकर शिक्षा 
आयोग के सदस्य-सचिव बने, 965 में इन शब्दों में यह विचार व्यक्त किया : 
“पिछले [6 वर्षों में (भारत में) जो कुछ हुआ है, वह पहले की प्रणाली का 
विस्तार भर है और शिक्षा की विषयवस्तु और शैली में कुछ मामूली से ही परि- 
वतन किये गये ê I ۱ ۱ 
वस्तुतः इसका स्पष्टीकरण यह है कि स्वाधीनता ने लोगों अथवा उनके समाज 
में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया । शिक्षा व्यवस्था कहीं अधिक विशाल 
संस्थागत प्रणाली का एक अंग है, जिसमें सामाजिक और आथिक वर्गीकरण, 
सम्पत्ति का वितरण और सत्ता का संगठन शामिल है । शिक्षा-प्रणाली में क्रान्ति 
का यह अभिप्राय होगा कि इन देशों में एक सामाजिक ओर आशिक क्रान्ति भी 
हो और अक्सर ग़लत ढंग से यह कहा जाता है कि ये देश इस क्रान्ति से गुज़र 
रहे हैं (अध्याय-3) | 
वस्तुतः स्कूल प्रणाली के बाहरी ढाँचे तक को उसी प्रकार Ft रखा गया 
है । कॉलेजों की परीक्षा प्रणाली के माध्यम से हर स्तर पर शिक्षा के निरन्तर 
प्रभावित रहने के कारण, विद्याथियों को सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती करने के 
प्रभाव का उल्लेख किया जा चुका है | ; 
उपनिवेशीयुग की विरासत के एक अंग के रूप में हर स्तर पर अनेक स्कूल, 
जिनमें कॉलेज़ भी शामिल हैं, निजी प्रबन्ध के अधीन काम करते हैं, यद्यपि इन्हें 
अधिकांश सहायता सार्वजनिक कोष से मिलती है।* इसके परिणामस्वरूप निंद- 
शन,.निरीक्षण और नियन्त्रण की गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न होती हूँ और इनसे 
स्कूल प्रणाली के सुधारों के मार्ग में सामान्यतया बाधा पड़ती है। याव 
श्रीलंका को छोड़कर दक्षिण एशिया के किसी भी देश में इन समस्याओं कों 
सुलझाया नहीं जा सका है। श्रीलंका ने लगभग 0 साल पहले केवल त क 
गिने-चुने निजी स्कूलों को छोड़कर, जिन्होंने राज्य से कोई भी सहायता ने का 
निश्चय किया, अन्य सब स्कूलों के मध्य समन्वय स्थापित करने का निर्णय किया । 
इसका उद्देश्य 3038 دی‎ | का अधिक न्यायोचित वितरण करने और द्वीप 
के समस्त भागों के वच्चों को शिक्षा की समान सुविधाएँ उपलब्ध कराने की 
गारण्टी देना था । . ۱ कार्रवाई 
जब भारत में केरल की प्रथम सम्मिलित सरकार ने इसी بیط‎ कारवाई 
करने के लिए कानून बनाने के लिए कदम उठाया तो उसे उग्र-प्रदशंनो का सामना 


करना पड़ा और आगे चलकर नयी दिल्ली की केन्द्रीय सरकार नेसरकारकी | 





۱0 ۱ विश्व निर्धनता की चुनौती 


अपदस्थ कर दिया और राष्ट्रपति का शासन लागु कर दिया । केरल सरकार ने 
अपनी कारेवाई में योजना आयोग की उन सामान्य सिफारिशों पर TOT की 
थी, जिनका उल्लेख दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, लेकिन यह बात 
केरल की कम्युनिस्ट सरकार के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुई । इस वात से भी 
सहायक नहीं वन पाती कि समस्त विकसित देशों में स्कूल प्रणाली के ऊपर राज्य 
सत्ता का यह प्रभाव कायम है। और अनेक देशों में तो एक शताब्दी या इससे भी 
अधिक समय से यह स्थिति है। 

उपनिवेशी काल की एक और विरासत सार्वजनिक और निजी, दोनों प्रकार 
के स्कूलों में विद्याथियों से ली जाने वाली फीस है।” यहाँ भी श्रीलंका को स्थिति 
भिन्न है। इसने समस्त स्कूलों में, जिनमें उच्च शिक्षा संस्थाएं अर्थात्‌ कॉलेज़ भी 
शामिल हैं, निःशुल्क शिक्षा का सिद्धान्त स्वीकार किया है। यह सिद्धान्त केवल 
उन गिने-चुने निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता, जिन्होंने सरकार से कोई भी 
सहायता न लेने का निश्चय किया है । अधिक सामान्य दृष्टि से यह कहा जा 
सकता है कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों में भी प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क होती 
जा रही है; क्योंकि ये स्कूल सार्वजनिक हैं | 

ये बातें और उपनिवेशी युग से विरासत में प्राप्त स्कूल प्रणाली को सामान्य- 
तया बड़ी निष्ठा से उसी रूप में बनाये रखने का प्रयास, सस्थागैत ढाँचे के रूप में 
इसकी अत्यंन्त निष्क्रियता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस प्रणाली में प्रशासकों, 
अध्यापकों, विद्यार्थियों और सबसे अधिक शक्तिशाली उच्च वर्ग के परिवारों के 
शक्तिशाली स्वार्थ निहित हैं, जो यह नहीं चाहते कि किसी भी रूप में उनकी 
प्रभावशाली स्थिति पर आँच आये, जिसे उपनिवेशी युग से विरासत में मिली 
इस शिक्षा-प्रणाली से अत्यन्त सहारा मिलता है | 

पर एक विचार ऐस! है, जिसे प्रकट रूप से बड़े संकल्प के साथ निरन्तर 
अभिव्यक्त किया जाता है और प्रायः कभी भी इसका विरोध नहीं होता: 
लोकप्रिय शिक्षा का विस्तार और निरक्षरता की समाप्ति | 


सन्‌ 960 से आरम्भ दशक के आरम्भिक वर्षों के आँकड़ों के अनुसार . 


यही आँकड़े अधुनातन हैं--दक्षिण एशिया में साक्षरता की दर” अनेक देशों के 
आथिक स्तरों के साथ-साथ कम और ज्यादा होती जाती है ।२ इस क्षेत्र के सबसे 
गरीव देश पाकिस्तान में ।5 वषं से अधिक उम्र के केवल तिहाई पुरुष और केवल 
6 प्रतिशत स्त्तियाँ ही साक्षर थीं; अथवा इनके साक्षर होने का दावा किया 
गया । भारत के लिए ये आँकड़े क्रमशः 40 और 3 और इन्दोनेशिया के लिए 
लगभग 60 और 30 हैं । बर्मा के सम्बन्ध में ये आँकड़े, जो सम्भवतः सबसे कम 
सही होगे, लगभग 80 और ۱ 

ऊपर के आथिक स्तरों में श्रीलंका 80 और 60 से ऊपर पहुँच गया है और 
मलाया“ भी अधिक पीछे नहीं होना चाहिए। यद्यपि उपलब्ध आँकड़े 06 
आरम्भ दशक के अन्तिम वर्षो के ही हैं। मध्यम आथिक स्तर के रूप में थाईलेण्ड 
से 80 और 60 के आँकड़े प्राप्त हुए और फिलीपाइन में स्त्री और पुरुषों, दोनों के 
लिए 70 का आँकडा दिया गया। अधिक गरीब देशों ने, लेकिन सदा सबसे अधिक 
गरीब देशों ने नहीं, (और बर्मा ने भी) गाँवों की आबादी के लिए पर्याप्त नीची 
संख्याएं दिखायी और शहरी इलाकों के लिए इनसे अधिक ऊंचे आँकड़े दिये 
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गये । 

मैंने साक्षरता सम्बन्धी ये आँकड़े, जिन्हें अधिकांशतया जनगणना की रिपोर्टा 
से लिया गया है, इसलिए उद्धृत किये हैं क्योंकि इनसे दक्षिण एशिया के विभिन्न 
देशों के स्तरों का मोटे तौर पर आभास मिल सकता है। यद्यपि बर्मा और 
सम्भवतः थाईलैण्ड को भी बहुत ऊँचा दर्शाया गया है। अधिक सामान्य दृष्टि से, 
जैसाकि म उल्लेख कर चुका हूँ, इन आँकड़ों के सही होने के वारे में ही अधिकतम 
सन्देह नहीं है, बल्कि इन आँकड़ों के अर्थ के बारे में भी. इसी प्रकार सन्देह बना 
,हुआ है। अधिकांश मामलों में ये साक्षरता के स्तर को बढ़ा-चढ़ाकर दशति हैं 
और यदि इस शब्द कें साथ “उपयोगी साक्षरता' के विचार को जोड़ दिया जाये 
तो यह और भी अधिक बढ़े-चढ़े दिखायी पड़ने लगते हैं, क्योंकि उपयोगी साक्षरता 
के अर्थ के अनुसार साक्षर व्यक्ति में अपने जीवन और कार्ये में अपनी साक्षरता का 
किसी-न-किसी सीमा तक उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए | साक्षरता 
की समस्त परिभाषाएँ पढ़ने और लिखने की क्षमता के रूप में ही दी जाती हूँ । पर 
यह स्पष्ट है कि गणना करने की क्षमता जीवन की अधिकांश परिस्थितियों में 
केवल इतनी ही नहीं, बल्कि अधिक महत्त्वपूर्ण और आवश्यक होती है। 

भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में निरक्षरता को समाप्त करने को प्रमुख 
स्थान दिया गया था । स्वतन्त्रता के बाद भी इस आदर्श को निरन्तर सामने . 
रखा गया है । दक्षिण एशिया के अन्य समस्त देशों ने अनेक क्षेत्रीय सम्मेलनों में. 

इसी लक्ष्य को पूरा करने के पक्ष में अपने विचार प्रकट' किये हूँ "१ 

` देशकी समस्त आबादी को यथाशीघ्र साक्षर बनाने के लक्ष्य को सर्वोच्च महत्त्व 
देना, उपनिवेशी युग की विशिष्ट लोगों की विचारधारा से अत्यन्त प्रमुख रूप से 
भिन्त विचार है। यह विचार आधुनिकीकरण के आदर्शों से मेल खाता हैं, 
जिन्हें मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं के रूप में अध्याय- में वर्णित कारणों से अंगीकार 
किया गया है ।*' 

समस्त व्यवसायों में, जिनमें कृषि भी शामिल है, उच्च कुशलता प्राप्त करने 
के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सरकार जित अनेक 
प्रकार के स्थानीय और कार्य सम्बन्धी सहयोगों को चालू करने का प्रयास कर 
रही है, उन्हें अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए भी साक्षरता की आवश्यकता है। 
वस्तुतः, यह समस्त मानव सम्बन्धो में अधिक तकंसंगत दृष्टिकोण प्राप्त करने 
और अपनाने के लिए ज़रूरी है। 

यह सच है कि किसी भी देश के लिए केवल 'यन्त्रवत्‌ साक्षरता का प्रायः 
कोई महत्त्व नहीं है ۱ इस बात पर यूनेस्को ने उस लम्बी अवधि में जोर दिया, 
जब साक्षरता के महत्त्व का अधिक बखान न करते हुए “बुनियादी शिक्षा अथवा 
सामाजिक शिक्षा' का प्रचार किया TAT लेकिन साक्षरता को लोकप्रिय 
शिक्षा के अन्य समस्त अच्छे उद्देश्यों की समता में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 
बुनियादी तौर पर यह एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा अन्य कुशलताएं प्राप्त के 
की जा सकती हैं | EE बसे पहले 5 

लेकिन यदा-कदा यह कहा जाता है कि आथिक विकास के लिए सबसे पहलू | 
कम-विकसित देशों को माध्यमिक शिक्षा के बिस्तार की आवश्यकता हा] E 
चाहे इसका अर्थ प्राथमिक और वयस्क शिक्षा के विस्तारकी गति कोधीमा | 
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करना ही क्यों न हो । विकास पर इस जोर के बावजूद, यह विचार, और - 


जिसके बारे में पश्चिम के विशेषज्ञों में कुछ सहमति है, बड़ी घनिष्ठता से उस 
पुरानी उपनिवेशी व्यवस्था का समर्थन करता है, जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त 
विशिष्ट लोगों की सेवा के लिए सहायकों के रूप में काम करने वाले निचले स्तर 
के तकनीकी कर्मचारियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहती थी, चाहे जन- 
सामान्य अज्ञान के गतं में ही क्‍यों न पड़ा रहे | 

इसप्रकार की तकं प्रक्रिया के विरुद्ध यह वात कही जा सकती है कि 
अनुभव यह दर्शाता है कि इस तरीके से पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास 
नहीं होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था के भीतर कुछ हिस्सों का विकास होगा और शेष 
भाग विकास से वंचित बना रहेगा। जनता के व्यापक सहयोग से एक संगठित 


राष्ट्र के निर्माण के किसी भी प्रयास में बहुत व्यापक साक्षरता की आवश्यकता - 


होती है । प्रभावशाली राजनीतिक लोकतन्त्र की स्थापना के किसी भी प्रयास में 
इसको आवश्यकता इसी प्रकार स्पष्ट है। ۱ 

यदि व्यापक साक्षरता को यथासम्भव पूरा किया जाने वाला लक्ष्य स्वीकार 
किया जाये, तो हमें यह देखना होगा कि जिन नीतियों को अपनाया जाता है वे 
किस सीमा तक इस लक्ष्य से मेल खाती हैं | 

लम्बे अरसे तक यूनेस्को और अधिकांश कम-विकसित देशों ने, जिनमें दक्षिण 


एशिया के देश भी शामिल हैं, इस लक्ष्य को “निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के ' 


माध्यम से सार्वभौम साक्षरता” बताकर इसकी परिभाषा दी। दूसरे शब्दों में, 


उन्होंने इस लक्ष्य को पुरा करने का यह अभिप्राय समझा कि साक्षरता की स्थापना. 


के लिए प्राइमरी स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या में बहुत अधिक लम्बी 
अवधि में. वृद्धि की जाये ।१० 

इस सूत्र का यह अभिप्राय है कि दक्षिण एशिया के देशों ने वयस्क शिक्षा को 
बहुत नीचा स्थान दिया, विशेषकर साक्षरता कक्षाओं को ।* मेरी राय में यह एक 
. बहुत गम्भीर गलती है। , 

स्वयं यूनेस्को ने यह संकेत दिया है कि यदि हर वर्ष पर्याप्त संख्या में निरक्षर 
वयस्कों को साक्षरता पाठ्यक्रम के माध्यम से लिखना-पढ़ना सीखने का अवसर 
दिया जाये तो पर्याप्त कम समय में निरक्षरता को समाप्त करने की अच्छी 
सम्भावना है। विकसित देशों की तुलना में, जहाँ प्रायः सब लोग साक्षर हैं, कम- 
विकसित देशों में वयस्क शिक्षा केवल अधिक महत्त्वपूर्ण ही नहीं होनी चाहिए, 
बल्कि इससे बिल्कुल भिन्न समस्याएँ सामने आती हैं । 

एक बात यह भी है कि वयस्क शिक्षा, जिसमें साक्षरता पर जोर दिया जाये, 
बच्चो की स्कूली शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली बनायेगी। हमें जो भी 
जानकारी उपलब्ध है, उससे यह स्पष्ट होता है कि निरक्षर माता-पिता के बच्चे 
یه‎ राई में पिछड़ जाते हैं और अक्सर ये स्वयं निरक्षरता के गते में जा 

۱ 


निरक्षर परिवार और गाँव के वातावरण का हानिकारक प्रभाव स्कूल से 
Be के वर्षों में शुरू हो जाता है और ये ऐसे वर्ष हैं, जो बच्चे की अभिरुचि के 
नमाण में सहायक बनते हैं। इन्हीं वर्षों में उसके दृष्टिकोणों का निर्माण होता है, 
जो निरन्तर कायम रहने की प्रवृत्ति दिखाता है। इसके अलावा निरक्षर माता: 
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पिता अक्सर अपने बच्चों को स्कूलों में भर्ती कराने और उन्हें निरन्तर स्कूल 
जाने देने के प्रति कम उत्सुक होते हैं। यह एक ऐसा तथ्य है, जिससे इस बात 
को समझाया जा सकता है कि प्राइमरी स्कूलों में नाम .लिखवाने के बाद बडी 
संख्या में बच्चे वाद में स्कूल जाना बन्द कर देते हैं और अनेक बच्चे बार-बार 
एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यह स्थिति अधिक गरीब देशों, जिलों और वर्गों में 
विशेष रूप से विद्यमान है, जहाँ साक्षरता की दर नीची है । हम इस समस्या 
पर आगे विचार करेंगे । 
दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में ऐसे अनेक संगठन हैं, जो वयस्क शिक्षा 
के प्रसार में लगे हैं और अधिकांश योजनाओं में इस विषय की पूरी उपेक्षा भी 
नहीं हुई है। लेकिन इसका विशेष लाभ भी नहीं मिला है । भारत में जे० पी० 
नाइक ने ]965 में इन शब्दों में स्थिति को व्यक्त किया : 
“वयस्क निरक्षरता को समाप्त करना राष्ट्रीय विकास का सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण कार्यक्रम है और इस पर कृषि उत्पादन, परिवार नियोजन आदि अनेक कार्ये- 
क्रम निर्भर करते हैं। इस क्षेत्र की अपराध की सीमा तक उपेक्षा हुई है और यह 
अत्यन्त वांछनीय है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाया जाये 
और कुछ ही वर्षों में व्यापक निरक्षरता को समाप्त कर दिया जाये--अधिक से 
अधिक 5 अथवा ۱0 वर्षो में यह काम पूरा किया जाना चाहिए। आगे चलकर 
शिक्षा आयोग )962-66( ने अपने सदस्य-सचिव के इन विचारों का समर्थन 
किया और बहुत दूरगामी महत्त्व के व्यावहारिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत 
किये और चौथी पंचवर्षीय योजना की तैयारी के समय वयस्क शिक्षा के लिए 2 
गुनी अधिक राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया । समस्त शिक्षा परिव्यय 
में इसके हिस्से को ۱.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.6 प्रतिशत कर दिया गया । पर इन 
दूरगामी प्रस्तावों को इसके बाद चुपचाप दफ़ना दिया TT | 
कुछ सीमा तक इन्दोनेशिया इसका अपवाद है। इन्दोनेशिया ने इस्‌ क्षेत्र में 
साक्षरता के निम्नतर स्तरों से ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह 
कार्य प्रशंसनीय गति से किया गया। फिलीपाइन तक में वयस्क शिक्षा के बारे में 
कहीं अधिक दिलचस्पी दिखायी गयी. और यह दिलचस्पी उसी समय से प्रदर्शित 
की गयी, जब फिलीपाइन अमरीकी उपनिवेश था | ۱ 
समग्र दृष्टि से यह आलोचना ۹ संसार' के प्रायः सब कम-विकसित 
देशों पर लागू होती है ۱ यद्यपि इस पुस्तक में मैंने सामान्यतया कम्युनिस्ट देशों 
से तुलनाएँ नहीं की हैं, लेकिन यह बात उल्लेखनीय है कि कम्युनिस्ट देशों में 
इस सम्बन्ध में बिल्कुल भिन्न तरीका अपनाया गया है । जब कभी किसी देश में 
कम्युनिस्ट शासत की स्थापना होती है तो सामान्यतया कुछ ही वर्षो के भीतर... 
देश के समस्त लोगों को साक्षर बनाने का सशक्त अभियान छड दियाजाताहै. تپ‎ 
इस नीति में कोई भी बात खास یج‎ ढरें कीनहीं है। इसका मूल 
जारशाही के अन्तिम दशकों में रूस के बि वि कार्यों ۲۲۲ ۰ ۰ 
है। ये विद्यार्थी गाँवों में जाते थे और किसान को पढ़ना, लिखना और गणना | 
करना सिंखाते a कम्युनिस्टों के हाथ में सत्ता आयी तो उन्होंने इस तरीके 
को सरकारी नीति बना दिया । उन्होंने सालरता अभिमत OTO 
पर उस समय तक रूस में प्रायः सावंभाम साक्षरता की स्थिति कायम हो चुकी _ 















6۹4 विश्व निर्धनता की चुनौती 


_ विश्वविद्यालयों के युवक स्नातकों की व्यापक बेरोजगारी की शिकायतें सुनी, 
लेकिन हमें इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला: ۰0 लाख ग्रेजुएटों को गाँवों 
में लोगों को पढ़ाने के लिए क्‍यों संगठित नहीं किया जा सकता ?' यदि भारतः 


वोयतिन्स्की के प्रश्न का यही उत्तर है कि भारत और गैर-कम्युनिस्ट कम- 
विकसित संसार के अधिकांश शेष देशों के युवक बुद्धिवादी उस कठोरता से गठित 


देशों को उपनिवेशी युग से विरासत में मिला है। 


केवल संयुक्त राज्य अमरीका में ही नहीं, बल्कि पश्चिम के अन्य विकसित ۱ 
देशों में भी संगठित 'शान्ति दलों' की समस्याओं पर विचार के विना ही यह 


अपनी सरकारों पर इस बात का ज़ोर डालते हैं कि वे उनके लिए “उपयुक्त 
नौकरियों की व्यवस्था करने के लिए प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या में 


नहीं हैँ । स्वयं विश्वविद्यालयों को इस प्रयास में लगना चाहिए । प्रसंगवश' यह 
उल्लेखनीय है कि अपने देशों की अत्यधिक जटिल और तात्कालिक समाधान 


दोनों का भला होगा। और इस प्रकार इनका अध्ययन ओर इनका जीवन अधिकः 
उद्दश्यपूर्ण और अधिक सार्थक हो सकेगा । 
यदि यह मान लिया जाये कि ऐसा बुनियादी परिवर्तन लाया जा सकता है, 
तो हम यह कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार किसी ऐसे कम-विकसित देश 
में, जहाँ बहुत निरक्षरता हो, एक बड़ा वयस्क शिक्षा कार्यक्रम किस प्रकार 
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संगठित किया जा सकता है । पश्चिमी देशों के तरीकों और व्यवहारो को जैसे 
का तसा अपनाना बुद्धिमत्ता नहीं होगी, जहाँ वयस्क शिक्षा का एकदम भिन्त 
कार्य है और जहाँ बिल्कुल भिन्न किस्म का विद्यार्थी होता है 3 
प्रायः पुरी तरह से नये दृष्टिकोणों की आवश्यकता हो सकती | पश्चिम 
के शहरीक्ृत देशों से प्राप्त नमूनों को, जिनके अनुसार केवल बच्चों को स्क्‌लों 
में रखा जाता है और इसके बाद वयस्कों के लिए 'कक्षाओं' की व्यवस्था की 
जाती है, कम-विकसित देशों में इसी रूप में स्वीकार करना सम्भव न होगा। यह 
बहुत सम्भव दिखायी पड़ता है कि परिवारों अथवा पूरे समुदायों को एक साथ 
ETT अधिक प्रभावशाली हो सकता है | 
लेकिन, बुनियादी प्रश्‍न फिर भी कायम रहता है: वयस्क शिक्षा के क्षेत्र 
में इससे पहले कुछ भी ठोस कार्यं कर पाना कँसे सम्भव है, जब तक अधिकांश 
कम-बिकसित देशों में निरन्तर अधिक असमान होता जा रहा सामाजिक और 
आथिक ढाँचा दूरगामी सुधारों अथवा क्रान्ति के द्वारा तोड़ नहीं डाला जाता ? 
ग्रह वेसी ही समस्या है, जिसे हमने अध्याय-4 में उठाया और यह स्पष्ट किया 
कि 0 अनी उधार का अभाव किस प्रकार खेती की उन्नति के माग में 
-निषेधों और बाधाओं का निर्माण करता है। 
3. स्कूल प्रणाली 
जव वयस्कों को शिक्षा देने के प्रयासों को एक ओर उठाकर रख दिया 
'गया--और यह बात वस्तुतः स्कूलों की नौकरशाही व्यवस्था के निहित स्वार्थो 
: अनुरूप थी-तो साक्षरता के लक्ष्य को प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की भर्ती 
की सख्या में तेज़ी से वृद्धि के कार्यक्रम में बदल दिया गया ।% ۳ 
भारत के ۱950 के संविधान में बड़े साहस से यह बात कही गयी थी कि 
:|0 वर्षं की अवधि में I4 वर्ष तक की उम्र के समस्त बच्चों को अनिवार्य और 
:निःशल्क शिक्षा देने की व्यवस्था हो जानी चाहिए। 95 में इन्दोनेशिया की 
सरकार ने ۱96[ तक समस्त बच्चों के लिए सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य 
अपने सामने रखा । 
. दक्षिण एशिया के अन्य देश इससे कुछ अधिक सावधान रहे, यद्यपि उनके 
देशों में साक्षरता का अधिक ऊँचा स्तर था ओर प्राथमिक स्कूलों की संख्या भी 
अधिक थी । लेकिन ۱959 की तथाकथित कराची योजना में यूनेस्को के एशियाई 
सदस्य देशों के शिक्षा मन्त्रियों ने इस व्यवस्था पर सहमति प्रकट की कि कस- 
से-कम सात वर्ष की अनिवार्य, सार्वभौम और निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा 0 
तक व्यवस्था हो जानी चाहिए | पीछे रहते के 
इन اند‎ लक्ष्यों को पूरा करने में बहुत पीछे रहने के लिए इनमें से 
अधिकांश देशों की आलोचना करने की कोई तुक नहीं है। प्राइमरी ی‎ स्क्‌लों 
में विद्यार्थियों की भर्ती में अधिक वृद्धि करने की कठिनाइयाँ बहुत त बड़ी हैं। 
विशेषकर अधिक गरीब देशों में साधारणतया, दक्षिण एशिया में सब बच्चों 
के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना विकृसित देशों की 


जाने वाले बच्चों का आबादी में बहुत ऊँचा प्रतिशत है। 





दूसरी बात यह है कि दक्षिण एशिया के देशों और विशेषकर इनमें से सबसे | 


i क ० 
कहीं अधिक कठिन और व्ययसाध्य कार्ये होगा । एक बात तो यह कि स्कूल O, 


Fr 
2 SF 2 
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अधिक गरीव देशों में वह आधार विशेषकर मौजूद नहीं है, जिस पर आगे 
निर्माण किया जा सके। इन सब देशों को प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के बहुत 
छोटे अनुपात से कार्य आरम्भ करना है । इसके अलावा स्कूल चलाने के लिए 
जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनकी भी कमी है: स्कूल की इमारतें, 
अध्यापक, पाठ्यपुस्तक, लिखने का कागज आदि | 

लेकिन इससे भी अधिक उचित आलोचना दूसरी हीहै। यद्यपि प्राइमरी 
शिक्षा को प्राथमिकता देने का घोषित TET यह था कि आवादी की साक्षरतादर 
को ऊँचा उठाया जा सके । लेकिन वास्तव में यह हुआ कि माध्यमिक स्कूलों में 
विद्यार्थियों की संख्या कहीं तेज़ रफ्तार से बढ़ी और कॉलेजों में विद्यार्थियों की 
संख्या तो इससे भी तेज़ी से बढ़ी ।3१ 

इस वात की पर्याप्त स्पष्ट प्रवृत्ति मौजूद रहती है कि प्राइमरी स्कूलों में 
शिक्षा की व्यवस्था के जो लक्ष्य योजनाओं में रख जाते हैं, वे पूरे नहीं होते । 
जवकि. माध्यमिक और विशेषकर कॉलेज स्तर पर इनकी प्रस्तावित से भी कहीं 
अधिक वृद्धि होती है। यह कारय इस तथ्य के वावजूद हुआ कि माध्यमिक शिक्षा 
की व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था से 3 से 5 गुना अधिक व्ययसाध्य होती 
है और कॉलेज शिक्षा पर माध्यमिक शिक्षा से 5 से 7 गुना अधिक व्यय आता 
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यह तथ्य और भी विलक्षण है कि ये प्रवृत्तियाँ पाकिस्तान, भारत, बर्मा 
और इन्दोनेशिया जैसे निर्धनतम देशों में अधिक तीव्र दिखायी पड़ती हैं, जिनमें 
प्राइमरी स्कूलों .में जाने वाले बच्चों की संख्या वहुत कम है और जिन्हें इसी 
कारण से प्राइमरी शिक्षा के कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर लागू करना 
चाहिए । निर्धनतम देश ही प्राथमिक शिक्षा पर सबसे कम, तुलनात्मक दृष्टि 
से भी सबसे कम, धन खर्च कर रहे हैं ۳ 
ये प्रेक्षण मुख्यतया भर्ती के आँकडो पर आधारित हैं, लेकिन वित्तीय आँकड़ों 
पर भी. इन्हें आधारित किया गया है, पर दुर्भाग्यवश ये आँकड़े पूरी तरह 
अनिश्चित हैं। लेकिन जेसाकि पहले कहा जा चुका है, भर्ती के आँकड़ों में 
प्राइमरी स्कूलों के सम्बन्ध में स्कूलों में उपस्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जाता 
है, यद्यपि यह बात माध्यमिक स्कूलों के बारे में इतनी सही नहीं है । ये आँकड़े 
निर्धनतम देशों में अधिक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाये गये हैं, जहाँ सबसे कम विद्यार्थी 
स्कूलों में भर्ती हुए हैं Û इन दोनों कारणों से अधिक निर्धन देशों में उससे कहीं 
कम प्राथमिक शिक्षा का प्रचार हुआ है, जितना भर्ती के आँकड़ों से दर्शाया 
जाता है। अपने लक्ष्यों और घोषित कार्यक्रम की तुलना में तो वृद्धि और भी 
कम बेठती .है।. 
जब यह होता है तो इसका यह अभिप्राय निकलता है कि स्कूल प्रणाली कोः 
परम्परागत मुक्त व्यापार के तरीके से आगे बढ़ने. की छूट दी गयी है और 
उनः पहले से प्रवाहित धाराओं में विद्याथियों की संख्या को बिना किसी हस्तक्षेप 
के निरन्तर बढ़ने दिया गया है। और यदि कहीं कोई प्रयास किया गया तो केवल 
यह कि जहाँ समाज का अधिकतम दबाव था वहाँ इन धाराओं को और चौड़ा 
वना दिया गया ।*° जो लोग दबाव डाल सकते हैं, वे उच्च वर्ग के विद्यार्थी और 
माता-पिता हैँ । उच्च स्कूल और कॉलेज उच्च वर्ग के लोगों की ही आवश्यकताओं 
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को पूरा करते हैं ओर यह बात निर्धनतम देशों के बारे में विशेष रूप से सही है | 
यहाँ हम यह देखते हैं कि किस प्रकार स्कूल प्रणाली का निर्धारण असमान 
وا‎ और सामाजिक वर्गीकरण तथा सत्ता के असमान वितरण के द्वारा 
ता हैः। 

दक्षिण एशिया के अनेक देशों में शिक्षा की प्रगति के तुलनात्मक अध्ययन 
से यह निष्कर्षे निकलता है कि लक्ष्यों को पूरा करने में जो अन्तर हैं, उनका 
आथिक स्तरों से घनिष्ठ सम्बन्ध है | , 

इस क्षेत्र के दो छोटे और अपेक्षाकृत सबसे कम गरीब देशों, श्रीलंका और 
मलाया में, अब यह स्थिति आ गयी है, जब बड़ी संख्या में बच्चे प्राइमरी स्कूल की 
पहली कक्षा में नाम ही नहीं लिखाते, बल्कि पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पढ़ते 
भी हैं ۱ वस्तुतः, इन देशों में बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का बड़ी तेज़ी से वह 
स्तर कायम होने जा रहा है, जो कुछ पीढ़ी पहले पश्चिम के विकसित देशों 
में ۳۳ 

दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान में तथा सामान्य रूप से अधिक गरीव 
देशों में प्राइमरी स्कूल की पहली कक्षा में अपेक्षाकृत कम बच्चे भर्ती होते हैं। 
पर इससे भी महत्त्वपूर्ण वात यह है कि जिस बात को बर्बादी और 'गतिहीनता' 
कहा जाता है, उसकी दर इस क्षेत्र में बड़ी ऊची है। जो बच्चे नाम लिखवाते 
हैं, वे 3 समय के बाद स्कूल जाना बन्द कर देते हैं अथवा नियमित रूप से 
कक्षाओं में नहीं आते ۱ यदि वे स्कूल आना बन्द नहीं करते, तो वार-वार एक 
ही कक्षा में पढ़ते रहते हैं, जो अक्सर स्कूल से हट जाने की भूमिका होती है।“ 
सामान्यतया जितने बच्चे आरम्भ में प्राइमरी स्कूल में अपना नाम लिखाते हैं, 
उनमें से आधे से कम ही प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पूरी करते हैं। अधिकांश 
अधिक गरीब देशों में प्राइमरी स्कूलों में पढाई की अवधि भी कम होती है। 

जो बच्चे प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते और वे भी जो पूरी 
कर लेते हैं, उन्हें अधिक उपयोगी: साक्षरता प्राप्त नहीं होती । एक ऐसे' 
वातावरण में, जहाँ अधिकांश वयस्क निरक्षर हैं, इस बात का खतरा बना रहता 
है कि उन्होंने जो कुछ साक्षरता प्राप्त की है, वह भी समाप्त हो जाये।* भारत 
के शिक्षा आयोग ने अपनी ۱966 की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया: _ 

ana [भारत में | प्राइमरी शिक्षा-प्रणाली पहले की तरह ही प्रभावहीन 
और बर्बादी से भरी हुई ۱ और जो अनेक बच्चे इस प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षा 
प्राप्त करते हैं उन्हें या तो उपयोगी साक्षरता प्राप्त नहीं होती अथवा इसके 
जल्दी बाद ही फिर निरक्षरता की स्थिति में पहुँच जाते हैं। यदि हम निरक्षरता | 
की समाप्ति के लिए केवल इसी कार्यक्रम पर अपनी निर्भरता जारी रखेंगे तो 
हम सन्‌ 2000 ई० तक भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर ۱ Fo دس‎ 

पाकिस्तान में तो स्थिति इससे भी बहुत बुरी है। जबकि भारत में सम्भवत: | 
3 में से | बच्चा ही प्राइमरी स्कूलों में अपना नाम लिखवाता है और प्राइमरी EET 
शिक्षा पूरी करता है पर पाकिस्तान में 6 में से एक MEHTEL 
बर्मा इन दोनों के बीच कहीं है। फिलीपाइन और थाइलैण्ड में, जहाँ TEY . 
अधिक बच्चे पहली कक्षा में नाम लिखाते ل‎ के बीच में ही स्कूल छो 3 ا‎ 
देने का बहुत ऊँचा प्रतिशत कायम है। इन्दोनेशिया की स्थिति कुछ बेहतर है, | 
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लेकिन बहुत बेहतर नहीं है | 

अनियमित हाजिरी, एक ही कक्षा में बार-बार पढ़ना और बीच में ही स्कूल 
छोड़ जाना, साधनों की अत्यधिक बर्बादी कराता है। यदि प्राइमरी स्कूलों पर 
होने वाला व्यय ऐसे प्रति बच्चे पर शिक्षा की लागत के रूप में व्यक्त किया 
'जाये, जो सफलतापूर्वक प्राइमरी स्कूल की शिक्षा को पूरा करता है, तो प्रति 
विद्यार्थी शिक्षा की लागत उससे कहीं अधिक ऊंची qo जितनी सामान्यतया 
गणना की जाती है। दुर्भाग्यवश इस प्रकार गणना करने पर अधिक गरीब 


'देशों और देहाती इलाकों में प्रति विद्यार्थी शिक्षा की लागत विशेष रूप से ऊंची : 


बैठेगी ۱ उन स्थानों पर बर्बादी सबसे अधिक है, जहाँ इस वर्बादी की सबसे कम 
गुंजाइश है | | 

इस समस्या पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। दक्षिण एशिया के देशों 
में अनिवार्य शिक्षा के वारे में जो कानून बनाये गये हैं, उन्हें प्रायः कहीं भी लागू 
नहीं किया जाता ।४ अधिक गरीब देशों और अधिक गरीब जिलों में समस्त 
स्कूल प्रणाली में विशेष रूप से कार्य-कुशलता का और अनुशासन का व्यापक 
अभाव दिखायी पड़ता है | 

` दक्षिण एशिया के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षा के स्तर पर जिन विभिन्न 

सुविधाओं की उपलब्धि का प्रभाव पड़ता है उनकी माप के लिए प्रायः कोई 
आँकड अथवा विस्तृत अध्ययन मौजूद नहीं है ।* सामान्य प्रेक्षणों और सरकारी 
रिपोटो में छितरी जानकारी से और व्यापक साहित्य में उपलब्ध जानकारी से 
जो आभास मिलता है, वह यह है कि दक्षिण एशिया में सवत्र स्कूल की इमारतों, 
पाठ्य-पुस्तकों, लिखने के कागज और बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक शिक्षा- 
उपकरणों की बड़ी कमी है । लेकिन स्थिति निर्धनतम देशों में बहुत बुरी है. और 
समस्त देशों में देहाती इलाकों में. स्थिति सबसे खराव है, जहाँ इस क्षेत्र के 
अधिकांश बच्चों का लालन-पालन होता है। 

पर्याप्त प्रशिक्षित और अपने लक्ष्य के प्रति सजग अध्यापकों का उपलब्ध 
होना प्राइमरी स्कूलों में प्रभावशाली पढ़ाई की कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण शर्ते 
है।' दक्षिण एशिया के सब देशों में ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत बड़ी है, 
जिन्हें 'अप्रशिक्षित' कहा जाता है । अध्यापकों के प्रशिक्षण की वतमान उपलब्ध 
सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, केवल फिलीपाइन और सम्भवतः श्रीलंका 
और मलाया ही लगभग अगले एक दशक में गैरःप्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान 
पर प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति कर सकेंगे, यदि फिलहाल शिक्षक प्रशिक्षण 
अनमात की क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि से कहीं अधिक तेज़ी से वृद्धि नहीं की 
जाती । 

इसके अलावा जिन अध्यापकों को 'प्रशिक्षित' की कोटि में रखा जाता है, 
उनपर भी अत्यधिक सन्देह र विचार करना चाहिए। इनमें से अधिकांश, विशेष- 
कर अधिक निर्धन देशों में, अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं होते। प्रशिक्षित 


अध्यापकों का जमाव शहरों और इससे भी अधिक व्यापक रूप से उच्च 


साक्षरता वाले क्षेत्रों में बना हमा है। 
भारत और इससे भी अ 5 पाकिस्तान में, श्रीलंका, फिलीपाइन, थाईलैण्ड 
ओर यहाँ तक कि इन्दोनेशिया से भी भिन्न सीमाओं तक, प्राइमरी स्कूलों के 
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अध्यापकों के वेतन अत्यधिक कम हैं और इनका सामाजिक दर्जा बेहद नीचा है। 
इसका अध्यापकों की भर्ती और देहाती इलाक़ों में जाकर काम करने की इच्छा 
और उनकी कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ भी हम विभिन्न 
देशों और जिलों के पारस्परिक आथिक स्तरों और उपनिवेशी डु से विरासत में 
मिली स्कूल-प्रणाली के संचालन के बीच व्यापक सम्वन्ध देखते हैं । 

अधिक गरीव देशों में अध्यापकों के प्रशिक्षण कॉलेजों में तत्काल सुधार 


' करने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी ज़रूरी है कि प्राइमरी सका ह के 


अध्यापकों का आथिक ओर सामाजिक दर्जा ऊँचा उठाया जाये। इससे प्रतिभा- 
शाली युवकों को इस पेशे में आने का प्रोत्साहन मिलेगा और अध्यापकों द्वारा 
बच्चों और समाज को प्रभावित करने. की सम्भावना बढ़ जायेगी | 

अध्यापकों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए ऐसी अनेक चीज़ों की 
आवश्यकता होती है, जिन्हें एक गरीव देश में पुरा करना कठिन होता है: प्रशि- 
क्षण संस्था में प्रवेश से पहले स्कूल में वेहतर तैयारी, अक्सर प्रशिक्षण की लम्बी 
अवधि और सबसे अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आमूल और दूरगामी सुधार और 
वस्तुतः उस समस्त भावना में परिवर्तन जिसके आधार पर इसका संचालन होता 
है। वेतन वृद्धि गरीब देशों में विशेष कठिनाइयों को जन्म देती है; क्योंकि 
अध्यापकों का वेतन, यद्यपि यह बेहद कम है, स्कूलों के व्यय की कुल लागत का 
बहुत बड़ा प्रतिशत होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्कूलों के लिए 
आवश्यक उपकरणों और पढ़ाई में सहायक अन्य साधनों पर बेहद कम पैसा खर्चे 
किया जाता है | 

प्राइमरी स्तर पर भी दक्षिण एशिया के देशों में भाषा सम्बन्धी जटिलता 
अध्यापन में गम्भीर जटिलताएँ पैदा करती है ।7 यह तथ्य भी मौजूद है कि दो 
बहुत बड़े देश, भारत ओर पाकिस्तान, जो सबसे निर्धन देश भी हैं, इस सम्बन्ध 
में सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, क्योंकि इन्हें अनेक भाषाएँ--- 
और लिपियाँ--पढ़ानी पड़ती हैं دیب"‎ प्राइमरी स्कूलों में अक्सर यह कार्य ऐसे 
अध्यापक करते हैं जो इन दोनों दृष्टियों से अधिक कुशल नहीं होते। 

स्कूलों में अनेक अथवा दो भाषाएं पढ़ाने के राजनीतिक कारण चाहे कितने 
भी अच्छे क्यों न हों, और इन दो विशाल देशों में राष्ट्रीय एकता और सरकार के 
संचालन में जनता के हिस्सा लेने की आवश्यकता इस बात की अपेक्षा भी करती 
है, पर इस स्थिति को उचित रूप से ही 'शिक्षा की प्रगति के मार्ग में बाधा' 
कहा गया है। “अन्य किसी भी विषय की शिक्षा देने से पहले बच्चे को भाषा की 
दृष्टि से बहुत कुछ पढ़ना पइता है और उसका पाठ्यक्रम उसके लिए भारी हो 
जाता है ।” इस कारण से--और उपनिवेशी शासन से पहले की ओर उपनिवेशी 
काल की बुरी परम्परा और ऐसी ही अन्य परिस्थितियों के कारण--स्कूलों की 
शिक्षा बहुत अधिक जाना 3 है, यद्यपि बच्चों को बहुत कम पुस्तकें और 

लिखने का कागज उपलब्ध होता ६। et के जीवन 
कु भारत में गांधीजी का इरादा स्कूलों के पाठ्यक्रम को समाज के जीवन से 
अधिक सम्बद्ध करने का था और वे इसमें शारीरिक श्रम का भी समावेश करना 
चाहते थे। लेकिन इस काम में सफलता नहीं मिली। जिस परिवर्तित रूप में 


बेसिक स्कूल शुरू भी किये गये उनका उच्च वर्ग के परिवारों ने अधिकांशतया | ु सक » 
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बहिष्कार किया ° गरीब देशों और गरीब जिलों में, जहाँ दक्षिण एशिया के 
अधिकांश बच्चों का लालन-पालन होता है, प्राइमरी स्कूलों को अत्यधिक निराशा- 
जनक कहा जा सकता है। 
माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा” का कार्य इस गम्भीर खामी के साथ शुरू होता 
है कि विद्यार्थी की सामान्यतया सन्तोषजनक तैयारी नहीं हुई | उन देशों में यह 
खामी और बड़ी है, जहाँ प्राइमरी स्कूल की अवधि 5 वर्ष या इससे भी कम होती + 
है, जैसाकि पाकिस्तान, भारत के अधिकांश भाग और बर्मा में होता है। 
भाषा सम्बन्धी जटिलताओं के कारण प्रभावशाली अध्यापन के मागं में जो 
वाधा खड़ी होती है, वह माध्यमिक स्कूलों में और भी जटिल हो जाती है। 
भाषाओं में कुशलता, शिक्षा की उपलब्धि का पैमाना बन जाती है ۱ यह एक कारण 
हे कि उपनिवेशी शासन से विरासत में प्राप्त 'साधारण' स्कूलों को अधिक 
व्यावहारिक किस्म के स्कूलों में बदलना इतना कठिन क्यों सिद्ध हुआ । 
माध्यमिक स्कूलों के लिए आवश्यक उपकरणों और साज-सामान के आँकड़े 
उपलब्ध नहीं हैं । इमारतों, पुस्तकालयों, विज्ञान प्रयोगशालाओं और अध्यापन के 
लिए आवश्यक उपकरणों, विशेषकर पाठ्य-पुस्तकों और लिखने के कागज़ के बारे 
में आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस सम्बन्ध में जो सामान्य धारणा है और उपलब्ध 
साहित्य से जो छिटपुट जानकारी मिलती है, उसके आधार पर यह पता चलता 
है कि इन स्कूलों को अधिक व्यावहारिक किस्म के स्कूलों में बदलने में इतनी 
अधिक कठिनाई का अनुभव क्यों किया गया | 
माध्यमिक स्कूलों को जो भौतिक साधन उपलब्ध हैं, उनके बारे में कोई 
आँकड़े नहीं मिलते; जैसे इमारतें, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं और अध्यापन 
में सहायक उपकरण, विशेषकर पाठ्य-पुस्तकें और लिखने का कागज । जो सामान्य 
बातें मालूम हैं और सम्बन्धित साहित्य में जो छिटपुट जानकारी मिलती है, यह 
साधन यद्यपि पर्याप्त नहीं हैं, फिर भी प्राइमरी स्कूलों को प्राप्त साधनों .से मात्रा 
और गुण दोनों दृष्टियों से बेहतर हैं। माध्यमिक स्कूल अधिकतर शहरी इलाकों | 
. में हैं और इनके विद्यार्थी उच्च वर्ग के होते او‎ उच्च वर्ग का प्रयोग उस 
व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसकी परिभाषा अध्याय-3 में दी जा चुकी है। 
एक और धारणा यह है कि भौतिक साधनों का स्तर और अध्यापकों की ! 
योग्यताएं, यद्यपि साधारणतया नीचे स्तर की हैं, लेकिन यह अधिकतर उन देशों ۱ 
में अधिक ऊँचा 2 जिनका आथिक स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा है--विशेषकर मलाया 
और श्रीलंका--और अधिक निर्धन देशों में भी उन गैर-सरकारी स्कूलों में यह 
स्तर अधिक ऊंचा है, है जिनमें मुख्यतया उच्च-उच्च वर्ग के विद्यार्थी पढ़ते हैं और 
जिन स्कूलों को अंग्रेजों की विचित्र परम्परा के अनुसार अक्सर “पब्लिक स्क्ल 
कहा जाता है । 
औपनिवेशिक युग से प्राप्त हानिप्रद परम्पराओं को ध्यानं में रखते हुए जो | 
बहुत घटिया तरीके से तयार विद्यार्थी माध्यमिक स्कूलों में प्रवेश करते हैँ तथा 
अधिकांशतया अयोग्य और निराशाग्रस्त अध्यापकों तथा कई भाषाएँ और लिपियाँ 
पढ़ाने का असाधारण भार ऐसा है, जिसके फलस्वरूप यह TT | 
नहीं लगता कि दक्षिण एशिया में अधिकांश माध्यमिक स्कूलों में अध्यापन या. 
“पढ़ाई ऊँचे स्तर की नहीं है और यह बात अधिक गरीब और अधिक बड़े देशों के 
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बारे में विशेष रूप से सही है। 

माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई को बेहतर बनाने के प्रयासों में जो एक गतिशील 
कारक विशेष रूप से बाधक है, वह माध्यमिक स्कूलों में अकल्पित और अनियो- 
जित रूप से विद्यार्थी की संख्या में बेहद तेज़ी से वृद्धि है, जिसका पहले उल्लेख 
किया जा चुका है। गरीव देशों और गरीब जिलों में स्कूलों की संख्या में वृद्धि ने 
पहले से ही नीचे अध्यापन के स्तर को और अधिक नीचा कर दिया है | 

महायुद्ध के बाद की अवधि में पढ़ाई को व्यावहारिक जीवन के अनुरूप बनाने, 
उपयोगी दस्तकारियाँ सिखाने और विशेष रूप से विभिन्न व्यवसायों की और 
तकनीकी शिक्षा देने के समस्त प्रयासों के बावजूद दक्षिण एशिया में माध्यमिक 
स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या अभी भी 'साधारण' शास्त्रीय और साहित्यिक स्वरूप 
धारण किये हुए है, जिसकी स्थापना उपनिवेशी युग में उच्च वर्ग की विशिष्ट 
प्रकार की शिक्षा के रूप में हुई थी ۳ 

इंस क्षेत्र के किसी भी देश में ऐसा कोई लक्षण दिखायी नहीं पड़ता कि 
आमूल ۹۱6۹۲ होने जा रहा है । समग्र संख्या की दृष्टि से विभिन्न व्यवसायों का 
प्रशिक्षण देने वाले और तकनीकी स्कूलों में विद्याथियो की भर्ती की संख्या--यद्यपि 
प्रतिशत की दृष्टि से यह अधिकांशतः अधिक है--अप्रेक्षाकृत छोटी रही है | 
साधारण माध्यमिक स्कूलों का पाठ्यक्रम, जहाँ अधिकांश विस्तार हुआ है, प्राय: 
कहीं भी उल्लेखनीय रूप से आधुनिक नहीं बनाया गया है। 

यह बात बड़ी आश्चर्यजनक दिखायी पड़ सकती है, क्योंकि राजनीतिक 
नेताओं और विशेषज्ञों के बीच सवंसम्मति से यह सहमति रही कि इस दृष्टि से 
आमुल परिवर्तन की आवश्यकता है--अंग्रेज़ी शासन के दौर में भी भारत में प्रायः 
एक शताब्दी तक सरकारी रिपोर्टों में ऐसी माँग उठायी गयीं ।% इस पुरातनपन्यी' 
आचरण का स्पष्टीकरण अनेक तथ्यों में निहित है । 

इस सम्बन्ध में हम कॉलेजों और शिक्षा-प्रणाली के प्रभावों का पहले ही 
जिक्र कर चुके हैं ओर इसके साथ यह प्रश्न भी जुड़ा है कि माध्यमिक स्कूलों में" 
जो विद्यार्थी प्रवेश करते हैं, उन्हें तैयार करने के लिए और अधिक सामान्यः 
शिक्षा की आवश्यकता है। यह आवश्यकता अधिक गरीब देशों में विशेष रूप से' 
मौजूद है, जहाँ प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की अवधि छोटी है और यह शिक्षा 
प्रभावशाली भी नहीं है । प्राइमरी स्कूलों की तरह ही भाषा का अध्ययन अन्य" 
विषयों के लिए पाठयक्रम में कोई स्थान ही नहीं छोड़ता और यह वात भी अधिक 
गरीब देशों पर विशेष रूप से लागू होती है | ی‎ 

एक और कठिनाई ऐसे व्यक्तियों की कमी है जो तकनीकी विषय पढ़ा सकें, . 
विशेषकर इस से क्योंकि उनकी सरकार और उद्योग में भी आवश्यकता” 
होती है, जहाँ Ee अधिक ऊंचा वेतन और सामाजिक सम्मान प्राप्त होता. है | 
इसके अलावा विज्ञान और तकनीकी तथा ps विषयों की शिक्षा के लिए ` 
व्ययसाध्य प्रयोगशालाओं और अन्य तकनीकी उपकरणों को आवश्यकता होती है।, 

इसके. साथ ही उपनिवेशी गु और उससे पहले के थुगों की परम्परा का". 
भारी भार भी जुड़ा हुआ है। परम्परा को उन लोगों के निहित स्वार्थ और" _ 


मज़बूत बना 


ना देते हैं, जिन्हें वर्तमान स्कूल प्रणाली में रोजगार मिला है। इनमें ue i य 
अधिकांश लोगों के पास परिवर्तन का विरोध करने के अच्छे कारण हैं, क्योंकि _ 2 27 
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इस परिवतंन से उनका प्रशिक्षण और अध्यापन के तरीके बहुत कम वांछनीय 
रह जायेंगे । 

अधिक बुनियादी बात यह है कि प्रभावशाली उच्च वर्ग, जो 'शिक्षित और 
अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता रखता है, “शिक्षित 
लोगों और सामान्य जन-समुदाय के बीच खाई बनाये रखने में अपना निहित 
स्वार्थ देखता है । ये तथ्य कि अधिक व्यावहारिक और व्यावसायिक आधार पर 
संगठित माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शारीरिक श्रम की अक्सर आवश्यकता 
पड़ती है, और TT णा की जाती है, और ये स्कूल, यह माना जाता है कि 
विद्यार्थियों को ऐसे कार्यों के लिए तैयार करते हैं, जिनमें शारीरिक श्रम, नियमित 
दिनचर्या का एक अंग होता है, ऐसे कारण हैं जो इन स्कूलों को परम्परागत 
. साधारण स्कूलों की तुलना में कम लोकप्रिय बनाने में सहायता देते हैं । 

इसका परिणाम यह होता है कि औद्योगिक प्रबन्ध के बीच के स्तर पर 
प्रशिक्षित कर्मचारियों की निरन्तर कमी वनी रहती है। माध्यमिक स्कूलों से 
उत्तीर्ण होने वाले वे विद्यार्थी, जो कॉलेजों में अपनी शिक्षा जारी नहीं रखते, 
लेकिन जो उपनिवेशी परम्परा के अनुसार 'क्लकों' के रूप में काम तलाश करते 
हैं, दफ्तरों के काम की आधुनिक आवश्यकताओं तक को पूरा करने के लिए 
प्रशिक्षित नहीं होते क्योंकि इनमें आंशुलिपि, टंकण, फाइलों को व्यवस्थित करने . 
आदि का कोई ज्ञान नहीं होता । 

इस स्थिति में अधिकांशतया कोई सुधार नहीं हो रहा है; जेसा कि भारत - 
की हाल की एक रिपोर्ट में बताया गया है : 

“शिक्षा-प्रणाली और हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की सामाजिक और 
अर्थिक आवश्यकताओं के बीच अन्तर और अधिक बढ़ गया है | इसका एक 
'परिणाम यह हुआ है कि शिक्षित .बेरोज़गारों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ ۱ 
प्रशिक्षित कमंचारियों की कमी बनी हुई है |” | 

कॉलेज स्तर पर शिक्षा का प्रसार और अधिक तेज हुआ है और यह कार्यं | 
अधिक गरीब देशों में भी बहुत अधिक हुआ है।* इसके साथ ही कॉलेज शिक्षा. | 
को و‎ में अपर्याप्त तैयारी के कारण क्षति पहुँच रही है, विशेषकर ک‎ 
अधिक गरीब देशों में, जहाँ माध्यमिक स्कूलो को प्राइमरी सत में शिक्षा की 
छोटी अवधि के कारण अपर्याप्त रूप से तैयार विद्याथियों को पढ़ाने में सामने 
आने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और माध्यमिक तथा प्राइमरी 
दोनों प्रकार के स्कूलों में कार्य-कुशलता के नीचे स्तर भी. कॉलेज शिक्षा के मार्ग 
में बाधक़ बन रहे हूँ। कॉलेज स्तर पर भाषा सम्बन्धी वाधाएं भी बहुत बढ़ 
जाती हैं, जहाँ एक विदेशी भाषा को पढ्ने और बोलने की पर्याप्त योग्यता-- 
जो सामान्यतया अंग्रेजी होती है---आवश्यक है ۱ यद्यपि यदाकदा ही यह 
आवश्यकता सन्तोषजनक ढंग से पूरी हो पाती है। ۱ 

प काबा स्तकालयों, प्रयोगशालाओं, साज़-सामान और अध्यापन म 
सहायक उपकरणों में बहुत बड़ी राशि लगाने कें बावजूद इन देशों में विद्यार्थियों 
की संख्या में तेज़ी से वृद्धि के कारण शिक्षा का नीचा स्तर कायम है और वस्तुत | 
अक्सर यह स्तर और नीचा होता जाता है।% अध्यापकों की क्षमता नीचे स्तर | 
की है और इसमें. और अधिक ह्वास की प्रवृत्ति दिखायी पड़ती रहती है ۳ | 
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माध्यमिक स्कूलों की तुलना में कॉलेजों में ऐसे विद्याथियों का प्रतिशत बहुत 
ऊचा रहता है, जो कॉलेज की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते Û" 

माध्यमिक स्तर से भी अधिक कॉलेज स्तर पर शिक्षा संस्थाओं को व्यव- 
सायोन्मुख बजाया जाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था को जानी चाहिए कि ये 
कोलेज विद्याथियों को खास पेशों के लिए तैयार करें। प्रायः सब विशेषज्ञ यह 
शिकायत करते हैं, और इनमें दक्षिण एशिया के और विदेशी विशेषज्ञ भी शामिल 
हैं कि कॉलेज निरन्तर साधारण शिक्षा प्राप्य विद्याथियों को आवश्यकता से अधिक 
बडी संख्या में तैयार किये जा रहे हैं । इन विद्याथियों को साहित्य आदि विषयों, 
कानून, सामाजिक विज्ञानों और 'शास्त्रीय' विज्ञान का प्रशिक्षण मिलता है और 
ये लोग कम योग्यता प्राप्त प्रशासकों, कलको और 'शिक्षित बेरोजगारों” की संख्या 
में वृद्धि करते जाते हैं।% इसके साथ ही हर स्तर पर इंजीनियरों, कृषि तकनी- 
शियनों, डॉक्टरों, दन्त चिकित्सकों, औषधि निर्माताओं और स्वयं अध्यापकों तक 
की आवश्यकता रहती है। कुछ अपवादों को छोड़कर यह बात दक्षिण एशिया के 
सब देशों के बारे में सही है। 

युद्ध के बाद की अवधि में स्थिति में कोई खास yT नहीं हुआ है। समस्त 
उच्च शिक्षा संस्थाओं को अपनी भर्ती की संख्या तेज़ी से बढ़ाने की छूट रही है । 
तकनीकी और विभिन्न पेशों की शिक्षा अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से अपना विस्तार 
करने में सफल हुई है।% लेकिन इस क्षेत्र के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उद्योग, कृषि, 
की विशेष रूप से उपेक्षा की गयी है | 

उच्च शिक्षा के स्वरूप में विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने की ० ष्टि 
से परिवतन करने के मार्ग में जो कठिनाइयाँ हैं, वे वेसी ही हैं जिनका 
पहले किया जा चुका है और जो माध्यमिक RT को व्यावसायिक अथवा कम- 
से-कम अधिक व्यावहारिक और कम शास्त्रीय बनाने के प्रयासों-के माग में बाधा 
डालती हैं : इमारतों और साज़-सामान की ऊँची लागत तथा सरकार और उद्योग 
की होड़ में अध्यापकों की भर्ती की कठिंताई। कॉलेज़ों का कला और कानून जेसे 
विषयों में, जहाँ प्रति विद्यार्थी सीमान्त लागत कम होती है, अधिक विद्याथियों 
को भरती करना वित्तीय दृष्टि से आकर्षक होता है, क्योंकि ये कॉलेज विद्याथियों 
से ऊँची फीस लेते हैं इन समस्त कठिनाइयों के साथ ये ate فا‎ भी 
जुड़े हैं कि उच्च वर्ग के विशिष्ट लोगों की शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए 
और ये विचार उपनिवेशी युग से विरासत में प्राप्त हुए हैं | Ê, 
4. सुधार कार्यक्रम RE 

दक्षिण एशिया की शिक्षा सम्बन्धी स्थिति का जो विवरण अब तक प्रस्तुत 








मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं ।..अपेक्षाइत ऊंची साक्षरता दरों 3 ब्र 2 
व युवा हियं में व्यापक सता को स्थिति में आ ह ह। इसके परिणा 
स्वरूप समानता और विकास के मागे में बाधक उस गम्भीर न 
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. करना अधिक सम्भव होगा जो 'शिक्षित' लोगों को शारीरिक श्रम से घृणा करने 
का आधार है। जब शिक्षित होना एक छोटे से. उच्च वर्ग का ही एकाधिकार 
नहीं रह जायेगा तो वर्ग सम्बन्धी यह बाधा धीरे-धीरे समाप्त करना अधिक 
आसान हो जायेगा कि कौन व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है और कौन व्यक्ति 
. अपने हाथ गन्दे करने को तैयार नहीं है। 
. युद्ध के बाद श्रीलंका और मलाया में मात्रा की दृष्टि से कॉलेज शिक्षा की 
कम-विकसित प्रणाली मौजूद थी और हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 
विद्यार्थियों का एक छोटा प्रतिशत ही कॉलेजों में पढ़ने जाता था और इन 
कॉलेजों का स्तर अक्सर ऊंचा होता था। थे देश कॉलेज शिक्षा के लिए अपने 
विद्यार्थियों को विदेशों में भेजने पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर करते रहे । अब ये 
दोनों देश अपनी कॉलेज-प्रणाली का तेजी से निर्माण कर रहे हैं और इनका ऊंचा 
स्तर बनाये हुए हुँ। अब क्योंकि अधिक बच्चे माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, 
अतः उच्च वर्ग के उच्च शिक्षा पर एकाधिकार के समाप्त होने की स्थिति आ 
गयी है। श्रीलंका ने शिक्षा को :लोकतन्त्री बनाने की दिशा में यह निर्णय लेकर 
कि हर स्तर पर शिक्षा निःशुल्क होगी, महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। 

लेकिन समग्र दृष्टि से ये दोनों देश अधिक निर्धन देशों की तुलना में कॉलेज 
शिक्षा में परिवर्तन लाने में सफल नहीं हुए हैं और माध्यमिक स्कूलों को साधारण 
स्कूलों से बदलकर व्यावहारिक और व्यवसायोन्मुख स्कूल बना देने में भी उन्हें 
इतनी सफलता नहीं मिली है ।% इतना ही नहीं, प्राइमरी शिक्षा का पाठ्यक्रम भी 
अनावश्यक रूप से 'शास्त्रीय' है। इस बात में सन्देह नहीं है कि तीनों स्तरों पर 
शिक्षा की परम्परागत और सामान्य प्रणाली में परिवर्तन के द्वारा शारीरिक श्रम 
के विरुद्ध पूर्वाग्रह को तेज़ी से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन यह कार्य तभी 
हो सकता है जब यह परिवर्तन साहसपूर्वक लागू किया जाये । 

इन दो छोटे और कम गरीब देशों के बच्चों को छोड़कर दक्षिण एशिया के 
` बच्चों का विशाल बहुमत या तो किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता 
अथवा स्थायी और उपयोगी साक्षरता प्राप्त करने से पहले ही उनकी पढाई बन्द 
हो जाती है। पर फिलीपाइन और थाईलैण्ड, श्रीलंका और मलाया का अनुकरण 
कर सकते हैं, यदि वे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की तेज़ी से 
बढ़ती हुई संख्या में कमी कर सके । इन्दोनेशिया यद्यपि अपेक्षाकृत अधिक गरीब 
है, प्राइमरी शिक्षा की दृष्टि से बेहतर स्थिति में है, क्योंकि यह एक ऐसा देश है, 
जहाँ आयोजन और सामान्य नीति के अत्यधिक नीचे स्तरों के बावजूद, शिक्षा में 
सुधार करने के प्रति कहीं अधिक और व्यापक उत्साह रहा है ।:. 

फिलीपाइन अपने युवक-युवतियों के एक बहुत बड़े हिस्से को माध्यमिक 
और कॉलेज शिक्षा देने की दृष्टि से विशेष रूप से बेहतर स्थिति में है। यद्यपि 
यह शिक्षा सदा उच्च स्तर की नहीं होती, लेकिन अपेक्षाकृत उच्च 'शिक्षित' 
लोगों के श्रम बाजार में अधिक बडी संख्या में पहुँचने से कालान्तर में उनकी 
शारीरिक श्रम करने की अनिच्छा समाप्त, हो जायेगी। संयुक्त राज्य अमरीका 
के अधीन औपनिवेशिक युग से ही फिलीपाइन ने अपने समाज में अध्यापकों और 
स्कूलों को अधिक ऊँचा स्थान दिया है और अध्यापन को आधुनिक और बेहतर 
बनाने के प्रयासों में अधिक दिलचस्पी दिखायी है । यह दिलचस्पी प्राथमिक स्तर 
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पर pel से दिखायी गयी है और इन्दोनेशिया को छोड़कर, इस क्षेत्र के अन्य 
समस्त देशों की तुलना में वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ अधिक प्रगति की है। 

यद्यपि यहाँ जिन देशों का उल्लेख किया गया है, उनके समक्ष शिक्षा सम्बन्धी 
नीति की اد‎ मौजूद हैं, लेकिन इस क्षेत्र के निर्धनतम देशों, पाकिस्तान, 
भारत और बर्मा में ये समस्याएं अधिक जटिल और अधिक वडी 5۱ इन देशों 
में ही इस क्षेत्र की अधिकांश आवादी रहती है। नीति सम्बन्धी निष्कर्पों पर 
विचार के समय मैं इस क्षेत्र के विशाल और अधिक गरीब हिस्से को मुख्यतया 
अपने सामने रखूंगा, लेकिन अन्य अनेक प्रश्तों की दृष्टि से यह निष्कर्ष अन्य देशों 
पर भी लाग्‌ होंगे जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है । 
अधिक गरीव देशों में शिक्षा की जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उसका आंशिक 
स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से उनकी गरीबी में निहित है। शिक्षा 
नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन समस्या इससे 
कहीं अधिक जटिल है ۱ इन देशों में असमानता भी कहीं अधिक है और एक 
शिक्षित उच्च वर्ग और सामान्य जन-समुदायके वीच कहीं गहरी खाइयाँ मौजूद हैं | 
अध्याय-3 में मैंने गरीबी और समानता के सामान्य सम्बन्ध का उल्लेख 
किया था । शिक्षा पर एकाधिकार--और इसके साथ ही भूमि स्वामित्व पर 
एकाधिकार--असमानता का सर्वाधिक बुनियादी आधार है और इसका शिकंजा 
अधिक गरीव देशों में कहीं अधिक कड़ाई से कसा हुआ है । जब लोकप्रिय शिक्षा 
उपलब्ध कराने का अधिक व्यापक प्रयास किया जाता है तब भी यह स्थिति 
मौजूद रहती है ।% जो विद्यार्थी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, उनमें भी वर्ग सम्बन्धी 
पूर्वाग्रह दिखायी पड़ता है अर्थात्‌ ये विद्यार्थी छोटे वर्गों से सम्बन्धित होते हैं और 
अधिक गरीब देशों में यह स्थिति और अधिक स्पष्ट और व्यापक दिखायी पड़ती 
है। ये विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ते हैं, 
अथवा परीक्षाओं में असफल हो जाते ۱ | 
कम गरीब देशों में जो अपेक्षाकृत कम बच्चे प्राइमरी स्कूल की पहली कक्षा 
में नाम लिखाते हैं, उनमें लड़कियों, देहाती इलाकों के बच्चों और सामान्यतया 
निर्धनतम परिवारों के बच्चों की संख्या कम होती है | इन्हीं श्रेणियों के बच्चों की 
अनियमित उपस्थिति रहती है। वे एक ही कक्षा में दोवारा पढ़ते हैं और बीच में 
ही पढ़ाई बन्द कर देते हैं। सब बच्चों का एक छोटा प्रतिशत ही प्राइमरी स्कूल 
की शिक्षा पूरी कर पाता है ओर अधिक गरीब देशों और विशेषकर इनके अधिक 
गरीब जिलों में प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा की अवधि कम होती है और इसका 
स्तर्‌ भी नीचा होता है। किया 
इस प्रकार शिक्षा कें आरम्भिक चरण में ही चुनाव की एक कठोर प्र किय 
चालू रहती है और इस प्रकार कम सौभाग्यशाली वर्गों के बच्चे शिक्षा से वंचित 
रह जाते हैं। इस तथ्य से यह स्पष्टीकरण आसान हो जाता है कि जो विद्यार्थी 
प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पूरी करते हैं, उनका इतना बड़ा हिस्सा माध्यमिक 
स्कूलों में क्यों भरती होता है । माध्यमिक स्कूलों में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने 


और आगे चलकर मैट्रिक की परीक्षा में होने से ० प्रकार चुनावका | 


क्रम और आगे बढ्ता है । इस प्रकार जो कम मल 


उत्तीर्ण करते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा कॉलेजों में भरती होता है । एक बार फिर 2 0 4 > 
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इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। कॉलेजों में निम्न सामाजिक और आथिक 
स्तर के जो अपेक्षाकृत कम विद्यार्थी भरती होते हैं उनमें से ही अधिकांशतया 
विद्यार्थी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते अथवा परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं |“ 

चुनाव की इस प्रक्रिया में अनेक आर्थिक और सामाजिक कारक क्रियाशील 
रहते हुँ, जिनमें घर का वातावरण भी शामिल होता है।% कुछ गिने-चुने समृद्ध 
ओर 'शिक्षित' परिवारों और कहीं अधिक बहुसंख्यक छोटे वर्ग के परिवारों के 
घरेलू वातावरण के बीच बेहद अन्तर है। यह अन्तर विकसित देशों के इन वर्गों 
के अन्तरों से कहीं अधिक बड़ा है। यदि स्कूल बहुत अच्छे भी हो जायें तो भी 
गरीव परिवारों के बच्चों के समक्ष इन स्कूलों में भरती होने, इनमें अपनी पढ़ाई 
जप रखने और परीक्षाओं में सफल होने के मार्ग में गम्भीर समस्याएँ बनी 
रहेंगी । ۱ 

इसका परिणाम उच्च वर्ग के अत्यधिक पक्ष में मौजूद पूर्वाग्रह है और यह 
पूर्वाग्रह शिक्षा पर इस वर्ग के एकाधिकार को और अधिक मज़बूत बना देता है। 
भारत में उच्च शिक्षा पर विशेष रूप से विचार करते हुए, लेकिन इस बात के 
प्रति भी सजग रहते हुए कि यह पूर्वाग्रह प्राइमरी स्तर से ही TE हो जाता है, 
पी० सी० महालनवीस लिखते हैं : 

“सामान्यतया केवल अमीर लोगों को ही यह अवसर प्राप्त है कि वे अपने ' 
बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा दे सकें जो देश में प्रभावशाली और उत्त रदायी 
पदों के लिए आवश्यक होती है।” 

वे आगे लिखते हैं : 

RAE स्तर पर बैठे लोगों के एक छोटे-से समुह की सत्ता और 
विशेषाधिकार केवल कायम रहने की ही प्रवृत्ति नहीं दर्शाता, वल्कि यह और 
अधिक मज़बूत होते जाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है'*****“इस प्रकार प्रभाव- 
शाली लोगों का एक समूह बन गया है, जो, जैसाकि स्वाभाविक है, अपनी 
विशेषाधिकार की स्थिति और सत्ता को बनाये रखना चाहता है ।” 

० पी० नाइक एक विशेष अध्ययन का हवाला देते हुए यह निष्कर्ष 
निकालते हैं : 
पनि pe हमारी शिक्षा-प्रणाली का सर्वाधिक लाभ लड़कों, शहरी इलाकों के 
तथा मध्यम और उच्च वर्ग को ही मिल रहा है।” 

और एक अन्य सन्दर्भ में वे लिखते हैं : 

“शिक्षा का विकास-"“'सम्पन्न' लोगों को “निर्धन' लोगों की तुलना में 
अधिक लाभ पहुँचा रहा है । यह सामाजिक न्याय और “योजनाबद्ध विकास की 
TAT का नकार है।” 

और 966 7۲ आयोग की रिपोर्ट में यह जोर देकर कहा गया है : 

“अमीर और गरीब देशों के बीच की सामाजिक दुरी तथा शिक्षितों और 
अशिक्षितो के बीच की सामाजिक दूरी बहुत बड़ी है और यह निरन्तर बढ़ रही 
۰-۳7 शिक्षा ही सामाजिक अलगाव को बढ़ाने और वर्ग भेदभाव की खाई 
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पाकिस्तान में स्थिति भिन्न नहीं है, बल्कि और बुरी है। यद्यपि इस 
समस्या पर वहाँ इतना परिष्कृत विचार-विमर्श नहीं होता । इन दोनों देशों में 
एक छोटा उच्च शिक्षा प्राप्त विशिष्ट उच्च वर्ग है। इसके साथ ही इन देशों के 
जन-सामान्य को बहुत कम अथवा कोई शिक्षा प्राप्त नहीं है । जन-समुदाय का 
अज्ञान इन देशों के आथिक विकास के मार्ग में गम्भीर निषेधों और बाधाओं के 
रूप में खडा है और इसके फलस्वरूप ये देश गरीबी के गत में पड़े हुए हैं। इसके - 
साथ ही इन देशों में विद्यमान कठोर असमानता--जो विभिन्‍न स्तरों में विभाजित 
है और शिक्षा पर उच्च वर्ग के प्रायः एकाधिकार के कारण निरन्तर मजबुत होती 
जा रही है- शिक्षा को लोकतन्त्री बनाने के उद्देश्य से किये जाने वाले सुधारों को 
प्रभावहीन बना देती है | 
पिछले पृष्ठों में हमने उच्च वर्ग की सत्ता की इस प्रक्रिया को कार्यरूप में 
देखा है : घोषित लक्ष्यों के विपरीत वयस्क शिक्षा के महत्त्व को घटा दिया गया है; 
प्राइमरी शिक्षा की तुलना में अधिक व्ययसाध्य माध्यमिक और विशेष रूप से 
कॉलेज शिक्षा को कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ने की इजाजत दी गयी है; सव स्तरों 
पर स्कूलों को कम 'सामान्य' और माध्यमिक तथा कॉलेज स्तर पर अधिक 
व्यावहारिक, तकनीकी और व्यवसायोन्मुख बनाने के प्रयासों को निष्फल कर दिया 
गया है, आदि । नीति सम्बन्धी प्रमुख निष्कर्षो का उल्लेख करने से पहले, जिनका 
पूर्वाभास शिक्षा सम्वन्धी खामियों के वक्तव्यों में मिल चुका है, मैंने एक 
असमानतावादी समाज में, जहाँ जन-समुदाय अत्यन्त निर्धन है, उच्च वर्ग की सत्ता 
की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करना आवश्यक ۱ 
इन्हीं देशों में शिक्षा सम्बन्धी सुधारों की. सबसे अधिक आवश्यकता है और 
यहीं इन्हें सबसे अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है | निर्धनता से ग्रस्त 
जन-समुदाय के हाथ में प्रायः कोई सत्ता नहीं है। ये जनसमुदाय अपनी माँगों को 
प्रभावशाली ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते और निष्क्रिय बने रहते हैं। न तो 
व्यक्तिगत रूपः से ओर न ही सामूहिक रूप से اج‎ लोग शिक्षा के सुधार की 
आवश्यकता के प्रति सजग हैं 'बढ्ती हुई आकांक्षाओं की क्रान्ति के विचार की 
तरह ही उनकी 'शिक्षा के लिए मूल' का विचार अधिकांशतया मिथ्या कल्पना है 
और इस बात को प्रतिबिम्बित करता है कि पश्चिम और दक्षिण एशिया के समृद्ध 
लोग किस प्रकार यह सोचते हैं कि यदि स्वयं उनको इन भयंकर कष्टपूर्ण 
स्थितियों में रहना पड़ता तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती ।” 


मैंने इस अध्याय का समारम्भ अधिक विश्वसनीय आँकड़ों की आवश्यकता / 
पर ज़ोर देने के साथ किया था और ये आँकड़े ऐसे होने चाहिए जिनसे भहा E 0 
प्रश्नों के बारे में आवश्यक जानकारी मिलती हो । लेकिन ऐसी पर्याप्त आना 
उपलब्ध है--जिसे ऊपर आंशिक रूप से संक्षेप में बता दिया गया है और ند‎ 
एशियन ड्रामा में अधिक विस्तार से प्रस्तुत किया गया है 4 
नीति सम्बन्धी प्रमुख निर्णयों को मोटी रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत किया म 
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अपने निष्कर्षों के समर्थन में मैं 966 की भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 
का विशेष रूप से हवाला दूंगा । यह रिपोर्ट इस बात का एक सर्वाधिक विशिष्ट 
उदाहरण है कि आजादी के युग में भी ब्रिटिश भारत के जमाने की निष्ठापूर्ण, 
व्यापक और गहराई से की जाने वाली सार्वजनिक जाँचों की महान्‌ परम्परा 
जारी है । यह रिपोर्ट इतने विलम्ब से उपलब्ध हुई कि एशियन ड्रामा में मैं केवल 
पाद-टिप्पणियों में हवाला देने के लिए ही इसका उपयोग कर सका। लेकिन 
इसने उन निष्कर्षों पर मेरी निर्भरता को और अधिक मजबूत वना दिया, जिन 
पर मैं अपने स्वतन्त्र अनुसन्धान के द्वारा पहुँचा था। 
एक बड़ा निष्कर्ष समस्त शिक्षा-प्रणाली में आमूल और दूरगामी परिवतंन 
करने की आवश्यकता का है ।% जैसाकि इस रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है | 
“भारतीय शिक्षा के व्यापक पुनर्गठन की आवश्यकता है, प्रायः एक क्रान्ति 
की आवश्यकता 3۰۰۰۰-503 लिए कृतसंकल्प और बड़े पैमाने पर कारंवाई की 
आवश्यकता है। वर्तेमान स्थिति में मामूली।-सा फेर-बदल और अनिश्चय की 
स्थिति में आगे बढ़ना और प्रस्तावित सुधारों के प्रति विश्वास की कमी स्थिति 
को पहले से और बिगाड़ सकती है ।” - 
यह बात भारत की तरह ही पाकिस्तान और वर्मा के बारे में सच है और 
इसी प्रकार, यद्यपि कम जोरदार तरीके से,थाईलैण्ड, इन्दोनेशिया और फिलीपाइन 
के मध्यम समुह पर भी लागू होती है। . 
शिक्षा नीति को योजनाओं से सम्बद्ध करने का वर्तमान प्रयास अधिकांशतया 
निरर्थक रहा है ۱ इसने विकास सम्बन्धी इस प्रमुख बात की ओर से' भी ध्यान 
हटाने की प्रवृत्ति दिखायी है कि समस्त आवादी का साक्षरता का स्तर ऊँचा 
करना आथिक विकास के लिए लाभकारी है। तुरन्त आवश्यकता इस बात की 
है कि समस्त शिक्षा के सुधार के लिए आयोजन किया जाये ।?० पहली आवश्यकता 
शिक्षा के स्तर को कायम रखने और ऊँचा उठाने की है। और कम-से-कम शिक्षा 
के ऐसे विस्तार को अनुमति न दी जाये जो वास्तविक न हो अथवा जो शिक्षा के 
स्तर E लिए हानिप्रद हो, जैसाकि स्वाधीनता के समस्त युग में नियमतः हुआ 
द| चोथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे )[966( में कहा गया है : 
“संख्या की दृष्टि से विस्तार““““""के साथ-साथ गुण की दृष्टि से ह्लास हुआ 
हैः"' `“ "यह्‌ स्पष्ट है कि निकट भविष्य में शिक्षा की स्थिति को दृढ़ बनाने, स्तर 
ऊचा उठाने, विविध बनाने और शिक्षा की समाप्ति के प्रभाव और शिक्षा को 
व्यवसायोन्मुख बनाने के लिए उससे कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से ध्यान देना 
होगा जितना अब तक दिया गया है ।” 
दूसरी आवश्यकता, जो पहली आवश्यकता के साथ ही उत्पन्न होती है, 
शिक्षा के तीनों स्तरों के बीच सन्तुलन बनाये रखने की है । इसके अलावा कार्य- 
क्रमों के बारे में जो घोषणाएं की गयी हैं, उनमें प्राइमरी शिक्षा को जो प्राथमिकता 
दी क वास्तविकता बनाया जाये। इसके लिए यह आवश्यक है कि माध्यमिक 
۱۱ और कॉलेजों में भरती में तेज़ी से वृद्धि को रोका जाये अथवा भरती में 
कमी तक की जाये ۶ 
क दक्षिण एशिया के माध्यमिक स्कूल और कॉलेज बहुत बडी संख्या में 
शिक्षा प्राप्त' लोग तैयार करते हैं। अतः ऐसा कोई कारण नहीं है कि 


4 
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तकनीकी, व्यावसायिक और विभिन्न पेंशों सम्बन्धी प्रशिक्षण को पर्याप्त मात्रा 
में वर्तमान अथवा इससे भी छोटी माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा-प्रणाली के 
अन्तर्गत न बढ़ाया जा सके। इस प्रकार अधिक अध्यापकों, कृषि विस्तार कर्म- 
चारियों ओर डॉक्टरों आदि की अधिक व्यवस्था की जा सकती है। ये कुछ ऐसे 
क्षेत्र हैं, जिनमें یه‎ प्रशिक्षित युवक-युवतियों की तत्काल आवश्यकता है। 
माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों में अपेक्षाकृत कम विद्यार्थियों की भर्ती का 
यह असर भी होना चाहिए कि इन स्कूलों और कॉलेजों में भरती हुए विद्यार्थियों 
की तैयारी और योग्यता के ऊँचे स्तर कायम रहें। और इस प्रकार एक ही कक्षा 
में दूसरी या तीसरी वार पढ्ने, बीच में ही पढाई छोड़ देने और परीक्षा में अनुत्तीणं 
हो जाने में कमी की जा सके । इस प्रकार इनः स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का 
उच्च स्तर कायम किया जा सकता है। 
इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिए और अधिक साधन उपलब्ध किये जा 
सकेंगे। लेकिन इस स्थिति में भी, और अच्छी तरह प्रशिक्षित अध्यापकों की 
वर्तमान कमी को ध्यान में रखते हुए, इस वात पर गम्भीरता से विचार किया 
जाना चाहिए कि कुछ समय के लिए पहली कक्षा में भरती होने वाले बच्चों की 
संख्या में कमी 5 

इसके बाद दो परस्पर सम्बन्धित उद्देश्यों को पूरा करना आसान होगा; एक, 
प्राइमरी स्कूलों में समस्त भौतिक सुविधाओं के अत्यन्त नीचे स्तर तो ऊंचा 
उठाना, और, दो, बीच में ही पढ़ाई बन्द कर देने वाले और एक ही कक्षा में 
वार-वार पढ़ने वाले विद्यार्थियों के रूप में भयंकर वर्वादी को कम करने के लिए 
भरपूर प्रयास करना। जैसाकि भारत के शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में ज़ोर देकर 
कहा गया है : 

25 न ० आगामी वर्षों में प्राथमिक स्तर पर जिस सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कायं- 
क्रम को लागू किया जाना चाहिए, वह शिक्षा के स्तर और गुण में सुधार करना 
तथा बर्बादी को न्यूनतम करना है। | | | 

प्राइमरी स्कूलों में भरती में वृद्धि में कुछ कमी केवल अस्थायी ही होनी चाहिए 
और इसका उपयोग नये विस्तार के लिए किया जाना चाहिए। जसे ही 
माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा के.विस्तार में कुछ कमी और “दिशा परिवतंन के 
परिणामस्वरूप प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिक साधन उपलब्ध होते हैं, और ये 

साधन अधिक बेहतर योग्यता वाले अध्यापकों की अधिक बड़ी संख्या के रूप में 
भी उपलब्ध होंगे, और जैसे ही प्राथमिक शिक्षा-प्रणाली में बीच में ही पक छोड़ 
देने वाले और बार-बार एक ही कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के रूप में होने 
वाली बर्बादी को कम कर दिया जाता है, प्राइमरी शिक्षा में नया विस्तार किया 
जाना चाहिए। यदि इस प्रक्रिया को लम्बा किया गया, तो अनेक गरीब जिलों के 
लोगों को अधिक समय तक अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में भेजने के अवसर 
की प्रतीक्षा करनी होगी । ۱ 
पूरे दक्षिण गा में, और केवल इस क्षेत्र के उस विशाल भाग में ही नहीं, 
जो अत्यधिक गरीब है और प्राइमरी शिक्षा की दृष्टि 7 ल 
प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रभावशाली प्रयास करने की आवश्यकता है। ' यह काय 


साक्षरता बढ़ाने तथा इतके बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में बनाये रखने और उन्हें. 2 





80 . विश्व निर्धनता की चुनौती 


फिर निरक्षरता के गर्ते में गिरने से रोकने के लिए आवश्यक है । ये प्रयास - 


वस्तुतः स्कूलों की गतिविधियों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होने चाहिए और 
इन्हें स्कूलों की गतिविधि के एक अतिरिक्त अंग के रूप में किया जाना चाहिए | 

स्कूल प्रणाली के सुधार का एक महत्त्वपूर्ण कार्य प्रशिक्षित अध्यापकों की 
संख्या और योग्यता में वृद्धि करना है।% शिक्षा आयोग ने निरन्तर इस बात 
पर जोर दिया है कि शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य बच्चों के दृष्टिकोण में 
परिवर्तत करना और अन्त में देश के समस्त लोगों के दृष्टिकोण में, 'समस्त 
जनता के मानव मूल्यों में' परिवर्तन करना है। आयोग 'सामाजिक और 
सांस्कृतिक क्रान्ति' की आवश्यकता को स्वीकार करता है, जो आधुनिकीकरण के 
आदशोँ की ओर उन्मुख होनी चाहिए। यह कार्य उन अध्यापकों के अभाव में 
सम्भव नहीं है जो केवल अपनी आथिक और सामाजिक स्थितियों से ही 
सन्तुष्ट न हों और जिन्हें अपने समुदाय का बौद्धिक और नैतिक नेता समझा जाये | 
बल्कि जो निष्ठावान्‌, उत्साही तथा उपयोगी और व्यावहारिक ज्ञान के प्रसार की 
भावना से ओतप्रोत हों तथा जिन्होंने आगे बढ़ने का दुढ्संकल्प ले लिया हो | 

इस दृष्टिकोण से शिक्षक, शिक्षण संस्थाओं का शिक्षा सम्बन्धी सुधार में 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है । ये संस्थाएं ऐसे 'बिजलीघर' होनी चाहिए, जिनसे 
लोगों को विकास के लिए तैयार करने के वास्ते अपने विद्यार्थियों में नैतिक और 
वौद्धिक शक्ति उत्पन्न की जा सके । 


इन बातों को ध्यान में रखते हुए जिन सुधारों की योजना बनायी जाये और ' 


जिन्हें लागू किया जाये, उनके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा संस्थाओं पर 
सरकार का अधिक कड़ा नियन्त्रण हो और बेहतर प्रशासन की. व्यवस्था की 
जाये ।'° इस क्षेत्र में केवल श्रीलंका ही इस समस्या को सुलझाने की दिशां में 
आगे बढ़ रहा है। 

इन तरीकों से शिक्षा-सुधार के लिए धन की आवश्यकता होगी ।7 यह सच 

सुधार कार्यक्रम का एक आवश्यक तत्त्व उस बर्बादी से बचना होना चाहिए, 
जो आज हो रही है। केवल मात्रा की दृष्टि से विस्तार में कमी से ही साधनों 
को बचत होगी और शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने और अधिक विद्यार्थियों को 
स्कूलों में बने रहकर अपनी शिक्षा पूरी करने तथा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के 


लिए जिन साधनों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार स्वयं उपलब्ध हो जायेगे। 


. लेकिन, सुधारों को वस्तुतः प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा के लिए सचमुच 
राष्ट्र के साधनों का एक बड़ा भाग निर्धारित करना होगा । 

यदि यह विशवास करने के कारण भी मोजूद हों कि विकास को निश्चित 
बनाने और उसकी गति को तीव्र करने के लिए शिक्षा की स्थिति में सुधार करना 
महत्त्वपूर्ण है, तो भी पर्याप्त समय के बाद ही इसके प्रभाव महत्त्वपूर्ण रूप से 
सामने आ सकते हैं। और विलम्ब से प्राप्त होने वाले इन प्रभावों की वित्तीय 
'लाभ के रूप में गणना करना वस्तुतः सम्भव नहीं है। अतः शिक्षा के लिए 
अधिक धन की माँग को अन्य माँगों के साथ प्राथमिकता प्राप्त करने की दृष्टि 
से होड़ करनी होगी, विशेषकर ऐसी माँगों से जिनका सम्बन्ध ऐसे भौतिक 


विनियोगों से है, जिनके लाभ की गणना की जा सकती है और 'जो लाभ 


अपेक्षाकृत कम छोटी अवधि में प्राप्त होते हुए दिखायी पड़ते हैं। 


سد وی > 
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इन समस्याओं पर्‌ विचार के समय हमारे मन में अत्यधिक गरीब और 
शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए देशों की ही बात है, जिनमें प्रभावशाली उच्च वर्ग 
पहले ही 'शिक्षित है ओर अपने बच्चों को 'शिक्षित' बनाता है। उसे इन सुधारों 
को लागू करने की तात्कालिक आवश्यकता अनुभव ही नहीं होती। 
यद्यपि ऊपर जिस कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत किया गया है, उसके प्रत्येक 
मुद्दे पर सामान्य रूप से सहमति पर पहुंचना सम्भव होगा । लेकिन इन देशों 
में आज सत्ता का जो गठन है, उसमें इन सुधारों के प्रति प्रतिरोध विद्यमान है । 
इस अध्याय के पिछले पृष्ठ, जिनमें शिक्षा की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों की 
समीक्षा की गयी है, इस मान्यता के प्रति चेतावनी समझे जाने चाहिए कि 
आवश्यक बाच पर आसानी से निर्णय लिया जा सकता है और इन्हें लागू किया 
जा सकता है।. 
भारत का शिक्षा आयोग 'शिक्षा में क्रान्ति को माँग करता हैं और यह 
विश्वास करता है, जो मेरे विचार से बिल्कुल सही है, कि यह क्रान्ति यदि इसे 
सचमुच लागू किया जाये, 'तो इसके परिणामस्वरूप अत्यन्त वांछित सामाजिक, 
आथिक और सांस्कृतिक क्रान्ति का समारम्भ हो जायेगा ® लेकिन 'सामाजिक, 
आथिक और सांस्कृतिक क्रान्ति का आरम्भिक अभाव स्वयं अपने-आपमें 'शिक्षा 
में क्रान्ति! को प्रोत्साहन देने के मार्ग में एक विराट्‌ निषेध प्रस्तुत करता है । यह 
दुविधा उन समस्याओं में भी निहित है, जिन पर हम विकास की राजनीति 


T सम्बन्धी चौथे खण्ड में आगे विचार करेंगे । 


भारत के शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में निम्नलिखित तरीके से आमूल और 
दूरगामी सुधारों के लिए अनुरोध किया गया है: 

“हमें प्राइमरी शिक्षा की प्रभावशालिता में बहुत अधिक सुधार करना है; 
सामात्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में कार्य सम्बन्धी अनुभव की व्यवस्था 
करनी है; माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना है; सब स्तरों पर 


` अध्यापकों के स्तर में सुधार करना है और पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध 


कराने हैं; निरक्षरता समाप्त करनी है; उच्च अध्ययन के केन्द्रों को मज़बूत 
बनाना है और कम-से-कम अपने विश्वविद्यालयों में अधिक ऊचे अन्तर्राष्ट्रीय 
मानक कायम करने का प्रयास करना है; कृषि और सम्बन्धित विज्ञानों में 
अध्यापन और अनुसन्धान में समन्वय के ऊपर विशेष रूप से जोर देना है । इन 
सब कार्यों के लिए कृतसंकल्प और बड़े पैमाने पर कारवाई की आवश्यकता है।' 
अपनी रिपोर्ट के अन्त में, जिसमें आयोग ने बड़े विस्तार से यह बताया है 
कि उसके सुझावों का क्या अभिप्राय है, यह भी कहा गया है कि यह रिपोर्ट 
कार्रवाई का स्थान नहीं ले सकती U 
जहाँ तक शिक्षा सुधार के समयबद्ध कार्यक्रम का प्रश्न था, रिपोर्ट में यह 
निष्कर्ष निकाला गया “°°° का भविष्य अधिकांशतया इस बात पर निर्भर 


गले दस वर्षों अथवा लगभग इतने ही समय में शिक्षा के सम्बन्ध 

जाता है।” रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद चार वर्ष का जो समय |‏ اا 
गुजर गया है, उसमें भारत के आयोजन और राजनीति में इस दिशा में कोई हद‏ 
हुआ है। दक्षिण एशिया के अन्य अत्यन्त गरीब देशों में भी कोई _ ह‏ 


परिवर्तन नहीं : 
इससे अधिक भिन्त बात नहीं हुई है. | 
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कम-विकसित संसार के अन्य भागों के वारे में मैं फिलहाल इतने सटीक ढंग: 
से वातें कहने की स्थिति में नहीं हूँ जिस प्रकार दक्षिण एशिया के बारे में हैँ । परः 
सम्बन्धित साहित्य के सरसरी तौर पर अध्ययन से इस धारणा की पुष्टि हो जाती 
है कि प्रायः सर्वत्न मोटे तौर पर ऐसी ही समस्याएँ मौजूद हैं। यद्यपि दक्षिण 
एशिया के सम्बन्ध में हमने जिस प्रकार की समस्याओं को देखा है, ये उससे बेहद 
भिन्त हैँ, विशेषकर कम गरीव और बहुत अधिक गरीब देशों के बीच के अन्तर 
के सम्बन्ध में । 

प्रायः FAT इस बात पर सामान्य सहमति है कि यथासम्भव कम समय में 
सार्वभौभ साक्षरता का लक्ष्य पूरा करने को उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जानी 
चाहिए। गर-कम्युनिस्ट देशों में इसके बावजूद वयस्क शिक्षा को इतना अधिक महत्त्व 
नहीं दिया जा रहा है। प्राइमरी शिक्षा का विस्तार हो रहा है, लेकिन अक्सर यह 
काम बहुत नीचे स्तर के स्कूलों की स्थापना के द्वारा किया जा रहा है। बीच में 
ही पढ़ाई छोड़ देने और एक ही कक्षा में बार-बार पढ़ने के रूप में जो बर्बादी 
होती है, विशेषकर अधिक गरीब देशों और अधिक गरीब जिलों में, वह बहुतः 
सामान्य वात वन गयी है और इसमें वृद्धि के भी लक्षण दिखायी पड़ रहे हैं | 

माध्यमिक शिक्षा और विशेष रूप से कॉलेज शिक्षा को कहीं अधिक तेजी 
से बढ्ने दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही शिक्षा के स्तर का बलिदान दे दिया: 
गया है और उन विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है जो परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण 
हो जते हैं। प्रायः सर्वत्र स्कूलों को कम 'साधारण' बनाने और माध्यमिक तथा 
कॉलेज शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और विभिन्न पेशों से सम्बन्धित बनाने के 
प्रयास पुरी तरह सफल नहीं हुए हैं । 

सामान्यतया जिन लक्ष्यों की घोषणा की जाती है, उनके अनुरूप शिक्षा में 
सुधार के प्रयास न हो पाना प्रायः सर्वत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
स्तरीकरण के ऊपर आधारित है, जिससे एक छोटे से उच्च वर्ग को बड़ी प्रभाव- - 
शाली स्थिति प्राप्त हो गयी है। हैसियत और ERT को अनावश्यक महत्त्व 
दिया जाता है, जिससे एक विशिष्ट लोगों से प्रभावित समाज में 33 
प्रणाली का दर्शन होता है। 

लेटिन अमरीका, पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका में ऐतिहासिक पृष्ठ- 
भूमि और अन्य अनेक प्रभावित करने वाले कारक बहुत भिन्न हैं और इस कारण 
से शिक्षा की स्थिति में पर्याप्त समानताएँ आश्चर्यजनक दिखायी पड़ती हैं । 
Ta एक यह समानता दिखायी पड़ती है कि एक छोटे-से उच्च वर्ग का 
राजनीतिक प्रभुत्व कायम है। सहारा के दक्षिण में स्थित अफ्रीका के नव-स्वतन्त्र 
देश अभी 9 'जन्म लेने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें से 
अनेक देशों में एक विशिष्ट वर्ग के गठन के अपवादजनक लक्षण दिखायी पड़ 
रहे हैं। 

लित देशों में शिक्षा सम्बन्धी जिन सुधारों की आवश्यकता है, उनके 
लिए स्वयं इन देशों के भीतर ही संघर्ष करना होगा, योजनाएँ बनानी होंगी और 
इन पर अमल करना होगा | र : 

आवादी सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में, और स्वास्थ्य नीति के बारे में भी, 
मैंने अध्याय-5 में यह कहा है कि विकसित देश और विशेषकर संयुक्त राज्य 








शिक्षा 


अमरीका सन्तति-निरोध के उपायों में वस्तुतः प्रभावशाली परिवर्तन लाकर कम- 

विकसित संसार की ठोस सहायता करने की स्थिति में थे । शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी 
किसी सहायता की बहुत कम गुंजाइश ۳7 

स्वास्थ्य, सेक्स और सन्तति-निरोध का सम्बन्ध सीधी-सादी जैविक प्रक्रियाओं 
से है। इन प्रक्रियाओं के बारे में निश्चित वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध है, जो 
नये अनुसन्धान के द्वारा निरन्तर दुढ़ होती जा रही है और इसके आधार पर 
कहीं अधिक चिकित्सा टेक्नालॉजी का विकास हो रहा है, जिसे सर्वत्न लागू 
किया जा सकता है। इसके विपरीत शिक्षा की समस्याओं का सम्बन्ध लोगों के 
मन-मस्तिष्क से होता है, केवल उनके शरीरों से नहीं | 

और उनका मन-मस्तिष्क एक बहुत भिन्न संस्कृति से प्रभावित है और इस 
संस्कृति को समाप्त नहीं किया जा सकता और न ही किया जाता चाहिए। 
परम्परागत संस्कृति को इस प्रकार प्रभावित करना एक बड़ी जटिल समस्या है 
कि इसमें आधुनिकीकरण के लिए स्थान बन जाये। इसके लिए शिक्ष। के नये 
परिष्कृत तरीकों की आवश्यकता होती है और पश्चिमी संसार में प्रचलित 
तरीकों को जैसे का तैसा नहीं अपनाया जा सकता। 

इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में सन्तति-निरोध के उपायों जैसा कोई बिकल्प 
मौजूद नहीं है, जिसके सम्बन्ध में विकसित देशों के अनुसन्धानकर्ता प्रयोग कर 
सकें और इसके बाद कम-विकसित देशों को उनके उपयोग के लिए इन प्रयोगों 
के परिणामों को प्रस्तुत कर सके । इन देशों में परिस्थितियां और इसके परिणाम- 
स्वरूप लोग इतने भिन्त हैं कि पश्चिम के शिक्षा विशेषज्ञ शिक्षा के तरीकों के 
बारे में मुश्किल से ही कोई योगदान कर सकते हैं। 

उदाहरण के लिए कम-विकसित देशों में वयस्क शिक्षा की केवल अधिक 
आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि एक भिन्न प्रकार की वयस्क शिक्षा की ज़रूरत है। 
साधारणतया, बच्चों और वयस्क लोगों को पढ़ाने के तरीके भिन्न होंगे और 
अक्सर तये तरीकों की कल्पना करनी होगी । अन्य क्षेत्रों की तुलना में पश्चिम 
के शिक्षा विशेषज्ञ शिक्षा के क्षेत्र में इत देशों में पुरी तरह से अनुपयुक्त हैं। यद्यपि 
. इतने भयंकर रूप से नहीं, जैसे जॉन FAY गालब्रथ के उपन्यास 'दि ट्रायम्फ' 
में दर्शाया गया है। अब यह उपन्यास लेटिन अमरीका में सर्वाधिक बिकने वाली 

पुस्तकों की कोटि में पहुँच गया है और ह लोग खूब हँसते हूँ। त 
इसके महत्वपूर्ण अपवाद भी हैँ, विशेषकर उस स्थिति में जब टेक्नालाँजी 


को वित्तीय सहायता से जोडा जा सकता है। उदाहरण के लिए श्रव्य और दृश्य. 


[पक की कार्य-कुशलता में वृद्धि कर सकते हैं, चाहे उसे कुछ भी 
ed और उसका पढ़ाने का तरीका चाहे कैसा भी क्यों न हो । पढ़ाई 
के लिए अन्य अनेक प्रकार के भौतिक उपकरण भी आवश्यक होते हे जिनमें 

= और कागज भी शामिल हैं और यदि मुफ्त अथवा रियायती दरों पर ये 
वस्तुएँ कम-विकसित देशों को दी जायें तो बहुत सहायता' पहुँच सकती है। यदा- 
कदा स्वयं इन देशों में इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देना 


विकास के कहीं अधिक अनुरूप होगा | 


री सुविधाओं में सुधार करने केलिए भी आथिक सहायता 
महत्व हो सकती है। ऐसे सुधारों के लिए, जैसे अध्यापकों को अधिक वेतन, | 
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सामान्यतया विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती । अतः यह कहा जा सकता 
है कि उन्हें विदेशी सहायता की विशेष आवश्यकता नहीं है, बल्कि जैसाकि अन्य 
अनेक सुधार सम्बन्धी नीतियों के वारे में होता है, ऐसी धनराशि की आवश्यकता 
है, जो विदेशों से किसी खास कार्य के लिए प्राप्त न हो | 

लेकिन इस वात में सन्देह नहीं कि शिक्षा सम्बन्धी सुधारों के लिए विशेष 
रूप से दी गयी ओर केवल इसी कार्य के लिए निर्धारित विदेशी सहायता देने वाले 
संगठनों अथवा देशों के लिए यह सम्भव वना सकती है कि वे कम-विकसित देशों 
पर यह दवाव डालें कि वे शिक्षा के क्षेत्र में अधिक साहस से आगे बढ़े, वशर्ते 
सहायता देने वाले देश इतने अधिक प्रबुद्ध हों कि वे केवल उसी दिशा में प्रभाव 
डालेंगे, जो सही है | 

विकसित देशों ने कम-विकसित देशों के विद्याथियों को अपने विश्वविद्यालयों 
में अध्ययन की सुविधा देकर महान्‌ उदारता दिखायी है । इस प्रकार की विदेशी 
सहायता के पीछे निःसन्देह कम भाग्यशाली युवक-युवतियों को सहायता पहुँचाने 
की सद्भावना का शानदार उद्देश्य रहता है। अक्सर यह भी आशा की जाती है 
कि इस तरीके से उन्हें उन राजनीतिक विचारों का समर्थक बनाया जा सकता है, 
जो सहायता देने वाले देशों में मान्य हैं। लेकिन, यह एक ऐसी आशा है जो सदा 
पूरी नहीं होती । फिर महान्‌ उदार परम्परा के अनुरूप कोई भी अनुभवी प्रोफेसर 
संसार के किसी भी भाग के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालयों के दरवाज़े वन्द 
` कर देने की वात नहीं कहेगा । 

लेकिन, प्रश्न यह उठता है कि इस कार्य के लिए पर्याप्त सहायता देना क्या 
सचमुच व्यावहारिक और लाभकारी है। अनेक क्षेत्रों में'"-विशेषकर सामाजिक 
विज्ञानों में और उदाहरण के तौर पर कृषि के क्षेत्र में भी-'*कम-विकसित देशों 
के विद्यार्थियों को ऐसा प्रशिक्षण देना जो उनके देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप 
न हो, निरर्थक है। अक्सर इसका अभिप्राय कुशिक्षा ही होता है । यदि ये विद्यार्थी, 
जैसाकि अक्सर होता भी है, उच्च वर्ग के हैं और इनके “अच्छे सम्बन्ध' हैं, तो 
इन्हें अपने देश में ऐसे पद मिल सकते हैं, जिनके लिए इन्हें सर्वोत्तम प्रशिक्षण 
प्राप्त नहीं हुआ ۱ अथवा ये विद्यार्थी स्वदेश नहीं लौटना चाहेंगे और विदेशों में 
ही कार्य करना पसन्द करेंगे । इसके परिणामस्वरूप उनके देश उनकी सेवाओं से' 
वंचित हो जायेंगे। इसके अलावा विदेशी विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सहायता, 
सर्वोत्तम मामले में, शिक्षा के लिए सहायता कही जा सकती है | 

पर इस सम्बन्ध में इस मुद्दे पर जोर दिया जाना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र 


में विदेशी सहायता का केवल बहुत मामूली महत्त्व ही हो सकता है। सर्वाधिक ' 


महत्त्वपूर्ण बात यह है किः कम-विकसित देश स्वयं क्या निर्णय लेते हैं और शिक्षा 
सम्वन्धी सुधारों के इन निर्णयों को किस सीमा तक लागु करने में सफल होते हैं। 
आवश्यकता इस बात की नहीं है कि वे आज अपने देशवासियों को जो शिक्षा दे 
रहे हैं केवल उसे और अधिक बढ़ा दें, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि 
अपनी शिक्षा-प्रणाली के स्वरूप, दिशा और विषयवस्तु में बुनियादी परिवर्तन 
करें । 





अध्याय : 7 
नरम राज्य 
]. एक व्यापक तथ्य 
विभिन्न सीमाओं तक सब कम-विकसित देश 'नरम राज्य' हँ । यह बात उन 


अन्य अनेक परिस्थितियों के साथ एक महत्त्वपूर्ण तथ्य के रूप में मौजूद रहती है, 
जो एक साथ मिलकर किसी देश को कम-विकसित बनाती हैं। यह स्पष्ट है कि 


. और अधिक सामाजिक अनुशासन के बिना विकास के मागं में बहुत बड़ी कठि- 


दा आयेंगी ओर कम-से-कम हर स्थिति में विकास में विलम्ब तो अवश्य हीं 
गा |" 


“नरम राज्य' का अभिप्राय विभिन्न प्रकार की उस सामाजिक अनुशासन- 


` हीनता से है, जो इन रूपों में प्रकट होती है: कानून की खामियां और विशेषकर 


कानून के पालन और उसे ۳۹ करने की खामी; विभिन्न स्तरों पर सरकारी 
अफसरों द्वारा उन नियमों निर्देशों की व्यापक अवहेलना जो उन्हें दिये 


जाते हैं, और अक्सर उनकी ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों और व्यक्ति-समूहों से साँठ- _ _ 


गाँठ, जिनके आचरण को नियमित बनाने की जिम्मेदारी इन अफसरों पर होती 
है । 'नरम राज्य' की संकल्पना के अन्तर्गत भ्रष्टाचार भी आता है, जिस पर इस 
अध्याय के दूसरे अनुभाग में विचार किया जायेगा । आचरण के ये विभिन्न 


स्वरूप इस दृष्टि से एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं कि ये एक-दूसरे को समग्र ४ 


प्रभाव उत्पन्न करने वाले चक्रीय कार्य-कारण की अनुमति ही नहीं देते, बल्कि 
उसके लिए एक a तक करते हैँ - | 

किसी भी ऐसे राष्ट्रीय اج‎ दाय में, जिसे नरम राज्य कहा जा सके, ढील 
और मनमाना आचरण उन के लिए शोषण का साधन बनता है जिनके 
हाथों में आथिक, सामाजिक और राजनीतिक सत्ता है। यद्यपि नरम राज्यों में 


बड़े पैमाने पर शोषण की जो सम्भावनाएं मौजूद रहती हैं, उनका लाभ केवल 


वर्ग ही उठा पाता है, लेकिन समाज में बहुत नीचे दर्ज के लोगों को भी 
छोटे मोटे स उठाने ار‎ मिल जाता है। पर इन व्यक्तिगत स्वार्थों के 
अलावा एक नरम राज्य में प्रत्येक स्तर, पर लोगों के भीतर सावंजनिक नियन्त्रण 
और उसे लागू करने के प्रति व्यापक प्रतिरोध का भाव रहता | इस अत्यधिक 
जटिल स्थिति पर सामान्य विचार का केन्द्रबिन्दु भी दक्षिण एशिया के देश ही 


रहेंगे, जिनकी परिस्यितियों का मैंने अधिक गहराई से अध्ययन किया है । नरम 


विकास की समस्त समस्याओं का एक पहलू है और इस अध्याय में. ۳ 
| एशियन ड्रामा के पर्याप्त सन्दर्भ देना विशेष रूप से कठिन 3۱ ۱ 6 
چم‎ दूसरे भागों के बारे में केवल कुछ संक्षिप्त टिप्पणियाँ ही की जागँगी। | 
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उदाहरण के लिए, यह सच है कि सन्‌ 955 में पाकिस्तान में सेना ने जब 
सत्ता हथियाई तो सार्वजनिक मामलों में व्यापक अनैतिकता आ चुकी थी और 
लोगों का हौसला टूट चुका था। यह कार्य इससे पहले के 'लोकतन्त्री' शासन के 
दौरान हुआ था और सेना द्वारा सत्ता हथियाने को व्यवस्था और आत्मविश्वास | 
कायम रखने के लिए आवश्यक बताया गया ।* इसके अलावा साधारणतया सैनिक 
शासन इस दिशा में तुरन्त कुछ कामयाबी दिखा सकता है, जिस प्रकार पाकिस्तान 
में अयूब खान की सरकार ने और वर्मा में ووور‎ में पहली सैनिक सरकार ने 
प्रदशित किया ® - 


लेकिन, जैसाकि इन देशों में भकट हुआ, यह कामयाबी स्थायी नहीं होती म 


अथवा नहीं हो सकती । यह बात इस तथ्य से असम्बन्धित नहीं है, और जिस पर 
मैंने अध्याय-3 में विचार किया है, कि सरकार में परिवर्तत अथवा सरकार के 
प्रकार में परिवर्तन, जन-सामान्य के सिर के ऊपर होता है, उससे कोई सलाह 
नहीं ली जाती और मुख्यतया इसका यह अर्थ होता हैकि जिस उच्च वर्ग का 
सत्ता पर अधिकार है, उसके एक समुह के स्थान पर दुसरे समूह ने सत्ता पर कब्जा 
कर लिया है ۲ 


के विश्लेषण के निम्न प्रयास को नेतिकतावादी उपदेश के रूप में नहीं लिया जाना 
चाहिए । अन्य बातों की तरह सामाजिक अनुशासन:के बारे में भी कम-विकसित | 


देश अपनी वतमान हालत में इस कारण से नहीं हैं कि इन देशों के लोगों . . 


.के चरित्र में कुछ विशेष बुराइयाँ पैठी हुई हैं, वल्कि यह एक लम्बे इतिहास का 
परिणाम है, जो पश्चिम के विकसित अथवा कम्युनिस्ट देशों से बहुत भिन्न है, 


जिसकी अवधि में एक विशेष प्रकार का आधिक, सामाजिक और .राजनीतिकः ` | 
6 ۱ 0 


मुल्य सम्बन्धी मान्यताओं के दृष्टिकोण से. कार्य-कारण का जो पारस्परिक _ | 


भरा मानकर सामान्यतया छोड दिया जाता है, तो इससे दूसरे . महायुद्ध के बाद... ۱ 
के आथिक अनुसन्धान में निहित पूर्वाग्रहों का एक और. बड़ा उदाहरण प्रकट . 


हता है, जिस ۳ में विचार किया “गया है और इन qa Rs ۱ 





चरम राज्य ۱97 


इस आथिक अनुसन्धान के परिणाम अत्यधिक दोषपूर्ण और सतही सिद्ध 
हुए है । 


उपनिवेशी युग से पहले दक्षिण एशिया के ग्रामीण इलाकों में निःसन्देह एक 
प्रकार की 'एकता' थी, जैसी यूरोप में मध्य युग से पहले और मध्य युग के 
दौरान थी । पर्याप्त सीमा तक 'स्वशासन' था और यह स्वशासन अपने किस्म का 
था। आधुनिक युग में प्रशासन का जो अर्थ समझा जाता है वैसा नहीं था। पर 
सत्ता का आधार और वितरण और एक अधिक केन्द्रीय सत्ता से इसके सम्बन्ध 
चाहे केसे भी क्यों न रहे हों, इस प्रणाली ने एक गतिहीन और अधिकांशतया 
आत्मनिर्भर समुदाय में सामाजिक और आथिक सन्तुलन बनाये रखने का काम 

किया |" 


इसका सार अनेक प्रकार के उत्तरदायित्वों में निहित था। सबसे पहले इसे 
खेती करने के अधिकार को नियमित बनाना पड़ता था और इसके साथ ही 
सड़कों, नहरों, तालाबों और ऐसी अन्य सुविधाओं को अच्छी स्थिति में रखना 
था, जिनका मिलजुलकर उपयोग किया जाता है। ऐसे देशों में-जेसे वर्मा 
ओर श्याम--जहाँ अधिक समानतावादी ढाँचा मौजूद था, श्रम में एक-दूसरे की 
सहायता करने के परम्परागत नियम थे । यह एक प्रकार की 'सहकारिता' थी, 
लेकिन यह सहकारिता आधुनिक 7 की इस सहकारिता से भिन्न थी, जिसका: 
आज दक्षिण एशिया में विकास के लिए उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा 
है। यह उत्तरदायित्व अधिकांशतया व्यक्तियों, परिवारों अथवा समूहों के बीच 
थे, जिनकी सामाजिक हैसियत भिन्न होती थी। ये उत्तरदायित्व प्रे समाज केः 
सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं निभाये जाते थे। 
इन परम्परागत विचारों ओर दायित्वों के संरक्षण तथा इनके उल्लंघन के 
लिए दण्ड देने और सुधार करने के लिए व्यवस्था थी। यूरोप की तरह दक्षिण 
एशिया में उत्तरदायित्व आबादी के गरीब वर्ग पर सर्वाधिक भारी रूप से डाले जाते 
थे। यद्यपि विभिन्‍न देशों और विभिन्न پر‎ में सदा बड़ा ۱ पर ऐसा 
लगता है कि उत्तरदायित्वों के निर्वाह में पर्याप्त ढील बरती जाता थी, विशेषकर 
उन देशों में जहाँ आथिक ओर सामाजिक असमानताएँ सबसे अधिक हैं--जैसे 
उस उपमहाद्वीप में जो आज भारत ओर पाकिस्तान के बीच विभाजित हो गया 
है। निचले वर्ग के लोगों के प्रति क्ररता के साथ-साथ इन वर्गों के लोगों द्वारा | 
मामुली ढंग से बाधाएँ डालने ओर अनुशासनहीनता की स्थिति मौजूद थी | क 
तथा दूसरी ओर विशेषाधिकार प्राप्त समुह इन लोगों की नीचे दर्ज की कार्य- त 
क्षमता, कार्यक्रुशलता और समय की पाबन्दी के प्रति कृपा भाव दशति थे। _ 
यूरोप और दक्षिण एशिया का वर्तमान अन्तर धीरे-धीरे अस्तित्व में आया | ५5 
पश्चिम यूरोप में, ह्लास के युगों के बावजूद, विरासत मेंप्राप्तअधिकारों और. 
उत्तरदायित्वों की प्रणालियों को पूणं बनाने और व्यक्ति, पारिवारिक ws 
समूह के सम्बन्धों पर आधारित उत्तरदायित्वों को पूरे समुदाय के स उत्तरदायित्वों 
_ में बदलने का लम्बी अवधि का प्रयास किया गया । यह सामाजिक और सांस्कृतिक 
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क्रम-विकास का एक पहलू था, जो व्यापार-व्यवस्था और उदारतावाद, उद्योगी- 
करण और शहरीकरण के माध्यम से प्रकट हुआ और जिसे, समष्टिभाव समाज- 
शास्त्रियों ने 'हैसियत' से 'ठेके', 'यन्त्रवत' से 'संगठित' एकता, 'जेमीनशाफ्ट' से 
'जेसेलशाफ्ट' में परिवर्तन बताया है | 

अमरीका में आरम्भ से ही, सीमा की बस्तियों तक में, इस आधुनिक 
सामुदायिक व्यवस्था की स्थापना हुई | राजनीतिक लोकतन्त्र पर आधारित 
` हितकारी राज्य की ओर पश्चिम के देशों का हाल में आगे बढ़ने का यह अभिप्राय 
है कि अधिकारों और उत्तरदायित्वों की आरम्भिक प्रणालियों की अधिक सटीक 
परिभाषा देने की दिशा में आमूल और दूरगामी कारवाई हुई है, ढील और 
मनमाने आचरण में अत्यधिक कमी आयी है तथा भार का अधिक समानतावादी 


वितरण हुआ है। आज कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कुछ : 


भी क्यों न हो, समाज के इन मजबूत नियन्त्रणों की प्रणाली से बच नहीं 
सकता | 

दक्षिण एशिया में आदिम और गतिहीन ग्राम संगठन से इस प्रकार क्रम- 
विकास नहीं हुआ । इसके विपरीत उपनिवेशवाद ने साधारणतया प्राचीन ग्राम 
संगठन का ह्वास कर दिया, लेकिन इसके स्थान पर किसी भी उचित संगठन की 
व्यवस्था नहीं की । अप्रत्यक्ष शासन ने साधारणतया प्रत्यक्ष शासन की तुलना 
में परम्परागत व्यवस्थाओं को अधिक सुरक्षित रखा। उपनिवेशी नीति के दो 
प्रकारों के भिन्न प्रभावों के अतिवादी उदाहरणों के रूप में क्रमशः इंदोनेशिया और 
बर्मा का उल्लेख किया जा सकता है। ke 


` साधारणतया यह कहा जा सकता है कि पश्चिम के नमूने पर भूस्वामित्व 


लागू करने का दबाव, कुछ आथिक सम्बन्धों का आंशिक रूप से मुद्रीकरण, इन 
दो परिवर्तेनों के परिणामस्वरूप रुपया कर्ज देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलना, 
आन्तरिक प्रवास, कुछ देशों में “पूर्व के देशों के लोगों' का आगमन, और उपनिवेशी 
शासन का थोपा जाना, जिसका लक्ष्य मुख्यतया कर वसुलना और शान्ति तथा 
व्यवस्था बनाये रखना था, इन देशों में अधिकारों और उत्तरदायित्वों, कानूनों 
और कानून प्रक्रियाओं को कमजोर बना डालने का आधार बना और कुछ क्षेत्रों 
में तो ये व्यवस्थाएं पूरी तरह समाप्त हो गयीं । पश्चिम के नमूने पर स्थानीय 


स्वशासन की स्थापना के अनेक प्रयास, जो उपनिवेशी युग के बाद के दशकों में _ 


विशेष रूप से किये गये, प्रायः सवंत् असफल रहे | 

उपतिवेशी युग से पहले की निरंकुश परम्परा--जो सामाजिक स्तरीकरण 
में असमानता की सीमा के अनुसार सशक्त अथवा कमजोर होती थी लेकिन जो 
सदा महत्त्वपूर्ण स्थान रखती थी--उपनिवेशी शासन से और मजबूत हुई तथा 


इसने अवांछित हस्तक्षेप का रूप धारण कर लिया । ऐसी प्रणाली के अन्तर्गत | 


लोग हुक्म मानने के आदी हो गये, लेकिन इसके साथ ही वे अपने फायदे के लिए 
जो कुछ कर सकते थे वह करने से भी नहीं चूके । जनता के जीवन और कायें 
में उपनिवेशी सरकार का हस्तक्षप अबन्ध-नीति सम्बन्धी इस धारणा से प्रभावित 


था कि उपनिवेशी सरकारों को सामाजिक और धामिक मामलों में अधिक _ 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए--लोकम्रिय स्तर पर धर्म, सामाजिक सम्बन्धों में | 


यथास्थिति बनाये रखने की प्रमुख शक्ति था। | ۱ 


~° 
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इस सीमा के भीतर और उपलब्ध कर्मचारियों और धन की सीमाओं के 
भीतर i उपनिवेशी अफसरों की यह स्वाभाविक भूमिका थी कि वे अपने-अपने 
तरीकों से हस्तक्षेप करं और लोगों के हित के प्रति आवश्यकता से अधिक हस्त- 
क्षेप का रवेया अपनायें । इन अफसरों के हाथ में प्रशासनिक नियन्त्रण थे, जिनमें 
स्वयं अपने विवेक से कार्यं करने की बहुत अधिक छूट दी गयी थी। ये अफसर 
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से काम करते थे, जिसका निचले स्तरों 
पर निरन्तर विस्तार होता जाता था । इन कर्मचारियों में सम्बन्धित देशों के लोग 
भी शामिल थे और यह कार्यं उपनिवेशी सरकार के विशवासप्राप्त सामन्ती तत्त्वों 
की सहायता से भी किया जाता था । इन्दोनेशिया को छोड़कर भ्रष्टाचार व्यापक 
रूप से फैला हुआ था, विशेषकर निचले स्तरों पर । इससे भी इस शासन प्रणाली 
में मनमाने आचरण को सहायता मिली। 

उपनिवेशी शासन के अन्तिम दशकों में, विदेशी शासन से मुक्ति के 
आन्दोलन, जैसे अंग्रेजों के शासन के अधीन भारत में (जिसमें वर्तमान पाकिस्तान 
भी शामिल है), इन्दोनेशिया और इससे भी अधिक लम्बी अवधि तक फ्रांसीसी 
हिन्द-चीन में, विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा उठाये रहे। सत्ता की 
अवज्ञा उनका स्वाभाविक हथियार था | ۱ 

भारत में मोहनदास गांधी ने असहयोग के राजनीतिक हथियार के दर्शन 
और सिद्धान्त का विकास किया । दक्षिण एशिया के ऐसे देशों में जहाँ कोई गांधी 
नहीं था अथवा स्वतन्त्रता आन्दोलन भी नाममात्र को ही चल रहा था, इसके 
बावजूद अवज्ञा और असहयोग शक्तिशाली उपनिवेशी ढाँचे के विरुद्ध विरोध 
प्रकट करने का और अपनी रक्षा का स्वाभाविक तरीका था । ये बातें व्यापक 
जनसमुदाय में अधिक प्रभावशाली ढंग से इसलिए फैल सकती थीं क्योंकि ये बाते 
परम्परागत निरंकुशतावाद में निहित सामान्य उदासीनता और उपेक्षा के 
अनुरूप थीं । इसके परिणामस्वरूप अधिक अराजकतावादी दृष्टिकोणों की एक 
विरासत कायम हो गयी, जो आज स्वयं स्वदेशी सरकारों के आड़े आ रही Û 

पर ये सरकारें विकास करना चाहती हैं ओर इस लक्ष्य को त्‌ के लिए 
योजनाएँ बनाती हैं। चाहे ये सरकारें अपनी सत्ता स्वतन्त के माध्यम 
से प्राप्त करती हों, जैसाकि भारत और श्रीलंका में होता है अथवा ये किसी भी 


विकास का प्रयास करती हैं और अपने इस प्रयास को “लोकतन्ली आयोजन , 
“विकेन्द्रीकरण', अथवा बुनियादी लोकतन्त' जैसे नामों से पुकारती हैं।” इस बात 


जिसका उसे अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त है, विकास के प्रयासों मर 

है। मैंने जिस विरासत के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया 
(और भ्रष्टाचार से ग्रस्त अपने कमजोर प्रशासनों के क / ê 
सकती है कि ये सरकारें सामुदायिक गी प्रणाली 
करने और उसे मज़बूत बनाने 
के दृष्टिकोण से ये उत्तरदायित्व 
दिखायी पडते हैँ | 
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भारत जैसे देश तक में, जहाँ हाल तक आयोजन को बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया जाता रहा और जहाँ एक के बाद एक योजना में अत्यधिक विविध विषयों 
पर ध्यान दिया गया, यह देखने के लिए कि क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ की गयी 
हैं, जिनके द्वारा गाँव वालों पर उत्तरदायित्व डाला गया हो, बड़ी गहरायी 
से योजनाओं का अध्ययन करना होगा। पहली दोनों योजनाओं में इस वांछनीयता 
का उल्लेख किया गया है कि राज्य, जिनके ऊपर कृषि नीतियाँ निर्धारित करने 
का उत्तरदायित्व है, भू-प्रवन्ध सम्वन्धी ऐसे कानून बनाये, जिससे भूमि को क्षति 
से बचाया जा सके। लेकिन यह सिफारिश, जिसे बिना किसी विश्वास और 
संकल्प के पेश किया गया था, लागु नहीं की गयी। केवल कुछ राज्यों में अस्थायी 
204 पर इस बारे में कानून बनाये गये और वहाँ भी इन कानूनों को लागु नहीं 

या गया । 


रास्ते खोल रही हैं। 
इनका उद्देश्य गरीव वर्गों को सहायता देना रहा है, लेकिन असमान 
सामाजिक वर्गीकरण और सत्ता के स्वरूप के कारण इन देशों में 
इसका लाभ अपेक्षाकृत समृद्ध लोगों को मिला है," जैसाकि अध्याय-4 में स्पष्ट 
किया गया है । आंशिक रूप से इस कारण से ग्रामोत्थान के कार्यक्रम में शिक्षा के 
जो प्रलोभन शामिल किये गये हैं, उनका निरांशाजनक परिणाम निकला है।* इस 
फा एक सामान्य कारण यह भी रहा है कि इनके पुरक के रूप में 

सामुदायिक उत्तरदायित्वों की प्रणाली का निर्माण करने का प्रयास नहीं किया 
रबी है क की दृष्टि से दक्षिण एशिया के अन्य देशों में नीतियाँ भिन्न नहीं 


۱ समुदाय को केवल प्रलोभन देने और उसके ऊपर कड़ाई न बरतने को 
` यह नीति अपनाने की बात को उपनिवेशी युग की विरासत और उन परिस्थितियों 
ध्यान में रखकर समझाया जा सकता है, जिनमें इन देशों को स्वतन्त्रता प्राप्त 
हुई | सम्भवतः यह भी समझा जा सकता है कि इन देशों ने उस बात को एक अच्छाई 
बना दिया, जिसे कुछ सीमा तक एक आवश्यकता समझा गया था । इन सरकारों 
के नीति सम्बन्धी पूर्वाग्रह को बड़े गर्वं से यह कहकर समझाया जाता है कि नई 
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सरकार लोगों को बाध्य करने के तरीके से घृणा करती है और वह लोगों को 
समझाने-बुझाने और प्रोत्साहन देने के सकारात्मक तरीकों से ही काम करने के 
लिए कृतसंकल्प है مر‎ | 

शीतयुद्ध के वातावरण में यह बात साम्यवाद के विरुद्ध मोर्चा लेने की इच्छा 
प्रदशित करने का अवसर सिद्ध हुई और इसे आतंक और जनता को पूरी तरह 
से सरकारी आदेशों का गुलाम बना देने जैसी वातों के विरुद्ध अपनायी गयी नीति 
के रूप में भी प्रकट किया गया। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो समानतावादी सुधारों को 
लागु करने में राज्य की शक्ति के उपयोग को रोकना चाहता है ओर ऐसे सब लोग 
जो इन सुधारों के मार्ग में आने वाली राजनीतिक और संस्थागत बाधाओं से 
परिचित होने के कारण निराशावादी हो जाते हैं, केवल ऊपर से तकंसंगत 
दिखायी पड़ने वाली इस व्याख्या में अपना निहित स्वार्थ देखने लगते हैं। 

पश्चिम के देशों में, जो कम-विकसित संसार को साम्यवाद से बचाने की 
चिन्ता में लगे हुए थे, अनिवायंताओं के विरुद्ध निर्णय लेने की बात को बड़े सीधे- 
सादे ढंग से जैसे का तैसा स्वीकार कर लिया गया और स्वयं कम्युनिस्टों की भी 
अधिक कड़े कानून अनिवाये रूप से लागु करने में कोई दिलचस्पी नहीं है | 
सम्भवतः वे भी यह विश्वास करते हैं कि यह कार्य क्रान्ति हो जाने तक नहीं 
किया जा सकता और वर्तमान दौर में वे इस बात का प्रचार नहीं करना चाहते । 
इस प्रकार इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श उलझन में ही FUT रहता है | 

वास्तविक और अत्यधिक गम्भीर दुविधा, जिसके ऊपर स्वेच्छा के आदर्श 
का मौखिक आवरण डाला जाता है, यह है कि दक्षिण एशिया में अधिक 
सामाजिक अनुशासन के विना तेज़ी से विकास की प्रायः कोई आशा नहीं है और 
यह अनुशासन कानून और नियमन के बिना कायम नहीं हो सकता और इन 
कानूनों को वलपूर्वेक लागू करना होगा । इन सब देशों ने, चाहे इनमें कैसी भी . 


_ शासन प्रणाली है, सामान्यतया पश्चिम के देशों की तुलना में अपने देशवासियों के 


ऊपर बहुत कम उत्तरदायित्व डाले हैं और जो उत्तरदायित्व डाले भी गये हैं, उन्हे 
भी प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया जाता । अमरीका के अत्यधिक सम्मानित 
और पुराने न्यायविद॒ लनंड हैंड की यह उक्ति दक्षिण एशिया के अधिकांश 
विशिष्ट बुद्धिवादियों को पसन्द नहीं आयेगी अथवा उनकी समझ में नहीं आयेगी 
'कान्‌न हिसा ही हे ۳ 
ph i देश में चाहे किसी भी सीमा तक लोकतन्त्र कायम 
क्यों न हो, उसके भीतर सामाजिक अनुशासन कायम किया जा सकता है | अन्ततः 
लोकतन्त्र के लिए सामाजिक अनुशासन के अभाव से अधिक खतरनाक वात 
दूसरी नहीं हो सकती । लेकिन इन देशों में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थि- 
तियाँ ऐसे कानून नहीं बनने देतीं जो लोगों के ऊपर अधिक ल्या 
हों । जब कभी कानून बन भी जाते हैं तो उनका पालन नहीं होता सा इन्हें 
लागू करना आसान नहीं होता। नरम राउ्य' से मेरा अन्ततः यही अभिप्राय है। 


दक्षिण एशिया के देशों की यह विशेषता परम्परागत है और उपनिवेशी युग ड 


से पहले और उपनिवेशी युग के दौरान की परिस्थितियों ی‎ । लेकिन 
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प्रभावशाली निहित स्वार्थों का भी समर्थन प्राप्त है। यह सः 
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उच्च वर्ग से मिलता है। लेकिन सामान्य जन-समुदाय के कुछ हिस्सों से भी यह्‌ 
समर्थन प्राप्त होता है.। ۱ 


दक्षिण एशिया-में अपने देशवासियों को राज्य द्वारा निर्धारित खास और 
कठोर उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत - रखने, इन देशों की वाध्य करने वाले नियमों 
के प्रति घोषित घृणा, और प्रलोभन के ऊपर इनकी निर्भरता के विपरीत यह 
विचित्न तथ्य मौजूद है कि दक्षिण एशिया के सब देशों में विभिन्न सीमाओं तक 
सामान्य ढंग के ऐसे' व्यापक कानून तैयार करने और उन्हें स्वीकार करने की 
महत्त्वाकांक्षा रही है, जिनका उद्देश्य अपने समाजों को आधुनिक बनाना और 
विशेषकर निरंकुश शासन, अनावश्यक हस्तक्षेप, अपने स्वार्थो को विशेष 
महत्त्व देने और अराजकतावाद की विरासत का प्रतिरोध करना है, जिसका मैंने 
ऊपर संकेत किया है | 

इन समस्त देशों ने ऐसे संविधान बनाये हैं अथवा बनाने को तैयार हैं, 
जिनमें व्यापक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गयी है और नागरिक 
स्वतन्त्रताओं की गारण्टी दी गयी है । दक्षिण एशिया के अनेक देशों में आधुनिक 
परिवार सम्बन्धी प्रायः पूर्ण कानून तैयार किया गया और बनाया गया । अधि- 
कांश मामलों में इस कानून का उद्देश्य स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा देना 
था। भारत में संविधान की व्यवस्था के द्वारा जाति को समाप्त कर दिया गया 
और एक विशेष कानून के द्वारा जाति के आधार पर भेदभाव करने की प्रथाओं . 
को समाप्त कर दिया गया। समस्त . देशों ने स्वयं को भूमि-सुधार के पक्ष में' 
दिव किया और धीरे-धीरे इस भूमि-सुधार को लागू करने के कानून भी बनाये 
गये । 


3 मौटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सुधार की आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखते हुए जो हिला को बनाये गये, उनका उद्देश्य विशेषाधिकारों से वंचित 
जन-समुदाय के हितों की रक्षा करना था। लेकिन इनके परिणामस्वरूप उससे 
कहीं कम सामाजिक परिवतँन 7 जितना परिवतंन लाने का उनमें लक्ष्य रखा 
गया था अथवा जिन परिवतंनों के पूरा हो जाने का स्वाँग रचा गया ।. 

जसाकि अध्याय-3 में कहा गया है, उच्च वर्ग के. लोगों ने हीं आधुनिकीकरण, 
के आदशों और विशेषकर समानतावादी आदर्श का प्रसार किया। स्वाधीनता के 
आरम्भिक E में सत्तारूढ़ राजनीतिक दृष्टि से विशिष्ट लोगों ने ये नये कानूनी 
अधिकार लोगों को दिये। लेकित ये लोग इन अधिकारों को वास्तविकता के 
आधार पर स्थापित करने के लिए इतने उत्सुक नहीं थे। इस काम से बच 
निकलना आसान भी था, क्योंकि नीचे से. कोई दबाव नहीं था | ۱ 
मा पश्चिम यूरोप के e अधिकांश देशों में व्यापक वयस्क मताधिकार, इस 
[र से वंचित लोगों के कई दशकों के संगठित संघषो के बाद प्राप्त हुआ | 
अधिकांशतया पहले महायुद्ध के बाद तक पूरी तरह इन्हें अधिकार ग्राप्त ۰ 
.. नहीं हुआ। नागरिक कानून सम्बन्धी मामलों में इसी प्रकार, स्तियों को अधिक | 
. समानता इससे भी कहीं अधिक लम्बी अवधि तक संघर्ष के बाद प्राप्त हुई! 3 
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इसका यह अभिप्राय था कि अन्ततः जब ये अधिकार प्राप्त हुए तो संगठित 


„ “नागरिकों के ऐसे समूह मौजूद थे जो इन अधिकारों का पूर्ण उपभोग करने के 


लिए तैयार और उत्सुक थे। 
दक्षिण एशिया के देशों में यह नहीं हुआ। इनमें से अनेक देशों में लोकतन्त्र के 
स्थान पर कहीं अधिक निरंकुश शासन की स्थापना हुई। इस निरंकुश शासन के . 
अनेक रूप थे । इन देशों में विशिष्ट वर्ग के लोगों ने व्यापक वयस्क मताधिकार 
की वात उठायी, लेकिन सामान्य जन-समुदाय ने यह अधिकार नहीं माँगा अथवा 
उन्होंने इस अधिकार के बारे में सोचा तक नहीं । 
` साधारणतया यह वात ज़ोर देकर कही जा सकती है कि चाहे राजनीतिक 
शासनों में केसे भी परिवर्तत क्‍यों न हुए हों, वे सब परिवतंन समाज के सर्वोच्च 
वर्ग के लोगों के बीच आपसी झगड़े के परिणामस्वरूप हुए, जैसाकि अध्याय-3 
में कहा गया है । कहीं भी गरीब जन-समुदाय द्वारा अपने उत्पीडन के विरुद्ध 
विद्रोह के परिणामस्वरूप ये परिवर्तेन नहीं आये । केवल विएतनाम में ही 25 वर्ष 
के सशस्त्र विद्रोह के बाद ये परिवर्तन आये | विएतनामियों ने पहले फ्रांसीसियों के 
खिलाफ और इसके वाद अमरीकियों के विरुद्ध यह संघर्ष . किया और ये दोनों 
देश इस संघर्ष में विएतनाम के उच्च वर्ग के विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के 
“समर्थ पर निर्भर रहे। भारत में, जहाँ व्यापक वयस्क मताधिकार पर 
आधारित संसदीय प्रणाली अभी भी सुरक्षित है, मतदाताओं के विशाल भाग को 
अपने हितों की रक्षा में आवाज़ उठाने के लिए संगठित नहीं किया जा सका है। 
` भारत में जिस “इप में संसदीय लोकतन्त्र चलता आ रहा है, वह सामाजिक और 


. आथिक यथास्थिति वनाये रखने के पक्ष में एक शक्ति सिद्ध हुआ है । 


इसी प्रकार जाति पर आधारित भेदभाव की समाप्ति के लिए जो प 
बनाया गया, वह अस्पृश्य लोगों द्वारा संचालित किसी संगठित के 
आधार पर नहीं हुआ । इनमें से अधिकांश आज भी यह मानते चले आ रहे हैं 
कि उनकी वर्तमान नीची और बुरी स्थिति का विधान ईश्वर और व हमा 
ने किया है। निरांशापूर्ण और निरुद्दश्य असन्तोष एक प्रभावशाली सार 
और आथिक शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। अब, क्योंकि जनगणना में जाति 

- के बारे में पूछताछ नहीं की जाती, अतः इस कानून का एक प्रमुख परिणाम यह 
हुआ है कि भारतीय. बुद्धिवादी, विशेषकर विदेशों में, इस बात का दाता कर 
सकते हैं कि जाति समाप्त हो गयी है। लेकिन, वास्तविकता यह है कि जाति ` 


प्रथा पहले से भी कहीं अधिक प्रभावशाली हो गयी है, विशेषकर गाँवों में।” _ ۱ ۱ हद 
डा चुनावों ये मतदान और अन्य अनेक परिवतंनों ने जाति को अपना प्रभाव दिखा दिखाने २ 


. का एक नया क्षेत्र उपलब्ध कराया है। 





इसी प्रकार स्त्रियों के लिए समान अधिकार के कानून के परिणामस्वरूप... 






... गाँवों अथवा शहरों' में जत-समुदाय के बीच प्रायः कोई yas नहींहुआ। | 
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के बारे में बौद्धिक और राजनीतिक विशिष्ट वर्ग के अधिक आमुल और दुरः 
गामी परिवर्तन चाहने वाले लोगों ने प्रचार किया | एक आरम्भिक युग में इस 
विचार को इतना अधिक सम्मान प्राप्त हुआ और इसे इतना अधिक विवेक- 
सम्मत और न्यायोचित माना गया कि भविष्य में इसे कार्यरूप देने के लिए इसकी 
आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया | उदाहरण के लिए, भारत में यह सिद्धान्त 
कि जमीन पर जोतने वाले का स्वामित्व होना चाहिए, आजादी से बहुत पहले 
स के कार्यक्रम में शामिल था और कभी इस सिद्धान्त का परित्याग नहीं 
'किया गया। 
पर यह अन्तर मौजूद है कि यदि इन सुधारों को वस्तुतः लागू किया जाता 
बहुत आमुल और दुरगामी तरीके से सामाजिक और आथिक स्तरीकरण 
में प्रभावशाली परिवर्तन लाते | इन्हें, जाति पर आधारित भेदभाव की समाप्ति 


इससे इन प्रस्तावों की भिन्न स्थिति और नियति स्पष्ट हो जाती है ۱ भूमि- 
सुधार सम्बन्धी कानून बनाने में विलम्ब किया गया, उदाहरण के लिए, इन्दोनेशिया 
में अधिकतम बहुत ऊंची रखकर उसे बहुत सीमित 
उपयोग का बना दिया गया, जैसे' पश्चिम पाकिस्तान में हुआ । अथवा, जैसाकि 
सर्वत्र हुआ, विविध प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएँ भी इस कानून में की गयी, जिनका 


सहारा लेकर इस कानून के बाध्यकारी प्रभावों से बचा जा सकता था। अथवा, 
इस कानून को बस लाग्‌ ही नहीं किया गया, और यह कार्य भी प्रायः सर्वत्र 


हुआ। अधिकारियों और जमींदारों के बीच साँठगाँठ के कारण साधारणतया इस : 


कानून को लागू नहीं किया गया। जैसाकि अध्याय-4 में कहा गया है, अधिकांश 
कम-विकसित देशों में भूस्वामित्व और काश्तकारी सम्बन्धी सुधार केवल नाटक 
भर रहे ।.केवल तभी अन्तर हुआ जब इन कानूनों को किसी प्रकार की क्रान्तिकारी 

स्थिति में बनाया गया। कुछ सीमा तक यह पुर्व-पाकिस्तान में हुआ; जहाँ 
जमींदारों में बड़ी संख्या: हिन्दुओं की थी और विभाजन के बाद जिन्हें वहाँ से 
खदेड़ दिया गया था। ۱ 


किया जाता, तो. अनका सामाजिक और आथिक स्तरीकरण पर निश्चित प्रभाव 
पड़ता। लेकिन, केवल इसी कारण से बहुत बड़े पैमाने पर निहित ۰3 
संगठित होकर इन कानूनों को प्रभावहीन बना दिया। ° 
होती है जि... शत बनाने से होता है। अक्सर इन कानूनों में ऐसी व्यवस्थाएँ 
होती हैं जिनका सहारा लेकर वे लोग बच निकलते हैं, जिन पर इनका विपरीत 
प्रभाव पड़ता है अथवा इन कानूनों में ऐसे अपवाद जोड़ दिये जाते हैं जो इनकी 
जमावशालिता को समाप्त कर देते हैं। अक्सर जानबुझकर इन कानूनों को ऐसी 
पट शब्दावली में प्रकट किया जाता है कि करों से बच निकलने में आसानी 
हो जाती है। इसके बाद कर से बच निकलने और निर्धारित कर न चुकाने की 
वारी आती है। करों से. बच निकलने के इन तरीकों को आश्चयंजनक रूप 
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से उदार दण्ड के कारण प्रोत्साहन मिलता है। और कर की राशि का निर्धारण 
करने और कर वसूल करने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वह पर्याप्त नहीं 
है और आवश्यकता के अनुरूप इसमें कार्यकुशलता भी नहीं है। अधिकारियों के 
कम वेतन रिश्वत की सम्भावना को बढ़ा देते हैं। 

वस्तुतः विकसित देशों में भी कर से बचने और पुरा करन देने के उदाहरण 
मौजूद हैं। लेकिन दक्षिण एशिया में और सामान्यतया सब कम-विकसित देशों 
में यह तरीका बहुत अधिक व्यापक हो गया है। चाहे हिसाव-किताब रखने की 
राष्ट्रीय व्यवस्था कितनी भी कमजोर क्यों न हों, आँकड़ों के माध्यम से इस बात 
को दर्शाया जा सकता है; बैसे इस सम्बन्ध में अनिश्चितता के लिए पर्याप्त 
स्थान रखना होगा । इन देशों के शिक्षित और प्रभावशाली लोगों को इस स्थिति 
की पुरी जानकारी है। समाचारपत्र, जब ये भारत और फिलीपाइन की तरह 
स्वतन्त हों, निरन्तर इस बात पर जोर देते हैं और इसे एक राष्ट्रीय बुराई के 
रूप में पेश करते हैं। लेकिन, इसके बावजूद इस स्थिति को सुधारने के लिए 
कोई भी कारंवाई विधिवत्‌ नहीं की जाती | ५ ह 

जब कभी निचले वर्ग के लोगों की स्थिति में सुधार के लिए नीति सम्बन्धी 
उपाय किये जाते हैं तो यह होता हैं कि या तो इन्हे लागू ही नहीं किया जाता 
अथवा इनके स्वरूप को इस प्रकार विकृत कर दिया जाता है कि इनका लाभ 
कम गरीब लोगों को मिलता है और इनसे जनसमुदाय को लाभ नहीं पहुंचता ।!२ 


` अध्याय-4 में हमने विशाल कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में इस स्थिति पर विचार किया 


है। यही बात कृषि क्षेत्र के बाहर अनेक सहायता कार्यत्रमों के बारे में भी मोटे 
तौर पर सच है। 

समृद्ध लोगों के बजाय गरीब लोगों को सहायता पहुँचाने के किसी कानून की 
पहले से स्पष्ट कठिन।इयाँ अथवा इन कानूनों को लागू करने की असम्भवता, इन 
कानूनों को विधान सभाओं में वस्तुतः पारित कराने को सचमुच आसान बना 


` देती है; क्योंकि वे लोग भी, जिन्हें इन कानूनों के बन जाने के परिणामस्वरूप 


बलिदान करना चाहिए, इस बात से आश्वस्त रहते हैं कि कोई खास पारिवतंन 


` नहीं होगा। इस प्रकार भारत के किसी राज्य की विधानसभा न्युनतम कृषि 


मजदूरी अथवा फसल में जमीदार के अधिकतम हिस्से अथवा सुदखोर के अधिकतम 
व्याज की सीमा बाँधकर भूमिहीन और गरीब किसानों के प्रति अपनी उदारता 
प्रदर्शित कर सकती है। और इसमें इस बात की कोई जोखिम नहीं रहेगी कि इन 
कानूनों को सच्चे अर्थों में कभी लागू किया जायेगा कि नहीं। जहाँ तक इसके 
व्यावहारिक प्रभावों का सम्बन्ध है, समस्त राजनीतिक, कानूनी और प्रशासनिक 
प्रणाली इस प्रकार विधिवत्‌ और बड़े प्रभावशाली ढंग से गरीब लोगों के व्यापक 


' जनसमुदाय के विरुद्ध दिखायी पड़ती है। यह स्थिति कानूनों को लागू न करने 


सम्बन्धी उपायों को विकृत बनाने के कारण उत्पन्न 8۱ 
क कार और नीति सम्बन्धी उपाय समानता के आदश को पूरा ی‎ be करने के 
बिचार से प्ररित होते हैं और अधिक सामान्य रूप से उन्हें आधुनिकीकरण के 
आदर्शो से प्रेरणा मिलती है, जिन्हें शिक्षित उच्च वर्ग ने सामान्यतया स्वीकार कर 


उच्च वर्ग के बुद्धिवादी और राजनीतिक दृष्टि से' विशिष्ट 
क द 3 ام‎ का प्रचार-प्रसार किया है। लेकिन जब बात वस्तुत 
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इन काननों को वनाने तथा नीति को क।यंरूप देने और इससे भी अधिक जब इन 
कानूनों को वास्तविक रूप में लागू करने की बात आती है तो ये लोग सामान्यतया 
अपने संकीर्ण निहित स्वार्थों की रक्षा करते हैं | १ E 

जनसमुदाय में بان‎ असन्तोष हो सकता है।' سا‎ लेकिन, इनमें अपनी 
माँगों को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने की-क्षमता नहीं है, यें निष्क्रिय और 
असंगठित हैं। इस प्रकार नीचे से दवाव की कमी समानतावादी FT और 
भयंकर तथा निरन्तर बढ़ती हुई असमानताओ के बीच विचित्र विरोधाभास 
प्रस्तुत कर देती है, जिस पर हमने अध्याय-3 में टिप्पणी की है । हे 

जब निचले वर्गों, जिनमें अत्यधिक निर्धन लोग भी शामिल हैं, के उपर 
राज्य की सत्ता द्वारा निर्धारित निश्चित उत्तरंदायित्वों को डालने से राज्य बचता 
है और प्रलोभनों तथा स्वेच्छा से किये जाने वाले कार्यों पर ही निर्भर रहता 
है, तो इससे उच्च वर्ग के लोगों को अपनी आत्मा को सन्तुष्ट करने का इस दृष्टि 
से एक बहाना मिल जाता है कि गरीव वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो 
कानून और नीतियाँ बनायी गयी हैं, यदि उन्हें लागु नहीं किया जाता तो विशेष 
बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों के ऊपर उत्तरदायित्व भी नहीं डाले गये 
हैं। यह तथ्य कि अधिकारों से वंचित लोगों के हितों के लिए जिन ال‎ के बारे 
में कानून बनाये जाते हैं, उन्हें कानून बनाने और लागू करने के दोनों स्तरों पर 
प्रभावहीन वना दिया जाता है, सरकार और बुद्धिवादी विशिष्ट वर्ग के उन 
सदस्यों को जो समानतावादी आदर्श के प्रति सर्वाधिक निष्ठा रखते हैं, ऐसे 
उपायों के प्रति उदासीन बना देता है, जिनमें गरीब जनसमुदाय से कुछ काम 
करने और उपलब्धियाँ दिखाने की अपेक्षा की जाती है। : 

यद्यपि इन तथा अन्य कारणों से मामला बड़ा जटिल हो गया है, लेकिन 
बुनियादी तौर पर नरम राज्य का स्पष्टीकरण यह है कि समस्त सत्ता उच्च वग 
के हाथों में है, जो समानतावादी कानून और नीति सम्बन्धी उपाय कर सकते हैं, 
लेकिन उनकी ऐसी स्थिति है कि वे इन्हें लाग होने से पूरी तरह रोक सकते हैं 
. और उनकी इस सर्वोपरि सत्ता को कोई चुनौती भी नहीं दिखायी पड़ती । इस 
राजनीतिक प्रक्रिया, इसके कारणों और इसके विकास सम्बन्धी प्रभावों के प्रेक्षण 

और विश्लेषण से विधिवत्‌ वचे रहने का प्रयास महायुद्ध के बाद के अवसरवादी 

E के पूर्वाग्रहों का एक बड़ा परिणाम है, जिस पर मैंने अध्याय-] में विचार 
कया है। 


i 


۱ शहरी समुदायों में ऐसे ओद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था का 
'संगठित थिय और 'आधुनिक', अथवा 'आधुनिकीङृत' क्षेत्र बताया जाता है । जब 
हुम इसमें केवल आधुनिक निजी और सरकारी उद्योगों को ही नहीं, जो बड़े 
पमाने पर विनिर्माण, खनन, निर्माण, यातायात, वाणिज्य और वित्त जैसे कार्यों 
में लगे हैं, बल्कि बागानों? को भी जोड़ देते हैं, तो भी यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का 
۱ इ हिस्सा ही रहता है, विशेषकर उस श्रम शक्ति की दृष्टि से जो 
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यद्यपि दक्षिण एशिया के सब देशों में परम्परागत क्षेत्र--जिसमें विनिर्माण 
करने वाले क्षेत्र भी शामिल हँ“ बहुत विशाल हैं पर आयोजन की दृष्टि से 
संगठित क्षेत्र विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, इसी प्रकार इस क्षेत्र का विस्तार करना 
और, अन्ततः, परम्परागत क्षेत्रों को इसके अधिक तकंसम्मत आथिक व्यवहार को 
आयोजन के प्रमुख लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा देना भी महत्त्व- 
पूर्ण है। योजनाओं में निजी अर्थव्यवस्था पर संचालन सम्बन्धी नियन्त्रणों* के 
बारे में जो थोड़ा बहुत विचार-विमर्श हुआ है वह प्रायः पुरी तरह से संगठित क्षेत्र 
से सम्बन्धित है, यद्यपि अक्सर यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती है ।** 

पर 'संगठित' अथवा 'आधुनिकीकृत' जसे शब्द इस क्षेत्र के उद्यमों की 
पश्चिम के ऐसे ही उद्योगों से समानता को वढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शित करने का 
प्रयास हैं । निजी उद्योगों में मालिकों ओर निजी तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार 
के उद्योगों में प्रबन्धक पंजीवाद से पहले के अनावश्यक हस्तक्षेप और भाई- 
भतीजावाद के लक्षण प्रदशित करते हैं। जाति, परिवार और अपने सम्बन्धियो के 
प्रति बफादारी पर्याप्त نا‎ निभाती है ۱ “सम्बन्ध या परिचय' भी अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण होता है। `रि स्वामित्व के अधीन बागानों, खानों और अन्य 
औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संस्थानों में भी अद्धं-सामन्ती बातें दिखायी पड़ती हैं। -. 

अतः कुछ शर्तों के साथ ही यह जोर देकर कहा जा सकता है कि संगठित | 
क्षेत्रों के उद्योगों का संचालन दाम सम्बन्धी उत्प्रेरणा के तकंसंगत विचार के 
अनुसार किया जाता है, क्योंकि यह लागत और लाभ को प्रभावित करता है। 
इसके अलावा ये उद्यम उस कहीं अधिक विशाल 'असंगठित' अर्थव्यवस्था से पूरी 
तरह अलग-अलग नहीं हैं ओर इस असंगठित अर्थव्यवस्था के बीच टापुओ की 
तरह विद्यमान हैं। इनकी श्रम और मैनेजरों तथा टेक्नीशियनों के लिए माँग 
उस प्रकार संचालित नहीं होती, जिससे पश्चिम के विकसित देशों से उनकी 
घनिष्ठ समानता प्रकट होती हो। और यही बात विभिन्‍न वस्तुओं की माँग पर 
भी लाग होती है। सामान के उत्पादन की दृष्टि से भी बाज़ार अक्सर विभिन्‍न 
तरीकों से और विभिन्‍न सीमाओं तक अपूर्ण होते हैं। 

इन शर्तों के साथ संगठित क्षेत्र में दाम सम्बन्धी नीतियाँ और अधिकारियों 
द्वारा अपने विवेक के अनुसार कारंवाई सम्बन्धी सामान्य नियन्त्रणों से मुक्त 
उपाय सर्वाधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। लेकिन हम यह देखते हैं कि सरकार 
इन उद्यमो को नियन्त्रित करने का प्रयास कर रही اج‎ सरकारें इन उद्योगों 
को प्रोत्साहन देने, विशेष दिशाओं में संचालित करने और अपने अंकुश में रखने 
का भी प्रयास कर रही हैं-और इसके साथ ही बडी संख्या में अधिकारियों के 
प्रशासनिक निर्णयों पर आधारित नियन्त्रणों (जिन्हें अधिकांशतया 'प्रत्यक्ष' 
अथवा 'भौतिक' नियन्त्रण कहा जाता है) की भरमार है, जिसके परिणामस्वरूप 
कोई भी बड़ा निर्णय, यहाँ तक कि कोई मामूली व्यापार सम्बन्धी निर्णय भी 
प्रशासनिक अधिकारियों की a के बिना नहीं लिया जा सकता अथवा 
यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो बाद में इसके अस्वीकार हो जाने की जोखिम 
बनी रहती है। इस कारण से आधुनिकीकषत क्षेत्र में भी; दक्षिण एशिया में व्यापार 
उससे बिल्कुल भिन्न है, जैसा सामान्यतया पश्चिम के देशं में होता है। | 

इस विशेष स्थिति को मोटे तौर पर स्पष्ट करने वाली प्रक्रिया इस प्रकार 
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है ।' उद्यम और विनियोग का बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार के -सकारात्मक 
प्रलोभन दिये जाते हैं: सस्ती दर पर विदेशी मुद्रा और आयात सम्बन्धी प्रति- 
बन्ध लगाकर विदेशी कम्पनियों की होड़ से संरक्षण, व्याज की नीची दर, 
सार्वजनिक क्षेत्र से उपलब्ध सेवाओं और सामान का कम दाम, एक निर्धारित _ 
अवघि के लिए कर से मुक्ति और लाभ पर सामान्य या कम प्रभावशाली दर से 
कराधान । 

ये प्रलोभन इतनी उदारता से दिये जाते हैं कि सामान्य नियमों के अनुसार 
इन्हें नहीं दिया जा सकता। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक निर्णय का सहारा लेना 
होगा कि किसे विदेशी मुद्रा दी जायेगी और किसे ऋण मिलेगा--अक्सर यह 
ऋण रियायती दरों पर दिया जाता है--और किसे' सार्वजनिक क्षेत्र से कम 
लागत पर सेवाएँ उपलब्ध होंगी। अव क्योंकि अक्सर यह भी पर्याप्त नहीं होता, 
अतः अनेक प्रकार के नकारात्मक नियन्त्रणों का सहारा लेना पड़ता है ताकि यह 
निर्धारित किया जा सके कि किसको विनियोग करने और उत्पादन करने की 
अनुमति दी जायेगी, क्या और कहाँ उत्पादन करना होगा, और वह किस देश 
सन माल तथा उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य साज-सामान का आयात 

۲۱ 

इस प्रकार एक विचित्र स्थिति का निर्माण हो जाता है। जबकि प्रत्येक 
व्यक्ति उद्यम को प्रोत्साहन देने की चर्चा करता है, और जबकि इस लक्ष्य को 
ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार के प्रलोभनों की व्यवस्था की जाती है, अधिकांश 
अफसरों को अपना अधिकांश समय और शक्ति उद्यमों को सीमित रखने अथवा 
रोकने में लगानी पड़ती है । यह एक ऐसी कार चलाने जैसी बात है, जिसका 
एक्सिलिरेटर पुरी तरह से दवा देने के साथ-साथ ब्रेक भी लगा दिये गये हों । 

इस सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना महत्त्वपूर्ण है कि व्यावहारिक 
सीमाओं से आगे उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए उद्यम को नियन्त्रण में रखने 
के वास्ते एक विशाल प्रशासनिक निर्णयों पर आधारित नियन्त्रणों की नौकर- 
शाही प्रणाली की आवश्यकता होती है। कुछ प्रलोभनों को समाप्त कर अथवा 
उनमें ह च्य छा ती का को घटाया जा सकता है और 
दाम सम्वन र्‌ अन्य नियन्त्रण के द्वारा प्रलोभनों कटोतियों 
दोनों की ls सकती है। जलता परि 

परस्पर यन्त्रणों का व्यापक अस्तित्व यह प्रकट करता है कि अधिक. 
नियन्त्रणं की आवश्यकता है और इनमें से अधिकांश नियन्त्रण ह होंगे जो 
अधिकारियों के विवेक पर E उनके निर्णयों पर आधारित होंगे। भिन्न स्थितिः 
में इनकी दा आवश्यकता नहीं होगी । यह वात विकास की दुष्टि से विशेष रूप से 
पूर्ण है कि दक्षिण एशिया के देशों में योग्य ओर.ईमानदार प्रशासकों की 
कमी क रूप में ی‎ बह ان‎ उत्पन्न हो ۱ 

[वाते ऊपर कही गयी हूँ उनके बारे में एक महत्त्वपूर्ण शतं 
करना भी आवश्यक होगा। इसमें सन्देह नहीं कि विकसित देशों से E 
दक्षिण एशिया के देशों को विवेक पर आधारित नियन्त्रणों और यदा-कदा ऐसे 
मखा को आवश्यकता होती है जो परस्पर विरोधी होते हैं--इसी प्रकार 
सित देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था पर युद्ध के प्रभाव के परिणामस्वरूप ऐसे ही. 
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.. मभाव का अनुभव किया था। बुनियादी कारण उनकी गरीबी और विकास 
की कमी है, जो अपूर्ण बाजारों में प्रतिविम्बित होती है, जहाँ अवरोध और 
फालतू माल, माँग और पूर्ति के बीच सन्तुलन से अधिक सामान्य बात होते हैं ।** 
यह वात भी इसी प्रकार निश्चित है कि विवेक पर आधारित इन 
नियन्त्रणों पर यह निर्भरता उस सीमा तक आवश्यक नहीं होगी जिस सीमा तक 
, झज इसका सहारा लिया जा रहा है। यद्यपि योजनाओं में परिचालन सम्वन्धी 
नियन्त्नणों की साधारणतया उपेक्षा कर दी जाती ان‎ इस वात का प्रमुख 
कारण है कि योजनाओं को परिचालन के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा 
सकता-- पर यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में प्रशासनिक विवेक पर आधारित 
नियन्त्रणों के इस अनावश्यक .विकास को साधारणतया आयोजन का सार समझ 
लिया जाता है। भारत में और उन अन्य देशों में भी जो समाजवादी समाज” 
की स्थापना के.प्रति 'वचनवद्ध हैं, किसी सरकार द्वारा विवेक पर आधारित 
नियन्त्रणों के प्रयोग को विशेष रूप से 'समाजवादी' लक्षण समझा जाता है। यह 
“एक ऐसी भ्रान्ति है, जिससे पश्चिम के वे लेखक अक्सर सहमत रहते हैं, जो 
स्वयं को इस वात. से आश्वस्त. करने में सफल हो जाते हैं कि इन नियन्त्रणों काः 
मुल RIT में है । ` 
विदेशी मुद्रा की कमी साधारणतया सबसे बड़ा अवरोध होती है । अतः 
हमें इस वात पर आश्चय नहीं करना चाहिए कि अधिकांशतया अधिकारियों के 
विवेक पर आधारित परस्पर विरोधी नियन्त्रणों सहित नौकरशाही का विस्तार 
सबसे अधिक भारत, पाकिस्तान, वर्मा और इन्दोनेशिया में हुआ है। मलाया, 
फिलीपाइन ओर थाईलैण्ड में विवेक पर आधारित निर्णय के रूप में ऐसी व्यवस्था 
नहीं है, लेकिन ये देश जो प्रलोभन देते हैं, उदाहरण के लिए, नये कल-कारखानों 
के लिए करों से छूट, वे असाधारण रूप से राजनीतिक और. प्रशासनिक निर्णय 
पर आधारित होते हैं। . 
निजी व्यापार पर इस प्रकार व्यक्तिगत, प्रशासनिक, विवेक पर आधारित 
नियन्त्रण, निरंकुश शासन ओर अनावश्यक हस्तक्षेप की उस विरासत के रूप में 
मौजूद है, जो उपनिवेशी युग से पहले के युगो और उपनिवेशी युग से विरासत 
में मिली है । लेकिन जहाँ तक सम्भव हो, सामान्य तथा अधिकारियों के निर्णय 
से मुक्त नियन्त्रणों का उपयोग न करना एक ऐसी बात है जिसके लिए इतिहास 
का यह हवाला पर्याप्त नहीं होगा' और इससे अधिक स्पष्टीकरण की ज़रूरत 
از‎ ۱ 


होगी । ۱ 


निजी व्यापार के आधुनिकीकृत क्षेत्र के ऊपर सरकारी ۳ के एक 
विश्लेषण का यड्‌ खाका उस समय तक अत्यधिक अपूण रहेगा; जब तक यह 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उठाने से हम बचते रहेंगे : किसका लाभ? निजी व्यापार पर 
सार्वजनिक नियन्त्रण की इस व्यवस्था का लाभ किसे मिल रहा है ?अ 

इसके बाद हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अन्य देशों की तरह ही 
दक्षिण एशिया के देशों के व्यापारी भी सरकारी हस्तक्षप और नौकरशाही 


200 ` विश्व निर्धनता की चुनौती 


नियन्त्रणों की शिकायतें | पर ये शिकायतें बहुत दबी जबान से और कमजोर 
तरीके से की जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप यह सन्देह उठता है कि ये लोग 
गम्भीरता से शिकायत नहीं कर रहे हैं। 

“आवश्यकता से अधिक' प्रलोभन, जिनके पूरक के रूप में कुछ कटौतियाँ 
भी की जाती हैं, आवश्यकता से अधिक' लाभ को जन्म देते हैं। यह लाभ उससे 


` कहीं अधिक ऊँचा होता है, जितना आयोजन की दृष्टि से किसी उद्योग को मिलना 


चाहिए ۶ इसके अलावा इन “आवश्यकता से अधिक ऊँचे” लाभों को प्रभावशाली 
कराधान के द्वारा सोख नहीं लिया जाता क्‍योंकि कर सम्बन्धी कानूनों में कुछ 
ऐसी सुविधाजनक खामियों की व्यवस्था कर दी जाती है, और इस कारण सेभी : 
कि बड़े पैमाने पर कर देने से वचना एक नियम बन गया है। अनेक कारणों से" : 

जमे-जमाये व्यापारिक संस्थान और विशाल औद्योगिक प्रतिष्ठान ऐसी महत्त्वपूर्ण 
स्थिति में आ गये हैं कि उन्हें ही प्रलोभनों और अनुमतियों दोनों के लिए चुना 
जाता है ۱ इससे प्रतियोगिता सीमित हो जाती है, व्यापार में एकाधिकार अथवा 


` कुछ घरानों के एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न ' होती है और निहित स्वार्थो 


को बल और बढावा मिलता है। ये व्यापारिक प्रतिष्ठान “व्यापारी वर्ग के 
जनमत' पर ही नहीं, बल्कि 'सामान्य जनमत' पर भी अपना नियन्त्रण रखते 
93 
वस्तुतः जब कभी ये' प्रतिष्ठान कोई परमिट, लाइसेंस, ऋण अथवा विदेशी 
का कोटा प्राप्त करने में सफल होते हैं तो यह बात एक उपहार के समान 
है। जिस रूप में इस प्रणाली का संचालन हो रहा है, ये प्रतिष्ठान ही 

ऐसी सर्वोत्तम स्थिति में होते हैं कि कागज के वे-टूकड़े प्राप्त कर सकें जिनका 
मूल्य धन के रूपः में बहुत वड़ा होता है। और यही कारण है कि प्रशासनिक 
विवेक पर आधारित नियन्त्रणों के जंगल की बाधाओं को पार कर भीतर प्रवेश 7 
करना उनके लिए बड़ा लाभदायक होता है। यद्यपि नियन्त्रणों रूपी जंगल को 
उद्योग व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए ही रोपा गया था, पर इसका उद्देश्य 
पूँजी निवेश को उस सीमा तक नीचे स्तर पर रखना था,.जहाँ माँग को पूर्ति के 
द्वारा सन्तुष्ट किया जा सके। . 

इसके अलावा, जो अधिकारी और राजनीतिज्ञ प्रशासनिक निर्णय पर 
आधारित नियन्त्रणों का संचालन करते हैं उनके इन नियन्त्रणों को बनाये रखने में 
निहित स्वार्थ हैं और इसके परिणामस्वरूप इन नियन्त्रणों का और अधिक बढ़ना 
स्पष्ट हो जाता है । इन नियन्त्रणों के माध्यम से उन लोगों को सत्ता की सम्पदा 
प्राप्त होती है ओर सत्ता सदा आकर्षक लगती है । इस दृष्टि से यह सत्ता और 
अधिक बढ़ जाती है, اتکی‎ योजनाओं से समन्वित नहीं होते और इन 
नियन्त्रणों के उपयोग के निर्देश अस्पष्ट होते हैं: इसके बाद आवेदन पर विचार 
ह काही E हो जाता है | 

एक व्यवस्था में, जाति, परिवार, आर्थिक और 
हैसियत ओर इससे भी अधिक व्यापक रूप से, 'ताल्लुकात' लत अधि 
महत्त्वपूर्ण होते हैं, व्यापारियों और अधिकारियों के बीच साँठ-गाँठ एक 
स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है । अक्सर इसका परिणाम भ्रष्टाचार होता है। 
इसके बाद भ्रष्ट लोगों का इस प्रणाली में निहित स्वार्थ कायम हो जाता है। 


۳ 


नरम राज्य बि 


चाहे वड़े-वड़े लाभ केवल उच्चाधिकारियों और राजनीतिज्ञों को ही क्यों न 
प्राप्त होते हों, पर इनके मध्य व्याप्त भ्रष्टाचार में निचले स्तरों तक फैलने की 
प्रवृत्ति होती है और भ्रष्टाचार गाँवों तक में फैल जाता है । कम-से-कम सार्व- 
जनिक कमंचारियों के निचले स्तरों पर मामूली भ्रष्टाचार को समाप्त कर 
इ किसी भी प्रयास के मार्ग में यह शक्तिशाली निषेध या वाधा सिद्ध 

ता है। 
2. ETT 

दूसरे महायुद्ध के वाद के रि ष्टिकोण के पूर्वाग्रहग्रस्त होने का एक सर्वाधिक 
भयंकर उदाहरण कम-विकसित देशों की विकास की समस्याओं के विश्लेषण में 
भ्रष्टाचार के महत्त्वपूर्ण तथ्यों को शामिल करने का पूर्ण निषेध है। जैसांकि 
अध्याय-] में कहा गया है कि आप विकास की कमी और विकास की समस्याओं 
के वारे में 355] पुस्तकें और लेख पढ़ जाइए पर आपको 'भ्रष्टाचार' शब्द 
देखने तक को नहीं मिलेगा | 

दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण के पूर्वाग्रह के दो प्रमुख 5 
'बीच--अनुसन्धान में राजनय का सहारा लेना और पश्चिम के ऐसे नमूनों का 
उपयोग जो दृष्टिकोण और संस्थाओं को विशेष रूप से निकाल दिये जाने के 
कारण यथार्थ के अनुरूप नहीं रह जाते--यहां जो गठजोड़ हुआ है, उससे ऐसी" 
स्थिति उत्पन्न हुई है, जो वैज्ञानिक कार्ये में सत्यान्वेषण की भावना के 
विपरीत है और यह विवेकसम्मत नीतियों के निर्माण में भी सहायक नहीं 

ता । 

जब कभी पश्चिम के अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री भ्रष्टाचार की समस्या 
पर यदा-कदा विचार भी करते हैं--और यह कार्य लेखन से कहीं अधिक बात- 
चीत के द्वारा होता है--तो इसे गम्भीर मामले के रूप में स्वीकार न करने के 
जो बहाने बनाये जते हैं, वे असंगत, प्रकट रूप से निरर्थक ओर स्पष्ट रूप 
से झूठे होते हैं ।% कुछ ی‎ अर्थशास्त्री तो--ये अधिकांशतया अमरीकी 
होते हैं, क्योंकि पश्चिम के अर्थशास्त्वी अपने लेखन में इस विषय पर प्रायः पुरी 
तरह से मौन ही रहते हैं--अपने गलत विचारों को छपवा तक डालते हूँ | 
उदाहरण के लिए, ये कहते हैं, कि “व्यवधानों से भरे प्रशासन में रिश्वत्‌****** 
आवश्यक चिकनाई होती है, हानिकारक वात नहीं !” जबकि सच्चाई यह है 
कि भ्रष्टाचार उतत कारणों में से है, जिनकी वजह से प्रशासन व्यवधान बन 
गया हे | | 

य देशों के अध्ययनकर्ता अक्सर इसी प्रकार बड़ी नम्रता से-अथवा 
्षमायाचनापू्वंक अपने लेखन में इस निषेध का पालन करते हैं। मुझे स्मरण 
है कि एक बार मैंने भारत में युवक समाजशास्त्रियों की एक टोली को इस | 
सम्बन्ध में अनुभवजन्य अनुसन्धान करने के लिए प्रेरित करने की का 
ताकि इस बात को सूक्ष्मतापूर्वेक 37 त किया जा सके कि यदि कोई गरीब 
भूमिहीन मजदूर अथवा बठाई पर खेती करने वाला गरीब किसान भूस्वामी 
अथवा सूदखोर से अपना वाजिब अधिकार प्राप्त करने पर जोर दे तो उसे किन- 

कठिनाइयों का सामना करना होगा । मेरे इस बुसान में किसी ने कोई 


किन के AB कोई 3 पु ८ ez 8 
दिलचस्पी नहीं दिखायी । इनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि “बिना अध्ययनकेही. | 
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हम लोग इस बारे में सब कुछ जानते हैं।” यह निश्चय ही एक वैज्ञानिक के लिए 
बड़ा विचित्र दृष्टिकोण है। न | 
कम-विकसित संसार में णाय र उन गिने-चुने स्थानों में है, जहाँ भ्रष्टाचार 
से मुक्त सरकार ने प्रकट सफलता के साथ उस भ्रष्टाचार का मुकाबला किया, 
जो अन्य देशों की तरह ही सामान्य बात थी और जिसके बढ़ने के भी पूरे आसार 
थे | एशिया के सार्वजनिक कर्मचारियों के मजदूर संघों के. नेताओं की एक बठक 
में सिंगापुर के विदेश और श्रम मन्त्री एस० राजरत्नम्‌ ने बड़े साहसपूर्वेक अपने 
भाषण का शीर्षक : “व्यूरोक्र सी वर्सेस क्लिपटोक्र सी» अर्थात्‌ 'नौकरशाही बनाम 
चोर्‌शाही' बताया ۱ भ्रष्टाचार पर विचार न करने का अधिकांश अर्थशास्त्रियों 
ने जो निषध कर रखा है, उसकी उन्होंने आलोचना की | 
“यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि एशिया और अफ्रीका के विकास की 
समस्याओं के बारे में अन्यथा अत्यधिक अच्छे अध्ययनों में भ्रष्टाचार के तथ्य 
के गम्भीरतापूर्वक उल्लेख से बचा गया है। यह बात नहीं है कि लेखकगण 
भ्रष्टाचार के अस्तित्व से परिचित न हों । लेकिन ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार 
के राजनीतिक स्थिरता और तेज़ी से आथिक विकास के प्रयत्न से सम्बद्ध होने 
की बात को पूरी तरह नहीं समझा गया है। यह भी हो सकता है कि इस विषय 
के गम्भीर अध्ययन से इसलिए वचा गया कि कहीं इससे एशिया के लोगों की 
भावनाओं को चोट न पहुँचे | 
इसके बाद राजरत्नम ने उन अपवादजनक लेखकों का उल्लेख किया, 
जिन्होंने भ्रष्टाचार के विषय पर विचार किया था और यह कहा था कि यह 
विशवास करना कि भ्रष्टाचार हानिकारक है, गर-वैज्ञानिक 'नतिकतावाद' है | 
“इन लोगों का तकं है कि नोकरशाहों को रिश्वत देना विकासशील देशों में 
नौकरशाही कुशलता, नवीकरण की प्रवृत्ति और तेज़ी से आथिक विकास को 
प्रोत्साहित करने में सहायक हो सकता है“***** (जिसके सम्बन्ध में राजरत्नमः 
ने कहा) मुझे अभी तक इस बात का कोई आशश्‍वासनदायक प्रमाण देखना शेष 
है कि भ्रष्टाचार आथिक विकास में सहायक होता है अथवा राजनीतिक स्थिरताः 
को fs त बनाता है | 
एक अन्य लेखक का उद्धरण देते हुए कहा : 
“*""भ्रष्टाचार असंगत बातों का समूह नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक 
प्रणाली है, जिसे सत्तारूढ़ व्यक्ति सह्य सूक्ष्मता से संचालित कर सकते ا‎ 
“राजरत्नम ने कका यह उत्तर दिया: 
'यह कहना कि 'इसका संचालन सह्य सुक्ष्मता' से किया जा सकता है, 
उन तथ्यों के विपरीत वात है जो हम एशिया के बारे में जानते हैं। एक 2 
शाही अधिकाधिक भ्रष्टाचार में प्रवृत्त होगी, चाहे सत्तारूढ़ व्यक्ति इसे चाहें 
अथवा नहीं, और یا‎ अन्ततः इसका परिणाम आथिक और राजनीतिक अव्यवस्था 
होगा । पिछले ۳ वर्षो में एशिया के समाजों का यही जीवन-चक्र रहा है।” 
अर्थशास्त्रियों का भारी बहुमत भ्रष्टाचार के तथ्यों के प्रति जो उदासीनता 
दिखाता है, उसके एक विचित्र विरोधाभास के रूप में दक्षिण एशिया के देशों 
E के साधारण शिक्षित लोग अत्यधिक दिलचस्पी दिखाते हुँ।% शायद ही कुछ 
उ मामले इस मामले की तरह समस्त 'शिक्षित' लोगों के भन-मस्तिष्क में 
TES कु विद hs न 
A ET 
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गहराई से पेठे हुए हों और यह बात उन लोगों के वारे में भी सही है, जो अन्य 
पुष्टियों से नाममात्र को सतक हैं। शायद ही कुछ अन्य मामलों पर इस प्रकार 
उत्तेजनापूवंक बहस होती हो। जहाँ कहीं विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता है, 
जैसे भारत और फिलीपाइन में, समाचारपत्न भ्रष्टाचार के कथित मामलों के 
विस्तृत समाचार देते हैं 3 लोकप्रिय पत्रिकाएँ तो ये समाचार देने में बड़ी 
विशेषज्ञता प्राप्त कर हैं। कभी-कभी मुझे लगता है कि इन देशों में 
भ्रष्टाचार ने वही स्थान बना लिया है, जो समकालीन अमरीकी सभ्यता में सैक्स 
और जाति का है। 

जहाँ कहीं राजनीतिक विधानसभाएँ हैं, वहाँ इस मामले पर वहुत अधिक 
समय खर्च किया जाता है और दिलचस्पी दिखायी जाती है। कभी-कभी 
भ्रष्टाचार विरोधी अभियान भी छेड़े जाते हैं। कानून बनाये जाते हैं, सतकंता 
संस्थाएं स्थापित की. जाती हैं, दुराचरण के मामलों की जाँच के लिए विशेष 
पुलिस-दल गठित किये जाते हैं। कभी-कभी अफसरों पर) जो अधिकांशतः 
निचले वर्गों के होते हैं, मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें सजाएँ दी जाती हैं। 
और यदा-कदा किसी मन्त्री को इस्तीफा देना पड़ता है तथा यह देने के 
लिए कि भ्रष्टाचार का मुकाबला किस प्रकार किया जा संकता है, समितियाँ 
बनायी जाती हैं | 

इन समस्त देशों में अपने विचार प्रकट करने की क्षमता रखने वाले लोग इस 
बात में विश्वास करते हैं कि भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, कि यह बढ़ 
रहा है; विशेषकर उच्चाधिकारियों और राजनीतिज्ञों में, जिनमें विधानसभाओं 
और संसद के सदस्य तथा मन्त्री शामिल हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के दिखावटी 
प्रयास और इस बात का जोर देकर उल्लेख कि भ्रष्ट लोगों के साथ वही व्यवहार 
किया जा रहा है, जो उनके साथ किया जाना चाहिए, लोगों के मन में उपेक्षापूर्ण 
उदासीनता के भाव को जन्म देता है। विशेषकर, इस दृष्टि से कि आखिर ' 
भ्रष्टाचार समाप्त करने के इन प्रयासों का बड़े लोगों पर क्या असर पड़ रहा है।. 
मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सिंगापुर का छोटा-सा द्वीप (राज्य) एक अपवाद 
है और इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार से मुक्त यही एक देश है । यह वात भी स्पष्ट है कि 
भ्रष्टाचार से मुक्ति के कारण वहाँ की सरकार मजबूत बनी है। | 

भ्रष्टाचार के बारे में लोगों के विशवास और ञः विश्वासों से सम्बन्धित 
भावनाएं अपने-आपमें महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथ्य हैं। इनके अपने कारण और अपने. 
प्रभाव भी हैं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इन्हें गहन अनुसन्धान का विषय 
न बनाया जाये। यही बात सार्वजनिक नीति सम्बन्धी उपायों पर भी लागू होती” 
है: यह राजनीतिक, वैधानिक, प्रशासनिक ओर न्यायिक कारंवाइयों पर लागू | 
होती है । दोनों प्रकार के सामाजिक तथ्यों की पुष्टि और विश्लेषण बिष करना _ 
पर्याप्त आसान होना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक यथार्थे की सतह पर जूद हू र 

अनुसन्धान का यह पहला कार्य होना चाहिए । दक्षिण एशिया के देशों में 
इस सम्बन्ध में सार्वजनिक बहस पूरी तरह प्रकट और स्पष्ट होते. ادیش‎ 


इन सबमें अफवाहों का बड़ा स्थान होने के कारण भ्रष्ट आचरण के रि भिन्नः 
मामलों के तथ्यों का पता लगाना कठिन नहीं होना चाहिए। पर अधिक व्यापक 






अनुसन्धान कार्य का लक्ष्य सम्बन्धित देश में भ्रष्टाचार के स्वरूप और व्यापकता 
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۱ बिना चलाने के लिए बड़े और छोटे अफसरों को रुपी है । 
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का पता लगाना और यह निर्धारित करना होना चाहिए कि आर्थिक जीवन के 
विभिन्न स्तरों और शाखाओं में यह किस सीमा तक घुस गया है। इसके अलावा 
प्रकट प्रवृत्तियों पर भी ध्यान देना चाहिए। 

इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिस बुनियादी अनुसन्धान को आधार 
बनना है, वह अभी प्रायः हुआ ही नहीं है, जिससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि 
अध्येताओं ने इस निषेध ره‎ सीमा तक अंगीकार किया है। एशियन ड्रामा में 
भ्रष्टाचार के तथ्यों के बारे में जो कुछ कहा गया है, और इस संक्षेप में मैंने 
जिसका उल्लेख भी किया है, वह संसद की कारंवाई, समितियों की रिपोटों, 
समाचारपत्नों के व्यापक अध्ययन तथा इससे भी अधिक दक्षिण एशिया के जान- 


कार लोगों से' वातचीत, जिनमें पश्चिम के व्यापारी भी शामिल हैं, तथा कुछ 


सीमा तक प्रत्यक्ष व्यक्तिगत प्रेक्षण पर आधारित है। 

दक्षिण एशिया के कुछ देशों में भ्रष्टाचार के आपेक्षिक स्तर का किसी 
निश्चितता के साथ मूल्यांकन करना. फिलहाल सम्भव नहीं है। पर सब देशों में 
भ्रष्टाचार का स्तर बहुत ऊंचा है और पश्चिम के विकसित देशों और कम्युनिस्ट 
देशों की तुलना में इसका स्तर कहीं अधिक निविवाद रूप से ऊँचा है। पश्चिम के 
देशों में संयुक्त राज्य अमरीका को भी शामिल किया गया है । स्वाधीनता के बाद 
दक्षिण एशिया के देशों में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई, विशेषकर उच्चाधिकारियों 
ओर राजनीतिज्ञों में । लगता. है कि प्रवृत्ति निरन्तर भ्रष्टाचार में वृद्धि की ओर 


है। 
जहाँ तक दक्षिण एशिया की सरकारों के प्रशासन की विभिन्‍न शाखाओं का 
सम्बन्ध है, यह वात साधारणतया स्वीकार की जाती है कि दक्षिण एशिया के सब 
देशों में सार्वजनिक निर्माण विभाग और खरीद करने वाले सरकारी संगठन 
- विशेष रूप से भ्रष्ट हैं और इस प्रकार रेल विभाग, आयात लाइसेंस तथा अन्य 
परमिट जारी करने वाले दफ्तर और कर तथा सीमाशुल्क का मूल्यांकन और 
वसूली करने वाले विभाग भी इसी प्रकार भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार न्यायालयों और 
विश्वविद्यालयों में भी फल गया है | ۱ 
सामान्य लोगों के मध्य कार्यकारण के रूप में भ्रष्टाचार के फलस्वरूप अवांछित 
कार्यों ने जन्म याह ۱ सा लोग राजनीतिज्ञों और उच्चाधिकारियों में : 
भ्रष्टाचार फलाने में विशेष रूप से सक्रिय हैं। सरकारी रिपोर्ट और सार्वजनिक 
बहस जिस महत्त्वपूर्ण प्रश्न के वारे में मौन हैं, वह दक्षिण एशिया के देशों में 
बाजारों के लिए प्रतियोगिता करने वाले पश्चिम के व्यापारियों की भ्रष्टाचार 
हा ह ۳ ह है । E के ये व्यापारी इन देशों के उद्योगों 
TF कम्पनियों या सरकारों पँजी 
रि भ र 7 या सरकारों के साथ मिलकर पू 
पश्चिम के व्यापार प्रतिनिधि कभी भी सार्वजनिक रूप से 
उल्लेख नहीं करते, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से यह कह सकता हँ ज 
चीत में वे इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि कुछ व्यापारिक सौदों 
को स्वीकार कराने के लिए ऽच्चाधिकारियों और राजनीतिज्ञों को रिश्वत देना 
जरूरी होता है तथा अपने उद्योगों को बहुत अधिक बाधाओं और कठिनाइयों के 


۱ 
॥ क ۳ £ पूल ن‎ 
۰ बन की 0 
۳ ~ क ~= 
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ये लोग स्वयं अपने और दूसरी कम्पनियों के अनुभवों के बारे में स्पष्ट रूप 
से बातें करते हैं। इन लोगों का कहना है कि दक्षिण एशिया के देशों में व्यापार 
करने पर जो कुल लागत आती है, उसमें रिश्वत का कोई मामूली हिस्सा नहीं 
होता । यद्यपि शायद ही कोई विदेशी कम्पनी इस बात का 55 नियम बना सके 
कि वह रिश्वत नहीं देगी। लेकिन यह स्पष्ट है कि रिश्वत देने की इच्छा की 
दृष्टि से केवल विभिन्न कम्पनियों के बीच ही नहीं बल्कि विभिन्‍न देशों के बीच 
भी बड़ा अन्तर है । 

पश्चिम के देशों में फ्रांस, अमरीका और विशेषकर पश्चिम जर्मनी की 
कम्पनियों के वारे में अक्सर यह कहा जाता है कि व्यापारी सौदे करने के लिए 
उन्हें रिश्वत देने में कोई. हिचकिचाहट नहीं होती । कहते हैं कि जापानी कम्पनियाँ 
रिश्वत देने के लिए इनसे भी अधिक तत्पर रहती हैं । दूसरी ओर मैंने यह कभी 
नहीं सुना कि कम्युनिस्ट देशों के वाणिज्य संगठनों ने किसी व्यक्ति को रिश्वत 
देने का प्रस्ताव किया अथवा रिश्वत दी। यह व्यापक राय दक्षिण एशिया की 
सामाजिक भावभूमि का अंग बन गयी है। यह उसी प्रकार भावभूमि का अंग बन 
गयी है, जिस प्रकार भ्रष्टाचार सम्बन्धी चर्चा की अन्य बातें। अनुसन्धान के 
द्वारा ही इस वात को प्रमाणित किया जा सकता है कि किस सीमा तक ये बार्ते 
वास्तविक वाणिज्य सम्बन्धी व्यवहार को प्रकट करती हैं । 

पश्चिम की सरकारों और विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने 
जो अनुदान दिये हैं, वे अक्सर व्यापक भ्रष्टाचार के कारण बर्बाद हो गये हैं। यह 
बात लाओस, दक्षिण विएतनाम, थाईलैण्ड और यहाँ तक कि फिलीपाइन पर भी 
लागू होती है। यह वात सब लोग जानते हैं और अमरीका की स्पष्ट परम्परा के 
अनुसार इस आशय के समाचार केवल अखबारों में ही नहीं छपे, बल्कि संसद 
द्वारा की गयी जाँच में भी इनका उल्लेख ۱ 

प्रकट रूप से यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास 
बॅंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठन समग्र दृष्टि 
से भ्रष्ट लोगों के हाथों में खेलने से बचे रहे हैं। लेकिन जब जिन्स के रूप में 
सहायता दी गयी तो यदा-कदा यह भी देखा गया कि यह जिन्स अपने गन्तव्य पर 
पहुँचने के बजाय काले बाजार में पहुँच गयी। विशेष रूप से विश्व बेक ने इस 
ओर अपने प्रभाव का अधिकाधिक इस्तेमाल किया है कि उसके ऋणों का उपयोग 
माल की सप्लाई करने वालों के मध्य उचित प्रतियोगिता बनाये रखने के लिए 
किया जाये | 


भ्रष्टाचार के किस्सों, राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक दृष्टि से लोक- ۱ 


प्रिय विश्वासों और भावनाओं की गूंज, अनेक देशों में भ्रष्टाचार की वास्तविक 
व्याप्ति और वर्तमान प्रवृत्तियाँ ऐसे सामाजिक तथ्य हैं, जिनका स्पष्टीकरण 


दक्षिण एशिया की अन्य परिस्थितियों के सन्दर्भ में सामान्य रूप में दिया जाना. | “ 2 


चाहिए ۳ 





] बुनियादी तौर पर नरम राज्य की एक विशेष अभिव्यक्ति के. 
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अलावा अन्य कुछ नहीं है, जिसकी ऊपर परिभाषा दी गयी है और जिसकी 
सामान्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी मैंने प्रस्तुत किया है। नरम राज्य की 
साधारण परिस्थितियाँ भ्रष्टाचार को सम्भव बनाती हैं, जबकि चक्राकार कार्य- 
कारण सम्बन्धों का समग्र प्रभावों सहित यह असर होता है कि ये समस्त देश 
नरम राज्य ही बने रहते हैं | दै 

इस संक्षिप्त विवरण में केवल एक ही मुद्दे पर जोर दिया जायेगा | 
इन देशों में जीवन के एक स्वरूप के रूप में भ्रष्टाचार से लोकाचार का यह 
अन्तर प्रकट होता है कि कहाँ, कव और कैसे व्यक्तिगत लाभ उठाया जा 
सकता है। जब एक ओर कम-विकसित देशों में उचित लाभ के उद्देश्य और 
बाजार के आचरण को जीवन के उस क्षेत्र मै अर्थात्‌ व्यापार के क्षेत्र में--मूर्ते 
करना कठिन हुआ है, जिसमें इसका संचालन विकसित देशों में होता है, तो 
दूसरी ओर उस क्षेत्र में जहाँ विकसित देशों में व्यक्तिगत लाभ की इच्छा को 
समाप्त कर दिया गया है, इसे समाप्त करना उसी प्रकार कठिन साबित हुआ है। 
यह दूसरा क्षेत्र सार्वजनिक जिम्मेदारी और सत्ता का है। 

. दोनों अन्तर एक-दूसरे के प्रक हैं तथा कुछ सीमा तक इनसे एक-दूसरे को 

. सहायता मिलती है। वस्तुतः ये पूँजीवाद से पहले के परम्परागत समाज के 
अवशेष हैं | जहाँ कहीं बाजार नहीं हैं और जहाँ कहीं ये अत्यधिक अपूर्ण रूप से 
मौजूद हैँ, वहाँ व्यापकतम अर्थो में 'ताल्लुकात' के स्थान पर कोई दुसरी व्यवस्था 
करनी होगी । 'एकाधिक जाति वाले समाजों में' इसका अभिप्राय वफ़ादारी का 
विभाजन होता है और, विशेषकर, पुरे समाज के प्रति, चाहे यह स्थानीय स्तर 
पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, वफ़ादारी नहीं रह जाती । 

व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा 'समुदाय' के (इस शब्द का प्रयोग दक्षिण 
एशिया में प्रचलित अर्थों में किया गया है ) लाभ के लिए किसी मन्त्री, संसद 
सदस्य, विधानसभा सदस्य अथवा किसी उच्चाधिकारी की सत्ता कहीं अधिक 
उपयोगी हो सकती है क्योंकि कोई लाइसेंस प्राप्त करने अथवा व्यापारिक सौदा 
करने के लिए उनकी सहमति अथवा सहयोग की आवश्यकता होती है। अथवा 
यह सहयोग किसी ऐसे मामूली से क्लर्क का भी हो सकता है, जो किसी अर्जी पर 
कारवाई में विलम्ब कर सकता है अथवा इसे रोक सकता है। यह बात रेल यात्रा 
के लिए टिकट देने अथवा रेल पटरी पर बने फाटक को तत्परता से खोलने के 
ऊपर भी लागू होती है। 

दक्षिण एशिया में भ्रष्टाचार की मौजूदगी का स्पष्टीकरण देते समय 
परम्परागत समाज की विरासत को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। लेकिन 
एक सिद्धान्त के रूप में यह सामाजिक सांख्यिकी के क्षेत्र तक ही सीमित है | 
श्रष्टाचार में निरन्तर वृद्धि का, जिसके बारे में अक्सर समाचार दिये जाते हैं, 
गतिशील अर्थो में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए । भ्रष्टाचार में बद्धि ने 
इन्दोनेशिया को भ्रष्टाचार से अधिकांशतया मुक्त देश से बदलकर, जो यह 
उपनिवेशी काल में था,” हाल के वर्षों में पुरी: तरह भ्रष्ट बना दिया है। 
स्वाधीनता के युग में प्रायः जो कुछ हुआ है, उसने भ्रष्टाचार को अधिक प्रोत्साहन 
और कहीं अधिक अवसर दिया है। यह वात राजनीतिज्ञों और वड़े अधिकारियों . 
के बीच व्याप्त बड़े पैमाने पर रिशवतखोरी पर लागू होती है और यह रिश्वत- 
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खोरी निचले स्तरों पर मामूली रिश्वत का रूप धारण किये हुए है। 
दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में स्वाधीनता प्राप्ति और उपनिवेशी 
शासन से स्वशासन में संक्रमण से पहले TF पेमाने पर उथल-पुथल हुई | इसके 
साथ ही NAF राजनीतिज्ञ अपनी सत्ता के कारण महत्त्वपूर्ण बने। स्वाधीनता 
के बाद उपनिवेशी देशों के अफसरों के बड़ी संख्या में अपने देश वापस लोट जाने 
से दक्षिण एशिया के नव-स्वतन्त्र देशों में ऐसे गिने-चुने योग्य प्रशासक ही रह गये, 
जिन्हें पश्चिम के कड़े मानदण्डों के अनुसार कार्यकुशल -कहा जा सकता है | यह 
कमी फिलीपाइन, भारत और श्रीलंका की तुलना में इन्दोनेशिया, बर्मा और यहाँ 
तक कि पाकिस्तान में भी अधिक व्यापक और अधिक हानिकारक सिद्ध हुई। 
वास्तविक आय की दृष्टि से अधिकारियों के वेतनों में निरन्तर गिरावट की प्रवृत्ति, 
और यह गिरावट निचले और मध्यम दर्ज के कर्मचारियों के वेतन में भी आयी, 
एक दूसरा निर्णायक परिवतंन सिद्ध हुई | 
इसके साथ ही बड़े पमाने पर प्रशासनिक निर्णय पर आधारित नियन्द्रणों को 
अपनाने के कारण, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, प्रशासन से बहुत अधिक 
अपेक्षाएँ की जाने लगीं । ये नियन्त्रण भ्रष्टाचार को स्वतः जन्म देते हैँ । भ्रष्टाचार 
का प्रसार भ्रष्ट राजनीतिज्ञो और बेईमान अधिकारियों तथा उनके ग्राहकों, 
विशेषकर व्यापारियों, के मध्य इन नियन्त्रणों को कायम रखने और बढ़ाने के 
लिए निहित स्वार्थ का निर्माण करता है। 
इसके साथ ही पश्चिम के निजी कोषों का धन भी कम-विकसित देशों में 
लगता है और उनका व्यापार भी यहाँ होता है, पर जिस पर अब पश्चिम के 
सम्बन्धित देशों के अधिकारियों का नियन्त्रण नहीं होता । ब्रिटेन और हालैण्ड के 
उपनिवेशों में अधिकांशतया ये अधिकारी भ्रष्ट नहीं थे और पश्चिम के व्यापारियों 
के ऊपर कुछ सीमा तक इनका अंकुश रहता था । लेकिन अब नियन्त्रण स्थानीय 
राजनीतिज्ञों और अधिकारियों के हाथों में है, जिन्होंने ऐसी ईमानदारी का 
प्रदर्शन नहीं किया है | 
इसी प्रकार साधारणतया चक्राकार कार्यकारण सम्बन्ध मोजद रहता है, 
जिसका भ्रष्टाचार के ऊपर सामूहिक प्रभाव पड़ता है। 'परिष्कृत' लोगों के लिए 
यह स्थिति इस विचार के अनुसार तकंसम्मत बन सकती है कि किसी भी 
“विकासशील देश' में भ्रष्टाचार से बचा नहीं जा सकता । इसके परिणामस्वरूप 
दूसरे लोगों की कठिनाइयों के प्रति उदासीनता का भाव फैलता है और रिश्वत 
देने और लेने के प्रति प्रतिरोध कम हो जाता है । 
व्यापक' भ्रष्टाचार की जानकारी और ऊपर वर्णित इस भावना का, कि 
अपराधियों को दण्ड देने के लिए प्रभावशाली कारंवाई नहीं की जाती, विशेषकर 
उन लोगों के विरुद्ध यह कार्रवाई नहीं की जाती जो सर्वोच्च पदों पर आसीन 
हैं, एक प्रभाव, यद्यपि एकमात्त प्रभाव नहीं, यह हुआ कि दूसरे के कष्टों के प्रति 
उदासीनता को विशेष रूप से सहारा मिला।” यह स्थिति एक ऐसे राष्ट्रीय: 
नेता को भी इस सीमा तक हतोत्साहित कर सकती थी, जो स्वयं भ्रष्ट न हो और 
जो भ्रष्टाचार की व्यापकता को जानता हो, कि वह सरकार तथा प्रशासन में 


व्याप्त भ्रष्टाचार को अधिक साहसपूर्वेक और विधिवत्‌ समाप्त कर डालने के | हर 3 3 ۱ का 
प्रयासों का प्रतिरोध करने लगे । ऐसा लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के सम्बन्ध _ و‎ 
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में ऐसा ही हुआ | 

۹ ند‎ ual केवल यह कहना कि हर व्यक्ति भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार 
के वातावरण का निर्माण करता है । लोग यह अनुभव करने लगते हैं कि वे 
भ्रष्टाचार के वातावरण में रह रहे हैं और इस कारण वे स्वयं भ्रष्ट हो जाते हैं | ۱ 
एक सामान्य व्यक्ति अपने-आपसे कहता है : 'ठीक है अगर हर आदमी भ्रष्ट 
दिखायी पड़ता है, तो मैं भी भ्रष्ट क्यों न बन्‌ ।” यही वातावरण तैयार करने का 
प्रयास किया जा रहा है और यह नहीं होने देना चाहिए । 

भ्रष्टाचार के बारे में जो किस्से प्रचारित होते हैं उनके तात्कालिक प्रभाव 

का यह विश्लेषण सम्भवतः सही है । लेकिन नेहरू का यह व्यावहारिक निष्कर्ष 
कि उन्हें उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी जबर्दस्त व्यक्तिगत सत्ता 
का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुरगामी कारवाई 
करने की जो आवाज़ उठायी जा रही है उसे स्वीकार कर कारवाई नहीं करनी 
चाहिए, सम्भवतः उनकी एक गम्भीर गलती थी और उनके अनेक मित्रों ने यह 
बात उनसे कही भी । 


जेसाकि ऊपर कहा जा चुका है, भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में यह कहकर 
कि यह महत्त्वपूर्ण विषय नहीं है, तत्सम्बन्धी अनुसन्धान की उपेक्षा करने के 
अवसरवादी प्रयास और दक्षिण एशिया की वर्तमान परिस्थितियों में विकास के 
लिए भ्रष्टाचार की तथाकथित उपयोगिता गलत धारणाएं हुँ । मेरा विश्वास है 
कि यह विचार--जिसके समर्थन में कार्यकारण सम्बन्धो के रूप में कोई भी मान्य 
विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया है-पूरी तरह से गलत है और यह बात 
स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार विकास के लिए अत्यधिक हानिकारक है ۳ ۱ 

कम-विकसित देशों में जो साधारण परिस्थितियाँ हैं और जो इन्हें नरम 
राज्य बनाती हैं, भ्रष्टाचार उसका: एक अनिवार्य अंग है । यह एक बडा निषेध है 
और सामाजिक अनुशासन को बढ़ाने के समस्त प्रयासों के मार्ग में गम्भीर बाधाएँ 
अस्तुत करता है। भ्रष्टाचार से केवल राजनीतिज्ञ और अधिकारी ही नहीं, बल्कि 
व्यापारी भी और वस्तुतः समस्त आबादी प्रभावित हे । 

__ भ्रष्टाचार समस्त आयोजन और योजनाओं के लक्ष्यों को पुरा करने में 

तकंहीनता के तत्त्व का समावेश कर देता है, क्योंकि भ्रष्टाचार विकास प्रक्रिया 
को अथवा इसके वास्तविक मार्ग को इस प्रकार प्रभावित करता है कि यह अपने | 
मागं से विचलित हो जाता है। यदि ऐसे किसी प्रभाव की पुर्व-कल्पना की जातीः 
है तो उससे योजना की व्यापकता सीमित हो जाती है। 

सावजनिक जिम्मेदारी के पद का अनुचित लाभ उठाने का एक सामान्य 
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प्रशासन की प्रक्रिया को धीमा बनाने ओर सत्ता के तकंसंगत वितरण के 
मार्ग में वाधा डालने में भ्रष्टाचार दक्षिण एशिया में विशेष रूप से सहायक बना, 
है, जहाँ एक ओर, कुशल प्रशासकों की कमी है और उसके साथ ही, दूसरी ओर, 
बहुत हा पैमाने पर ऐसे सार्वजनिक नियन्त्रणों को लागू करने की प्रवृत्ति है, जो 
ला के अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता को वढ़ा 
हैं । 
जब इन देशों में 'आवश्यकता से अधिक व्यापक नौकरशाही व्यवस्था को 
उपनिवेशी युग की देन कहा जाता है, तो यह केवल आंशिक सच्चाई ही होती 
है। भ्रष्टाचार बढ़ाने की प्रवृत्ति को ही इसका अधिकांश दोष दिया जाना 
चाहिए। जव पश्चिम के अत्यधिक कुशल प्रशासनिक विशेषज्ञ भी इस सम्बन्ध 
का उल्लेख नहीं करते,“ तो यह उस अवैज्ञानिक राजनय का एक अंग होता है, 
जिसकी मैंने इस पूरी पुस्तक में आलोचना की है | 
पर भ्रष्टाचार का इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव सरकार की स्थिरता 
को खतरा पहुँचाना है। नई सरकारों को ऐसा परम्परागत समाज विरासत में 
मिला, जिसमें वफादारियाँ विभाजित थीं। इन सरकारों के विकास के प्रयासों में 
इस विभाजन को समाप्त करने के लिए लोगों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने 
का प्रयास भी शामिल होना चाहिए | लेकिन भ्रष्टाचार, और व्यापक भ्रष्टाचार 
की जानकारी, राष्ट्रीय सु ता के प्रयासों में बाधक बनते हैं और, विशेषरूप से, 
सरकार के प्रति. सम्मान ओर निष्ठा में कमी आती है। 
दक्षिण एशिया की कोई भी सरकार तब तक अपना दुढ़ नियन्त्रण कायम 
नहीं रख सकती जब तक वह अपनी आवाज़ उठाने की क्षमता रखने वाले वर्गों 
को इस वात से आश्वस्त न कर दे कि सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को समाप्त 
करने की प्रभावशाली कारवाई की जा रही है। यह एक तथ्य है कि एशिया में 
उदाहरण के लिए, पाकिस्तान ओर बर्मा में तथा दक्षिण एशिया के बाहर चीत. 
में-जहाँ कहीं किसी शासन की बया हु , राजनीतिज्ञों ओर प्रशासकों की 
भ्रष्टता और उसके परिणामस्वरूप | और जन-सामान्य में व्यापक रूप 
से गैर-कानूनी तरीकों से काम करने की प्रवृत्ति एक बड़ा और अक्सर निर्णायक 
कारण रही ।* आज दक्षिण एशिया की प्रत्येक सरकार के लिए भ्रष्टाचार के 
विरुद्ध प्रभावशाली कदम उठाना शब्दशः आत्मरक्षा का एक प्रश्न है। 


ऊपर जो बातें कही गयी हैं वे दक्षिण एशिया के विशाल कम-विकसित 
संसार सम्बन्धी मेरे प्रेक्षणों पर आधारित हैं। लेटिन अमरीका के देशों में अतीत 
की विरासत ने भिन्न रूप धारण किया है। स्म 

फिर भी, और यद्यपि कोई विस्तृत सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है, मैंने इन देशों 
में जो कुछ देखा है और जो कुछ पढ़ा है, उससे मुझे यही आभास मिलता है कि 
कुछ अतिरेकों को छोड़कर, अन्तिम परिणाम लेटिन अमरीका में भी दक्षिण 
एशिया जैसा ही रहा: व्यापक और समग्न दृष्टि से निरन्तर बढ़ता दा हुआ 
भ्रष्टाचार। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि--एक नरम राज्य रही और आज भी है 
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दक्षिण एशिया की तुलना में लेटिन अमरीका में विदेशी शासन कहीं लम्बे अरसे 
तक ओर अधिक महत्त्वपूर्ण रहा । और यहाँ शासन करने वाले यूरोप के देशों की 
असेनिक सेवाओं का इसके ऊपर किसी उल्लेखनीय सीमा तक बाधाजनक प्रभाव 
नहीं पड़ा | ۱ 

भ्रष्टाचार के बारे में सामान्यतया जिन बातों पर विश्वास किया जाता है 
और जिनके बारे में ब किस्से प्रचारित हैं, वे समान रूप से प्रभावशाली हैं। 
यहाँ स्थिति और अधिक उत्तेजनापूर्ण है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार का विदेश के 
प्रभावों से कहीं अधिक सम्बन्ध है और इसका सबसे अधिक सम्बन्ध संयुक्त राज्य 
अमरीका के प्रभाव से है। भ्रष्टाचार के प्रभावों के सम्बन्ध में इसके कारणों की 
तुलना में कहीं अधिक समानताएं हैं। हा भु 

साथ ही, अनेक व्यक्तिगत कोटियों और अन्तरों सहित, अनेक बातें ऐसी हैं 
जो संसार के सव कम-विकसित देशों के बारे में सच्ची दिखायी पड़ती हैं। अफ्रीका 
के अधिकांश नव-स्वतन्त्र देश बड़ी तेज़ी से व्यापक भ्रष्टाचार के गते में गिर गये, 
क्योंकि शिक्षित लोगों के नये उच्च वर्ग समूहों के लिए आजादी के युग में अपनी 
सत्ता का अनुचित लाभ उठाने का प्रलोभन त्याग देना सम्भव न हो सका | 

नरम राज्य और भ्रष्टाचार की सच्चाई जानने के लिए व्यापक और गहन 
अनुसन्धान के निषेध को समाप्त करने की मेरी मांग कम-विकसित संसार के 
इन हिस्सों के वारे में भी उसी प्रकार ह द है। जब तक हम TREAT को 
यह पता नहीं चलेगा कि जीवन के इन तथ्यों की क्या सच्चाई है तो हम इन देशों 
की परिस्थितियों को सही ढंग से नहीं समझ सकेंगे और इनके लिए तर्कसंगत 
विकास सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारित नहीं कर सकेंगे । इस जानकारी के अभाव में 
हम पहले की तरह ही पूर्वाग्रहग्रस्त दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण के अनुसार 
इन देशों की विकास की समस्याओं पर विचार करते रहेंगे । दूसरे महायुद्ध के 
१2 है दृष्टिकोण की सिद्धान्त के आधार पर आलोचना अध्याय-] में प्रस्तुत की 
गयी है। 


इस अध्याय में अब तक कही बातों और पूरी पुस्तक में जो स्थापना करने 
का प्रयास किया गया है और जिसे एशियन ड्रामा में अधिक विस्तार से प्रमाणित 
और विकसित किया गया है, उसका उद्देश्य तथ्यों और तथ्यगत सम्बन्धों को 
आधुनिकीकरण के आदशों पर विचार की दृष्टि से स्थापित करना है । मूल्य 
सम्बन्धी मान्यताओं के रूप में इनके उपयोग की दृष्टि से इन्हें स्पष्ट रूप से 
व्यक्त किया गया है और इनके लक्ष्यों को भी व्यक्त गया है। इस प्रकार 
सामाजिक यथार्थ का जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके आधार पर तकंसम्मत नीति 


जो व्यक्ति यथार्थ को भिन्न तरीके से देखता है उसे अपने इस भिन्त दृष्टिकोण 
और अपनी मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं का उल्लेख करना होगा और किन कारणों 
से प्रेरित होकर उसने इन दृष्टिकोणों और मुल्य सम्बन्धी मान्यताओं को अपनाया, 
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यह स्प्रष्ट करना होगा। 'दिलचस्पीरहित' अथवा 'तटस्थ' दृष्टिकोण तर्कसम्मत 
कारणों से सम्भव नहीं है ۳ 


यह एक तथ्य है कि पश्चिम के विकसित देशों में कम-विकसित देशों की 


तुलना में आधुनिकीकरण के आदर्शों को कहीं अधिक व्यापकता से साकार कर. 


लिया गया है। एक 'कठोर' और 'सशक्त' राज्य के भीतर, जहाँ भ्रष्टाचार के 
महत्त्व को बहुत अधिक कम कर दिया जाता है, आथिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक ا‎ विकास होता है। यह वात स्केंडिनेविया के छोटे प्रोटेस्टेट देशों 
hh में विशेष रूप से सही है और यह बात ब्रिटेन और हालंण्ड पर भी लागु 

एक दृष्टि से यह कहना सच है कि हमने अपने विश्लेषण के लिए जो दृष्टिकोण 


चुना है वह पश्चिमी दुष्टिकोण है। यदाकदा इस वात को आलोचना के रूप में भी 


प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह आलोचना न तो सही है और न ही उचित । मूल्य 
सम्बन्धी मान्यताओं के रूप में आधुनिकीकरण के जिन आदर्शो को चुना गया है, वे 

कहीं अधिक बुनियादी दृष्टि से स्पष्ट रूप से तकंसंगत हैं, यदि हमारा लक्ष्य विकास 
करना है। इन्हें पश्चिम के देशों में अधिक सीमा तक व्यवहार में लाया जा चुका 

है, इस वात को भी प्रकट करता है कि ये देश अधिक विकसित भी हैं । जब कम- 

विकसित देशों ने वस्तुतः अपने लिए विकास के लक्ष्यों के रूप में इन आदशों को 

चुना, तो इसका कारण यही था कि उन्होंने इन आदशों को विकास के लिए तक- 

सम्मत समझा । इनका चुनाव इस कारण नहीं किया गया कि ये पश्चिम के हैं । 

अपुने आकार और पश्चिम के विकसित संसार तथा कम-विकसित संसार के 

समस्त सम्वन्धों के व्यावहारिक महत्त्व को ध्यात में रखते हुए, यह वात कही 
जानी चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका कानून प्रणाली, कानून के पालन और 
कानून को लागू करने के सम्बन्ध में ऐसे लक्षण प्रदर्शित करता है, जो इसे कुछ 
दृष्टियों से कम-विकसित देशों की स्थिति के अधिक निकट ले जाते हैं। इस 
प्रकार अमरीका उत्तर-पश्चिम यूरोप के देशों की तुलना में कम-विकसित देशों के 
कहीं अधिक समीप पहुंच जाता है; यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीका कम-विकसिंत 
देशों की स्थिति से बहुत दूर है और उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और 

विचारधारा सम्बन्धी पृष्ठभूमि बहुत भिन्न है । 25 वषं से भी अधिक समय पहले 


“एन अमेरिकन डीलेमा' फे लेखन के समय और अमरीकी आदशों सम्बन्धी इस ۱ 


पुस्तक के पहले अध्याय की रूपरेखा तैयार करते समय, मैंने संयुक्त राज्य अमरीका 
की विचित्र कानूनी परम्परा पर अनेक अनुभागों में सामान्य दृष्टिकोणों से 
विचार किया ।7 अपनी इस आरम्भिक पुस्तक का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना 
चाहता हूँ क्योंकि प्रस्तुत पुस्तक में इस विषय को इस प्रकार विकसित और प्रति- 
'पादित नहीं किया जा सकता। उन 
अमरीका के लोग, कम-विकसित देशों के लोगों E दे लेकिन उत्तर- 
पश्चिम यूरोप के देशों के लोगों के विपरीत, अपने कानूनों में ऐसे आदर्श को 
स्थान देते हैं, जिन्हें संयुक्त राज्य अमरीका में कभी भी प्रभावशाली ढंग से लागु 
नहीं किया गया। और यह कार्य अक्सर होता है। संयुक्त राज्य अमरीका में 
प्रशासन कभी भी बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। इसके बावजूद अथवा इन 
बातों के रहते इस देश ते बडी तेज गति से आथिक उन्नति की। यह उन अनेक 
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परिस्थितियों के कारण सम्भव हुआ, जो आज के गरीबी से ग्रस्त कम-विकसित 
देशों से बहुत भिन्न थीं ۴ ओर संयुक्त राज्य अमरीका आज भी भ्रष्टाचार से, 
` विशेषकर राज्य और नगर स्तरों पर, उस सीमा तक मुक्त नहीं है जिस सीमा: 
तक यूरोप के वे देश मुक्त हैं, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। 

यह अन्तिम' सांस्कृतिक कमी अनेक परस्पर सम्बन्धित तथ्यों के कारण 
है। इन तथ्यों में राष्ट्रपति एण्ड, जैक्सन के समय से चालू स्पायल्स सिस्टम 
अर्थात्‌ नये राष्ट्रपति द्वारा समस्त कर्मचारी वृन्द में परिवर्तेन की प्रणाली; इसके: 
परिणामस्वरूप दुढ़ता से स्थापित और राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र असँनिक सेवा 
की अपेक्षाकृत कमी; नगरों में अश्वेतों और अन्य प्रवासी समूहों का जमाव; मशीनों 
पर आधारित राजनीति का विकास; और विशेषकर, इसकी अभी भी बहुत 
असमान आबादी के निचले वर्गों के एकीकरण का अपेक्षाकृत अभाव शामिल हैं °" 

दक्षिण एशिया और अन्य कम-विकसित देशों के विकास की समस्याओं के 
वारे में अधिकांश अनुसन्धान कार्यं अमरीकी विश्वविद्यालयों में, अमरीकी 
विद्यार्थियों द्वारा होता है । सम्भवतः यह कहा जा सकता है कि इस अनुसन्धान में 
जो पूर्वाग्रह मौजूद हैं और विशेषकर, नरम राज्य और भ्रष्टाचार की समस्याओं 
के प्रति उपेक्षा का जो भाव दिखाया जाता है, उसका कारण अमरीकी सभ्यता 
की अपनी विशिष्ट भाव-भूमि में विकसित अवसरवादी अन्धता हो सकती है | 

लेकिन यह सन्देह वांछनीय नहीं है । सबसे पहले इस बात का उल्लेख किया 
जा सकता है कि ऊपर जिन अन्य देशों के अध्ययनकत्ताओं का उल्लेख किया गया 
है उनके लेखन में कम-विकसित देशों की विकास की समस्याओं के संस्थागत 
पहलुओं में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखायी गयी। इसके अलावा अमरीकी 
अध्ययनकर्त्ताओं ने स्वदेश में इन महत्त्वपूर्ण समस्याओं के प्रति आँख बन्द नहीं की : 
है, बल्कि इसके विपरीत, आरम्भिक समय के कीचड़ उछालने वाले लोगों के 
समय से लेकर इन समस्याओं को अध्ययन का महत्त्वपूर्ण विषय बनाया है। इस 
तथ्य से 4 पूरी तरह असम्बन्धित रूप से लेकिन अमरीकी समाज में हुए अन्य 
परिवतंनों के अनुरूप, राज्य हाल के दशकों में निरन्तर कम नरम होता गया है, 
जबकि कम-विकसित देशों में यह प्रक्रिया उलटी दिशा में हुई है। 
۱ इन. परिस्थितियों में मुझे इस आशा के कारण दिखायी पड़ते हैं कि अमरीकी- 
अध्ययनकर्त्ता कम-विकसित ' देशों में नरम राज्य के तथ्यों को उद्घाटित करने 

में वस्तुतः महत्त्वपूर्ण अशदान करना शुरू करेंगे और इस बात का व्यावहारिक 

और राजनीतिक समस्याओं की दृष्टि से भी अनुसन्धान करेंगे कि राज्य को 
सशक्त और कठोर बनाकर किस प्रकार विकास की सम्भावनाओं को धीरे-धीरे . 
बेहतर बनाया जा सकता है । जिस समाज में उनका लालन-पालन हुआ है, उसकी 


जानकारी होने के कारण उनके पास इस अध्याय में उठायी गयी समस्याओं को 
समझने की अधिक आरम्भिक सूझ-बूझ होनी चाहिए। 


3. नीति 
कम-विकसित देशों को अपने राज्यों को कम नरम बनाने के लिए एक बड़े 
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मोर्चे पर संघर्ष करना होगा। ` 

इस कारये के लिए उन्हें अपने कानून को अधिक उपयोगी, लोगों के आचरण को 
निर्धारित करने के अपने उद्देश्यों को पुरा करने की अधिक क्षमता रखने वाला, 
कानून का उल्लंघन करने वालों के वच निकलने की कम गुंजाइश छोड़ने वाला 
और प्रभावशाली व्यवस्थाओं से समन्वित बनाना होगा। अनेक मामलों में 
इसका अर्थ कर्मचारियों की छटनी हो सकता है। ऐसे सुधारों के लिए कानन 
बनाना सन्देहपूणं उपयोगिता का होता है, जिसे फिलहाल कार्यरूप देने की 
गुंजाइश न हो । 

ऐसे सुधारों की कल्पना का, जिन्हें केवल भविष्य में ही लागू किया जा सकता 
है, राजनीतिक पार्टियों, अनेक प्रकार के संगठनों, कुछ व्यक्तिगत राजनीतिज्ञों 
और विद्वानों के राजनीतिक कार्यक्रमों में उचित स्थान हो सकता है। यह वयस्क 
शिक्षा के लिए प्रेरणा का स्रोत भी वन सकता है, जिसे, अन्य हर प्रकार की 
शिक्षा की तरह, लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तेन का प्रयास करना चाहिए | 

लेकिन ऐसे आदर्शो के लिए कानून बनाना, जिन्हें लागु करने की कोई 
सम्भावना न हो अथवा जिन्हें लागु करने का इरादा ही न हो, दूसरे लोगों के 
कष्टों के प्रति उदासीनता के भाव को जन्म देता है और इससे उस स्थिति में 
राज्य के भीतर अनिश्चितता और मनमाने आचरणों के नये तत्त्वों का समावेश 
होता है, जब इन आदर्शों को केवल कुछ ही मामलों में लागु करने की सम्भावना 
हो। इससे उन लोगों को, जिनके मन में सामाजिक परिवर्तन के प्रति विरोध का 
भाव होता है, यह बहाना मिल जाता है कि इन आदर्शों को लागू कर दिया गया 
है । वस्तुतः यदि कम-विकसित देश राज्य को कठोर और शक्तिशाली बनाना 
चाहते हैं, तो उन्हें इस प्रकार के नये कानून कभी नहीं बनाने चाहिए | 

सब कम-विकसित देशों को अपने प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता 
है। वस्तुतः बड़े पैमाने पर प्रशासनिक r विकास को सम्भव बनाने ओर तेज 

करने के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं। 

` ` सबसे पहले यह प्रश्न उठाना महत्त्वपूर्ण होगा कि प्रशासन से क्या अपेक्षा 
की जाती है ۱ ऊपर यह कहा जा चुका है कि कम-विकसित देश विभिन्न सीमाओं 
तक यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं कि राज्य निजी व्यापार को जो दिशा देना चाहता 
है, उसे प्रशासनिक अधिकारियों के विवेक पर आधारित निर्णयों के द्वारा 
नियन्त्रित किया जाये । इन नियन्त्रणों को هم‎ अथवा “भौतिक' नियन्त्रण 
कहा जाता है। ये नियन्त्रण दाम सम्बन्धी , सीमा शुल्क और उत्पादन 
शुल्क तथा नीति सम्बन्धी सामान्य रूप से प्रभावी उपायों के द्वारा लागू नहीं किये 
जाते। इस कोटि के नियन्त्रण ऐसे 2 हैं, जिनमें अधिकारियों को अपनी 
इच्छानुसार कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं रहती । 

यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाये कि 22 देशों की स्थिति ऐसी है कि 
विभिन्न दृष्टियों से विवेक पर आधारित निर्णयों के द्वारा नियन्त्रणों की आव- _ 
श्यकता होती है, तो भी जिस सीमा तक इनका उपयोग किया जाता है, उसकी 
आवश्यकता नहीं होती । यह कहने का अभिप्राय निजी व्यापार पर कम नियन्त्रण 
की माँग करना नहीं है, बल्कि इस नियन्त्रण को भिन्न उपायों से ओर अधिक 
प्रभावशाली ढंग से लागु करने की माँग करना है । जैसाकि ऊपर दर्शाया जा 
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` चुका है, अधिकारियों के विवेक पर आधारित अत्यधिक नियन्त्रण की वर्तमान 
प्रणाली वस्तुतः मुट्ठी भर जमे-जमाये ओर बड़े व्यापारियों को अधिक शक्ति 
प्रदान करती है तथा इन्हें परमिटों का लाभ भी प्राप्त होता है, जो आयोजन की 
दृष्टि से 'वेहद ऊँचा होता है। बत 
सब कम-विकसित देशों में योग्य और ईमानदार प्रशासकों की कमी है, 
यद्यपि यह कमी कुछ देशों में दूसरे देशों की तुलना में अधिक है | जहाँ तक 
सम्भव हो, किसी व्यक्ति के निर्णय पर आधारित नियन्त्रणों के स्थान पर सामान्य 
और अनिवार्य नियन्त्रणों को लागु करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, जिसमें 
कुशल और ईमानदार प्रशासकों-रूपी अल्पसाधन की माँग में कमी हो जायेगी और 
इन व्यक्तियों को ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में लगाया जा सकेगा जो अभी तक नही 
किये जा सके हैं। प्रशासन प्रणाली में अधिक कायं-कुशलता की आवश्यकता पूरी 
करने के लिए कम जटिल नौकरशाही तरीकों का उपयोग और नीचे के स्तर के 
अधिकारियों को अधिक अधिकार देना भी अधिक सम्भव हो सकेगा । 
जिस एक अन्य प्रशासनिक सुधार की तुरन्त आवश्यकता है वह कर्मचारियों 
की छटनी से सम्बन्धित है । निःसन्देह किसी भी कम-विकसित देश में योग्य और 
ईमानदार प्रशासक अधिक संख्या में नहीं हैं। लेकिन प्रशासन को अधिकारियों के 
विवेक पर आधारित अनावश्यक नियन्त्रणों के भार से लादने और अकार्यकुशल 
कार्ये-विधि तथा नीचे के दर्ज के अधिकारियों को अधिक अधिकार न देना, जो 
आंशिक खूप से परम्परागत है और आंशिक रूप से उक्त नियन्त्रणों की भरमार के 
. कारण होता है, ऐसी स्थिति है, जिसने कम योग्यता वाले और कम ईमानदार लोगों 
की नियुक्ति से अधिकारी वर्ग को कमजोर बना दिया है। 
सर्वत्र प्रशासन के निचले स्तरों पर सार्वजनिक कर्मचारियों की संख्या में 
बेहद वृद्धि हुई है। दक्षिण एशिया में यह अत्यधिक व्यापक हो गया हैं [5° 
लेटिन अमरीका तक में और कम-विकसिंत संसार के अन्य हिस्सों में भी यही 
प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है । यह राजनीतिक दवाव के कारण हुआ है] सामान्य 
कर्मचारियों के रूप में सार्वजनिक कार्यालयों में नियुक्ति को शिक्षित बेरोजगारों 
की संख्या में कमी करने का साधन बनाया गया है। समाज की आवश्यकताओं की 
उपेक्षा करने वाली स्कूल प्रणाली के कारण इन शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में 
वृद्धि हुई हना अ ध خن‎ ۳ गया है। 
जव मन इस समस्या के बारे में भारत के एक महत्त्वपूर्ण मन्त्री से बातचीत 
की तो उन्होंने मुझे बताया कि सर्वोच्च स्तर से नीचे का उनका समस्त कमंचारी- 
वृन्द चु किसी उपयोग का नहीं है । आधे अथवा यहाँ तक कि तिहाई 
कर्मचारियों से उनका मन्तालय कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से काम कर सकता 
है, है अप न राजापि दृष्टि से इन ता .को बर्खास्त करना और अपने 
कर्मचारी-वृन्द करना सम्भव नहीं था। यद्यपि थह कमी 
बोर इससे खर्च में भी कमी आदी । RL 
۱ चले स्तरों पर बहुत बड़ ख्या में सार्वजनिक कर्मचारियों की नियुक्ति 
इस प्रणाली का सम्बन्ध इन कर्मचारियों के अत्यधिक नीचे वेतन से भी है। ह 
कम वेतन उन्हें रिश्वत लेने के लिए और अधिक प्रेरित करता है। इन लोगों की 
संख्या में पर्याप्त छटनी के साथ वेतनं में भी पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है और 


नरम राज्य ु 5 


इसके साथ ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी प्रभावशाली कारंवाई की 
जानी चाहिए | ۱ 

साधारणतया भ्रष्टाचार प्रशासनिक कार्यकुशलता को नीचे स्तर पर बनाये 
रखने में निर्णायक भूमिका निभाता है और अधिकारियों के उच्च स्तर पर 
भी यही स्थिति है। बेईमान अफसर का यह निहित स्वार्थ होता हैकि वह्‌ 
निजी व्यापार के ऊपर प्रशासनिक निर्णय पर आधारित चियन्त्रणों को बनाये 
रखे। अब क्योंकि समग्र दृष्टि से ये नियन्त्रण जमे-जमाये और बड़े व्यापारियों: 
के हित में होते हैं, अतः प्रमुख व्यापारियों द्वारा इसका प्रायः कोई विरोध नहीं 
किया जाता। 

बेईमान अफसर का सामान्यतया यह भी निहित स्वार्थ होता है कि ऐसी 
जटिल प्रशासनिक कार्यविधि कायम रहे, जिससे विलम्ब करने की अधिक 
सम्भावनाएं रहें। दुर्भाग्यवश, ईमानदार अफसर भी इस निहित स्वार्थ में हिस्सा 
बंटाता है। यदि वह किसी ऐसे प्रशासन में कार्य करता है, जिस पर भ्रष्ट होने 
का व्यापक सन्देह किया जाता है तो वह 'सुरक्षा' की दृष्टि से काम करेगा ओर 
स्वयं व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ ۳ 

प्रशासन को मजबूत और बेहतर बनाने के सब प्रयासों में और अन्य सब ऐसे 
प्रयासों में जिनका उद्देश्य राज्य को कम नरम बनाना हो, भ्रष्टाचार की समाप्ति 
का निर्णायक और महत्त्वपूर्ण स्थान होगा | 


उत्तर-पश्चिम यूरोप के देशों में दो सौ वषं पहले राज्य उससे कम नरम था, 
जितना आज कम-विकसित देशों में है। लेकिन उत्तर-पश्चिम यूरोप के देशों में, 
जहाँ आज भ्रष्टाचार सीमित है, उस आरम्भिक युग में काफी भ्रष्टाचार TT | 
इससे कुछ समय बाद भी यही स्थिति थी । वस्तुतः वाणिज्यवाद, जिसमें सामन्त- 
वाद के अनेक अवशेष निहित थे, और ४589 निक हितकारी राज्य के मध्य उदारः 
` दृष्टिकोण अपनाने तक यह स्थिति बनी हुई थी । बीच के उदारतावादी दौर में 
सशक्त और कठोर राज्य अस्तित्व में आया। उदार राज्य की एक विशेषता 
राजनीतिक और प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली का निर्माण थी, जो उच्च व्यक्ति- 
गत ईमानदारी और कुशलता पर आधारित थी । 

यद्यपि उत्पादन और व्यापार को उदार बनाने तथा विशेष रूप से 
दस्तकारों के संघों की प्रणाली की समाप्ति और क ग से विरासत में | 
प्राप्त शहरों के उद्योग-वाणिज्य को संरक्षण देने की का इतिहासकारों `" 
ने गहराई से अध्ययन किया है, पर उन्होंने इस बात में बड़ी कम दिलचस्पी 
दिखायी है कि किस प्रकार भ्रष्ट राज्य एक सशक्त और भ्रष्टाचार से मुक्त ۱ 
उदार राज्य में बदल गया । सम्भवतः यह कार्य उच्च स्तरों पर नैतिकता में द 
दृढ्ता, तथा कड़ी कानूनी व्यवस्था, निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में 
सुधार के द्वारा हुआ। निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में सुधार का कार्य 0 
अक्सर परम्परागत रिश्वत को اه‎ फीस में बदलकर किया ۱ ERS 

निःसन्देह, कम-विकसित देः 
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. सौ वर्ष से कुछ अधिक समय पहले पश्चिम के इन देशों में हुई । लेकिन आरम्भिक 
परिस्थितियों में एक बुनियादी अन्तर है । राजनीति और प्रशासन में ईमानदारी 
का अपेक्षाकृत ऊंचा स्तर उस समय कायम हो गया था, जब राज्य की गतिविधि 
को न्यूनतम कर दिया गया था। जब फिर राज्य ने बड़े पेमाने पर अर्थव्यवस्था 
में हस्तक्षेप किया तो वहाँ ऐसी राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली मौजूद 
थी, जिसके उच्च गुण को सुरक्षित और संरक्षित रखने की आवश्यकता 


थी। 

इसके विपरीत आज कम-विकसित देशों को अपने इतिहास के एक ऐसे' 
दौर में व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करना है, जहाँ प्रायः हर बात भ्रष्टा- 
चार को और अधिक बढ़ाने की प्रवृत्ति दर्शाती है और जब विशेष रूप से राज्य 
की गतिविधियाँ निरन्तर अधिक व्यापक होती जा रही हैं। और जैसाकि ऊपर 
कहा जा चुका है, अधिकारियों के निर्णय पर आधारित नियन्त्रणों को आवश्यकता 
से अधिक तरजीह दी जा रही है | 
. लेकिन कम-विकसित देशों के समक्ष अधिक से अधिक प्रयास करने के 
अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। उन्हें सब कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए इस 
प्रवृत्ति को बदलना होगा और भ्रष्टाचार को घटाना होगा । अधिक व्यापक दृढिट 
से यह कहा जा सकता है कि उन्हें अपने राज्य को शक्तिशाली और कठोर 
बनाने के लिए, अपने कानून को अधिक प्रभावशाली और अपने प्रशासन 
को अधिक कार्यकुशल तथा विशेष रूप से कम भ्रष्ट बनाने का प्रयास करना 


होगा । 

इन अनेक बातों के वीच पारस्परिक सम्बन्ध है, क्योंकि एक दिशा में 
सफलता दूसरी दिशा में सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन यह 
निश्चय है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघष को उच्च प्राथमिकता दी जानी 
चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार फैलने से चारों ओर निषेधों का निर्माण होता है। 
इस दृष्टि से इस बात को निर्णायक और अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता 
है। 


भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए क्या किया जाना चाहिए इस सम्बन्ध 
में सुझावों की कमी नहीं है। क कम-विकसित देशों में इस कार्य के लिए 
नियुक्त समितियों ने जो रिपोर्ट दी हैं, उनमें विस्तार से उपायों का उल्लेख 
bo है। उदाहरण के लिए, भारत की भ्रष्टाचार निरोध समिति की 
रिपोर्ट (964) का उल्लेख किया जा सकता है | यह रिपोर्ट उच्च कोटि की 
है। इसमें जो सुझाव दिये गये हैं, वे राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयो के 
लिए अधिक सरल और अधिक सूक्ष्म नियमों, प्रशासनिक निर्णय पर आधारित 
नियन्त्रणों की व्यवस्था में कमी, प्रशासनिक निर्णयो के बारे में अधिक व्यापक 
प्रचार, जिसमें आयकर का निर्धारण भी शामिल है, के बारे में हैं। विभिन्न 
. बदनामी फैलाने वाली घटनाओं की तरह सुधार के प्रस्ताव भी उस समय बहुत 
उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, जब उन्हें पेश किया जाता है। लेकिन जब कोई ठोस 
कारबाई नहीं होती तो ده‎ हो जाता है। 

एक मुहं पर प्रायः पूरी सहमति है। सबसे पहले उच्च 
भ्रष्टाचार को दण्डित किया जाना चाहिए ۱ इन उच्च 206 ۱ تخل ابید‎ 
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बड़े अफसर आते हैं। इसके साथ ही व्यापारियों में जो लोग बड़े पैमाने पर 
रिश्वत देते हैं, उन पर भी अदालतों में मुकदमे चलाये जाने चाहिए । इस स्तर 
पर इस दोष पर प्रहार नहीं किया गया तो नीचे के समस्त स्तरों पर भ्रष्टाचार 
को संरक्षण मिलता रहेगा। 

वस्तुतः सार्वजनिक प्रशासन की कुछ शाखाओं में विभिन्न स्तरों के सब 
अधिकारी रिश्वत में अपना-अपना हिस्सा बटाते हैं। जब रिश्वत की राशि को 
इस प्रकार नहीं वाँटा जाता, तब प्रत्येक अपने लाभ की रक्षा करता हैं और 
इन लोगों के बीच एक मौन साँठ-गाँठ कायम हो जाती है। सार्वजनिक विचार- 
विमर्शं में जो निष्कर्ष व्यापक रूप से निकाला जाता है, वह यह है कि यदि 
राजनीतिज्ञों और उच्चाधिकारियों को ऊंचे दर्ज की व्यक्तिगत ईमानदारी 
प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष 
निरर्थक है। 

लेकिन, ये लोग और व्यापारी तथा वे व्यक्ति जिन्होंने इनसे साँठ-गाँठ कर 
रखी है, इन देशों में उस विशिष्ट वर्ग का निर्माण करते हैं जिसके हाथ में सत्ता 
है ۱ साधारणतया ये लोग स्वयं अपनी रक्षा करने की क्षमता रखते हैं और 
अपने अधीन काम करने वाले सब छोटे-मोटे लोगों को भी बचाने की ताकत 
रखते हैं और इस प्रकार ये लोग अपने विरुद्ध कानूनी कारवाई से बच जाते 
हैं । यदा-कदा कोई बदनामी फैलाने वाली घटना सामने आती है और इनमें से 
कोई व्यक्ति इस्तीफा दे देता ۱ अधिक गम्भीर दृष्टि से, व्यापक भ्रष्टाचार 
ऐसी स्थिति के निर्माण में भी सहायक होता है, जिसमें सरकार का तख्ता उलटना 
सम्भव हो जाता है और शासन में परिवर्तन होता है, यह शासन अधिकांशतया 
किसी-न-किसी प्रकार की तानाशाही होता है । यदि अन्य कुछ नहीं बदलता, तो 
नया शासन भी कुँछ ही समय में उतना ही भ्रष्ट होता है जितना वह शासन 
था, जिसे इसने समाप्त किया | 

जिस समय उस स्तर पर भ्रष्टाचार पर प्रहार करना असम्भव हो जाता 
है, जिस स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को प्रभावशाली बनाने के लिए 
प्रहार करना आवश्यक है, तो फिर हमारे समक्ष कम-विकसित देशों का 
असमानतावादी सत्ता संगठन आ जाता है। यदि राजनीतिज्ञों और अधिकारियों . 
तथा व्यापारियों और अन्य लोगों का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार से कम अवधि 
में लाभ प्राप्त करने पर उतारू हो, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कुछ 
भी नहीं किया जा' सकता, चाहे शिक्षित और अपनी माँगों को उठाने की क्षमता 
रखने वाले अपेक्षाकृत नीचे स्तर के लोग कितने ही क्रोध से अपना विरोध प्रदर्शित 
क्यों न करें। जब तक क्रम-विकास अथवा क्रान्ति के द्वारा सत्ता के ढाँचे में 
परिवर्तन नहीं होता, भ्रष्टाचार को कम करना अथवा यहाँ तक कि इसकी निरन्तर 
वढि के मार्ग में बाधा डालना कठिन होगा । 
* इस सम्बन्ध में एक बात याद दिलाना उचित होगा। यह साधारणतया 
कहा जाता है कि किसी भी कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के वाद भ्रष्टाचार 
को प्रभावशाली ढंग से समाप्त कर दिया जाता है--यद्यपि अक्सर इसके साथ - 
ही भ्रष्ट लोगों को भी समाप्त कर दिया जाता है। पर अक्सर एक नयी | 
नौकरशाही ,व्यवस्था और एक नयें उच्च वर्ग के विकास में अधिक समय नहीं . 





रे ` विश्व निर्धनता की चुनौती 


लगता और इसके परिणामस्वरूप भाई-भतीजावाद और छोटा-मोटा भ्रष्टाचार 
फिर शुरू हो जाता है, जैसाकि हमने सोवियत संघ और पूर्व यूरोप के अन्य 
कम्युनिस्ट देशों के सम्बन्ध में देखा है। सम्भवतः जनता द्वारा कम्युनिस्ट क्रान्ति 
को आरम्भ में स्वीकार करने का आंशिक कारण इस तथ्य में निहित होता है कि 
इससे लोगों को पहली बार भ्रष्टाचार से मुक्त शासन प्राप्त होता है। 

जैसाकि वयस्क शिक्षा अभियान के मामले में होता है, जो कम्युनिस्ट 
क्रान्ति के बाद चलाया जाता है, इसे अपने-आपमें कोई भयावह घटना नहीं 
समझा जाना चाहिए, बल्कि एक सुधार-कार्य माना जाना चाहिए। और इसका 
गैर-कम्युनिस्ट कम-विकसित देशों को अनुसरण करना चाहिए, यद्यपि यह 
कार्य भिन्न साधनों से किया जाना चाहिए; क्योंकि हमें यह विचार स्वीकार 
नहीं करना चाहिए कि केवल साम्यवाद ही हमें भ्रष्टाचार से वचा सकता है | 


किसी कम-विकसित देश में सामाजिक अनुशासन को दुढ़ बनाने और 
नरम राज्य होने के कारण इनके मागं में जो निषेध और बाधाएँ आती हैं, उन्हें 
समाप्त करने के लिए स्वयं सम्बन्धित देश को ही कारंवाई करनी चाहिए। 
इस सम्बन्ध में विदेशी सहायता की प्रायः कोई गुंजाइश नहीं है। यदा-कदा 
कानूनी और प्रशासनिक सुधार की विभिन्न समस्याओं के वारे में विशेषज्ञों की 
सलाह अपनी भूमिका निभा सकती है। पर इस स्थिति में विकसित देशों से 
विशपज्ञों का चुनाव अत्यधिक सावधानी से किया जाना चाहिए। ये लोग केवल 
बहुत अच्छे वकील ی‎ उच्च कोटि के प्रशासन विशेषज्ञ ही नहीं होने चाहिए, 
बल्कि हा लोगों में सम्बन्धित कम-विकसित देश की अत्यधिक भिन्न 
परि को पुरी तरह समझ लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। इन लोगों 
को इस देश की अपनी विशेष परम्पराओं, जो आरम्भ में अधिक भ्रष्टाचार के 
गतं में पड़ गयी थीं; राष्ट्रीय समुदाय के प्रति निष्ठा की व्यापक कमी, जो इसके 
उच्च वर्ग, जिसमें उच्च अधिकारी और व्यापारी शामिल हैं, के अधिकांश भाग 
में भी मौजूद है और अन्ततः इस देश की अत्यधिक गरीबी और सामान्य जन- 


` समुदाय में उपयोगी साक्षरता की कमी की समस्याओं को भी समझ लेना 


चाहिए ۱ किसी कम-विकसित देश को कम योग्यता वाले विशेषज्ञों को उपलब्ध 
कराना केवल वहुत कम उपयोग का ही नहीं होता, बल्कि यह इन देशों के लिए 
द भी होता है और जैसाकि, दुर्भाग्यवश, अनेक उदाहरणों से स्पष्ट 


आथिक दृष्टि से ऐसी तकनीकी सहायता पर अधिक लागत नहीं 
ल متا‎ मामलों में जहाँ ऐसी योग्यताओं वाले विशेषज्ञ अ 
हा | ۲ देश भी स्वयं अपने साधनों से उनका वेतन चुकाने की क्षमता 
TRE यह भी महत्त्वपूर्ण होगा कि विकसित देश कम-विकसित 


देशों को अधिक सामाजिक अनुशासन कायम करने, विशेषकर, भ्रष्टाचार के 


विरुद्ध अधिक प्रभावशाली कदम उठाने की दिशा में प्रेरित करने के लिए अपने 
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प्रभाव का इस्तेमाल करें। विश्व बेक.ने शुरू से ही इस दिशा में अपने प्रभाव 
का इस्तेमाल किया है। और इस प्रभाव को और अधिक बढ़ाया जा सकता है | 
पश्चिम के विभिन्‍न विकसित देशों की इस महत्त्वपूर्ण मामले में कोई 
सम्मानजनक स्थिति नहीं है, क्योंकि दुर्भाग्यवश कम-विकसित देशों में स्वयं 
अपने नागरिकों की गतिविधि के कारण उनकी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगा है । 
जैसाकि मैं कह चुका हूँ, पश्चिम की निजी व्यापारी कम्पनियाँ सामान्यतया 
` समस्त कम-विकसित देशों में राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को भ्रष्ट करने के 
काम में व्यापक रूप से लगी हुई हैं। 
यह गतिविधि, निःसन्देह, लम्बी अवधि की दृष्टि से पश्चिम के व्यापार और 
पश्चिम के देशों के हितों के लिए हानिकारक है। पहले ही इन देशों के प्रति 
कम-विकसित देशों के अनेक बुद्धिवादियों की यह धारणा है कि ये देश शोषण, 
उपनिवेशवाद ओर साम्राज्यवाद का प्रतीक हैं। उच्च वर्ग के एक बड़े हिस्से 
में यह दुष्टिकोण मौजूद रहने के कारण ऐसी संरक्षणवादी भावनाएं उत्पन्न होती 
हैं हा विशेषज्ञों और व्यापारियों को विदेशियों से प्रतियोगिता में हानि 
पहुँच ۱ 
रोष प्रदर्शन के इन स्रोतों के साथ यह तथ्य ۳ हुआ है कि इन बुद्धि- 
वादियों की नजर में, विदेशी व्यापारी कम्पनियाँ राजनीतिज्ञों और उच्च 
प्रशासनिक अधिकारियों की ईमानदारी को समाप्त करने के लिए षड्यन्त्र रचने 
में लगी हैं। वस्तुतः उस समय इस धारणा के क्षति पहुँचाने वाले प्रभाव और 
मजबूत हो जाते हैं, जब पश्चिम से मिलने वाली एकतरफा FATT सहायता 
को इस दृष्टि से देखा जाने लगता है, जो, जैसाकि मैंने कहा है, कभी-कभी 
आवश्यक होती है | 
इसके साथ ही एक और प्रभाव उत्पन्न होता है, जो पश्चिम के लिए हानि- 
कारक है। पश्चिम की ऐसी कोई कम्पनी जो व्यापार के उच्च मानक कायम 
रखना चाहती है, स्वयं को अनुचित प्रतियोगिता में फंसा हुआ पाती है और 
इसकी यह प्रतियोगिता उन दूसरी कम्पनियों से होती है जो बड़े पैमाने पर 
रिश्वत देने का सहारा लेती हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय समस्या का सम्बन्ध है, धीरे- 
धीरे यह स्वीकार किया जाने लगा है कि अनुचित प्रतियोगिता को बर्दाश्त करना 
व्यापारिक समुदाय के हित में नहीं है। पश्चिम के सब देशों में रिश्वत विरोधी 
काननः को साधारणतया व्यापार संगठनों का पूरा समर्थन प्राप्त होता है। 
“यदि कोई वात निश्चित है तो यह कि पश्चिम के व्यापार को सामुहिक 
ष्टि से इस प्रकार की अनुचित प्रतियोगिता समाप्त कर दिये जाने से बहुत लाभ 
लेगा । मैंने इस समस्या पर पश्चिम के प्रबुद्ध व्यापारियों से बिचार किया है 
और वे सिद्धान्त रूप में इस बात में सहमत हैं । a 0 E 
यह एक ऐसी समस्या है, जिसके सम्बन्ध में स्वयं इन व्यापारियों के 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य संघ शामिल है, कोई कारवाई 
कर सकते हैं। कुछ वर्ष पहले जव एक छोटे देश का एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि मण्डल' 
अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य संघ से भेंट के लिए आया तो मैंने प्रतिनिधिमण्डल के 
अध्यक्ष को इस वाणिज्य संघ से अनौपचारिक रूप से इस समस्या पर विचार 
करने को कहा और उन्होंने यह विचार किया भी । इस देश के व्यापारियों ने" 
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अपने देश और विदेश में उच्च नैतिक आदशों का पालन करने में असामान्य 
दिलचस्पी दिखायी थी। इसके परिणामस्वरूप उनके व्यापार को अनुचित 
प्रतियोगिता से सर्वाधिक क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि वे उच्च नेतिक 7 
पालन कर रहे थे। EE 
पर इस प्रतिनिधिमण्डल के अध्यक्ष ने मुझे बड़े दुख से बताया कि इस 
समस्या के बारे में वे कोई वात सुनने को भी तैयार नहीं थे और बैठक में साव- 
जनिक रूप से इस पर विचार करने की सम्भावना का तो उन्होंने और भी उग्र 
विरोध किया । संयुक्त राज्य अमरीका का प्रतिनिधिमण्डल इस मामले को इसी 
. प्रकार दवा रहने देने के लिए सबसे अधिक व्यग्र था ۱ यह व्यापारियों और उनके 
संगठनों की स्वयं अपने हितों को तोलने की दृष्टि से अदृरदर्शिता का एक और 
उदाहरण है | 
एक ओर उदाहरण दक्षिण अफ्रीका के प्रति इनका दृष्टिकोण है । दक्षिण 
अफ्रीका से व्यापार और इस देश में पूंजी विनियोग अमरीकी पूँजीवाद के लिए 
अत्यन्त माभूली वात है। लेकिन वे दक्षिण अफ्रीका के व्यापार में वृद्धि को 
शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान करते हैं और अमरीकी सरकार को उस नीति का 
पालन करने से रोकते हैं जो अमरीका ने अन्य देशों के साथ मिलकर घोषित की 
है। और ये व्यापारी संयुक्त राज्य अमरीका और अमरीकी पूँजीवाद के नाम 
पर--एक मजदूर. पार्टी की सरकार के ही शासनकाल में ब्रिटेन की तरह--- 
संसार भर में बट्टा लगाते हैं। यह बात उस देश के सच्चे हित में नहीं हो 
सकती जो संसार के नेतृत्व की महत्त्वाकांक्षा रखता हो। लेटिन अमरीका के अनेक 
देशों में अमरीका की व्यापार कम्पनियों के तौर-तरीके और सरकारी नीति के 
तत्सम्बन्धी परिणाम ऐसी ही अदूरदशिता, असंगत और स्वयं को प्रभावहीन बना 
डालने لاش یج‎ के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 
` इस में, उन देशों को, जिनमें अधिक प्रबुद्ध व्यापारी और अधिक 
कठोर सरकारी नेतृत्व है, विदेशों में अपने नागरिकों द्वारा भ्रष्टाचार की समाप्ति 
के लिए कारवाई करने में पहल करनी चाहिए। इन देशों को अपने नागरिकों 
द्वारा भ्रष्टाचार पर ل‎ प्रतिबन्ध लगाने चाहिए जो स्वदेश में लगाये 
जाते हैं । जब इन देशों में अधिकारियों को रिश्वत देना एक गम्भीर अपराध 
समझा जाता है, तो कोई कारण नहीं कि विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने 
के कार्य पर दण्ड न मिले । कहीं भी कम्पनियों के कर का निर्धारण करने में अपने 
देश में दी गयी रिश्वतों की राशि पर छूट नहीं दी जाती । तो इस बात का कोई 
कारण नहीं. हो सकता कि कम-विकसित देशों में राजनीतिज्ञो और प्रशासको को 
दी गयी रिश्वत की राशि को “व्यापारिक खर्च' बताकर कर-योग्य राशि में से 
घटा दिया जाये | ۷ 
अन्ततः यह भी देश के नागरिकों की नैतिकता का प्रश्न होता 
और यह बात उठती है कि देश किस सीमा तक विदेशों में अपने नागरिकों है 
भ्रष्ट तरीके अपनाने की अनुमति दे सकता है। प्रश्चिम की सभ्यता में अधिक 
शुद्ध अन्तःकरण की प्राप्ति के लिए कुछ घाटा उठाना भी उचित होगा। 
निःसन्देह जिस देश में विदेशों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े नियम बनाये 


जायेगे, आरम्भ में उसकी कम्पनियों को कुछ व्यापार से हाथ धोना पड़ेगा। पर 


नरम राज्य 22] 


इस बह में भी सन्देह नहीं है कि कम-विकसित देशों में ईमानदार लोगों के बीच 
उन्हें सद्भावना के रूप में बहुत लाभ मिलेगा । इससे जल्दी ही खोये हुए अवसर 
पुनः Se करने में या पहले से भी अधिक अवसर प्राप्त करने में सहायता 

इसके साथ ही इस कारवाई से वे देश अपराधियों के रूप में संसार के समक्ष 
प्रकट हो जायेंगे जो व्यापार के भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। कम-विकसित देशों में 
राजनीतिज्ञों और अफसरों को बड़े पैमाने पर रिश्वत देने की समस्या को खुले 
रूप से सबके सामने रखने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है । उस स्थिति में, 
उदाहरण के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य संघ इस विषय को अपने विचाराधीन 
विषयों में रखने से नहीं बच सकेगा | 

यहाँ इस समस्या पर पश्चिम के हितों की दृष्टि से विचार किया गया है। 
यह स्वयं प्रकट है कि पश्चिम की: व्यापारिक कम्पनियों द्वारा कम-विकसित 
देशों के आथिक जीवन में रिश्वत देकर प्रवश करने का तरीका न अपनाना इन 
देशों को नरम राज्य की खामियों को समाप्त करने के प्रयासों में वड़ा सहायक 
सिद्ध होगा ۱ यह सहायता देने. पर विकसित देशों को कुछ भी खचं नहीं करना 
होगा और वस्तुतः यह बात स्वयं उनके लम्बी अवधि के हित में होगी | 

यह बात भी स्वयं उद्घाटित है कि इससे कम-विकसित देशों में नरम राज्य 
होने की पूरी समस्या के वैज्ञानिक अध्ययन के वर्तमान निषेधों को भी समाप्त 
करने में सहायता मिलेगी | ड 





अध्याय : 8 
तप्रन्यत्र स्थिति की दलील नहीं 
बल्कि एक चुनौती 


इस पुस्तक में एशियन ड्रामा के जो अनेक सन्दर्भ दिये गये हैं, उनसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि खण्ड दो में अब तक कम-विकसित देशों में दुरगामी सुधारों 
की आवश्यकता के बारे में जो कुछ कहा गया है--तकंसंगत तथ्यों और इन तथ्यों 
के आधार पर तथा मुल्य सम्बन्धी मान्यताओं से जो निष्कर्ष निकाले गये हैं उन 
दोनों के सम्बन्ध में भी--उस पर एशियन ड्रामा में कहीं अधिक निर्णायक ढंग से 
और विस्तार से तथा सम्बन्धित सामग्री के उचित सन्दर्भों का उल्लेख करते हुए 
विचार हुआ है। उस भूल ग्रन्थ के विशाल आकार के कारण नीति सम्बन्धी प्रमुख 
निष्कर्षों को संक्षेप में एक अन्तिम भाग में प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी । 
` यद्यपि प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन अलग से हो रहा है, पर इसे यही कमी 
पुरी करने के उद्देश्य से लिखा गया है कुछ सीमा तक यह ss रही 
है । उदाहरण के लिए, मैंने स्वास्थ्य-समस्या पर इसमें विचार नहीं किया |? 
उद्योगीकरण की समस्याओं तथा दस्तकारी और “छोटे उद्योगों? के बारे में कृषि 
सम्बन्धी अध्याय-4 में संक्षेप में बात कही गयी है ।. 
कम-विकसित देशों की परिस्थितियों का यथार्थवादी आधार पर अनुशीलन 
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निरुत्साहित हो सकते हैं | 

मेरी राय में ये दोनों दृष्टिकोण असंगत हैं । इस तथ्य को स्वीकार करना 
कि कम-विकसित देशों में स्थिति उससे कहीं अधिक गम्भीर है, जितनी इन देशों 
की समस्याओं के अध्ययनकर्त्ता सामान्यतया समझते हैं, विकसित देशों से इन्हें 
अधिक सहायता की आवश्यकता पर जोर पड़ता है। इससे इस सहायता के लिए 
अधिक सावधानी से' आयोजन करने को भी प्रेरणा मिलेगी, ताकि इस सहायता से 
विकास को सर्वाधिक प्रेरित किया जा सके। यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित 
देशों के समक्ष अन्यत्र स्थिति की दलील या बहाना प्रस्तुत नहीं करता, वल्कि 
चुनौती प्रस्तुत करता है | 

यह सच है, जैसाकि मैंने पिछले भाग में निरन्तर जोर देकर कहा है कि जिन 
दूरगामी सुधारों की आवश्यकता है, उन्हें स्वयं कम-विकसित देशों को लागू करना 
चाहिए। उन्हें विशेषकर, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी समस्त नीतियों को इस प्रकार 
संचालित करना होगा, ताकि उन आथिक और सामाजिक असमानताओं का 
मुकाबला कर सकें जो आज प्रायः सर्वत्र बढ़ रही हैं । इसकी केवल सामाजिक 
न्याय के लिए ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि विकास के मार्ग में जो निर्षेध और 
वाधाएं हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए भी आवश्यकता है (देखिए अध्याय-3) ۱ 

इसके बाद इन देशों को इस बातें का ध्यान रखना चाहिए कि अपने 
गरीव देशवासियों की सहायता के लिए जो अनेक प्रयास किये जाते हैं, उन्हें कहीं 
इस प्रकार विक्कत तो नहीं बना दिया जाता, जिससे समृद्ध लोगों को लाभ पहुँचत्ते 
लगे। इस प्रकार की विकृति, जो आज कम-विकसित देशों में प्रायः एक नियम 
वह है, उस प्रक्रिया का अंग बन गयी है, जो असमानता को बढ़ाने में कारक 
बनती है । : 

कृषि में उन देशों को मनुष्य और भूमि के बीच के सम्वन्ध को बुनियादी रूप 
से बदलना होगा, ताकि मनुष्य को भरपूर प्रयास करने और जो कुछ पूजी वह 
जुटा सकता है, उसे लगाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके । सबसे पहले उसे स्वयं 
अपना श्रम लगाना चाहिए। भूस्वामित्व और काश्तकारी की व्यवस्था में सुधार के 
बिना, खेती में टेक्नालॉजी सम्बन्धी प्रगति से सामाजिक और आथिक खाइयों में 
और अधिक बढ़ोतरी होगी, जो आज भी खेती में लगे लोगों की निरन्तर तेज़ी से 
बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच मौजूद है (देखिए अध्याय-4) ۱ 

इन्हें सामान्य जन-समुदाय में सन्तति-निरोध का प्रचार-प्रसार करना चाहिए, 
जो कम-विकसित संसार के अधिकांश भाग में इससे कहीं अधिक कठिन कार्ये है 
जितना साधारणतया विकसित देशों में समझा जाता है (देखिए अध्याय-5) ۱ 


इन देशों को अपनी आबादी से निरक्षरता को मिटा देने की महत्त्वाकांक्षा | 


जगानी चाहिए और यह काये वयस्क शिक्षा की व्यवस्था कर कुछ ही वर्षों में 


۰ दूरगामी 


किया जाना चाहिए। इन लोगों को अपने दिए | में भी इसी प्रकार दूरर 


तरीके से परिवर्तन और सुधार करना चाहिए (देखिए अध्यायः6) । « 
इन्हें अपने कानून बनाने के तरीकों ओर उन्हें लागू करने : कै तरीकों में यु. 

. सुधार करना चाहिए । इन्हें अपने राज्य को एकीकृत ks दृढ़ बनाना चाहि 
इन्हें भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संघर्ष छेइना चाहिए क्योंकि 


में वृद्धि हो रही है (देखिए अध्याय-7) । 
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इन देशों की स्थिति की गम्भीरता--और इस कारण से अनेक कार्य करने 
की आवश्यकता का ओचित्य---इस तथ्य से महत्त्वपूर्ण तरीके से स्पष्ट हो जाती 
है कि सुधार राष्ट्रीय एकता और निरन्तर विकास की एक शर्त है और यह तथ्य 
भी मौजूद हैं, ज॑साकि हुमं देख चुके हैं, कि समस्त सुधारों को प्रवल प्रतिरोध का 
सामना करना पड़ता है, अधिकांशतया उच्च वग के निहित स्वार्थो के कारण, 
जिसके हाथ में राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर राजनीति का नियमित रूप 
से नियन्त्रण रहता है । न्हे सवसे 
ये cl निर्धनतम देशों में अधिकतम हैं, जिन्हें सबसे अधिक विकास 
की आवश्यकता है। दूसरी ओर, क्योंकि विकास से सुधारों की सम्भावना में 
साधारणतया और वृद्धि होगी, इसका यह्‌ अर्थ होता है कि सुधार, एक वार 
चालू हो जाने पर, एक ऐसी समग्र प्रक्रिया को जन्म दे सकते हैं, जिसके 
चक्राकार प्रभाव के द्वारा विकास और सुधार का क्रम शुरू हो सकता है | हमने 
यह्‌ देखा हैं कि विकसित देश सुधारों की दृष्टि से केवल एक तरीके से ही कम- 
विकसित देशों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता कर सकते हैं : ये देश अपने व्यापारियों 
को इन देशों के अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को भ्रष्ट बनाने से रोक कर यह 
सहायता दे सकते हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार में वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति के एक 
प्रभावशाली कारण को समाप्त किया जा सकेगा। इस 'सहायता' पर विकसित 
देशों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और वस्तुतः इससे स्वयं उनके हितों को 
बहुत लाभ पहुँचेगा (देखिए अध्याय-7) । 


. विकास के लिए आन्तरिक सुधारों का महत्त्व समझ लेने के साथ यह प्रश्न 
उठता है : क्या विकसित देश ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कम-विकसित देश. 
सुधारों की आवश्यकता समझने लगे और उन्हें इन सुधारों को लागू करने की 
प्रेरणा मिले ? ۱ ۱ 

मैं सबसे: पहले वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा में परिवतँन का उल्लेख करने के 
लिए क्षमा चाहता हुँ । इस समय यह कार्य जिस रूप में हो रहा है, साधारणतया 
उसमें कम-विकसित देशों की उन परिस्थितियों को छिपाने का प्रयास किया जाता 
है, जो आमुल और दुरगामी सुधारो की आवश्यकता को सबसे अधिक प्रमाणित 
करती हैं | कठिन और उलझन में डालने वाले तथ्यों पर ध्यान न देना और 
उनका विश्लेषण न करना कम-विक सित देशों के उच्च वर्ग के उन अप्रबुद्ध लोगों 
के हाथों में खेलना है, जो सुधारों का प्रतिरोध करते हैं और जो सुधार के 
समस्त प्रयासों को विक्त बनाते हैं, ताकि ये प्रयास उनके अदूरर्दाशता पर 


होगा । ईमानदारी से किया गया गहन अनुसन्धान सुधारों को लागु करने की जो 


204: जैसाकि हम त देख चुके हैं, दूसरे महायुद्ध के बाद के पुर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण ने, 
ऊपर छाया हुआ है, नरम राज्य और भ्रष्टाचार की 


~ 
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अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समस्याओं का उल्लेख तक करने का निषध कर रखा है 
(अध्याय-7) ۱ 
_ इसने अर्थशास्त के एक पुराने पूर्वाग्रह का भी अनुसरण किया है । यह कार्य 
सीधे-सादे ढंग से यह मानकर किया गया है कि समानतावादी सुधार आर्थिक 
विकास के विपरीत हैं, जवकि स्थिति यह है, और मेरा यह 57 विश्वास है कि ये 
सुधार आथिक विकास को प्रेरणा देते हैं और इसकी गति तेज़ बनाते हैं। सर्वोत्तम 
मामले में इस दुष्टिकोण में इस मसले की उपेक्षा की गयी है (अध्याय-3) । 
जहाँ तक कृषि नीति का सम्बन्ध है, अर्थशास्त्री घटिया प्रौद्योगिक आशा- 
वादिता का सामान्यतया शिकार बन गये हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने भूस्वामित्व 
और काश्तकारी व्यवस्था के अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समानता के प्रश्न पर विचार 
करने से दूर ही रहने की अधिक प्रवृत्ति दिखायी है तथा खेती की उन्नति में गाँवों 
के सामान्य लोगों के हिस्सा लेने के महत्त्व की उपेक्षा की गयी है (देखिए 
अध्याय-4) | इस प्रकार ये लोग एक ऐसे घटनाक्रम में साँठ-गाँठ करने वाले 
व्यक्ति वन रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही कठोर आथिक और 
सामाजिक अन्तर में और अधिक वृद्धि होगी और जो कालान्तर में केवल आर्थिक 
` विकास को ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता को भी खतरे में डाल देगा । यदि 
इस घटनाक्रम को जल्दी ही समानता के प्रश्‍न पर उचित ध्यान देकर सुधारा नहीं 
जाता, तो स्थिति बहुत बिगड़ सकती है | 


जहाँ तक मैं जानता हुँ किसी भी अर्थशास्त्री ने विकास के लिए वयस्क शिक्षा | 
के अभियान के द्वारा तेजी से निरक्षरता को समाप्त करने की आवश्यकता के 


सर्वाधिक महत्त्व को नहीं देखा है । विभिन्न स्तरों पर स्कूलों और कॉलेजों में 
शिक्षा के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों ने कम-विकसित देशों को “मनुष्य में विनियोग' 
का पुरी तरह से सतही और झूठा सिद्धान्त दिया है। इससे कम-विकसित देशों में 
शिक्षा के स्तर की वस्तुतः अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यान न देने का 
बहाना मिल गया है । इसमें अध्ययन और अध्यापन की दिशा, विषयवस्तु और 
भावना पर ध्यान नहीं दिया गया है (देखिए अध्याय-6) । आज शिक्षा-प्रणाली 
a प्रकार योजना बनायी जाती है कि यह विकास के लिए हानिकारक हो 
जाती है। 

उन विषयों के अनुसन्धान पर साधारणतया अधिक ध्यान दिया जाता है, 
जिन पर हमारे समाज की, जिसमें हम रहते हैं और जिसमें हम आय अजित करते 
हैं और अपना दर्जा बनाते हैं, राजनीतिक दिलचस्पियों का प्रभाव रहता है, यह 
बात स्वाभ।विक है--चाहे, जैसाकि मैं कह भी चुका हूँ, कोई अध्ययंनकर्ता यह 
इच्छा भी क्यों न करे कि हम अर्थशास्त्रियों को एक सामान्य व्यक्ति की तुलना 
में अधिक दूरदर्शिता दिखानी चाहिए और हमें आगामी घटनाओं के पूर्व संकेतों 
को समझकर कार्य करना चाहिए, ताकि सदा हमारे समाजों को अचानक उनके 
सामने आ जाने वाली परिस्थितियों में कठिनाई का अनुभव न हो और इन 
परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए तुरन्त कोई अस्थायी नीति 
निर्धारित न करनी पड़े | | 

लेकिन जव अध्ययन का वह क्षेत्र, जिसे राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्त्व 


दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है, तो अध्ययनकत्ताओं के रूप में हारा २ 
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यह ककत्तंव्य हो जाता है कि हम इन समस्याओं का गहराई से अध्ययन करें, इनके 
मूल में 23 ۱ हमें अपने समाज में व्याप्त सामान्य पूर्वाग्रहों की अखोंतिया बाँध- 
कर काम नहीं करना चाहिए। सामान्य पूर्वाग्रहों को स्वीकार न कर हम नीति 
और राजनीति को और अधिक विवेकपूर्ण और तकंसंगत बनाने में महत्त्वपूर्ण 
योगदान कर सकते हैं | 

फिलहाल कम-विकसित देशों सम्बन्धी आथिक अनुसन्धान का प्रमुख 
पूर्वाग्रहइ--और .मैं विकसित और कम-विकसित दोनों देशों के अपने हमपेशा 
लोगों के बारे में सोच रहा हँ---यह है कि हम दृष्टिकोणों, संस्थाओं और रहन- 
सहन के निचले स्तर के उत्पादकता सम्बन्धी प्रभावों को अपने अनुसन्धान से 
अलग निकाल देते हैं (देखिए अध्याय-]) । यदि हम पूर्वाग्रह से मुक्त और 
सच्चा संस्थागत दूटिष्कोण अपनाने की दिशा में आगे बढे तो मुझे इस बात में जरा 
भी सन्देह नहीं है कि हमारे अनुसन्धान का कम-विकसित देशों और विकसित 
देशों की नीतियों पर बड़ा स्वास्थ्यकर प्रभाव पड़ेगा और यह प्रभाव वहुत व्यापक 
भी हो सकता है। . 

यह सच है कि लोग उस बात से प्रेरित होते हैं, जिस वात को वे अपने हित 
में समझते हैं। लेकिन लोगों के आदर्श भी होते हैं और वे विवेकपूर्ण और तके- 
संगत आचरण भी करना चाहते हैं। विशेषकर, वे लोग जो अपने लम्बी अवधि 
के और छोटी अवधि के हितों के वीच अन्तर करने की क्षमता रखते हैं और 
लम्बी अवधि के हितों के सर्वोपरि महत्त्व को भी समझ सकते हैं, यदि उन्हें यह 
बात स्पष्ट शब्दों में और आश्‍वासनदायक तरीके से समझाई जाये । अर्थशास्त्र में 
सदियों से जो गरिमापूणं परम्परा रही है वह यह है कि हमारे पेशे ने यह स्वीकार 
किया है कि हम स्वयं को भ्रान्तियों से मुक्त रखेंगे। हम समस्याओं और जनता 
3 नहीं रहेंगे, बल्कि लोगों को समस्याओं की वास्तविकता समझाने और 

न्हे तथ्यों से आश्वस्त करने की अपनी जिम्मेदारी अनुभव करेंगे । . 

अन्ततः हमारे पेशे का विश्वास यह है कि हम यह विश्वास करते हैं कि सत्य 

लाभकारी होता है और अवसरवादी भ्रान्तियों से सदा क्षति पहुँचती है | 


se पूर्वाग्रहों و‎ और गहन अनुसन्धान के प्रयास का स्वयं कम-विकसित 

शा । साधारणतया इससे प्रगति-‏ ی न e‏ ی 
र प्रोत्सा गा सुधारों‏ 

a नली हुन मिलेगा हाप और दुरगामी सुधारों की 

समझने योग्य कारणों से विकसित देशों में कम-विकसित देशों की तुलना में 
निहित स्वार्थं कम सर्वेव्यापी है। इसी प्रकार वहाँ पूर्वाग्रह से मुक्त वैज्ञानिक 
अध्ययन का महत्त्व भी अधिक होना चाहिए। अब प्रश्‍न उठता है : विकसित देश 
कैसे और किस सीमा तक कम-विकसित देशों को बाय रा सबा धारों में दिलचस्पी 
लेने के लिए प्रेरित करने दिना ss प्रभाव डाल ? 

इस भशन का उत्तर दत समय हमें सबसे पहले अपने-आपको यह स्पष्ट कर 
देना चाहिए कि कम-विकसित देशों की आन्तरिक समस्याओं के प्रति एक 
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` 'तटस्थ' दृष्टिकोण अपनाना सही विकल्प नहीं है | हम तटस्थ नहीं हैं और न.ही 
तटस्थ हो सकते हैं। यदि इन देशों की सहायता देने की कोई नीति न भी हो 
तब भी यही होगा । वस्तुतः सहायता सम्वन्धी नीति के मौजूद रहने के कारण यह 
और आवश्यक हो जाता है कि हम कम-विकसित देशों की आन्तरिक समस्याओं 
में और अधिक दिलचस्पी लें । सब विकसित देशों में इस बात को अच्छी तरह 
समझा.जाता है कि सहायता सम्बन्धी नीतियाँ किसी देश की सामान्य विदेश नीति 
का एक हिस्सा होती हँ यद्यपि अक्सर संयुक्त राज्य अमरीका में संसद की 
ss कारंवाइयों और प्रकाशनों में इसे बेहद कम ROT के साथ व्यक्त किया 
जाता है। ۱ 
इसके बाद दूसरा प्रश्न यह उठता है : कम-विकसित देशों की नीतियों पर 
का देश किस प्रकार प्रभाव डालें और इस प्रभाव की दिशा क्या होनी 
चाहिए ! 

मान लीजिए---जैसाकि मैं मानता हूँ--कि विकसित देशों के. लोग यह 
चाहते हैं कि संसार-भर में कम-विकसित देशों का यथासम्भव तेज़ी से विकास 
हो और इसके साथ ही, यह विकास» इस प्रकार 'सन्तुलित' हो ताकि आथिक 
खाइयो का निर्माण न हो जो कालान्तर में केवल विकास के मार्ग में ही बाधक 
नहीं बनेंगी, बल्कि राष्ट्रीय एकता और आन्तरिक शान्ति तक को खतरे में डाल 


देंगी । इन मान्यताओं के बाद कम-विकसित देशों की आन्तरिक परिस्थितियों के ' 


बारे में बेहतर जानकारी से विकसित देश तर्कसंगत रूप से वे कार्य करने के लिए 
प्रेरित होने चाहिए, जिनसे कम-विकसिंत देशों में उन शक्तियों के हाथ मज़बूत 
हों जो सुधारों की माँग करते हैं । 

सहायता सम्बन्धी नीतियों से उस प्रभाव में वृद्धि होती है जो विकसित देश 
इस चुनाव के द्वारा कम-विकसित देशों पर डाल सकते हैं कि सहायता के लिए 
किन देशों का चुनाव किया जाना चाहिए और इस सहायता का क्या उद्देश्य 
होना चाहिए । यदि सहायता की राशि को बहुत बढ़ा दिया जाता है, जिसका मैं 
अध्याय-] ! में प्रस्ताव करूँगा, तो यह प्रभाव और अधिक बढ़ सकता दै! 


विश्व बँक समूह कम-विकसित देशों को पूंजी देने वाला प्रमुख स्रोत है और , 


इसकी वर्तमान नीति बहुत छोटी अवधि में अपने ऋणों की राशि को तेजी से 
कई गुना बढ़ा देने की है। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि बेक के अध्यक्ष अब आबादी 
के नियन्त्रण की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। यदि, जैसाकि मैंने अध्याय-5 में 
दर्शाया है, इस क्षेत्र में अधिक वित्तीय सहायता की गुंजाइश नहीं है---सन्तति- 
निरोध की बेहतर विधियों के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान को जारी 
रखने के लिए आवश्यक धनराशि को छोडकर- और चाहे स्वयं कम-विकसित 
देशों की सरकारों पर अधिकांश जिम्मेदारी आती हो, फिर भी सही दिशा में दबाव 
डालने की बहुत गुंजाइश है । 


सहायता के आवेदनों पर विचार करते समय, अब भविष्य में बॅक से यह ۱ 


आशा की जा सकती है कि बैंक इस बात पर विचार करेगा कि सहायता माँगने 


वाले देश की आबादी सम्बन्धी कोई नीति है अथवा नहीं और यदि कोई नीति है 


तो उसे लागू करने के लिए किस सीमा तक प्रभावशाली कपा किये जा रहे हैं । 
यह बात बेक के सीमित दृष्टिकोण से भी पर्याप्त तर्कसंगत क्योंकि किसी 
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का आर्थिक विकास और उसकी सम्भावनाएँ अपने वित्तीय उत्तरदायित्वों को 
पूरा करने की क्षमता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं | जिया बैंक कम-विकसित देशों 
के आथिक विकास का सर्वेक्षण करने के लिए विशेषज्ञों की जो टोलियाँ भेजता 
है उन्हें ये निर्देश दिये जायें कि वे इस प्रश्‍न की उपेक्षा नहीं : करेंगी कि आवादी 
सम्वन्धी नीति के सम्बन्ध में इन देशों में क्या किया जा रहा है। 

इसी प्रकार यह भी महत्त्वपूर्ण है कि बेंक शिक्षा के लिए दिये जाने वाले 
ऋणों को अव उच्च प्राथमिकता दे रहा है। यदि वैंक अपने-आपको “मनुष्य में 
बिनियोग' के पूर्वाग्रहग्रस्त और सतही सिद्धान्त से मुक्त करा लेता है और इस वात 
को समझ लेता है कि महत्त्वपूर्ण शिक्षा सम्बन्धी सुधारों का सम्वन्ध अन्य वातों 
' से भी है--इसका उद्देश्य केवल धन खर्च करना और स्कूलों तथा विद्यार्थियों की 
संख्या में भर्ती करना ही नहीं है--तो बैंक का दबाव निर्णायक महत्त्व का हो 
सकता है। आबादी सम्बन्धी नीति से भी कहीं अधिक धन की उपलब्धि शिक्षा 
सम्बन्धी सुधारों को और अधिक आसान बना सकती है (देखिए अध्याय-6) । 

इस बात का फिर उल्लेख किया जा सकता है कि लम्बी अवधि की दृष्टि से 
शिक्षा सम्वन्धी सुधार किसी देश के आथिक विकास की सम्भावनाओं कै लिए 
महत्त्वपूर्ण होता है और इसी प्रकार यह सम्वन्धित देश की ऋण देने योग्य होने 
की वात अथवा न होने की वात पर निर्णय लेने की दृष्टि से भी म T दपण है। ۱ 
अतः यह पूरी तरह विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है कि बैंक की सर्वेक्षण 
सम्बन्धित देश की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को अपने सर्वेक्षणों में महत्त्व दें। 


के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए तत्पर दिखायी पड़ रहा है, तो यह 
एक कदम और आगे बढ़कर अपने कुछ साधनों का उपयोग कम تب‎ देशों 


अथवा कुछ को जोतने वालों के वीच विभाजित अथवा सहकारी 

समितियों को दिये जाने या सावंजनिक स्वामित्व 

छ लाझा स त्व और प्रबन्ध के अन्तर्गत लाने 
अव, क्योंकि अधिकांश कम-विकसित देशों में भूतपूर्व मियों को 

मुआवजा दिये बिना उनकी ज़मीन ले लेने की सम्भावना नही है, अत 


अन्यत्न स्थिति की दलील नहीं वल्कि एक चुनौती 229 


सामने एक कठिन वित्तीय समस्या आ जाती है जो अनिवायंतया भूमि-सुधार को , 
. रोक देगी अथवा इसकी गति को धीमा बना देगी । अपने कर सम्बन्धी 
कानून (और उसे लागु करने में) कुछ adt की शर्ते लगाकर दिया गया 
बक का ऋण भूमि-सुधार को अधिक सम्भव बना सकता है और इससे कोई 
सुधार न होने अथवा सुधार का नाटक होने और एक प्रभावशाली सुधार के 
बीच का स्पष्ट अन्तर सामने आयेगा। 

इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि बेंक ने दिलचस्पी दिखायी 
है और अपनी गतिविधि के सीमित क्षेत्र में यह भ्रष्टाचार का मुकाबला करने 
और उचित प्रतियोगिता को बनाये रखने में सफल हुआ है (देखिए अध्याय-7) । 
अव 35 के लिए अगला कदम यह होगा कि अपने सर्वेक्षणों और साधारणतया 
कम-विकसित देशों से अपने सम्पर्कों में इस बात पर जोर दे कि ये देश कानून 
बनाने और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, अथवा क्या नहीं 
कर रहे हैं ताकि राज्य को कठोर और शक्तिशाली बनाया जा सके, विशेषकर 
भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और हर प्रकार के पक्षपात को समाप्त किया जा सके । 

इस वात का उल्लेख करना आवश्यक है कि बैंक की घोषित नीति को, इन 
और अन्य क्षेत्रों में प्रभावशाली रूप से लागु करने की बात को केवल نب‎ -सी 
शिक्षा सम्बन्धी सलाह तक ही सीमित नहीं किया जा .सकता, चाहे यह कितर्न 
भी महत्त्वपूर्ण क्यों न हो। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि बक की नीति 
इस बात का चुनाव करने में प्रतिबिम्बत हो कि किन देशों को ऋण देने के लिए 
चुना जाता है, उन्हें कितनी राशि ऋण में दी जाती है और यह ऋण किन कार्यों 
के लिए दिये जाते हैं | e 

मैंने इस समस्या पर अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक की गतिविधि 
के सम्बन्ध में विचार किया है। वस्तुतः ये सब बातें विभिन्‍न विकसित देशों को 
उनकी अपनी सावेजनिक सहायता नीतियों में मार्ग दर्शन दे सकती हैं। ये तरीके 
अपनाने से एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जायेगी कि भविष्य में पश्चिम के 
विकसित देशों और कम-विकसित देशों की प्रगतिशील शक्तियों के बीच घनिष्ठ 
सहयोग होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सहयोग इन 
दोनों प्रकार के देशों के लम्बी अवघि के हित में है। 


लेकिन, यथार्थ में हमने अब तक जो कुछ देखा है, वह भविष्य की इस कल्पना 
से बहुत ह बात हैं। जैसाकि बार-वार कहा जा اه‎ है, अधिकांश कम- 
विकसित देशों में सत्ता पर कुछ विशिष्ट राजनीतिक समूहों का एकाधिकार है 
और यह विशिष्ट समूह एक छोटे से उच्च वर्ग का अंग हैं, जिसके छोटे अवधि 


के हित ईमानदारी से और प्रभावशाली ढंग से प्रगतिशील सुधारों को लागू करचे | 


के अनुरूप नहीं हैं। अतः इन सुधारों को लागू नहीं किया जा रहा है। जब 


दिखाने के लिए इन सुधारों के सम्बन्ध में कानून बनाये जाते हैं तो इन कानूनों... कै 2 





में सुविधाजनक खामियाँ छोड़ दी जाती हैं अथवा इन कानूनों को लागू ही नहीं _ ی‎ 





किया जाता । लागू करने की प्रक्रिया में अक्सर इन्हें इस प्रकार विकृत ۲ 





230 विशव निर्धनता की चुनौती 


दिया जाता है कि इनका बिल्कुल उलटा प्रभाव होता है را‎ 

स्वदेश में यह. सत्तारूढ़ समूह अक्सर अथ और साधारणतया उन 
विचारको और लेखकों का मुँह बन्द करने अथवा उनका समथन तक प्राप्त 
` करने में सफल हुए हैं, जो 'जनमत' का निर्माण करते हैं । अधिकांश कम-विकसित 
देशों में यह अधिकांशतया उच्च वर्ग का ही मामला होता है । मैंने इस सम्बन्ध में. 
कृषि नीति सम्बन्धी हाल के विचार-विमर्श का उदाहरण देकर वात को समझाने 
का प्रयास किया है, जहाँ भूमि-सुधार का प्रश्न अक्सर किसी-न-किसी वहाने से 
असफल वना दिया गया है (देखिए अध्याय-4) । जैसाकि हम देख चुके हैं, यही 
बात उन अधिकांश सुधारों पर लागु होती है, जिनकी तत्काल आवश्यकता है, 
उदाहरण के लिए, शिक्षा सम्बन्धी सुधार (देखिए अध्याय-6) । भ्रष्टाचार पर 
विकास सम्बन्धी विचार-विमर्श में निरन्तर बहुत कम विचार किया जा रहा है, 
जबकि सावजनिक जीवन के अपेक्षाकृत कुछ नीचे स्तर पर इस विषय पर बड़ी 
जवदंस्त वहस जारी है (देखिए अध्याय-7) | े ۳ 

विकसित देशों में स्पष्टतया यह अनुभव किया जाता है कि सत्तारूढ़ लोगों 
के प्रति राजनयिक दृष्टिकोण अपनाना बुद्धिमत्तापूर्ण नीति है और किसी भी 
स्थिति में उन लोगों को सुधार लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना 
चाहिए ۱ यह दृष्टिकोण विकसित देशों के इतिहास और Tar विचारधारा 
के बिलकुल विपरीत है । यह वस्तुतः असमान पैमाने से माप लेने का प्रयास है। 
वस्तुतः, यह अत्यधिक गम्भीर प्रकारं का भेदभाव है, जिसका-यह अभिप्राय 
होता है कि ऐसे प्रयास जो स्वयं विकसित देशों के लिए लाभकारी सिद्ध हो चुके 
हैं, और जिन्होंने वस्तुतः उनके समाजों को नया स्वरूप प्रदान किया है, कम- 
विकसित देशों के लिए ग्राह्म नहीं समझे जाते। 

` अध्याय-3 में मैंने स्पष्ट किया है कि जन-समुदाय की प्रायः यन्त्रवत्‌ निष्क्रियता 

और कम-विकसित देशों में सुधारों के प्रयास का अभाव पश्चिम के उन व्यापारिक 
हितों को अच्छा लगता है, जो कम-विकसित देशों में म पूँजी लगाना और 
अपने उद्योग चालू करना चाहते हैं । सत्तारूढ़ समुह इन : के स्वाभाविक 
सहयोगी होते हैं । यह उपनिवेशी नीति को उसी रूप में जारी रखने का प्रमाण है 
और इससे उस आरोप का औचित्य सिद्ध होता है, जो पश्चिम के व्यापारियों पर 
उन्हें 'नव-पंजीवादी कहकर लगाया AIRTEL 

उपनिवेशों में इसी प्रक्रिया के द्वारा उपनिवेशी शक्तियों ने सदा उन 
विशेषाधिकार प्राप्त समूहों का समर्थन प्राप्त किया, जो “कानून और व्यवस्था 
बनाये रखने में उनकी तरह ही दिलचस्पी रखते थे, जिसका अभिप्राय सदा यथा- 
स्थिति को बनाये रखना ही होता था। अबन्ध व्यापार की नीतियों का समानता- 
वादी सुधारों में ا‎ दिलचस्पी न लेना इस बात का आधार बना कि 
उपनिवेशों के लोगों के रीति-रिवाजों में, जिनमें धार्मिक क्रियाओं का समावश 
होता था, हस्तक्षेप करना उचित न होगा | ह 

राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र कम-विकसित देशों से आज पश्चिम का प॑जी- 
वाद जिस प्रकार व्यवहार कर रहा है, उसमें उपनिवेशवाद से विरासत में प्राप्त 
उस प्रक्रिया की ताकितता स्वतः प्रकट नहीं है । जब कभी किसी प्रतिक्रियावादी 
सत्तारूढ़ समूह के विरुद्ध विरोध प्रबल हो उठता है, चाहे यह उग्र हो या नहीं, तो 
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यह स्थिति ] उद्यमों के लिए आरामदेह नहीं होती कि वे सत्तारूढ़ समूह से 
घनिष्ठ गठजोड़ की स्थिति में हों और उन्हें इस गठजोड़ का लाभ मिला हो | यदि 
पश्चिम के प्रबुद्ध व्यापारी केवल अपने यहाँ नियुक्त कर्मचारियों के वेतन और 
हित को आगे बढ़ाने और उन्हें संगठित बनाने का ही प्रयास न करें--जैसाकि 
वे अक्सर करते हैं---और अपने तथा सत्तारूढ़ समूह के बीच कुछ अधिक दूरी 
: क रखने का भी प्रयास करें तो यह वात बेहतर होगी और इसे समझा जा 
सकेगा । 


फिलहाल यह अधिकांशतया एक अच्छा सपना-भर है। अपने व्यापार को 
उचित काय-कुशलता से चलाने केलिए ये लोग अक्सर सत्तारूढ़ समूहों से 
घनिष्ठ सहयोग करने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। अक्सर यह एक 
उचित नीति दिखायी पड़ सकती है--चाहे अन्ततः इसके परिणामस्वरूप 
` कठिनाइयाँ भी क्यों न उत्पन्न हों । लेकिन, यह नीति उस समय कम उचित 
हो जाती है, जब राजनीतिज्ञों और अधिकारियों से अपने सहयोग को रिश्वत के 
आधार पर मजबूत बनाया जाता है। लम्बी अवधि की दृष्टि से.रिशवत देना 
ون‎ के व्यापार के लिए हानिप्रद ही है, जैसाकि अध्याय-7 में जोर देकर कहा 
गया है। 
इसके अलावा इस बात को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि पश्चिम 
के व्यापारी अपने देशों में चाहे कितने भी उदार क्यों न हों, जब वे किसी कम- 


विकसित देश में काम करते हैँ तो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रतिक्रिया- ' 


वादी वन जाते हैं। इनमें से अधिकांश लोगों को एक तानाशाही उच्च वर्ग का 
शासन, जो समस्त विरोध को कुचलता हो, अधिक अच्छा दिखायी पड़ता है, चाहे 
यह लोगों का अत्यधिक शोषण क्‍यों न करता हो । ऐसे शासन से मिलकर काम 
करना व्यापार में सहायक होता है, और सब कम-विकसित देशों में व्यापार 


काफी कठिन काम है | चाहे लम्बी अवधि की दृष्टि से यह तरीका और दुष्टि- _ 


कोण, स्वयं अपने व्यापारिक हितों की दृष्टि से भी, विनाशकारी ही सिद्ध क्यों न 
हो, पर इस दृष्टिकोण को समझा जा सकता है। 

अधिकांश व्यापारिक कम्पनियों के नाम के साथ विवेकहीन शोषण, श्रष्टा- 
चार आर पहले के जमाने की स्पष्ट जालसाजी का ऐतिहासिक भार भी जुड़ा 
होता है। जब आरम्भ में इन व्यापारों अ किया गया तो सम्पत्ति ओर 
रियायतें प्राप्त करने के लिए ये तरीके गये ۱ यह ऐतिहासिक भार 
` यदा-कदा फट पड़ता है, जैसाकि फिलहाल पीर में अमरीका की तेल कम्पनियों 
के हितों के प्रति राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में हो रहा है। लेकिन इसके 
अलावा अनेक ऐसी ही प्रवादजनक बातें हैं, जिन्हें विस्फोट से बचाने के लिए 
सत्तारूढ़ समूहों से घनिष्ठ सम्पक से काम किया जाता हैऔर उन्हें अक्सर रिश्वत 
भी दी जाती है । लेटिन अमरीका में अबसर यही स्थिति दिखायी पड़ती है, जहाँ 
कभी भी ऐसा उपनिवेशी शासन नहीं रहा, जो इन भयंकरतम बुराइयों को कुछ 
सीमा तक रोकता | ; 
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यह उल्लेखनीय है कि व्यापारियों की वर्तमान पीढ़ी स्वयं व्यक्तिगत रूप से 
अपने-आपको निर्दोष समझ सकती है । सम्भवतः वे स्वयं व्यापार के वे तरीके 
अब अपनाना नहीं चाहेंगे, जिन्हें अपने उद्यमों की नींव रखते समय उनकी 
कम्पनियों ने अपनाया था । लेकिन अपने इस दायित्व को-चुकाना और अनुचित 
रूप से प्राप्त अधिकारों और सम्पत्तियों को त्याग देना आसान निर्णय नहीं है | 

व्यापारी वर्ग अपने देशों की सरकारों के राजनयिक दवाव पर भी नियमित 
रूप से निर्भर कर सकता है और इस प्रकार वे अधिक ईमानदारी से' काम करने 
का निर्णय ले सकते हैं । लेटिन अमरीका में संयुक्त राज्य अमरीका ने सैनिक 
हस्तक्षेप की धमकी अथवा वास्तव में सैनिक हस्तक्षेप द्वारा यह दवाव डालने की 
पुरानी परम्परा निभायी है। इधर सैनिक कारंवाई का स्थान सेण्ट्रल इण्टेलिजेंस 
एजेंसी (सी० आई० ए०) की तोड़-फोड़ की कारंवाइयों ने ले लिया है अथवा 
सी० आई० ए० इन कार्यों में मदद देती है। 

संयुक्त राज्य अमरीका के लिए शीतयुद्ध और इसके परिणामस्वरूप संसार 
को साम्यवाद से बचाने की चिन्ता कम-विकसित देशों पर प्राय: हर प्रकार का 
दबाव डालने का सवसे महत्त्वपूर्ण बहाना वन गयी है। इससे विचारधारा सम्बन्धी - 
एक ऐसी प्रवृत्ति सामने आयी है, जो संयुक्त राज्य अमरीका और स्वयं कम- 
विकसित देशों को समानतावादी सुधारों अथवा किसी भी प्रकार के सुधार से 
विमुख करती है | 

दूसरे महायुद्ध के बाद की अवधि में अमरीकी सरकार कम-विकसित देश की 
एक ऐसी प्रतिक्रियावादी सरकार को भी अपने साथी के रूप में स्वीकार करने 
को तैयार थी, जो साम्यवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाये । ऐसे किसी भी 
शासन से समानतावादी सुधारों अथवा भ्रष्टाचार की समाप्ति के सम्बन्ध में 
बहुत कम अपेक्षा की जाती थी । इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका ने पूरे संसार 
की आँखों में यह स्वरूप धारण कर लिया, और विशेषकर कम-विकसित देशों में, 
कि यह देश संसार-भर में प्रतिक्रियावाद का हामी है। ۱ 

हम सब अब यह आशा कर सकते हैं कि शीतयुद्ध में कमी आयेगी । विशेषकर . 
हम यह आशा कर सकते हुँ कि मैकार्थी-डलेस युग में संयुक्त राज्य अमरीका की | 
भूमिका के बारे में अमरीकियों ने जो व्याख्या अपनायी थी, उसमें परिवर्तन होगा। 
इसके वाद हमें فان‎ हने यह अपेक्षा करने का अधिकार होगा कि संयुक्त राज्य अमरीका 
में उदारतावादियों को विदेश नीति में, और विशेषकर, विदेशों में पंजी 
लिया इ لا‎ के बारे में 7 प्रभाव डालने का अवसर मिलेगा । 

स वात 3 एक सपता कहा ह वह पूरा हो सकता है अर्थात्‌ विकसित 
देश कम-विकसित देश में प्रगतिशील शक्तियों को मजबूत LE में अपने पर्याप्त 
प्रभाव का प्रयोग करें। खैर, वस्तुस्थिति यह है कि हमें इस दिशा में प्रयास 
Ln RE का दर ۱ 

में यह परिवर्तन वांछित आदर्शों के अनुरूप होगा और उन बातों 
अनुरूप भी जो पश्चिम के विकसित देशों ने स्वयं अपने देशों में की हैं Me 
« आशा नहीं करता कि प्रबुद्ध व्यापारी जो भविष्य की आवश्यकताओं को समझने 
की क्षमता रखते हैं, ऐसे किसी परिवर्तन के प्रति निश्चय ही उदासीन होंगे | 
यद्यपि इसका अर्थ उन विशेषाधिकारों और सम्पत्तियों का त्याग होगा, जिन्हें 
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अमरीका में । 
और यह भी निश्चय है कि इसके परिणामस्वरूप आथिक विकास का सिद्धान्त 
कुछ ऐसे प्रभावों से मुक्त हो जायेगा, जिसने इसके भीतर पूर्वाग्रहग्रस्त सीमाओं 


का प्रवेश किया है। इस सिद्धान्त में प्रगतिशील सुधारों का समावेश करने की 
दुष्टि से इसे संस्थागत वनना होगा | 


शोषण के द्वारा और यदा-कदा धाँधली से प्राप्त किया गया है, विशेषकर लेटिन 


कम-विकसित देशों को सहायता के इस विचार में इनके विकास के लिए 
और अधिक साधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। इसके साथ कोई 
इरादा नहीं जुड़ा है। इसके विपरीत प्रायः प्रत्येक अन्य अर्थशास्त्री के साथ 
मिलकर मैं यह तकं देना चाहता हूँ कि आज इन देशों को जो साधन उपलब्ध 
कराये जा रहे हैं, उनमें वृद्धि होनी चाहिए! इस पुस्तक के अगले भाग में सहायता, 
व्यापार और पूंजी के प्रवाह पर विचार से पहले मैं उन बातों की आलोचना 
करना चाहता हूँ जिन्हें मैं उस तरीके की गम्भीर खामियाँ समझता हुँ, जिस तरीके 
से आथिक विकास की परिभाषा दी जाती है और उसे मापा जाता है | 

विकास को आथिक विकास के सीधे-सादे अर्थो में ही साधारणतया समझा 
जाता है--इसे उत्पादन के कुल राष्ट्रीय योग अथवा आय के कुल योग के रूप 
में ही देखा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं पाठक को यह स्मरण दिलाना चाहता 
हुँ कि अर्थंशास्त्ियों ने सदा, और जान स्टूआटं मिल के समय से कहीं अधिक . 
विधिवत्‌, सम्पत्ति और आय के वितरण के वारे में महत्त्वपूर्ण शर्त लगायी है। 
इधर यह महत्त्वपूर्ण शते कम-विकसिंत देशों के आथिक विकास के विश्लेषण में 
अन्तर्धान होती हुई दिखायी पड़ी है | 

लेकिन विकास के दूसरे आयाम भी होते हैं, जो उस समय निकाल दिये जाते 
हैं जब आथिक विकास को केवल उत्पादन अथवा आय में वृद्धि के समक्ष मान 
लिया जाता है । सामाजिक प्रणाली जटिल है, और इसमें सामान्य रूप से परस्पर 
सम्वन्धित अनेक परिस्थितियाँ मौजूद रहती है। समस्तं सूचक अंकों में जो 
सामान्य मनमानापन होता है, उसके अनुसार एक दूसरे पर निर्भर परिस्थितियों 
की सामाजिक प्रणाली का प्रवाह, सिद्धान्त रूप में, एक सूचक अंक द्वारा दर्शाया 
जा सकता है। ee 5 ; 

. समस्त परिस्थितियों में परिवर्तन के आँकड़े इकट्ठा करना और महत्त्वपूर्ण 

मूल्यांकनों की दृष्टि से इन्हें तोलना वस्तुतः वर्तमान सम्भावनाओं हक परे है। 
लेकिन हमें इस महत्त्वपूर्ण धारणा को कायम रखना चाहिए कि--जैसाकि हम उन 
निष्कर्षों की जाँच से आसानी से पता लगा सकते हैं जो निष्कर्ष हम निकालते हैं 
“-विकास से हम सब लोगों का अभिप्राय समस्त सामाजिक प्रणाली के ऊपर _ 
उठने से होता है। 

इस परिस्थिति में विकास के किसी आभास की ओर रुझान समर्थन योग्य 
हो सकता है, क्योंकि इसे किसी आदर्शं सूचक अंक 52 लना में अधिक आसानी 
से जाँचा और मापा जा सकता है। प्रति व्यक्ति य उत्पादन अथवा आय 
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की वृद्धि-दर इसके बाद स्वाभाविक पसन्द हो जाती है ۲ लेकिन हमें اسف‎ 
रखना चाहिए कि इस स्थिति में हम समस्त सामाजिक प्रणाली में कहीं 
अधिक जटिल परिवर्तेन के रूप में एक मोटा और तयार सूचक इस्तेमाल में ला 
रहे हैं और इसका .उपयोग उस जटिल परिवतंन को मापने के लिए कियां जा 
रहा है, जिसे हम मापना चाहते हैं। पर इस शर्ते को नहीं समझा जाता अथवा 
विकास की सामान्यतया प्रयुक्त 'परिभाषाओं' में इसका ध्यान नहीं रखा जाता | 


लेकिन इससे भी कहीं अधिक चिन्ता का विषय योजनाओं और साहित्य में 
इस परिभाषा का उपयोग है। विचार-विमर्श नियमित रूप से राष्ट्रीय उत्पादन 
अथवा आय में वृद्धि के आँकड़ों पर आधारित होता है, जिसका कोई पर्याप्त 
बुनियादी आधार नहीं होता। आथिक विकास सम्बन्धी ये आँकड़े 7 
ई दशमलव तक दिये जाते हैं, जिसका अभिप्राय एक प्रतिशत का सौवां 
भाग है | 

इतना ही नहीं, विभिन्न देशों के बीच अमरीकी डालर की सरकारी विनिमय 
दर के आधार पर'साधारणतया तुलना की जाती है। अधिकांश कम-विकसित 
देशों में मुद्रा विनिमय और आयात के जो अनेक नियन्त्रण लागू हैं और अन्य 
सम्बन्धित परिस्थितियों में जो अनेक अन्तर हैं, उन्हें ध्यान में:रखते हुए यह करना 
उचित नहीं है। इस समस्या के महत्त्व का उल्लेख तक साधारणतया नहीं किया 

जाता । 

` एशियन ड्रामा में मैंने उस तरीके का समालोचनात्मक विवेचन किया है, 
जिस तरीके से दक्षिण एशिया के देशों में राष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय की गणना 
की जाती है ।” इस गणना में जिन संकल्पनाओं का उपयोग किया जाता है, उनमें 
स्पष्टता की कमी और बुनियादी सामग्री की जबर्दस्त खामियो के कारण मैं इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा : “यह बात सन्देहास्पद है कि इन आँकड़ों का कोई सही और 
सुक्ष्म अर्थ है, किस सीमा तक गलती हुई है, इस बात का मोटे तौर पर अनुमान 
लगाने की कोई सम्भावना दिखायी नहीं पडती ।” र 

मैंने समग्र आँकड़ों के विभिन्न अंगों का जो अध्ययन किया-यद्यपि केवल 
कृषि और गैर-कृषि वर्गो में ही इसे विभाजित किया गया था--उससे इन आँकड़ों 
की भयंकर खामियों का प्रमाण सामने आया |° बचत-अनुपात के बारे में 
सामान्य रूप से जिन आँकडो का उल्लेख किया जाता था, वे एकदम निरर्थक 
दिखायी पड़े ।” राष्ट्रीय उत्पादन और आय की दृष्टि से दक्षिण एशिया के अनेक 
देशों के बीच सामान्यतया प्रयुक्त तुलनाओं को सही करने का जो प्रयास 
किया गया, ۷ उससे अमरीकी डालर की सरकारी विनिमय दर के आधार पर 
दाम के स्तरों सम्बन्धी आँकड़ों को घटाकर जो आंकड़े पेश किये गये, उनसे यह ` 
स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार के सब आँकड़े कितने अधिक अपरिष्कृत होते 
हैं।” एशियन ड्रामा के समस्त अध्यायो में मैंने जान-बुझकर विकास की दरों ओर 
उन अन्य अनेक वस्तुओं के बारे में उन अधिकांश आँकड़ों का उपयोग नहीं 
: किया है जो बहुत आसानी से उपलब्ध हैं और जिनका उपयोग मेरे सहयोगी 
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अत्यधिक सूक्ष्म अर्थों में निष्कर्ष निकालने के लिए सामान्यतया करते हैं । इसका 
कारण निश्चय ही मेरी आँकड़ों के आधार पर विवेचन के प्रति उदासीनता नहीं 
"۱ ° इसके विपरीत मैं यह समझता हुँ कि हमारे विषय का भावी विकास 
अधिकांशतया हमारी इस सफलता पर निर्भर करता है कि हम अपनी वर्तमान 
यथार्थ सम्बन्धी आवश्यकता से अधिक अस्पष्ट संकल्पनाओं को किस सीमा तक 
ठोस आँकड़ों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। 

परम्परागत आथिक अनुसन्धान के विरुद्ध मेरा आरोप यह है कि इसमें 
उपलब्ध आँकड़ों की गहराई से आलोचनात्मक जाँच का अत्यन्त अभाव है। 
उत्पादन और आय के क्षेत्र में इस आलोचनारहित हट ते विभिन्न कम- 
विकसित देशों की विकास की दर को एक प्रतिशत के छोटे-से-छोटे हिस्से तक 
लगातार एक के बाद एक वर्ष 'मापने' ا مزب‎ लना करने को सम्भव बना दिया 
है। यह स्पष्ट रूप से मूखंता है अथवा, यदि नम्र शब्दावली में कहा जाये 
तो अनावश्यक सूक्ष्मता है । यह बात उस समय कम नहीं हो जाती, जब इन 
आँकड़ों को प्रभावशाली दिखायी पड़ने वाले अर्थमितीय नमूनों के रूप में सजा- ° 
सँवारकर पेश किया जाता है। ये नमुने बहुत कमजोर और अस्पष्ट विचार- 
प्रक्रिया को प्रकट करते हैं, जबकि इन्हें विशेष रूप से गहन विश्लेषण के रूप में 
प्रस्तुत किया जाता है | 

कम-विकसित देशों के अन्य समस्त क्षेत्रों मै समालोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन 
करने का अभाव भी स्पष्ट दिखायी पड़ता है। यह बात साक्षरता और स्कूलों 
में भर्ती की संख्या सम्बन्धी आँकड़ों के बचकाने प्रयोग से बड़ी स्पष्ट हो जाती 
है (देखिए अध्याय-6 hus वस्तुतः यह निष्कर्ष निकालने से बचना बड़ा कठिन है 
कि अर्थशास्तियों की पीढ़ी ने, गहन अध्ययन ओर सूक्ष्मता की समस्त बातों 
के बावजूद, ठीक इन्हीं दृष्टियों से वैज्ञानिक मानक को नीचे गिरा दिया है। 

जनसंख्याविदों की तुलना में हम RAT की स्थिति बड़ी बुरी है। 
इस तथ्य के बावजूद कि उनकी संकल्पनाएँ अधिक सरल हैं और उनके पास 
आन्तरिक तकंसंगतता की दृष्टि से अपने आँकड़ों की सत्यता का पता लगाने 
के प्रभावशाली माध्यम उपलब्ध हँ, जवकि हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं" 
है, जनसंख्याविदों ने अपने इस पुराने वैज्ञानिक अनुशासन को कायम रखा है और 
अपने आँकड़ों और निष्कर्षो को अनिश्चितता के बारे में विचार प्रकट किये हैं । 


जो हजारों अर्थशास्त्री आज कम-विकसित देशों के बारे में अनुसन्धान में- 

हैं, उनके लिए एक पुस्तक का अध्ययन अनिवार्य कर दिया जाना 
। यह पुस्तक है ओस्कार मोर्गनस्टनै का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण अध्ययन 

'आन दि एकुरेसी ऑफ इकानामिक TAT U" संयुक्त राज्य अमरीका 
के अपेक्षाकृत अत्यधिक परिष्कृत आँकड़ों की जाँच के समय भी उन्होंने इस ` 
,बात का कारण देखा कि यह चेतावनी दें कि छोटी वधियों RF विकास 
के आँकड़ों को बिल्कुल ठीक नहीं मान लेना चाहिए। इन आँकड़ों को अनिश्चितता 
और गलती की बड़ी गुंजाइश रखते हुए स्वीकार किया जाना चाहिए । जिनः | 
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आँकड़ों में अन्तर्राष्ट्रीय तुलना की जाती है, उनके बारे में मोगनस्टर्न का 
कहना है कि 

“आज जनता के समक्ष प्रस्तुत आँकड़ों में ये सर्वाधिक अनिश्चित और 
अविश्वसनीय आँकड़े हैं" “यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ राजनीति सर्वोपरि है और 
जहाँ समालोचनात्मक मुल्यांकन की कमी विशेष रूप से हानिप्रद सिद्ध हुई है ।”7 . 
अब क्योंकि मोगनस्टने “जहाँ तक विकास दरों के वैज्ञानिक उपयोग का 
सम्बन्ध है, कोई रियायत” देने को तैयार नहीं हैं, जो मेरी राय में बिल्कुल उचित 
ही है, अतः वे यह निष्कर्ष निकालते हैं: 
` “आज जिस रूप में ये girê उपलब्ध हैं और आज इनका जिस प्रकार 
अत्यधिक सूक्ष्म उपयोग किया जाता है; उसकी दृष्टि से ये आँकड़े निरर्थक 
हैं" * “विकास दरों' के सूक्ष्म उपयोग की किसी भी तरह अनुमति नहीं दी जा 
सकती, चाहे इनका उपयोग विभिन्न देशों की तुलना में अथवा एक ही देश के 
भीतर कम अवधियों के विकास के मूल्यांकन के लिए क्‍यों न किया जाये مر‎ 
लेकिन जसाकि मोगेंनस्टर्न ने जोर देकर कहा है--इन आँकड़ों का साधारणतया 
इन्हीं कार्यों में उपयोग किया जाता है। 

मोर्गेनस्टने की तरह ही, डोनाल्ड वी० मैकग्रेनाहन भी, जो उस समय 
संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक मामलों के कार्यालय में थे और अब जिनीवा स्थित 
संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक विकास अनुसन्धान संस्था के निदेशक हैं, उस 
विश्वासपूर्ण तरीके की शिकायत करते हैं, जिसको आधार बनाकर विद्वत्तापूर्ण ' 
प्रकाशनों में अविश्वसनीय आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और “अत्यधिक 
भंगुर आँकड़ों के आधार पर व्यापक ढाँचे और शानदार तुलनाएंँ की ۰ 
जबकि अपेक्षाकृत बेहतर आंकड़ों के मामले में भी*--ये संख्याएं उस सुकष्मता की 
भ्रांति उत्पन्न करती हैं, जो 080 नहीं होतीं U2 

जो कुछ ऊपर कहा गया है, उससे कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं | 
a निष्कर्षं यह है कि हमें दूसरे अर्थंशास्त्रयों की अनिश्चितता में हिस्सा 
नहीं बटाना चाहिए जो उत्पादन और आय में बृद्धि के उपलब्ध आँकड़ों के 
आलोचनारहित प्रयोग पर आधारित है। ये आँकड़े यह दर्शाने का प्रयास करते 
हैं कि विभिन्न कम-विकसित देश अथवा प्रायः सब कम-विकसित देश किस दर से 
प्रगति करते रहे हैं, अब प्रगति कर रहे हैं, अथवा भविष्य में प्रगति करते रहेंगे । 

दसरा निष्कर्ष यह है कि कम-विकसित देशों में आँकडो के संकलन करने में 
सुधार की ओर बड़ा कम ध्यान दिया गया है । इस कार्य का लक्ष्य प्राथमिक तौर 
पर प्रयुक्त संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण देना और सांख्यिकी के आधार er? 
को लिका ای‎ बनाना ना चाहिए। 

समालाचनात्मक आर विवेचनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने वाले किसी 
भी व्यक्ति के समक्ष जो तीसर। निष्कर्ष आता है, वह यह है कि अत्यधिक बुरे 
आँकड़ों के सूक्मतारहित' और अधिकांशतया मनमाने प्रयोग ने अर्थशास्त्रियों 
के लिए यह ओर्‌प्लधिक सम्भव बना दिया है कि वे विकास की समस्याओं 
सम्बन्धी दूसरे महायुद्धे के वीद के पूर्वाग्रहग्रस्त. दृष्टिकोण से चिपके रहें और, 
अपने अनुभवजन्य विचारत्रम में सुधार न करें। ' 

® 


र 





د 











अध्याय : 9 
व्यापार और पू जी का प्रवाह 


[. औपनिवेशिक युगों में और अव 

यह विचार कि विकसित देशों को कम-विकसित देशों से अपने समस्त 
व्यवहार में उनके हित और आथिक विकास के लिए विशेष रुझान दिखाना चाहिए 
और उन्हें सहायता देने की सामुहिक जिम्मेदारी अनुभव करनी चाहिए, दूसरे 
महायुद्ध के वाद की एक पूरी तरह से नयी संकल्पना है। 

उपनिवेशी शक्तियों की प्रणाली की समाप्ति और उन देशों में राष्ट्रीय 
महत्त्वाकांक्षा के उत्पन्न होने का, जो औपचारिक रूप से स्वतन्त्र थे, लेकिन 
यथार्थ में स्वतन्त्र नहीं थे, विशेषकर लेटिन अमरीका में, यह परिणाम हुआ कि 
अब अचानक पश्चिम के विकसित संसार के समक्ष बहुत बड़ी संख्या में नये 
स्वतन्त्र देश आ खड़े हुए । ये सब देश अत्यधिक निर्घत थे और स्पष्टतया इनके 
सामने वह विकास करने के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयाँ मौजूद थीं, जो विकास 
इनके नेता चाहते थे । 

पश्चिम के विकसित संसार के अन्तःकरण की एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप 
में उपनिवेशी प्रणाली उस समय तक काम करती रही थी। यद्यपि उपनिवेशी 
शासन के अन्तगंत रहने वाले लोग इतने ही गरीब थे और उन्हें इसी प्रकार 
विकास की भी आवश्यकता थी, पर वहाँ जो कुछ होता था उसका दायित्व उत 
गिने-चुने देशों, अधिकांशतया यूरोपीय देशों पर ही होता था, जिनका इन लोगों 
पर शासन ۱ ۱ ۱ 

यदि अन्य देश उपनिवेशों पर-उक्त देशों के शासन के सम्बन्ध में कोई हस्त- 
क्षेप करते या करना चाहते तो निश्चय ही उपनिवेशी देश इस पर रोष प्रकट 
करते---जैसाकि उन्होंने के तः उस समय किया भी, जब उन्हें लगा कि बाहर के 
लोग हस्तक्षेप करना चाहते हैं; यद्यपि पश्चिम के अन्य विकसित देशों की सरकारों 
द्वारा इस प्रकार का हस्तक्षेप प्रायः कभी नहीं हुआ। कुछ मामलों में ओर कुछ 
दृष्टियों से यूरोप के शासक देशों ने अपने किसी उपनिवेश को विभिन्‍न तरीकों से 


सहायता भी पहुँचाई, यद्यपि यह तस्वीर बड़ी मिश्रित और अस्पष्ट है। लेकिन 
अधिकांशतया यह एकतरफा--और कुछ सीमा तक द्विदेशीय--कारंवाई होती 


थी और यह वात प्रेरणा की दृष्टि से भी सही कही जा सकती है | 


वस्तुतः किसी भी सीमा तक सामूहिक जिम्मेदारी अनुभव करने का कोई 
राजनीतिक आधार विकसित देशों को दिखायी नहीं पड़ता TT | ठ ब EE 


और इसके बाद के दो दूसरे अध्यायों में जब मैं इस बात की आलोचना करता 
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७ हि a eo ۹‏ ت विकसित‏ 4 ود توب سید ३ रहे १ नहीं ۳ रहे ١ और का जाँड उन्हें है‏ 7 
कि ये देश क्या ۱ बया नहीं कर रहे हैं और उन्हें कम-विकसित देशी |‏ 
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की सहायता के लिए क्या करना चाहिए, हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि 
. सहायता का विचार ही कितना नया है | दुसरे महायुद्ध से पहले शायद ही कोई 
इस सामान्य जिम्मेदारी के बारे में सोचता हो कि समस्त विकसित देशों को. कम- 
विकसित देशों को सहायता देनी चाहिए | 

अब इस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया जा रहा है और यह कार्यं एक 
छोटी-सी अवघि में हुआ है और ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है | 
सम्भवतः इस कारण से हमें उन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रति निरुत्साहित नहीं 
होना चाहिए । म के 

कम-विकसित देशों की ओर अन्तर्राष्ट्रीय अ दाय द्वारा विशेष रूप से क्यों 
ध्यान दिया जाना चाहिए, इसका कारण यह है कि ये देश कम-विकसित हैं, अत्य- 
धिक निर्धन हुँ, और विकास करने के उनके प्रयासों के समक्ष बहुत अधिक 
कठिनाइयाँ आती हैं। इस अध्याय में मैं इस बात का विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा 
कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और पूँजी का प्रवाह इन देशों के विकास में इससे अधिक 
सहायक सिद्ध क्यों नहीं हुआ है, जितना वास्तव में हो सका | 
2. एक पूर्वाग्रहम्रस्त सैद्धान्तिक दृष्टिकोण 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त को विकास की कमी के यथार्थ और 
विकास की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं किया गया था | 
इसके विपरीत कोई यह कह सकता है कि अमूतं ताकिकता के इस प्रभावशाली 
ढांचे का प्रायः विपरीत उद्देश्य था--अन्तर्राष्ट्रीय समानता की समस्या को टाल 
जाना ۳ ۱ 

जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अन्तनिहित समालोचना की जाती है, तो 
इसका पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण अव्यावहारिक स्थिर सन्तुलन की धारणा के रूप में 
प्रकट हो जाता है -और इसी प्रकार इस धारणा से सम्बन्धित अन्य अनेक धारणाएँ 
भी प्रकट हो जाती हैं। बाद के लेखन में भी इसे आर्थिक सिद्धान्त के अन्य भागों 
की तुलना में कहीं अधिक कडाई से कायम रखा गया । एक और अव्यावहारिक 
धारणा इस विचार में निहित है कि सामाजिक यथार्थ के कुछ ऐसे तत्त्व हैं जिन्हें 
'आथिक कारण' कहा जा सकता है'और यह भी कि अन्य सब कारणों को निकाल- 
कर भी अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार का विश्लेषण करना सम्भव है। " 

इन धारणाओं ने विचारधारा सम्बन्धी उन प्रवृत्तियों का मार्ग प्रशस्त किया, 
जो पुराने ज़माने से ही समस्त आथिक सिद्धान्त में गहराई से पैठी हुई हैं और 
जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त में अपने लिए विशेष रूप से स्थान 
बनाया है। ये इच्छित प्रवृत्तियाँ--हितों की समानता, अबन्ध व्यापार ओर स्वतन्त्र 
व्यापार --वर्तमान लेखन में उनके द का निर्धारण करती हैं और यह 
कायं उससे कहीं अधिक सीमा तक होता है, जितना Tee सामान्यतया 
अनुभव करते हैं। 
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आय को सवत्र समान बनाने पर असर पड़ेगा | ۱ 
E मेरे दो प्रमुख देशवासियों, स्वर्गीय प्रोफेसर इली एफ० हेक्सचेर और 

प्रोफेसर बेरटिल ओहलिन ने दूसरे महायुद्ध से बहुत पहले हीं इस पुराने सिद्धान्त 
को उत्पादन के श्रमेतर कारकों की दृष्टि से तकं देकर पूर्ण बनाया था। इन लोगों 
ने यह बड़ा निष्कर्ष और अधिक स्पष्ट रूप से निकाला था कि समानता कायम 
करने पर व्यापार का प्रभाव होता है । इनके बाद अर्थमिति विशेषज्ञों ने, विशषकर 
संयुक्त राज्य अमरीका में, हाल के दशकों में यह विवेचन करने में बहुत हिल दिल- 
चस्पी दिखायी है कि कुछ विशिष्ट, अमूर्त और साधारणतया स्थिर परिस्थितियों 
में विभिन्‍न देशों में कारक दामों में समानता कायम करने की प्रवृत्ति किस प्रकार 
मूर्त रूप धारण करेगी | 

यहाँ हमें एक बड़ी विचित्र बात दिखायी पड़ती है। बहुत लम्बे अरसे से 
अन्तर्राष्ट्रीय दुष्टि से आय की असमानताएँ बढ़ती रही हैं और आज भी बढ़ रही 
हैं । दूसरे महायुद्ध के अन्त के समय से उपनिवेशी व्यवस्था की समाप्ति का जो 
तूफान आया है, उसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निरन्तर बढ़ती 
असंमानता के प्रति और अधिक चिन्ता प्रकट की गयी है । विश्व इतिहास 
इस दोर में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त ने इस संकल्पना पर निरन्तर अधिक 
जोर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के वीच धीरे-धीरे आय की 
समानता स्थापित होने की प्रवृत्ति का समारम्भ करता है--लेकिन इसके साथ 
जो मान्यताएं जोड़ दी जाती हे, वे स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक और अनुभव के 
विपरीत होती हैं। 
` इसपुस्तक का पाठक अब इस बात पर आश्चयें नहीं करेगा कि यदि यें 
सँद्वान्तिक दिलचस्पी की इस विचित्र दिशा को--और विशेषकर विश्व में मौजूद 
वर्तमान और निरन्तर बढ़ती हुई असमानताओं का स्पष्टीकरण देने में अन्तरराष्ट्रीय 
व्यापार के क्षेत्र में कारये करने वाले आथिक सिंद्धान्तकारों की दिलचस्पी का पूणं 
अभाव भी उल्लेखनीय है-_पूर्वाग्रहग्रसत और विकसित देशों के लोगों के स्वार्थ 
से प्रेरित 5۱ अपने आरम्भिक रूप में इस पूर्वाग्रह को आथिक विचार के 
इतिहास में बहूत समय पहले ही आधार मिल गया था। पहले अध्याय में मैंने 
दूसरे महायुद्ध के वाद के दृष्टिकोण में मौजूद जिन पूर्वाग्रहों का उल्लेख किया है, 
यह पूर्वाग्रह उन सबसे पुराना है | 

मेरे एक तीसरे देशवासी, स्वर्गीय फोल्क हिलगिटं, उस समय मौलिकता का 
दावा कर सकते थे, जब उन्होंने उत्तर दिये बिना ही यह प्रश्‍न उठाया कि यथार्थ में 
हमें मान्य सिद्धान्त से भिन्न जो बातें स्पष्ट दिखायी पड़ती हैं उन्हें किस प्रकार 
समझाया जा सकता है? 

लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त के इस पूर्वाग्रहग्रस्त रुझान--और 
. इसकी हितों की समानता, अवन्ध व्यापार ओर स्वतन्त्र व्यापार में स्पष्ट दिल- 


. चस्पी- ने निःसन्देह उस तरीके को प्रभावित किया जिस तरीके से कम-विकसित 


देशों की समस्याओं पर साधारणतया विचार किया जाता है और जिस प्रकार इन 
देशों के लोगों और 0 को E दी ۳۶ है और वस्तुतः यही कारण है 
कि मैंने इस पुस्तक में इस समस्या को उठाया है। _ नोते 

यह बात उस समय तक विशेष रूप से सही थी, जब तक हाल के वर्षों में 
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कम-विकसित देशों ने मिलकर यह शिकायत नहीं की कि उनकी व्यापार की 
स्थिति और विकसित देशों की व्यापार सम्बन्धी नीतियाँ उनके लिए हानिकारक 
हैं-“-इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की 
स्थापना हुई। यह सम्मेलन पश्चिम के विकसित देशों के के बहुत प्रतिरोध के 
बावजूद १६६४ में स्थापित किया गया । व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले 
अन्तर-सरकार संगठनों ने--अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा तट-कर और व्यापार 


- सम्बन्धी सामान्य करार--इससे पहले के वर्षों में अधिकांशतया जो कुछ 


किया, उसका स्पष्टीकरण इस पूर्वाग्रहग्रस्त दुष्टिकोण के माध्यम से ही दिया जा 
सकता है। 

04 देशों की सरकारें और लोग कम-विकसित देशों को सहायता देने 
की बात की तुलना में व्यापार के सम्बन्ध में अपने मन में स्वयं को इतना कम 
दोषी क्यो अनुभव करते हैं, इस बात को इस तथ्य से बड़ी आसानी से समझा जा 
सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पुराने जमाने से कायम अव्यावहारिक और 

पूर्वाग्रहग्रस्त सिद्धान्त इसका आधार और कारण | 2 

तथ्य यह है कि, इस सिद्धान्त के विपरीत, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार--और पूंजी 
का प्रवाह- साधारणतया असमानता को जन्म देगा और उस स्थिति में यह कार्य 
और अधिक शक्तिशाली तरीके से होगा, जबकि पर्याप्त असमानताएंँ पहले ही 
कायम हो चुकी हैं | ओर 

बाजार की अनियन्त्रित शक्तियाँ ऐसे किसी सन्तुलन की ओर आगे वढ्ने के 
लिए कायं नहीं करेंगी, जिसकी प्रवृत्ति आय में समानता कायम करने की हो। 
चक्राकार कार्य-कारण सम्वन्धों और समग्र प्रभावों सहित उत्पादकता और आय 
की दृष्टि से श्रेष्ठ देश और अधिक श्रेष्ठ होता जायेगा, जवकि नीचे स्तर पर 
मॉजूद देश उसी स्तर पर कायम रहेगा अथवा उसकी स्थिति और अधिक खराब 
हो जायेगी--यह क्रम उस समय तक जारी रहेगा जब तक बाजार की शक्तियों 
को स्वतन्त्र रूप से विकसित होने और कार्यरत रहने की छूट मिलती रहेगी। 

श्रेष्ठ देश बाहरी और अ न्तरिक अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावित 
करता जायेगा और यदि राऊल प्रीबिश की शब्दावली का प्रयोग करें तो यह कहना 
होगा कि विकास के प्रत्येक केन्द्र से इसके 'आस-पास के' अन्य देशों पर 
अत्यावर्तन सम्बन्धी प्रभाव होते हैं | उस समय ये हानिप्रद प्रवृत्तियां और अधिक 
शक्तिशाली हो जाती हैं, जब आय तथा शिक्षा का स्तर नीचा होता है और अन्य 
अनेक 'गर-आथिक' कारक भी ऐसी ही स्थिति में होते हैं। जब आथिक सिद्धान्त 
को इनसे अलग किया गया तभी से इन कारकों को गैर-आथिक' कहा जाने 
लगा। इसके विपरीत प्रसार-प्रभावों का असर आय के निचले स्तरों तथा गरीबी 
से सम्बन्धित अन्य समस्त बातों पर बहुत कम होता है | 

हेम एक देश के भीतर भी बाज़ार की शक्तियों के इन प्रभावों को देख सकते 


8 किसी कारखाने की स्थापना से जिस 'विकासशील केन्द्र का निर्माण होता " 


है, अथवा विस्तार सम्बन्धी अन्य किसी गतिविधि के परिणामस्वरूप जब किसी 
केन्द्र की स्थापना होती है, तो दूसरे व्यापार, कुशल श्रम और पूंजी इस केन्द्र की 
ओर आकषित होने लगते हैं ۱ इसी मानक के अनुसार प्रत्यावर्तन सम्बन्धी प्रभावों 


के द्वारा यह कार्य आस-पास के क्षेत्रों को निचले स्तर पर बनाये रखेगा अथवा 
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इन्हें और अधिक गरीब बना देगा, यदि प्रसार सम्बन्धी प्रभाव शक्तिशाली नहीं 
हैं । इस सिद्धान्त की पुष्टि गरीब देशों की इस प्रेक्षण योग्य प्रवृत्ति से कहीं जाती है 
कि इन देशों में समृद्ध देशों की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों में आय में कहीं अधिक 
अन्तर होता है | 

अत्यधिक विकसित देशों के भीतर ये अन्तर क्यों कम होते जा रहे हैं, उसके 
जो मुख्य कारण हैं उनमें, एक, रहन-सहन के ऊँचे स्तरों पर प्रसार-प्रभाव अधिक 
प्रभावशाली हो जाते हैं और प्रत्यावतंन-प्रभाव कमज़ोर पड़ जाते हैं । 

& दूसरा स्पष्टीकरण राज्य में निहित है | यह बाजार की शक्तियों की क्रिया 
में हस्तक्षेप कर सकता है और करता भी है । अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से कम-विकसित 
देश किसी देश के विकसित क्षेत्रों की तुलना में अधिक कमजोर स्थिति में इस 
कारण से हैं कि कोई विश्वव्यापी राज्य नहीं है, जो उस प्रकार कम-विकसित 
देशों या क्षेत्रों के लिए कानून बना सके, कर सगा सके तथा सहायता, संरक्षण 
और प्रोत्साहन दे सके, जिस प्रकार किसी एक देश में राज्य देता है। 

मैंने इस सिद्धान्त का अंधिक व्यापक प्रतिपादन और इसकी उचित शर्तों का 
. उल्लेख एक भिन्न सन्दर्भ में किया है” और मुझे यहाँ स्वयं को अपने तकं के संकेत 
मात्र तक सीमित रखना होगा । लेकिन मैं यहाँ इस बात का उल्लेख करना चाहता 
है कि सब देशों में जो किस्से प्रचारित हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
लोग इस सिद्धान्त को समझते हैं और यह बात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मान्य 
सिद्धान्त के विपरीत जाती है। जैसाकि अक्सर होता है, बाइबिल ने सामान्य 
जन की बुद्धिमत्ता को इस प्रकार अभिव्यक्ति दी है: “जिसके पास सब कुछ है उसे 
और दिया जायेगा और उसके पास सब चीजों की भरमार हो जायेगी, लेकिन 
जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जायेगा जो उसके पास 
मौजूद है' (Fe 25, 29, देखिए L3, 2 भी) । 

सम्भवतः यह समझना इतना अधिक कठिन नहीं है कि जब कम-विकसित 
देश स्वतन्त्र हुए, उनके राजनीतिक प्रवकताओं ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
स्थापित स्वरूप के प्रति प्रायः कोई सम्मान प्रदर्शित नहीं किया--चाहे उनके कुछ 
अर्थशास्त्री यह कार्य क्यों न करते हों और हाल के दशकों में यह कार्य विशेष रूप 
से हुआ है। पिछली शताब्दी के अन्त के आस-पास भारत कें आरम्भिक अर्थ 
शास्त्रियों ने एक ऐसी विचारधारा का विकास किया जिसे संस्थागत कहा जा 
सकता है और उन्होने उस अबन्ध और मुक्त व्यापार के ऊपर विशेष रूप से प्रहार 
किया, जो अंग्रेजों ने उनके देश अर्थात्‌ अपने उपनिवेश के ऊपर थोप ۱ 








उपनिवेशी युग में विकसित देशों का बेहतर माल, जो अक्सर सस्ता भी! ० 
होता था, कम-विकसित देशों की. 2 दस्तकारी और परम्परागतउद्योगमें | 
निर्मित माल को होड़ में परास्त कर देतां था और इन देशों केतिमितमाल के 
लिए किसी नये बाजार की कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी । इसी प्रकार | 


अन्तर्राष्ट्रीय असमानता के प्रतिरोध के लिए पूंजी के प्रवाह पर भी तिर्भरनही 
किया जा सकता था। समग्र दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि पूंजी कमःविकसित OOOO 
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देशों से दूर ही ۱ 

यह सच है कि इन देशों में पूँजी की कमी रहती थी । लेकिन इसकी 
आवश्यकता उस प्रभावशाली माँग का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, जो पूँजी 
बाजार में होड़ कर सकती है। यूरोप के देशों ने समुद्र पार पूँजी लगाने का जो 
. अधिकांश प्रयास किया, वह सम-जलवायु वाले उन प्रायः आबादी रहित وج‎ 
में हुआ, जहाँ यूरोप के प्रवासियों के लिए बस्तियाँ वसायी जा रही थीं । 

पर रेलों, वन्दरगाहों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण में कुछ 
पूंजी खर्चे की गयी और हस पूजी [जी विनियोग को उस राजनीतिक नियन्त्रण के द्वारा 
सुरक्षित बनाया गया, जो सरकारें बाहर से संचालित करती थीं अथवा 
लेटिन अमराका में दूसरे तरीकों से यह कार्य किया गया। माक्स ने भारत के बारे 
में जो कल्पना की. थी, उसके विपरीत रेलों के निर्माण से न तो इस्पात उद्योग की 
स्थापना हुई और न ही औद्योगिक क्रान्ति ।१ इन विनियोगों के लिए जिस सामग्री 
और पूँजीगत माल की आवश्यकता हुई, उन्हें विकसित देशों से कहीं कम खर्च पर 
आयात किया जा सकता था। 

कुछ अपेक्षाकृत कम पूँजी उन विशाल उद्योगों में लगी जो निर्यात के लिए 
प्राथमिक सामान के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त कर चुके थे। ये उद्योग अपने 
स्वामियों के लिए साधारणतया इतने लाभदायक थे कि जहाँ तक पूँजी विनियोग 
का प्रश्‍न है, ये बड़ी तेज़ी से आत्मनिर्भर वन गये । 7 | 

स्वाभाविक कारणों से इन उद्योगों ने अलग समूह बनाने की प्रवृत्ति दर्शायी 
और ये अपने चारों ओर की अयंव्यवस्था से कटे हुए और अलग-थलग रहे, लेकिन 
इनका उस विकसित देश की अर्थव्यवस्था से घनिष्ठ सम्पर्क रहा जिससे पूँजी 
ओर प्रबन्धक आते थे। विदेशियों के देशी. अर्थव्यवस्था से आथिक सम्बन्ध 
अधिकांशतया अकुशल मजदूरों को रोजगार देने तक ही सीमित थे । थे उद्योग 
साधारणतया अपना पूंजीगत माल विदेशों से मँगाते थे और इन उद्योगों के विदेशी 
कर्मचारी अपनी आय का अधिकांश भाग आयातित उपभोग्य सामान पर खर्च 
करते थे या अपने देश में पूंजी के रूप में लगाते थे । इससे उन देशों में प्रसार- 
प्रभाव समाप्त हो गये, जहाँ ये विदेशी उद्योग स्थापित थे | 

जातीय अन्तर, अत्यधिक सांस्कृतिक अन्तर और इन देशों के निवासियों के 
साधारणतया रहन-सहन के नीचे स्तर ने अलगाव को स्वाभाविक परिणाम बना 
दिया । यह वात इन ओद्योगिक बस्तियों में, जैसे भवन्धकों तथा मजदूरों के सम्बन्धों 
के वीच ही स्पष्ट रूप से दिखायी नहीं पड़ती थी, बल्कि आवादी के शेष हिस्से में 
भी ही होता हुआ दिखायी पड़ता था । इस प्रकार इन समूहों के अलग-थलग 


आथिक उद्यमों का जो समारम्भ हुआ, वे कुछ छोटी बस्तियों के रूप में ही क्यों 
सीमित रह गये और उनकी विस्तार सम्बन्धी गतिशीलता इतनी Es या 
7۲7: गर-मोजूद क्यों रही । 

उपनिवेशी युग में इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कम-विकसित देशों 
۹۳ यह असर पड़ा कि इनमें अकुशल मजदूरों को लगाकर निर्यात के लिए प्राथमिक 
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अथवा कच्चा माल ही तैयार किया गया । आज भी अधिकांशतया उनकी अर्थ- 
व्यवस्थाओं का यही स्वरूप है। 70 से 80 प्रतिशत तक और कभी-कभी इससे भी 
अधिक निर्यात आज भी प्राथमिक वस्तुओं का ही होता है। 


यह अत्यधिक सुयोजित तस्वीर”, जिससे यह प्रकट होता है कि उपनिवेशी 


युग में कम-विकसित देशों में क्या हुआ, यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत की गयी है कि 
उपनिवेशी शक्तियों ने यह विकास अथवा विकास का यह अपेक्षाकृत अभाव, 
बुनियादी तौर पर अपनी बुरे उद्देश्यों से प्रेरित नीतियों के द्वारा कम-विकसित 
देशों पर नहीं थोपा। यह मुख्यतया बाजार की उन शक्तियों का स्वाभाविक 
परिणाम थां, जो समानता के लिए कार्य नहीं करतीं, बल्कि असमानता बढ़ाने की 
प्रवृत्ति दिखाती हुँ | है 

जब विदेशी व्यापारियों और सरकारों ने बाजार की शक्तियों की क्रिया- 
शीलता का व्यापारिक लाभ उठाया, तो वे उस समय तक 'यह खेल खेलते रहे' 
जब तक यह लाभकारी रहा और इन लोगों ने कानून और व्यवस्था कायम की, 
वैसे स्कूल बनाये, जिनका विश्लेषण अध्याय-6 में प्रस्तुत किया जा चुका है, रेलों 
ओर बन्दरगाहों का निर्माण किया, बेकों तथा अन्य वाणिज्य संस्थाओं की स्थापना 
की--यह कार्य बुनियादी तौर पर उन्होंने स्वयं अपने हित की दृष्टि से किये, 
लेकिन ये उन कम-विकसित देशों के हित में भी थे, जिन पर वे शासन करते थे । 

पर जहाँ कहीं औपचारिक उपनिवेशी शासन था, वहाँ इस शासन ने कुछ 
सीमा तक बाजार की शक्तियों को नियन्त्रित किया और यह कार्य व्यापार 
सम्बन्धी नियमों को खुल्लमखुल्ला उपेक्षा को रोककर किया गया। लेटिन 
अमरीका के अनेक देश आज भी उन प्रभावों के बुरे असर का कष्ट भोग रहे 
हैं, जिनसे वे यूरोप के किसी देश के नियन्त्रण के कारण बच सकते थे! 

पर बाजार की शक्तियों की क्रियाशीलता में प्रमुख हस्तक्षेप उपनिवेशी 
शक्तियों और उसके व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर किये गये । 
वस्तुतः उपनिवेशी देश के हित में यह वात होती थी कि वह अपने उपनिवेश को 
. स्वयं अपने उद्योग में निमित सामान के बाजार के रूप में सुरक्षित रखे। कभी- 
कभी स्वयं अपने देश के बाजार को उपनिवेश की प्रतियोगिता से बचाने के लिए 
भी कारवाई की जाती थी । लेकिन इन और अन्य 5۳27 से उपनिवेशवाद का 
प्राथमिक अर्थ बाजार की शक्तियों को मजबूत बनाना ही था। इसने स्वयं को 
समग्र प्रक्रिया के चक्राकार कार्य-कारण के रूप में निमित किया और इसे अति- 
रिक्त प्रोत्साहन और विशेष स्वरूप प्रदान किया और यह प्रक्रिया निरन्तर बढ़ती 
हुई अन्तर्राष्ट्रीय असमानता की ओर प्रवृत्त रही | 2 

बाजार की शक्तियाँ, जैसाकि अमूर्त आथिक सिद्धान्त में बताया जाता है, 
स्वतन्त्र प्रतियोगिता के अन्तर्गत कार्य नहीं करती थीं। एकाधिकार के अनेक तत्त्व 


होते थे, जो प्रायः सदा उपनिवेशी देश के व्यापार के हित में संचालित होतेथे 
' और कुछ सीमा तक इन्हें उपनिवेशी सरकार अपना समर्थन अथवा यहाँ तक कि | مر‎ 


प्रोत्साहन देती थी। इस अध्याय में मैंने इन तत्त्वों को 'बाजार की शक्तियों' में 
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शामिल किया है । नज 

यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है । उपनिवेशों की समाप्ति ने स्थिति में कोई 
खास परिवतंन नहीं किया है और मैंने इस पुस्तक में इस भाग को इस तथ्य पर | 
जोर देने के लिए शामिल किया है कि कम-विकसित देश वाजार की शक्तियों की 
प्रक्रिया की दया पर रहे हैं और आज भी अधिकांशतया हैं। कम-विकसित स्थिति 
के कारण, ये शक्तियाँ इन देशों के विकास के प्रयासों के मार्ग में बाधक बनती हैँ | 

इसके साथ दो प्रमुख शते ज़रूर जोड़ी जानी चाहिए। एक बात तो यह है 
कि स्वाधीनता के बाद कम-विकसित देशों को यह अवसर मिला कि वे स्वयं 
अपने विकास के हित की दृष्टि से वाजार की शक्तियों के संचालन में उपयोगी 
हस्तक्षेप करें । एक दृष्टि से उपनिवेशवाद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नकारात्मक 
प्रभाव यह रंहा कि ये देश स्वयं अपने हितों से अपनी अर्थव्यवस्था का नियमन 
करने के अपने अधिकार से वंचित हो गये थे । 

यह महत्त्वपूर्ण है, लेकिन हाल के वर्षो में कम-विकसित देशों ने जो कुछ 
सीखा है वह यह है कि राष्ट्रीय आयोजन उन्हें आर्थिक निर्भरता. और गरीबी से 
' न तोतेज़ी से और न ही प्रभावशाली ढंग से उबारता है। और यह वात उस 
समय भी अधिकांशतया सच्ची होगी, यदि इनका आयोजन और योजनाओं को _ 
लागू करने की प्रक्रिया आज की तुलत्ता में बेहतर हों और वे चाहे उन आमूल 
और दूरगामी सुधारों को लागू करने के लिए भी और अधिक तत्पर हों, जिन पर 
र पुस्तक के खण्ड-2 में विचार किया गया है और जो विकास के लिए आवश्यक 

۱ 

यह दूसरी शर्ते उनके कम-विकास की आरम्भिक स्थिति से कहीं अधिक . 
गहराई से मत है। ये देश केवल अपनी कम-विकसित और निर्धन अर्थ- 
व्यवस्था में ही हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह अर्थव्यवस्था शेष संसार पर बहुत 
` निर्भर है, विशेषकर विकसित देशों की बाजार की परिस्थितियों और नीतियों 
पर जो विश्वव्यापी वित्त-व्यवस्था और वाणिज्य पर छाये हुए हैं। 

एक विश्व राज्य के अभाव में, जो उनकी ओर से ओर उनके लाभ को 
ध्यान में रखते हुए शक्तिशाली अल्पसंख्यक विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं 
और नीतियों में हस्तक्षेप कर सके, इन कम-विकसित देशों को विकसित देशों 
से वित्तीय و‎ का अनुरोध बाध्य होकर करना होगा । इस विषय पर . 
अगले दो अध्यायों में विचार किया जायेगा। उन्हें इस बात पर भी' जोर देना 
चाहिए कि विकसित देश उनकी वाणिज्य नीतियों में परिवर्तत को स्वीकार 
۱ कम-विकसित देशों के जबरदस्त आन्दोलन का यही उद्देश्य और अभिप्राय 
है, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की 
स्थापना हुई | 
3. व्यापार 

9 उपनिवेशी युग की समाप्ति के बाद की अवधि में अधिकांश कम-विकसित 

देशों की व्यापार की स्थिति में गिरावट आयी है, यद्यपि इसमें विभिन्‍न देशों के 
सम्बन्ध में अत्यधिक अन्तर हैं; और यदि इन प्रवृत्तियो को बदलने के लिए 
कुछ नहीं किया जाता तो यह गिरावट जारी रहेगी ।१ इससे सबसे पहले कम- 
विकसित संसार के उस बड़े हिस्से की ओर संकेत होता है, जहाँ पैट्रोलियम और' 
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उन अन्य खनिजों के स्रोत नहीं हैं अथवा बेहद कम हैं, जिनकी विकसित देशों में 
बहुत अधिक और तेजी से बढ़ती हुई माँग मौजूद है | 

यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति अधिकांशतया कम-विकसित देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं 
के विरासत में प्राप्त स्वरूप के कारण है और विशेषकर उनके निर्यात होने वाले 
सामान के स्वरूप और दिशा के कारण, जो उपनिवेशी युग से पर्याप्त बदलने 
में सफल नहीं हुआ है। कम-विकसित देशों से परम्परागत सामान के निर्यात, 
अघिकांशतया प्राथमिक सामान के निर्यात का पहले महायुद्ध की समाप्ति के 
समय से विश्व व्यापार में निरन्तर कम हिस्सा होता गया है । दक्षिण एशिया 
पर, जो अविकसित संसार का इतना विशाल भाग है, इसका विशेष रूप से बुरा 
प्रभाव पड़ा ۳ 

इस प्रवृत्ति के पीछे अनेक परिस्थितियां मौजूद हैं । वर्तमान युग में प्राथमिक 
सामान, जिनका अधिक प्रत्यक्ष तरीके से उपभोग हो रहा है, जैसे विभिन्न 
प्रकार की खाने-पीने की चीजें, तथा कपड़ा और कपड़ा बनाने का कच्चा माल 
भी एक सामान्य नियम के रूप में, आय की दृष्टि से सीमित प्रभाव रखता है 
और अक्सर विकसित देशों के आय के स्तरों से बहुत पीछे रह जाता है और यही 
देश प्रमुख आयातक हुँ | 

रबड़ जो अन्यथा ऐसे माल की कोटि में आनी चाहिए, जिनकी माँग में 
निरन्तर वृद्धि होती है--और कपड़ों तथा इनके कच्चे माल के बारे में भी यह 
स्थिति है कि विकसित देशों की आधुनिक टेक्नालॉजी ने ऐसी कृत्रिम वस्तुओं 


का निर्माण कर लिया है, जिनका उपयोग इनके स्थान पर किया जा सकता है। - 


यह सम्भव है, और वस्तुतः इसकी सम्भावना भी दिखायी पड़ती है कि कॉफ़ी, 
चाय, कोको और सम्भवतः कुछ धातुओं पर भी, जो कम-विकसित देशों से 
निर्यात होने वाली परम्परागत वस्तुएं हैं, यही प्रहार होगा (देखिए अध्याय-2) | 
इससे भी अधिक सामान्य बात यह है कि टेक्नालॉजी के विकास के फलस्वरूप 
अधिक तैयार माल बनाने के लिए कम माता में कच्चे माल की ज़रूरत होती है | 

कम-विकसिंत देशों के परम्परागत निर्यातों के वारे में जो भविष्यवाणियाँ 
की गयी हैं वे आशा नहीं बेधातीं ।'" समग्र दृष्टि से यह अवांछित प्रवृत्ति जारी 
दिखायी देती है और बहुत से मामलों में इसमें वृद्धि हुई है | 

इस बीच, तैयार माल के निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रयासों में 
अत्यधिक विकसित और उद्योगों में उन्नत देशों से प्रतियोगिता की जबर्दस्त 
कठिनाइयाँ सामने आती हैं। इनके जमे-जमाये औद्योगिक प्रतिष्ठानों का बाजारों 
पर शिकंजा कसा हुआ है। इन व्यापारिक कम्पनियों ने अपने व्यापार के सम्पक 
सुत्र बना रखे हूँ, व्यापक और विविध ओद्योगिक आधार तथा उत्पादन और 
सामान में सुधार के लिए अनुसन्धान विभागों की स्थापना के द्वारा निरन्तर 
उपयोगी और तकंसंगत परिवतंनों के कारण आन्तरिक और बाहरी दृष्टि द 
खचं में कमी हुई है। इसके अलावा इन्हें बाजारों में अपना माल बेचने की संगठित 
सुविधाएं भी प्राप्त हुँ और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से इन्हें यह भी जानकारी 
मिलती रहती है कि इनके eh न आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं हुँ 
और इनमें किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है | 44 

ऐसी कम्पनियों से विदेशी बाजारों को छीन लेना सर्वोत्तम दृष्टि से संचालित 
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उद्यमों के लिए भी कठिन होता है । कुशल प्रबन्धकों, तकनीकी कर्मचारियों 
और श्रमिकों की कमी, पूँजी और व्यापारिक क्षमता का अभाव, जिसका सम्वन्ध 
अक्सर विकसित विधियों से कायम किया जाता है और उच्च कोटि के मानक 
माल के उत्पादन की अनुभवहीनता, कम-विकसित देशों के उद्योगों के लिए इन 
कठिनाइयों को और अधिक बढ़ा देती है | 

कुछ क्षेत्रो में सस्ता श्रम इन देशों. को माल के उत्पादन की लागत की दृष्टि 
से लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश श्रमिकों और प्रवन्धकों दोनों की 
अकार्यकुशलता और विशिष्ट सहायक सुविधाओं का अभाव प्रति इकाई उत्पादन 
की दुष्टि से श्रम की लागत में वृद्धि कर देता है और इस प्रकार, कम-से-कम 
आंशिक रूप से, समय की प्रति इकाई के हिसाव से कम मजदूरी कें लाभ को 
समाप्त कर देता है | 

इसके साथ ही कम-विकसित देशों के उद्योगपतियों का एक सर्वाधिक 
महत्वपूर्णं निषेध भी उल्लेखनीय है । अधिकांश कम-विकसित देशों ने आयात 
के वारे में जो प्रतिवन्ध लगाये हैं, उन्हें विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण 
बाध्य होकर लगाना पड़ा है । लेकिन इससे उन उद्योगों को संरक्षण मिलता है 
जो आयात होने वाले माल के स्थान पर देश में ही सामान बनाने में लगे हैं। 
जँसाकि मैंने अध्याय-7 में कहा है, यह संरक्षण, 'अनियोजित' है: सबसे कम 
आवश्यक चीज़ों के उत्पादकों को सबसे अधिक संरक्षण दिया जाता है । 

उद्यम और पूँजी विनियोग के बारे में अनेक प्रकार के व्यक्तिगत निर्णयों 
पर आधारित नियन्त्रणों को लागु करने के बाद उन लोगों को संरक्षण देना, जो 
नियन्त्रणों से वचकर निकल सकते हैं, ऊंची. लागत पर माल बनाने वाले लोगों 
के लिए स्वदेश में आराम से व्यापार करना सम्भव बना देता है। इस प्रकार 
आन्तरिक बाजार को विदेशी प्रतियोगिता से पूरी तरह अलग-थलग कर 
निर्यात के लिए सामान बनाने के प्रोत्साहन को समाप्त कर दिया जाता है ۳ 

कप प्राथमिक सामान की तुलना में निमित सामान का निर्यात कम-विकसित 
देशों से अधिक तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन यह वृद्धि उतनी नहीं हुई है जितनी 
विकसित देशों के निर्यात में हुई है। लेकिन अनेक कारणों से इस वृद्धि का 
लाभ و‎ देशों की विकास की सम्भावनाओं के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध नहीं 
हुआ है। 


माल, जैसे वस्त्न, खाने की चीजें, लकड़ो का सामान, चमड़े का सामान और 
ऐसी अन्य चीजें जिनके उत्पादन की विधियाँ बड़ी सरल हैं, प्राथमिक स्तर से 
बहुत दूर की चीज़ें नहीं हैं और इनसे औद्योगिक विकास को वह बढ़ावा देने 


वृद्धि नहीं हो रही है। यह अधिकांशतया कुछ गिने-चुने देशों से ही हो रहा है | 
उदाहरण के लिए, हांग-कांग से' इस सामान लेकर ۱ 
तक निर्यात होता ह ۲۲ का चौथाई से लेकर तिहाई हिस्सा 
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जबकि निर्यात की सम्भावनाएँ उज्ज्वल नहीं हैं, आयात की आवश्यकता, 
और वास्तविक आयात भी, दो कारणों से बढ़ रहा है: आबादी में वृद्धि और 
दूसरे महायुद्ध के समय से विकास के प्रयास । 

आबादी में तेज़ी से वृद्धि के कारण अनेक चीजों की आवश्यकता बढ़ जाती 
है ۱ सबसे पहले खाने को चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम- 
स्वरूप खाने की चीज़ों की कमी वाले देशों में आयात बढ़ जाता है और 
अतिरिक्त उपज वाले देशों में निर्यात में कमी हो जाती है। विकास के प्रयासों 
से सर्वत्र विभिन्न प्रकार के ऐसे सामान की आवश्यकता होती है, जिसे आयात 
करना पड़ता है | ۱ 
4. पूँजी का प्रवाह 

कम-विकसित संसार में प्रायः TT इसका यह परिणाम हुआ कि आयात 
की आवश्यकताओं और निर्यात से प्राप्त होने वाले वास्तविक लाभ के बीच 
अन्तर बहुत बढ़ गया । इस स्थिति में, और इस कारण से भी कि निर्यात की 
कठिनाइयाँ निरन्तर कायम रहीं, आयात की आवश्यकताओं को कम करता पड़ा, 
जिससे विकास के प्रयास उस स्तर से नीचे रह गये जो वांछित था और इसी प्रकार 
"खपत के स्तर भी, विशेषकर सामान्य जन-समुदाय में, नीचे रहे | 

दक्षिण एशिया में और दूसरे कम-विकसित देशों में भी वास्तविक निर्यात 
और आयात के बीच अन्तर बना रहा | यह “व्यापारिक अन्तर' जैसाकि अक्सर 
इसे पुकारा जाता है, जो विदेशी मुद्रा के भुगतान सन्तुलन के रूप में बना रहता है, 
विभिन्न प्रकार से पूंजी के आगमन द्वारा किया जाता है। लेकिन भीतर 
आने वाली राशि में से इन देशों से बाहर जाने वाली राशि को घटाना होगा | ین‎ 
इनके प्रकार ۱ 

अनेक देशों के लिए, विशेषकर लेटिन अमरीका के देशों के लिए, शुद्ध 
प्रवाह नकारात्मक ही रहता है । इसका यह अर्थ होता है कि जहाँ तक इन देशों 
का सम्बन्ध है, पूंजी के प्रवाह से स्थिति में सुधार नहीं होता, बल्कि इसके 
विपरीत निर्यात बढ़ाने का दबाव बढ़ता जाता है और आयात घटाने की 
आवश्यकता बढ़ती जाती है। लेकिन जिस सीमा तक निर्यात बढ़ाने की ज़रूरत 
होती है, वह सम्भव नहीं हो पाता | ۳ 

विकसित देशों से वित्तीय सहायता एक प्रकार का पूँजी आगमन है। अब 
अनेक वर्षों से वास्तविक अर्थों में इस सहायता की राशि में वृद्धि रुक गयी है ओर 
वस्तुतः इसमें कम ई है (देखिए अध्याय-]] ) । इसके अलावा सहायता अधिका- 
धिक मात्रा में ऋणों के रूप में प्राप्त होती है, अतः इसके परिणामस्वरूप आगे 
चलकर ब्याज और ऋणों की राशि की अदायगी के रूप में पूंजी बाहर जाने 
लगती है। 7 rs 2 
ऋण परिशोधन की लम्बी अवधि निर्धारित करके, इस अवधि में और वृद्धि 
करके तथा ब्याज की दर को कम रखकर نم‎ का प्रभाव कुछ सीमा तक 
कम हुआ है। पर हाल के वर्षों में ब्याज की औसत दर में वृद्धि 4 ई है ۹ और नये 
ऋणों की परिशोधन की औसत अवधि और इस अवधि में छूट देने के समय में 


हु पुनर्निर्माण और विकास बैंक कम-विकसित देशों के विकास में 2220 - 








E विश्व निर्धनता की चुनौती 


सहायता देने वाली एक अन्तर-सरकार संस्था का रूप धारण करता जा रहा है kN 
यह अपनी ऋण गतिविधियों में विस्तार कर रहा है, चाह अभी भी इसके ऋणों 
की राशि कम-विकसित देशों को प्राप्त होने वाली कुल पूँजी का एक छोटा-सा 

हिस्सा ही क्यों न हो | 
pT यह نا‎ जाता है कि इसके नियमित ऋण व्यापारिक शर्तों पर दिये 
जाते हैं। लेकिन यह बात मुश्किल से ही सच है, क्योंकि व्याज की दर और ऋण ` 
की अन्य शर्तों को सदस्य सरकारों की गारण्टी के बिना इतना सरल नहीं बनाया जा 
सकता था । इसके अलावा, अपनी एक सहायक संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ 
की मार्फत इसने सार्वजनिक ऋणों का जो कार्य शुरू किया है, उसमें सहायता का 
पर्याप्त तत्त्व रहता है। ۳ 

शेष कमी को पूरा करने के लिए कम-विकसित देशों में निजी कोषों के रूप 

में ही पूँजी का आगमन होता है (आगे विचार के लिए देखिए अ 0) । 
यह पूंजी आंशिक रूप से निर्यात के लिए. छोटी अवधि के ऋण के रूप में प्राप्त 
` होती है। हाल के वर्षों में इस रूप में पूंजी के आगमन में तेजी से वृद्धि हुई है | 

इस प्रकार विदेशी मुद्रा के भुगतान सन्तुलन पर कुछ समय के लिए दवाव स्थगित 
हो जाता है। लेकिन यह अवधि बहुत छोटी होती है और अक्सर यह ऋण महंगे 
पड़ते हैं | 

प्रतिभूत (पोर्टफोलियो) विनियोग, जिन्होंने उपनिवेशी युग में बहुत बड़ी 
भूमिका निभायी थी, अब प्रायः पूरी तरह से समाप्त हो गये हैं। 

अव अधिकांश आशा प्रत्यक्ष विनियोग पर लगायी जाती है । जिन कारणों का 
उल्लेख किया जा चुका है, उन्हें ध्यान में रखते हुए हमें पैट्रोलियम उद्योग और - 
ऐसे अन्य उद्योगों में लगी पूँजी को घटा देना चाहिए जो ऐसे कच्चे माल के 
उपयोग के लिए लगाये गये हैं, जिनकी माँग तेजी से बढ़ रही है। ये विनियोग 
कम-विकसित संसार के अधिकांश हिस्से के लिए बहुत कम दिलचस्पी के हैं। 
यद्यपि अधिक सही जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इससे उन कुल राशियों में 
से सम्भवतः एक तिहाई या इससे भी अधिक हिस्सा घटाना होगा, जिनका 
उल्लेख निजी प्रत्यक्ष विनियोग के सम्बन्ध में किया जाता है। 

दक्षिण एशिया में निजी प्रत्यक्ष विनियोगों की राशि अधिक नहीं है । यही 
बात पश्चिम एशिया और अफ्रीका पर भी लागू होती है। पूर्व एशिया और 
लेटिन अमरीका में यह पूँजी अधिक मात्रा में लगायी गयी है। विदेशी मुद्रा के 
3 पान सन्तुलन की दृष्टि से इनका महत्त्व सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता 
हे सीमा तक इस विनियोग से आयात की आवश्यकता में कमी होगी 
. और / अथवा निर्यात में वृद्धि होगी | 

“इसके बाद इन विनियोगों से प्राप्त लाभ को जब देश से बाहर ले जाया जातां 
है और वहीं फिर पूंजी के रूप में नहीं लगाया जाता तथा पहले लगायी गयी पँजी 
को वापस सम्बन्धित देश में भेजना भुगतान सन्तुलन की दृष्टि से पूँजी का बहिगंमन 
सिद्ध होता है । (निजी पूजी के उक्त तरीके से विनियोग को पूंजी का 'आगमन' 
बताने के सामान्य तरीके और आगे चलकर इसके बहिगंमन की उपेक्षा की समा- 
लोचना के लिए देखिए अध्याय-]0 ) | [ 
. पूंजी का बहिगमन इस तरीके से भी होता है कि किसी कमःविकसित देश | 
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के नागरिक इसे विदेशी TTI में रख देते हैं अथवा इससे विदेशों में हिस्सा पूजी 
खरीदते हैं। अधिकांशतया इस पूँजी को चुपचाप बाहर ले जाया जाता है 

यह कार्य विदेशी मुद्रा के विनिमय सम्बन्धी नियमों के विरुद्ध होता है। इसी 
कारण से इस पूंजी को सम्बन्धित आँकड़ों में भी शामिल करना सम्भव नहीं हो 
पाता । लेकिन इस बात की जानकारी है कि बुनियादी तौर पर लेटिन अमरीका 
से बड़ी मात्रा में इस प्रकार पूंजी का बहिगंमन होता है लेकिन यह वात केवल 
लेटिन अमरीका पर ही लागू नहीं होती | 


ऊपर व्यापार के विकास और पूंजी के प्रवाह का जो विवरण प्रस्तुत किया 
गया है, उसके परिणामस्वरूप कम-विकसित देशों के ऋणों के निरन्तर बढ़ते हुए 
भार की समस्या सामने आयी है ۱ यह गणना की गयी है कि इन देशों के समस्त 
ऋणों की राशि [950 के 70 अरब डालर से बढ़कर [965 में 40 अरब डालर 
हुई और ऋण की इस राशि में निरन्तर वृद्धि हो रही है और आगामी वर्षो में भी 
यह वृद्धिजारी रहेगी ! 

इसी अवधि में व्याज और ऋण परिशोधन के वाषिक भुगतानों के रूप में 
अदायगी की राशि 8 करोड़ डालर से बढ़कर लगभग 3 अरब 60 करोड़ हो गयी 
है । ऋणों के व्याज और भूल के भुगतान की राशि तथा निर्यात की आय का 
अनुपात 950 के मध्य में 4 प्रतिशत से बढ़कर ।965 में 9 प्रतिशत हो TAT | 
इस बात की कल्पना की जा सकती है कि यदि वर्तमान ید‎ याँ जारी रहीं तो 
इन देशों के भीतर आने वाली समस्त पूँजी इन भुगतानों के रूप में बाहर चली 
जायेगी और यह कार्ये 970 के बाद के आरम्भिक वर्षो में होगा | 

` लगभग ]0 वषं से इस सम्बन्ध में चिन्ताजनक चेतावनियाँ दी जा रही हैं | 
ये चेतावनियाँ अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बेक ने विशेष रूप से दी हैं, 
जो कम-बिकसित देशों और विशेषकर पूँजी के प्रवाह के बारे में अपनी अधिक 
पाल अड करता है ۱ अब इस घटना को कई वषं बीत चुके हैं, जब इस 
बेक के अध्यक्ष यूजीन ब्लैक ने यह खतरा देखा कि 'आथिक विकास की 
व्यवस्था सम्भवतः उस समय तक विदेशी ऋणों के भार से लादी जाती रहेगी, 
जव तक यह आधी निर्मित परियोजनाओं और रह की गयी योजनाओं के पहाड़ के 
नीचे ठप्प नहीं हो जाती ۱۲ उनके उत्तराधिकारी जाजं डी० वुड्स ने “ऋणों के 
विस्फोट' की चर्चा की और इसी चेतावनी को दोहराया । इसका समाधान अधिक 
सावंजनिक अदु | और सार्वजनिक ऋणों की अधिक सरल शर्तों के रूप में ही | 
हो सकता है। ऐसी सार्वजनिक सहायता की प्रवृत्तिविपरीत दिशा में आगे बढी 
है (देखिए अध्याय-) ۱ बॉ مایت‎ 
कम-विकसित देशों के सम्बन्ध में ऋणों के भुगतान के बारे में कुछ. 

परिवर्तन किये गये हैं। लेकिन यह दिवालियेपन से निबटने का एक बेहतर २ कह 
तरीका होने के अलावा अन्य कुछ नहीं है। इसमें केवल लक्षणों आधार पर हा रे 
काम किया गया है और इससे इस ما‎ [दी समस्या का हल नहीं निकलताःऐसे | 
घटनाक्रम को किस प्रकार रोका जाये जो अन्ततः अनिवार्य रूप से भुगतान संकट 
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के रूप में फट पड़ेगा यदि अधिक दुरगामी उपाय नहीं किये जाते । 
5. व्यापार नींतियाँ 

कम-विकसित देशों में पूँजी का आगमन और बहिगंमन उनके विदेश 
व्यापार और विशेषकर निर्यात से सम्बन्धित होता है अथवा यह इसमें कुछ 
सुधार को प्रकट करता है। ऋणों के विस्फोट से तथा ऋणों के निरन्तर बढ़ते हुए 
भार से यह समस्या और जटिल हुई है कि कम-विकसित देशों के व्यापार की 
स्थिति में कैसे सुधार किया जाये | 

जसाकि मैं जोर देकर कह चुका हूँ, हाल के दशको में कम-विकसित देशों 
की व्यापार की परिस्थितियों में जो प्रवृत्तियाँ दिखायी पड़ी हैं, वे मुख्यतया 
बाजार की शक्तियों की प्रक्रिया और प्रभाव का परिणाम हँ इन शक्तियों को 
विभिन्न एकाधिकारी तत्त्वों से बल मिला है, जो. प्रायः सदा कम-विकसित देशों के 
लिए अलाभकारी होते हैं ۱ वस्तुतः इन प्रवृत्तियों का अर्थ उन्हीं बातों को जारी 
रखना-होता है, जो उपनिवेशी युग में हुई थीं। यदि इन्हें इसी प्रकार वेरोकटोक 
चलने दिया जाये, तो इन व्यापक अर्थों में बाजार की शक्तियाँ कम-विकसित देशों 
के लिए हानिप्रद सिद्ध होती हैं | 

लेकिन, उपनिवेशी युग की तरह ही, विकसित देशों की वाणिज्य नीतियों में 
कम-विकसित देशों के प्रति अनेक तरीकों से और अधिक भेदभाव वरता गया है। 
उपनिवेशों की समाप्ति के बाद के युग में विकसित देशों की वे नीतियाँ, जो कम- 
विकसित देशों के विकास के हितों के विपरीत हैं और अधिक उपेक्षापूणं बन गयी 
हैं । उपनिवेश के स्वतन्त्र हो जाने के वाद भूतपूर्वं उपनिवेशी देश अक्सर इसकी 
भलाई के लिए अपनी कम जिम्मेदारी अनुभव करने लगते हैं । 

कम-विकसित देशों के विकास सम्वन्धी हितों के विपरीत कार्यं करने वाली 
वाणिज्य नीतियों की सूची बड़ी लम्बी और विविध है और यहाँ इस पर बहुत 
संक्षेप में ही विचार किया जा सकता है। सबसे पहले गर्म देशों के कृषि उत्पादन 
دسج‎ कॉफ़ी, चाय, और कोको तथा अन्य अनेक चीजें। इन्हें उन सम- 
जलवायु वाले क्षेत्रों में नहीं उगाया जा सकता, जहाँ विकसित देश स्थित हैं और ' 
इस प्रकार इनसे किसी संरक्षण सम्बन्धी हित का साधन नहीं होता। 

इन चीजों पर लगाये जाने वाले तट-कर और अन्य कर कभी भी विलास 
की चीजों पर लगाये जाने वाले करों के रूप में नहीं लगाये गये । समृद्ध समाजों में 
अब यह प्रवृत्ति समाप्त हो गयी है। अब इन्हें शुद्ध रूप से मुद्रा सम्बन्धी शुल्क ही 
माना जाता है। एक देश के दृष्टिकोण से वे सामान्य खपत पर खास किस्म के 
कराधान के अलावा अन्य कुछ नहीं हैं। इन्हें बड़ी आसानी से समाप्त किया जा 
सकता है--इस कर-भार को दूसरे करों के रूप में बदला जा सकता है, उदाहरण 
के bl अन्य खपत पर अथवा हर खपत पर कर लगाकर यह कार्य किया जा 
सकता है। 

इसके अलावा अधिक नियमित कृषि जिन्स संरक्षण हैं, जो अक्सर कम-विक- 
सित देशों के लिए बड़े अलाभकारी रहते हैं।- इसका एक बड़ा उदाहरण चुकन्दर 
से बनने वाली चीनी के स्वदेश में उत्पादन को दिया जाने वाला उच्च सरक्षण 
है ओर.इसी प्रकार वनस्पति तेल देने वाले पौधों को भी विभिन्न प्रकार के 
सरक्षण दिये ۱ 
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इससे भी अधिक बुरा संरक्षण वह है, जो विकसित देशों में निमित ओर 
अद्धे-निमित वस्तुओं को दिया जाता है । भविष्य में प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात 
में कमी की जो कल्पना की जा सकती है--चाहे उस कृषि जिन्स संरक्षण को, 
जिसका उदाहरण ऊपर दिया गया है, समाप्त भी कर दिया जाये-उसे देखते 
हुए यह कहना होगा कि कम-विकसित देशों में आत्मनिर्भर और गतिशील अर्थ- 
व्यवस्थाओं की स्थापना अधिकांशतया इन देशों द्वारा अपने निमित माल के 
निर्यात पर निर्भर करती है। 

समस्त परिस्थितियों में ऐसे निर्यातों के विस्तार के समक्ष 5 
कठिनाइयाँ आती हूँ । लेकिन इन कठिनाइयों में विकसित देशों की अपने उत्पादन 
को संरक्षण देने की नीतियों के कारण वृद्धि हुई है। 

जिस जिन्स को तैयार करने में जितने अधिक बु की आवश्यकता होती 
है, उसके ऊपर उतना ही तट-कर लगाया जाता है। अद्धंतैयार माल के 
सम्बन्ध में भी, जो आरम्भ में कम-विकसित देशों को निर्यात के लिए केवल 
प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन से € हटने की आसान सम्भावना प्रस्तुत करेगा, 
तट-कर एक ऐसी बाधा खड़ी कर देते हैं जो अक्सर अलंघ्य हो जाती है। यदि 
प्राथमिक वस्तुओं को शुल्क से मुक्त कर दिया जाता है तो ET माल पर 
लगने वाला प्रभावी तट-कर साधारणतया कहीं ऊँचा दिखायो पड़ता है। 

इन HÎ उदाहरणों से यह पर्याप्त रूप से सिद्ध हो जाता है कि कम- 
विकसित देशों के स्वयं को विकास की कमी से मुक्ति दिलाने के प्रयासों के 
विरुद्ध विकसित देशों की वाणिज्य' नीतियाँ प्रायः बाग खड़ी हो ۱ 
ये नीतियाँ इस स्थिति में और भी अधिक हानिप्रद हो जाती हैं, क्योंकि ये बाजार 
० की प्रक्रिया के बुरे प्रभावों के साथ अपने प्रभाव को और जोड़ 

| 

एक विवेकपूर्ण संसार में, समानतावादी विचार को उचित स्थान देते हुए, 
विश्व समुदाय की यह स्वाभाविक महत्त्वाकांक्षा होनी चाहिए कि वह बाजार की 
शक्तियों की प्रक्रिया और प्रभावों में इस प्रकार हस्तक्षेप करेगा कि कम-विकसित 
देशों के निर्यात की प्रवृत्ति एक भिन्न ओर कम विनाशकारी मागें से आगे बढ़। 

वस्तुतः कोई विकसित देश--और न ही कोई ऐसा कम-विकसित देश जो 
आयोजन के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है--बाजार की शक्तियों को अपने देशों के 
भीतर इस प्रकार विकसित होने देने को तयार नहीं है, जिनके परिणामस्वरूप बड़े 
क्षत्र विकास की कमी से ग्रस्त रहें और कछ परिस्थितियों में ओर गरीब हो 
जायें । यह जान-बूझकर ऐसी नीतियाँ निर्धारित करने की तो बात भी नहीं सोच 
सकता जो बाजार की शक्तियों के बुरे प्रभावों को और मज़बूत बनायेंगी । 

. विकसित देश आज आंशिक रूप से इस कारण से विकसित और राजनीतिक 
दृष्टि से सवत हका अपने हाल के समस्त इतिहास के दौरान, उन्होने 
बाजार की शक्तियों की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है और ऐसी नीतियाँ बनायी 
हनो इन शक्तियों के बुरे प्रभावों का प्रतिरोध करती हैं और उनमें सुधार 
क । 
अब یت‎ महायुद्ध के बाद कम-विकसित देशों के विकास की 
समस्याओं को महत्त्व प्राप्त हुआ, अतः समस्त देशों के प्रगतिशील 
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' अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने इस विचार क्रम पर जोर दिया है। एक वार 
मैंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में सुधार करने की माँग के सम्बन्ध में यह 
सुझाव दिया था कि “वाणिज्य नीति में नतिकता के दोहरे मानक' को अपनाने یا‎ 
आवश्यकता है--और कम-से-कम एक बार यह दोहरा मानक कमजोर देशों के 
हित को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाना चाहिए, शक्तिशाली देशों के हित को 
ध्यान में रखते हुए नहीं, जैसाकि उस संसार में होता रहा है, जहाँ शक्ति के बल 
पर शासन होता है, नैतिक मान्यताओं के आधार पर کر‎ | 

जैसाकि एक बार भारत के एक अधिकारी ने कहा था : “केवल समान लोगों 
के बीच ही व्यवहार में समानता न्यायोचित है।” कम-विकसित देश अपनी 
अर्थव्यवस्था, विशेषकर अपने विकसित होने वाले नये उद्योगों की रक्षा करने से 
दूर नहीं रह सकते, यद्यपि हम यह कामना करेंगे कि वे इस संरक्षण की बेहतर 
योजना बनाने में विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं से अधिक मुक्त रहेंगे और _ 
संरक्षण देने की अधिक योग्यता प्रदर्शित करेंगे । 

अब क्‍योंकि इन देशों को वह पूरी विदेशी मुद्रा खर्च करने के लिए बाध्य 
होना पड़ता है, जो यह प्राप्त कर सकते हैं--निर्यात से प्राप्त आय, विदेशी ऋण 
और वित्तीय सहायता--ताकि आयात को उच्चतम स्तर पर कायम रखा जा सके, 
अत: इनके आयात सम्बन्धी प्रतिवन्ध अपनी महत्त्वपूर्ण माँगों में केवल परिवर्तन- 
भर कर सकते हैं अर्थात्‌ ये. ऐसे माल के स्थान पर्‌ जो कम महत्त्वपूर्ण समझा 
जाता हो, अधिक महत्त्वपूर्ण माल का आयात करेंगे। 

इन्हें चाहे कैसा भी स्वरूप क्यों न दिया जाये; इन प्रतिबन्धो से अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में कमी नहीं होगी । और कम-विकसित देशों के आयात विकसित देशों 
के कुल उत्पादन की तुलना में बहुत कम होने के कारण आयात में इस परिवतंन 
का विकसित देशों की अरथंव्यवस्थाओं पर किन्हीं भी परिस्थितियों में बुरा 
असर नहीं पड़ेगा । 

इसके विपरीत त किव देशों को कम-विकसित देशों से आयात करने के 
लिए अपनी सीमाओं को एकतरफा निर्णय द्वारा खोल देना चाहिए। इतना ही 
नहीं, इन्हें कम-विकसित देशों से अधिक आयात करने को प्रोत्साहन देने के तरीके 
भी ढूंढ निकालने चाहिए | 

अनेक दशकों की अवधि में बाजार की शबितयों की निर्बाध प्रक्रिया के 
परिणामस्वरूप इन देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 
समस्त ढाँचा इस प्रकार जजर और 'असन्तुलित' हो गया है कि इससे कम कोई 
. भी कारंवाई वस्तुतः तकंसंगत नहीं होगी। बाजार की शक्तियों के इस निर्धाध कार्य 

में विकसित देशों की संकीणं ्वार्थपूर्ण नीतियों से भी सहायता मिली थी। 

में इस बात का एक वार फिर ज़ोर देकर उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब 
सब विकसित देशों को अपने देश के भीतर ही कम-विकसित क्षेत्रों की समस्या 
का सामना करता पड़ा तो उन्होंने यही आन्तरिक नीतियाँ अपनायीं ۱ जो 
विकसित देश स्वदेश में राष्ट्रीय एकता और आशिक प्रगति की दृष्टि से सर्वाधिक | 
सफल सिद्ध हुए हैं, वे वही देश हैं, जिन्होंने समानतावादी सुधारों को अत्यधिक 
उत्साह और कड़ाई से लागू किया। ۱ 

सयुक्त राज्य अमरीका उस सामान्य नियम का अपवाद नहीं है कि स्वयं 
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अपनी सीमाओं के भीतर विकसित देश बहुत लम्बे अरसे से कम बेहतर स्थिति 
वाले क्षेत्रों और लोगों के समूह के हितों की रक्षा के लिए बाजार की शक्तियों 
की प्रक्षिया में हस्तक्षेप करते रहे हैं। पर यह सच है कि प्रवासियों और उनकी 
सन्तान द्वारा निर्मित एक राष्ट्र के रूप में, जिसमें अधिकांश संख्या यूरोपीय जाति 
के लोगों की है लेकिन पूरी आबादी इन जातियों की नहीं है ओर नीग्रो जाति की 
दासता की पृष्ठभूमि के कारण समृद्ध अमरीकियों का एक बड़ा हिस्सा अपने 
मध्य अत्यधिक गरीब लोगों के बड़े समुह को देखने का आदी हो गया है और 
उन्हें गरीबी तथा बेरोजगारी के संकट से मुक्ति दिलाने के लिए कोई प्रभावशाली 
उपाय न करने का भी वह आदी हो चुका है 

जैसाकि मैंने भूमिका में कहा है कि स्वदेश में संयुक्त राज्य अमरीका के 
सामने एक ऐसी समस्या मौजूद है जो पा ष्टियों से कम-विकसित देशों के 
विकास की समस्याओं जैसी ही है । एक राज्य के रूप में संयुक्त राज्य 
अमरीका अभी भी अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है। 

इसकी शहरी समस्या और गाँवों की गन्दी बस्तियों की ऐसी ही समानान्तर 
समस्या का समाधान करने में समय लगेगा | इस पर इतना अधिक धन व्यय करना 
होगा, जिसे कुछ अमरीकी ही यथार्थ रूप से समझते हैं। कहने का अभिप्राय है 
कि संयुक्त राज्य अमरीका के समृद्ध नागरिकों के ऊपर 'गरीब लोगों का ۲ 
लदा हा है, जिसे उन्हें राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखने | और उसमें सुधार 
करने के लिए चुकाना होगा ۱ प्रसंगवश यह उल्लेखनीय 'है कि इस कारण से 
अमरीका की राष्ट्रीय सम्पदा और आय के समस्त आँकड़े अयथार्थ और बढ़ा-चढ़ा 
कर दर्शाये गये आँकड़े बन जाते हैं | 

लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका में लोगों के विचारों और सावंजनिक . 
नीतियों--दोनों की दृष्टि से. लम्बी अवधि का दिशा-परिवतन अनिवार है। यह 
परिवर्तन वैसा ही है, जैसा उन अन्य विकसित देशों में हुआ, जो हितकारी राज्यों 
कं रूप में अधिक आगे बढ़े हए हैं और जिन्हें कम गम्भीर समस्याओं को हल 
करना पड़ा और जिन्होंने इन्हें केवल हल ही नहीं किया बल्कि इससे भी आगे बढ़ 
गये । अतः संयुक्त राज्य अमरीका उस सामान्य नियम का अपवाद नहीं है, 
जिसका मैंने उल्लेख किया है। | 

अब इन आन्तरिक नीतियों को केवल पिछड़े हुए क्षेत्रों के लम्बी अवधि के 
हितों में ही नहीं, बल्कि सर्वाधिक विकसित क्षेत्रों के लम्बी अवधि कें हित में देखा 
जा सकता है। वहाँ निःसन्देह पर्याप्त सीमा तक “हितों का सामंजस्य' मौजूद है। 
लेकिन इस 'सामंजस्य का निर्माण! किया गया, इस कारे में बाजार की शक्तियों 
को स्वतन्त्र रूप से विकसित नहीं होने दिया गया और 9 इन्हें सामान्य हितों के 
अनुरूप नियमित और प्रतिबन्धित किया गया। इस कार के अन्तर्गत पिछड़े 
हुए क्षेत्रों और लोगों के समूहों को संरक्षण देना और उन्हें उन्नति के मार्ग पर 
आगे बढाना शामिल था I "۳ چ ات‎ लिए 3 

यह एक विरोधाभास है कि विकसित देशों में इन उद्देश्यों की पूति के लिए. 


राष्ट्रीय समानता की स्थापता का प्रयास कम-विकसित देशों केनिर्यात की | 





सम्भावनाओं को कम करने के द्वारा किया गया। स्थिति चाहेकुछभीहो,हाल | 
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तक विकसित देशों के नीति सम्बन्धी विचार-विमर्श में मुश्किल से ही इस बात पर 
गौर किया गया कि कम-विकसित देशों के वारे में भी वैसी ही नीतियाँ अपनायी 
जानी चाहिए जैसी स्वदेश में पिछड़े हुए इलाकों की उन्नति के लिए अपनायीः 
गयी थीं । 


हितकारी राज्य राष्ट्रवादी होता है,?? बस्तुतः यह अवन्ध व्यापार की किस्म 
के राज्य से अधिक राष्ट्रवादी होगा । निहित स्वार्थो की विशाल शक्तियों का, 
जो अक्सर नागरिकों के विभिन्न स्तरों पर व्यापक रूप से फैली. हुई हैं, इस प्रकार. 
निर्माण हुआ है कि इन्हें ऐसी नीतियों को समाप्त करने के विरुद्ध संगठित किया. 
जा सकता है, जो कम-विकसित देशों को हानि पहुँचाती हैं । इस मामले में, “पृँजी- 
पतियों” को दोष देना गलत है, जैसाकि कुछ अज्ञानी आमुल परिवतंनवांदी लोग 
करते हैं। इस सम्बन्ध में जनता प्रतिक्रियावादी है। 

अनेक वर्षों में संयुक्त राज्य अमरीका में जनमत का पता लगाने के लिए जो 


_ सँकडों अभियान चलाये गये, उनसे यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि, व्यापक दृष्टि से, 


भा । सन्‌ 2968 के राष्ट्रपति चुनाव में वालेस के लिए उच्च वर्गो के लोगों ने 
मतदान नहीं किया । संयुक्त राज्य अमरीका में निचले वर्गों के एकीकरण की: 


चाहे अन्य विकसित देशों में ऐसी स्थिति नाममात्र को हो अथवा विल्कुल नः 
E शष संसार और विशेषकर कम-विकसित देशों के प्रति अपनी 
भावनाओं में ये देश अक्सर इसी प्रकार अइुरदशिता पर आधारित स्वार्थपुणं 


विकसित देशों के लोगों को अपने राष्ट्रीय अनुभव से यह निष्कर्ष निकाल" 
लेना चाहिए कि लम्बी अवधि की दृष्टि से यह कायं बहुत मामूली या बिना किसी 
बलिदान के किया जा सकता है। उन्हें स्तर पर भी “निर्मित 
सामजस्य' की सम्भावना को देखने का तरीका सीखना चाहिए अथवा कम-से जा 
निकट भविष्य में ऐसे 'निमित सामंजस्य” के निर्माण के प्रति कारवाई करने के 


. लिए तैयार होना चाहिए । 


-इस कल्पना पर जोर देने की आवश्यकता है, जो अभी तक अपूर्ण अन्तर्‌- 


e > SOD 
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राष्ट्रीय यथार्थ से बहुत दूर | विकसित देशों में जनता के मध्य यह विचार फलाये 
बिना उन वाणिज्य नीतियों को बनाये रखने के विरुद्ध कारंवाई करना सम्भव 
नहीं होगा जो व्यापक निहित स्वार्थो पर आधारित हैं, लेकिन जो कम-विकसित 
देशों के निर्यात हितों के विपरीत जाती हैं । जब तक इस विचार का प्रसार नहीं 
होता, लोगों को केवल तट-कर और व्यापार के मागं में आने वाली अन्य बाधाओं 
को समाप्त करने के लिए ही तैयार करना मुश्किल न होगा, बल्कि कम-वि कसित 
देशों से होने वाले निर्यात को बढ़ाने में सकारात्मक रूप से सहायक कारवाई 
करने के लिए भी तैयार करना मुश्किल होगा । 

विकसित देशों के लोगों को कम-विकसित देशों से अपने सम्बन्धों में उसी 
प्रकार की विवेकपूर्ण उदारता अनुभव करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, 
जो आन्तरिक सम्बन्धों में धीरे-धीरे विकसित हुई थी | 

संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य विकसित देशों को अपने वस्त्र उद्योग को 
तट-कर और अन्य उपायों से संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है | कम-विकसित 
देशों के निर्यातों के विरुद्ध यह व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा न करने 
के कारण उन्हें स्वदेश में कुछ अस्थायी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, 
लेकिन ये देश इतने साधनसम्पन्न और धनी हैं कि अधिक कठिनाइयों के बिना 
ही इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हूँ। 

ऐसी ही समस्याएं आथिक और टेक्नालॉजी सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण भी 
निरन्तर उत्पन्न हो रही हैं और इनका सामना सामान्य नीति सम्बन्धी उपायों 
के द्वारा किया जाता है। हाल के वर्षो में तट-कर में कमी करने के जो प्रयास किये 
गये और जिनकी परिणति तथाकथित कैनेडी राउंड में हुई, उनके अन्तर्गत लम्बी 
अवधि के लाभ उठाने की दृष्टि से व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं को जा झकर 
उठाया गया । पर कुछ अपवादों को छोड़कर, इन प्रयासों का सम्बन्ध 
विकसित देशों के बीच व्यापार से ही रहा | सना 

एक सामान्य नियम के रूप में, कम-विकसिंत देशों से होने वाले आयात पर 
विकसित देशों में लगे प्रतिबन्धों को कम करना वस्तुतः विकसित देशों कें लम्बी 
अवधि के हित में होना चाहिए। जिन उद्योगों में विकसित, देश होड़ कर सकते 
हैं--अर्थात्‌ साधनों पर आधारित और श्वमसघन उद्योग--वे साधारणतया ऐसे 
उद्योग नहीं होते, जिन्हें अपने देश में बढ़ाना अथवा 4. यहाँ तक कि कायम रखना 
भी विकसित देशों के हित में हो। विकसित देशों में ये अक्सर कम वेतन देने वाले 
उद्योग होते हैं। विकसित देशों में विवेकपूर्ण और तकंसम्मत आयोजन का 
नियमित परिणाम, अपने अल्प श्रम साधनों को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 
लगाने की दिशा में होना चाहिए, इन साधनों को कम वेतन देने वाले उद्योगों के 


` साथ नहीं बाँध देना चाहिए । | و ی‎ 
. स्वीडन जैसे देश में, जहाँ प्रबुद्ध संघ आन्दोलन की परम्परा है आर ERE 
अब जिसके अन्तगंत समस्त ता आ गयी है, इस नीति RRR QT | 


देने वाले उद्योगों के श्रमिकों के संघों के प्रतिनिधि भी स्वीकार करते हैं। | 
उदाहरण के लिए, कपड़ा उद्योग को उच्च कक कोटि का वस्त॒ बनाने ला رن‎ 
अपने उत्पादन में आमूल पंरिवर्तत करने और उत्पादन कोइसदिशा में प्रत 
करने के लिए बाध्य किया गया है । यही ऐसा माल है, जिसके सम्बन्ध सेयह 
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'उद्योग अभी भी सफलतापूर्वक होड कर सकता है। इस बीच, कपड़ा कारखानों 
के श्रमिकों की संख्या में, 950 से 968 के बीच की अवधि में, लगभग 50 
प्रतिशत की कमी हुई। ۱ 


विकसित देश अपने विदेशी मुद्रा के भुगतान सन्तुलन की चिन्ता की बात 
'को नियमित रूप से एक ऐसे कारण के रूप में पेश करते हैं और यह कहते हैं कि 
'इस कमी के कारण वे तट-कर में कमी करने और आयात सम्बन्धी اج‎ प्रतिबन्ध 
हटाने के लिए तैयार नहीं हैं, जो इस समय कम-विकसित देशों के निर्यात के 
प्रयासों के मागे में बाधक बने हुए हैं। वित्तीय सहायता में वृद्धि न करने का भी 
यही कारण बताया जाता है और सहायता देने वाले देश से निर्यात के साथ 
सहायता को जोड़ देने की आवश्यकता का भी यही कारण बताया जाता है 
(देखिए अध्याय ]7) ۱ ' 
यह सच है कि अनेक विकसित देश भुगतान सन्तुलन की अत्यधिक और 
गम्भीर कठिनाइयों में फंसे हुए हैं--इन देशों में संयुक्त राज्य अमरीका भी 
'शामिल है-और अधिकांश विकसित देश यह खतरा अनुभव करते हैं कि वे भी 
इन कठिनाइयों में फंस सकते हैं । वतमान सन्दर्भ में अपने विचारों को विस्तार से 
'प्रतिपादित किये बिना मैं सबसे पहले यह कहना चाहुँगा कि विकसित देशों की 
E सन्तुलन की कठिनाइयाँ ऐसी हैं, जो उन्होने स्वयं अपने लिए उत्पन्न 
`को ۱ 


ये कठिनाइयाँ उनकी आन्तरिक और बाह्य नीतियों की अपर्याप्तता का 
'परिणाम हैं। निजी और सावंजनिक खपत को--संयुक्त राज्य अमरीका के 
मामले में हथियारों पर अत्यधिक ऊंचा व्यय और विएतनाम युद्ध, चन्द्रमा पर 
'पहुँचने के लिए की जाने वाली उड़ानें आदि भी शामिल हैँ-बढ़ने दिया जाता 
है और देश इसके अनुरूप कराधान में वृद्धि नहीं करता। इसका परिणाम मुद्रा- 
स्फीति होता है। | 

दामों में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति-अथवा भविष्य में दाम. बढ्ने की 
सम्भावना-अनेक विकसित देशों में समान नहीं है, अतः इसका परिणाम कुछ 
देशों के सिए विदेशी मुद्रा के भुगतान सन्तुलन की कठिनाई है और यह खतरा 
दिखायी पड़ता है कि निकट भविष्य में प्रायः सब देशों के समक्ष ऐसी ही कठिनाई 
सामने आ सकती है । इतना ही नहीं, विकसित देशों ने उस सीमा तक अपने 
पाली सहयोग को पूर्ण नहीं बनाया है कि इस कठिनाई के बावजूद वें 
मुद्रा के भुगतान सन्तुलन को कायम रख सके | : 

य॒दि विदेशी मुद्रा के भुगतान की कठिनाइयों के कारण को हम फि 
छोड़ दें अथवा निकट भविष्य में ऐसी कठिनाइयों की आशंका का. बात 
को नज़रअन्दाज़ कर दें, तो भी वस्तुतः एक ऐसी विचित्र स्थिति हमारे २ मने 
आती है कि समृद्ध और विकसित देश विदेशी मुद्रा के कारणों से अपने-आए 
ऐसी स्थिति में पाते हैं कि वे कम-विकसित देशों से होने वाले निर्यातों क 
सहायता के लिए मामूली से मामूली कारंवाई न कर सके-_ओर कम-विकसित 
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'देशों को अपनी सहायता में ज़रा-सी भी वृद्धि करने में स्वयं को असहाय अनुभव 
करने लगें और जो वे थोड़ी बहुत सहायता देते हैं उसे स्वयं अपने देशों के निर्यात 
से बाँधने की प्रेरणा अनुभव करने लगें। 

लेकिन ये देश ऐसी ही सतकंताएँ उन अन्य नीतियों के बारे में नहीं बरतते 
जो उनके भुगतान सन्तुलन के लिए कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। जब मैंने मुद्रा- 
स्फीति को रोकने की उनकी प्रमाणित अक्षमता की ओर संकेत किया, तब इन 
नीतियों का भी उल्लेख किया गया । हथियारों पर किया जाने वाला खर्चे इसका 
"एक उदाहरण है, जो संयुक्त राज्य अमरीका में इतनी माता में बढ़ गया है कि 
वह एक सामान्य व्यक्ति के लिए कल्पनातीत है | 

यह तथ्य कि विकसित देश कम-विकसित देशों के निर्यात के मार्ग में आने 
-वाली बाधाओं को समाप्त न करने का कारण विदेशी मुद्रा की कठिनाई बताते 
हैं, एक ऐसा तथ्य है जो यह दर्शाता है कि वे अपने राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी लक्ष्यों 
में कम-विकसित देशों को विकास करने में सहायता देने की बात को कितनी 
नीची प्राथमिकता देते हैं । 

अन्य सब महत्त्वपूर्ण नीति सम्बन्धी विकल्पों की तरह, यह बुनियादी तौर 
पर नैतिकता का प्रश्न है। सरकारों और अधिकारियों को दोष नहीं दिया 
जाना चाहिए । उन्हें केवल उस स्थिति में अलोकप्रिय नीति को अधिक शक्ति- 
शाली तरीके से पेश करने का उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जब यह नीति 
विवेक द्वारा प्रेरित हो। ये लोग अपने देशवासियों की इच्छाओं के सतक काम 
करते हैं, जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। जैसाकि मैंने कहा है--इस मामले से निहित 
27 का गहरा सम्बन्ध है। ये स्वार्थ बहुत मामूली हैं, लेकिन ये जनता में 
व्यापक रूप में फले ۱ 0 
6. संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की असफलता 


नयी दिल्ली में ۱969 की वसन्त ऋतु में संयुक्त राष्ट्र के विकास और 


व्यापार सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन EE से असफल रहा। 

` संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास के विख्यात महासचिव राउल 
'प्रिविश ने अधिवेशन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया कि 
कमी “पर्याप्त राजनीतिक संकल्प' की है। राउल प्रिबिश ने अपने पद से इस्तीफा 
दे दिया है | उन्होंने अपनी रिपोट में कहा : 

“महान्‌ लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका । सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 
बहुत सीमित सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सफल रहा, जो विकास की 
समस्या की विशालता और तात्कालिक महत्त्व के अनुरूप नहीं है। “” 

उन्होंने बडी कटुता से आगे कहा : ۰ 

“ऐसा लगता है कि लोगों और राष्ट्रों की समृद्धि दूसरे. लोगों की भलाई 
के प्रति यदि पूर्ण उदासीनता की नहीं, तो कम-से-कम अलगाव का भाव AT 

करती है*-***“कुछ अपवादों को छोड़कर विकसित देश विकास की समस्या 












` साहसपूर्णं और कतसंकल्प कारेवाई के निता यात मामूली और अपर्याप्त उपायों 
. से किया जा सकता है । केवल विकसित देशों के कुछ अप क्षेत्रों में इस बात के 
गम्भीर आथिक और राजनीतिक परिणामों को दूरदशित 






९ 


को एक ऐसी महत्वहीन समस्या समझते हैं जिसका समाधान कुछ टुकड़ों मे 
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रहा है, जो तीसरी दुनिया को आथिक संकट में पड़े रहने देने के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न हो सकते हैं ।” 
उन्होंने कहा कि “सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की यही भा 
है ।“२० विकसित देशों ने अपनी स्थिति में थोड़ा बहुत 7 और 
सामंजस्य लाने के लिए कुछ छोटे और हिचकिचाहट भरे कदम उठाये, लेकिन 
स्वयं को किसी विशेष बात के प्रति प्रतिवद्ध नहीं किया। लेकिन अब यह काये 
भी अत्यधिक धीमी गति से हो रहा اچ‎ हो 
कम-विकसित देशों ने सम्मेलन के समक्ष दूरगामी माँग पेश नहीं की । 
अधिकांशतया इस बात का स्पष्टीकरण, और सम्भवतः राजनीतिक औचित्य भी, 
इस जानकारी के आधार पर दिया जा सकता है कि विकसित देश अधिक 
समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे और उनके हाथ में बा ताकत थी। जब 
ठोस मसलों पर विचार हुआ तब स्वयं कम-विकसित देशों के बीच अपने हितों 
की दृष्टि से फूट दिखायी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप उनके दवाव की शक्ति 
पर्याप्त कम हो गयी । 
एक बात तो यह थी कि कम-विकसित देश स्वयं अपने बीच व्यापार बढ़ाना 
चाहते थे। अनेक क्षेत्रों में यह भावना दिखायी पड़ रही थी । अधिकांशतया यह 
उनकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन यह महत्त्वपूर्ण है कि विकसित देश इस 
काम में अपना समर्थन दें और किसी भी स्थिति में अपनी सत्ता का उपयोग 
कम-विकसित देशों के बीच क्षेत्रीय एकता और सहयोग के मागं में बाधा डालने 
के लिए न करें। _ ۱ 
सन्‌ ۱950 के बाद के वर्षों तक मैं स्वयं अपने सुक्ष्म प्रेक्षणों के आधार पर 
. यह कह सकता हूँ कि क्षेत्रीय आयोगों में क्या हुआ है । संयुक्त राज्य अमरीका 
और ब्रिटेन ने व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इन संगठनों के उपयोग 
का बड़ी कडाई से विरोध किया । उन्होंने यह तकै दिया कि यह बात बहुद्देशीय 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त के विपरीत होगी । मोटे तौर पर अन्य विकसित 
देशों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी और तटस्थ रहे। . 
लगभग पिछले दशक में इसमें परिवतंन हुआ है। लेटिन अमरीका में जहाँ 
क्षेत्रीय एकता की दिशा में सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षापूर्ण प्रयास शुरू किये गये, क्षेत्र 
के भीतर व्यापार सम्बन्धी बाधाओं को समाप्त करना विदेशी, अधिकांशतया 
अमरीकी, कम्पनियों के हित में.देखा गया | भ्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि यह 
विदेशी समर्थन लेटिन अमरीका के सभी देशों में इस विचार के प्रति स्थानीय 
उत्साह को कम करने का कारण बना | ۱ 
सामान्यतया क्षेत्रीय एकता और सहयोग कम-विकसित देशों के विकास के 
लिए निश्चय ही सहायक होगा ।* इन देशों को एक 'साझा बाजार' की पश्चिम 
यूरोप के विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक आवश्यकता है । लेकिन 
कठिनाइयाँ बड़ी हैं। इन क्षेत्रों में गहरी राष्ट्रीय शत्रुताएँ मौजूद होने के 
شاد‎ एकता के लिए उचित राजनीतिक वातावरण के मार्ग में भी कठिताइयाँ . 
आयेंगी । इसके अलावा तकनीक सम्बन्धी विशेष कठिनाइयाँ भी मौजूद हैं। . 
हम इस प्रकार किसी क्षेत्र में बड़े और उद्योगों में अधिक उन्नत देशों को छोटे 
र कम-विकसित देशों के ऊपर छा जाने से रोकने की आवश्यकता है। 
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5 
अन्यथा ये देश इन प्रयासों में शामिल नहीं होंगे। अतः सीमा शुल्क सम्बन्धी 
किसी संघ की स्थापना अथवा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र पर्याप्त नहीं होगा। 

पारस्परिक सहयोग में हिस्सा लेने वाले देशों के बीच व्यापार सम्बन्धी 
बाधाओं को समाप्त करने के अलावा कम-विकसित क्षेत्रों मै यह निश्चय करने के 
लिए संयुक्त आयोजन की आवश्यकता है कि किन देशों को किन वस्तुओं के 
उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए | सब कम-विकसित देशों में राष्ट्रीय 
आयोजन में गम्भीर खामियाँ हैं। इसके अलावा अनेक देशों में आयोजन की 
प्रक्रिया समान रूप से विकसित नहीं हुई है और यह बात किसी क्षेत्र में व्यापार 
में सहयोग बढ़ाने के मार्ग में बहुत अधिक बाधा डालती है। 

क्षेत्रीय सहयोग का लक्ष्य अब विवादास्पद विषय नहीं रह गया है और 
विकसित देश सामान्य रूप से इसके लिए अपना समर्थन देने का वचन दे सकते 
हैं ।** इन देशों ने अपने ऊपर कोई विशेष दायित्व लेने से इनकार किया है। 
केवल इसी बात पर सहमति हुई कि इस समस्या. पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापार 
और विकास सम्मेलन के अधीन विचार किया जाना चाहिए | सम्भवतः किसी 
विशेष समिति द्वारा यह कार्य किया जाना चाहिए। 

जहाँ तक “वित्तीय साधनों के हस्तान्तरण का NT है, विकसित देशों ने 
सहायता के लक्ष्य को लगभग 25 प्रतिशत तक बढ़ाने पर अपनी सहमति दी । यह 
लक्ष्य राष्ट्रीय आय का एक प्रतिशत निर्धारित किया गया था | इसके अलावा 
इस लक्ष्य को राष्ट्रीय आय के स्थान पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन से जोड़ दिया 
गया । इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी विशेष वर्ष के निर्धारण पर सहमति 
नहीं हो सकी। सम्मेलन की पूरी अवधि में इसे 'सहायता' के नाम से पुकारा जाता 
रहा । मैं अगले अध्याय में इस प्रकार की गणना को समालोचना प्रस्तुत करूंगा | 

जहाँ तक सार्वजनिक सहायता का सम्बन्ध है, अनुदान की राशि में वृद्धि 
करने और व्याज की दरों, ऋण के परिशोधन की अवधि और इस अवघि में वृद्धि . 
में सुधार करने तथा सहायता को सहायता देने वाले देश के निर्यात के साथ कम 
सम्बद्ध करने पर सामान्य सहानुभूति ति प्रकट की गयी ।% पर कोई निश्चित वचन 
नहीं दिये गये और प्रवृत्ति निरन्तर विपरीत दिशा में दिखायी पड़ रही है। 
(देखिए अध्याय-!) 3 

विकसित देश सामान्य शब्दावली में यह स्वीकार करने को तयार थे कि कम- 
विकसित देशों की विकास योजनाओं में निर्यात में लक्ष्य से कम उपलब्धि के 
प्रभावों को समाप्त करने के लिए पूरक और मुआवजे के रूप में वित्तीय सहायता 
की आवश्यकता है ।*" पर कोई निश्चित वचन नहीं दिया गया । यह अनुरोध कि 
विकसित देशों या अन्तर-सरकार संगठनों को प्रत्यारोधक भडार (बफर स्टॉक) 
बनाने के लिए पहने धन लगाने के वास्ते वित्तीय साधन उपलब्ध कराने चाहिए, بت‎ 
स्वीकार नहीं किया गया | : रे के ) 

यह विचार भी स्वीकार नहीं किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के. 
भीतर विशेष आग्रहण के जो अधिकार देने पर सहमति हो Bs रही हैउसका | 
उपयोग कम-विकसित देशों को और अधिक धन उपलब्ध करान केलिएकिया २ 
जाना चाहिए? जिकसित देशों की । E 3 E 

` मुद्रा प्रणाली में सुधार मुख्यतया बिकसित देशा % चिन्ता का विषय दैजो | 
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` करार हो पाये हैं । अक्सर ये करार टट 
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अन्तर्राष्ट्रीय वित्त सम्बन्धों पर छाये हुए हैं। कम-विकसित देशों की वित्तीय 
समस्या एकदम भिन्न है। किसी भी प्रणाली के अन्तर्गत इन देशों को विदेशी 
मुद्रा की कमी रहेगी। व ॥ 

मुद्रा सम्बन्धी सुधार की अनेक योजनाओं में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
इस विचार को मैंने व्यक्तिगत रूप से काफी लम्बे अरसे से एकदम भ्रान्तिजनक 
बताया है कि इस अवसर का उपयोग कम-विकसित देशों के पूंजी सम्बन्धी साधनों 
को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए ।” मुद्रा सम्बन्धी सुधार को स्वीकार करने 
की आड़ में कम-विकसित देशों को अधिक वित्तीय सहायता पहुँचाना एक ऐसा 

बहाना है, जिसे विकसित देश कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वित्तीय सहायता के 

लिए प्रकट रूप से संघर्ष करना होगा और इसी रूप में इस पर सहमति प्राप्तः 
करनी होगी। अब यह वात पुष्ट हो चुकी है यद्यपि साथ ही वित्तीय सहायता मे 
वृद्धि के अत्यधिकं अस्पष्ट वचन ही दिये गये हैं। 

सम्भवतः यह उल्लेखनीय है कि विकसित देशों द्वारा मुद्रा प्रणाली को 
नियमित बनाना कम-विकसित देशों के हित में है। मुद्रा प्रणाली का नियमन: 
मुख्यतया विकसित देशों का अपना मामला है। इस सुधार से अपनी सहायता कीः 
राशि को निचले स्तर पर रखने का एक कारण समाप्त हो जायेगा जो विकसित" 
देशों में प्रमुख रूप से सामने रहता है : विदेशी मुद्रा की अपनी कठिनाइयों काः 
सामान्य बहाना । 

सम्मेलन में जिन्स करारों के प्रश्‍न ने महत्त्वपुर्ण भूमिका निभायी। युद्ध के" 
वाद की अवघि में इसका प्रभाव बड़ा ण करने वाला रहा । बहुत कमः 

न ۱ 

इस क्षेत्र में कठिनाइयाँ बहुत बड़ी हैं। इसके मूल में दृष्टिकोण का बुनियादी 
अन्तर है। कम-विकसित देश वास्तव में 'उचित दाम' चाहते हैं अर्थात्‌ वे 3577 
दाम चाहते हैं, जबकि विकसित देश अधिक-से-अधिक दामों को किसी खास स्तरः 
पर स्थिर करना ही अधिक से अधिक स्वीकार कर सकते हैं | 

ये देश बाजारों की असंगठित स्थिति का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें- 
किसी खास जिन्स की आवश्यकता से अधिक सप्लाई होती है ओर इसके परिणाम- 
ان‎ दाम घटने लगते हैं । इस बात की और अधिक सम्भावना मौजूद रहती 
है, क्योंकि उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने के करार कर पाना बड़ा कठिन है और 

| 


इसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि कुछ देश आयातक हैं और कुछ देश" 
निर्यातक । कम-विकसित देशों के लिए महत्त्वपूर्ण अनेक जिन्सों के सम्बन्ध में, 
विकसित देश भी -निर्यातक का काम करते हैं और कभी-कभी तो वे ही मुख्य 


इस उदाहरण के द्वारा मैं केवल उन कुछ कठिनाइयों की ओर संकेत भर कर- 


“रहा हूँ जो जिन्स के दामों को नियमित करने के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के मागं में 
` सकता था, जो निकला । सम्मेलन ने अनेक जिन्सो के लिए अध्ययन, परामर्श और 


विचार करने की व्यवस्था की !** इस बात की पूरी सम्भावना दिखायी पड़ती है 


र: 
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कि जिन्स करारों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्वीकार किये गये, वे निरर्थक सिद्ध 


| 

जहाँ तक जहाजरानी का सम्बन्ध है, सम्मेलन ने इस बात की पुष्टि की कि 
इसके दो सम्मेलनों के बीच की अवघि में इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है। 
कम-विकसित देशों को अधिक महत्त्व दिया गया है अथवा इन्हें यह देखने का 
अधिक अवसर दिया गया है कि इस अत्यधिक नियमित उद्योग में माकै की ढुलाई 
की दरों और अन्य बातों के वारे में क्या हो रहा है |" 

वस्तुतः जहाजरानी पर विकसित देशों का व्यापक प्रभाव है। लेकिन इन देशों 
ने कम-विकसित देशों को अपने बन्दरगाहों और अपनी जहाजरानी, बीमा 
व्यवसाय आदि के विकास के लिए साधारण और ऐसे वचन दिये जिनका कोई 
विशेष महत्त्व नहीं था । वस्तुतः वास्तविक बुनियादी समस्या यह है कि विकसित 
देशों में कम-विकसित देशों के निर्यात के लिए बांजारों को खोल दिया जाये । 
` कृषि के सम्बन्ध में कम-विकसिंत देशों ने संरक्षण व्यवस्था को अधिक व्यापक 
रूप से कम करने पर और जोर नहीं दिया, बल्कि यह माँग की कि माँग में जो 
वृद्धि होती है उसका एक हिस्सा इन देशों के लिए निर्धारित होना चाहिए। 

यह बहुत बड़ा प्रत्यावतन था। इसके बावजूद उन्हें जो एकमात्र रियायत 
मिली वह विकसित देशों का यह वचन था : 

“जहाँ तक सम्भव होगा प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करने वाले देशों को 
अपने बाजारों में अधिक अच्छी परिस्थितियाँ उपलब्ध कराने के लिए. कारवाई 
करेंगे । वे इस सम्बन्ध में विकासशील देशों के हितों को विशेष रूप से ध्यान में 
रखेंगे और प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करने वाले देशों को उद्योगों में उन्नत 
देशों के वाजारों की उन्नति का लाभ उठाने की अनुमति देंगे। ४ و‎ 

यह निश्चय ही एक ऐसे करार का विशिष्ट उदाहरण है, जिसे लागु करने 
की कोई सम्भावना दिखायी नहीं पड़ती और जिसमें किसी भी प्रकार का वचन 
नहीं दिया जाता। यह दुर्भाग्य का विषय है कि अन्तर-सरकार संगठनों में शामिल 
सरकारें जब यह छिपाना चाहती हैं कि उन्हें किसी भी काम में सफलता नहीं 
मिली है, तो ऐसी ही शब्दावली का सहारा लिया जाता है। ः 

जहाँ तक तयार और ETT माल का सवाल है, प्रिबिश 'एक सीमित 
और अपूर्ण परिणाम” की जानकारी दे सके।” सम्मेलन ने सिद्धान्त रूप में एक 
सामान्य अपारस्परिक और भेदभाव न करने वाली प्राथमिकताओं की प्रणाली के 
विचार को स्वीकार किया ۵ जैसाकि प्रिबिश ने जोर देकर कहा है, इस वचन 
को पूरा करना 'सर्वोपरि' महत्त्व का होगा। | हरित 

अनेक वर्षों से संयुक्त राज्य अमरीका कम-विकसित देशों को विशेष तरजी 
देने और उनके साथ विशेष व्यवहार करने का कड़ाई से विरोध करता रहा है ۱ 
और स्वयं इन निर्यातों के विरुद्ध उसने खुल्लमखुल्ला भेदभाव बरता है। अ] OOO 
संयुक्त राज्य अमरीका ने इस सम्बन्ध में कारवाई करने की आवश्यकता अनुभव * | 
की है। लेकिन न तो संयुक्त राज्य अमरीका ओर न ही अधिकांश विकसित देश « 
तरजीह प्रणाली के मुख्य तत्त्वों के बारे में कम-विकसिंत देशों से बात करने को ا‎ ۳ ۲ 
तैयार हँ | ی‎ हि करने 5 رثا‎ Se > i के ८ रट 2 فرح‎ ۱ 
` इसके बाद इस आशा से इस निर्णय को लागू करने का काम सयुक्त राष्ट्रक | 
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व्यापार और विकास सम्मेलन की एक विशेष समिति को सौंपा गया कि वह 
[969 से पहले अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश कर देगी, जिसमें कम-विक सित देशों के 
निर्यात को तरजीह देने की योजना के निश्चित प्रस्ताव शामिल होंगे। उस समय 
तक यह समिति रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकी | 

यह भी स्पष्ट है कि यदि कभी समिति यह काम करने में सफल भी होती 
है, विकसिरछुदेश जिस प्रस्ताव पर सहमत हो सकते हैं वह अधिक दूरगामी या 
उदार नहीं होगा । जो शक्तियाँ इन्हें तेज और साहसपूर्ण कारंवाई से रोके हुए 
हैं, वे आथिक सहयोग और विकास संगठन (ओ ई सी डी) के रूप में संगठित हैं, 
जो विकसित देशों के एक प्रभावशाली संगठन के रूप में काम करता है। 

' सम्मेलन के प्रस्तावों में पर्व के देशों में निर्मित माल पर लगाये जाने वाले 
विशेष रूप से बुरे तट-कर और अन्य करों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ये 
ऐसी बातें हैं, जिनके सम्बन्ध में विकसित देश यह बहाना भी नहीं बना सकते कि 
उन्हें इन पर अपने उत्पादन की रक्षा के लिए अधिक कर लगाना आवश्यक है। 

अधिक सामान्य रूप से यही बात दूसरी समस्याओं के वारे में भी कही जा 
सकती है । जव किसी खास समस्या को अन्तर-सरकार संगठनों के विचार के 
लिए उठाया जाता है, तो इस वात का चहाना बनाया जाता है कि विचाराधीन 
विषय पर किसी एक विकसित देश को स्वयं अझनी ओर से विवेकपूर्ण कार्रवाई 
नहीं करनी चाहिए | 

स्वीडन जैसे एक अपेक्षाकृत a और विकसित देश तक को--जो आर्थिक 


प्राथमिकताओं के बारे में जल्दी कार्रवाई करने और पर्याप्त रियायतें देने के लिए 
जोर दे रहा है और जिसने स्वयं अपनी एकतरफा कारवाई के द्वारा आयात 


यह वस्तुतः विचारों की भ्रान्ति है। पूरब के इस माल पर सब अथवा 
अधिकांश विकसित देशों द्वारा इन करों की समाप्ति से उसकी तुलना में दामों 
क وا‎ होगी, ا‎ को हा समाप्त करता है। यह 
भकार विकसित देशों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण होगी, लेकिन 

कह देश को 'इन दामों में अधिक वृद्धि की कठिनाई का सामना 

۲۱ 

किसी समस्या पर किसी अन्तर-सरकार संगठन में विचार हो रहा है, इस 

बात का तकसगत कारण नहीं हो सकता कि कोई एक देश इस सम्बन्ध में उचित 
और विवेकपूर्ण कारंबाई करने से दुर रहे, जबकि यह तर्क दिया जाता है कि 
अन्य देश भी यही काम करें। इस बात में सन्देह नहीं है कि हमारे अन्तर- 
सरकार संगठनों में एक मिथ्या और हानिप्रद 'अन्तर राष्ट्रीयतावाद' की प्रवृत्ति 
बात e है। यह विभिन्‍न देशों द्वारा कारंवाई न करने का बहाना 


संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन के 
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ETT पर फिर विचार करते समय यह भी कहना आवश्यक होगा कि चारों 
ओर से ज़मीन से घिरे देशों के प्रति, कम-विकसित देशों में निर्धनतम देशों के प्रति 
जो सहानुभूति प्रकट की गयी वह विकसित देशों में व्यापार के ऐसे प्रतिबन्धात्मक 
तरीके अपनाने के विरुद्ध थी जो कम-विकसित देशों को हानि पहुँचाते हैं, और 
कम-विकसित देशों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें किस प्रकार अपने आन्तरिक 
त दात चाहिए, सहायता की राशि का इस्तेमाल करना चाहिए, आदि। 
इस संक्षिप्त सर्वेक्षण के आरम्भ में प्रिबिश के जिन चिन्ताजनक 
निष्कर्षो का उद्धरण दिया गया है, वे भी तथ्यों से समर्थित हैं। सम्मेलन के बाद 
जो कुछ हुआ है, उससे यह आशंका उत्पन्न होती है कि अधिकांश विकसित देश, 
जिनका ls राज्य अमरीका कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और 
विकास को प्रभावहीन बना डालने के लिए कटिबद्ध چ‎ | 
ओर आथिक सहयोग और विकास संगठन--जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 'अमीर 
लोगों के क्लब” के रूप में काम करता है--इस विनाशकारी कारंवाई का 
माध्यम बन रहा है। 
लेकिन समस्याएँ अन्तर्धान नहीं होंगी। समय के गुजरने के साथ-साथ ये के 
और अधिक विशाल और अधिक महत्त्वपूर्ण होती जायेंगी | 
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अध्याय 0 | 
सहायता सम्बन्धी आँकड़ों का अवसरवादी 


उपयोग: “वित्तीय प्रवाहो” का प्रशन 


]. निष्ठाहीनता और वंचना कर 
जैसाकि हम अध्याय-9 में पहले ही कह चुके हैं, कम-विकसित देशों के 
प्रति विकसित देशों की वाणिज्य और वित्तीय नीतियाँ अन्य सब: महत्त्वपूर्ण 
राजनीतिक समस्याओं की तरह मूलतः नैतिकता का प्रश्न हैं। सहायता सम्बन्धी 
375777- में भी यही दृष्टिकोण अपनाया जायेगा | इस प्रकार मूल समस्या 
यह है कि विकसित देशों में लोग कम-विकसित देशों के विकास प्रयासों में 
सहायता देने के प्रति क्या सोचते और अनुभव करते हैं। 
अन्ततः, अब तक व्यापार और सहायता सम्बन्धी नीतियों का जो विकास 
ह है और भविष्य में इन नीतियों में परिवर्तत करने की जो सम्भावना 
सकती है, वह विकसित देशों के लोगों के मन में कम-विकसित देशों के 
यथार्थ के प्रति बौद्धिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। यह इस 
बात पर भी निर्भर करेगी कि ये लोग इस बात को समझें कि इन वास्तविकताओं 
को बदलने के लिए सहायता देने की उनकी जिम्मेदारी है | 
संयुक्त राज्य अमरीका में, विशेष रूप से उदारतावादियों के मध्य, यह 
आम वात बन गयी है कि वे अनुचित प्राथमिकताओं और प्रतिक्रियावादी 
नीतियों का दोष संसद्‌ के मत्थे मढ़ देते हैं। यह कहना जरूरी है कि सम्भवतः 
संसार की अन्य कोई संसद्‌ जनमत के प्रति इतनी संवेदनशील नहीं है, जितनी 
अमरीका की संसद्‌--इस तथ्य को बार-बार होने वाले चुनावों, छोटे जिलों 
में बहुमत के आधार पर चुनाव को एंग्लो-सेक्सन परम्परा और संयुक्त राज्य 
अमरीका की शासन प्रणाली की अन्य अनेक विशेषताओं के माध्यम से समझाया 
जा सकता है। 
अतः जब बड़े दोषों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता 
होगी, तो अमरीका के लोगों के ऊपर ही इसका दोष मढ़ना होगा। यह बात 
उक्त बुनियादी तथ्य को नहीं बदल सकती कि संसद्‌ ओर राष्ट्रपति तथा प्रशासन - 
के सदस्य जनमत को अभिव्यक्त करने में ही नहीं बल्कि जनमत के निर्माण में 


भी भूमिका निभाते ê | राजनीतिक दृष्टि से काम करने के तरीकों में भिन्नता 


सहित, यही बात पश्चिम के विकसित देशों पर भी लागू होती है। 
जो लोग, इस पुस्तक के लेखक की तरह, नीति में परिवर्तन कराना चाहते 
हैं, उन्हें अन्ततः जनमत में परिवर्तेन कराने का प्रयास करना होगा । विशेषज्ञों 


a" 
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ओर राजनीतिज्ञों को प्रभावित करता चाहे कितना भी महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, 
लेकिन एक व्यापक और लम्बी अवघि की दृष्टि से इसे एक प्रकार का मध्यवर्ती 
काम ही कहा जा सकता है। आदशो और इनके आधार पर निकाले गये तर्ष 
` संगत निष्कर्षो तंथा तथ्यों की जानकारी के आधार पर तर्क देते हुए, हम इस 

वात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि परिवतंन के व्यापक कार्य के लिए अन्ततः 
जनमत को बदलना और जागृत करना होगा। ۱ 


इस सम्बन्ध में एक सामान्य प्रेक्षण किया जा सकता है : कम-विकसित 
देशों से अपने सम्बन्धों के बारे में विचार-विमर्श में पश्चिम के विकसित देशों 
में निष्ठा की कमी और यहाँ तक कि वंचना तक का वातावरण मोजूद है। 
एक ओर, अन्तर्राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ में निरन्तर बड़ी-बड़ी घोषणाएँ 
की जाती हैं ओर इनके माध्यम से समृद्ध और विकसित देशों द्वारा गरीव और 
कम-विकसित देशों को विकास के लिए सहायता देने में अत्यधिक उदार नीति 
अपनाने का वचन दिया जाता है | । 
इस कार्य का समारम्भ संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र की अस्पष्ट लेकिन 
बेलाग घोषणाओं के साथ हुआ। इस घोषणापत्र को दूसरे महायुद्ध की समाप्ति 
से पहले ही तैयार कर लिया गया था। अपने आमुख में--और यह बात 
संयुक्त राष्ट्र के हम सब लोगों' के नाम पर कही गयी थी--इस घोषणापत्र 
ने संयुक्त राष्ट्र के संगठनों में हिस्सा लेने वाली सरकारों को इस बात के लिए 
बाध्य किया था कि वे 'सामाजिक प्रगति और अधिक व्यापक स्वतन्त्रता में 
जीवन के बेहतर स्तरों की स्थापना' में सहायता देंगे और संसार भर के लोगों 
की आथिक और सामाजिक उन्नति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उपयोग 3 
करेंगे। इसी विचार को “अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सहयोग' के घोषणापत्र के अनुच्छेद- 5 
9 में और आगे विकसित किया गया । ¢ 
इसके बाद जबर्दस्त घोषणाओं का एक क्रम शुरू हो गया, जिनमें कम- 
विकसित देशों को और अधिक स्पष्ट रूप से वचन दिये गये। राष्ट्रपति जान 
एफ० कैनेडी के प्रस्ताव पर 96 में [960 के दशक को संयुक्त राष्ट्र की महा | सी 
सभा के सर्वेसम्मत निर्णय के द्वारा विकास दशक घोषित किया गया । ओर. 
इसके लक्ष्य को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी विकसित और कम-विकसित 
दोनों देशों के ऊपर डाली ۱ ۱ 








राजनीतिजो ने ऐसी डच तरा 0 | हक... के E 
संयुक्त राष्ट्र के अधीन EE करने वाले अन्तर-सरकार संग ८ ET 
सचिवालय इस सम्बन्ध में निरन्तर जानकारी एकत्र और प्रचारित कर रहेथे | 


۳ 
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कि विकसित और. कम-विकसित देशों के रहन-सहन के स्तर के बीच खाई 
निरन्तर बढ़ती जा रही है और कम-विकसित देशों का विशाल बहुमत अपार 
कष्ट भोग रहा है । प्रचार के समस्त साधनों के माध्यम से विकसित देशों के प्रायः 
प्रत्येक व्यक्ति को इन चिन्ताजनक तथ्यों की जानकारी दी गयी | 

लेकिन सामान्यतया इसके परिणामस्वरूप विकसित देशों के लोगों में यह 
इच्छा नहीं जगी कि वे जो कुछ प्राप्त कर चुके हैं उसका त्याग करें अथवा कम- 
से-कम अपने व्यापार के तरीकों में कुछ मामूली-सा फेरबदल करना ही स्वीकार 
करें। यह एक तथ्य हैं कि अब तक पश्चिम के किसी भी विकसित देश ने कम- 
विकसित देशों को सहायता देने के अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए कोई 
वास्तविक बलिदान नहीं किया है । समग्र दृष्टि से ये देश ऐसे मामूली से मामुली 
व्यापारिक लाभों को भी छोड़ने को तैयार नहीं हुए, जो लम्बी अवधि की दृष्टि 
से स्वयं विकसित देशों के हित में नहीं हैं और इस बात को सिद्ध भी किया जा 
सकता है। कम-विकसित देशों को सहायता देने की इच्छा में भी कोई वृद्धि 
दिखायी नहीं पड़ी है । ۱ 

जैसाकि हम अगले अध्याय में दर्शायेंगे, विकास दशक के दौरान कम- 
विकसित देशों को मिलने वाली सहायता में केवल वृद्धि ही बन्द नहीं हुई, बल्कि 
वास्तविक अर्थों में सहायता की राशि में कमी हुई। यदि विकसित देशों की 
सहायता देने की क्षमता में हुई वृद्धि को ध्यान में रखकर इन आँकड़ों पर विचार 
किया जाये तो यह बात और अधिक स्पष्ट हो जायेगी, क्योंकि विकसित देशों 
की सम्पत्ति और आय बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके साथ ही, सहायता के 
“गुण' में भी अनेक दृष्टियों से बेहद गिरावट आयी है। 

कम-विकसित देशों के विकास के लिए सहायता देने के सम्बन्ध में पश्चिम 
के अधिकांश देशों में बलिदानों की माँग के प्रति जनता और संसद्‌ में जो प्रभाव- 
हीन प्रतिक्रिया होती है, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार के अधिकारी छोटे और 


` अक्सर धाँधली से तैयार किये गये सहायता बजटों को स्वीकार कराते समय 


प्रायः नियमित रूप से यह तकं देते हैं कि इस सहायता पर अधिक धन खर्च नहीं 
होगा और वास्तव में इस प्रकार खर्चे किया गया धन उनके अपने देश के 
विभिन्न व्यापारिक हितों के लिए लाभदायक है। संयुक्त राज्य अमरीका में 
अपने विचार को स्वीकार कराने का सरकार का यह विशेष तरीका बन गया है। 
लेकिन, जैसाकि मैं आगे चलकर बताऊंगा, यह वात केवल अमरीका तक ही 
सीमित नहीं है | 

पिछले अध्याय में मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि विकसित देश 
व्यापार और पूंजी के प्रवाह के क्षेत्र में सक्रिय बाजार की शक्तियों का ठोस 
प्रतिरोध करने को तैयार नहीं हैं, यद्यपि ये शक्तियाँ कम-विकसित देशों को 
उपतिवेशी काल से ही गरीबी के गतं में धकेले हुए हैं और स्वाधीनता की छोटी 
अवधि में भी ही हुना दै | अतः इस स्थिति में यह कल्पना ही नहीं की जा सकती 
कि ये देश ऐसी नीतियों को समाप्त करेंगे जो बाजार की इन शक्तियों 
को मजबूत बना हैं। 
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विकसित देशों में इस सम्बन्ध में सरकार के काम करने का तरीका और इस 
काम करने के तरीके के पीछे जनता के विचार और भावनाएं वसी ही खतरनाक 
समानता भ्रदशित करती हैं, जैसी समानता युद्ध और शान्ति के सम्बन्ध में है । 

प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय सभा में प्रत्येक देश का प्रतिनिधि--और प्रत्येक 
अखबार में अग्रलेख लिखने वाला प्रत्येक وف‎ गम्भीरतापूर्वक उस 
विनाश की सम्भावनाओं को व्यक्त करता है जो दो महाशक्तियों के बीच 
हथियारों की होड़ के कारण मानवता के समक्ष उत्पन्न हो गया है और कहता 
है हि यदि हथियारों की यह होड़ बन्द नहीं हुई तो मानवता का सर्वनाश हो 
जायेगा । 

लेकिन हथियारों की यह होड़ बन्द नहीं हुई है, बल्कि इसके विपरीत इसकी 
गति और तेज हो गयी है।! लम्बे विचार-विमर्श के बाद निरस्त्रीकरण के क्षेत्र 
में जिन तको पर पहुँचा जाता है वे इस दृष्टि से FT होते हैं। भयभीत संसार 
को सान्त्वना देने के लिए.ही अक्सर ये तकं दिये जाते हैं और संसार को यह 
समझाने की कोशिश की जाती है कि सम्भावित सर्वनाश को रोकने के लिए कुछ 
न कुछ किया जा रहा Ê | 

केवल कुछ ही लोग वास्तव में इस स्थिति से अत्यधिक चिन्तित दिखायी पड़ते 
हैं और निरस्त्रीकरण के लिए आश्चर्यजनक सीमा तक कम दबाव डाला जा रहा 
है । Ta शान्ति संगठन बेहद कमजोर हैं और विशेषकर उन दो देशों में जो 
हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं । लेकिन संत्र प्रभावशाली रूप से संगठित ऐसे 
राष्ट्रवादी संघ हैं, जो इस सम्बन्ध में चिन्ता छोड़कर हथियारों के संग्रह का 
` समर्थन करते हैं। 

सेना और उद्योगों का गठबन्धन अत्यधिक शक्तिशाली निहित स्वार्थों के 
गठजोड़ का प्रतिनिधित्व करता है और हथियार संग्रह की होड़ को रोकने के लिए 
किसी भी गम्भीर प्रयास को असफल बना देता है--विशेषकर इस कारण से भी 
कि अब इस कार्य में अनेक विश्वविद्यालय भी लग गये हैं और यह सेना, उद्योगों 
और विद्वानों का गठजोड़ बन गयां है। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि इस 
गठजोड़ ने संयुक्त राज्य की सरकार को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया है | 

यह विशवास करने का कोई कारण नहीं है कि सोवियत संघ में स्थिति 
बुनियादी तौर पर भिन्न है। वस्तुतः, प्रायः प्रत्येक देश में, चाहे वह बड़ा हो 
अथवा छोटा, अमीर हो या गरीब, इसका प्रतिरूप देखने को मिलता है । हम लोग 
अपने सिर के ऊपर मेंडराते हुए एक भयानक खतरे के प्रति विचित्त सहिष्णुता 
दिखाते हुए जीवनयापन कर रहे हैं ओर इस खतरे से बचने के लिए एक साथ 
मिलकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं । 

कम्‌-विकसित देशों को सहायता देने ओर वाणिज्य तथा वित्तीय नीतियों, 
दोनों के क्षेत्र में विकसित देशों में बौद्धिक और भावनात्मक उलझन इसी प्रकार 
स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ रही है। इसका कारण लोगों के मन में एक साथ ऐसे 
दो विचारों की मौजूदगी है, जो किसी भी तरह एक-दूसरे से मेल नहीं खाते : कम- 
विकसित देशों में अत्यधिक गरीबी और इन देशों की बड़े पैमाने पर सहायता की 
आवश्यकता की जानकारी और î ओर इन देशों को सहायता देने के लिए 
कोई भी ठोस बलिदान न करने के प्रति TTT अनिच्छा | ۱ 
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यह बात लोगों की यथार्थ सम्बन्धी संकल्पना के लिए हानिकारक है । इस 


. पुस्तक में अब हम तकं के जिस ऊँचे स्तर पर आ चुके हैं, उसके आधार पर पाठक 


इस परिस्थिति में सच्चाई को अवसरवादी दिशा में तोड़-मरोड़कर पेश करने की 
प्रवृत्ति की अपेक्षा कर सकता है--दूसरे शब्दों में, यथार्थ का पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टि- 
कोण मौजूद है, जो इन दो विचारक्रमों के एक-दूसरे से मेल न खाने की बात को 


छिपाने में सहायक बनता है | 


अब क्योंकि कम-विकसित देशों की गरीबी इच्छा मात्र से समाप्त नहीं की 
जा सकती, अतः पांठक को यह अपेक्षा कर लेनी चाहिए कि सहायता के क्षत्र में 
आँकड़ों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, ताकि सहायता को उससे कहीं 
अधिक वढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा सके जितनी वास्तव में सहायता दी जाती है । 
वस्तुतः यही हुआ है ۱ मुझे एक बार फिर उन आँकड़ों की ओर आलोचनात्मक 
दृष्टि से ध्यान देना होगा, जिन्हें बैज्ञानिक और लोकप्रिय लेखन दोनों में प्रस्तुत 
किया जाता है और जिनके ऊपर निर्भरता दिखायी जाती है। ۱ 
2. विकास सहायता समिति के 5 9 

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ० ई० सी० डी०) में, जिसका 
मुख्यालय पेरिस में है, प्रायः सब समृद्ध और विकसित गैर-कम्युनिस्ट देश शामिल 
हैं। इस संगठन की एक विकास सहायता समिति (डी० ए० सी०) है। विकास 
के लिए जो सहायता दी जाती है, उसके आँकड़े विभिन्न सदस्य देशों से एकत्र 
करने और सदस्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा 'सहायता समीक्षा' के बाद 
विकास सहायता समिति का सचिवालय इन्हें प्रचारित करता है। सहायता 
सम्बन्धी ये आँकड़े इस सहायता के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत होते हैं 
और प्रायः सर्वेत्न इन्हें प्रामाणिक माना जाता है। अर्थशास्त्री और विकास 
समस्याओं के पेशेवर अध्ययनकर्ता, अधिकारी, राजनीतिज्ञ, लोकप्रिय पुस्तकों और 
लेखों के लेखक, पत्रकार आदि, अन्य अन्तर-सरकार- संगठनों के सचिवालय और 
अ पर नियुक्त विशेषज्ञ समूह इन आँकड़ों पर बिना सोचे-समझे निर्भर 
करते हैँ। ۱ 
सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि विकास सहायता 
समिति अपनी तालिकाओं के शीर्षक में “वित्तीय साधनों के प्रवाह' शब्दों का 
प्रयोग करती है । यह अ लेना उचित दिखायी पड़ता है कि इस शब्द को 
इसलिए चुना गया है, ताकि .इन आँकड़ों में से ऐसी राशियों को न निकालना पड़े, 
जिनमें सहायता का कोई तत्त्व नहीं होता---विशेषकर निजी विनियोग और ऋण | 
इस बात की नियमित रूप से और विधिवत्‌ उपेक्षा कर दी जाती है कि विकास 
सहायता समिति के आँकड़ों में हर प्रकार का “प्रवाह” शामिल है, चाहे इसमें 
सहायता का तत्त्व हो अथवा नहीं। संसार भर में लोग इन आँकडो का उपयोग 
करते समय इस बारीकी पर गौर ही नहीं करते | es 

जँसाकि इस अध्याय कै पहले पैराग्राफ में कहा गया है, उस संगठन- का 
नाम जिसे यह तालिकाएँ तैयार करने में यह सचिवालय सहायता देता है, विकास 
सहायता समिति है ओर इसके 'प्रवाह' सम्बन्धी आँकड़े 'विकास सहायता अथवा 
अधिक स्पष्ट रूप से विकास के लिए दी जाने वाली सहायता' बन जाते हैं । यह 
उच्च उत्परिवतँन वज्ञानिक और लोकप्रिय तथा राजनीतिक लेखन ओर घोषणाओं 
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में दिखायी पड़ता है। विकास सहायता -समिति के सचिवालय ने आँकडो के इस 

अवसरवादी दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रायः कुछ नहीं किया है और आज 
संसार-भर में इसका व्यापक दुरुपयोग किया जा रहा है। वस्तुतः यह सचिवालय 
यदाकदा स्वयं इस भ्रान्ति को कायम रखने में सहायता देता है | यह कार्य कुछ 
हा के शीर्षकों और तालिकाओं सम्बन्धी टिप्पणियों के द्वारा किया 
जाता है | 

जब विकास सहायता समिति ने यह रिपोर्ट 0 जुलाई ور‎ )* दी कि 
۱968 के दौरान कम-विकसित देशों को प्रवाह में प्रायः [3 अरब डालर की 
वृद्धि हुई है, तो इसका यह अभिप्राय था कि 'सरकारी प्रवाहों' में कमी हुई है 
और “निजी प्रवाहों' में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । संसार-भर में इस बात को 
उत्साहवर््धक लक्षण समझा गया और यह गी की गयी कि एक बार फिर 
“सहायता' की राशि में वृद्धि हो रही है। 
लेकिन यहाँ यह सवाल उठाना होगा : क्या विकास सहायता समिति के 

सचिवालय द्वारा 'निजी प्रवाहों' को 'सरकारी प्रवाहों से जोड़ देना विचार की 
स्पष्टता और ईमानदारी के वस्तुतः हित में है? 'निजी प्रवाह' व्यापारी सौदों का 
एक बड़ा विविध और मिश्रित समूह है । इनमें पश्चिम की कम्पनियों द्वारा अपनी 
सरकारों को बताये गये प्रत्यक्ष विनियोग (कभी-कभी इन विनियोगों की राशि 
की गणना बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाये गये दामों के आधार पर की जाती है) से लेकर 
निर्यात के लिए दिये जाने वाले ऋण तक शामिल हैं। वस्तुतः हाल में 'निजी 
प्रवाहो में जो वृद्धि हुई है, वह अधिकांशतया ऐसे ही निर्यात ऋणों के रूप में दी 
गयी 80 करोड़ डालर की राशि के कारण हुई है। ये ऋण अक्सर बड़े महँगे 
'पड्ते हैं और उन कम-विकसित देशों को दिये जाते हैं, जिनके ऊपर पहले के ऋणों 
की अदायगी का जबर्दस्त भार चढ़ा हुआ है। . इसके अलावा इनमें से अधिकांश 
देश वित्तीय कठिनाइयों में फंसे हुए हैं और इन्हें इस प्रकार के ऋणों की भी बड़ी 
ज़रूरत है। अतः इन देशों को उन आयातों के लिए बहुत ऊंचे दाम चुकाने के 
ति विवश किया जा सकता है, जिन आयातों के लिए अक्सर ये ऋण दिये 
जाते | ۱ 
जे सहयोग और विकास संगठन की मन्त्रिपरिषद्‌ की फरवरी 69 
की बैठक में (विकासशील देशों से सम्बन्ध' पर बिचार हुआ और इस बैठक में 
स्वीडन के उद्योगमन्त्री, Ret विकमन ने कहा कि यह मिले-जुले प्रवाह की 
'संकल्पना | 
“तीसरी दुनिया में विकास के लिए सहायता देने के लिए हमारे वित्तीय बलिदानों 
को मापने का एक बहुत बुरा पैमाना हैः 7 इसमें ऐसे सौदे शामिल हैं, जो विकसित 
देशों में होने पर कभी भी सहायता नहीं कहे जा सकते । यह महत्त्वपूर्ण बात है 


कि विकास सहायता और दूसरे रूपों में पूंजी के प्रवाहों के बीच स्पष्ट अन्तर EE 
"किया जाये । ` ७? أ‎ प्रवाहों ` 
लेकिन विकास सहायता समिति के 'निजी प्रवाहों' प असि आँकड़ोंमें | 


अनेक और इससे भी अधिक गम्भीर खामियां हैँ। एक खामी यह है कि इन्हें शुद्ध. ۰ 
TT बताया जाता है। लेकिन इनसे लाभ के रूप में जो राशिवापस प्राप्त 
होती है, वह ऋणों की बकाया राशि और उस पूंजी के परिशोधन की राशि भर | E 
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होती है, जिसे पूँजी लगाने वाले देशों को लौटाया जाता है । ये भी केवल वे 
आँकड़े हैं, जिनकी सूचना विकसित देशों की सरकारों को दी जाती है। प्र 

व्याज के भुगतान, लाइसेंसों के भुगतान आदि की राशि को ओर ॥ 
कम-विकसित देशों से लाभ के रूप में प्राप्त राशि को वापस प्राप्त राशि में 

शामिल नहीं किया जाता, जबकि लाभ की पुनविनियोजित अथवा दूसरी बार 

लगायी गयी राशि को कम-विकसित देशों को दी गयी सहायता के योग में शामिल 
कर लिया जाता है। कभी-कभी ये दोनों प्रकार के लाभ کی‎ कल्पनातीत रूप से ऊँचे 
हो सकते हैं। विशेषकर उन पूजी विनियोगों पर, जिन्हें बहुत समय पहले और 
खुल्लमखुल्ला शोषण की उन परिस्थितियों के अधीन लगाया गया था, जिनका मैंने 
अध्याय-8 में उल्लेख किया है और जिन पर इस अध्याय के अन्त में फिर विचार 
किया जायेगा । नेक पिया 

इस गणना में कम-विकसित देशों के निवासियों द्वारा बाहर भेजी गयी पूजी-- 
जो अक्सर चुपचाप बाहर भेजी जाती है--शामिल नहीं की जाती । विशेषकर 
लेटिन अमरीका में दोनों प्रकार के “निजी बहिप्रेवाह', विकास सहायता समिति के 
सचिवालय द्वारा संकलित आँकड़ों में जिनकी गणना नहीं की जाती, बहुत बड़ा- 
बड़ी राशियों में होते हैं । 

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकमन ने अपनी आलोचना को इस 
प्रकार जारी रखा: ۱ 
O यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि जिस शुद्ध संकल्पना का उपयोग 
किया जाता है, वह शुद्ध आँकड़ों के आसपास भी नहीं पहुँच पाती । 67 
में विकास सहायता समिति ने अपने सदस्य देशों द्वारा साधनों के 'शुद्ध प्रवाह 

[ सरकारी” और 'निजी'] की राशि [:4 अरब डालर बतायी। इस राशि की 
तुलना उस राशि से की जा सकती है, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने विकास- 
शील देशों को साधनों के रूप में प्राप्त राशि के सम्बन्ध में बतायी है। यह राशि, 
जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आँकडो पर आधारित है, 3 अरब डालर है ! ****** 
इस गणना की गलतियों ओर भूलों, बीती हुई अवधि आदि की गुंजाइश छोड़ते दुए 
दोनों राशियों के इस अन्तर का मुख्य स्पष्टीकरण यह है कि विकास सहायता 
समिति द्वारा प्रस्तुत राशि में उन वित्तीय सौदों का पुरा ध्यान नहीं रखा गया है, 
जिनके अन्तगंत कम-विकसित देशों से विकास सहायता समिति के सदस्यों को 
वापस पूजी प्राप्त हुई। विकास सहायता समिति के कुछ सदस्यों ने जब इन 
आँकड़ों पर गौर से विचार किया तो उन्होंने देखा कि तीसरी दुनिया के देशों से 
उनके ला गतान सन्तुलन में अतिरिक्त राशि मौजूद है।” 

वास्तविकता यह है किं विकसित देशों के लोग यह 'गौर से विचार' 
करना नहीं TEN | विकमन का ध्यान इन अवसरवादी रझानों और उनके 
परिणामों की ओर था : 

“यह खतरा बड़ा स्पष्ट है कि आर्थिक सहयोग और 'विकास संगठन के 
सदस्य देश अपनी घरेलू और बाहरी कठिनाइयों में व्यस्त होने के कारण, तीसरी 
दुनिया की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे" °°° यथार्थ से ऊंचा 
मूल्यांकन सहायता कार्यक्रमों के विस्तार के मागे में अवरोध बनता है। इस प्रकार 
यह अनिवायं है कि हमारे देशों के जन-सामान्य और संसद सदस्यों को विकास- 
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शील देशों को दी जानी वाली सहायता के हमारे वर्तमान प्रयासों की सही 
जानकारी दी जाये ।” | 
और उन्होंने यह आशा प्रकट की कि आथिक सहयोग और विकास संगठन, 
विशेषकर विकास सहायता समिति इस समस्या का समाधान निकालेंगे ।* 
पर इसकी कोई आशा दिखायी नहीं पड़ती । विकमन के आरोपों के उत्तर में 
विकास सहायता समिति के सचिवालय ने जो टिप्पणी तैयार की उससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि सचिवालय अपने इसी रवैये पर क्यों कायम रहना चाहता है। इस 
तकं में तीन मुद्दे सामने आते हैं : सदस्य सरकारें इस तरीके में परिवर्तन नहीं 
करना चाहतीं, कम-विकसित देशों से जो पूंजी वापस प्राप्त होती है, उसके जिस 
हिस्से की गणना की जाती है, उसके अलावा जिस राशि के आँकड़े उपलब्ध होते हैं 
वे बड़े अपर्याप्त हैं और उनकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है। और विशेषकर लाभ 
ओर पूंजी के.बहिगंमन का प्रश्‍न, 'बुनियादी तौर पर स्वयं विकासशील देशों की 
अपनी समस्या है ।'° 
जो बातें ऊपर कहीं गयी हैं, उनसे यह अर्थ निकलता है कि विकास सहायता 
समिति के आंकड़े, जिन्हें सर्वत्र अधिकृत बताकर उद्धत किया जाता है, इस 
समस्या को पुरी तरह उलझा हुआ ही छोड़ देते हैं कि विकसित देशों से कम- 
विकसित देशों को साधनों के शुद्ध निजी प्रवाह के रूप में कितनी राशि प्राप्त 
होती है और क्या बहुत से' देशों को शुद्ध रूप से कोई राशि प्राप्त भी होती है 
अथवा इसके विपरीत स्वयं इन देशों से पूंजी बाहर चली जाती है | पूंजी का यह 
शु आगमन अथवा बहिगंमन कम-विकसित देशों में ऋण के विस्फोट और ऋणों 
अदायगी के भयंकर भार से सम्बन्ध रखता है और इसी प्रकार इसका विकास 
को सहायता पहुँचाने की सम्भावनाओं से भी सम्बन्ध है । इस बात को अध्याय-9 
में स्पष्ट किया गया है। 
۱ एक पेशेवर संगठन के रूप में विकास सहायता समिति के सचिवालय को 
यह बात स्पष्ट किये बिना कि उसके TE प्रवाह सम्बन्धी आँकड़ों में वास्तविक 
शुद्ध मूल्यों को व्यक्त नहीं किया गया है, ये आँकड़े देने के लिए माफ़ नहीं किया जा 
सकता। वेतनभोगी पेशेवर अर्थशास्त्रियों को अनैतिक आचरण के अभियोग से 
इस कारण से मुक्त नहीं किया जा सकता कि वे अपने रोज़गार देने वालों अथवा 
` सरकारों के निर्देशन के अनुसार ही काम कर रहे थे। इसी प्रकार संसार-भर के 
दूसरे पेशेवर लोगों को भी इन आँकड़ों को असावधानी से और समालोचनात्मक 
दृष्टि से विश्लेषण किये बिना व्यापक रूप से इस्तेमाल करने के लिए भी क्षमा 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन आँकड़ों का उपयोग साधारणतया 'विकास 
सहायता की राशि के रूप में किया गया है | be 
संयुक्त राष्ट्र के अधीन काम करने वाले और दूसरे अन्तर-सरकार संगठनों के 
सचिवालयों पर भी इस सम्बन्ध में विशेष दायित्व आता है। इन संगठनों के 
सचिवालयों की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने युद्ध के 
तुरन्त बाद अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विश्व-व्यापी तुलनात्मक आँकड़ों का संकलन 
करने का कठिन कार्य किया। लेकिन उस समय इन सचिवालयों में स्पष्ट E 
नाओं और विभिन्‍न देशों की सरकारों द्वारा भेजे गये बुनियादी आँकड़ों ना 
कमजोरियों के प्रति सतकतापुर्वक समालोचनात्मक दृष्टि अपनाने के प्रति 
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उतना पेशेवर उत्साह नहीं था, जितना होना चाहिए था | Ras = 
. इन संगठनों के सचिवालयों के वीच अपने संघर्ष जारी हुँ, विशेषकर इस 
सम्बन्ध में कि कौन-सा सचिवालय किन विशेष क्षेत्रों के लिए किस सीमा तक 


' जिम्मेदार है । लेकिन एक-दूसरे के प्रति एक विनञ्रतापुर्ण भद्रता नियमित रूप 


से बरती गयी है। ये एक-दूसरे के आँकड़ों के बारे में यानि इनकी सत्यता के वारे 
में शंका नहीं उठाते यह बात भद्रता के खिलाफ समझी जाती है। 

इस प्रकार आय और उत्पादन की वृद्धि और कम-विकसित देशों की प्रगति 
की दरों के जो आँकड़े संयुक्त राष्ट्र का सांख्यिकी कार्यालय तैयार करता है, और 
जिसकी मैंने अध्याय-8 के अन्त में आलोचना की है, उन्हें अन्य सचिवालय 
सामान्यतया स्वीकार करते हैं और उनका उसी रूप में इस्तेमाल करते हँ । अक्सर 
इस कार्य में इन आँकड़ों के अर्थ, सार्थकता अथवा विश्वसनीयता के बारे में कोई 
शंका नहीं उठायी जाती। 

यूनेस्को का सचिवालय साक्षरता और स्कूलों में विद्यार्थियों की भर्ती के बारे 
में आँकड़े संकलित करता है। जैसाकि मैंने अध्याय-6 में कहा है, ये आँकड़े बहुत 
घटिया स्तर के हैं और इनसे बेहद : भ्रान्ति उत्पन्न होती है। यदि कोई दूसरा 
सचिवालय शिक्षा की समस्याओं -पर विचार करते समय इस सचिवालय के 
आकड़ों को जैसे का तैसा स्वीकार न करे तो इस बात को स्पष्ट रूप से यूनेस्को के 
सचिवालय के प्रति अमित्नतापू्ण व्यवहार कहा जायेगा । अक्सर इन परिस्थितियों 
में इन आँकड़ों का उपयोग उससे भी कहीं कम शर्ते लगाकर किया जाता है, 
जितनी कम शते लगाने का साहस स्वयं यूनेस्को का सचिवालय भी नहीं कर 
सकता था । 

विभिन्न संगठनों के बीच जारी इस विनञ्रता का परिणाम एक ऐसा सहयोग 
होता है, जो पेशे की दृष्टि से अनैतिक है और जो इसके परिणामस्वरूप अन्तर- 
सरकार संगठनों के सचिवालयों के कार्यों के वैज्ञानिक मूल्य को घटा देता है। अब 


. क्योंकि ये सचिवालय नौकरशाही व्यवस्था का स्वरूप धारण कर चुके हैं और 


सम्बन्धित पेशे के सर्वाधिक योग्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की 
बेहतर स्थिति में नहीं हूं, अत: उनके द्वारा तैयार आँकड़ों सम्बन्धी जानकारी 
पुरानी होती है ओर इसमें समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 
वर्तमान मामले में इसका और उस प्रतिरक्षात्मक भाईचारे का, जिसका मैंने 
उल्लेख किया है, यह अर्थ निकलता है कि विकास सहायता समिति के आँकड़े हर 
वषं प्रकाशित होते रहते हैं और अन्य संगठनों के सचिवालय इनका समालोच- 
नात्मक विश्लेषण नहीं करते। वस्तुतः इन आँकड़ों का इस्तेमाल दूसरे सचिवालय 
व्यापक रूप से करते हैं और इस प्रयोग में इन आँकडों की सत्यता पर कोई 
'ध्यान नहीं दिया जाता | 


۱ कम-विकसित देशों के राजनीतिक प्रवकता-ओर उनके अर्थशास्त्री समग्रतः 
आँकड़ों सम्बन्धी इन दावपेंचों के प्रति पूरी तरह बचकानी दृष्टि ही अपनाते रहे 
हैँ। इन लोगों के मामले में यह बात अधिक क्षमायोग्य दिखायी पड़ती है, क्योंकि 
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विकसित देशों के विशेषज्ञों ने इस प्रकार एकमत होकर इन आँकडो को अपना 
समर्थन दिया है | 
वि इस प्रकार कम-विकसित देशों के इन प्रवक्ताओ और विशेषज्ञों ने अपने 
देशों के उत्पादन और आय की वृद्धि की दर को इन बढ़िया आँकड़ों के सन्दर्भ में 
मापने और विश्लेषण करने का तरीका अपनाया है और इन आँकड़ों को बिना 
किसी शंका के स्वीकार किया है । इस तरीके की मैंने अध्याय-8 के अन्त में 
आलोचना की है। 
इन लोगों ने विकास सहायता समिति के सचिवालय की कुल सार्वजनिक और 
निजी वित्तीय “शुद्ध प्रवाहों' सम्बन्धी संकल्पना को भी स्वीकार कर लिया है। 
यह एक और भी हानिकारक बात है, क्योंकि यह संकल्पना उन अवसरवादी 
पूर्वाग्रहों से गम्भीरतापूर्वक ग्रस्त है, जो विकसित देशों के लिए सुविधाजनक हैं । 
सन्‌ ۱96۱ में महासभा की इस प्रबल घोषणा के वाद कि ]960 से आरम्भ 
दशक को विकास दशक माना जाना चाहिए, जब विकसित देशों को सिद्धान्त रूप 
में यह स्वीकार करना पड़ा कि कम-विकसित देशों को वे जो सहायता देते हैं, उसका 
उन्हें एक न्यूनतम स्तर कायम करना चाहिए, तो यह सीमा इन मिले-जुले 5 
भ्रवाहों के रूप में निर्धारित की गयी और यह कहा गया कि यह राशि इन देशों 
की राष्ट्रीय आय का एक प्रतिशत होनी चाहिए । और जब 7 संयुक्त राष्ट्र 
के व्यापार और विकास सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में इस निचली राशि को एक- 
चौथाई और बढ़ाया गया और इसे कुल राष्ट्रीय उत्पादन का एक अत्यन्त छोटा 
हिस्सा कहा गया, तब भी इन सन्दिग्ध 'प्रवाहों को ही इस प्रस्तावित ऊँचे स्तर 
तक बढ़ाने की बात थी | | 
विदेशी साधनों को इस अधिकतम सीमा के अनुसार भविष्य में लाभ उठाने 
वालों की हैसियत से कम-विकसित देशों के प्रतिनिधियों ने यह अनुभव किया कि 
उन्हें इस बात पर कोई जोर नहीं देना चाहिए कि किन शब्दों में इस बात को कहा 
जाता है । लेकिन जैसाकि मैंने कहा है, यह केवल शब्दावली की ही समस्या नहीं 


| 
कम-विकसित देशों से लाभ और पूँजी का बहिर्गमन एक गम्भीर और 
महत्त्वपूर्ण मसला है, और इस बहिगंमन का उक्त आँकड़ों में उल्लेख नहीं किया 
गया है और इस कारण से यह अनेक कम-विकसित देशों के प्रतिनिधियों के लिए 
भी उलझन बन सकता है, अतः इसे जैसे का तैसा छोड़ देना बेहतर समझा गया । ' 
कम-विकसित देशों के ये प्रतिनिधि नियमित रूप से एक ऐसे शासक समूह के 
सदस्य होते हैं अथवा इसकी सेवा में नियुक्त होते हैं, जिनमें से अनेक--चाहे स्वयं 
उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाभ न मिल रहा हो--अपने देशों की गरीबी और दूसरे 
देशों पर निर्भरता की स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर व्यक्तिगत मुनाफा 
कमाते हैं | و‎ 
लेकिन बाद के वर्षों में कुछ कम-विकसित देशों में इस सम्बन्ध मेंआवाज़ 0O 
उठायी गयी और संयुक्त राष्ट्र की. महासभा को “विकासशील देशों से निरन्तर पक 
अधिकाधिक मात्रा में पूंजी के बहिगंमन' के प्रति चिन्ता प्रकट अ पड़ी, क्योंकि. 
इस पूँजी के वहिगंमन से (विकासशील देशों को प्राप्त बाहरी साधनों की शुद्ध : । 
3 EE 








E PE‏ هک का कामता‏ تا 
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प्रकाशन 'दि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ऑफ इकानामिक डेवेलपमेंट १ में इस “शुद्ध 
राशि' के बारे में कुछ अनुमान शामिल किये हैं। श 

यद्यपि ये अनुमान इतने अपरिष्कृत हैं कि इनका उद्धरण देना उचित न 
है, लेकिन इनसे यह सामान्य आभास मिलता है कि कम-विकसिंत देशों से अन्य 
देशों को राशि के कुल बहिंगंमन, जिसमें लाभ और पूँजी का बहिगमन (अक्सर 
चुपचाप भेजी जाने वाली الب‎ भी शामिल है, की मात्रा प्रायः वही होती है, 
जितनी विकास सहायता समिति के आँकड़ों में निजी और सरकारी TE प्रवाहों' 
के रूप में दी जाती है। अथवा यह राशि इससे अधिक कम नहीं होती । विशेषकर 
उस स्थिति में जबकि 'सरकारी प्रवाह' सम्बन्धी आँकड़े अक्सर ग़लत रूप से पेश 
किये जाते हैं, जैसाकि हम अगले अध्याय में दर्शायेंगे | ۱ हु 

अनेक देशों के लिए, विशेषकर लेटिन अमरीका में, पूँजी का यह बहिगंमन 
देश के भीतर आने वाली कुल पूँजी से कई गुना अधिक होता है । अक्सर यह 
कहा जाता है कि जितनी पूंजी के बाहर जाने की बात कही जाती है वास्तव में 
उससे पाँच गुना अधिक पूंजी बाहर जाती है। संयुक्त राज्य नका के एक 
उदारतावादौ सेनेटर चाल्सँ भैक मेथियाज जूनियर ने (वे जिन कारणों से अपने 
देश की सहायता नीति की आलोचना करते हैँ उस पर अगले अध्याय में विचार 
होगा) हाल में बड़े स्पष्ट शब्दों में यह बात कही : “लेटिन अमरीका से जो पूंजी 
संयुक्त राज्य अमरीका पहुँचती है, वह लेटिन अमरीका के देशों में जाने वाली 
पूँजी से चार गुना अधिक है ۱ एक तरीके से लेटिन अमरीका के देश वस्तुतः 
स राज्य अमरीका को, जो संसार का सबसे धनी देश है, विदेशी सहायता दे 
5:۱ 

इस वर्ष के आरम्भ में 'विकासशील देशों से वित्तीय साधनों के बहिगंमन' 
का मामला संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की एक समिति में 
उठाया गया । यह बात बड़ी दिलचस्प हैं कि यह मामला आथिक सहयोग और 
विकास संगठन के अधिकांश विकसित देशों की सलाह के विरुद्ध उठाया गया। 
संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के सचिवालय ने जो अध्ययन 
किया उसमें यह अनुरोध किया गया था : “इस प्रश्न की ओर विशेष रूप से ध्यान 
दिया जाना चाहिए कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों को जाने 
वाली पूंजी के प्रवाह को इस प्रकार नियन्त्रित किया जा सकता है कि पूंजी का 
यह बहिगंमन विकासशील देशों के विकास सम्बन्धी लक्ष्यों के अनुरूप हो। ?? 
आते दिलचस्प बात होगी कि इस अध्ययन के परिणामस्वरूप क्या तथ्य सामने 
आते हैं | 


विकास सहायता समिति के सचिवालय का कार्य अन्य अनेक विचित्र बातें भी 
हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। संसार-भर में प्रसार से पहले, 'प्रवाह' सम्बन्धी 
आँकड़ों का सम्बन्धित भावों के सूचक अंकों की मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के सन्दर्भ 
में मूल्यांकन करना जरूरी था। 

पर इन 'प्रवाहों' को 'वित्तीय' कहकर पेश किया जाता है यद्यपि ये प्रवाह 
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अक्सर इस रूप में नहीं हलः । अत; यह बात दिलचस्प और महत्त्वपूर्णं हो जाती 
है कि जिन विभिन्न 'साधनों' को वस्तुतः हस्तान्तरित किया जाता है, उनका 
कितना दाम लगाया जाता है और इस सम्बन्ध में आँकड़ों का उचित उपयोग 
किया जाता है अथवा नहीं । लाभ के स्तरों सम्बन्धी यथार्थ जाँच, जिसमें 
लगाने वालों द्वारा लाभांश के अलावा अन्य लाभ उठाने की बात का भी ध्यान 
रखा गया हो, अत्यधिक दिलचस्प और उपयोगी होगी | 
विकास सहायता समिति के 'सरकारी प्रवाहों' सम्बन्धी आँकड़ों पर अगले 
अध्याय के अनुभाग-2 में समीक्षात्मक विचार किया जायेगा | इससे विकास 
सहायता समिति के आँकड़ों में कहीं अधिक गहराई से पठे हुए पूर्वाग्रहों का पता 
चलेगा, क्योंकि इन आँकडों के आधार पर उससे कहीं अधिक बढ़ा-चढ़ाकर बातें 
कही गयी हैं, जिन्हें सच्ची सार्वजनिक सहायता के रूप में समझा जा सकता है। 
लेकिन इन नाजुक समस्याओं के अलावा, विकास सहायता समिति के 
सचिवालय द्वारा जारी आँकड़ों के अध्ययन से यह आभास मिलता है कि 
सचिवालय की या तो अनुसन्धान में कोई दिलचस्पी नहीं है अथवा इसे सरकारी 
दबाव द्वारा यह दिलचस्पी लेने से रोका जाता है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है 
कि सामान्य सुझबुझ और विनोद का भाव भी सचिवालय में सा वह नहीं है | 
विकास सहायता समिति के आँकड़ों में sevar फासिस्ट पुर्तेगाल को हर 
वर्ष बड़ा सम्मानित स्थान दिया जाता है और यह बताया जाता है कि अपने कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में पुर्तगाल कम-विकसित देशों को सबसे अधिक 


“पूंजी' ۱ 


इस स्थिति को समझाने के लिए कोई पाद-टिप्पणी भी नहीं दी जाती कि यह 
स्थिति दो तथ्यों पर निर्भर करती है | पहली बात यह है कि पुतंगाल लम्बे अरसे 
से बहुत गरीब और अधिकांशतया निष्क्रिय रहा है--केवल हाल में उसने व्यापार 
में कुछ दिलचस्पी और पहल दिखायी है | व्यापार सम्बन्धी यह गतिविधि यूरोपीय 
स्वतन्त्र व्यापार संघ के सदस्य देशों के कारण हुई है, जिन्होंने वहाँ के वेतन के 
अत्यधिक निम्न स्तरों का लाभ उठाने की कोशिश की । जन-सामान्य में निरक्षरता 
बहुत अधिक है और यह बात देहाती इलाकों पर विशेष रूप से लागु होती है। 


. बच्चों की मृत्यु-दर बहुत ऊंची है और रहन-सहन का स्तर बेहद नीचा है। 


पुर्तंगाल वस्तुतः आथिक सहयोग और विकास संगठन के अन्य तीन सदस्य देशों 
स्पेन, ग्रीस और तुर्की, की तरह 'ही स्वयं कम-विकसित है । इन देशों को 
विकास सहायता समिति के आँकड़ों में कम-विकसित देशों में गिना जाता है और 
इस कारण से इन्हें विकास सहायता समिति के अन्य समृद्ध देशों के समूह में 
शामिल होने को नहीं कहा जाता। इसका यह अर्थ होता है कि पुतंगाल का कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन, जिसकी में पूँजी के बहिगेमन का आकलन किया जाता 
है, अत्यधिक नीचे स्तर का है। E 
दुसरी बात यह है कि पुतंगाल अफ्रीका में अपने ۳۲ में लम्बे उपनिवेशी 
र में लगा हुआ है और इन्हीं TT को पूँजी का यह 'प्रवाह' जारी रहता 


। इसके साथ ही विकास सहायता समिति के आँकड़ों में दूसरे 'प्रवाहों काभी 3 
उल्लेख किया जाता है और ये प्रवाह आथिक सहयोग और विकास संगठन के अन्य. >> وت‎ 


देशों से होते हैं। 





' 278 : विश्व निर्धनता की चुनौती 


अत्यधिक महत्त्व की दूसरी समस्याएँ भी हैं, जिनके कहीं अधिक गहरे 
अध्ययन की आवश्यकता है | विकास सहायता समिति और आथिक सहयोग और 
विकास संगठन अथवा किसी भी अन्य अन्तर-सरकार संगठन का सचिवालय, 
जिसमें संयुक्त राष्ट्र का विकास और व्यापार संगठन भी शामिल है, इतनी 
गहराई से यह अध्ययन नहीं करता । 

एक बात तो यह जानने योग्य है कि जिन पूंजी विनियोगों की बात कही 
जाती है क्या वे विनियोग नये उद्यमों में होते हैं अथवा पुराने पूँजी विनियोगों 
को मजबूत वनाने के लिए ओर पूंजी लगायी जाती है। इन बाद के पूँजी 
विनियोगों में विदेशी व्यापारिक कम्पनियों को दिये जाने वाली वे रियायतें 
शामिल हो सकती हैं, जो इस समय अनुचित और कम-विकसित देशों के विकास 
की दृष्टि से विपरीत प्रभाव डालने वाली समझी जायें । 

यह वात भी महत्त्वपूर्ण होगी कि विस्तृत और व्यापक रूप से इस वात का 
विश्लेषण किया जाये कि पूँजी का यह प्रवाह किन देशों को हुआ है। बल्कि 
यह भी देखा जाये कि विभिन्न कम-विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों 
में यह “प्रवाह हो रहा है। पेट्रोलियम उद्योग और अत्यधिक ऊँची माँग वाले 
अन्य खनिजों के खनन सम्बन्धी उद्योगों में नया विदेशी पूँजी विनियोग उन देशों - 
अथवा उन देशों के शासकों के लिए अत्यधिक लाभकारी हो सकता है, जहाँ यह 
पूंजी विनियोग किया जाता है । यह पूंजी विनियोग कम-विकसित संसार के उन 
गिने-चुने देशों में किया जाता है, जहाँ ऐसे प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं । लेकिन 
ग्रह हो सकता है कि इन देशों के विकास सम्बन्धी प्रयास भिन्न प्रकार के हों और 
अक्सर उससे कम महत्त्व के हों जितना मह्त्व विनिर्माण उद्योग की कुछ शाखाओं. 
में नये विनियोग का होता है । यही बात लेटिन अमरीका में बड़े पैमाने पर 
वागानों में पूंजी विनियोग के वारे में सही है। लेकिन यह बात केवल लेटिनः 
अमरीका पर ही लाग्‌ नहीं होती | 

यह मानना उचित ही है कि ऐसी समस्याओं पर गहरे विचार का काम, और: 
साधारणतग़रा निजी पूंजी के 'श्रवाहों' की वास्तविक स्थिति के अध्ययन का काम, 
संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों द्वारा अधिक गहराई से और पूर्वाग्रहों के बिना किया 
जा सकता है, जिनमें विकसित और कम-विकसित दोनों प्रकार के देश शामिल: 
होते हुँ । लेकिन ये संगठन भी प्रभावशाली देशों की पहुँच के बाहर नहीं हैं, जहाँ 
अल्पसंख्यक विकसित देश बड़ी प्रभावशाली ओर शक्तिशाली स्थिति में होते हैं । 
यह निश्चय है कि स्वतन्त्र अध्ययनकर्ता इन समस्याओं का समीक्षात्मक और 
तटस्थतापूवक अध्ययन करें। लेकिन अभी तक ऐसा उदाहरण प्रायः देखने को - 
नहीं मिला है। 
| 3. निजी प्रत्यक्ष विनियोग 
3 व्यापार के अन्तर, ऋण के विस्फोट, और ऋणों के भुगतान के निरन्तर बढ़ते - 
। . हुए भार जसी गम्भीर समस्याओं से बच निकलने के लिए और अक्सर इन. 
समस्याओं पर सही सन्दभ में विचार किये विना ही, इस बात पर ध्यान केन्द्रित 
कर दिया गया है कि कम-विकसित देशों में निजी प्रत्यक्ष FRAT को किस 
प्रकार प्रोत्साहन दिया जा सकता है। 

अनेक विकसित देशों में, लेकिन विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका में, इस: 


3۳ og rego ag pgs, rts 2 2 Sees — Ss Tien, i Tis i 
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विश्वास के प्रति विचारधारा सम्बन्धी आस्था प्रकट की गयी है कि कम-विकसित 
देशों का विकास निजी उद्यम द्वारा ही सर्वोत्तम तरीके से हो सकता है। इस 
विश्वास के एक स्वाभाविक निष्कर्ष के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका की नीति 
कम-विकसित देशों में विदेशों से निजी प्रत्यक्ष विनियोग को प्रोत्साहन देने पर 
केन्द्रित रही है | ۱ 

अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक ने इस विचारधारा को अपना 
समर्थन दिया, है। बैंक ने यह कायं इन देशों को सलाह देने की अपनी सामान्य 
गतिविधि में प्रकट रूप से और अपनी ऋण सम्वन्धी गतिविधि में भी किया है। 
लेकिन हाल के वर्षों में बक ने अपने दृष्टिकोण में पर्याप्त परिवर्तन किया है ओर 
भविष्य में और अधिक परिवतंन कर सकता हः ۱ 

बेक के भूतपूर्व अध्यक्ष, जाज डी० वुड्स ने अध्यक्ष के रूप में अपने अन्तिम 
सार्वजनिक वक्तव्य में इस वात पर जोर दिया कि “नई दृष्टि अपनाने की आव- 
श्यकता है” और यह स्वीकारोक्ति की कि “विश्व बैक समूह संस्थाओं की 'मानक 
फारमूलों' से चिपके रहने की प्रवृत्ति से बचा हुआ नहीं है | उन्होंने आगे कहा : 
“विश्व 35 समूह में******हम लोगों ने राज्य के स्वामित्व में संचालित उद्यमों 
को सहायता देने में धीमी गंति दिखायी है, जिसका कारण यह था कि अनेक 
देशों में इन्हें कार्यकुशल ढंग से -चलाने की समस्या मौजूद थी। पर निजी बचतों 
की कमी के कारण सरकार द्वारा इन उद्योगों को चलाने की आवश्यकता हुई 
थी | ग़् 

कठिन परिस्थितियों में पड़े होने के कारण कम-विकसित देशों ने अक्सर 
निजी विनियोग का बड़ा स्वागत किया है। अक्सर इन उद्यमों को विशेष 
रियायतें दी जाती हैं। अक्सर इन्हें यह आश्वासन दिया जाता है कि वे अपना 
लाभ और यदि चाहें तो अपनी पूँजी भी अपने दश वापस ले जाने लिए स्वतन्त्र 

| 


इस दृष्टिकोण को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनेक प्रस्तावों में विस्तार से 
प्रकट किया गया है और नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और 
विकास सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन )۱968( में भी यह बात कही गयी چ‎ 
सन्‌ ۱969 में संयुक्त राष्ट्र के विकासशील देशों में विदेशी विनियोग सम्बन्धी 
कार्यदल में भी फिर इस बात की पुष्टि की गयी। इस कार्यदल की बैठक एम्स्टडंम 
में हुई थी और इसमें विकसित देशों के व्यापार प्रतिनिधि और कम-विकसितः 
देशों के अधिकारी शामिल थे |? निति 

सामान्यतया कम-विकसित देश शर्ते भी लगाना चाहते हैं। वे यह निर्णय लेने 
में भी शामिल होना चाहते हैं कि उद्योग की किस शाखा में विदेशी उद्यम शुरू 


किया जाना चाहिए । अक्सर वे इसे संयुक्त रूप से चलाना चाहते हैं। अक्सर वे . 


शर्त भी लगाते हैं कि उनके अपने देशवासियों की एक न्युनतम संख्या को ऊँचे 
अन्य अर तकनीकी पदों के लिए प्रशिक्षित और नियुक्त किया जायेगा । 
अधिकांशतया विकसित देश इन शर्तों को कम-से-कम उनके सामान्य रूप में 
स्वीकार कर लेते हैं। जैसाकि हाल में संयुक्त राज्य अमरीका के अन्तर-अमरीका 
मामलों के सहायक मन्त्री चाल्स ए० मीयर ने समझाया : “*****-प्रत्येक देश को 


स्वयं यह निश्चय करना चाहिए कि वह कितनी माता में (विदेशी उद्यमों को) 
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चाहता है और किन शर्तों पर उसे इन उद्यमों की आवश्यकता है ۱۳ इस 
सामान्य सहमति के पीछे कम-विकसित देशों को केवल पूंजी की प्राप्ति का ही 
लाभ नहीं है, बल्कि तकनीकी जानकारी, प्रबन्ध और विशेषकर उन बाजारों का 
परिचय भी प्राप्त होता है, जो विदेशी पूँजी विनियोग के साथ सामान्यतया 
सम्बन्धित होते हैं | 

फिर भी सामान्यतया कम-विकसित देशों में यह शिकायत सुनने को मिलती 
है कि प्रत्यक्ष विनियोग अत्यधिक महंगे पड़ते हैं। यह बुनियादी तौर पर अनुदानों 
और रियायती दरों पर ऋण के रूप में अधिक सार्वजनिक संहायता प्राप्त करने 
का प्रयास है। इसके समर्थन में उन पूँजी विनियोगों का उल्लेख और स्मरण किया 
जाता है जो उपनिवेशी युग में निजी पूँजी बाजारों से प्राप्त किये जा सकते थे । 
अक्सर व्याज की उससे कहीं कम दरों पर यह पूँजी उपलब्ध हो जाती थी, जिन 
दरों पर यह आज उपलब्ध होती है । उस समय यह पूँजी विनियोग बहुत महत्त्व- 
पुणं भूमिका निभाते थे। 

अब क्योंकि सावंजनिक अनुदान और ऋणों की मात्रा बड़ी सीमित है, और 
निजी पोर्टफोलियो विनियोग की आशा नहीं की जा सकती, यह शिकायत प्रत्यक्ष 
5 को स्वीकार करने से' अधिकांश कम-विकसित देशों को नहीं रोक 
पाती | 

वास्तविकता यह है कि अब तक जो अध्ययन हुए हैं, उनसे साधारणतया 
यह प्रकट नहीं होता कि प्रत्यक्ष पूँजी विनियोगों से बहुत ऊंचे लाभ प्राप्त हुए 
हों। लेकिन इन अध्ययनों पर अधिक निर्भर नहीं किया जा सकता। विनियोजित 
पूंजी के बारे में यदाकदा ही अथवा कभी भी यह गणना नहीं को जाती है 
कि कितनी राशियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से पहले ही लगायी जा चुकी थीं । इस 
सम्बन्ध में जिन आँकड़ों का उल्लेख किया जाता है, वे अधिकांशतया मनमाने 
होते हैं और इस कारण से ऐसी किसी दर का कोई महत्त्व नहीं होता जो पूंजी की 
इस राशि के अनुसार व्यक्त की जाती है | 

पूँजी लगाने वाली कम्पनी की दृष्टि से विनियोगों से अक्सर और पर्याप्त 
लाभ प्राप्त होते हैं । यद्यपि इन्हें सामान्य आँकड़ों में शामिल नहीं किया जाता | 

एक बात तो यह है कि पूँजी लगाने वाली कम्पनी अपनी विदेशी शाखा को 
मशीनें, अतिरिक्त पुरजे और उत्पादन में काम आने वाला अन्य सामान भेजती है 
और पेटेंट के अधिकार और लाइसेंस सुलभ कराती है । यह कार्यं अधिक बाहरी 
प्रतियोगिता के बिना ही हो जाते हैं ۱ अतः अक्सर सामान और अधिकारों का 
दाम प्रायः मनमाने ढंग से' ओर ऊचे स्तर पर निर्धारित किया जा सकता है | 

इसके अलावा किसी देश में पाँव जमा लेने के बाद और उस देश के 


"अधिकारियों और राजनीतिज्ञों से अपनी पटरी बैठा लेने के बाद, कम्पनी को उन 


चीजों का आयात करने के लाइसेंस भी अक्सर मिल जाते हैं, जिनका यह उत्पादन 
भी करती है ۱ इसके अलावा इसे ऐसे अन्य लाभ भी मिल जाते हैं, जो अन्यथा 
प्राप्त नहीं होते। . 

मैंने इन बातों पर कम-विकसित देशों में स्थापित विदेशी कम्पनियों की 
शाखाओं के स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की है । मैंने सदा यह देखा कि वे - 
उस मनमाने तरीके की खुले तौर पर पुष्टि करने के लिए राजी हो जाते हैं, . 


ज | 


> Ss ss 
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जिसके आधार पर उनके विनियोगों के य सम्बन्धी भूल्यों को आँका जाता है । 

वे उन अतिरिक्त लाभांशों और अन्य सुविधाओं को भी स्वीकार करते हैं, जो 

उन्हें उपलब्ध होती हैं। उदाहरण के लिए, करों सम्बन्धी रियायतें। वास्तव में 

वे अक्सर जोर देकर यह बात कहते हैं कि यह कम महत्त्वपूर्ण कारण नहीं है कि 

कम्पनियों ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही यह पूँजी लगाना स्वीकार‏ یناد 
या। ۱‏ 

इन बातों ने मुझे आश्वस्त कर दिया है कि मुनाफे की जिन दरों का 
साधारणतया उल्लेख किया जाता है वे अयथाथं और अत्यधिक नीची हैं। मैं यह 
भी अनुभव करता हूँ कि खुले मस्तिष्क वाले और पूर्वाग्रह से मुक्त अनुसन्धान- 
कर्त्ताओं द्वारा खोज करने पर इस वात पर और अधिक प्रकाश पड़ने की सम्भावना 
है कि मुनाफे की वास्तविक दरें कितनी ऊंची हैं | 

अन्तर्राष्ट्रीय सभाओं में जो चतुरतापूर्ण और जटिल शब्दावली अक्सर 
की जाती है, उसके अनुरूप एम्स्टडंम के करार में निम्नलिखित प्रेक्षण 
किया गया है: 

“कार्यदल यह स्वीकार करता है कि विभिन्न देशों में एक ही प्रकार के पूंजी 
विनियोग की लाभदायकता के तुलनात्मक अध्ययन तभी सार्थक हो सकते हैं, जब 
उनमें लाभों के समस्त तत्त्वों का ध्यान रखा गया हो । इन तत्त्वों में उन कीमतों 
के सम्भावित अन्तर शामिल हैं, जिन पर साज-सामान और अन्य वस्तुएँ सप्लाई 
की जाती हैं। इसी प्रकार रायल्टी और सेवा-शुल्कों की राशियों का भी ध्यान 
रखा जाना चाहिए ht [जी लगाने वाले और जिस देश न [जी लगायी गयी है, 
उसकी सामाजिक, और कानूनी स्थिति और गिता की सीमा का 
भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कार्यदल ने इस विषय के और अध्ययन की भी ` 
सिफारिश की और कहा कि जहाँ कहीं आवश्यक हो यह अध्ययन उपयुक्त 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से क्षेत्रीय अथवा विभिन्न उद्योगों के आधार 
पर किया जाना चाहिए |? bE 

मैं पहले ही यह बात जोर देकर कह चूका हूँ कि अधिकांश कम-विकसित 
देशों में निजी प्रत्यक्ष विनियोग की राशि बहुत अधिक नहीं है--यह उससे कहीं 
कम है जिसका अनुमान उसके वारे में चलने वाली जबदंस्त बहस के आधार पर 
लगाया जा सकता है ।" लेकिन कछ देशों में, विशेषकर लेटिन अमरीका में, इस 
पूँजी विनियोग के कारण लोगों के मन में यह भाव जगता है कि वह अपनी 
स्वतन्त्रता से वंचित हो रहे हैं अथवा पहले ही वंचित हो चुके हैं | ड 

ये आशंकाएँ उस समय स्वाभाविक रूप से प्रवल होती हैं, जब किसी बड़े 
देश की कम्पनियाँ पूँजी लगाती हैं । व्यवहार में इसका अभिप्राय संयुक्त राज्य 
अमरीका से होता है । ये शंकाएँ उस स्थिति में और भी प्रबल होती हैं जब पूंजी 
लगाने वाली कम्पनी की शाखाएं संसार-भर में फली हुई हों । अधिकांशतः इसका 
अभिप्राय अमरीकी कम्पनियों से ही होता है। जब यह देखा अथवा समझा जाता 
है कि अमरीकी सरकार विदेशों में अमरीकी कम्पनियों की सहायता के लिए 
अपनी शक्ति का उपयोग करेगी तो यह आशंकाएं ओर गहरी हो जाती हैं। 

सम्भवतः इन आशंकाओं की जानकारी एक ऐसा कारण है कि संयुक्त राज्य 
अमरीका के लोग इन देशों में प्रत्यक्ष पूँजी विनियोग के प्रति इतने उत्साहित नहीं 


छ 
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होते । लेकिन यह प्रतिक्रिया व्यापक दिखायी नहीं पड़ती । लेकिन अमरीकी 
प्रशासन के स्तर पर यदा-कदा कुछ सतकंता प्रदर्शित की जाती है। 

श्री मीयर के लेख का जो वाक्य पहले उद्धत किया जा चुका है, उससे यह 
बात प्रमाणित होती है। इसी लेख में उन्होंने अधिक स्पष्टता से यह बात कही : 

“लेटिन अमरीका के विकास के लिए अन्ततः स्वयं लेटिन अमरीका में ही 
साधन जुटाये जाने चाहिए ۱ आथिक दृष्टि से यह अनिवार्य दिखायी पड़ता है। 
सम्भवतः राजनीतिक दृष्टि से भी यह वांछित है'***** संयुक्त राज्य अमरीका 
ऐसे किसी भी मामले में हिस्स( नहीं लेना चाहता जहाँ पूँजी विनियोग की अपेक्षा 
नहीं है और न ही हम किसी देश में इतनी गहराई से उलझना चाहते हैं कि हमारे 
देश की विनियोजित पूँजी की राशि इतनी बड़ी हो जाये कि यह परेशानी पैदा 
करने लगे । 77 

इस दृष्टि से कुछ निष्कर्ष स्वयं प्रकट दिखायी पड़ते हैं। एक बात तो यह 


` है कि यह विकसित और कम-विकसित दोनों प्रकार के देशों के सामान्य हित में 


होगा कि अधिक प्रत्यक्ष पूंजी विनियोग उन देशों से हो जो संयुक्त राज्य 
अमरीका जितने बड़े नहीं हैं और जो उसकी तरह इतने समीप नहीं हैं। इन और 
अन्य कारणों से इन देशों की सरकारें पूँजी लगाने वाली अपनी कम्पनियों के 
हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक अथवा सैनिक शक्ति के प्रयोग के लिए इतनी 
लालायित नहीं होंगी। इस प्रकार वितरित होने के कारण विदेशी पूँजी विनियोग 
उस कम-विकसित देश की स्वतन्त्रता के हनन की कम आशंकाएँ उत्पन्न करेगा, 
जहाँ यह विनियोग किया जाता है | 
इसी प्रकार यह बात भी उपयोगी होगी कि अधिक पूँजी विनियोग वे 
कम्पनियाँ करें जो विदेशों में पूँजी लगाने के काम में लगी अमरीकी कम्पनियों 
जितनी विशाल नहीं हैं । इस कारवाई से भी उक्त उद्देश्य पूरे होंगे | 
यद्यपि ये निष्कर्ष बड़े स्पष्ट हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका में इनके प्रति 
अधिक सुझवूझ नहीं दिखायी गयी है । सन्‌ 969 की गमियों में लेटिन अमरीका 
के देशों की चार महत्त्वपूर्ण यात्राओं के बाद गवर्नर नेल्सन ए० रॉकफेलर ने एक 
वड़े आशापूर्ण शीर्षक 'क्वालिटी आफ लाइफ इन दि अमेरीकाज़' के अन्तर्गत एक 
रिपोर्ट जारी की है। इन यात्राओं में उनके साथ बड़ी संख्या में अधिकारी 
और सब विषयों के विशेषज्ञ भी थे। वे इस रिपोर्ट में सबसे पहले यह कहते हैं: 
“गोलार्द्ध के बहुत अधिक और सम्भवतः अधिकांश नागरिक संयुक्त राज्य 
अमरीका के निजी पूंजी विनियोग को एक प्रकार का शोषण अथवा आथिक 
उपनिवेशवाद कहते हैं******संयुकत राज्य की कम्पनियों द्वारा इन देशों पर छा 
जाने का भय अक्सर व्यक्त किया जाता है ।”२४ छिः 
अत्यधिक अचु रदायी तरीके से और बिना किसी तकं के वे इसे “गलत 
बिचार बताते हैं और यह सिफारिश करते हैं कि “संयुक्त राज्य को पूरे गोलाद्धं 
में निजी विनियोग को अधिकतम प्रोत्साहन देना चाहिए ।” 
बहुत समय पहले प्रोफेसर पी० एन० रोज्रेनस्टीन-रोडान' ने टेक्नालाँजी और 
प्रबन्ध सम्बन्धी अनुभव और सम्भवतः पूँजी के हस्तान्तरण का एक तरीका 
सुझाया था, जो ऐसे विकास में सहायक हो सकता था।२ उन्होंने इसे "प्रबन्ध 
सम्बन्धी ठेका' कहा था। इस विचार पर अनेक लेखकों ने यदा-कदा अपने विचारः 
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व्यक्त किये हैं ।*? 

इस विचार में कहा गया है कि किसी विदेशी कम्पनी को किसी कम-विकसित 
देश की सरकार से एक सीमित अवधि, जैसे दस वर्ष, के लिए एक नया कारखाना 
लगाने और उसका प्रबन्ध चलाने का ठेका करना चाहिए । 


विदेशी कम्पनी को इस सहमत अवृधि के लिए या तो प्रत्यक्ष रूपसे . 


पूंजी लगानी चाहिए अथवा राज्य या किसी स्थानीय कम्पनी से मिलकर यह 
काम करना चाहिए ۱ अथवा यह शुरू से ही स्वामित्व से दूर रह सकती है और 
जा ण के ठेके की अवघि के लिए निश्चित ब्याज की राशि पर ऋण दे 
सकती है | 
लेकिन इस ठेके में सम्वन्धित विदेशी कम्पनी को इस बात का आश्वासन 
दिया जाना चाहिए कि उसे प्रवन्ध चलाने के लिए निर्धारित शुल्क दिया जायेगा 
और यदि उसने पूँजी लगायी है तो वह भी निश्चित तारीखों पर उस समय तक हुए 
सामान्य लाभ के साथ लोटा दी जायेगी । इस कम्पनी को अपनी ओर से आवश्यक 
टेक्नालॉजी और प्रबन्ध सम्बन्धी अनुभव देना होगा लेकिन जिस देश में कारखाना 
लगाया जाता है उसके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और काम पर लगाने का 
कार्य भी धीरे-धीरे करना होगा | 
ऐसी कोई भी योजना पारस्परिक हितों को पूरा करती हुई दिखायी पड़ेगी | 
कम-विकसित को उद्योग शुरू होने तथा आवश्यक तकनीकी जानकारी और 
अनुभव प्राप्त होने का आश्वासन रहेगा और यदि, सहमति हुई तो एक निश्चित 
अवधि के लिए कुछ पूंजी भी मिल सकती है। इसके बाद उस कारखाने पर 
स्वयं इस देश का स्वामित्व होगा अथवा यह अपने देशवासियों के किसी समूह को 
इसका स्वामित्व प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। 
इस प्रकार कोई विदेशी कम्पनी विदेशों को अपने प्रबन्ध ओर टेक्नालाँजी 
सम्बन्धी ज्ञान को बेचकर, अपनी पूँजी विदेशों में लगाये बिना ही लाभ अजित 
कर सकती है अथवा एक निश्चित अवधि के लिए अपनी पूँजी लगा सकती है। 
इससे अनेक छोटी औद्योगिक कम्पनियां अधिक दिलचस्पी लेंगी और वे 
अन्तर्राष्ट्रीय उद्योगों में हिस्सा ले सकंगी | 
मैंने रोज़ेनस्टीन-रोडान के इस विचार पर कम-विकसित देशों के अनेक 
'राजनीतिज्ञों से बातचीत की है, लेकिन मुझे इस सम्बन्ध में कोई उत्साह दिखायी 
नहीं पड़ा । इस पर मुझे विशेष रूप से आश्चर्य हुआ ۱ एक प्रधानमन्त्री ने यह 
कहा कि वे बड़ी कम्पनियों की तुलना में सरकारों से पूंजी विनियोग की बात- 
चीत करना अधिक पसन्द करते हैं | हन 
लेकिन वे इस बात पर सहमत थे कि यदि विदेशी पूँजी लगाने वालों में 
बड़े उद्योगों की कम संख्या होती है और ये कम्पनियाँ अधिक छोटे देशों की 
होती हैं तो इससे उनके देश की स्वाधीनता को कम खतरा उत्पन्न होगा। 
उद्योगों के चल निकलने पर ये कम्पनियाँ वहाँ से चले जाने के लिए अधिक 


होंगी । म 
5 व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास है कि संसार-भर में یا‎ ऐसे साझीदार 
उपलब्ध हो सकते हैं इस बात की जानकारी कम-विकसित देशों को नहीं है और 


वे आसानी से यह जानकारी प्राप्त कर भी नहीं सकते । अतः मैंने कभी-कभी... 
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विकसित देशों के अधिकारियों से जोर देकर यह वात कही है कि वे इस 
समस्या में दिलचस्पी लें, ठेकों के मानक मसौदे तैयार करें और ऐसी विभिन्न 
कम्पनियों का ध्यान इस मामले की ओर आक्कृष्ट करें, जिन्होंने शायद ही कभी 
अपने प्रबन्ध और टेक्नालॉजी सम्बन्धी अनुभव को लम्बी अवधि के लिए पूँजी 
लगाने की सम्भावना के बिना बेचने की बात पर विचार किया हो | 
कम-विकसित देश साधारणतया जो शर्ते लगाना चाहते हैं, उनमें एक शतं यह 
भी है: विदेशी विनियोग उनकी अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहना 
चाहिए | ۱ 
कोई भी विकसित देश यह नहीं चाहेगा कि उसके सार्वजनिक उपयोग के 
प्रतिष्ठानों पर विदेशी पूंजी विनियोजकों का स्वामित्व हो। संयुक्त राज्य 
अमरीका को छोड़कर अन्य सब विकसित देशों में बहुत समंय पहले ही यह 
निर्णय ले लिया गया था कि इन प्रतिष्ठानों पर सार्वजनिक स्वामित्व होगा 
और उनका प्रबन्ध भी सार्वजनिक नियन्त्रण में होगा। संयुक्त राज्य अमरीका 
ने भी इन प्रतिष्ठानों के ऊपर संघीय नियन्त्रण कायम किये हैं और कभी भी 
गए यह नहीं चाहेगा कि इन प्रतिष्ठानों पर विदेशियों का स्वामित्व 
| 


अतः 75 विश्वास करना कठिन है कि लम्बी अवधि की दृष्टि से कम- 
विकसित देशों में भी सार्वजनिक उपयोगिता के प्रतिष्ठानो से विदेशी हितों को 
अलग रखने की ऐसी ही इच्छा नहीं जगेगी । एक ऐसी ही तुलना इस मत को 
समर्थन प्रदान करती है कि वे यह अनुभव करेंगे कि खानों के स्वामित्व और 
बड़ी-बड़ी जागीरों के रूप में भूमि के स्वामित्व से विदेशियों का सम्बन्ध नहीं 
होना चाहिए | 
वे यह भी अनुभव करेंगे कि विभिन्‍न विनिर्माण उद्योगों में विदेशी हितों 
को आवश्यकता से अधिक प्रभावशाली स्थिति में आने से रोका जाये । विशेषकर 
उस स्थिति में जब ये उद्योग बहुत बड़े देशों की बहुत बड़ी कम्पनियों की शाखाओं 
के रूप में चलाये जा रहे हों । वास्तव में इसका अभिप्राय संयुक्त राज्य अमरीका 
की कम्पनियों से ही होता है। ۱ 
शक इस दृष्टि से लेटिन अमरीका के कम-विकसित देशों को, लेकिन केवल: इन्हीं 
देशों में नहीं, एक ऐसी स्थिति विरासत में प्राप्त हुई है, जिसे केवल एक ऐसे 
राष्ट्रीयकरण के माध्यम से सुलझाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप हितों 
का गम्भीर संघर्ष उत्पन्न होता है। इस प्रकार के राष्ट्रीयकरण किये गये हैं और 
यह पु त्यता करना मुश्किल नहीं है कि भविष्य में भी ऐसे ही राष्ट्रीयकरण 
रहोंगे। . 


यह संघर्ष अक्सर एक दुर्भाग्यपूर्ण ऐतिहासिक विरासत में निहित होता है। 
'एक जमाने में भूमि और अन्य रियायतों को नाममात्र के भुगतान पर प्राप्त 
"किया गया था और यदा-कदा यह कार्य भ्रष्टाचार से युव पराको से भी नहीं 
किया गया था । अतः सरकार ऐसे मुआवजे देने को r नहीं होगी जिन्हें 
“वर्तमान बाजार दर पर देने की बात कही गयी हो । ` कम-से-कम स्वदेश में इसके 
ऊपर इस वात का दबाव रहेगा कि मुआवजा न दिया जाये। दूसरी ओर 
(विदेशी कम्पनियाँ उन माँगों को अनुचित समझती हैं और सम्पत्ति ओर हिस्सा 
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पूंजी में अक्सर स्वामित्व का परिवर्तन नियमित रूप से होता रहता है । कभी- 
कभी कई बार स्वामित्व का परिवर्तन होता है । यदि ये विदेशी हित 
संयुक्त राज्य अमरीका की कम्पनियों के हैं तो वे बहुत जोरदार शब्दों में इस बात 
की माँग करेंगी कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार उनका समर्थन करे । 
इसका एक प्रासंगिक प्रभाव यह होगा कि नये विदेशी विनियोग का उत्साह 
समाप्त हो जायेगा । 

लेटिन अमरीका में पुराने अमरीकी विनियोगों के सम्बन्ध में अधिकाधिक 
संख्या में ऐसे संघर्षो की पूर्वं कल्पना कर पाना कठिन नहीं है, जहाँ अतीत की 
तरह ही भविष्य में भी सरकारें निरन्तर बदलती रहेंगी। लेकिन 7 
संसार के दूसरे हिस्सों में भी यह ज्वलन्त प्रश्न बना हुआ है। 

विश्व वेक ने ऐसे संघर्षों सम्बन्धी समस्याओं में सुलह सफाई कराने अथवा 
पंच-निर्णेय देने की ओर ध्यान दिया है, ताकि इन संघषों के कारण विकसित 
और कम-विकसित देशों के बीच विदेशी पूँजी विनियोग और अन्य क्षेत्रों में 
gE सहयोग के राजनीतिक वातावरण को दूषित होने से रोका जा 
सके । 

इन संघर्षो का शान्तिपूर्ण समाधान तव और अधिक सम्भव हो जायेगा यदि 
कुछ परिस्थितियों में बॅक अच्छे इरादों से प्रेरित राष्ट्रीयकरण के लिए ऋण देने 
को तैयार हो जाये--यह ऋण उसी प्रकार दिया जा सकता है, जिस प्रकार मैंने 
भूमि सुधार के लिए अध्याय-8 में ऋण देने की बात कही है। 

विकसित और कम-विकसित दोनों प्रकार के देशों में कम-विकसित देशों में 
निजी प्रत्यक्ष विनियोग के वारे में विचार-विमर्श इन देशों के विकास के राष्ट्रीय 
हितों की दृष्टि से किया जाता है | 

लेकिन यहाँ आकर हमें इस वात का उल्लेख करना होगा कि अधिकांश 
कम्‌-विकसित देशों में अत्यधिक असमानतावादी सामाजिक व्यवस्था है। इन 
देशों पर उच्च वर्ग कें समूहों के कुछ लोगों का शासन कायम है। 

यह स्थिति ऐसी नीतियों का मागं प्रशस्त करती है, जो अनिवार्यंतः ऐसी 
नहीं होतीं, जिन्हें इन देशों के लम्बी अवधि के राष्ट्रीय हितों में कहा जा सके | 
इन छोटे शासक समूहों के सदस्यों के निजी हित दाव पर लगे होते हैं और कभी- 
कभी इन हितों की ऐसी स्थिति होती है कि ये सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किये 
जा सकते अर्थात्‌ इन्हें छिपाये रखने की आवश्यकता os की जाती है। 

एक दृष्टि से यह स्थिति किसी कम-विकसित देश में विदेशी कम्पनी द्वारा 
पूंजी विनियोग के कार्ये को आसान बना सकती है। पर स्थिति चाहे कुछ भी 
हो, यह्‌ प्रायः आवश्यक होता है कि सत्तारूढ़ लोगों से सहयोग किया जाये | 

यह अक्सर देखा गया है कि कम-से-कम छोटी अवधि की दृष्टि से 
विदेशी पूंजी विनियोग उस क्षेत्र को शक्तिशाली बनाने में सहायता देते हैं, 
जिन्हें कम-विकसित देश में 'निजी क्षेत्र' कहा जाता है। जैसाकि अध्याय-3 और 8 
में कहा गया है ये विनियोग इस प्रकार सम्बन्धित देश में उच्च वर्ग की आथिक, 


सामाजिक और राजनीतिक शक्ति को और बढ़ायेंगे-वैध सौदों के अभाव में | 


यह कार्य ۷۳ 


लेकिन साधारणतया उच्च वर्ग के लोगों का यह समूह प्रतियोगी टुकड़ों मै | 


ع 
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बँटा है। राजनीतिक शासन अक्सर अधिक स्थिर नहीं होता, जिसका प्रमाण 
कम-विकसित देशों में सरकारों का तख्ता उलटने की आये दिन की कार्रवाइयाँ 

| ۱ 
र सत्तापर अधिकार के इन अधिकांश प्रयासों का अभिप्राय उच्च वगं के 
प्रभावशाली समूहों के बीच सत्ता का हस्तान्तरण होता है। लेकिन कुछ कम- 
बिकसित देशों में, और यह बात लेटिन अमरीका पर भी लागू होती है, अधिक 
व्यापक विरोधी आन्दोलन का समारम्भ हो रहा है। कभी-कभी इस आन्दोलन 
में 'मध्यम वर्ग” के लोगों के अलावा सामान्य जन-समुदाय के लोग भी शामिल 


होते हैं । 

ऐसी कोई विदेशी कम्पनी, जिसे वाध्य होकर सत्तारूढ़ लोगों से सहयोग 
करना पड़ा हो और जिसे इसका लाभ भी प्राप्त हुआ हो, स्वयं को आसानी 
से कठिन स्थिति में पा सकती है। इस स्थिति में कम्पनी, और यदि यह कोई 
अमरीकी कम्पनी है तो अमरीका सरकार दोनों सम्बन्धित कम-विकसित देश के 
आन्तरिक, राजनीतिक सत्ता के संघर्ष में आसानी से फंस जाते हैं | 

यह एक ऐसी स्थिति है, जो न तो संयुक्त राज्य अमरीका के लिए और न 
ही विदेश में पूंजी लगाने वाली इसकी किसी कम्पनी के लिए, मीयर के Tel 


में, 'आरामदेह' हो सकती है | 


निष्कर्षं यह निकलता है कि संसार-भर में अमरीका के प्रत्यक्ष पूंजी 
-विनियोग में वृद्धि, यह ज़रूरी नहीं है कि स्वयं अमरीका के अथवा अन्तर्राष्ट्रीय 
हित में हो जैसाकि इन विनियोगों को बढ़ाने के प्रचार में सामान्यतया मान 
लिया जाता है। 
के दूसरा निष्कर्ष यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका और वस्तुतः सब विकसित 
देशों का कम-विकसित देशों के साथ यह सामान्य हित है कि उच्च पदों पर 
आसीन लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाये और उच्च वर्ग के 
कुछ समूहों ने सत्ता पर जो एकाधिकार कर लिया है ओर जो भ्रष्टाचार की 
उर्वर भूमि बन गया है, उसे समाप्त कर दिया जाये । इस प्रकार इन देशों 
के मर सत्ता के आन्तरिक संघर्षों में फंसने की कठिनाई से भी बचा जा 
सकता है | 


अध्याय : ॥ 
सहायता 


]. यूरोपीय पुर्नानर्माण कार्यक्रम 
. दूसरे महायुद्ध के बाद से कम-विकसित देशों को सावंजनिक सहायता देने के 
3 जो अधिकांशतया होता रहा है उसका एक पूर्व इतिहास है | विकसित 
देशों में कम-विकसित देशों से अपने सम्बन्धों के प्रति लोगों के मन में जो भ्रान्तियाँ 
हैं, उन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए इस पूर्व इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत 
करना आवश्यक है।! 

जव दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ तो संयुक्त राज्य अमरीका ने स्वयं को 
ऐतिहासिक दृष्टि से एक विलक्षण स्थिति में पाया । अपने मित्र राष्ट्रों के विपरीत 
अमरीका किसी भी सैनिक कारंवाई के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति से अछूता 
ही नहीं था, बल्कि युद्ध आरम्भ होने के समय की तुलना में आर्थिक दुष्टि से 
कहीं अधिक वेहतर था । अमरीका ने आथिक मन्दी और व्यापक तथा लम्बे असें 
से चली आ रही वेरोजगारी की स्थिति में युद्ध में प्रवेश किया था। पर युद्ध ने 
वह कर दिखाया! जो अमरीका सरकार का न्यूडील कार्यक्रम करने में असफल रहा 
था । युद्ध के परिणामस्वरूप रोजगार में तथा आय और रहन-सहन के स्तरों में 

तेज़ी से वृद्धि हुई । 
इस परिस्थिति में संयुक्त राज्य अमरीका ने प्रायः अकेले ही आथिक सहायता 
देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली जिसक्री पुननिर्माण और युद्ध से हुई क्षति को 
पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुभव की जा रहीथी। इस सहायता का 
अधिकांश भाग पश्चिम यूरोप के देशों को मिला । किसी भी अन्तर्राष्ट्रोय तुलना 
में-दक्षिण यूरोप के देशों को छोइकर--पश्चिम यूरोप को इन देशों को उत्तर 
अमरीका और आस्ट्रेलिया सहित संसार के उन गिने-चुने देशों में शामिल करना 


होगा जो उद्योगों में उन्नत और आथिक दृष्टि से खद हैं। यद्यपि युद्ध के कारण . 


कुछ समय के लिए वे आथिक दुष्टि से अपंग हो गये 


मार्शल योजना और यूरोपीय पुननिर्माण कार्यक्रम के अधीन जो सहायता” 


कारये किय। गया उसका यह अभिप्राय था कि एक अमीर देश ने 73 द्धि की क्षमता 
रखने वाले दूसरे देशों को बड़ें पैमाने पर सहायता दी। अमरीकियों और अधिकांश 
यूरोपवासियों को 'सम्पदा में हिस्सा बटाना' बड़ा स्वाभाविक लग रहा था। 
लेकिन यह हिस्सा-बटायी केवल अमीरों के बीच ही थी । a 
यूरोप पर केन्द्रित यही रुझान उस समय अन्य अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता 


था। अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर शरणाथियों को सहायता देने के जो प्रयास किये | 
जा रहे थे, उनका लाभ यूरोप के विस्थापित और इधर-उधर भटक रहे लोगों | 
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को ही मिल रहा था, जबकि, उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान को अपने 
शरणाथियों की देखभाल स्वयं अपने ही साधनों से यथाशक्ति करनी पड़ी | हर 
इस आरम्भिक दौर में संयुक्त राज्य अमरीका ने पश्चिम यूरोप के लोगों के 
प्रति जो उदारता दिखायी वह प्रायः असीम थी। अमरीका सरकार ने अपनी 
शक्ति के उपयोग में अधिकतम संयम प्रदर्शित किया । इसने यूरोप की सरकारों 
को सलाह दी कि वे अपने-आप निर्णय लें और वे स्वयं जिस निर्माण नीति पर 
सहमत होंगे, अमरीका उसके लिए वित्तीय और अन्य सहायता देगा। 
व्यापार के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमरीका ने पश्चिम यूरोप के देशों को इस 
बात की छूट दी कि वे उसके निर्यात के विरुद्ध खुलकर भेदभाव वरत सकें। 
वास्तव में अमरीका ने उन्हें स्वयं अपने विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीतियाँ निर्धारित 
करने में सहायता दी और यदा-कदा अपने व्यापारिक हितों के जबरदस्त दवाव 
का भी मुकाबला किया । कम-से-कम एक बार अमरीका सरकार ने अमरीका की 
एकाधिकारी तेल कम्पनियों के विरुद्ध हस्तक्षेप किया और एक ऐसी मूल्य नीति 
निर्धारित करने का निषेध किया जिससे पश्चिम यूरोप को हानि पहुँच सकती 
थी ۱ जब आगे चलकर कम-विक सित देशों ने विदेश व्यापार में विशेष रियायतें 
देने की बात उठायी तो संयुक्त राज्य अमरीका ने --और अधिकांश विकसित 
देशों ने भी--जो रवैया अपनाया वह उक्त रवैये से प्रायः बिल्कुल विपरीत था! 
पश्चिम यूरोप को मुख्यतया वित्तीय सहायता मिली थी। सैनिक सहायता 
को छोड़कर अन्ततः सहायता की यह. राशि 30 अरब डालर बैठी --उस समय 
डालर का वास्तविक मूल्य उससे बहुत ऊंचा था जो आगे चलकर मुद्रास्फीति के 
कारण रह गया था। उक्त राशि में से दो-तिहाई शुद्ध अनुदान के रूप में प्राप्त 
हुआ ۱ 
उस समय मैं यह अनुभव कर रहा था कि यह पूरी सहायता ऋणों के रूप में 
दी जानी चाहिए थी । पश्चिम यूरोप के देशों की आथिक स्थिति सुधर जाने के 
वाद इन ऋणों को चुकाया जा सकता था । मेरा कभी भी यह विश्वास नहीं 
रहा--और आज भी नहीं है-कि एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को उपहार 
के रूप में सहायता देना आवश्यक, स्वाभाविक अथवा यहाँ तक कि बुद्धिमत्तापूर्ण 
नीति हो सकती 5-5 केवल तभी हो सकता है जब सहायता प्राप्त करने वाला 
कोई कम-विकसित देश हो, जिसे गहराई से पैठी हुई संरचनागत खामियों को 
दूर करना हो। ۱ ۱ 
आगे चलकर जो कुछ हुआ उस पर विचार करते समय मेरी तत्कालीन राय 
की पुष्टि हो जाती है। आज और पिछले दशक में समस्त अन्तराष्ट्रीय मुद्रा . 
विनिमय की स्थिति कहीं अधिक अच्छी होती यदि अमरीका पश्चिम यरोप की 
सरकारों से धीर-धीरे और उचित मुआवजे सहित ऋणों के भुगतान को माँग 
करता । मार्शल योजना के युग में अमरीका के. कार्यों से यह पूरी तरह स्पष्ट हो 
जाता है कि उसने पश्चिम यूरोप के प्रति जो चिन्ता का भाव दिखाया उसमें तक- 
सम्मत उदारता का भाव होना चाहिए था । ; 
इसके विपरीत अनुदानों, और बहुत लम्बी अवधि के ऋणों, ने पश्चिम यूरोप 


के देशों को अपनी स्थिति में सुधार हो जाने पर सोने और मुद्रा के आवश्यकता 


से अधिक बड़े सुरक्षित कोष बनाने में मदद दी । इससे संयुक्त राज्य अमरीका 
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तक की विदेशी मुद्रा के भुगतान की स्थिति को खतरा उत्पन्न हुआ । हम सव यह 
जानते हैं पक दगाल के शासन काल में फ्रांस--जो बड़े-बड़े अनुदान प्राप्त करने 
वाले देशों में से था--कुछ समय के लिए ऐसे दवाव डाल सका जिन्हें संयुक्त 
राज्य अमरीका को प्रायः डराने-धमकाने की कारंवाई कहा जा सकता है 

लेकिन उस आरम्भिक युग में अमरीका उपहार देना चाहता था । मैं स्वयं इस 
वात का साक्षी हूँ कि इस प्रकार अमरीकी अफसरों ने बडी TIT पर 
असफल रहकर अपने स्वीडन के सहयोगियों को डा दान लेने के लिए कहा--- 
स्वीडन को न तो इन अनुदानों की आवश्यकता थी और न ही वह लेना चाहता 
था । स्वीडन को 'समानता' और 'सहयोग' के हित में ये अनुदान लेने को कहा 
जा रहा था। 

संयुक्त राज्य अमरीका खुले अनुदानों, ऐसे ऋणों को जिनकी अदायगी 
सहमति प्राप्त शर्तों पर जरूरी नहीं थी, और सीधे ऋणों को एक साथ "सहायता" 
के नाम से पुकारने पर जोर देता था। मार्शल योजना के युग में जव सबसे पहले 
यह तरीका शुरू हुआ तो मैंने इसे अमरीकियों की आवश्यकता से अधिक उदारता 
के रूप में देखा। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में अमरीका की अस्थिर पृष्ठभूमि 
और दोनों मह[युद्धों के बीच की अवधि में जर्मनी और लेटिन अमरीका को दिये 
गये विशाल ऋणों के उसके खेदजनक अनुभवों के कारण यह और अधिक सम्भव 
हुआ था। 

पर उस समय मैंने यह देखा कि मुश्किल से ही कोई यूरोपीय अर्थशास्त्री 
अथवा राजनीतिज्ञ मेरे समालोचनात्मक विचारों से सहमत था अथवा इस समस्या 
पर विचार करने को तयार था। वे सब बड़े-बड़े अनुदानों से खुश थे और ऋणों 
को सहायता बताये जाने की बात को स्वीकार करने को तत्पर , क्योंकि इसके 
परिणामस्वरूप यह अस्पष्ट अनिश्चितता उत्पन्न होती थी कि क्या इन ऋणों को 
चुकाया जाना चाहिए और यदि हाँ तो कैसे । इस प्रकार भ्रान्तिपूर्ण विचार का 
वह्‌ क्रम स्थापित हो गया जो आज भी बना हुआ है। उस समय शब्दावली 
सम्बन्धी जो गडबड पैदा हुई थी, जिसे मैं बुनियादी तौर पर समृद्ध और विकसित 
देशों के प्रति अमरीका की आवश्यकता से अधिक उदारता का परिणाम समझता 
था, अब गरीब और कम-विकसित देशों के भ्रति कृपणता दिखाने का माध्यम बन 
गयी है। आज हर प्रकार की पूंजी के आगमन को, निजी और सावंजनिक पूंजी 
के आगमन को, 'सहायता' नाम दिया जाता है। इतिहास अक्सर कितना 
विरोधाभासपुणं होता है। 5. E 

मैं सबसे पहले मार्शल योजना के युग में संयुक्त राज्य अमरीका में व्याप्त 
विचारों और भावनाओं का कुछ अधिक गहराई से विवेचन करना चाहँगा | 

अमरीका सरकार ने 947 की गर्मियों से ही मार्शल योजना को साम्यवाद 
के विरोध के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। आरम्भ से ही मुझे | 
अमरीका के अधिकारियों ने अक्सर यह बताया कि यह दृष्टिकोण आंशिक रूप से | 


se ۳ 


एक रणनीति के रूप में अपनाया जा रहा है: अमरीकी संसद में आसानी से और 


व्यापक रूप से इसे स्वीकृति दिलाने और अमरीकी जनता का अधिक-व्यापफ | 
ت‎ जा 3 र ۹ ما‎ 


समर्थन प्राप्त करने के लिए यह तरीका अपनाया न है। कप 3 
: जब शीतयुद्ध तेज़ हुआ जिसे स्तालिन के साथ विचित्र 'सहयोग' 


॥ सक्रियः 
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बढ़ावा मिला,” और विशेषकर ۱94 में चीन में कम्युनिस्टों की विजय और 
अमरीका में मैकार्थीवाद के उदय से इस विशेष कारण से पश्चिम यूरोप के देशों 
को सहायता देने की बात अधिक महत्त्वपूर्ण बन गयी। लेकिन उस समय तक 
इस योजना का समारम्भ हो चुका था और इसे जारी-भर रखना शेष था। 

` मोटे तौर पर साम्यवाद विरोधी अपील की भूमिका को यूरोपीय पुननिर्माण 
कार्यक्रम से अलग ही रखा गया, पर कम्युनिस्ट विरोध का उपयोग यूरोप के देशों 
की सरकारों तथा अन्य गैर-कम्युनिस्ट सरकारों को कम्युनिस्ट देशों को होने वाले 
निर्यात के प्रति अमरीका में जारी भेदभावपूणं निर्यात लाइसेंस नीति से सम्बद्ध 
करने के लिए किया गया (यह काम अमरीकी संसद की ओर से कुछ शर्ते लगा- 
कर किया गया) ।* 

पर यह मेरी सुविचारित राय है कि आरम्भ में अमरीका के लोगों को-- 
किसानों और मजदूरों, शिक्षकों और पादरियों, वकीलों और व्यापारिरों को-- 
और संसद में उनके प्रतिनिधियों को मार्शल योजना को अपना समर्थन देने की 
प्रमुख प्रेरणा संकट में फंसे राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति और एकता की कहीं अधिक 
सकारात्मक भावना से प्राप्त हुई थी । इतना ही नहीं, वे इन संकटग्रस्त राष्ट्रों से 
स्वयं को सांस्कृतिक और रक्त सम्बन्धों से Ei अनुभव करते थे। यह प्रेरणा 
यूरोप के निवासियों को साम्यवाद से बचाने और शीतयुद्ध में उन्हें अपना साथी 
बनाये रखने की नकारात्मक प्रेरणा से कहीं अधिक لیر‎ ण थी। यद्यपि 
कम्युनिस्ट विरोध के आकर्षण ने उनकी भावनाओं को और बढावा 
दिस और जैसे-जैसे शीतयुद्ध तेज होता गया, इन भावनाओं में प्रखरता आती 
गयी । 
माशंल योजना के सम्बन्ध में अमरीकियों को प्रेरित करने की एक 

विलक्षणता यह रही कि आरम्भ से ही जिन व्यक्तियों ने इस सम्बन्ध में अपने 
विचार प्रकट किये उन्होंने स्वयं को और दूसरों को इस वात से आश्वस्त करने 
. की कोशिश की, कि वे “संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोत्तम हित में” काम कर 
रहे हैं। मुझे यह अमरीकियों द्वारा स्वयं अपने उदारतापूर्ण उद्देश्यों के प्रति 
विचित्र और बुनियादी तौर पर अवांछित सन्देह का एक और उदाहरण लगा 
जिसका एक बार मैंने उनकी कट्टरपन्थी परम्परा के कुछ विकृत तत्त्व के रूप में 
विश्लेषण किया था । 

कं भविष्य में संयुक्त राज्य अमरीका के कम-विकसित देशों से सम्बन्धों के बारे 
. में जो होना था उसकी दृष्टि से' अपने देशों में यूरोप निवासियों का अमरीका के 
उक्त विचार-विमर्श पर एक खास प्रतिक्रिया दिखाना महत्त्वपूर्ण या। अमरीकियों 
की यह स्वीकारोक्ति कि वे अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं, यूरोप में 
अक्सर अत्यन्त तत्परता से इस बात का आधार बनायी गयी कि ऋणों आदि 
का भुगतान करने की, इसके प्रति कृतज्ञता तक प्रकट करने की कोई जरूरत 


नहीं हे। 
यूरोप के जिन देशों को बड़े पैमाने पर सहायता मिली थी उनमें यह प्रति- 
क्रिया विशेष रूप से हुई। उस समय यूरोप में स्विट्ज़रलेण्ड और स्वीडन ही 


~ 


एकमात्र ऐसे देश थे जिनमें लेशमात्र को भी अमरीका विरोध नहीं था । और 


` यही ऐसे देश थे जिन्हें अमरीका से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था । मुझे 
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स्मरण है कि यूरोपियनों की एक सामाजिक पार्टी में ब्रिटेन की मजदूर दल की 
"सरकार का एक सदस्य यह समझा रहा था कि संयुक्त राज्य अमरीका को स्वदेश 
में मम्दी रोकने के लिए फिलहाल और निकट भविष्य में निर्यात होने वाले अपने 
मालका एक बड़ा हिस्सा अनुदान के रूप में दे डालने की ज़रूरत रहेगी | 
अमरीकियों को इस बात से प्रसन्न होना चाहिए कि पश्चिम यूरोप उनके 
अतिरिक्त उत्पादन के लिए एक सुगम कूड़ेदान के रूप में उपलब्ध है। 
पश्चिम यूरोप की सब सरकारें अनिच्छा से संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा 
कम्युनिस्ट देशों की नाकेवन्दी की नीति पर अपनी सहमति देती रहीं, यद्यपि इन 
सरकारों ने ऐसे अनेक प्रकट और गुप्त कार्य किये जिन्हें अमरीका के दृष्टिकोण 
से भीतरघात कहा जा सकता था । इन कार्यों से अभरीकी संसद के सदस्य अत्यन्त 
क्रोधित हो उठते थे, यद्यपि अमरीकी प्रशासन के सामने खीस निपोरने और 
बरदाश्त करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 
जब ۱950 के मध्य में मार्शल योजना के अन्तर्गत धन मिलना बन्द हुआ तो 
'पश्चिम यूरोप की सरकारों ने तुरन्त एक साथ मिलकर अमरीका द्वारा प्रेरित 
कम्युनिस्ट देशों को निर्यात न करने की नीति को समाप्त कर डाला। वैसे उन्हें 
इस नीति में कभी विश्वास नहीं था ।* इसके बाद केवल संयुक्त राज्य अमरीका 
ही कम्युनिस्ट देशों से सामान्य व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने से दूर रहा । यह 
'बात यूरोप के व्यापारिक हितों के विपरीत नहीं थी, जैसा कि यदा-कदा संयुक्त 
राज्य अमरीका में कहा भी गया । 
2. कस-विकसित देशों को सहायता 
मुझे इस बात में ज़रा भी सन्देह नहीं है कि अमरीका को मार्शल योजना के 
युग में यूरोप में जो अनुभव प्राप्त हुआ उसका अनेक दृष्टियों से अमरीका की 
'कम-विकसित देशों के प्रति नीति पर गहरा और स्थायी प्रभाव पडा । 
सबसे पहले तो यह हुआ कि विशाल मार्शल योजना के कारण, जो लगभग 
9505 दशक के मध्य तक चलती रही, अमरीकी साधनों को अन्य अनेक कार्यों पर 
'नहीं लगाया जा सका । जैसे हाल के वर्षों में वियतनाम युद्ध अथवा आदमी को 
न के प्रयास में स्वदेश में निर्धनता विरोधी कार्यक्रम के लिए साधन 
'तहीं ۱ 
मेरा इससे क्या अभिप्राय है यह समझाने के लिए मैं एक वचारिक प्रयोग 
प्रस्तुत करना चाहुगा। कल्पता कीजिए कि यूरोप में पुननिर्माण की कोई 
आवश्यकता न होती, लेकिन अन्य सब कुछ जैसे का तैसा होता। چ‎ 
मुझे इस बात का प्रायः पूरा विश्वास है कि जैसे-जैसे उपनिवेश स्वतन्त होते 
जा रहे थे---जिसके प्रति गहन सैद्धान्तिक स्तर पर अमरीका में बड़ी सहानुभूति 
थी--और' जैसे-जैसे नवोदित और अन्य कम-विकसित देशों के समक्ष A ।जूद 
'कठिनाइयों का ज्ञान होता, तो युद्ध की समाप्ति के बाद संसार के प्रति ३ 
उत्तरदायित्व का अनुभव करने वाले स राज्य अमरीका से इससे कहीं bs पहले 
और अधिक व्यापक सहायता प्राप्त होती, क्योंकि उस समय तक अमरी ما‎ यो 
की भावना में वह कठोरता नहीं आयी थी जो ای یل‎ उत्पन्न हुई, es जसका E 
आंशिक कारण मार्शल योजना के युग में पश्चिमी यूरोप में आप्तअनुभवका | 
प्रभाव था | | 8 ا‎ 
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मैं, वस्तुतः अच्छी तरह से यह कल्पना कर पाता हुँ कि संयुक्त राज्य 
अमरीका कम- संसार के लिए माशंल योजना जसा कोई कार्यक्रम अवश्य 


चलाता, और यदि उस विशाल पैमाने पर कोई कार्यक्रम शुरू न हो पाता तो 
भी पर्याप्त.वड़े पैमाने पर सहायता देने की बात को जनता और संसद से 
सफलतापूर्वक स्वीकार कराया जा सकता था। ی‎ 

मैं इस सन्दर्भ में कम-विकसित देशों को मिलने वाली सार्वजनिक सहायता 
का इतिहास देने का प्रयास नहीं करूँगा ۱ सार्वजनिक सहायता बहुत धीरे-धीरे 
शुरू हुई और अनेक वर्षों तक इसका आकार बहुत छोटा रहा---इसका एकमात्र 
आंशिक अपवाद अपने भूतपूर्वं उपनिवेश को अमरीका द्वारा दी जाने वालीः 
सहायता है | : 

और उस आरम्भिक युग में कम-विकसित देशों को जो सहायता दी गयी, 
यूरोप को दी गयी सहायता के विपरीत उसका लक्ष्य आथिक पुननिर्माण और 
विकास नहीं था। इसका मुख्य TEW राजनीतिक और सैनिक संकटपूर्ण 
स्थितियों का सामना करना. और नागरिक खपत के अत्यधिक नीचे स्तर को” 
राहत पहुंचाना था | 

जव 950 के लगभग संयुक्त राज्य अमरीका का विदेश-सहायता का 
बजट अचानक अधिक तेज़ी से बढ़ने लगा तो इसकी प्रमुख प्रेरणा कम-विकसितः 
देशों की.विकास की आवश्यकताओं को पुरा करने की इच्छा नहीं थी बल्कि 
शीतयुद्ध को और उग्र बनाने की इच्छा थी। यह कम-विकसित संसार के उस 
हिस्से में विशेष रूप से हुआ जिसका मैंने अध्ययन बहुत गहराई से किया है। कम- 
विकसित संसार का यह विशाल भाग दक्षिण एशिया है | एक कम-विकसित 
देश का राजनीतिक गठबन्धन और कुछ मामलों में पहले से मौजूद ऐसी तट- 
स्थता जो अमित्रतापुर्णं न हो, संयुक्त राज्य अमरीका की राजनीतिक दिलचस्पी 
का विषय बन गया । इस क्षेत्र के देशों को जो अनुदान और ऋण प्राप्त हुए 
उसकी अस्सी प्रतिशत अमरीका से मिला। इसके परिणामस्वरूप अमरीका की 
प्रभावशाली स्थिति रही । 

सहायता का राजनीतिक उद्देश्य इस क्षेत्र के देशों में इसके वितरण से” 
स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। पाकिस्तान को, सैनिक सहायता के अलावा, प्रतिः 
व्यक्ति के हिसाब से भारत की तुलना में दुगनी सहायता मिली | पाकिस्तान 
को यह सहायता संयुक्त राज्य अमरीका से उसके राजनीतिक और सैनिकः 
गठबन्धन के मुआवजे के रूप में मिली । यद्यपि हाल के वर्षो में यह गठवन्धन 
अधिक भरोसे योग्य सिद्ध नहीं हुआ । ۱ 

सन्‌ 954-55 के बीच लाओस और दक्षिण वियतनाम को संयुक्त राज्य 
अमरीका से अनुदानों और ऋणों के रूप में जो राशि प्राप्त हुई वह भारत और 
पाकिस्तान को प्राप्त राशि के प्रायः बराबर थी । इसी अवघि में, दक्षिण कोरिया 
को भारत, पाकिस्तान, फिलिपाइन, बर्मा और श्रीलंका को कुल मिलाकर प्राप्त 
सहायता से अधिक सहायता मिली (जिसे आथिक सहायता बताया गया) । केवल 
भारत की आबादी ही उक्त तीनों, लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण, देशों की 
कुल आवादी से दस गुना बड़ी है | 

जिस समय मार्शल योजना को कम्युनिस्ट विरोधी नीति के रूप में प्रस्तुत 
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किया गया, उस समय मैंने यह तकं प्रस्तुत किया और समझाया कि “संयुक्त 
राज्य अमरीका के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए” यह कम-से-कम 
आरम्भ में अधिकांशतया भ्रान्ति पर आधारित और अवांछित आत्मवंचना थी | 
इस प्रेरणा का स्वयं मार्शल योजना पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ा (केवल 
वाद में जोड़ी गयी कम महत्त्वपूर्ण निर्यात लाइसेंस नीति को छोड़कर) । 

लेकिन आगे चलकर, अत्यन्त उग्र हुए शीत युद्ध के प्रभाव के अन्तर्गत और 
कोरिया के यढ के वाद, कम-विकसित देशों के लिए संचालित सहायता कार्यक्रम 
इस प्रकार तयार किया गया, ताकि वह संयुक्त राज्य अमरीका के वास्तविक 
राजनीतिक हित में हो और अमरीका के सामरिक और सैनिक हित में भी | 
उस समय अमरीका सरकार और अमरीका की जनता अधिकांशतया इसी रूप 
में अपने हितों की कल्पना कर रही थी। 

जो पहले अवांछित आत्मवंचना थी, वह अब अत्यन्त वांछित और अवसर 
का लाभ उठाने वाली बन गयी, जिसके परिणामस्वरूप विचारधारा में वह 
दोहरापन आया जो आज भी उस सार्वजनिक विचार में वेईमानी और वंचना 
के हे में प्रकट होता है, जिसका उल्लेख पिछले अध्याय के अन्त में किया 
“गया है | 

यह कहना असम्भव है कि विकास के दृष्टिकोण से उस समय कितनी अधिक 
सहायता गलत रूप में दी गयी, पर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
प्रतिक्रियावादी शासनों को जो सहायता दी गयी, वह बरबाद गयी अथवा इस 
सहायता के परिणामस्वरूप आवश्यक सुधारों के मार्ग में बाधा पड़ी | यह विचार 
मुझे बाद में नहीं आया, बल्कि मैंने उसी समय इसकी पूर्व-कल्पना कर ली थी, 
जब सबसे पहले सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए सहायता नीति को 
निर्धारित किया गया था । और केवल इन पंक्तियों के लेखक ने ही नहीं बल्कि 
कुछ अन्य ने भी यह कल्पना की थी |° 

सन्‌ 954 में जब मैंने इस नये राजनीतिक 'यथार्थवाद' की अपनी आलो- 
चना के समर्थन में कुछ अन्य लोगों के उद्धरण दिये थे, उनमें राजनय के एक 
बुद्धिमान यूरोपियन इतिहासकार ए० जे० पी० टेलर भी थे, लिहता 
देते हुए कहा था कि “जब एक राज्य पुरी तरह ا‎ दूसरे राज्य पर निर्भर हो जाता 
है तो पहला राज्य ही दूसरे राज्य को अपनी अंगुलियों पर नचा सकता है। यदि 
उसे वांछित सहायता प्राप्त न हो तो वह यह घमकी दे सकता है कि अब भविष्य 
में वह अपने विरोधियों के सामने नहीं टिक सकेगा और संरक्षक राज्य को उसकी 
बात मानने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि उसके पास कोई 
जवाबी धमकी नहीं होती ۱۲ अमरीका सरकार ने दक्षिण वियतनाम की एक के 
बाद एक कठपुतली सरकार से अपने सम्बन्धों में यही अनुभव किया और उसे 
इसके लिए बहुत भारी वित्तीय भौर नेतिक कीमत चुकानी पड़ी |° 

गुजीन स्टेली ने संयुक्त राज्य अमरीका की कम-विकसित देशों सम्बन्धी नीति 
के बारे में लिखी गयी पुस्तक में एक पूरी तरह व्यक्त दृष्टिकोण के सन्दर्भ में यह 
बताया है कि इन देशों को किस प्रकार साम्यवाद से बचाया जा सकता है और 
इन्हें शीत युद्ध में किस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका का राजनीतिक साथी बनाया 
जा सकता है। स्टेली ने सामरिक दृष्टिकोण से निर्धारित ऐसी सहायता नीति 


TS, 


Se कर 





294 विशव निर्धनता की चुनौती 


के समक्ष मौजूद व्यावहारिक दुविधाओं का विवेचन प्रस्तुत करते हुए कहा है: 
“यदि हम एक ऐसी सरकार को जो प्रगतिशील और लोकतन्त्रीय दिशाओं में 
आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, वांछित समय पर सहायता नहीं देते, तो इस 
बात की सम्भावना रहती है कि आगे चलकर हमें बाध्य होकर एक ऐसी सरकार 
को अपना समर्थन देना पड़े जो हमारे मानकों से बुरी है और हमें यह सहायता 
इस एकमात्र कारण से देनी होगी कि कम्युनिस्ट शासन की स्थापना का यही 
एकमात्र विकल्प रह जाता है'"'जब हम किसी देश में कम्युनिस्टों द्वारा सत्ता पर 
अधिकार करने को रोकने के लिए किसी भ्रष्ट अथवा अलोकप्रिय अथवा विदेशियों 
के प्रभाव के अधीन काम करने वाली सरकार को अपना समर्थन देते हैं, तो हम 
स्वयं अपनी विश्व स्थिति को अत्यधिक राजनीतिक क्षति हा SAT हैं, उस स्थितिः 
में यह भी हो सकता है कि सहायता की अधिकांश राशि सैनिक उपायों पर खर्चे 
हो, जिसके बुरे राजनीतिक परिणाम निकलें, जवकि समय रहते आथिक सहायता 
दिये जाने पर बेहतर परिणाम निकल सकते थे"-- हमें यह सीखने में कितना समय 
लगेगा कि जब किसी कम-विकसित देश में प्रगतिशील और सुधार लागू करने 
की इच्छा रखने वाली सरकार सत्तारूढ़ होती है, तो हमें इसे अपनी आर्थिक और 
राजनीतिक समस्याओं का मुकाबला करने के लिए हर सम्भव सहायता देनी 


"चाहिए ? "9 


और एडली ई० स्टीवेनसन ने चेतावनी देते हुए कहा ۰ | 
“केवल कम्युनिस्ट विरोध और सैनिक प्रभाव पर आधारित कोई भी नीति 
बीसवीं शताव्दी के इस महान आन्दोलन को भावना के अनुरूप नहीं है और इससे 


'आप बहुत कम लोगों का हृदय जीत सकेगे। हमारे समक्ष -यह चुनौती मौजूद है 


कि हम अपने-आपको सामाजिक और मानवीय क्रान्ति का समर्थक सिद्ध कर, 
आधी मानवता की वेहतर जीवन की महत्त्वाकांक्षा को प्रोत्साहित करें, उसके 
लिए सहायता और प्रेरणा दं, इन महत्त्वाकांक्षाओं को उन रास्तों से आगे बढ़ायें 
जो स्वतन्त्रता प्राप्ति में सहायक बनते हैं। इसमें असफल होने का अर्थ होगा 
विनाश । १० 

आरम्भ से ही संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश सहायता नीति में उस: 
व्यापक तथा और अधिक मानवीय नीति के तत्त्व थे, तथा मेरी राय में अधिक 
तकसम्मत संकल्पना भी थी, जिसके पक्ष में उदारतावादी अमरीकियों ने इस पूरी 
अवघि में तकं प्रस्तुत किये और सम्भवतः यह कहा जा सकता है कि जैसे 0 
से आरम्भ दशक समाप्त हुआ और अगला दशक शुरू हुआ, इन तत्त्वों का अपेक्षा- 
कृत تاجن‎ धीरे-धीरे बढ़ने लगा--यद्यपि संकीर्ण राजनीतिक, सैनिक और 
सामरिक उद्देश्यों की ओर निरन्तर बुनियादी रूप से ध्यान दिया जाता रहा | 

लेकिन इसके बाद वियतनाम के युद्ध में संयुक्त राज्य अमरीका निरन्तर 
और गहराई से फेंसता गया । यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से नहीं, बल्कि एक 
अन्ध नियति के रूप में निरन्तर आगे बढ्ता गया, और धीरे-धीरे पूरी परिस्थिति 
को बदल डालने का आधार बना। लड़ाई के अगले दौर में विदेश सहायता 
कार्यक्रम, संयुक्त राज अमरीका के अन्य अनेक अच्छे कार्यों की तरह, अमरीकी 
जनता की गहरी निराशा का शिकार बना, यद्यपि सातवें दशक के अन्त में विदेश " 
सहायता कार्यक्रम में गिरावट कहीं अधिक जटिल प्रक्रिया के कारण आयी। 
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सन्‌ 950 से कम-विकसित देशों के लिए जो सहायता कार्यक्रम अमरीका के 
शीत युद्ध सम्बन्धी राजनीतिक और सामरिक हितों के अनुरूप निर्धारित किये 
गये, उनके अनेक महत्त्वपूर्ण और व्यापक परिणाम निकले, जिन पर संक्षेप में 
विचार किया जाना चाहिए। 

एक वात तो यह स्पष्ट हुई कि संयुक्त राज्य अमरीका कम-विकसित देशों 
को वहुद्देशीय आधार पर संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र की व्यवस्था के अनुसार 
सहायता और सहयोग देने के लिए अनिच्छुक था, यद्यपि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा- 
पत्त की ये व्यवस्थाएँ फैकलिन डी० रूजवेल्ट के मार्गदर्शन में तैयार हुई थीं। 

राजनीतिक और सामरिक सहायता देने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका को 
एक ऐसी राष्ट्रीय विदेश नीति स्वीकार करनी पड़ी, जिसका आधार एकतरफा 
आथिक और सैनिक सहायता था । अन्य विकसित देशों ने, विशेषकर बड़े देशों ने, 
स्वयं बड़े पैमाने पर सहायता देना शुरू करने पर अमरीका की इस नीति 'से 
प्रेरणा प्राप्त की और उन्होंने भी एक संकीर्ण राष्ट्रीय नीति का न सरण करना 
द किया, यद्यपि यह वैसी और उस सीमा तक सैनिक और सा सहायता 
नहीं थी । 


दसरा परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राज्य अमरीका में धीरे-धीरे हृदय की 
कठोरता बढ़ती गयी । एक वार राजनीतिक, सैनिक और सामरिक आधार पर 
सहायता नीति के दुढ़ता से स्थापित हो जाने के बाद अमरीका में शुद्धः अनुदान 
देने के प्रति कोई उत्साह नहीं रह गया जैसाकि यूरोपीय य कार्यक्रम शुरू 
करने के समय था, अन्यथा अनुदान कहीं बेहतर उद्देश्यों और प्रेरणा से दिये 
जाते । स्पष्ट है कि पश्चिम यूरोप के बुनियादी तौर पर समृद्ध और विकसित देशों 
की तुलना में गरीव और कम-विकसित देशों को शुद्ध अनुदान देना कहीं अधिक 
युक्तिसंगत था। 
स्थिति चाहे कुछ भी क्यों नहीं रही हो पर यह स्पष्ट है कि युद्ध के बाद के 
आरम्भिक वर्षों में जब बहुत छोटे पैमाने पर कम-विकसित देशों को सहायता दी 
जा रही थी--और [950 से आरम्भ दशक के पहले वर्षों में भी जब सहायता 
की राशि में वृद्धि होना शुरू हुआ था--तो यह शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में 
ही होती थी । पर सातवें दशक के आरम्भ में, अनुदान की राशि घटकर 50 
प्रतिशत रह गयी । और सहायता तथा ऋण दोनों के साथ अधिकाधिक मात्रा में 
यह शतं लगायी जाने लगी कि इन राशियों से केवल संयुक्त राज्य अमरीका से ही 3 
माल खरीदा जा सकता है। ۱ ۱ ८ 
इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका ने एक ऐसा क्रम शुरू किया जिसका 
अनुसरण अन्य विकसित देशों ने भी अधिकांशतया किया । बड़े पैमाने पर सहायता 
देना शुरू करने पर अन्य बड़े विकसित देशों ने भी इसी प्रकार की शर्तें लगानी . 


शुरू की | 


.. मैंने कम-विकसित देशों को अपना विकास करने में सहायता देने के कार्यक्रम E 
को संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय हित में संचालित राजनीतिक और सामरिक क 
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सहायता नीति के रूप में प्रदशित और संचालित करने में निहित बौद्धिक दुरंगी ' | 


चाल का उल्लेख किया है। इस नीति को इस प्रकार प्रस्तुत करने का एक दुर्भाग्य- 
पूर्ण प्रभाव यह हुआ कि जब यह नीति जबरदस्त रूप से असफल रही, और यह 
अक्सर हुआ, तो इसके परिणामस्वरूप कम-विकसित देशों को सहायता देने के 
बारे में व्यापक रूप से मोहभंग की स्थिति उत्पन्न हुई | 

शीत युद्ध के युग में अमरीकी सहायता नीति का इतिहास व्यापक भ्रष्टाचार 
और अन्य अनियमितताओं के प्रवादों से भरा पड़ा है। इन मामलों के बारे में 
समाचारपल्नों में बहुत कुछ लिखा गया और इनकी छानबीन के लिए संसद की 
समितियाँ भी नियुक्ति हुईं। इन सब वातों का अमरीकी जनता ओर संसद पर 
अक्सर यह प्रभाव पड़ा कि सहायता की राशि पूरी तरह से बरवाद हो जाती है। - 
इतना ही नहीं, अक्सर असावधानी से इस भावना-को कम-विकसित देशों को दी 
जाने वाली सहायता से जोड़ दिया जाता | 

एक गहन मनोवैज्ञानिक और सैद्धान्तिक स्तर पर वस्तुतः इसकी पूर्व-कल्पना 
की गयी थी कि इस प्रकार की एकतरफा सहायता से जनता की नैतिक महत्त्वा- 
कांक्षाओं को, विशेषकर अमरीका में पूरा नहीं किया जा सकेगा | 

संयुक्त राज्य अमरीका में यह कठोर नीति, जो उस राष्ट्र की‏ و۰ 
मात्य मानवतावादी परम्पराओं से निश्चय ही मेल नहीं खाती, किसी भी रूप में‏ 
प्रेरणा का विषय नहीं बन सकती । मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात में सन्देह करता‏ 
हैं कि क्या सामरिक आधार पर निर्धारित कोई भी व्यापक और चिरस्थायी‏ 
अन्तर्राष्ट्रीय सहायता नीति संयुक्त राज्य अमरीका में कभी भी स्वीकार हो‏ 
सकेगी । कुछ सीमा तक--और वास्तविक आथिक आवश्यकताओं और आथिक‏ 
विकास की दृष्टि से वास्तविक प्रभावों को ध्यान में रखते द नीति को‏ 
आजमाया जा चुका है और विदेशों में जो परिणाम निकले हैं, वे बहुत उत्साह- |‏ 
नहीं हैं। स्वदेश में एकतरफा, सामरिक दृष्टिकोण से निर्धारित सहायता‏ سود 
नीति लम्बी अवघि में प्रायः निश्चयपूर्वक सहायता प्राप्त करने वालों की कृतघ्नता‏ 
के कारण निराशा, वितृष्णा और कटुता को जन्म देगी; अन्त में इसका यह‏ 
परिणाम निकल सकता है कि अमरौका से मिलने वाली सहायता की राशि में‏ 
कमी हो जाय ۳۶‏ 

“८ बतेमान राजनीतिक परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर एकतरफा सहायता 
का संयुक्त राज्य अमरीका और सहायता प्राप्त करने वाले कम-विकसित देशों में 
अत्यन्त गम आला पड़ेगा : स्वदेश में इसे केवल शीत युद्ध के एक राजनीतिक 
उपाय के रूप में ही प्रर्दाशत किया जा सकेगा। यह बात सहायता के वितरण, 
निर्देशन और उपयोग के क्षेत्र में नैतिक और आथिक मानकों को गिरा देती है, 
सहायता प्राप्त करने वाले देशों में आक्रोश और राजनीतिक फूट को जन्म देती है, 
और अन्त में संयुक्त राज्य अमरीका में सहायता की राशि में बहुत अधिक कमी 
करने के लिए उचित कारण प्रस्तुत करेगी U 

मेरी इस भविष्यवाणी के बाद पन्द्रह वर्ष का जो समय बीता है, दुर्भाग्यवश 
उसमें भी मेरी यह बात गलत सिद्ध नहीं हुई है। | 

सन्‌ 96] में अमरीकी राष्ट्रपति जॉन एफ० कॅनेडी के प्रस्ताव पर संयुक्त 

राष्ट्रं महासभा ने अपने एक प्रस्ताव के द्वारा 960 से आरम्भ दशक को विकास 
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दशक का नाम दिया ۱ यह कार्य इस प्रकट ओर अप्रकट वायदे के आधार पर 
किया गया कि विकसित देशों से कम-विकसित देशों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय 
सहायता मिलेगी । पर यह दशक अमरीका के सहायता बजट में सहायता की 
राशि में वृद्धि रुकने और जल्दी ही राशि में कमी होने वाले दशक के रूप में 
सामने आया । 

विदेशी सहायता की राशि में कमी होने की प्रवृत्ति के वास्तविक प्रभाव का 
` मुल्यांकन करने के लिए हमें अनेक बातों को ध्यान में रखना होगा जो सब कम- 
विकसित देशों की सहायता के लिए निर्धारित डालरों के वास्तविक मुल्य में कमी 
की ओर भी संकेत करते हैं। एक बात तो यह थी कि दामों में वृद्धि हो रही थी 
और संयुक्त राज्य अमरीका भी इसका अपवाद नहीं था। 

' यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जब अन्य दृष्टियो से, उदाहरण के लिए कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन और वेतनों के सन्दर्भ में, यह सदा आवश्यक समझा जाता है कि 
अंकित मूल्यों को वास्तविक मूल्यों में बदलना आवश्यक है, पर कम-विकसित देशों 
को दी जाने वाली सहायता को मापने के लिए कभी यह आवश्यकता अनुभव नहीं 
की जाती--यह एक ऐसा पूर्वाग्रह है जो अवसरवादी प्रवृत्तियों के सामान्यतया 
अनुरूप है, जिसके इस पुस्तक में अनेक उदाहरण दिये गये हैं । 

अनुदानों के स्थान पर ऋणों के रूप में सहायता देने की प्रवृत्ति ۱955 केः 
वाद के वर्षों में बहुत स्पष्ट हो गयी थी और अब इसमें और अधिक वृद्धि हुई । 
व्याज को दर को नीच और ऋण परिशोधन की अवधि को लम्बा रखने के प्रयास 
` हाल के वर्षों में उलट दिये गये हैं । इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
प्रायः समस्तं सहायता, चाहे यह अनुदानों के रूप में हो या ऋणों के, संयुक्त 
राज्य अमरीका से निर्यात से बाँध दी गयी है । 

यह संरक्षणात्मक तरीका--जो जहाजरानी और निजी निवेशो पर भी लागु 
होता है, विशेषकर उस स्थिति में जब दाला बेक जैसी सार्वजनिकः 
संस्थाओं का मामला हो, उस स्वयंसिद्ध सिद्धान्त के एकदम विपरीत हो जाता है, 
जो पुराने निजी पूंजी बाजार के समय ۳ था ۱ इस बाजार से ही आवश्यक धन 
प्राप्त होता था और यह अधिकांशतया प्रतिभूति (पोटफोलियो) ऋणों के रूप में 
प्राप्त होता था। यह बात उन कारणों में से है जिनकी वजह से इस पुस्तक का. 
लेखक आज भी उस युग का बडी व्यग्रता से स्मरण करता है, जब अन्तर्राष्ट्रीय 
वित्त की व्यवस्था निजी ऋण संस्थाएँ करती थीं ।?* 

सहायता को निर्यात से सम्बद्ध कर देने का यह अर्थ होता है कि सहायता 
प्राप्त करने वाले कम-विकसित देश की यह स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है कि वह 
सर्वाधिक उपयोगी वस्तु, सर्वाधिक उचित दाम पर जहाँ से चाहे खरीद सके। इस 
सम्बन्ध में ये अनुमान लगाये गये हैं कि सहायता की राशि को किसी विशेष देश 
के निर्यात से सम्बद्ध कर देने पर दाम 25 से 40 प्रतिशत तक अधिक देने पड़ते हैं। 

विनम्र शब्दावली में कम-विकसित देशों की ओर से कुछ आलोचको ने यह 
कहा है कि इस नीति के द्वारा स्वयं कम-विकसित देशों से अमरीका की अर्थे- 
व्यवस्था को सहायता प्राप्त होती है। अमरीकी राज्यों के संगठन के गालो प्लाजा: 
ने इन शब्दों में इस बात का स्पष्टीकरण दिया है: EES 

“संयुक्त राज्य अमरीका के सहायता कार्यक्रम के ऊपर शब्दावली का एक | ८. 3 


है 
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` बादल FE रहा है और इसके पंरिणामस्वरूप इन कार्यक्रमों की वास्तविकता को 
समझ पाना कठिन हो जाता है | 'प्रगति के लिए सन्धि' नामक कार्यक्रम के अन्त- 
गंत प्राप्त अधिकांश अमरीकी सहायता उपहार नहीं है, बल्कि यह ऋणों के रूप में 
दी गयी है और इन ऋणों को चुकाया जा रहा EK के दूसरे पहलू को 
देखना असंगत नहीं होगा और यह जरूरी है कि जिस वस्तु को हम सहायता कहते 
हैं, उसके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका को क्या लाभ प्राप्त होते हूँ उन 
पर विचार किया TIT: ऋणों की पूरी राशि को संयुक्त राज्य अमरीका 
में संयुक्त राज्य अमरीका के माल को ही खरीदने पर खर्च किया जाता है। इस 
प्रकार अमेरीका के श्रमिकों के लिए और अधिक काम प्राप्त होता है। इसके 
परिणामस्वरूप अमरीका के उत्पादक उद्योगों और उनका माल वेचने वाली 
कम्पनियों तथा अमरीका सरकार को करों के रूप में प्राप्त होने वाली आय में 
वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका को लेटिन अमरीका 
र देशों में विदेशी मुद्रा के भुगतान सन्तुलन में अतिरिक्त राशि प्राप्त हो जाती 
| १45 

ऋण. प्राप्त करने वाले देशों को केवल “ऋण देने वाले देश” से ही माल 
खरीदने की शतं बड़ी अनुचित दिखायी पड़ती है, क्योंकि ऋणों का भुगतान डालरों 
में करना पड़ता है और इन डालरों का उपयोग बिना किसी प्रतिबन्ध के किया 
जा सकता है । 

लेटिन अमरीका के देशों के अमरीका से इस संघषं के सन्दर्भ में, जो 695 
पर्याप्त बढ़ गया था, कि उन्हें निर्यात की बेहतर सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए,” 
संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अपने ऋणों पर यह पाबन्दी लगाना कि उनकी राशि 
से केवल अमरीका से ही माल खरीदा जा सकता हुँ, अत्यधिक अलोचना का आधार 
वन रहा है। यह आलोचना अब अधिक कड़ी होती जा रही है और अमरीका के 
इस रवैये को शोषण कहा जाने लगा है। ये पंक्तियाँ लिखते समय समाचार पत्रों 
में इस आशय के समाचार छपे हैं कि अब संयुक्त राज्य अमरीका सरकार बाध्य 
होकर यह अनुभव कर रही है कि लेटिन अमरीका के देशों को जो धन दिया जाता 
है उसके ऊपर केवल संयुक्त राज्य अमरीका से ही माल खरीदने की पावन्दी में 
कुछ ढील दी जाय | 

कम-विकसित देशों को अमरीकी सेवाएँ अथवा माल अनुदान अथवा‏ با 
अनुदान जसे अंशदान के रूप में सीघे दिया जाता है तो इन उपहारों के साथ जुड़ा‏ 
ऊँचा मुल्य यह दर्शाता है, अथवा दर्शाता हुआ दिखायी पड़ता है, कि सहायता की‏ 
राशि को अनुचित रूप से बढ़ाया-चढ़ाया जा रहा है |‏ 

सन्‌ 95 में पाकिस्तान में अयूबखान द्वारा सत्ता हथियाने से कुछ सप्ताह 
पहले जब मैं कराँची में था तो गुप्त रूप से एक सरकारी रिपोर्ट प्रचारित की जा 
रही थी कि अमरीका ने अपने जो विशेषज्ञ पाकिस्तान सरकार को दिये हैं उन पर 
लगभग 40 हजार डालर औसत खर्चे ToT है--इसमें सब یط‎ सम्बन्धित 
लाभ ओर विभिन्न प्रकार की काम करने की सुविधाएँ ऊचे वेतनों के साथ 
जोड़ दी गयी थीं। पाकिस्तानियों का कहना था कि अगर उन्हें बिना किसी 
प्रतिबन्ध के डालर दे दिये जाते तो वे अन्यत्र कहीं अधिक सस्ते में ये सेवाएं 
उपलब्ध कर सकते थे। पाकिस्तान की नयी सरकार ने अन्य बातों के अलावा इस 
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रिपोर्ट को भी दवा दिया क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका में अयूब द्वारा सत्ता 
हथियाने का मित्नतापूर्ण स्वागत हुआ । 

इसी प्रकार पी० एल०-480 के अधीन जो अनाज दिया गया, उसके दाम 
की गणना संयुक्त राज्य अमरीका के बाजारों के संरक्षित दामों के आधार पर की 
गयी। ये दाम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के दामों की तुलना में ऊँचे थे । इस अनाज 
की ढुलाई का काम भी अमरीका की जहाजी कम्पनियों को दिया गया, जिन्होंने 
ऊंचा ढुलाई भाड़ा वसूल किया और यह राशि भी सहायता प्राप्त करने वाले 
देश को देनी पड़ी ۱ 

उस समय अमरीका के विशाल अनाज भण्डार को ठिकाने लगाना भी 
अमरीका के अपने हित में था । अतः यह प्रश्न उठाया जा सकता था, और अक्सर 
उठाया भी गया कि क्या अनाज की सप्लाई की लागत के यथार्थ विश्लेषण से यह 
स्पष्ट नहीं हो जाता कि इस अनाज का पूरा दाम अथवा इसका एक बड़ा हिस्सा 
राष्ट्रीय कृषि सहायता की मद में डाला जाना चाहिए था, विदेशी सहायता की मद 

में नहीं | 


सहायता के विकास मुल्य की उपेक्षा करने का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
कारण यह था कि इस सहायता की प्रेरणा और अधिकांशतया इसकी दिशा भी 
राजनीतिक, सैनिक और सामरिक थी। जब सहायता से राजनीति जुड़ जाती है 
चाहे यह स्वदेश में हो अथवा विदेश में, तो नैतिकता और प्रभावशालिता दोनों 
मानक अनिवायं रूप से और व्यापक पैमाने पर नीचे हो जाते हैं। मैंने अक्सर 
घटने वाली इस घटना पर पहले ही अपने विचार प्रकट किये हैं। 

जब [960 से आरम्भ दशक समाप्ति की ओर आया, तो सहायता का यह 
राजनीतिक स्वरूप और अधिक स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ने लगा । यह सच हैं कि 
इसका प्रमुख कार्यकारी कारक संयुक्त राज्य अमरीका की वियतनाम नीति था। 
दक्षिण वियतनाम--अथवा इसका वह हिस्सा जिसके ऊपर सँगोन सरकार और 
संयुक्त राज्य अमरीका की सेनाओं का नियन्त्रण था - ऐसा देश वन गया जिसे 
सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित राशि का सबसे बड़ा हिस्सा मिला--यदि 
हम दक्षिण पूर्वं और पूर्व एशिया के उन पिछलग्गू देशों को मिलने वाली सहायता 
का कुछ हिस्सा भी इसमें जोड़ दें जो अमरीका को वियतनाम युद्ध में सहायता 
दे रहे थे तो वियतनाम की मद में दी जाने वाली राशि कुल सहायता की राशि 
का चौथाई हिस्सा बेठती है। क 

संयुक्त राज्य अमरीका, उसके साथ युद्ध में हिस्सा लेने वाली Tf 
सरकारों और, निश्चय ही, विकास सहायता समिति के सचिवालय को छोड़कर 
प्रायः अन्य कोई भी व्यक्ति स्वयं अमरीका में भी इस बात पर विचार करने के 
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यदि, इसके अलावा, ऊपर दिये गये अन्य सब कारणों के अनुसार उचित 
कटौती करें, तो विकास सहायता समिति के आँकड़ों में सार्वजनिक वित्तीय प्रवाह 
के रूप में जो अमरीकी सहायता वजट और उसके वितरण की राशि दी गयी है, 
उसका आधे से भी कम भाग कम-विकसित देशों को दी जाने वाली सच्ची 
सहायता के रूप में प्रकट होगा। इसका यह अर्थ होगा कि जिन बातों की बहुत 
जोर देकर और. बढ़ा-चढ़ाकर घोषणा की गयी थी,'उन्हें प्रायः हास्यास्पद सीमा 
तक अपर्याप्त रूप से पूरा किया गया | 
۱ मैंने अध्याय-3 में यह बात कही है कि कुछ प्रभावशाली संसद सदस्य यह 

समझने लगे हैं कि विदेशी सहायता संयुक्त राज्य अमरीका को वियतनाम जैसे 

और युद्धों में फंसाने का खतरा बन रही है। ये भावनाएँ और संसद के वाहर 
व्याप्त ऐसी ही भावनाएं यह दर्शाती हैं कि कम-विकसित देशों को सहायता देने की 
बात को आज अमरीका की उदार शक्तियों का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं है | 

लोग सहायता के उद्देश्यों से सम्बन्धित दुरंगी नीति को समझने और नापसन्द 
करने लगे हैं, जिसे राष्ट्रीय सैनिक और सामरिक नीति के माध्यम के रूप में 
प्रस्तुत किया गया था और जिसका अन्त असफलता में हुआ ओर इस वात का 
खतरा बना हुआ है कि अन्य क्षेत्रों में भी यही होगा। उदाहरण के लिए लेटिन. 
अमरीका में यह दुरंगी नीति अमरीका की नैतिक परम्पराओं के विपरीत जाती 
है । इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है। 

मुझे भय है कि अगले कुछ वर्षो में हमें विदेशी सहायता में वतमान गिरावट 
की E निरन्तर जारी दिखायी पड़ेगी और सहायता की दिशा और शर्तों में 
भी कोई खास परिवतंन नहीं आयेगा । पर मैं निराशावादी नहीं बनना चाहता | 
ऐसा समय अवश्य आयेगा और यह आशा की जा सकती है कि जल्दी आयेगा कि 
जब सहायता नीति पर पूरी तरह से पुनविचार करने की माँग करने वाली. 
शक्तियाँ एकजुट हो जायेंगी | 

. हमें आज कम-विकसित देशों को सहायता के बारे में एक नये दर्शन की 

आवश्यकता है। हमें इसकी प्रेरणा, इसकी दिशा और इसकी शर्तो पर पुनविचार 
करने की आवश्यकता है और हमें इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्‍न के रूप में ही देखना _ 
चाहिए, जो यह वास्तव में है--'संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोत्तम हितों' के 
सन्दर्भ में नहीं जो अत्यन्त संकीर्ण दृष्टिकोण है। 


हाल में एक उच्च-स्तरीय समिति, तथाकथित परकिन्स समिति, जिसे 
राष्ट्रपति लिडन बी० जॉनसन ने नियुक्त किया था, की रिपोर्ट में नये प्रशासन 
के सहायता कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है, जबकि इसे विदेशी सहायता 
के समस्त प्रश्‍न पर पुनविचार करने के लिए नियुक्त किया गया था । इस रिपोर्ट 
का समारम्भ इस शिकायत से होता है कि “अमरीका में आज दुविधा और उपेक्षा 
की भावना अमरीका के विकास सहायता प्रयासों को कमजोर बना रही है। 7 
राष्ट्रपति जॉनसन की सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन के प्रशासक के पद 
से रिटायर होने से पहले विलियम एस० गौड ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दावली में कहा 
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था; “कटु सत्य यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका अच्छे ढंग से काम नहीं कर 
रहा है । हमारे कार्यक्रम का आकार घट रहा है। हम पिछड़ रहे हैं'" "8 

इस 'पीछे हटने के प्रवल ज्वार' के स्पष्टीकरण का संक्षेप में उल्लेख करते 
समय मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हुँ कि अमरीकी जनता और अमरीका 
की संसद को सहायता देने के जो कारण बताये गये हैं, वे स्पष्ट रूप से अपर्याप्त 


और जो लोग तकं देने तथा सहायता कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने का 
काम कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं को और दूसरों को भी इस बात से आश्वस्त कर 
लिया है कि ये अपर्याप्त कारण ही सच्चे कारण हैं और इन्हीं के आधार पर वे 
तत्सम्बन्धी आचरण कर रहे हैं। 

इतना ही नहीं, इन लोगों ने इन कारणों के आधार पर ही सहायता कार्य- 
क्रम को अपना वतमान स्वरूप धारण करने दिया है--और अन्ततः वे इस स्थिति 
में नहीं रह गये कि यह अनुभव कर सके कि क्या कम-विकसित देशों को सहायता 
देने के ये अच्छे कारण हूँ | 

वहुत समय पहले ही अनुभव के द्वारा एक कारण ध्रान्तिजनक सिद्ध हो 
चुका है: “सहायता उन लोगों की कृतज्ञता की भी गारंटी नहीं दे सकत।, जिन्हें 
यह प्राप्त होती है ۱۳۶ यदि सहायता को रिश्वत अथवा राजनीतिक दबाव के 
खूप में इस्तेमाल किया जाय, तो अमरीका जैसे देश में लोकप्रिय समर्थन प्राप्त 
करने के लिए यह कारण नहीं बताया जा सकता | 

जैसाकि मैंने जोर देकर कहा है, संयुक्त राज्य अमरीका में सहायता को 
परम्परा से और सामान्यतया यह कहकर पेश किया गया है और किया जा रहा 
है कि 'यह अमरीका के बुनियादी हित में 3۱۳7 पर साधारण नागरिक और संसद 
सदस्य के लिए यह कारण अत्यन्त अस्पष्ट संकल्पना-भर रहेगा | 

जव उसे यह समझाया जाता है कि कम-विकसित देशों का विकास कहीं 
अधिक 7۲ और स्थिर संसार की स्थापना में योगदान देता है और 
सहायत। के द्वारा इन देशों का विकास किया जा सकता है, तो यह बात अधिक 


- स्पष्ट अथवा अधिक प्रेरणादायक नहीं बन जाती । *! अधिक परिष्कृत लोग 


उदाहरण देकर यहाँ तक कह सकते हैं कि sa थोड़ी-वहुत विकास सहायता लोगों को 
अधिक शान्तिप्रिय नहीं बनाती-- उस स्थिति में जब उन्हें सनिक 
अफसरों के रूप में प्रशिक्षण दिया गया हो और 'सनिक सहायता' के रूप में उन्हें 
हथियार दिये गये हों अथवा उन्हं इन हथियारों को अपने साधनों से खरीदने की 
अनुमति दी गयी हो और इन साधनों में सहायता की राशि से ही वृद्धि की गयी 


[ee ۱ 
किसी भी व्यक्ति को सहायता और कम-विकसित संसार में राजनीतिक 
घटना क्रम के बीच का सम्बन्ध अत्यधिक काल्पनिक और अनिश्चित दिखायी 


पड़ेगा। दूसरी ओर जब “अमरीका के बुनियादी हितों' को सूक्ष्म सैनिक और | के ः 
सामरिक हितों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह ठोस दिखायी लतया a 3 ड 


है, लेकिन वियतनाम युद्ध में असफलता के बाद और डलेस के युग: be विरासत | 
में प्राप्त नीतियों की पहले से ठ आ रही असफलताओं के परिणामस्वरूप यह | 
कारण .थोथा सिद्ध हो चुका है। EE 
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अनेक संसद सदस्य और अन्य लोग अब “अमरीका का सर्वोत्तम हित सहायता 

न देना ही मानने लगे हैं, ताकि अमरीका आगे चलकर राजनीतिक और सैनिक 
जिम्मेदारियों में न फंस जाये जैसाकि सहायता देने के बाद पहले हुआ | 

इसके अलावा एक यह कारण भी है कि यथार्थ में सहायता देने से संयुक्त 

राज्य अमरीका के ऊपर कोई खास भार नहीं पड़ता--केवल संघीय बजट में 
करों को छोड़कर । इस कारण को अक्सर यह कहकर अधिक प्रभावशाली ढंग 
से पेश किया जा सकता है कि 'सहायता व्यापार के लिए अच्छी वात है।' 
जैसाकि हम देख भी चुके हैं, सहायता कार्यक्रम को अधिकाधिक मात्रा में अपने 
राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ढाला गया, विशेषकर सहायता की राशि से केवल 
संयुक्त राज्य अमरीका में ही आवश्यक सामग्री खरीदने की शर्ते लगाकर। : 
जेसाकि गौड ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा : 
८ “विदेशी सहायता कार्यक्रम के बारे में सबसे बडी भ्रान्ति यह है कि हम विदेशों 

को धन भेज देते हैं। हम यह नहीं करते । विदेशी सहायता में अमरीकी मशीनें, 
कच्चा माल, विशेषज्ञों की सेवाएँ और अनाज शामिल होता है-- ये सब चीजें 
कुछ खास विकास कार्यक्रमों के लिए दी जाती हैं, जिनकी हम स्वयं समीक्षा 
करते हैं और e मति देते हैं * सहायता की राशि का 93 प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप 
से अमरीका में ही इन वस्तुओं के भुगतान पर खर्चे किया गया। पिछले वर्ष ही 
50 राज्यों में 4,000 अमरीकी कम्पनियों को सहायता की राशि में से | अरब 30 
करोड़ डालर का भुगतान मिला । उन्हें यह भुगतान विदेशी सहायता कार्यक्रम 
के अन्तरगत खरीदे गये माल के लिए दिया गया । 22 


अमरीकी करदाता और संसद में उसका प्रतिनिधि लम्बे अरसे से निजी 
व्यापार को इस प्रकार घन की प्राप्ति की बात को सन्देह की दृष्टि से देखता रहा 
है--यद्यपि हे यह प्राप्ति इतनी विशाल और व्यांपक नहीं थी, जितनी हाल 
में हथियारों पर होने वाला खर्च रहा है जिसके कारण अधिकांश लोग और 
अधिकांश संसद सदस्य यह अनुभव करते हैं कि कम्पनियों को उनके हिस्से से 
अधिक मिल रहा है। 

. इसके अज्ञावा एक सीधा-सादा नेतिक कारण भी है। ऊपर वर्णित कारणों 
के सन्दर्भे में “राष्ट्रीय हिंत' का उल्लेख कर देने के बाद परकिन्स समिति ने 
“दूसरे राष्ट्रीय ए के रूप में 'मानवतावादी कारण' का उल्लेख किया है: 
“हमें गरीव देशों को और गरीब लोगों को अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए 
सहायता देनी चाहिए 7 राष्ट्रपति जॉन एफ० केनेडी ने कहा था कि संयुक्त 
राज्य अमरीका को सहायता इसलिए देनी चाहिए क्योंकि यह बात 'सही है। 

संसद को विदेशी सहायता के वारे में अपने पहले सन्देश में राष्ट्रपति 
fê एम० निक्सन ने-ऊपर वणित अन्य सब कारणों की चर्चा करने के 
. बाद--आगे कहा : “ये सब हमारे विदेश सहायता कार्यक्रमों के ठोस.और 
` व्यावहारिक कारण हैं, लेकिनये हमारे मूलभूत चरित्र और उद्देश्य के प्रति न्याय 
नहीं करते । इस देश में एक ऐसा नैतिक गुण है, जो हमें इस संसार में व्याप्त 
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अभाव के प्रति अपनी आँखें बन्द करने की अनुमति नहीं مسج‎ 
उक्त उद्धरण की अन्तिम बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सार्वजनिक 
विचार-विमर्श और सावंजनिक राय में समस्त स्वार्थ पूर्ण कारणों को एक ऐसा 
स्थायी स्थान देने के बाद, और पूरे सहायता कार्यक्रम को इन कारणों के आधार 
पर इतना निश्चित स्वरूप प्रदान करने के बाद, नैतिक अनिवायंता का प्रकाश 
और शक्ति समाप्त हो जाती है। 
मैंने संयुक्त राज्य अमरीका के ऊपर अपना ध्यान कम-विकसित देशों को 
सहायता देने वाले देश के रूप में केन्द्रित किया है। अन्य विकसित देश 535 
सहायता देने वाले अधिक महत्त्वपूर्ण देशों के रूप में सामने आये । यह कार्य 
आंशिक रूप से अमरीका द्वारा इस वात पर जोर डालने से हुआ कि विकसित 


` देशों को सहायता में अपना हिस्सा भी वटाना चाहिए | 


संयुक्त राज्य अमरीका के सम्बन्ध में विकास सहायता समिति के आँकड़ों के 
वारे में जो कारण बताये गये हैं, उसी प्रकार अन्य सब विकसित देशों से 
सरकारी पूंजी प्रवाहों' सम्बन्धी इस समिति के आँकड़ों को कम-विकसित 
देशों को प्राप्त वास्तविक सहायता के सूचक के रूप में जैसे का तैसा स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । समस्त आँकड़ों में कटौती करने की आवश्यकता होगी | 

बढ़ते हुए दामों को ध्यान में रखते हुए जिस अवस्फीति की आवश्यकता 
होगी उसके परिणामस्वरूप सहायता कार्यक्रमों की वृद्धि का रुकना ही नहीं 
बल्कि सहायता की राशि में वास्तविक कमी स्पष्ट हो जायगी | 

हाल के वर्षों में अधिकांश अन्य विकसित देशों में संयुक्त राज्य अमरीका 
की विदेश-सहायता की राशि में मूलभूत कमी जैसी कोई वात नहीं हुई है । अगले 
कुछ वर्षों में सहायता कार्यक्रमों में अन्य विकसित देशों का हिस्सा बढ़ता जायेगा। 
उस समय विकास सहायता समिति के.आँकड़ों से यह निष्कर्षं निकाल पाना कम 
सम्भव होगा कि कम-विकसित देशों को जो सहायता मिलती है उसका आधा 
अथवा आधे से अधिक हिस्सा संयुक्त राज्य अमरीका से प्राप्त होता है जेसाकि 
आजकल अक्सर कहा जाता है। 

पर ये सव बाते कहने के बावजूद हम अभी भी सतही स्तर पर हैं । सहायता 
की वास्तविक राशि का अनुमान लगाते समय 'सरकारी प्रवाह' के आँकड़ों में 
वढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए कटौती करने के अलावा अन्य कारण भी 
हैं, जिनमें विभिन्न उपायों से सहायता पर शते अथवा पाबन्दियाँ लगाने का 
तरीका प्रायः सब देशों में सामान्य रूप से अपनाया जाता है । और इस प्रकार 
सहायता प्राप्त करने वाले देशों को मिलने वाली सहायता के मूल्य में कमी हो 
जाती है । यदि इस तरीके में तू नहीं हो रही है तो भी यह कहना होगा कि 
इसके महत्त्व में किसी भी रूप में कमी नहीं हुई है। न 

गहराई से अध्ययन करने पर सम्भवतः यह प्रकट हो जायेगा कि शेष 
पश्चिमी संसार के सब बड़े देशों के लिए राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी कारण प्रमुखतम 
प्रेरणा बनते हैं। ऐसी सहायता पहले ही अधिकाधिक मात्रा में सैनिक और 


सामरिक लक्ष्यों का अपरिष्कृत रूप धारण कर चुकी है, और इसके परिणाम . 


स्वरूप अमरीका द्वारा दी जाने वाली सहायता की राशि मेंकटोती करनेका २. 


प्रबल कारण मौजूद रहता है। उदाहरण के लिए, वियतनाम को दी जानेवाली , 3 र 
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'सहायता' का उल्लेख किया जा सकता है । 

राजनीतिक हित साधन की दिशा अपना प्रभाव बढ़ाने और व्यापारिक 
लाभ उठाने की ओर निर्देशित होती है। फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने भूतपूवं 
उपनिवेशों से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखा और इन उपनिवेशों में अपनी प्रभाव- 
शाली भूमिका निभाते रहे । यह बात सहायता प्राप्त करने वाले देशों को दिये 
गये दिशा-निर्देश से स्पष्ट है। 

सहायता के इस दिशा-निदंश का प्रमुख उद्देश्य उक्त देशों में अपने शष 
व्यापारिक सम्बन्धों और पूंजी निवेशों को सुरक्षित रखना था। पर यह भी 
कहना होगा कि नवस्वतन्त्र देशों के भविष्य केःप्रति जिम्मेदारी की भावना भी 
उनमें मौजूद ۱ 

फ्रांस, और इससे' कम प्रकट रूप से ब्रिटेन, अपने भूतपूर्व उपनिवेशों में पुराने 
राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को बनाये रखने में सक्रिय दिलचस्पी 
दिखाता रहा । फ्रांस ने अपने अपेक्षाकृत वड़े विदेश-सहायता बजट में अनेक 
सन्दिग्ध मदों को भी शामिल किया है। व्यय का एक हिस्सा भ्रष्टाचार में 
भी नष्ट हुआ। अथवा, इससे भी अधिक यह हुआ कि फ्रांस की नीति के प्रति- 
निष्ठा रखने वाले शासक वर्ग के लोगों को आवश्यकता से अधिक ऊँचे वेतन 
और सुविधाएँ देकर वह प्रक्रिया जारी रखी गयी जिसे 'सामूहिक भ्रष्टाचार' ही 
कहा ۱ 

विल्सन सरकार के अधीन ब्रिटेन असाधारण वित्तीय कठिनाइयों से जूझता 
रहा और इस असाधारण वात का उल्लेख करना होगा कि इसके बावजूद ब्रिटेन 
ने अपने सहायता बजट में औरःआगे कटौती नहीं की। सम्भवतः यह अस्वाभाविक 
नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने सहायता के रूप में ऊंची राशि देने की अपनी नीति 
के समर्थेन में इस बात का उल्लेख किया है कि इसके परिणामस्वरूप उसे व्यापार 
में कितना लाभ हुआ है । हाल तक विदेश विकास मन्त्री अलं ग्रिनस्टेड ने इस 
बात को समझाते हुए कहा : 

“हमारी सहायता की दो-तिहाई राशि ब्रिटेन से खरीदे जाने वाले माल 
और सेवाओं पर खर्च होती है** `--सहायता के परिणामस्वरूप व्यापार बढ़ता 
है । हम विदेश में किसी कारखाने के लिए मशीनें आदि देते हैं और आगे चलकर 
हमें अतिरिक्त हिस्से पुर्जो और नयी मशीनों के लिए आर मिलते हः हम 
(सहायता पर व्यय करेगे ae क्योंकि यह बात सही है ओर इसलिए भी कि 
यह बात हमारे लम्बी अवधि के हित में है।”2 

ब्रिटेन के सहायता कार्यक्रम का अध्ययन करने वाली एक संसदीय समिति 
ने इसी बात को बेहद स्पष्टता से कहा : 

_ “सहायता व्यापार में वृद्धि करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है | सहायता 
कार्यक्रम के बुनियादी नैतिक उद्देश्य को ध्यान में रखते ۳ उन्हीं देशों को 
अधिकाधिक मात्रा में सहायता दी जानी चाहिए जो ब्रिटेन में वनने वाले माल 
की खपत की सबसे अधिक क्षमता रखते हों ।”?० 

सम्भवतः इस प्रकार की प्ररणा अधिकांश विकसित देशों की सहायता सम्बन्धी 

गतिविधि के اب‎ डी हुई है ۱ इन देशों में फ्रांस और, विशेष रूप से, जापान 
और जर्मनी भी शामिल हैं । ۱ 





सहायता 05 


अब तक जो अध्ययन हुए हैं उनसे कहीं अधिक गहन अध्ययन किये बिना 
निश्चित निष्कर्षों की मात्रात्मक अभिव्यक्ति देना यद्यपि असम्भव है, पर ज्ञात 
जानकारी के आधार पर यही सामान्य धारणा बनती है कि इन सव देशों की 
सहायता के आँकड़ों में कटौती करना आवश्यक होगा--विशेषकर इस कारण से 
क्योंकि सहायता की बड़ी राशि पर माल आदि की खरीद के बारे में शर्ते लगी 
ل‎ हैं--लेकिन इनमें अमरीकी सहायता की राशि जितनी कटौती नहीं करनी 
होगी | 

इस प्रकार कटौती करने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि संयुक्त राज्य अमरीका 


"कम-विकसित देशों को जो सहायता दे रहा है, उसकी आधी से पर्याप्त कम और 


सम्भवतः लगभग एक-तिहाई राशि को ही सच्ची सहायता कहा जा सकता है | 
कम-विकसित देशों को जो सहायता सव देशों से मिलती है उसमें अमरीका का 
हिस्सा घटता जायेगा क्योंकि हाल. के वर्षों में सहायता बजट में जो कमी की 
गयी है उससे भविष्य में कम सहायता का ही वितरण होगा | 

अन्य विकसित देशों से कम-विकसित देशों को जो सहायता मिलती है उसका 
सच्चा स्तर वास्तव में प्री तरह अपर्याप्त है। सहायता सामान्यतया बढ़ने के 
स्थान पर घट ही रही है। यद्यपि अमरीका की तरह अन्य विकसित देशों की 
सहायता में निश्चित ओर तेजी से कमी नहीं हो रही है। 

अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बेक के भूतपूर्व अध्यक्ष TÎ डी० 

00 ने अपने एक महत्त्वपूर्ण भाषण में, जिसके कुछ उद्धरण मैं पहले ही दे चुका 

„ निम्नलिखित शब्दों में सहायता की प्रवृत्ति के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त 
की है: " 
“ऐसा लगता है कि ऊँची आय वाले देश कल के बारे में नहीं सोच रहे हैं । 
उनकी सहायता नीतियों से उनकी अपनी संकीणँतम चिन्ताएँ ही प्रकट होती 
हैं जिसके परिणामस्वरूप विकासशील देशों की स्थिति और समग्र संसार के लिए 
लम्बी अवधि की दृष्टि से इसके महत्त्व के बारे में प्रभावशाली ढंग से सोचने की 
गुंजाइश नहीं रह जाती ۱ यह हो सकता है कि शायद सहायता के मामले को 
बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर दिया जाय लेकिन इसके बावजूद यह सच है कि अब तक 
द्विदेशीय सहायता कार्यक्रमों का एक बुनियादी लक्ष्य स्वयं ऊंची आय वाले देशों: 
को सहायता पहुंचाना था; यह कार्यक्रम निर्यात बिक्री के लिए वित्तीय सहायता 
देने, राजनय के दाँवपेंचों में सहायता पहुँचाने, सामरिक दुष्टि से महत्त्वपूर्ण 
समझे जाने वाले सैनिक ठिकानों पर अपने पाँव जमाये रखने के लिए सहायक 
बनाया जा रहा है ।* sS 

कुछ छोटे विकसित देशों में हाल में इस सम्बन्ध में जो काज हुल है वही 
एकमात्र उत्साहवर्धक लगता है। इस अध्याय के तीसरे دج‎ भाग में मैं नीति 
सम्बन्धी जो निष्कर्ष निकालूँगा उसके पूर्वाभास के रूप में में अपने सुपरिचित 
और छोटे देश स्वीडन के सहायता कार्यक्रम के हाल के घटना-क्रम की संक्षिप्त 
समीक्षा करना चाहुगा | | 

स्वीडन निवासियों और अमरीकियों के बीच समानताओं के कारण स्वीडन 
की संयुक्त राज्य अमरीका से तुलना विशेष रूप ف‎ समीचीन है। वास्तव में 
सामान्य सांस्कृतिक विशेषताओं और बुनियादी, नतिक प्रवृत्तियों में अमरीकियों 
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से अन्य कोई राष्ट्र स्वीडन से अधिक समानता नहीं रखता | यह सही है कि 
स्वीडन निवासियों की तुलना में अमरीकियों को शेष संसार के प्रति कहीं अधिक 
उदारतापूर्ण सहायता देने की प्रवृत्तियाँ विरासत में प्राप्त हैं । 

पर स्वीडन निवासियों के मन में स्वभावतः यह विचार नहीं आता कि कम- 
विकसित देशों को सहायता देना “स्वीडन के सर्वोत्तम हित में होगा ।” आंशिक 


रूप से इस भिन्नता का स्पष्टीकरण इस बात में निहित हो सकता है, कि : 


सौभाग्यवश, संयुक्त राज्य अमरीका की तरह स्वीडन आवश्यकता से अधिक 
वड़ आकार का नहीं है | इसके अलावा विशुद्धिवादी विरासत अपेक्षाकृत कम 
मात्रा में प्राप्त होने के कारण एक सही कार्य को स्वार्थपूर्ण ढंग से करने की 
प्रवृत्ति स्वीडन में कभी भी अमरीका की तरह एक परम्परा नहीं बन पायी । डेढ़ 
शताब्दी तक युद्ध से दूर रहने के बाद स्वीडन निवासियों को सहायता को सैनिक 
और सामरिक हितों में इस्तेमाल करने का आकर्षण नहीं होता | 

ठोस और प्रतियोगितात्मक वाणिज्य का सिद्धान्त दुढ़तापूर्वंक कायम हो 
जाने और एक पीढ़ी से अधिक समय तक समाजवादी लोकतन्त्ती शासन द्वारा 
इसका कट्टरता से पालन करने के बाद स्वीडन निवासी स्वदेश में कुछ निजी 
व्यक्तियों और व्यापारी कम्पनियों को अव्यवस्थित ढंग से सहायता पहुँचाने के 
'लिए दूसरे देशों को दी जाने वाली सहायता का अनुचित लाभ उठाने की आव- 
श्यकता अनुभव नहीं करते | 

इस प्रकार स्वीडन निवासी यह अनुभव करते हैं कि उनके लिए सहायता 
देने का एकमात्र कारण मानवीय प्रेरणा ही हो सकती है । निर्धन, भूख से पीड़ित, 
रोग ग्रस्त और निरक्षर तथा उन लोगों के प्रति एकता-भाव ही उन्हें यह प्रेरणा 
देता जो स्वयं को गरीवी से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। 

स्वीडन ने यूरोप के वाहर उपनिवेशी साम्राज्य स्थापित करने का .अधिक 
प्रयास नहीं किया | इसका कारण यह नहीं था कि उन्हें इस कार्य में दुर्भाग्य का 
सामना करना पड़ा हो, बल्कि समुद्र-पार आश्रित राज्यों की स्थापना की होड़ से 
दूर रहने की इच्छा के फलस्वरूप यह हुआ । स्वीडन के राजा ने सौ वषं से 
क समय पहले ही अपने उपनिवेशी प्रदेश का अन्तिम छोटा हिस्सा वेच 

या था। | 

अपना कोई भी उपनिवेश न होने के कारण स्वीडन के विश्वविद्यालयों ने 
यदा-कदा ही, और वह भी प्रायः संयोगवश, संसार के उस भाग के वारे में दिल- 
चस्पी ली जिसे आज तीसरी दुनिया कहा जाता है । स्वीडन में वापस लौटने वाले 
उपनिवेशी अधिकारी नहीं थे । जिन गिने-चुने व्यापारियों और मिशनरियों को 
इन क्षेत्रों का व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त था उन्होंने अनुसन्धान अथवा व्यापक 
राष्ट्रीय दिलचस्पी को प्रोत्साहन नहीं दिया । इस कमजोर पृष्ठभूमि के कारण हाल 
के वर्षो तक में स्वीडन-निवासियों ने कम-विकसित देशों और उनकी समस्याओं 
के वारे में ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रायः कोई मौलिक अंशदान नहीं किया । 

ह जनसामान्य को इन देशों की निर्धनता और इन देशों के निवासियों के 
ष्टों के वारे में जानकारी देने के लिए वास्तव में किसी शास्त्रीय और वौद्धिक 
आधार की आवश्यकता नहीं होती ۱ लेकिन इस कारे में पर्याप्त समय लगा और 
सन्‌ ۱955 के आसपास ही स्वीडन में सहायता की समस्या का व्यापक प्रचार 
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हुआ । और उस समय सहायता बजट बहुत छोटा था और आज भी है। 

लेकिन दिलचस्प वात बहुत हाल का एक निर्णय है। सन्‌ 68 संसद 
ने यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय बजट में सहायता की जो राशि निर्धारित की 
गयी है उसमें हर वर्ष पच्चीस प्रतिशत वृद्धि की जाय, जब तक, 974-557 
वित्तवर्षं में, यह राशि कुल राष्ट्रीय उत्पादन का एक प्रतिशत नहीं हो जाती 
(राष्ट्रीय-उत्पादन राष्ट्रीय-आय से पच्चीस प्रतिशत अधिक है और अन्य देशों 
में राष्ट्रीय-आय के आधार पर ही सहायता का प्रतिशत आँका जाता है) । इसके 
अलावा किसी की यह धारणा भी नहीं है कि यह स्तर प्राप्त हो जाने के बाद यह 
वृद्धि रोक दी जाय | 

उक्त प्रतिशत की गणना केवल सार्वजनिक संहायता के लिए ही की गयी 
थी । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वीडन की सहायता की गणना में 
"निजी प्रवाह' शामिल नहीं है ۱ जब कभी सहायता सार्वजनिक ऋण के खूप में 
दी जायगी तो ऋण की अवधि पच्चीस वषं या इससे अधिक होगी, और इस 
अवधि को दस वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा, तथा इस पर दो प्रतिशत या इससे 
भी कम व्याज लिया जायगा। विश्व बेक की अन्तर्राष्ट्रीय विकास-संस्था के 
सहयोग से काम करते समय पचास वर्ष की अवघि के लिए व्याज-मुक्त ऋण दिये 
जा सकते हैं । इन पर केवल थोड़ा-बहुत प्रशासनिक शुल्क लिया जायगा | 

इसके अलावा सहायता पर सामान्यतया यह शतं नहीं होती कि इसकी राशि 
को स्वीडन में ही खर्च करना होगा (केवल उस स्थिति को छोड़कर जव स्वीडन 
के आवश्यकता से अधिक उत्पादन को सहायता के रूप में दिया जाता है, उदा- 
हरण के लिए कुछ वर्षों में दिया गया कागज) । व्यापारियों ने इस सम्बन्ध में 
कुछ दवाव डाला है कि स्वीडन द्वारा दी जाने वाली सहायता पर भी स्वीडन से 
ही माल की खरीद की शते लगायी जाय। इस सुझाव के सम्वन्ध में एक प्रभाव- 
शाली कारण पेश किया जा सकता है । जब स्वीडन को छोड़कर अन्य सव देश 
सशतं सहायता देते 2 तो यह कल्पना. की जा सकती है कि स्वीडन के व्यापार को 
कितने बड़े पैमाने पर अनुचित होड़ और इस प्रकार भेदभाव का सामना करना 
होगा। अब क्योंकि इस सम्बन्ध में सरकार का 55 संकल्प सर्वविदित था, अतः 
इस दबाव का कभी कोई असर नहीं हुआ । 

वर्तमान सन्दर्भ में हमारी दिलचस्पी इस प्रश्न पर केन्द्रित होती है कि किस 
प्रकार और इतनी तेजी से यह काम हुआ, विशेषकर सहायता में इतनी अधिक 
बुद्धि करने के बारे में ? यह बात विदेशों में व्याप्त प्रवृत्ति के विपरीत थी, और 
विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका में व्याप्त प्रवृत्ति के जहाँ के लोग स्वीडन निवा- 
सियो के अत्यधिक समान हैं | 


जहाँ तक स्थिर कारकों का सम्बन्ध है-सहायता और व्यापार तथा सहायता | 


पर शतं न लगाने के अन्तर को पूरी तरह स्पष्ट रखते हुए--इसका श्रय सरकार 


'और संसद को है। ये दोनों ही बहुत कट्टरपन्थी तरीके से 'ठोस वित्त और वाणिज्य 
' के पुराने सिद्धान्तों' पर डटे रहे | 


लेकिन जब बड़ी मात्रा में और तेजी से सहायता की राशि में. वृद्धि करने 
का निर्णय लिया गया तो इस काय में राजनीतिक प्रतिष्ठान ने मुश्किल से ही पहल 


की । मेरा विश्वास है कि यह कहना उचित होगा कि सरकार और राजनीतिक _ : यु 3 : 
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यारटियों ने जनता की इच्छा का लागू करने वाले माध्यमों के रूप में काम किया 
--प्रसंगवश यह कहा जा सकता है कि इसी प्रकार स्वीडन की सरकार और 
राजनांतिक पार्टियों को वियतनाम में अमरीका के सैनिक कारवाई करने अथवा 
चेकोस्लोवाकिया पर रूस के आक्रमण के प्रति अपनी नीति निर्धारित करने के 
लिए बाध्य होना पड़ा था। और इस कार्य में लोगों की अगवाई लोकप्रिय संगठनों 
ने की। इनमें राजनीतिक, युवक और स्त्री संगठन तथा शक्तिशाली सहकारी 
और मजदूर संगठन शामिल थे। 

राजनीतिक प्रतिष्ठान को केवल लोकप्रिय माँगों का अनुसरण भर करना 
पड़ा। सत्तारूढ़ पार्टी से अधिक दक्षिणपन्थी नीति का अनुसरण करने वाली दो 
राजनीतिक पार्टियों ने लोकप्रिय समर्थन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक समझा 
कि वे विपक्ष के रूप में सरकार से भी आगे बढ़कर सहायता बजट में और अधिक 
तेजी से वृद्धि की माँग करें ताकि कुल राष्ट्रीय उत्पादन का एक प्रतिशत सहायता 
के रूप में देने का प्रथम लक्ष्य ۱97273 के वित्त वर्ष तक ही पूरा हो जाय। 

स्वीडन का प्रायः स्वच्छतम और प्रायः आदर्श उदाहरण यह प्रकट करता है 
कि सहायता देने की नैतिक अनिवार्यता की कितनी प्रबल शक्ति है—यदि 
सहायता के साथ अवसरवादी दुरंगी चाल की भ्रान्ति को न जोड़ दिया जाय जिसके 
परिणामस्वरूप असफलता और निराशा हाथ लगती है, जैसाकि संयुक्त राज्य 
अमरीका में हुआ । स्वीडन के लोगों को कम-विकसित देशों को सहायता देने की 
अणा सीधे-सादे मानवीय कारणों के अलावा अन्य किसी वस्तु से नहीं मिली 

इस प्रमुख निष्कर्ष के अलावा दो अन्य दिलचस्प प्रेक्षण आवश्यक होंगे । जब 
सहायता देने का कायं राष्ट्रीय और विशेषकर, सैनिक तथा सामरिक हितों के 
इरादों से मुक्त हो जाता है और जब सहायता पर यह शर्त नहीं होती कि इसकी 
“राशि को केवल सहायता देने वाले देश में ही खर्चे किया जा सकता है, तो संयुक्त 
राष्ट्र के अधीन काम करने वाले अन्तर-सरकार संगठनों के माध्यम से सहायता 
देने की अनिच्छा कम हो जाती है । स्वीडन की सहायता की लगभग आधी राशि 


इन्हीं संगठनों की मार्फत बहृद्देशीय आधार पर दी जाती है। जहाँ तक अन्य 


विकसित देशों का सम्बन्ध है उनकी सहायता का केवल दस प्रतिशत ही उक्त 
संगठनों की मार्फत वितरित होता है। 


दूसरा प्रेक्षण यह है कि नैतिक के अलावा अन्य सब उद्देश्यों का अभाव | 


स्वीडन को इस बात से मुक्त कर देता है कि वह कम-विकसित देशों को प्रभावित 


करने का प्रयास करे । सावंजनिक बहस में, जो सदा राजनीतिक और प्रशासनिक | 


प्रतिष्ठान से आगे चलती है, अब अधिकाधिक दबाव इस बात पर डाला जाता है 
कि सहायता उन प्रगतिशील कम-विकसित देशों को दी जाय जो इस पुस्तक कें 


अध्याय-3 और 7 में वणित आमूल परिवर्तनवादी सुधारों को लागू कर रहे हैं। _ | 


इस दबाव के कारण प्रतिष्ठान धीरे-धीरे इसी दिशा में आगे बढ़ने लगा है। 


मैं यह बात कहने से इसलिए हिचिकिचा रहा था कि कहीं यह उदाहरण ۱ 


प्रस्तुत करने की बात राष्ट्रवादी न दिखायी पड़े । लेकिन मैंने इस कारण से इस 


हिचकिचाहट पर काबू पा लिया वयोंकि मैं पूरी ईमानदारी से काम करना चाहता . 
हैं, और मुझ इस आदर्श उदाहरण से प्राप्त वास्तविक अनुभव का उद्धहरण देने 
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की इसलिए भी आवश्यकता थी क्योंकि मैं अगले अनुभाग में नीति सम्बन्धी 
निष्कर्ष निकालना चाहता 2۱ स्वीडन निवासियों के बारे में इसे छोड़कर अन्य 
कोई असाधारण बात नहीं है कि वे ऐसी स्थिति में हैं जहाँ कम-विकसिंत देशों को 
सहायता देने का यदि कोई कारण हो सकता है, तो वह कष्ट में फंसे लोगों के 
प्रति एकता रखने का नैतिक भाव ही हो सकता है। यही वह सिद्धान्त है जिसके 
आधार पर उन्होंने स्वदेश में अपने सफल हितकारी राज्य की स्थापना की है। 

कम-विकसित देशों को सच्ची सहायता में वृद्धि का बेहतर वातावरण 
निर्मित करने में स्वीडन अकेला नहीं है। छोटे और अत्यधिक विकसित देशों में 
अनेक देश ऐसी ही स्थिति में हूँ, जहाँ राष्ट्रीय हितों का बहुत कम ओर निरन्तर 
घटता जा रहा महत्त्व है, जिसके परिणामस्वरूप सहायता को प्रेरणा केवल नैतिक 
कारणों से ही मिल सकती है । जब अन्य राष्ट्रीय हित नहीं रह जाते तो यह देखा 
गया है कि इन देशों ने सहायता की राशि में कमी न करके वृद्धि की अथवा वे ये 
वृद्धि करने के लिए तैयार थे । ۱ 

इन देशों में मैं कनाडा और नीदरलैण्ड की निश्चित रूप से गणना करूँगा, और 
सम्भवतः जल्दी ही स्विटजरलैण्ड,. डेनमार्क, ऑस्टिया, फिनलैण्ड और नावे भी 
इसी कोटि में आ जायेंगे। इसके बावजूद एक अन्तर है जो शायद अधिक समय तक 
कायम न रहे कि उक्त अन्य देशों ने अपनी सहायता की राशि से केवल अपने देश में 
बना माल ही खरीदने की शतं लगाना बन्द नहीं किया है, ओर स्वीडन की तरह 
निजी पूजी-निवेश को सार्वजनिक सहायता से अलग और भिन्त कोटि में नहीं रखा 
है, तथा अपने व्यापारियों पर कर लगाकर उनसे बलिदान की माँग नहीं की है । 
3. नीति सम्बन्धी निष्कर्ष 


अब मैं अपने नीति सम्बन्धी निष्कर्ष निकालने की स्थिति में आ गया हँ । कम- 


` विकसित देशों में उत्पादन और खपत के स्तरों और दिशा के बारे में हमें जो 


जानकारी है तथा विकास सम्बन्धी प्रयासों में उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है, उसके परिणामस्वरूप यह अनिवार्य दिखायी पड़ता है कि 
विकसित देशों को अपनी सहायता की राशियों में जल्दी-से-जल्दी पर्याप्त मात्रा में 
वुद्धि करनी चाहिए ۱ अत्यन्त उदारतापूर्वेक जो घोषणाएं की जाती हैं, यह 
कारंवाई उसके भी अनुरूप होगी, पर अब तक जो कुछ किया गया है यह उसके 
विपरीत होगा | 

यथार्थवादी दृष्टिकोण से यह बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कम- 
विकसित संसार के बड़े भाग में सहायता की आवश्यकता को कम अवधि की 
आवश्यकता नहीं समझा जा सकता, सहायता की योजनाएं लम्बी अवधि की दृष्टि 
से बनाती होंगी । किसी विशेष कस-विकसित देश को उस स्थिति में पहुँचने में 
कितनी समय लगेगा, जिसे लोकप्रिय शब्दावली में---ओर तकं की दृष्टि से 
अस्पष्ट तरीके से “स्वयं eR अथवा “अपने प्रयासों से संचालित' कहा जाता 
है, यह बात सम्बन्धित देश को प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता के आकार और 
विकसित देशों की वाणिज्य नीतियों के अलावा सम्बन्धित कम-विकसित देश की 
उन आमूल परिवतंनवादी सुधारों को अपने देश में लागू करने की इच्छा ओर 
क्षमता पर निर्भर करेगी, जिन सुधारों पर इस पुस्तक के दूसरे भाग में विचार 
किया गया है। ۱ 
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जब किसी विकसित देश की सरकार अपने सहायता सम्बन्धी विधेयक को 
अपनी संसद में आसानी से स्वीकृत कराने के लिए कम-विकसित देशों के भावी 
विकास के दारे में आवश्यकता से अधिक आशावादी विचार प्रकट करती है, तो 
यह बात अनिवार्य रूप से सामने रहती है कि आगे चलकर सहायता के लिए 
आवश्यक समर्थन प्राप्त करना कठिन होगा, क्योंकि उक्त आशावादिता के 
अनुसार कम-विकसित देशों में विकास नहीं होगा | 

कम-विकसित देशों में सहायता को आवश्यकता और विकसित देशों की 
ओर से जारी किये गये सामान्य वक्तव्यो में प्रकट चिन्ता के परिणामस्वरूप 
उत्तरदायी लोगों को यह प्रे रणा मिलनी चाहिए कि उनके सहायता बजट में जो 
राशि निर्धारित की जाती है, वह धीरे-धीरे उतनी ही बड़ी हो जाये जितनी बड़ी 
राशियाँ विकसित देश अपने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्ृश्यों को पूरा करने के लिए 
खर्च करते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक सुरक्षा अथवा शिक्षा सम्बन्धी 
कार्यक्रमों का उल्लेख किया जा सकता है और शायद प्रतिरक्षा का उल्लेख न 
करना ही वेहतर होगा। उनकी राष्ट्रीय आयो में जो प्रत्याशित वाषिक वृद्धि 
ان‎ है, उसका एक पर्याप्त बड़ा हिस्सा हर वर्ष सहायता की राशि में दिया जाना 
चाहिए। 

वर्तमान दशक के अन्त तक स्वीडन, कनाडा और नीदरलैण्ड जैसे देशों में यह 
कार्य हो सकता है। संयुक्त राज्य अमरीका में सम्भवतः हमें यह देखने को मिलेगा 
कि कुछ समय के लिए सहायता की राशि में निरन्तर कमी होती रहे, लेकिन 
कुछ कारणों से, जिन पर मैं आगे विचार करूँगा, अगले कुछ ही वर्षों में हमें परि- 
वर्तन देखने को मिलेगा और सहायता की राशि में वृद्धि होने लगेगी। स्थिति 
चाहे कुछ भी क्यो न हो, हमें इस दिशा में निश्चय ही प्रयास करना होगा | 

अत: मैं यह मानकर चलता हूँ कि विकसित देश अपने सहायता बजट में 
पर्याप्त वृद्धि ی‎ सकते 5۱ यह पूर्णतया इस बात पर निर्भर करता है कि 
विकसित देशों के लोग कम-विकसित देशों को सहायता देने की बात को कितना 
महत्त्व देते हैं। ۱ 

विदेशी मुद्रा के विनिमय की कठिनाइयों का उल्लेख सहायता की राशि में 
कमी करने का ही एक बहाना नहीं, बल्कि कम-विकसित देशों के हितों के 
अनुरूप वाणिज्य नीतियों में परिवर्तत न करने का भी बहाना बनेगा । मैंने इस 
बात का उल्लेख अध्याय-9 में किया है | | 

भविष्य में, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा कि हम कम-विकसिंत देशों को 
सहायता देने के कार्यं को विकसित देशों की सामूहिक जिम्मेदारी मानें, इसे एक 
ऐसा भार माने जिस पर हम न्यायोचित तरीके से हिस्सा बटाने के लिए सहमत 
हों और इस प्रकार एक अन्तर्राष्ट्रीय कराधान प्रणाली को जन्म दे सकें । 

bs कार्य के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी संकल्पनाओं और अपने 
व्यवहारो को अवसरवादिता के कारण पुर्वाग्रहग्रस्त और sl विचारों और गलत 


„ढंग से पेश की गयी युक्तियों से मुक्ति दिलाय, जिनकी के बारे में इस 


अध्याय में सर्वत्र विचार किया गया है। वस्तुतः इस पूरी पुस्तक में यह | 
विचार हुआ है। इस शुद्धि अभियान को लागू करने में स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताओं 
के ऊपर विशेष जिम्मेदारी आती है। सरकारी और अन्तराष्ट्रीय संगठनों के _ 





सहायता 3] 


विशेषज्ञ और अधिकारी स्वयं को शक्तिशाली अवसरवादिता पर आधारित 
पूर्वाग्रहों से मुक्त कराने में असमर्थ रहे हैं। ये E उनके मालिकों के हैं और 
मालिक कोई एक सरकार हो सकती है अथवा कई सरकारों का एक समूह । 

यह शुद्धिकरण बौद्धिक स्पष्टता और ईमानदारी के हित में होगा। इस 
कारण से इसका हमारी जैसी सभ्यता में व्यापक और स्वतन्त्र महत्त्व है। इस 
शुद्धि अभियान के परिणामस्वरूप सहायता की राशि में वृद्धि करने के लिए लोक- 
प्रिय समर्थन प्राप्त करना बहुत आसान हो जायेगा। , 

इस प्रकार हमें उदारतापू्वंक सहायता देने, जिसके लिए सामान्यतया 
बलिदान करने की आवश्यकता होती है, और व्यापार, जिसे लाभदायक समझा 
जाता है, के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींचनी होगी | 

यदि सहायता ऋण के रूप में दी जाती है--और अनेक मामलों में इसका 
उपयोग राष्ट्रीय विधान सभाओं में आसानी से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ही 
नहीं किया जाता- तो ऋण की अवघि में वृद्धि और बाजार दर से निचली दर पर 
ऋण परिशोधन की लम्बी अवघि में ब्याज लेने को ही सहायता कहा जा सकता 
है । वर्तमान समय तक किये गये भुगतानों का बट्टा निकालकर और इसे ऋण 
की राशि में से घटाकर सहायता की राशि की गणना की जा सकती है । 

निजी पूँजी का प्रवाह, विशेषकर प्रत्यक्ष पूँजी निवेश तथा व्यापार--उन 
अनेक महत्त्वपूणं शर्तों सहित जिनका विवरण हमने अध्याय-9 और 0 दिया 
है--किसी भी कम-विकसित देश में विकास के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
होता है। सहायता से अक्सर कम-विकसित देश के आथिक आधार में सुधार 
किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप निजी पूँजी निवेश में वृद्धि हो 
सकती है ۱ इस प्रकार सहायता का लाभकारी प्रभाव प्रकट होता है और इसका 
उपयोग निजी पूँजी निवेश के लिए उपदान देने और इसमें वृद्धि करने के लिए भी 
किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में उपदान को, पर पूंजी निवेश को नहीं, 


सहायता कहा जा सकता है। 


सामान्य व्यापारिक सोदों के लाभदायक प्रभावों को, यद्यपि सदा ये लाभ 


प्राप्त भी नहीं होते; सहायता कहकर पेश तहीं किया जाना चाहिए । यह सच है 
कि ऐसे सौदे अक्सर होते हैं ओर विकसित देशों के मध्य इनकी बहुत अधिक 
गुंजाइश रहती है । जब विकसित देशों के बीच ऐसे सौदे होते 3 तब इन्हें किसी 
भी स्थिति में सहायता नहीं कहा जाता, चाहे ये सम्बन्धित पक्षों के लिए कितने 
भी लाभदायक क्यों न हों। ۳ 

कम-विकसित देशों में जो निजी पूंजी निवेश किये गये हैं उन्हें सहायता की 
राशि के रूप में पेश कर भ्रान्ति उत्पन्न न करना और सम्बन्धित विकसित देशों 


के लोगों के मन में यह विश्वास जगाना कि वे कम-विकसित देशों के लिए 


कितना बलिदान कर रहे हैं, बेहतर होगा । 
' जब कोई विकसित देश--और यह बात केवल संयुक्त राज्य अमरीका तक 
ही सीमित रह गयी है क्योंकि पश्चिम का अन्य कोई भी देश यह करने की बात 


नहीं सोचेगा--इस उद्देश्य से सहायता देता है कि यह उसके अपने सैनिक हितों . _ ۱ 


में है तो इस राशि को सहायता बजट से निकालकर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा व्यय की 
मद मं डाल देना चाहिए, चाहे यह सहायता हथियारों के रूप में हो, सैनिक 


۴ وب 
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प्रतिक्षण की सुविधाओं के रूप में, अथवा अन्य किसी रूप में । 

इसके अलावा एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शुद्धि अभियान यह है कि सहायता 
की राशि पर यह शर्त लगाना बन्द कर दिया जाय कि इसको राशि से केवल 
सहायता देने वाले देश से ही माल खरीदा जा सकता है। इन तरीकों का प्रमुख 
शिकार स्वयं कम-विकसिंत देश बनते हैं, जबकि इन्हें सहायता देने की आव- 
- श्यकता है । इन्हीं देशों की इस स्वतन्त्रता को प्रतिवन्धित कर दिया जाता है कि 
चे विश्व बाजार से अपनी इच्छानुसार माल खरीद सके । किसी विशेष देश से 
माल खरीदने की पाबन्दी होने की स्थिति में लागत में वृद्धि होती है और इसके" 
अलावा अन्य अवांछित प्रभाव भी होते हैं | 


इन तरीकों से विकसित देशों को कितना लाभ मिलता है, यह बात TRT 


2 । पर इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि सहायता देने वाले सम्वन्धित देश 


को इस वात पर भरोसा नहीं है कि उसकी कम्पनियों का माल अन्तर्राष्ट्रीय 


वाजार में चलने वाली होड़ का सामना कर सकेगा अथवा नहीं | 
अब क्योंकि प्रायः सब देश अपनी सहायता पर यह शते लगा रहे है--और 


यही बात निजी पूँजी निवेश पर भी लागु होती है, जहाँ कहीं निजी पूंजी लगाने” 


वाले यह करने में सफल होते हैँ-अतः ये तरीके एक भिन्न प्रकार की 


भद-भाव बरतने वाली अर्थ-व्यवस्था को जन्म दे रहे हैं। यदि कोई एक देश" 


, भिन्न आचरण करे तो इसका अर्थ व्यापार से वंचित होना हो सकता है। 

पर इसके विपरीत अपनी इच्छानुसार माल खरीदने की छूट का लाभ 
स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, क्योंकि संरक्षणात्मक वातावरण में भी अधिकः 
मुक्त व्यापार वाणिज्य को सशक्त और प्रभावशाली बनाता है । जैसाकि व्यापार: 
सम्बन्धी आँकड़ों से प्रकट होता है, स्वीडन को अपनी ۳ व्यापार की नीतियों 
से इस और अन्य सन्दभों में जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे अनेक पीढ़ियों से 
चले आ रहे अर्थशास्त्रियों के पुराने ढर के विश्वास की पुष्टि होती है | 

पर यह निश्चय है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय करार के माध्यम से, जो सब देशों 
पर अनिवार्य रूप से लागू हो, इस पूरी प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। 
संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन में ओर अन्यत्र भी कम-विकसित 


देश ऐसा कोई करार करने के लिए जोर डालते रहे हैं, लेकिन अधिकांश विकसित 


देश अपनी अदूरदाशिता के कारण इसका प्रतिरोध कर रहे हैं और 605 
आरम्भ दशक में इन तरीकों का बुरा प्रभाव बढ़ा है। 

जब एकतरफा सहायता के रूप में कोई विकसित देश जिन्स अथवा सेवाएं. 
उपलब्ध कराता है, तो यह ۲ सहायता का एक स्वरूप ही होता है | यदि 
इस सहायता के अधीन दी जाने वाली वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदा 


जाय अथवा, कम-से-कम इनके दाम की गणना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों . 


के आधार पर की जाय, तो इसे स्वस्थ प्रवृत्ति कहा जा सकता है | 

ऋण देने के क्षेत्र में विश्व बेक शक्ति के प्रतीक के रूप में सामने आया है 
ओर उसने सहायता पर शतं लगाने के तरीके को और अधिक व्यापक बनाने का 
विरोध किया है। विश्व बेंक ने इस बात पर जोर दिया है कि वह जो धन देता 


है उससे स्वतन्त्रतापूर्वक और अत्यन्त लाभकारी तरीके से सम्बन्धित देश अपनी: 
इच्छानुसार जहाँ से चाहे माल खरीद सकता है । यह सौभाग्य का विषय है कि: 


| 
| 
| 
| 
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` विश्व वेक अत्यन्त दृढ़ता से इस सिद्धान्त पर डटा हुआ है और अपने कोष में वृद्धि 
के लोभ में आकर विकसित देशों के दवाव के समक्ष झुकने को तैयार नहीं है | 

सहायता के क्षेत्र में जो अन्य अन्तर-सरकार संगठन काम कर रहे हैं, और 
' विशेषकर संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम के कार्य संगठन, उन्होने भी सहायता पर 
शते लगाने का कडाई से विरोध किया है । पर इस प्रवृत्ति पर विशेष रूप से ध्यान 
देना होगा कि कुछ सरकारी प्रतिनिधि इस वात का दवाव डालते हैं कि परामश 
देने वाली कम्पनियों को ठेके दे दिये जायें । अक्सर यह होता है कि इन कम्पनियों 
को किसी खास देश से माल खरीदने का FET देने के लिए प्रेरित किया जा 
सकता है और इस प्रकार इस नियम की उपेक्षा हो जाती है कि सहायता पाने 
वाले देश को प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से अपनी इच्छानुसार माल खरीदने 
की छट होनी चाहिए | 

मेरा दूसरा मुहा सहायता की संकल्पना और सहायता देने सम्बन्धी तरीकों 
के शुद्धीकरण से पूरी तरह से सम्बद्ध नहीं है। यह मेरा दृढ़ विशवास है, और 
यह अध्ययन और चिन्तन पर आधारित है--कि लोगों की नैतिक भावनाओं का 
लाभ. उठाकर ही वह लोकप्रिय आधार बनाया जा सकेगा, जिसके आधार पर 
कम-बिकसिंत देशों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में सहायता में वृद्धि की जा 
सके । 

इस बात को स्पष्ट रूप से और आशश्‍वासनदायक तरीके से प्रस्तुत करने के' 
लिए सहायता देने के नैतिक कारण को राष्ट्रीय हित के उन झूठ कारणों से 
' एकदम अलग और मुक्त करना होगा, जिनकी मैंने संयुक्त राज्य अमरीका की 
सहायता की नीति के सम्बन्ध में आलोचता की है। और सहायता की संकल्पना . 
को वास्तविक बलिदानों के रूप में अभिव्यक्त करना होगा! इन बलिदानों कोः 
उन अनेक अवसरवादी तरीकों से विकृत नहीं वना देना चाहिए जिनकी मैंने ऊपर 
आलोचना की है। इन अवसरवादी तरीकों से सहायता की वास्तविक राशि को 


” . बढ़ा-्चढ़ाकर दर्शाने की कोशिश की जाती है। 


मैं एक नैतिकतावादी के रूप में यह बात नहीं कह रहा f | यह निश्चय- 
पुवर्के सच है कि यह बात मेरे व्यक्तिगत मूल्यांकनों से मेल खाती है और मेरे' 


ईमानदारी और स्पष्टता के उस आग्रह से भी जिसे मैं आथिक विषयों के एक | 


: के रूप में महत्वपूर्ण समझता हूँ । लेकिन इन अपेक्षाओं और कारणों. 
अ इस वक्तव्य में निहित एक समाजविज्ञानी की तथ्यों और वास्तविक 
कार्यकारण सम्बन्धो पर जोर देने की प्रवृत्ति को भी दर्शाना TET, क्योंकि यह 
बात हमारे समसामयिक संसार में आधिक नीतियों के अध्ययन से प्रकट होती है 
और मैंने अपने प्रतिपाद्य विषय की मान्यताओं के उदाहरण के रूप में दो अत्यन्त 
समान देशों--सं अ राज्य का और स्वीडन--के भिन्त और विपरीत 

का भी किया है। ल ु 
E पश्चिमी सभ्यता में सामान्य लोगों को--और ये वे लोग हैं जो 
अन्ततः हमारे देशों में नीतियों की दिशा का निधारण करते हैं -करुणा और 
संकटग्रस्त लोगों के प्रति एकता का भाव प्रदर्शित करने के मा i कामः 
करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये लोग तथाकथित राष्ट्रोय' हितों के 





ति जल्दी हो उदासीन हो जाते हैं, विशेषकर उत त्यति मै जत, at 
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तह है, ये राष्ट्रीय हित झूठे और गलत दिशा में प्रेरित दिखायी पड़ने 
लगते हैं | ۱ 
युद्ध के बाद के अपने अनुभवों से हम एक महत्त्वपूर्ण सबक भी सीख सकते 
हैं । जब राजनीतिज्ञ और विशेषज्ञ नैतिक कारणों के महत्त्व को इस और अन्य 
अनेक हा में प्रकट करने से डरने लगते हैं तो स्पष्टतः सच्चा यथार्थवाद नदारद 
रहता है | 

गहराई से देखने पर यह प्रकट हो जाता है कि यह भीरुता अपनी बात 
प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने वाले लोगों की जन-सामान्य के प्रति अवांछित 
कृपाभाव दशानि की प्रवृत्ति का अंग है। ये लोग हर प्रकार के छोटी अवधि के 
लाभों और निहित स्वार्था से सम्वन्धित विशेष परिस्थितियों में इस सीमा तक 
उलझ गये हैं कि उन्हें सच्चाई को देखने-परखने में कठिनाई होती है। 

मैं अत्यन्त स्पष्टता से इस वात में विश्वास करता हूँ कि किसी राष्ट्र को 
नेतिक शक्तियों पर अविश्वास करना अव्यावहारिक और हानिप्रद है । पिछले दो 
दशकों में कम-विकसित देशों को सहायता देने के सम्बन्ध में संसद से धन स्वीकृत 
कराने के क्षत्र में संयुक्त राज्य अमरीका में जो कुछ होता रहा है, वह मेरे इस 
विश्वास को प्रमाणित कर देता है। राबंट ई०एशर ने भी ये विचार प्रकट किये हैं : 

“अमरीका की जनता बेहद उदासीन दिखायी पड़ती है, सम्भवतः इसका 


कारण यह है कि अमरीका के लोगों की मानवीयता और बुनियादी भद्रता के . 


प्रति उचित रूप से अपील नहीं की गयी है। १° 


विकसित देशों में कम-विकसिंत देशों की भलाई के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व . 


की भावनाओं की शक्ति को केवल इस बात का ज्ञान ही कम कर सकता है कि 
उन देशों में अक्सर अत्यन्त असमानतावादी सामाजिक और आथिक स्तरीकरण 
है और यह प्रवृत्ति आन्तरिक असमानताओं को बढ़ाने में सहायक बन रही है ।* 
अक्सर यहहोता है कि इन देशों पर उच्च वर्ग के कुछ गिने-चुने वंशों अथवा 
व्यक्तियों के समूहों का शासन होता है और ये सत्तारूढ़ समूह अक्सर बदलते 
रहते हैं। इन सत्तारूढ़ समूहों के सदस्य अमीर हैं, और यदाकदा तो कल्पनातीत 
रूप से अमीर होते हैं। ये विभिन्न उपायों से प्रत्यक्ष करों से बच निकलते हैं, 
जबकि अप्रत्यक्ष करों का भारी भार जन-सामान्य पर पड़ता है। राज्य नरम हैं 
और भ्रष्टाचार बहुत व्यापक है तथा इसमें वृद्धि भी हो रही है। 
वे नीतियाँ भी, जिन्हें गरीबों के हित में होने का ढिढोरा पीटा जाता है, 
अक्सर इस प्रकार तोइ-मरोइकर लागु की जाती हैं क्रि उनका लाभ उन लोगों 
۱ मिलता है जो अधिक गरीव नहीं हैं। और जहाँ तक विदेशी सहायता का 
सम्बन्ध है, यह अक्सर अत्यधिक अभीर लोगों की जेबों में ही पहुंच जाती है। 
इसका कारण वर्तमान बाजार की शक्तियों के संचालन का स्वाभाविक परिणाम 
हो सकता है अथवा साँठगाँठ। और गैर-कानूनी तरीकों से भी यह काम किया 
जा सकता है। ۱ 
इस तथ्य के प्रति सजग न होना अव्यावहारिक होगा कि कम-विकसित देशों 
में वास्तव में जो घटनाएँ घट रही हैं और इन देशों के जीवन में जो यथार्थ हैं, 
“उनकी जानकारी मिल जाने पर विकसित देशों के लोगों की उनके प्रति नैतिक 


` दायित्व की भावना कमजोर पड़ जायेगी । “हम लोगों के दरवाजे पर भिक्षापात्र | 0 ۱ | त 


१), | 
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| 
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लेकर आने से पहले ये लोग अपने देश के अमीर लोगों पर कर क्यों नहीं लगाते ? ” 
--एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। ۱ 

सहायता सम्बन्धी अपीलों के प्रति सार्वजनिक अथवा जन-सामान्य की प्रति- 
क्रिया.के मार्ग में आने वाली इस बाधा को दो तरीकों से दुर करने का प्रयास 
किया जा सकता है | एक तरीका यह है कि इन तथ्यों को घटाकर दर्शाया जाय | 
यह वात कम-विकसित देशों के प्रभावशाली उच्च वर्ग के भी हित में है और, 
वास्तव में, बड़े पेमाने पर यह काम किया भी जाता है। 

वस्तुतः इन समस्याओं के विचार के समय जो पूर्वाग्रह सामने आते हैं, यह 
उनका एक प्रमुख कारण है। इस पुस्तक के पहले दो भागों में इन पूर्वाग्रहों पर 
विचार किया गया है। ये विधिवत्‌ प्रयुक्त पूर्वाग्रह, जिनका उपयोग भही और 
उलझन में डालने वाली समस्याओं से बचने के लिए किया जाता है, इस और 
अन्य कारणों से वैज्ञानिक कार्य का भी स्वरूप निर्धारित करते हैं, जैसाकि हमने, 
अध्याय-। में कहा है | 

इन पूर्वाग्रहों के अनुरूप कम-विकसित देशों में विकास सम्बन्धी विचार 
'आथिक प्रगति' पर केन्द्रित हो गया है। इसकी परिभाषा में इसे कुल राष्ट्रीय 
उत्पादन अथवा आय में वृद्धि बताया जाता है । पर इस सन्दर्भ में आय के 
बितरण और अन्य सामाजिक परिस्थितियों में परिवतंनों का कोई ध्यान नहीं 
रखा जाता जो विकास के स्वरूप का निर्धारिण करते हैं, विशेषकर अपेक्ष 
लम्बी अवधि में । यह 'प्रगति' अन्ततः "प्रगति दरों' के माध्यम से मापी जाती है, 
जिसकी अत्यन्त अविश्वसनीयता पर अध्याय-8 के अन्त में टिप्पणी की गयी है | 

नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण से इसकी एक कमजोरी यह है कि 'प्रगति' जैसी 
अमुते घारणाएं विकसित देशों के लोगों की नैतिक प्रवृत्तियों को आकर्षित नहीं 
करतीं । यह विशष रूप से इस स्थिति में होता है, जब राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर सहायता देने वाले संगठनों से जो विशेषज्ञ सम्बद्ध हैं, वे विकास सम्बन्धी 
अपर्याप्त संकल्पना- और: दोषपूण आंकड़ों के आलोचनारहित उपयोग से स्वयं 
को ओर अन्य लोगों को इस बात से आश्वस्त करने में सफल हो जाते हैं कि 
कम-विकसित देश विक्रास के मार्ग पर काफी आगे बढ़ गये हैं। दुर्भाग्यवश यह 
वंचना--और लाता बाका जा सामान्य बात बन गयी है। 

जब इस पूर्वाग्नहग्रस्त दृष्टिकोण के साथ गरीबी सम्बन्धी जानकारी जुड़ जाती es 
है, जो अक्सर अत्यन्त कष्टपूर्ण निर्धनता सम्बन्धी जानकारी होती है, तो 33 
` परम्परागत आथिक दृष्टिकोणवाले लोग यह समझते 5 कि कुल आय मेवृद्धि 
के साथ-साथ इस अत्यन्त निर्धन जन-सामान्य की So में भी वृद्धि होगी इसके |. 
'परिणामस्वरूप विकसित देशों में एक प्रकार की ढील आ जाती 






` gire और सतही परिभाषा दी जाती है, जिसमें इसे Tf बताया 


is BER नु 
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है और जिसकी गणना ऊपर वणित अत्यन्त गलत तरीके से की जाती है, अतः 
उसका परिणाम बौद्धिक भ्रान्ति होता है । यह नैतिक मूल्यांकन में ईमानदारी 
बरतने के लिए उचित वातावरण का निर्माण नहीं करती . 

यह विश्वास करना गलत होगा कि इन भद्दे तथ्यों को विकसित देशों के 
जन-सामान्य की नजर से पुरी तरह छिपाकर रखा जा सकता | आथिक 
विश्लेषण में पूर्वाग्रहग्रस्त दुष्टिकोण के प्रयोग के बावजूद, और राजनीतिक विचार 
में इन भद्दे तथ्यों को जन-सामान्य की नज़र से छिपाकर रखने के अवसरवादी 
प्रयासों के बावजूद, ये प्रकट हो जायेंगे । 

मैं इस वात से पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि लोकप्रिय और राजनीतिक बहस 
में नैतिक भावनाओं सम्बन्धी दृष्टिकोण को पूरी तरह प्रकट करना आवश्यक है 
क्योंकि इससे उक्त अवसरवादी पूर्वाग्रहों को उखाड़ फेंकने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
सहायता मिलेगी । इस स्थिति में लोग यह माँग करेंगे कि कम-विकसित देशों के 
सत्तारूढ़ समूहों को फलने-फूलने देने के लिए सहायता नहीं दी जानी चाहिए। वे 
यह माँग करगे कि सहायता केवल उन्हीं देशों को दी जाये जो सामाजिक सुधार 
लागू करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास करते हैं और उस स्थिति में भी 
सहायता पर यह शर्ते लगाई जाय कि इन सुधारों को अवश्य लागू किया जायेगा। - 
वस्तुतः इन सुधारों को और अधिक सम्भव बनाने के लिए सहायता दी जानी 
चाहिए। अक्सर इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिक्रियावादी सरकारों को मजबूत 


' बनाने के लिए सहायता न दी जाय, जो सुधारों का प्रतिरोध करने के लिए 


कृतसं कल्प हैं।. ۱ 

नैतिक दृष्टि से सहायता सम्बन्धी नीतियाँ तटस्थ नहीं हो सकंतीं (देखिये 
अध्याय-8) । और तटस्थ सहायता नीति के प्रति नैतिक आस्था को सार्वजनिक 
समर्थन प्राप्त नहीं होगा । सामाजिक परिस्थितियों के प्रति नैतिक भावनाएँ कभी 
भी तटस्थ नहीं हो 0۱ 

कुछ सरकारों ने यह अनुभव भी किया है। जब सन्‌ 962 F स्वीडन 
सरकार ने कम-विकसित देशों को सहायता देने कें व्यापक लक्ष्यों को पहली बार 
प्रतिपादित किया तो ये विचार प्रकट किये गये : 

“यानव गरिमा और सामाजिक समानता के दावों की संकल्पना, जिसके 


` आधार पर पिछली शताब्दी में पश्चिम के अधिकांश देशों में विकास हुआ है, 


किसी राष्ट्रीयता अथवा जाति की सीमा पर जाकर नहीं रुक जाती" ' "अन्तर्राष्ट्रीय 


एकता और दायित्व की बढ़ती हुई भावना इन तथ्यों को समझने की गहरी 


अन्तदुं ष्टि प्रदान करती है कि शान्ति, स्वतन्त्रता और कल्याण पूरी तरह से 
राष्ट्रीय चिन्ता के विषय नहीं हैँ, बल्कि ये सार्वभौम और अविभाज्य बनते जा रहे 
हैं । सहायता के पीछे छिपा आदर्शवादी उद्देश्य इसी. प्रकार अत्यन्त यथार्थवाद 
भी है। कम-विकसित देशों को सहायता देने के लिए स्वीडन को अन्य किसी 
उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है | ۱ 

. ۰۳۰7 अपने सहायता कार्यक्रमों को इस प्रकार संचालित करने का | 
समुचित प्रयास कर सकते हैं कि वे हमारे सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार राजनीतिक 


` , लोकतन्त्र और सामाजिक समानता में वृद्धि में सहायक बनें । यह बात स्वीडन. । 9 
. द्वारा दी जाने वाली सहायता के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है कि यह प्रगति विरोधी. + 


۰ 4 





सहायता . ۱ 2 


सामाजिक संरचना को बनाये रखने में मदद दे ।/अ 

यह कहना न्यायोचित होगा कि यथार्थ में स्वीडन ने जिस सहायता नीति का 
अनुकरण किया वह पूरी तरह से इस घोषित आदर्श के अनुरूप नहीं रही। पर 
धीरे-धीरे यह हो जायेगा। मैं पहले ही यह कह चुका हूँ कि राजनीतिक और 


नोकरशाही व्यवस्था के ऊपर जन-सामान्य का दवाव पड़ने का यही परिणाम ° 


होगा । सितम्बर ۱969 में समाजवादी लोकतन्त्री पार्दी के सम्मेलन में इस बात 
की पुष्टि हुई | 

संयुक्त राज्य. अमरीका में उदारतावादी संसद सदस्यों की नैतिक उत्तरदायित्व 
की इस भावना को कि अमरीकी सहायता का उपयोग कम-विकसिंत देशों के जन- 
सामान्य के हितों में किया जाय, 966 के विदेश सहायता अधिनियम, एल, 
अनुच्छेद-9 में अत्यन्त मुखर अभिव्यक्ति मिली। पर इरादों की इस घोषणा का 
- संसद के व्यावहारिक निणंयों और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के कार्य पर इस 
दृष्टि से कोई प्रभाव नहीं हुआ कि सहायता की राशि का किस प्रकार वितरण और 
उपयोग किया जाय । 

अध्याय-4, अनुभाग-3 में मैंने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि भूमि सुधार 
जैसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास समस्या तक को उस समय नजरअन्दाज कर 
दिया गया, जब उक्त अधिनियम के अनुच्छेद-9 के सिद्धान्तो के स्तर पर विचार 
हो रहा था। भूमि धार के वारे में. प्रमुख व्यावहारिक प्रयास दक्षिण वियतनाम 
पर ही कन्ब्रित रहे और यह कार्य एंगो दिन्ह दियेम की हत्या से बहुत पहले शुरू 
हो गया था। ۱ 

पर 75 प्रयास वियतनाम की जनता की आत्मा पर अधिकार की राष्ट्रीय 
मुक्ति मोचे से चल रही होड़ के दावपेंच के रूप में शुरू हुआ था। कत राण्य 
अमरीका की सरकार ने यहाँ तक घोषणा की कि इसका उद्देश्य दक्षिण 
में सामाजिक क्रान्ति’ लाना है। पर यह सामरिक नीति अधिकांशतया सँगोन 
सरकार के प्रतिरोध के कारण प्रभावहीन बनी रही। संगोन की सरकारों में चाहे 
किसी भी रूप में परिवर्तन हुआ, जमींदारों 7 हित सर्वोपरि रहे और इन्हीं हितों 
` ने सरकार की कारेंवाइयों को प्रभावित किया ।3 Pe 

अधिकांशतया यह तथ्य मौजूद रहा कि व्यवहार में का की सहायता 
नीति अनुच्छद-9 में वणित नैतिक दृष्टिकोण से पूरी तरह दुर रही। प्रायः 
नियमित रूप से संयुक्त राज्य अमरीका ने स्वयं को कम-विकसित देशों में प्रति- 


क्रियावादी और भ्रष्ट शासनों को सत्तारूढ़ रखने के प्रयास में लगा हुआ पाया । . 


यह समझाते समय कि संयुक्त राज्य अमरीका में सहायता के लिए लोकप्रिय सर्मथन 


में क्यों कमी होती गयी, यहाँ तक कि उदारतावादी लोगों के मध्य भी समर्थन ' 


घटता गया, इस बात को उचित महत्व दिया जाना चाहिए | 


यदि आवश्यकता के अनुसार सहायता की राशि में पर्याप्त वृद्धि करनींहै | 
तो नयी विचारधारा में एक बड़ा तत्त्व निस्सन्देह यह होगा कि बहावा, का 27 












उपयोग कम-विकसिंत देशों के जन-सामान्य के हितों के अनुरूप E र लागू कोण 
के लिए किया जाये और उन उद्देश्यों से छुटकारा पाया जाये जो नैतिक दृष्टिकोण | 
` कम-विकसित देशों में ऐसे अनेक देश हैं जो विशेष रूप से गरीब हैं अ अथवा Um 
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जिन्हें विभिन्न कारणों से विकास करने के प्रयास में अधिक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ रहा है। जब नयी विचारधारा के अनुसार सहायता में आमूल परिवर्तन 
किया जायेगा, जहाँ नैतिक प्रेरणा निर्णायक बन जायेगी, तो यह अनिवार्य रूप से 
होगा कि सबसे अधिक कम-विकसित देश को विशेष तरजीह दी जाये । 

यह वात एक प्रस्थापित सिद्धान्त के विपरीत जाती है, विशेषकर संयुक्त 
राज्य अमरीका में इस लोकप्रिय नारे. की आइ में, कि कम-विकसिंत देशों . 
को सहायता 'आत्म-सहायता के लिए सहायता' के रूप में दी जानी चाहिए। यह 
निस्सन्देह ठोस सिद्धान्त है पर इसके आधार पर अक्सर यह निष्कर्ष निकाला गया 
है कि कम-बिकसित देशों में सहायता देने के लिए उन देशों को प्राथमिकता दी 
जाये, जिनके तेजी से विकास की अधिकतम सम्भावना हो । यह अत्यधिक सन्देह- 


_ पूर्ण वात है। 


यदि इसका अर्थ यह होता है कि सबसे पहले सहायता उन देशों को दी जाय 
जिनको सरकारें आन्तरिक सुधार करने के लिए कृतसंकल्प हों, तो इसका कोई 
विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि यह विकास की वहुत आवश्यक शतं है। यह बात 
उस प्रकार की सरकारों और सरकारी नीतियों के प्रति राजनीतिक गैर-तटस्थता 
के सिद्धान्त से भी मेल खाती है जिनके वारे में ऊपर लिखा गया है। पर यदि इसका ' 
अर्थ यह होता है कि निर्धनतम देश, जो अधिकतम कठिनाइयों का सामना कर 
रहे हों उन्हें सहायता न दी जाय, तो इस नीति सम्बन्धी नियम को स्वीकार नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि विकसित देशों की संसारव्यापी जिम्मेदारियों के निर्वाह 


` के लिए यह नियम ग्राह्य नहीं हो ۱ 


कम-विकसित देशों के सामूहिक दबाव के अन्तर्गत इस बात 'को अमूत 
प्रस्ताव के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ 
के व्यापार और विकास सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में यह माँग की गयी कि 
संयुक्त राष्ट्र के संगठन “अपने सहायता कार्यक्रम निर्धारित करते समय और लागु 
किये जाने योग्य कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय तथा इन कार्यक्रमों के लिए 
धन देते समय सबसे कम-विकसित देशों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान 
दें । ۳ इसी भावना के अनुरूप विश्व बेंक के नये अध्यक्ष, राबर्ट एस० मैक्नामारा 
ने सन्‌ ۱968 में संचालक मंडल के समक्ष अपने पहले भाषण में बेक. की ओर से 
घोषणा की : 

_ “हम विश्व बेक समुह के कार्यो के एक उलटे पहलू को सीधा करने की ओर 
विशेष रूप से ध्यान देंगे: यह तथ्य हमारे सामने मौजूद है कि हमारे अनेक 
निर्धनतम सदस्यों को अपनी अधिक आवश्यकताओं के बावजूद बैंक समूह से 
तकनीकी ओर वित्तीय सहायता न्यूनतम मिली है। लगभग दस ऐसे देशों को 
किसी भी प्रकार के ऋण नहीं मिले हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि वे बैंक के 
विचारार्थ योजनाओं का विवरण तैयार करने में असमर्थ रहे। ऐसे मामलों में हम 
आर्थिक कार्यों को बेहतर ढंग से करने और बैंक मूह [ से वित्तीय सहायता के 
लिए योजनाएं निर्धारित और तैयार करने के लिए विशेष सहायता देंगे ।”5 

. नतो संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के प्रस्ताव में और न ही 
किसी अन्य सम्बन्ध में, फिलहाल एकदेशीय आधार पर कहीं बड़ी मात्रा में दी जाते 


वाली सहायता का कोई उल्लेख नहीं हुआ। 





सहायता و9‎ 


संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के सचिवालय ने इन सर्वाधिक 
कम-विकसित देशों की सूची तैयार करने के प्रयास किये हैं ۲ इस सचिवालय ने 
यह ब्यौरा तैयार करने का भी प्रयास किया है कि किस प्रकार इन देशों को 
सहायता दी जा सकती है। सचिवालय ने नीति सम्बन्धी उपायों की जो सूची 
तैयार की है और जिसकी प्रतिध्वनि संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास 
सम्मेलन के प्रस्ताव में भी हुईं है--जिसमें जिन्स करारों, क्षेत्रीय आधार पर 
सहयोग आदि को विशेष तरजीह देने की बात भी शामिल है--व्रह किसी को भी 
च्व ३ वात से आश्वस्त नहीं करती कि इन प्रस्तावों से कोई भी ठोस कायं हो 
सकेगा । 

प्रमुख बात सीधे-सादे ढंग से सहायता की ही होनी चाहिए, जो आंशिक रूप 
से उस सामाजिक नीति के सिद्धान्त के आधार पर दी जाय जो विकसित देशों के 
राष्ट्रीय हितकारी राज्य में नीतित है ۱ इसके वाद यह विश्वास किया जा सकता 
है कि किसी भी क्षेत्र अथवा समूह के लोगों का जीवन स्तर एक राष्ट्रीय E 
स्तर से नीचा नहीं रहेगा और हर व्यक्ति को अपनी स्थिति में सुधार करने का 
उपयुक्त अवसर मिलेगा । मानक स्तरों पर सामाजिक सैवाएँ उपलब्ध करायी 
, اد‎ चाहिएँ और इन सेवाओं के लिए सार्वजनिक कोष से अंशदान दिया जाना 

चाहिए। ' 

इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भी निर्धनतम देशों में लोगों के रहन- 
सहन के स्तर को ऊँचा करने के लिए अंशदान करना चाहिए। यदि ऐसी सहायता 
पौष्टिक आहार के स्तर को तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं को 
बेहतर बनाने के लिए दी जाये, तो अपेक्षाकृत लम्बी अवधि में यह विकास के 
लिए सर्वाधिक प्रभावशाली सहायता सिद्ध होगी । 

सब कम-विकसित देशों की तरह इन सर्वाधिक कम-विकसित देशों में अत्यन्त 
. भिन्नता है। तंज़ानियां, इथियोपिया की तरह ही गरीब और कम-विकसित है। 


` तज्ञानिया की सरकार आन्तरिक सुधार लागू करने के लिए कृतसंकल्प है, जबकि . 


इथियोपिया राजनीतिक दृष्टि से गतिहीन और सामन्ती देश है। किसी भी 
नैतिक दृष्टि से प्रेरित सहायता नीति के अन्तर्गत तंजानिया सरकारको इथियोपिया 
सरकार से अधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा । 

यदि विकसित देश यह करार कर लेते हैं कि सहायता देने वाले देश से ही 
माल मँगाने की शतं नहीं लगायी जायेगी, और यह कार्य हर दृष्टि से तकसम्मत 
होगा, तो इससे एकदेशीय आधार पर सहायता देने का राष्ट्रीय निहित स्वार्थ 
भी कम हो जायेगा और यह अधिकाधिक सम्भव हो सकेगा कि सहायता को 
बहुदेशीय और अन्तर-सरकार संगठनों के माध्यम से ही वितरित किया जाय। 

एक ऐसे रार के पक्ष में जो कारक हैं, उनमें यह भी शामिल है कि 
सहायता के क्षेत्र में अन्तर-सरकार संगठन अपेक्षाकृत सफल रहे हँ । वस्तुतः इसका 
सबसे बड़ा उदाहरण अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बंक है। _ 

आरम्भ से ही, विश्व बैंक ने अपने असाधारण व्यक्तित्व वाले अध्यक्षों के 


अधीन निर्णय लेने की असाधारण स्वतन्त्रता दिखायी है। संयुक्त राज्यअमरीका | 2 
के सम्बन्ध में भी यह स्वतन्त्रता दिखायी गयी है और यहे आशा की जासकती | 
है कि बॅंक इसी दिशा में ओर आगे बढ़ेगा। यह आवश्यक हैकिबेक्बहुत | 








320 विश्व निर्धनता की चुनौती 


अधिक गरीब कम-विकसित देशों और वामपन्थी सरकारों वाले देशों के सम्बन्ध 
में अपनी गतिविधियों में वृद्धि करे । .वामपन्थी सरकारें अधिकांशतया ऐसी 
होती हैं जो अपने त कया की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में गम्भीर 
और आमूल परिवर्तनवादी से काम करती हूँ | 

पर समग्र दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास 
कार्यक्रम और उसके कार्यदल तथा विभिन्न देशों में नियुक्त प्रतिनिधि अपने 
कार्य में सफल रहे हैं और उनकी सफलता में निरन्तर वृद्धि हुई है, चाहे अभी 
भी सुधारों की अपेक्षा क्यों न न हो इस आशय की अफवाह ह कि आगामी 7 
रिपोट में-आऔर इसके प्रकाशन से पहले ही समाचारपत्नों में प्रकाशित सनसनीखेज 
'विवरणों में-वहुदेशीय आधार पर सहायता के प्रति अत्यधिक आलोचनात्मक 
दृष्टिकोण अपनाया गया है और खामियों का उल्लेख किया गया है । यह वात 
एकदेशीय आधार पर सहायता देने वाली राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकारियों के 
मन में बहुदेशीय आधार पर सहायता देने के प्रति विरोध के भाव के अनुरूप 
सिद्ध होगी । इसी प्रकार राष्ट्रीय विधान सभाओं और सरकारी अधिक्रारियों 
में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुदेशीय आधार पर सहायता देने का विरोध 
करने के कारण इसका स्वागत करेंगे । ۱ 

इसका प्रभाव यह हो सकता है कि इस रिपोर्ट से विकसित देशों में उन 
लोगों को नये तक प्राप्त हो जायेंगे जो इस प्रकार की बहुदेशीय सहायता की राशि 
को बढ़ने नहीं देना चाहते अथवा इसमें कमी तक करना चाहते हैं। यह 
'परिणाम निकलने की अधिक सम्भावना है, क्योंकि विधान सभाओं में और जन- 
सामान्य के मध्य भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कम-विकसित देशों को दी जाने 
वाली हर प्रकार की सहायता को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं और जिन्हें इस 
۳ से अच्छा मसाला मिल जायेगा। अब क्योंकि अधिकांश विकसित देशों 
में, विशेष कर संयुक्त राज्य अमरीका में, एकदेशीय आधार पर भी सहायता की « 
राशि में पर्याप्त वृद्धि करने की सम्भावना बहुत कम है, तो इसका यह परिणाम 
हो सकता है कि कम से कम फिलहाल वास्तविक अर्थों में सहायता की कुल राशि 
में कमी जारी रहेगी। । ° 

पर्‌ समस्त कमञ्जोरियों के बावजूद यह तथ्य हमारे सामने मौजूद है कि 
तकनीकी सहायता और पूँजीगत सहायता के व्यापक क्षेत्र में समग्र दृष्टि से. 
बहुदेशीय आधार पर सहायता कार्यक्रम अधिक सफल रहा है और राष्ट्रीय 
एकदेशीय कार्यक्रमों की तुलना में इसकी सफलता कहीं अधिक रही है । दस ' ۱ ۱ 
वर्ष तक सयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी के रूप में काम करने से मुझे जो अनुभव _ 
प्राप्त हुआ और उसके बाद तीसरी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मैंने जो प्रक्षण | 
किये, उनके आधार पर मैं उक्त निष्कर्ष पर पहुँचा हँ | वर्तमान सन्दर्भ में मैं 
अपने इस निष्कर्ष को इसी रूप में छोड़ देता हूँ, यद्यपि मुझे आशा है कि आगे 
चलकर कभी मैं इस समस्या पर और विचार करूँगा। १ 

वस्तुतः बहुदेशीय आधार पर सहायता देने का सर्वाधिक सामान्य कारण | 
यह है कि इससे सहायता के बारे में संकीण राष्ट्रीय हितों के आधार पर fT ! 
लेने का महत्व सीमित हो जायेगा। और इस बड़े कारण के अलावा, इससे | 


` सहायता सम्बन्धी समस्त वातावरण में सुधार होगा | जेसाकि एशर ने कहा हैः | 


| 
| 
। 
| 
| 





न ६ 
۳ 
क 


सहायता ET 


“किसी समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा सर्वाधिक सावधानी से द्विंदेशीय . 
आधार पर तैयार किया गया सहायता कार्यक्रम गरीब ओर कमज़ोर देशों 
'में सन्देह की द्द से देखा जायेगा, पर यह सन्देह बहुदेशीय आधर पर दी जाने 
वाली सहायता के सन्दर्भे में नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप, कम आय वाले 
'देशों में विकास ओर संसारव्यापी बेहतर व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने की 
'दृष्टि से संयुक्त राज्य अमरीका का स्थायी हित इस बात में निहित है कि विकास 
के लिए दी जाने वाली सहायता बहुदेशीय आधार पर अधिकाधिक मात्रा में 
वितरित की जाये ۳ ۱ 
. विश्व वेक के एक भूतपूर्व अध्यक्ष, यूजीन ब्लैक, कार्यकुशलता की दृष्टि से 
'वहुदेशीय आधार पर सहायता देने को बेहतर समझते हैँ: 

“यदि यह घन द्विदेशीय आधार पर दिया जाता है तो क्या हमें सर्वोत्तम 
'परिणाम प्राप्त हो सकते हैं अथवा यह धन बहुदेशीय संस्थाओं के माध्यम से 
दिया जाना चाहिए ? `* "मेरा विश्वास है कि तत्सम्बन्धी वर्तमान आग्रह को बदला 
जाना चाहिए और बदला जा सकता है अर्थात्‌ द्विदेशीय सहायता के स्थान पर 
वहुदेशीय आधार पर सहायता दी जानी चाहिए ۱ अक्सर द्विदेशीय सहायता-- 
और दुर्भाग्यवश अधिकाधिक मात्रा में-सहायता देने वाले देश के माल की 
खरीद की शतं से जुड़ी होती है। सहायता देने वाले देश के इरादे चाहे कितने 
भी अच्छे क्यों न हों पर इस बात की सम्भावना रहती है कि वह अपने देश के 
वाणिज्य हितों के इस दबाव में आ जाये कि अमुक विदेशी योजना के लिएं 
अमुक माल की खरीद के लिए ही धन दिया जाये, चाहे इन योजनाओं का अपने 
आप में कोई औचित्य हो या नहीं। और सहायता प्राप्त करने वाले देश की 
सरकार चाहे कितनी भी समझदार क्यों न हो, उसके लिए नीची प्राथमिकता वाली 
योजनाओं के लिए और ऐसी शर्तों पर जो देश की परिस्थितियों के अथवा ' 
योजना की आवश्यकताओं के अनुरूप न हों, वित्तीय सहायता के प्रस्ताव का « 
स्वीकार न करना कठिन होगा। 

“पर द्विदेशीय सहायता कार्यक्रम की मेरी सर्वाधिक गम्भीर आलोचना यह 
है कि ये कार्यक्रम राजनीतिक प्रभावों से ग्रस्त होते हैं, चाहे ये प्रभाव स्पष्ट रूप 02 
से दिखायी पड़ अथवा नहीं | सबसे बुरी स्थिति में सहायता को राजनीतिक सौदे- 4 


बाजी के रूप में दिया अथवा दबाव डालकर लिया जाता है और इसमें सहायता “कप 
प्राप्त करने वाले देश की वास्तविक आर्थिक आवश्यकताओं का कोई ध्यान नहीं ی‎ 
रखा जाता । पर सर्वोत्तम स्थिति में, इस बात का खतरा बना रहता हैकि . 


राजनीतिक प्रभाव विकास सहायता को गलत दिशा दे सकते हैं, MR 0O 
नीतिक प्रभावों से ऐसी बातें जुड़ी रहती हैं, जिनका वास्तविक आवश्यकताओं. | 
से कोई सम्बन्ध नहीं होता । मुझे ऐसे मामलों की जानकारी है जहाँ सहायता 
की राशि से एक शानदार नया खेल स्टेडियम बनाया गया, जबकि सड़क आदिम 
हालत में ही पड़ी रहीं अथवा राष्ट्रीय हवाई अड्डे की अत्यधिक बाधुनिक | 
इमारत बना दी गयी, जबकि सूखी (पर अन्यथा उपजाऊ जमीन सिचाई सुविधा. 
के अभाव में व्यथं पड़ी रही । जब आथिक निरपेक्षता समाप्त हो जाती ह, _ 
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` तो आथिक प्रायमिकताएँ अनिवाय रूप से श्रान्तिग्रस्त हो 





स्थिति में आर्थिक निरपेक्षता को बनाये रखता आसान नहीं होता, व सहायता 
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पर राजनीतिक उद्देश्यों का प्रभाव मौजूद हो। इतना ही नहीं, समस्या किसी 
निश्चित धन राशि की बरबादी तक ही सीमित नहीं रह जाती, इसकी जड़ें कहीं 
गहराई तक जाती हैं। किसी ऐसी सरकार को सहायता देने का हानिकारक 
प्रभाव होता है, जो अपने देश की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने की 
इच्छा नहीं रखती । पिछले दशक में द्विदेशीय आधार पर जो ऋण दिये गये हैं, 
उनमें से कुछ के अत्यधिक स्पष्ट परिणाम निकले हैं और इन ऋणों के परिणाम- 
स्वरूप ऋण प्राप्त करने वाले देश वांछित सुधारों.को स्थगित करने में सफल रहे | 


इसका कारण यह रहा कि अच्छे इरादों से, लेकिन गलत मुल्यांकन के आधार 


पर, सहायता के प्रस्ताव प्राप्त होते रहे, सम्बन्धित सरकारें कराधान की प्रणाली 
अथवा मुद्रा सम्बन्धी आवश्यक सुधारों जैसे अनिवार्य लेकिन शासकों के लिए 
अग्राह्य कार्यों को स्थगित करती रहीं ।”39 रै 

एकदेशीय आधार पर सहायता देने के स्थान पर बहुदेशीय आधार पर 
सहायता देना धीरे-धीरे श्रू करने के विचार का विरोध विकसित संसार की वे 
सरकारें, करती हैं, जो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय हित साधन के लिए सहायता 
का इस्तेमाल करना चाहती ۱ कुछ सीमा तक, यद्यपि यह बहुत कम है, ऐसे 
कम-विकसित देशों की सरकारें भी इसका विरोध करती हैं, जो यह अनुभव करती 
हैं कि वे किसी खास देश, मुख्यतया संयुक्त राज्य अमरीका, से अपने सम्बन्धों का 
अनुचित लाभ उठा सकती हें। 

पर अधिकांश कम-विकसित देश राजनीतिक तत्त्व को अधिक व्यापक और 
अन्तर्राष्ट्रीय: सन्दर्भ में देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। वे यह चाहते हैं कि उन्हें 
अपनी इच्छानुसार काम करने की अधिक छूट हो और उन्हें सहायता सम्वन्धी 
सिद्धान्तो और निर्देशों के निर्धारण में हिस्सा मिले | 

यह बात पर्याप्त विरोधाभासपूर्ण है कि संयुक्त राज्य अमरीका, जिसने 


अपनी सहायता नीति में राष्ट्रीय हितों का अत्यधिक खुलकर ध्यान-रखा है, ऐसे, 


बड़े देशों में से एक देश है जो अब बहुदेशीय आधार पर सहायता देने का समर्थन 
कर रहे हें । वस्तुतः इसका स्पष्टीकरण इस बात में निहित है कि “संयुक्त राज्य 
अमरीका के सर्वोत्तम हितों में' सहायता देने के उनके अनुभव विदेश नीति की 
असफलता और अत्यन्त कटु अनुभवों में समाप्त हुए اج‎ ۱ 
. सेनेटर जे० विलियम फुलब्राइट इस सद्धान्तिक आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे 
हे॥ वे यह चाहते हैं कि सहायता को “एक राष्ट्रीय दान और शीत युद्ध की होड़ 
के एक पूंजी निवेश सें बदल कर, अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व बना दिया जाय” और 
“उस क्षयकारी अत्याचार को समाप्त कर दिया जाय, जो द्विदेशीय आधार पर 


` सहायता देने वाला और सहायता प्राप्त करने वाला देश एक-दूसरे के प्रति 


करता हुआ दिखायी पड़ रहा ۱ अमरीका के संसद सदस्यों में फुलब्राइट के 
विचार को निरन्तर अधिकाधिक सर्मथन प्राप्त होता जा रहा है और अमरीकी 
जनता के प्रबुद्ध वर्ग से भी यह समर्थन मिल रहा है। 

. भूतपूर्व वित्त मन्त्री हेनरी एच० फाउलर ने विश्व बैंक के संचालक मण्डल की 
[968 की वाषिक बैठक में यह विचार प्रकट किया : 

ति “अब इस बात. में सन्देह नहीं रह गया है कि बहुदेशीय आधार पर सहायता 
ने का प्रभावशाली दृष्टिकोण विकास,के लिए बड़-बड़े कोष जुटाने में सर्वाधिक 
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. सहायक बन सकता है और इस धन राशि का न्यायोचित आधार पर वितरण भी 
किया जा सकता है'*'आज वहुदेशीय संस्थाओं को जो विश्वास प्राप्त है, उसके 
परिणामस्वरूप वे इस स्थिति में आ गयी हैं कि सहायता के लिए आवश्यक साधन 
जुटाने की जटिल प्रक्रिया में रचनात्मक नेतृत्व प्रदान कर सकें । और यह धनराशि 
विकासशील देशों की माँगों के अनुरूप हो सकती है"""किसी भी एक देश को चाहे 
वह सहायता देने वाला हो अथवा सहायता प्राप्त करने वाला, इस प्रकार का 
निरपेक्ष नेतृत्व प्रदान करने के लिए सामने नहीं आना चाहिए और वस्तुतः कोई 
देश यह नेतृत्व दे भी नहीं सकता। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं के नेतृत्व की 
प्रभावशालिता का पूरा उपयोग करके ही हम विकास कार्यों के लिए आवश्यक 
वित्त जुटाने की समस्या को सर्वाधिक प्रभावशाली ढंग से सुलझा सकते हैं ° 
3 स्वीडन में--इस पुस्तक में स्वीडन का उपयोग एक दूसरे सन्दर्भ देश के रूप 

में किया गया है-सरकार ने बहुदेशीय आधार पर सहायता दने के प्रति निश्चित 
और स्पष्ट प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। इस सम्बन्ध में एक कारण यह 
दिया गया कि इस कारं से a क्त राष्ट्र समूह में अन्तर-सरकार संगठनों की 
शक्ति बढ्गी ۱ स्वीडन आज भी अपनी सहायता की लगभग आधी राशि संयुक्त 
राष्ट्र परिवार की संस्थाओं के माध्यम से देता है । 

पर इसके साथ ही स्वीडन सरकार ने एक ऐसी संस्था भी बनायी जिसे 
एकदेशीय आधार पर सहायता का शेष कार्य सौंपा गया.। द्विदेशीय आधार पर 
सहायता देने का स्वीडन में हाल तक यह कारण रहा और इसी प्रकार स्केन्डीनेविया 
के अन्य देशों में भी, कि ये देश यह अनुभव करते थे कि वे कम-विकसित देशों 
को अपने जन-समुदाय में सन्तति निरोध का प्रचार करने के लिए आवश्यक 
सहायता दे सकते हैं (देखिये अध्याय-5) ۱ 

पर जब एक बार किसी नौकरशाही संस्था की स्थापना हो जाती है, तो वह 
अपने प्रसार के लिए स्वतः गतिशीलता उत्पन्न कर लेती है। और यह संस्था भी 
बड़ी तेजी से बढ़ी ۱ यह कार्य उस तरीके से हुआ जिसे साम्राज्यों की स्थापना और 
पाकिन्सन के नियम का संयुक्त प्रभाव कहा जा सकता है। अपने जन-सम्पकं के 
प्रति सतर्क रहने के कारण यह संस्था कम-विकसित देशों में चलाये जा रहे अपने 
कार्यक्रमों के प्रति एक प्रकार का राष्ट्रीय गर्वे जगाने में भी सफल रही, यद्यपि 
यह कार्यक्रम बहुत बड़े अथवा प्रभावशाली नहीं थे। इस संस्था को इस महत्त्वपूर्ण 
प्रश्‍न पर बहस को रोक देने में भी सफलता मिली कि सहायता एकदेशीय अथवा 
बहुदेशीय आधार पर दी जाये । 

. यह संस्था फिलहाल इस कायं में जुटी हुई है कि इसका एकदेशीय सहायता 
कार्यक्रम स्वीडन की कुल सहायता का आधा हो जाये। यह संस्था सहायता की 
राशि में तेजी से वृद्धि के निर्माण के बावजूद यह कार्ये करना चाहती है ho अब 
क्योंकि एकदेशीय सहायता की ओर रुझान में सच्चा राष्ट्रहित बहुत बड़े पेमाने 


पर नहीं जुड़ा है, अतः मैं यह अनुभव करता हूँ कि यदि विकसित देशों में बहु-. 


देशीय आधार पर सहायता देने का आन्दोलन जोर पकड़ जाय अथवा इस दिशा 


में केवल ल क्त राज्य अमरीका ही कोई निश्चित कदम उठाये तो पासा पलटा 


जा सकता है । स्वीडन ऐसे किसी भी प्रयास का समर्थन करेगा। _ क 
जिन देशों से बहुदेशीय आधार पर सहायता देने की व्यवस्था के अधिकतम 
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प्रतिरोध की अपेक्षा की जा सकती है, वे जापान, जमंनी, फ्रांस और इंग्लैण्ड जैसे 
मध्यम आकार के देश हैं। अब ये देश बड़ी सफलतापूर्वक अपने राष्ट्रीय हितों में 
सहायता का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आजकल इन हितों में सैनिक और 
सामरिक हित अधिक नहीं हैं। ये ऐसे हित नहीं हैं, जिनके परिणामस्वरूप संयुक्त 
राज्य अमरीका में असफलता और निराशा की भावना उत्पन्न हुई थी | 


इस बात के अलावा कि इस सम्बन्ध में सफलता आसानी से प्राप्त की जा . 
सकती है अथवा नहीं, एकदेशीय आधार पर सहायता में कमी करने और बहु- . 


देशीय आधार पर सहायता को और अधिक व्यापक बनाने के तकंसम्मत कारण 
इतने प्रभावशाली हैं कि हमें इस सम्बन्ध में प्रयास करना चाहिए। और हमें 
इस सम्बन्ध में उस बात के धोखे में नहीं आ जाना चाहिए, जिसे मैं झूठा 
अत्तर्राष्ट्रीयतावाद, कहता Ê | यह तथ्य कि कुछ देश एकदेशीय आधार पर 
सहायता देने पर ही जमे रहना चाहेंगे, अन्य देशों के मार्ग में बाधक नहीं होना 
चाहिए और संयुक्त राज्य अमरीका के मागं में तो किसी भी रूप में नहीं। इन 
देशों को अपनी सहायता की और अधिक राशि अन्तर-सरकार संगठनों को 
सौंपनी चाहिए ۱ 

आगामी कुछ वर्षो में संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश सहायता की राशि 
में और अधिक कमी की पूर्वकल्पना की जा सकती है। मैं पहले ही यह कह चुका 
हुँ कि मैं निराशावादी नहीं हँ | मैं यह कल्पना करता हूँ कि इस प्रवृत्ति में परिवर्तन 
आयेगा और इस दिशा में हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए | 


अमरीकी सहायता में कमी ने वह दिशा ग्रहण की है, जिसका मैं उल्लेख कर. 


चुका हूँ, पर इस बात की सम्भावना है कि यह कमी सब विकसित देशों के सहा- 
यता कार्यक्रमों में वृद्धि करने की एक पूर्व शर्त बने और भविष्य में सहायता की 
. राशि पर्याप्त बड़ी हो जाये और यह सहायता उन आदर्शों के अनुरूप दी जाने 
लगे, जिन्हें मैं अमरीका के आदर्श भी समझता हूँ। ۱ 
हमें वर्तमान स्थिति को उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए | दूसरे 
महायुद्ध को समाप्ति के तुरन्त बाद, संयुक्त राज्य अमरीका एक ऐसे आवश्यकता 
से अधिक अमीर देश के रूप में सामने आया, जिसे युद्ध से क्षति नहीं ۳ इची थी, 


वल्कि युद्ध के परिणामस्वरूप जिसकी स्थिति में बहुत अधिक Ets गया | 


था। अतः संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप दोनों स्थानों पर और राज- 


नीतिज्ञों के लिए यह स्वाभाविक था कि वे इसे सामान्य और उचित वात के रूप ' 


में स्वीकार करें कि अमरीका संसार के उस भाग के लिए आथिक सहायता देने 
का प्रायःपूरा वित्तीय भार अपने ऊपर ले, जिसे इसकी आवश्यकता थी | 

. यह्‌ स्थिति बदल गंयी है। अन्य विकसित देश भी अव अमीर हो गये हैं | 
राष्ट्रीय पुनवितरण प्रणाली की तरह एक अन्तर्राष्ट्रीय पुनवितरण प्रणाली भी 
भार वहन की दृष्टि से न्यायोचित होनी चाहिए । 


यदि एक सामान्य अमरीकी ने घटनाक्रम को गहराई से नहीं समझा है, तो . 


यह बात भी स्वाभाविक है । सम्भवतः वह विशवास करता है कि आज भी उसका 
देश अधिकांश सहायता देता है और संयुक्त राज्य अमरीका में सार्वजनिक वहस, 


विशेषज्ञों तक के स्तर पर, इस मान्यता के आधार पर बड़े विचित ढंग से bg : 
रही है कि अमरीकी सहायता एकमात्र महत्त्वपूर्ण बात है। यह स्वयं अपने दांरे | 


+ 


۰ ۰ 
रे = 


> 
= ०» هى‎ SE Sass “ud हलक... जमीनी ible ss 





सहायता ۱ 325 


तक ही सीमित रहने का एक और अतिवादी उदाहरण है और अपेक्षाकृत बड़ 
देश के समक्ष यह खतरा मौजूद रहता. है। 

पर सहायता के क्षेत्र में अमरीकियों का अपने देश के अत्यधिक ऊचे महत्त्व के 
वारे में गलत विचार है। यदि हम सही तस्वीर पेश करने के लिए सब आवश्यक 
कटौतियां करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि संयुक्त राज्य अमरीका अपने हिस्से 
से अधिक कुछ नहीं दे रहा है। और यदि सहायता की राशि में सम्भावित कमी 
होती है तो स्थिति और भी खराब दिखायी पड़ेगी | | 

छठे दशक के आरम्भिक वर्षों में मेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई थी कि 
एक छोटी अवधि के लिए अमरीका में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता देने के 
प्रति इच्छा की कमी. हो ۱ अन्तर्राष्ट्रीय सहायता को स्थिर आधार पर 
स्थापित करने के लिए मैं इस बात को आवश्यक समझता था । इसके अलावा 
अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की राशि में वांछित स्तर पर पर्याप्त वुद्धि करने के लिए भी 
इसकी जरूरत थी ۱۳ अब बह स्थिति आ गयी है। और संयुक्त राज्य अमरीका ने 
नैतिक प्रेरणा के स्थान पर हर प्रकार के राष्ट्रीय हितों के लिए सहायता का 
उपयोग कर अपने हाथ काले कर लिये हैं | 
. इसके बावजूद, कम-विकसित देशों को दी जाने वाली सहायता के भार के 
किसी भी उचित अन्तर्राष्ट्रीय वितरण में अमरीका का हिस्सा निश्चय ही बड़ा 
होना चाहिए ।" इसका यह कारण है कि अमरीका इतना बड़ा है । संयुक्त राज्य 
अमरीका अपेक्षाकृत बहुत अधिक अमीर भी है, यद्यपि इतना अधिक अमीर नहीं है, 
जितना सामान्यतया अमरीका के लोग विश्वास करते Û | 

किंसी भी अन्तर्राष्ट्रीय तुलना में इसकी सम्पदा और राष्ट्रीय आय से वह 
पर्याप्त बड़ी राशि घटानी होगी, जिसे मैं अमरीका पर 'गरीवों का ऋण कहता 
हुं । यदि अमरीका विश्थु'खलित नहीं हो जानां चाहता अथवा एक पुलिस राज्य 
नहीं बन जाना चाहता, तो उसे यह ऋण चुकाना होगा | यह ऋण उससे कहीं 
अधिक बड़ा है जितना इसे अमरीका के लोग सामान्यतया समझते हैं। ऋण की 
इस राशि में उन वर्तमान खचों को भी जोड़ना होगा, जो एक कम एकीकृत और 
सुसंगठितं समाज में हो रहे हैं । ये खर्चे अधिकांश अन्य विकसित देशों की तुलना 
में कहीं बड़े हें । १ 

सम्भवतः पश्चिम के सर्वाधिक विकसित देशों में से कुछ आज संयुक्त राज्य 


अमरीका जितने ही समृद्ध हैं। इसका बुनियादी कारण यह हो सकता है कि. 


उन्होंने स्वयं को उक्त ऋण से कभी ग्रस्त नहीं होने दिया अथवा यदि कभी हुए तो 
इस ऋण को बहुत समय पहले ही चुका भी दिया गया। इसके अलावा यह कारण 
भी है कि वे अपनी राष्ट्रीय आय का अपेक्षाकृत इतना बड़ा हिस्सा युद्धों और युद्ध 
की तैयारियों तथा अन्तरिक्ष के अत्यन्त व्ययसाष्य अभियानों और अन्य विशाल 
सार्वजनिक खपत के कार्यों पर खर्च नहीं करते। ' ر‎ 
पर इन सब वातों का ध्यान रखते हुए भी बहुदेशीय आधार पर सहायता 


देने की किसी भी व्यवस्था में अमरीका का हिस्सा निश्चय ही बहुत बड़ा होगा | ۱ | हट : 


और विशेषकर उस स्थिति में विकसित देशों से दी जाने वाली कुल सहायता | 


की राशि को पर्याप्त बढ़ा दिया जाय | 





युद्ध के बाद अमरीका में इस भावना का पैदा होना कि कम-विकसित देशी 
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को सहायता देना मुख्यतया अमरीका का दायित्व है, संसार में अमरीका के و‎ 
शक्तिम।न होने की सामान्य भ्रान्ति का एक हिस्सा था। यह भ्रान्ति बहुत समय 
तक बनी रही और यह हो सकता है कि अभी भी पुरी तरह समाप्त न हु हो । 
एशर ने राष्ट्रपति जॉन एफ० कैनेडी का उद्धरण देते हुए बताया 
“हुम इस देश के निवासी""*विशव स्वातन्त्र्य की दीवार के पहरेदार हैं और यह 
दायित्व हमारे ऊपर स्वेच्छा से नहीं, बल्कि हमारी नियति के कारण आया है।” 
चे आगे लिखते हैँ: . 
“सन्‌ ۱947 के ट्रूमन सिद्धान्त में निहित हस्तक्षेप की नीति को वियतनाम 
में अपनी अन्तिम निर्णायक अभिव्यक्ति मिल रही है। साथ.ही, अमरीका बड़ी 
गम्भीरता 3 यह प्रश्‍न उठाने लगा है कि कम-विकसित देशों में उसके फँसने की 


` क्या ताकिकता है |” 


वियतनाम में हस्तक्षेप और अन्य अनेक साम्राज्यवादी दुस्साहसपुणं अभियानों 
की भयंकर असफलता के वाद, विशेषकर लेटिन अमरीका में जहाँ संयुक्त राज्य 
अमरीका अकेला ही यह कार्यवाही कर रहा था, अनिवार्यतः अमरीकी और विश्व 
इतिहास में एक युग का अन्त होगा । ऐसे लोग सामने आयेंगे जो अपने स्वदेश रूपी 
अमरीकी दुगं में वापस लौटना अधिक पसन्द करेंगे | 

पर ऐसे लोग भी होंगे जो यह देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमरीका की इन 
विनाशकारी असफलताओं का 'कारण यह दपंपूर्ण दावा था कि उसे स्वयं अपनी 
शर्तों पर--अपनी शक्ति के बल पर-पुरे संसार की लम्बरदारी करने का हक 
है । यूनानी लोग इसे ही हूवरिस कहते थे और उनका यह विश्वास था कि यदि 
इस पर अंकुश नहीं लगता तो इसका परिणाम सदा अपना विनाश होता है । 

दूसरे महायुद्ध के दौरान मैंने 'एन अमेरिकन डिलेमा' शीर्षक पुस्तक लिखी | 
यह्‌ पुस्तक अमरीका कौ न्याय, स्वतन्त्रता और समानता की आन्तरिक समस्याओं 


के बारे में है। इस पुस्तक के अन्तिम अध्याय में मुझ संयुक्त राज्य अमरीका की - 


भूमिका पर यह विचार करना पड़ा कि “संसार रूपी रंगमंच के प्रमुख अभिनेताओं 
के अनन्त क्रम में जब .अमरीका की भूमिका निभाने की वारी आयेंगी” तो वह 
किस रूप में आचरण करेगा। उस समय मैंने जो लिखा था, मैं उसकी पुनरावृत्ति 
करना चाहता हूँ : “अमरीका अव विश्व का एक हिस्सा बन गया है । अब वह्‌ अन्य 
देशों के समर्थन और सद्भावना पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। उसके नेतृत्व की 
स्थिति में पहुँच जाने के कारण इसकी चरम सीमा आ गयी है। ऊपर वाले 
से अधिक सन्देह से अन्य किसी को नहीं देखा जाता ।”44 ह 

उस समय भी अमरीका में सामान्य रूप से व्याप्त इस विचार का मैंने खण्डन 
किया था कि वित्तीय और सैनिक शक्ति संसार-भर के भद्र लोगों की सद्भावना 
के माध्यम से प्राप्त नैतिक शक्ति का स्थान ले सकती है । अनुयायियों के अभाव 
में नेता, नेता नहीं रह जाता बल्कि अतिरेकपूर्ण कार्य करने वाला.एक दम्भी 


: भर रह जाता है। और यदि इस स्थिति में वह अमरीका जैसा शक्तिशाली देश 


होता है, तो वह खतरनाक बन जाता है, स्वयं अपने लिए और पूरे संसार के 
लिए ۱ ँ 

आज संसार को संयुक्त 
स्पष्ट विचार, तकंसम्मत विश्लेषण और शान्तिपूर्णं जीवन तथा विकास के प्रति 


e as رد‎ ३ ۱ 3 कर 7 ७ ० 


त राज्य अमरीका से जिस नेतृत्व की अपेक्षा है, वह | । द 
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निष्ठा से ही उत्पन्न होना चाहिए । अमरीका के लिए हथियारबन्दी की होड़ को 
समाप्त करने और निर्धन, अश्वेत राष्ट्रों को व्यापारिक सुविधाएँ और वित्तीय 
सहायता देने की दिशा में अधिक साहसपूर्वक आगे बढ़ना सम्भव होना चाहिए। 

और संयुक्त राज्य अमरीका को स्वयं को इस बात से आश्वस्त करने का 
` प्रयास वन्द कर देना चाहिए कि वह गरीब देशों की सहायता के लिए जो भी 
करने को तयार है, वह अपने राष्ट्रीय और राजनीतिक उद्देश्यसे ही कर रहा है-- 
“संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोत्तम हितों में' अथवा यहाँ तक कि “संयुक्त राज्य 
की सुरक्षा' के लिए कर रहा है । विदेशी सहायता के लिए इस प्रकार की प्रेरणा 
स्वदेश में अथवा अन्य समृद्ध देशों में राष्ट्रीय स्तर पर बलिदान देने का आह्वान 
करने कें लिए प्रभावशाली .सिद्ध नहीं हो सकती । इसके अलावा इस तराके से 
गरीव देशों में और संसार में अन्यत्र भी सद्भावना प्राप्त नहीं की जा सकती | 

संयुक्त राज्य अमरीका से अन्तर्राष्ट्रीय नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रीय करुणा और 
एकता को मजबूत बनाने के सशक्त प्रयासों के रूप में प्राप्त होना चाहिए, 
जो संयुक्त राष्ट्र के भीतर निरस्त्रीकरण, संसार-भर में शान्ति की स्थापना और 
गरीब देशों के विकास और कल्याण के लिए संयुक्त जिम्मेदारी का अन्तर-सरकार 
सहयोग के आधार पर निर्माण करने के लिए आवश्यक है। ऐसे नेतृत्व की आज 
आवश्यकता है। एक शान्तिपूर्ण और प्रगतिशील अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के 
निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वार्थपरता उसी प्रकार खतरनाक है, जिस प्रकार उग्र 
व्यक्तिवाद स्वदेश में एक राष्ट्र को सशक्त बनाने के मार्ग में बाधक और खतर- 
नाक सिद्ध हुआ है। 


e 
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जब छठे दशक में कम-विकसित देशों को मिलने वाली सहायता की राशि में 
वृद्धि होने लगी-आरम्भ में अधिकांशतया संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता 
में यह वृद्धि हुई--तो मुख्यतया इसका कारण निरन्तर उग्र होता जा रहा शीत- 
اهب‎ (देखिए, अध्याय-][, अनुभाग-2) ۱ जिन सरकारों के ऊपर यह भरोसा 

जा सकता था किवे साम्यवाद के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक डटी रहेंगी, उन्हें 

केवल सैनिक सहायता और 'समर्थन सहायता' ही नहीं, बल्कि विकास के लिए 
भी सहायता दी गयी । ै 

इस सहायता से यदि उक्त प्रकार की सरकार को अपने देश में बल मिलता 
था तो सैनिक दाँव-पेंच की दृष्टि से समझ में आने वाली बात दिखायी पड़ती थी। 
उस समय अर्थशास्तियो ने यह कहकर कि विकास सहायता सामान्य जन-समुदाय 
को कम्युनिस्ट विचारों के प्रभाव से बचाने में सहायक बनेगी, अपेक्षाकृत अधिक 
मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यह बात केवल उन्हीं देशों के बारे में सच 
नहीं थी, जो शीतयुद्ध में सहयोगी बने हुए थे, बल्कि भारत जैसे देशों के बारे 
में भी, जिनकी सरकारों चे शीतयुद्ध में कोई पक्ष नहीं लिया था, बल्कि तटस्थ 
रही थीं। | 

साम्यवाद को 'निराश लोगों के लिए له‎ बताया गया। यह कहा 
गया कि केवल वे लोग ही साम्यवाद के प्रतिआ कषित होंगे जो अत्यधिक गरीब 
“हँ और जिन्हें अपनी स्थिति में सुधार की कोई आशा दिखायी नहीं पड़ती । 
जिन लोगों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है और जो अपने भविष्य के प्रति अधिक 
आश्वस्त हैं उनके ऊपर साम्यवाद का कोई असर नहीं होगा।? | 

इस मान्यता को “बढ़ती हुई महत्त्वाकांक्षाओं की क्रान्ति के सिद्धान्त से 
समर्थित किया गया। अनुभवजन्य अनुसन्धान का प्रयास किये बिना ही गा ह ۱ 
मान लिया गया कि कम-विकसित देशों के लोगों के मन में उक्त प्रतिक्रिया . 
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को पूरा करना होगा। यदि आशाएँ पूरी नहीं होतीं तो सम्बन्धित जन-समुदाय 
विद्रोह कर उठेंगे और कम्युनिस्ट प्रचार के शिकार बन जायेंगे । 

संयुक्त राज्य अमरीका में यह विचार-क्रम सहायता के क्षेत्र में 'साम्यवाद 
की वाढ़ रोकने की नीति' का सहायक बन गया। उक्त नीति पाँचवें दशक के 
अन्तिम और छठे दशक के आरम्भिक वर्षो में विकसित हुई थी तथा अमरीकी 
विंदेश मन्त्री जॉन फोस्टर डलेस ने इसे सैद्धान्तिक संरचना ओर धमंशास्त्रों 
जैसी सर्वोपरिता प्रदान की थी । इस प्रकार प्रेरित विकास सहायता निरन्तर 
3 होते जा रहे शीतयुद्ध में पश्चिम के देशों के' कवच का अंग वन गयी 

| 


._ इस सम्बन्ध में किचित विद्रूपपूर्णं बात यह, जोड्नी होगी कि यह विचार_- 
कि निर्धनताग्रस्त जन-समुदाय अपने भविष्य के प्रति निराश हो जाने पर विद्रोह 
कर्‌ सकते हैँ--माक्सँ के वर्ग संघर्ष और सर्वहारा क्रान्ति सम्बन्धी सिद्धान्त से 
उत्पन्न होता है। एक प्रकार से बढ़ती हुईं महत्त्वाकांक्षाओ की क्रान्ति का. 
आधुनिक विचार माक्सँ के सिद्धान्त का आवधित रूप है क्योंकि यह जन-समुदाय 
दु हार को अत्यन्त निर्धनता की प्रक्रिया से गुजरे बिना ही सम्भव बना 

है। ۱ 
जहाँ तक माक्स के बुनियादी सिद्धान्त का सवाल है, - स्वयं माक्स ने इस पर 
अनेक शत लगायी हैं और विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया है, जबकि 
पश्चिम के लेखको ने माक्स के इस मूल सिद्धान्त को और उनके अन्य अनेक 
० प्रतिपादनों को अनजाने में ही उनके अत्यन्त अपरिष्कृत रूप में ग्रहण कर लिया 
है । यदि पश्चिम के लेखक इन सिद्धान्तों में निहित विचारधारा के इतिहास से 
7 होते तो ये सिद्धान्त उनके सतर्क अध्ययन का उपयुक्त विषय बन 
सकते थे। ۱ 
कम-विकसित देशों को सहायता देने की इस प्रेरणा के बारे'में कुछ वर्षो से 
कम-से-कम विद्वत्ता का स्वाँग रचने वाले लेखन में कम जोर दिया गया है। 
विचारों में इस परिवर्तन के पीछे अनेक घटनाएँ छिपी हैं | 
एक बात तो यह है कि शीतयुद्ध में कमी हुई है--अथवा यह कहा जा 
सकता है कि पश्चिम के बुद्धिवादी यह समझने लगे कि शीतयुद्ध में कमी हुई 
है। कम-विकसित देशों को सहायता देकर साम्यवांद का प्रसार रोकने का 
“उद्देश्य अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण लगने लगा | द 
_. यहाँ यह कहना होगा कि यह सिद्धान्त हमारे लिए संयुक्त राज्य अमरीका 
में बताया गया था। अन्य विकसित देश, और विशेषकर पश्चिम यूरोप के वे 
देश जिन्हें पिछड़े हुए प्रदेशों पर उपनिवेशी शासन का अधिक अनुभव था, 
आरम्भ से ही इस उद्देश्य से सहायता देने की आवश्यकता के प्रत्ति सन्देह का 
भाव रखते थे | न 
, आ इस बात का प्रमाण है कि वास्तविक अर्थो में अत्यधिक निधन 
«लोगों ने शायद ही कभी विद्रोह किया । जब भारत के कुछ जिलों में फसल नहीं 
3 हुई तो वे गरीब लोग, जिनके पास भोजन नहीं था, बस भूखे ही पड़े रहे। कुछ ۱ 
ओ को बीमारियाँ लग गयीं और कुछ मर गये। कुछ इस आशा से अपना घर-बार | 
छोड़कर निकल चले कि शायद अन्यत्र भोजन मिल जायेगा । पर 35۲5 | 


+ 
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नहीं किया । ۱ 

यह संसार-भर का पुराना अनुभव है कि अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले 
लोग विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं, ओर जब उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार होने 
लगता है तब भी उनकी विद्रोह प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आती । इन स्पष्ट 
तथ्यों को नजरअन्दाज कर देना उस समय और कठिन हो गया जब समय 
ید‎ ओर लोगों ने इस वात पर सोचना शुरू. किया कि आखिर वे कह 
क्या 39 

विद्वत्ता का स्वाँग रचने वाले लोगों ने इस बात को निरन्तर और अधिक 
उलझन-भरा पाया होगा कि--जन-सामान्य के सन्दर्भ में बढ़ती हुई महत्त्वा- 
कांक्षाओं की क्रान्ति भरोसे योग्य नहीं है। इसकी पुष्टि अथवा खण्डन करने के 
लिए प्रेक्षणों का उपयोग न करना उलझन की बात बनना स्वाभाविक था । दक्षिण 
एशिया की परिस्थितियों के अध्ययन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ऐसी 
कोई महत्त्वाकांक्षा इन निर्धन जन-समुदायों को प्रभावित नहीं करती- यद्यपि 
यह उच्च वर्ग के अपनी आवाज़ उठाने की क्षमता रखने वाले लोगों को, जिनमें 
“मध्यम TT के लोग शामिल हैं, प्रभावित करती है | 

जब कभी यह बात जोर देकर कही गयी---और आज भी यदाकदा पिछड़े 
हुए देशों के बुद्धिवादी और विकसित देशों के प्रेक्षक भी यह वात कहते हैं-- 
कि बढ़ती हुई महत्त्वाकांक्षाओं से गरीब जन-समुदाय सचमुच उद्वेलित हो रहा 
है, पर मेरी राय में यह झूठी ताकिकता है। इस कथन से केवल यह वात प्रकट 
होती है कि वे यह सोचते हैं कि यदि स्वयं उन्हें इन जन-समुदायों की तरह 
भयंकर और अक्सर निराशापूर्ण गरीबी में रहना पड़े तो उनकी क्या प्रतिक्रिया 
होगी ۱ इस वात में स्वयं उनकी आत्मा का संशय भी प्रकट होता है । जब वे 
अत्यन्त असमानता को देखते हैं, और जो अक्सर बढ़ रही हैं, तो उनकी आत्मा 
उन्हें कुछ न करने के लिए धिक्कारती है | 

` यह बात सच है कि कम-विकसित संसार में अनेक 'क्रान्तियां' हो रही हैं | 

पर कुछ अपवादों को छोड़कर ये सत्ता हथियाने की कारंवाइयाँ मात हैँ, जिनके 
माध्यम से उच्च वर्ग के लोगों का एक समूह अपने जैसे ही दूसरे सत्तारूढ़ समूह 
को अपदस्थ कर देता है। इन कार्रवाइयों का अक्सर यह भी परिणाम होता है कि 
नयी सरकार और अधिक निरंकुश होती है । 

जैसाकि मैंने अध्याय तीन में कहा है कि कम-बिकसित संसार के जिस 
हिस्से (दक्षिण एशिया) का मैंने अधिक गहराई से अध्ययन किया है उसमे 
गरीब जन-समुदाय के संगठित विद्रोह के परिणामस्वरूप ऐसी “क्रान्तियाँ कभी 
नहीं हुईं और शेष संसार में भी ऐसा अधिक नहीं हुआ । ये सब क्रान्तियाँ जन- 
सामान्य से बहुत ऊँचे स्तरों ۳ ८ 

एशियन ड्रामा में मैंने इस सम्भावना की पूर्वे-ऋल्पना करने के बारे में 
संशय प्रकट किया था कि दक्षिण एशिया में इस प्रकार को 'क्रान्तियाँ किस 


प्रकार होंगी। समस्त कम-विकसित संसार पर्‌ व्यापक नज़र डालने के वाद अब , 


मैं यह अनुभव करता हूँ कि अगले पाँच वर्षों तक के लिए ऐसी कोई निश्चित 


भविष्यवाणी कर पाना सम्भव नहीं है कि अमुक कम-विकसित देश में किस प्रकार | ۱ 5 | و‎ 


की सरकार कायम ۱ 
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गरीब जन-समुदाय के जीवन और काम की परिस्थितियों में सुधार करने 
के उद्देश्य से हुई कहीं अधिक ठोस ऋन्तियों की पूर्व-कल्पना कर पाना इतना 
ही कठिन है चाहे इन क्रान्तियों को कुछ सीमा तक, कम-से-कम क्रान्ति हो जाने 
, के वाद, समर्थन प्राप्त हुआ हो । यही वात किसी प्रकार के राष्ट्रवादी साम्यवाद 
के उदय और प्रसार पर भी लागू होती है। यदि ऐसी क्रान्तियाँ बड़े पैमाने पर 
होती हैं, और इस बात की सम्भावना की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की जा सकती, 
तो ये बहुसंख्य कारकों में से किसी एक कारक पर निर्भर करेंगी । .इन कारकों में 
जन-समुदाय की निरन्तर बढ़ती गरीबी मुश्किल से ही शामिल है | कुछ विशिष्ट 
परिस्थितियों में ही यह एक व्यापक और निहित परिस्थिति हो सकती ۳ 
मैं इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर इस अध्याय के तीसरे अनुभाग में फिर विचार 
करूंगा | 
एक अर्थशास्त्री के नाते मुझे यह स्मरण कर अत्यन्त -लज्जा का अनुभव 
होता है कि उस युग में मेरे व्यवसाय के कितने अधिक लोगों ने यह बात ज़ोर 
देकर कही कि कम-विकसित देशों को साम्यवाद से वचाने के लिए सहायता दी 


जानी चाहिए। बस इन लोगों ने कोई गम्भीर अनुसन्धान किये बिना ही अथवा. 


सम्वन्धित सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं पर समालोचनात्मक दृष्टि से 
विचार किये विना ही इस वात को कह डाला। ये सामाजिक-राजनीतिक 
प्रक्रियाएँ ऐसी थीं जिनके बारे में परम्परागत अर्थशास्त्रियों ने अपनी आँखों पर 
पट्टियाँ बाँध ली थीं | 
उक्त कार्य सर्वोत्तम इह से किये गये थे : संयुक्त राज्य अमरीका और 
पश्चिम के अन्य विकसित देशों में विकास सहायता को राजनीतिज्ञों और जनता 
लिए अधिक ग्राह्य बनाने के वास्ते यह किया गया था पर यह निश्चित है कि 
अपने अज्ञान के प्रति समालोचनात्मक चेतना और सत्य का अन्वेषण करने के 
उद श्य से ठोस तथ्यों के आधार पर प्रेरित अनुसन्धान ही एक अच्छे उद्देश्य को 
पूरा कर सकता है। प्रत्येक ईमानदार अध्ययनकर्त्ता का यही विश्वास है, जो उसे 
विरासत में मिला है । 
हाल के वर्षो में विकास-सहायता के वारे में शीतयुद्ध के योद्धा का तकं अधिक 
अस्पष्ट और अधिक सामान्य प्रतिपादन में परिवर्तित हो गया है अर्थात्‌ यह कहा 
जाने लगा है कि विकास-सहायता के परिणामस्वरूप जो आशिक प्रगति ह 
उसने कम-विकसित देशों को अधिक लोकतन्त्री, आन्तरिक दृष्टि से अधिक स्थिर, 
और अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो में अधिक शान्तिपुर्ण बना दिया है। मैंने 
अध्याय-!। में यह कहा है कि अपने इस सामान्य रूप में यह प्रतिपादन, अनुभव 
और अनुसन्धान की दृष्टि से एकदम निराधार है और इस कारण से इतना ही 
उत्त रदायित्वहीन है। मैंने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उससे मेरा अभिप्राय 
अथशास्त्रियों को कम-विकसित देशों की सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं के 


पर इस स्थिति में उन्हें उन तथ्यों के आलोचनात्मक विश्लेषण और अनुभव- 
जन्य अध्ययन की आवश्यकता के उन्हीं अंकुशों के अन्तर्गत काम करना चाहिए 
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जिन्हें वे, यदि व्यवहार में नहीं तो कम-से-कम सिद्धान्तरूप में, विकसित देशों 
में स्वयं अपने अनुसन्धान के अनुभवों के अनुरूप संकीर्ण रूप से प्रतिबन्धित 
'आथिक' समस्याओं पर काम करते समय स्वीकार करने को तैयार रहते हैं, 
क्योंकि विकसित देशों में इन समस्याओं को पृथक्‌ कर पाना अधिक सम्भव 
है। 


अध्याय : 3 ۱ 
एक निर्णायक घटना 


आज कम-विकसित संसार में जो सर्वाधिक निर्णायक घटनाएँ घटी हैं, उनमें 
से एक घटना उन परिस्थितियों से सम्बन्धित है, जो राष्ट्रीय समुदायों में 
सामाजिक और आथिक स्तरीकरण और विभिन्न वर्गों के मध्य अवसरों के 
. वितरण का निर्धारण करती हैं। पिछले अध्यायों में जो विश्लेषण प्रस्तुत किया 
गया है उसके आधार पर राजनीतिक गतिशीलता सम्बन्धी निष्कर्ष निकालने 
का प्रयास करने से पहले, मैं, तैयारी के रूप में इस समय सक्रिय आथिक : 
सामाजिक परिवर्तेन की दो शक्तियों पर इस अध्याय में अपना ध्यान केन्द्रित 
करूंगा । ये शक्तियां हैं : आबादी में वृद्धि (देखिए, अध्याय-5 ) ओर खेती के 
क्षत्र में टेक्नालॉजी सम्बन्धी प्रगति (देखिए, अध्याय-4) | 

जहाँ तक आबादी का सम्बन्ध है, सन्तति-निरोध के कार्यक्रम के प्रसार का 
एक भमुख प्रभाव यह होगा कि विभिन्न आयु वर्गो में आबादी के वितरण में 
परिवर्तन के माध्यम से रहन-सहन का स्तर ऊँचा होगा, पर यह तभी हो सकता 
है जब सन्तति-निरोध का प्रभावशाली कार्यक्रम लागू किया जाय । प्रत्येक कम- 
विकसित देश में इन्‌ अच्छे प्रभावों का बड़ा महत्त्व होगा और ये प्रभाव मनुष्यों 
और भूमि के अनुपात पर निर्भर नहीं करेंगे । | 

कम-विकसित देशों की सब सरकारों ने निर्धन जन-समुदाय में सन्तति- 
निरोध का प्रसार करने के लिए दूरगामी नीति निर्धारित करने का अब तक 
निर्णय नहीं लिया है । बहुत कम सरकारों ने ऐसे किसी निर्णय को लागू करने 
की इच्छा अथवा दृढ़ता से कारंवाई करने की क्षमता प्रदर्शित की है। 

सामान्य जन-समुदाय में सन्तति-निरोध का प्रसार करने की नीति को लागू 
करने का प्रयास एक अत्यन्त कठिन कार्य है, विशेषकर निर्धनतम देशों में और 
सामान्यतया आबादी के निर्धनतम वर्गों में। सन्तति-निरोध के नये उपाय 
` उपलब्ध हो जाने के बावजूद गाँवों में एक-एक परिवार तक इनका सन्देश 

पहुंचाने के मार्ग में प्रायः अलंध्य कठिनाइयाँ और निषेध आते ES 

.__ आबादी में युवा वर्ग का बड़ा हिस्सा होने के कारण, जो अब तक अपने- 
आपमें ऊँची जन्म-दर का कारण रहा है, जनन-क्षमता में कमी के द्वारा आबादी 
में वृद्धि में पर्याप्त कमी करने में लम्बा समय लगेगा। यह विशेषरूप से' उल्लेख- 
नीय है कि भावी माता-पिताओं के समुदायों की तरह ही भावी श्रम-शक्ति का 
जन्म हो चुका है अथवा जल्दी ही इसका जन्म होगा जबकि सन्तति-निरोध का 
धीरे-धीरे प्रसार होता रहेगा। इस प्रकार श्रम-शब्ति में इस शताब्दी के अन्त 
तक दो और तीन प्रतिशत के बीच वृद्धि होती रहेगी । 
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उद्योग श्रम-शक्ति की शुद्ध माँग में अधिक संख्या में निकट भविष्य में 
वृद्धि करने की स्थिति में नहीं है । 'प्रत्यावतंन प्रभावों' के कारण औद्योगीकरण 
के परिणामस्वरूप विनिर्माण उद्योग, जिसमें दस्तकारी और परम्परागत उद्योग ۱ 


भी शामिल हैं, में लगे कुल श्रमिकों की संख्या में पर्याप्त समय तक कमी भी हो 


सकती है। 

अन्य शहरी व्यवसायों में, और विशेषकर खुदरा व्यापार और सेवाओं में, 
पहले से ही एसे श्रमिकों की भरमार है जिनका पुरा उपयोग नहीं हो पाता । 
जहाँ कहीं शहरों की गन्दी बस्तियों में कृषि क्षेत्र से आने वाले शरणार्थियों की 
संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है- और प्रायः प्रत्येक कम-विकसित देश में यह 
हो रहा है--वहाँ कृषि में लगी श्रम-शक्ति में कमी नहीं होगी बल्कि सामान्यतया 
वृद्धि ही होगी ۱ कुछ देशों में तो यह वृद्धि बहुत तेजी से होगी । 

कृषि क्षेत्र में तेजी से अम-शक्ति में वृद्धि की यह मूलभूत प्रवृत्ति होती है 
कि कृषि भूमि का और अधिक Tear होता जाता है तथा खेत निरन्तर छोटे 
होते जाते हैं । इसका सामान्य प्रभाव यह होगा कि लोगों का आथिक और 
सामाजिक स्तर गिरता .जायेगा--भू-स्वामी बटायी आदि पर खेती करने वाले 
काश्तकार और काश्तकार भूमिहीन खेत मजदूर बनते जायेंगे । इस प्रकार 
आबादी में वृद्धि अपने-आपमें एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो कृषि क्षेत्र में 
सामाजिक और असमानता को बढ़ाने का काम करती है। . 


एक सामान्य प्रतिपादन के रूप में यह सच है कि कम-विकसिंत देशों में 
खेती श्रम के अधिक उपयोग की होती है, श्रम के सघन उपयोग की नहीं जैसाकि 
अक्सर मान लिया जाता है। श्रम-शक्ति में शामिल अनेक लोग काम ही नहीं करते 
और जो काम भी करते हैं वे पूरे दिन में थोड़े समय ही काम करते हैं ओर पूरे 
वर्ष में ऐसी अवधियाँ भी आती हैं जब उनके पास कोई काम नहीं होता । उनकी 
श्रम सघनता बहुत नीचे स्तर की होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है 
कि इस समय श्रम-शक्ति का बेहद कम उपयोग हो रहा है। किसी भी तकंसम्मत 
कृषि नीति का लक्ष्य श्रम ओर श्रम की कार्यकुशलता में ४ होना चाहिए 
क्यों कि इसी प्रकार श्रम की उत्पादकता और कृषि उपज में वृद्धि की जा सकती 
है। 


यह कार्य सम्भव होना चाहिए, यह बात इस तथ्य से प्रकट हो जाती है कि 2 
औसत उपज केवल बहुत कम ही नहीं है बल्कि विभिन्न a की उपजमेंभी _ ۳ 
बहुत अन्तर रहता है । परिस्थितिगत कारकों को स्थिर रखने पर भी is यह अन्तर : 
बना रहता है। ये ह ब आकार, मिट्टी, जलवायु और उपलब्ध 
तथा सामान्य रूप से ज्ञात कु E ह 7 ی‎ 
۱ श्रम और कार्यकुशलता में वृद्धि की माँग के बिना सदा 5 डे | 5० 
सुधार नहीं किया जा सकता । इस प्रकार कृषि की सुधरी हुई व be विधियों के es yer: 
से एक ऐसी कृषि नीति को लागु करने की सम्भावना बढ़नी चाहिए जिसका | “क 
लक्ष्य श्रम-शक्ति के क्म उपयोग को समाप्त करता हो ۱ ا ا‎ Se ४5: 
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खेती की अधिक उन्नत. विधियों का अधिक व्यापक उपयोग करने के लिए 
बहुत-सी कठिनाइयों पर काबू पाना होगा । यह वात कृषि की पहले से ही ज्ञात 
उन्नत विधियों और नयी उन्नत विधियों पर लागू होती है । ये सव कठिनाइयाँ 
भू-स्वामित्व और काश्तकारी व्यवस्था के मूल में निहित हैं। यद्यपि ये विभिन्न 
कमऽविकसित देशों में अलग-अलग हैं पर इनके परिणामस्वरूप सामान्यतया 
श्रम का पुरा उपयोग नहीं हो पाता और ये विशेषकर उन्नत विधियों के व्यापक 
उपयोग में बाधक बनती है। 

भूमि-सुधार की आवश्यकता आथिक और सामाजिक न्याय की स्थापना की 
अभिलाषा से ही प्रेरित नहीं है, बल्कि भूमि और श्रम की ऊँची उत्पादकता की 
तात्कालिक आवश्यकता से मूलतः प्रेरित है । कृषि की उन्नत विधियाँ अपना- 
कर उपज बढ़ाने के प्रयासों को तभी पूरी सफलता मिल सकती है जब इनके साथ 
ही भूमि- घुमार भी लाग्नु किया जाय | 

कम-विकसित देशों की परिस्थितियों के अनुसार भूमि-सुधार का अलग- 
अलग स्वरूप होना चाहिए। उत्पादकता की दृष्टि से प्रत्येक भूमि-सुधार को 
मनुष्य और भूमि के बीच ऐसा सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए" जो किसान को 
अधिक काम करने, अधिक मेहनत से और अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने, 
अपनी उपज और भूमि में सुधार करने के लिए उपलब्ध धन को कृषि कार्य पर 
लगाने और सर्वप्रथम इन उद्देश्यों की पुति के लिए स्वयं अपने श्रम को लगाने 
के लिए प्रेरित करे। 

अधिकांश कम-विकसित देशों में, यद्यपि सबमें नहीं, भूमि-सुधार नाटक भर 
रहा है जिसमें शक्ति का असमान वितरण प्रतिबिम्बित हुआ है। हाल के वर्षों में 
कम-विकसित ओर विकसित दोनों प्रकार के देशों में भूमि-सुधार पर विचार 
तक प्रायः बन्द हो गया है। 

सामान्यतया जिस प्रेरणा का स्वाँग किया जाता है, संस्थागत सुधार, स्यानीय 
स्वायत्तशासी संगठनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सहायता और सहयोग 
के अन्य अनेक कार्यक्रम भूमि-सुधार के अभाव में समानता के प्रश्त की उपेक्षा 
को ही प्रकट करते हैं। इन अन्य सुधारों से गाँवों के बेहतर स्थिति वाले लोगों को 
ही वास्तविक लाभ मिला है और इस प्रकार इनसे कृषि क्षेत्र में असमानता में 
कमी होने के स्थान पर वृद्धि हुई है। 


अध्याय-4 ओर 5 में जो मुख्य निष्कर्ष निकाले गये हैं उनमें से कुछ की मैंने 
ऊपर संक्षेप में पुनरावृत्ति की है । कृषि क्षेत्र में असमानता और नीची उत्पादकता 
की समस्याएँ हाल के वर्षों में अनाज की अधिक उपज देने वाली किस्मों और 
हरित क्रान्ति" की कल्पना के परिणामस्वरूप प्रबल रूप से सामने आयी हैं 
(देखिए, अध्याय-4, अनुभाग-3 ) । 

अनेक देशों में, उदाहरण के लिए, दो निर्धनतम तथा प्रायः सबसे' अधिक 
आबादी वाले कम-विकसित देशों--पाकिस्तान और भारत--में कुछ जिलों में कुछ 
समृद्ध और प्रगतिशील किसानों की उपज में सुधरे हुए बीजों के उपलब्ध होने के 
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कारण अत्यधिक वृद्धि हुई है, कभी-कभी तो उपज में कई गुना नू हुई है। यह 
आशा करने का उचित कारण है कि इन देशों के अन्य जिलों में भी यह हो सकता 
है और कम-विकसित संसार के अन्य भागों में भी । 

इस घटना के परिणामस्वरूप वह स्थिति उत्पन्न हुई है जिसे मैंने कृषि की 
विकसित ۷ सम्बन्धी थोथी आशावादिता कहा है। इसका एक भक 
प्रभाव यह्‌ मा कि भूमि-सुधार सम्बन्धी प्रायः समस्त भावी विचारों और 
कारवाइयों को अन्तिम रूप से दफ़नाया जा रहा है। 

यह आशा प्रकट की गयी है कि अनाज की कमी वाले देश, जिनमें उक्त दो 
देश में शामिल हैं, जल्दी ही “अनाज में आत्मनिर्भर' हो जायेंगे अर्थात्‌ उन्हें अनाज 
का आयात नहीं करना होगा। इस प्रकार तीसरी दुनिया में भूख का जो संकट 


खड़ा दिखायी पड़ रहा है वह समाप्त हो जाना चाहिए, अथवा कम-से-कम कुछ - 


समय के लिए टल जाना चाहिए | 

जिस रूप में यह आशावादिता प्रकट की जाती है उसमें अपोषण और 
कुपोषण की उस स्थिति में कोई सुधार होने की बात नहीं कही गयी है जिससे 
कम-विकसित देशों का निर्धन जन-समुदाय ग्रस्त है और जिसका मैंने अध्याय-4, 
अनुभाग-] में उल्लेख किया है । स्थिति में उक्त सुधार में मान लिया जायेगा 
कि निचले स्तरों के लोग इतना अधिक अजन करने लगेंगे कि वे अधिक पौष्टिक 
और स्वास्थ्यप्रद भोजन की प्रभावशाली माँग उत्पन्न करेंगे जिसके परिणाम- 
स्वरूप ओर अधिक 577 फसल की आवश्यकता बढ़ेगी । इन आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखते हुए अनाज में आत्म-निर्भरता के लिए कहीं अधिक ऊचे स्तर 
के उत्पादन की आवश्यकता होगी । 

नये विकसित बीजों का उपयोग कर उन्नत विधि से खेती करने की क्षमता 
वाले समृद्ध और प्रगतिशील किसान उपज से प्राप्त होने वाली कीमत का भी 
पूरा ध्यान रखते हैं। अब जबकि अनाज की आवश्यकता से अधिक उपलब्धि कें 
बारे में आशंका प्रकट करते हुए यह कहा जा रहा है कि इससे अनाज के दाम में 
कमी होगी और उन्नत विधियों से खेती कम लाभदायक अथवा अलाभदायक बन 
जायगी तो इससे एक बार फिर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि जो लोग पौष्टिक 
आहार की कमी से ग्रस्त हैं उनके द्वारा अनाज की प्रभावशाली माँग बड़े पमाने 


पर होने की आशा नहीं दै | 


“हरित क्रान्ति, की कल्पना a E EE उत्पन्न 
हुई हैं मैने अभी तक उनकी सतह्‌ को ही छुआ है ۱ इस सम्बन्ध में महत्त्वपूण बात 
यह ह कि नयी सम्भावनाए केवल उन किसानों को ही उपलब्ध हैं जिनकी जमीन 


की सिचाई की व्यवस्था है और जिनके पास उवंरक खरीदने pt और सघन खेती के - 
लिए आवश्यक अन्य सामान और औजार खरीदने के लिए प दा उपलब्ध 
हैं। वे इस कारण से यह कार्यं करने की बेहतर स्थिति में होंगे क्योंकि उन्हें कभी 2 
भी आयकर नहीं देना होगा चाहे उन्हें कितना भी अधिक लाभ क्यों न प्राप्त हो। | 
नयी सम्भावनाएँ मुश्किल से अपना गुजारा चलाने वाले किसानों के बड़े हिस्से की _ 
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पहुँच के बाहर हैं, चाहे ये किसान वटायी पर खेती करते हों अथवा अपने अत्यन्त ۱ 
छोटे-छोटे खेतों में । 


मैंने अध्याय-4, अनुभाग-2 में इस बात पर जोर दिया है कि खेती की उन्नत 
विधियाँ अपनाने से श्रम की माँग में सामान्यतया वृद्धि होगी । वस्तुतः यह बात 
मशीनीकरण के बारे में भी सच है यदि मंशीनों का उपयोग केवल श्रम बचाने के 
लिए न किया जाये । आयात नियन्त्रण और उद्योगों के उत्पादन और पँजीनिवेश 
की दिशा का नियन्त्रण करके कम-विकसित देश की सरकार इस नये किस्म की 
पूँजीवादी खेती में श्रम की बचत करने वाली मशीनों का उपयोग रोक सकती है | 
पर असली सवाल यह उठता है कि क्‍या ये सरकारें यह कार्य करेंगी। ये 
समृद्ध किसान देश के सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग में अपना स्थान बना लेते हैं। सब 
स्तरों पर सरकार और प्रशासन इस वर्ग की माँगो और दवाव के प्रति 'नरम' 
होते हैं, और बहुत आसानी से इनसे साँठ-गाँठ करने लगते हैं। इस वात की 
अधिक सम्भावना दिखायी पड़ती है कि धीरे-धीरे श्रम की वचत करने वाली 
ता ते पर्याप्त पूँजीनिवेश होने लगे और इसके परिणामस्वरूप श्रम की माँग 
घटने लगे | 
जैसाकि अध्याय-4, अनुभाग-2 में कहा गया है, लेटिन अमरीका के कुछ देशों 
में श्रम की बचत करने वाली मशीनों के उपयोग की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखायी 
. पड़ती है। यह अत्यन्त चिन्ताजनक तथ्य है कि भारत जैसे देश में भी इस बात का 
कोई संकेत दिखायी नहीं पड़ता कि श्रम सघन और इसके साथ ही उच्च 
उत्पादकतावाली खेती के लिए कोई नीति निर्धारित की जा रही है अथवा कोई 
अनुसन्धान किया जा रहा है। 
श्रम को बचत करने वाली भशीनों के उपयोग का प्रभाव उन बातों पर भी 


पड़ेगा, जो कम-विकसित देशों में सामाजिक और आथिक असमानता में वृद्धि, 


करती हैं और खेती में लगे निर्धन लोगों के स्तर को और नीचे गिराती हैं | 


भमुख बात खेती से 32 श्रम-शक्ति में तेजी से वृद्धि की है-यह श्रम-शक्ति खेती 


की कैद में इस तरह फंसी है कि भागकर शहरों की गन्दी बस्तियों में भी नहीं 
पहुच पाती । ° ९ 


मैंने खेती पर अपने प्रेक्षण केन्द्रित रखे हैं क्योंकि खेती ही सब कम-विकसित 
देशों की अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग है। अधिकांश कम-विकसित 
देशों में फिलहाल जो प्रवृत्तियाँ दिखायी पड़ रही हैं उनसे ऐसा कोई लक्षण 
दिखायी नहीं पड़ता कि कृषि क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक और आथिक असमानता 
. निरन्तर, और वस्तुतः अधिकाधिक तेजी से बढ़ती नहीं जायेगी । भूमि-सुधार के 
प्रयास प्राय: सर्वत्र कमजोर होते जा रहे हैं, जिसका आंशिक कारण 'हरित क्रान्ति' 
की ی‎ का प्रभाव है । हरित क्रान्ति को ही खेती की समस्या का हल बताया 
जा रहा है। ; 
प्रभावशाली भूमि-सुधार के अभाव में इस आशा का कोई आधार नहीं है 


कि अन्य सब संस्थागत सुधार--जैसे सामुदायिक विकास, कृषि विस्तार और 


| 
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सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण--बेहतर स्थिति वाले लोगों के हित साधन 
के लिए निरन्तर विकृत नहीं होते रहेंगे। कृषि की उन्नत विधियों के उपलब्ध होने 
के कारण सरकारें उन लोगों को सहायता देना अधिक पसन्द करेंगी जो इन विधियों 
क उपयोग करने की सर्वोत्तम क्षमता रखते हैं ओर इसका अर्थ है साधन सम्पन्न 
ग। 
यदि ये उन्नत खेती करने वाले समृद्ध किसान ज॑साकि मुझे आशंका है, श्रम की 
बचत करने वाली मशीनों का उपयोग शुरू कर देते हैं और इस प्रकार श्रम की 
माँग में कमी कर देते हैं, जबकि श्रम-शक्ति का पहले ही पुरा उपयोग नहीं हो 
पाता और श्रमिकों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है, तो अन्ततः 'हरित 
कान्ति का यह प्रभाव होगा कि कल्पनातीत पैमाने पर श्रम के कम उपयोग में वृद्धि 
गी। 
इस प्रकार आठवें दशक में--जिसे दूसरे विकास दशक के रूप में मनाने की 
वात कही गयी है---उस 'ेरोजगारी' और 'अद्ध-रोजगारी' में अत्यन्त हानिप्रद 
सीमाओं तक वृद्धि होगी, जिसे लोकप्रिय शब्दावली में किन्तु अपर्याप्त रूप से उक्त 
संज्ञा दी गयी है। इस घटना का दूसरा पहलू ग्रामीण जन-समुदाय में गरीबी में 


वृद्धि होगी 


۱ 
` इन परिस्थितियों में शहरों की गन्दी बस्तियों में निष्क्रमण जारी रहेगा और 
सम्भवतः इसमें वृद्धि भी होगी। जेसाकि मैंने कहा, आधुनिक उद्योगों के विकास 
से रोज़गार में अधिक वृद्धि शुद्ध अर्थो में नहीं होगी । कम-विकसित देशों में अन्य 


` शहरी व्यवसायों में श्रम की पहले से ही भरमार है और इसका भी पूरा उपयोग 


नहीं हो पाता । हू 
शहरों की भयंकर गन्दी बस्तियों में त वाले कृषि क्षेत्र के 
शरणार्थी शहरी समुदाय में नहीं पाते । वास्तव में, इन्हें गांवों के निचले 
वर्ग का एक गलत स्थान पर स्थित हिस्सा ही कह! जायेगा, जो अत्यन्त कड़ाई से 
विभिन्न स्तरों में बेटे समाज में श्रम-शक्ति में वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र 
में फालतु हो गया है। यह एक ऐसा समाज भी है, जहाँ श्रम-शक्ति का उचित 
उपयोग करने की दृष्टि से टेक्नालॉजी की उन्नति को प्रतिबन्धित और अधिका- 


.धिक गलत दिशा में निर्देशित किया गया है। 


शहरों में रहने वाला यह निम्न वर्ग कम-विकसित देशों के अधिकांश शहरों 
में आसानी से अधिसंख्य वर्ग बन जायेगा । शहरों तक में यह बहुत बड़ी समस्या 
हो जायेगी कि श्रम निरन्तर अधिक फालतू और बर्बाद होता जायेगा । इसका 
परिणाम होगा व्यापक गरीबी । 


-विकसित देशों में असमानता बनाये रखने और इसमें बृद्धि तक करने के 
अन्य शक इधर दिखायी पड़े हैं। इस प्रकार अधिकांश कम-विकसित देशों ला में, 
विशेषकर निर्धनतम देशों में, शिक्षा का उपयोग सामाजिक और आथिक परिवर्तन 


लाने के एक माध्यम के रूप में प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जाता है (देखिए र 


अध्याय-6) । 
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अनेक देशों में अब शिक्षा का उपयोग आथिक और सामाजिक असमानता 
घटाने अथवा जन-समुदाय को विकास प्रक्रिया में हाथ FER के लिए तैयार 
करने के लिए भी नहीं किया जाता । इसके विपरीत, अक्सर इसका उपयोग शिक्षा 


- पर उच्च वर्ग के एकाधिकार और उनके मेहनत-मजूरी न करने के विरासत में 


ITT दावे को कायम रखने के.लिए किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा विकास 
विरोधी बन जाती है । सामान्य जन-समुदाय को उपयोगी साक्षरता प्राप्त करने में 
सहायता देने के प्रयास अनेक तरीकों से व्यर्थ कर दिये जाते हैं | 

प्रायः सब कम-विकसित देशों में राजनीतिक सत्ता उच्च वर्ग के लोगों के कुछ 
समूहों के हाथों में है, जिन्होंने गरीब जन-समुदाय के हितों की रक्षा करने के 
उद्देश्य से प्रस्तावित प्रभावशाली सुधारों को सामान्यतया लागु नहीं होने दिया 
है। पश्चिम के और अपने देश के अर्थशास्त्रियों की सहायता से उन्होंने अपने पक्ष 
को इस सिद्धान्त से समथित कर लिया है कि असमानता ही नहीं बल्कि निरन्तर 
बढ़ती हुई असमानता एक “विकासशील देश' में स्वाभाविक घटना, और वस्तुतः, 
आथिक प्रगति की एक पूवं-शतँ है । यह सिद्धान्त बिल्कुल झूठा है (देखिए, 
अध्याय-3) | 

E सर्वत्र व्याप्त है और इसमें सामान्यतया वृद्धि हो रही है। विकास 
साहित्य में सामान्यतया इस प्रश्न पर اد‎ ही साधी जाती है। कभी-कभी तो 
मिथ्या रूप से यहाँ तक कहा जाता है कि यह "विकासशील देश' में विकास के 
लिए लाभदायक होता है (देखिए, अध्याय-7 ) | 

विकसित देश जो प्रभाव रखते हैं--प्रत्यक्ष निजी पूंजी निवेशों और 
सार्वजनिक सहायता के माध्यम से- उसका अधिक समानता की स्थापना के 
लिए शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर इससे सामाजिक और 


राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई (देखिए, अध्याय [ ) | 


यह हो सकता है कि इस बीच भूख का सम्भावित संकट कुछ समय के लिए 
समाप्त हो जाये अथवा स्थगित हो जाये । ' i के संकट' जैसी अभिव्यक्ति का 
प्रयोग अधिकांशतया इन सीमित अर्थों में है कि कम-विकसित देशों में 
गरीब.व्गो की पौष्टिक आहार के नीचे स्तर पर प्रभावशाली माँग को पूरा करने 
के लिए उत्पादन पर्याप्त.तेजी से नहीं बढ़ रहा है। 

इस बीच राज्य और देशी पृंजीपतियों और विदेशी कम्पनियों द्वारा, जो ۰ 
अक्सर सयुक्त रूप से यह काम करती हैं, जक निक कारखाने लगाये जायेंगे । 
अयव्यवस्था का समस्त आधुनिक क्षेत्र विस्तृत होने लगेगा। 

उद्योग, परिवहन, बिजली, वित्तीय संगठनों और उच्च तकनीकी शिक्षा की 


۰ सुविधाओं सहित, इस क्षेत्र का विकास समस्त अर्थव्यवस्था के कायापलट और 


(वकास के लिए महत्त्वपुर्ण रचनात्मक सम्भावनाएँ प्रस्तुत करता है | पर इस 
सम्बन्ध में हमें यह मानकर चलना होगा कि उक्त प्रभाव उत्पन्न करने के लिए 
योजनाबद्ध नीति के द्वारा इसका निर्देशन हुआ, और विशेषकर, कृषि के मुश्किल 


से गुजारे योग्य क्षेत्र और शहरों की गन्दी बस्तियों में श्रम के उपयोग और 


उत्पादकता में वृद्धि के प्रयासों के साथ इसका समन्वय किया TT | 
पर नियमित रूप से यह स्थिति नहीं रही। ۹ तेक क्षेत्र अधिकांशतया | ७ सक 
अलग-थलग रहता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की काम की कि 
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परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्ररणा 
से कानून बनाये गये और बनाये जायेंगे तथा इस क्षेत्र के श्रमिकों की आय आस- 
पास की शहरी गन्दी बस्तियों अथवा खेती में लगे श्रमिकों की आय से पर्याप्त 
री हा । आधुनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की हैसियत लगभग 'मध्यम वर्ग” की 
जायेगी। - 

यदि इसके साथ ही श्रम-शक्ति का कम उपयोग जारी रहता है और इसके 
परिणामस्वरूप मुश्किल से गुजारे योग्य कृषि क्षेत्र और भूमिहीन खेत मजदूरों तथा 
शहरों की गन्दी बस्तियों के निवासियों की गरीबी बढ़ती जाती है, तो छोटा-सा 
आधुनिक क्षत्र इस गरीबी के सागर के बीच एक टापु के समान होगा और यह 

उपनिवेशी युग से भी बुरी होगी। इस समय “प्रसार प्रभाव” कमज़ोर है 

ओर जैसे-जैसे उच्च वर्ग और निचले वर्ग के समूहों के बीच अन्तर बढ़ता जायेगा 
यह प्रभाव और कमजोर होते जायेंगे । 

श्रमिकों की सुरक्षा के लिए जो नीति सम्बन्धी उपाय किये जाते हैं उनमें से 
कोई भी निचले वर्गों के इन समूहों की परिस्थितियों पर लागु नहीं होते । यदि 
कोई .कानून बनाया भी जाता है तो उसे लागू नहीं किया जायेगा । इन्हें लागू 
किया ही नहीं जा सकता। 

अन्ततः इस बीच परम्परागत अर्थशास्त्री और अन्तर-सरकार संगठनों के 
सचिवालय राष्ट्रीय-आय अथवा राष्ट्रीय-उत्पादन में 'वृद्धि' के आँकड़ों के 
अवास्तविक योगों का समालोचनात्मक दृष्टि अपनाये बिना ही प्रयोग कर रहे हैं 
और इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वास्तव में किस चीज़ की वृद्धि हो रही 
है। क्या एक स्टोन से वास्तविक वृद्धि हो रही है अथवा नकारात्मक 
विकासों पर्‌ आने वाली लागतों के कारण यह हो रहा है । वे इस बात का भी 
ध्यान नहीं रखते कि उत्पादन का वितरण किस प्रकार किया जाता है, और 
सामान्यतया, 'गैर-आथिक कारकों “की भी उपेक्षा कर दी जाती है। इस 
प्रकार वे स्वयं अपने-आपको और जनता को इस बात से आश्वस्त कर सकते हैं 
कि “विकासशील देश' वास्तव में विकास कर. रहे हैं (देखिए, अध्याय-8) | 


कम-विकसित देशों में राजनीतिक गतिशीलता पर विचार करने से पहले मैं 
एक और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। इन देशों में आथिक और सामाजिक 
स्थिति और विकास को अक्सर शोषण कहा जाता है । अधिकांशतया इस संकल्पना 


को अस्पष्ट और सन्दिग्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यह कायं उस समय होता. 
है जब यह संकल्पना उस विशिष्ट रूप में मूल्य के संस्थापित सिद्धान्त से सम्बन्धित त 





"नहीं होती जो रूप इसे माक्स ने प्रदान किया था | 





इस सन्दर्भ में मैं इस तथ्य की बात नहीं उठाता कि “बास्तविक मुल्यका | कक 
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में इसे वह- अतिरिक्त मूल्य” बताया है जो मालिक श्रमिक को न देकर स्वयं 
हड़प जाता है। क 

पर कृषि क्षेत्र ओर शहरों की गन्दी बस्तियो की उस श्रम-शक्ति की स्थिति 
कहीं अधिक खराब है जिसका पूरा उपयोग नहीं होता । इस स्थिति की कल्पना 
उक्त परिभाषा अथवा श्रमिक को अपने उत्पादन के एक अंश से वंचित कर देने 
की किसी भी शोषण की परिभाषा के आधार पर नहीं की जा सकती । अल्प 
उपयोग वाली श्रम-शक्ति की वास्तविक कठिनाई और उनकी गरीबी का 
वास्तविक कारण यह है कि वे बहुत कम अथवा कुछ भी उत्पादन नहीं करते । 

इस स्थिति में जमीदार, सूदखोर, और वास्तव में, सामान्यतया उच्चवर्ग 
श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी देकर उनके श्रम का 'शोषण' कर सकता है और 
TT अपने काश्तकारों की मामूली-सी उपज का असाधारण रूप से वडा 
हिस्सा अपने पास रख सकता है और गरीबों तथा शक्तिहीन लोगों की ठगायी 
जारी है। पर ये सव बातें श्रम-शक्ति के अल्प उपयोग की कही अधिक मूलभूत 
प्रवृत्ति का लक्षण मात्र हैं। गहराई तक पैठे हुए कारणों को समाप्त किये बिना 
इन लक्षणों पर प्रहार के द्वारा निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष के प्रयास निरर्थक हैं, 
जंसाकि ऐसे अनेक कानूनों से पुरी तरह प्रमाणित हो गया. है जिनमें कृषि क्षेत्र में 
न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास 
किये गये हैं। इस सम्बन्ध में भारत का उदाहरण दिया जा सकतां چ‎ | 

कम-विकसिंत देशों में जो पहले होता रहा है और आज भी हो रहा है उसे 
गहराई से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि तेजी से श्रम-शक्ति में वृद्धि और 
आथिक तथा टेक्नालाँजी सम्बन्धी परिवतंनों के संयुक्त प्रभावों के कारण श्रम- 
शक्ति का अल्प उपयोग ओर इसके परिणामस्वरूप व्यापक निर्धनता बढ़ रही है। 
आथिक और टेक्नालॉजी सम्बन्धी परिवर्तन एक अत्यन्त असमानतावादी आथिक, 
सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली के अन्तरगत हो रहे हैं। श्रम-शक्ति का एक 
चड़ा و‎ निरन्तर बढ़ता हिस्सा बस फालतू हो गया है अथवा फालतू होता जा 
रहा है। 

इसी प्रकार, विकसित और कम-विकसित देशों की आय का बढ़ता हुआ. 
अन्तर और कम-विकसित देशों की गरीबी उन घटनाओं के कारण है जिन पर इस 
पुस्तक के भाग दो में विचार किया गया है और इसका कारण विकसित देशों से 
इनके आथिक सम्बन्ध भी हैं जिनका विश्लेषण भाग तीन, और विशेषकर 
अध्याग्र-9 में दिया गया है। यह सार्थक और स्पष्ट शोषण का सीधा-सादा 
परिणाम नहीं है। 

वास्तविकता यह है कि यदि पूरा भारत उपमहाद्वीप अपनी जल्दी ही एक | 
अरव हो जाने वाली आवादी सहित कल ही महासागर के तल में जा बैठता है, तो. ۱ 
इससे विकसित देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, उत्पादन और खपत, वेतनों और. 
अन्य आयों, कम्पनियो की हिस्सा पूंजी के मूल्यों आदि के TF में केवल मामूली- 
सा ही परिवर्तेन आयेगा | जक यी 

। विकसित देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में इसका प्रभाव मुश्किल सेही | 2 

दिखायी पड़ेगा । पाकिस्तान और भारत में जो कुछ पैदा होता है उसकी विकसित : | 
देशों को प्रायः कोई आवश्यकता नहीं होती जबकि इन देशों को विकसित देशों ٣ 





رن 
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के उत्पादन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है | 

कम-विकसित देशों की अन्य अनेक समस्याओं की तरह प्रायः इस समस्या 
का समानान्तर उदाहरण wb لیا‎ युक्त राज्य अमरीका की गरीबी की समस्या में 
मौजूद है। गन्दी बस्तियों के [की छोटे पैमाने पर ठगाई जारी है--इन 
लोगों से बहुत ऊंची दर पर किराया लिया जाता है और इसी प्रकार अन्य सेवाओं 
के लिए इन्हें ऊंचा दाम चुकाना पड़ता है और मिठाई की दुकानों आदि पर इन्हें 
इनके श्रम का कम E मिलता है। और स्पष्ट भेदभाव बरता जाता है, 
विशेषकर नीग्रो लोगों के प्रति । 

अमरीका की शहरी और ग्रामीण गन्दी बस्तियों के विशाल निम्न वर्ग की 
बुनियादी कठिनाई यह है कि उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था में होने वाली माँग 
के प्रभावशाली ढंग से अनुरूप बनाने के लिए शिक्षा तथा अन्य कुशलताएँ ओर 
व्यक्तित्व के गुण प्राप्त नहीं हुए हैं। उक्त समानान्तर उदाहरण और अधिक 
समीप आ जाता है: निम्न वर्ग के लोगों के काम की प्रभावशाली माँग में निरन्तर 
कमी की प्रवृत्ति है, जिसके परिणामस्वरूप ये लोग अधिकाधिक फालतु होते जा 
रहे हैं ।५ 


यदि संयुक्त राज्य अमरीका में गन्दी बस्तियों के बेरोजगार और अद्धं- 
वेरोजगार नदारद हो जायं, हाँ, यदि गन्दी बस्तियों के समस्त निवासी नदारद 
हो जायं, तो कुछ संक्रमणकालीन फेरबदल करनी होगी पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 


. को कोई बड़ी क्षति नहीं पहुंचेगी । इस फेरबदल के बाद, अधिसंख्य अमरीका पहले 


की तरह ही समृद्ध बना रहेगा--वास्तव में इसकी समृद्धि और बढ़ जायेगी 
क्योंकि गन्दी बस्तियों ओर इनके निवासियों के साथ रहने के कारण जो इनके 
ऊपर व्यय आता है उससे छुटकारा मिल जायेगा। यह भयंकर सत्य है, चाहे 
सामान्य अमरीकी इसका सामना करने के लिए तैयार न हो । ब 

इस समस्या को सुलझाने के लिए अमरीका को बहुत बड़े पैमाने पर और 
बहुत लम्बी अवधि के लिए अपने निम्न-वरग के लोगों की शिक्षा और सामान्य 
भलाई के लिए पूँजी निवेश करना होगा ताकि इस वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय 
जीवन और श्रम की मुख्य धारा में लाया जा सके । इन लोगों की योग्यता में 
वद्धि करके इनकी प्रभावशाली माँग को बढ़ाया जा सकता है । मैंने इसे अमरीका 
का "गरीबों के प्रति ऋण कहा । ` इस ऋण को चुकाना होगा यदि राष्ट्र को 

विघटन सें बचाना दै | 

बात में सन्देह नहीं है कि ये विशाल पूंजी निवेश लाभदायक सिद्ध‏ ی 
होंगे--पर बहुत लम्बी अवधि में । और अमरीका इन निवेशों की स्थिति में भी‏ 
है। लेकिन छोटी अवधि में यह इसकी वाषिक आय पर भार होगा |‏ 


साधारण अमरीकी, जिनमें उदारतावादी और प्रतिक्रियावादी दोनो 3 
शामिल हैं, अपने देश की अमीरी की डींग हाँकते हैं-और ऐसे अनेक प्रकार के | ی‎ 


सार्वजनिक व्यय के लिए स्वयं को स्वतन्त्र पाते हैं जिसका इसकी आबादी की 


को पूरा करने के लिए कोई मूल्य नहीं है--तो यह स्पष्ट हो 


नहीं लिया है । 


स्वयं कम-विकसित देशों के भीतर और उनके तथा विकसित देशों के मध्य 
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इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका के भीतर भी--असमानता के प्रश्‍न को न्याय 
के नतिक दृष्टिकोण और पुनवितरणात्मक सुधारों की आवशयकता के रूप में 
निश्चय ही देखा जा सकता है। 

कम-विकसित देशों के भीतर अधिक समानता के आन्तरिक प्रश्‍न के सन्दर्भ 
में सम्पूर्ण आर्थिक प्रणाली को बदल डालना चाहिए, भू-स्वामित्व और काश्त- 
कारी के सम्बन्ध में यह कार्य विशेषरूप से किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय 
समानता के प्रश्‍न के सम्बन्ध में, विकसित देशों को अधिक सहायता देनी चाहिए 
और उन्हें कम-विकसित देशो के प्रति भेदभाव बरतने के स्थान पर ऐसी वाणिज्य 
नीतियाँ शुरू करनी चाहिए जो कम-विकसित देशों के हित में हों | 

प्रथम तो यह कार्य मानव एकता और करुणा के आधार पर किया जाना 
चाहिए । विशषकर आन्तरिक समानता के प्रश्‍न के सम्वन्ध में, श्रम और भूमि 
की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। ۱ 

न्याय, एकता और उत्पादकता के आधार पर सुधार लाग्‌ करने की नितान्त 
आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए । सम्बन्धित प्रश्नों को बस उलझा दिया 
गया है, और इसके साथ ही यह दर्शाने को कोशिश की जाती है कि इन्हें सुलझाना 
बड़ा आसान है । अतिरिक्त मूल्य और शोषण के पुराने वेदान्ती सिद्धान्त का 
जामा पहनाकर यह काम किया जाता है | 

उदाहरण के लिए कम-विकसित देशों में पूँजी लगाने वाले विदेशी अक्सर 
यह कह सकते हैं कि वाजार की चालू दर की तुलना में वे बहुत ऊँचे वेतन दे 
रहे हैं। पर यह मुद्दा साफ किये बिना ही उक्त बात कही जाती है कि क्या पूंजी 
लगाने वाले विदेशियों की मौजूदगी और उनके कार्य सचमुच कम-विकसित देशों 
के लिए लाभप्रद हैं | 


इस पुस्तक के आरम्भिक अध्यायो में विस्तार से इन विषयों का प्रतिपादन 
हुआ है । मेरी प्रमुख मान्यता यह है कि विकास की परिभाषा परस्पर निर्भर 
परिस्थितियों की एक सम्पूर्ण प्रणाली की ऊर्ध्वं गति के रूप में दी जा सकती है, 
जिसमें से 'आथिक प्रगति' संयोगवश परस्पर निर्भर परिस्थितियों की अनेक 
श्रेणियों में से एक है, बशते इसकी उचित रूप से परिभाषा दी जा सकती हो और ۰ 
पमाइश की जा सकती हो । अन्य परिस्थितियों, जिन्हें सामान्यतया सामाजिक | 
परिस्थितियाँ' कहा जाता है; का सुधार रुक जाने से और इनमें सचमुच गिरावट | 
आने से इन नवोदित राष्ट्रों के विघटन की प्रवृत्ति शुरू हो जायेगी । यदि वतमान | 
प्रवृत्तियों को जारी रहने दिया जाता है तो जल्दी या देर से समस्त विकास 
प्रक्रिया 565 धीमी ओर अव्यवस्थित हो जायेगी तथा अन्ततः सामान्य प्रतिगमन 
शरू हो जायेगा। 
कम-विकसित देशों की विकास समस्याओं के बारे में पूर्वाग्रहग्रस्त दूसरे 
महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण के उपयोग के द्वारा इन्हीं बातों को छिपाने का 
प्रयास किया गया है (देखिए, अध्याय-]) । हाल में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्रकी | 
एक विशषज्ञ समिति की बैठक में प्रस्तुत रिपोर्ट में? यह तकं दिया गया है और मैं | 
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यहाँ इस रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ उद्धत कर रहा हुँ। 
“अतीत में एक ओर 'आ्थिक' तो दूसरी ओर 'सामाजिक' घटनाक्रम के बीच 
स्पष्ट विभाजन रेखा खींचने, सामाजिक विकास को आथिक विकास के विपरीत 
दर्शने, आथिक लक्ष्यों को सामाजिक लक्ष्यों के और आथिक कारकों को 
सामाजिक कारकों के विपरीत दर्शाने आदि का प्रयास किया गया है । इसका 
आंशिक कारण विकास प्रक्रिया के प्रति संकीर्णे दृष्टिकोण अपनाना है, जो अर्थ- 
शास्त्र में पुरानी विचारधारा की विशेषता है और यह विचारधारा अत्यधिक 
समुच्चित चरों वाले सरलीकृत अर्थमितीय नमूनों पर अत्यन्त निर्भर करता है | 
इस विचारधारा वाले लोगों ने (विकासशील देशों में) राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन 
के तरीकों और विधियों को प्रभावित किया है, ओर इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के 
कार्य और अधिक विस्तृत पैमाने पर आथिक प्रक्षेपणों को प्रभावित किया है। 
इस दुष्टिकोण में आसानी से मात्रात्मक स्वरूप दिये जा सकने योग्य चरों के 
अपेक्षाकृत सरल नमूनों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कुल राष्ट्रीय उत्पादन, 
पूँजी विनियोग, निर्यात और आयात । यह दृष्टिकोण विकास प्रक्रिया के कुछ बहुत 
महत्त्वपूर्ण कारकों और पहलुओं की उपेक्षा करा देने में सहायक बनता है । इस 
प्रकार आय और रहन-सहन के स्तर के अन्तर से सम्बन्धित सव मामलों की 
उपेक्षा हो जाती है जैसे विभिन्न वर्गों, धमो, क्षेत्रों, उम्रसमूहों, शहर और गाँव, 
मानव विकास सम्वन्धी मामलों--स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चे, खपत सम्बन्धी मामले, 
पौष्टिक अहार, आवास, सामाजिक सेवाओं की। इन उपेक्षित कारकों के साथ 
सामाजिक स्तरीकरण को महत्त्वपूर्ण समस्या और संकीणं आथिक नमूनों के क्षेत्र 
के बांहर के अन्य पहलुओं को भी जोड़ा जाना चाहिए, विशेषकर श्रम के अत्यधिक 
अल्प उपयोग को । विकास प्रक्रिया के लिए इन पहलुओं के अत्यधिक महत्त्व को 
ध्यान में रखते हुए, समिति ने आशा प्रकट की कि अब समय आ गया है कि 
विकास विश्लेषण और आयोजन के प्रति आथिक दृष्टिकोण को एक ऐसे 
सामाजिक दृष्टिकोण से एकीकृत करना होगा जो स्वरूप को द से भिन्न है और 
आगामी दशक में विकासशील देशों की समस्याओं के लिए अधिक उपयुक्त 
होगा । 


७ 


अध्याय : 4 
दक्षिण एशिया में राजनीतिक गतिशीलता 


अध्याय-]3 में कम-विकसित देशों में आथिक और सामाजिक परिवतंनों का 
'व्यापक सर्वेक्षण हुआ है ۱ विभिन्न देशों के बीच et अन्तर है। इसके 
बावजूद, मेरा विश्वास है कि मैंने जिन विकासों का किया है, वे मोटे तौर 
पर ऐसे विकास हैं, जिन्हें कम-विकसित देशों का एक बहुत बड़ा बहुमत आजकल 
अनुभव कर रहा है---और यदि बुनियादी रूप से परिवर्तित नीतियों के द्वारा इस 
प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं किया जाता तो यह अनुभव इसी रूप में जारी रहेगा | 
यद्यपि आथिक और सामाजिक प्रवृत्तियाँ तथा परिस्थितियां अधिकांशतया 
समान हैं, राजनीतिक घटनाओं के इस प्रकार समान होने की अपेक्षा नहीं की जा 
सकती । एशियन ड्रामा में, दक्षिण एशिया के अनेक देशों के राजनीतिक विकासों 
के अपने सर्वेक्षण में, मैंने यह देखा है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में राजनीतिक 
विकासों के सन्दर्भ में अन्तर कहीं अधिक बड़े हैं ।? मैंने भारत में राजनीतिक 
विकास के अध्ययन के लिए जो नमूना अपने सामने रखा, वह इस क्षेत्र के 
अन्य 2 के इसी किस्म के विकास के विश्लेषण से केवल बहुत कम साम्य 
रखता है। 
मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि कम-विकसित देशों में राजनीतिक 
विकास के अध्ययन के लिए अत्यन्त सरलीकृत सामान्य नमनों का प्रायः कोई 
उपयोग नहीं था, जिन्हें राजनीतिक वैज्ञानिकों के एक नये सम्प्रदाय ने अथं- 
शारित्रयों का अनुसरण करते हुए तैयार किया था। 
इन नमूनों की भविष्यकथन की दृष्टि से कोई कीमत नहीं है। मैं पहले ही 
अपनी सुविचारित राय व्यक्त कर चुका हूँ कि यह भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं 
cs कि अब से पाँच वर्ष बाद किस कम-विकसित देश में किस प्रकार की सरकार 
TI 
इन देशों में भावी राजनीतिक विकास सम्बन्धी विचारों में इसके स्थान पर 
विविध प्रकार की वैकल्पिक सम्भावनाओं को ध्यान में रखना होगा और इस 
बात पर भी विचार करना होगा कि इनमें से किस सम्भावना के साकार होने के 
क्या परिणाम हो सकते 5۱ यह सच है कि कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ भी हैं-- 
उदाहरण के लिए, सैनिक संस्थानों का निरन्तर बढ्ता हुआ ET | लेकिन यह 
प्रवृत्ति, सामाजिक और आशिक क्षेत्रों की کا ر‎ त्तियों की तरह विभिन्न देशों में | 
अमल में लायी जाने वाली नीतियों के अनुसार भिन्न प्रभाव उत्पन्न करेगी | 
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समस्त सामाजिक अनुसन्धान में यह प्रवृत्ति निहित रहती है कि शक्तियों के 
व्यापक स्वरूपों के सन्दर्भ में विकास का विश्लेषण किया का पर जिस समय 
राजनीतिक विकासों पर विचार किया जाये, हमें स्वयं को इस बात का स्मरण 
दिलाना चाहिए कि इतिहास पूर्व॑ निश्चित नियति नहीं होता, वल्कि इसका 
निर्माण स्वयं मनुष्य करता है और यह भी कि इसकी दिशा का निर्धारण वे 
निर्णय और कार्य करेगे जिन्हें अभी लेना शेष ٩۱ व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के 
सह अक्सर महत्त्वपूर्ण स्थिति में पहुंच जते हैं, जहाँ उनके कार्यों का चुनाव 
बहुत गहरे और चिरस्थायी प्रभाव छोड़ता है और यह प्रभाव राजनीतिक क्षत्र 
के बाहर भी होता है। 

भारत में जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक क्षेत्र में अत्यन्त प्रभावशाली 
स्थिति थी और आरम्भ में उनकी राजनीतिक स्थिति के समक्ष प्रायः कोई चनौती 
नहीं थी, विशेषकर सरदार वल्लभभाई पटेल की मृत्यु के बाद । जवाहरलाल नेहरू 
ने सदा सामाजिक और आथिक क्रान्ति की आवश्यकता पर जोर दिया । उनका 
कहना था कि अंग्रेजी राज से राजनीतिक मुक्ति प्राप्त हो जाने के बाद यह क्रान्ति 
भी होनी चाहिए । उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं में उस दिशा का उल्लेख किया, 
जिस दिशा में आमूल परिवर्तन वाले सुधार होने चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय 
कांग्रेस की बुनियादी परिवर्तन चाहने वाली शाखा सहित इन सुधारों को कांग्रेस 


के प्रस्तावों में स्वीकार कराने में सफलता मिली | 


यदि जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ जाने का खतरा 
तक उठाते और केवल अपने भाषणों में ही आमूल परिवर्तनवादी आदशोँ का 
निरन्तर विवरण प्रस्तुत करने भर से सन्तोष प्राप्त न कर लेते और सामाजिक 
और आथिक क्रान्ति को स्थगित न करते जाते, बल्कि इसके स्थान पर इस कान्ति 
को साकार करने के लिए तेज और प्रभावशाली राजनीतिक कारवाई करते, तो 
भारत का इतिहास कुछ ओर ही होता ।* 

यदि महात्मा गांधी की हत्या भारत की स्वतन्त्रता के युग के समारम्भ के 
तुरन्त बाद न कर दी जाती और यदि उनमें अपनी पहले जैसी शक्ति मौजूद 
रहती तो क्या होता, यह भी विचार का विषय है। इसी प्रकार हम इस प्रश्‍न 
के वारे में भी केवल अनुमान-भर लगा. सकते हैं कि देशव्यापी साँठगाँठ और 
भ्रष्टाचार के आधार पर भूमि और काश्तकारी सम्बन्धी सुधार को निरन्तर _ 


स्थगित रखने के विरुद्ध वे क्या कारवाई करते | و‎ ER 

यदि पाकिस्तान में अयूब खान, सन्‌ [958 में सफल और नाला पा 5 
के बाद,“ अपने अत्यन्त गरीब और असमानता पर आधारित देश में सामाजिक दश 
और पु्तवितरण सम्बन्धी सुधारों के बारे में सुझबुझ और जागरूकता दिखाते, र: 









मैं यहाँ जो बात स्पष्ट त करना चाहता हूँ वह यह है कि यद्यपि | 
सामाजिक और आथिक परिस्थितियाँ तथा प्रवृत्तियाँ ह ह हैं-जैसी یی جر‎ उ 
के अल्प-उपयोग की समस्या, जिस पर पिछले अध्याय में विचार हुआ है--पर 
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इनसे मुख्यतया राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए ही समस्याएं उत्पन्न 
होती हैं, अथवा इनसे उनकी सम्भावित उपलब्धि पर अंकुश लगता है या इसकी 
सीमा निर्धारित होती है। 


मैंने इन सब चेतावनियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आवश्यक समझा । ` 


जिस प्रमुख मुद्दे पर जोर देने की आवश्यकता है, वह यह है कि राजनीतिक 
गतिशीलता के क्षेत्र में कम-विकसिंत देशों के वारे में समस्त साधारणीकरण का 
स्वरूप अत्यन्त भंगुर है। 


. इस पुस्तक के विश्लेषण का एक निष्कर्ष यह है कि समस्त अथवा अधिकांश 
कम-विकसित देशों में आमूल परिवर्तनवादी सुधारों की आवश्यकता है और 
यदि गाँवों ओर शहरों की गन्दी बस्तियों में रहने वाले निर्धन जन-समुदाय के 
श्रम के अल्प-उपयोग की बढ़ती हुई खतरनाक प्रवृत्ति को बदलना है, तो यह 
तात्कालिक आवश्यकता है कि इन सुधारों को अंगीकार किया जाये और तेजी से 
लागु किया जाये | 
आवश्यक सुधारों को इस पुस्तक के दूसरे भाग में विस्तार से बताया गया 
है। ये सुधार असमानतावादी और कठोर आथिक तथा सामाजिक स्तरीकरण 
को तोड़ डालने पर केन्द्रित हैं । कृषि के क्षेत्र में भूमि-सुधार सबसे अधिक महत्त्व 
पूर्ण प्रश्न है | ود‎ दाय में सन्तति-निरोध का प्रसार करना होगा । शिक्षा की 
दिशा को बुनियादी तौर से फिर निर्देशित करना और वयस्क शिक्षा का सशक्त 
अभियान चलाना आवश्यक होगा । भ्रष्टाचार को मिटाना होगा और कठोर 
सामाजिक अनुशासन लागू करना होगा। 
इस दिशा में सुधार नीति सम्बन्धी तकंसम्मत विकल्प ही होंगे । इन विकल्पों 
को तेजी से लागू करने का अर्थ, आथिक और सामाजिक क्रान्ति होगा। 
नीति के क्षेत्र में क्या वास्तविक विकल्प मौजूद हैं, इस बात पर टिप्पणी 
करने से पहले, तथ्यों और तथ्यगत सम्बन्धों की सैद्धान्तिक समस्या पर विचार 
करना आवश्यक होगा : एक परम्परावादी समाज परिवतंनों के समक्ष क्या 
आचरण करता है, जब ये परिवतंन उसके ऊपर थोप दिये जाते हैं तब क्या 
होता है 2 विकास के समस्त तकंसम्मत आयोजन में इस प्रश्‍न का उत्तर निर्णायक 
महत्त्व का होगा । 
अधिक सुक्ष्म रूप में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या वर्तमान दृष्टिः 
कोणों और संस्थाओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर और तेज कारंवाई इतना शक्ति 
शाली और निरन्तर कायम प्रतिरोध उत्पन्न करती है कि केवल छोटे और धीरे- 
धीरे होने वाले सुधारों को लागू करना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है ?* | 
दुर्भाग्यवश, इस महत्त्वपूर्ण समस्या के सम्बन्ध में अब तक प्रायः नहीं के 
बराबर अनुभवजन्य अनुसन्धान हुआ है। कुछ आधुनिक नुवंश विज्ञानी यह कार्य 
करने की तयारी कर रहे हैं, वे एक ऐसे पुराने सम्प्रदाय के विरुद्ध कायं कर रहे 
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परिवर्तेत को कायम सन्तुलन को भंग करने का ही माध्यम ATT | 
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के बजामिन हीगिन्स ने मारगरेट मीड का उद्धरण देते हुए एडमिरेलिटी 
2۱۱۱ के मैनुस द्वीप की दूसरी वार यात्रा के. उनके निष्कर्षो को संक्षेप में प्रस्तुत 
किया है । दूसरे महायुद्ध में बड़े पैमाने पर अमरीकी सेनाएँ इन द्वीपों पर तैनात 
रहीं। मारगरेट मीड का कहना है कि यदि आधुनिकीकरण का प्रवाह पर्याप्त 
सशक्त हो तो परम्परागत समाज को बहुत तेजी से और उसके लाभ के लिए 
परिवर्तित किया जा सकता है और इस कार्य में प्रतिरोध और प्रतिक्रिया की 
सशक्त लोकप्रिय शक्तियों का सामना न करना होगा ।? 

हीगिन्स का अपना विचार है: 

“हमें निश्चित रूप से ऐसी किसी बात का ज्ञान नहीं है, जिससे हमारे ऊपर 
यह्‌ स्पष्ट होता हो कि 'बड़ा प्रयास', जिसमें शिक्षा और पुनशिक्षा के विशाल 
प्रयास भी शामिल हैं, असफल रहेगा, अथवा यह किसी समाज के लिए विशेष 
रूप से कष्टप्रद सिद्ध होगा दूसरी ओर, इस आशय का पर्याप्त प्रमाण है कि 
धीरे-धीरे परिवर्तन लाने का प्रयास असफल रहेगा और यह अनेक विकासशील 
देशों में बहुत कष्टप्रद प्रक्रिया सिद्ध होगी'*'विकास प्रक्रिया का अध्ययन करने 
वाले अर्थशासित्तयों को ऐसे प्रत्येक तर्क का डटकर विरोध करना चाहिए, जिसके 
आधार पर विकास नीति के आधार के रूप में धीरे-धीरे विकास करने की स्थिति 
को स्वीकार करने की आशंका हो |! 

दक्षिण एशिया की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के अपने अध्ययन में मैं इस 
परिकल्पना के यथार्थ से निरन्तर अधिकाधिक आश्वस्त होता गया हूँ कि धीरे- 
धीरे बहुत से छोटे-छोटे परिवर्तन करने के स्थान पर एक बड़ा ओर तेज़ परिवतेन 
लाना कठिन होने के स्थान पर अधिकांशतया अधिक आसान होता है ठीक उस 
प्रकार जिस प्रकार 'ठंडे पानी में छलांग लगाया जाना धीरे-धीरे पानी में घुसने 
से कम कष्टप्रद होता है।' 

तो सुधारों को लागू करने के लिए क्या नीतियाँ उपलब्ध समझी जाती हैं ? 
दृढ़ संकल्प के साथ उन संस्थाओं को बदलकर, जिनके भीतर लोग रहते और 
काम करते हैं, बड़े और अधिक तीब्र परिवर्तन लाये जा सकते हैं। यह कार्य उस 
समय प्रत्यक्ष अयवा अप्रत्यक्ष उपायों से दृष्टिकोणों में परिवर्तेन आरोपित करने 
के प्रयास के द्वारा नहीं किया जा सकता, जब संस्थाओं को परिवर्तित दृष्टिकोणों 
के अनुसार स्वयं को ढाल लेने के लिए छोड़ दिया गया हो। 

लेकिन संस्थाओं को--उदाहरण. के लिए भूस्वामित्व का पुनवितरण--- 


& सामान्यतया केवल उन उपायों के द्वारा ही बदला जा सकता है, जिन्हें दक्षिण 
` एशिया में अनिवाय इप से लाग्‌ बाध्यताएँ कहा जाता है--अर्थात्‌ कानून बनाकर 


कुछ लोगों के ऊपर दायित्व त और कुछ सा को अधिकार देना, और इन 
रबतंनों को राज्य की शक्ति के द्वारा समर्थन देना। . E 
ا‎ कार्रवाई के अन्तर्गत उठाये गये पहले कदम के विरोध में जो 





तिरोध बुँदामा जायेगा वह दूसरे कदम के प्रतिरोध में इससे कहीं अधिक प्रभाव- 
शाली ढंग से गठित किया जायेगा, जबकि इस बात की बहुत कम सम्भावना रहती ۱ 
“2 कि यदि परिवर्तन तेज़ और बड़े पैमाने पर हो तो प्रतिरोध 5۲۲۲ | 
रह सके । यह बात उस स्थिति में विशेषरूप से सत्य र होती है, जब छोटे | के 
छोटे परिवतंनों को आधे मन से लागू किया जाता है और जब आधिक TÊT ५ 
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अथवा प्रलोभन, उपदेश अथवा धमकी के द्वारा उत्पन्न अप्रत्यक्ष प्रभावों पर 
अधिक भरोसा किया गया हो। उस स्थिति में प्रतिरोध करने वाली शक्तियाँ 
अधिक पुष्ट और उग्र हो जाती हैं । 

इससे भी बुरी वह कायं-प्रणाली है, जो कम-विकसित देशों में सामान्य रूप 
से अपनायी जाती है और जिसके अन्तर्गत यह नाटक रचा जाता है कि वे आमूल 
परिवर्तनवादी सुधार लागू करने के उपाय कर रहे हैं, यह घोषणा की जाती है कि 
वे बड़े पैमाने पर संस्थागत सुधारों के लिए कानून बना रहे हैं, और कभी-कभी ये 
कानून बनाये भी जाते हैं, लेकिन इन्हें लागू नहीं किया जाता । इससे दूसरों के 
कष्टों के प्रति भयंकर उदासीनता को जन्म मिलता है, इस सम्बन्ध में 
अनिश्चितता उत्पन्न होती है कि वास्तव में संस्थापित कानून क्या है और सुधार 
लागु र और उन्हें जारी रखने के समक्ष और अधिक प्रतिरोध उत्पन्न हो 
जाता है। री 

इस संक्षिप्त विवेचन के बाद मैं बड़े तेज परिवतंनों के मुकाबले धीरे-धीरे 
होने वाले छोटे परिवतंनों के प्रश्न को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पर इस प्रश्न पर 
और आगे अध्ययन की आवश्यकता है ۱ इस अध्ययन में परिवर्तनों के स्वरूप, 
सम्भव अग्निम--सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक- तैयारी, सुधार लागू 
करने की बात कहने वाले नेतृत्व के स्वरूप आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए | 


सिद्धान्त रूप में, खतरनाक प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए आवश्यक 
आमुल परिवर्तनवादी सुधारों को शान्तिपूर्वक लागु किया जा सकता है। 

आमूल परिवर्ततवादी सुधारों को लागु करने की आवश्यकता को प्रायः सब 
स्वीकार करते हैं--पर एक अमूतं प्रस्ताव में रूप में वास्तव में, राजनीतिक 
ओर विचारधाराओं के नेता प्रायः प्रत्येक कम-विकसित देश में--ब्राजील में और 
भारत में भी--सामाजिक और आथिक क्रान्ति की आवश्यकता के बारे में खुलकर 
बहुत बडी-बडी बातें कहते हैं । वे अक्सर उन नीतियों को भी यही जामा पह्नाने 
की कोशिश करते हैं, जो वास्तव में वे लागु करते हैं | ۱ 

इस पुस्तक के अध्याय-3 में हमने उस शब्दावली के बारे में विचार किया है, 
जिसका इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए किया जाता है और -जिसमें आमूल 
परिवर्तन चाहने वाले सुधारों के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं। सब 
सरकार यह दर्शाती हैं कि वे अधिक समानता की हामी हैं, जबकि वास्तव में 
विकास दूसरी दिशा में ही होता है। 

सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि मैंने भयावह प्रवृत्तियों को उलटने 
के लिए आवश्यक जिन धा की बात कही है, उन्हें उस दृढ़ता से लागू करने 
का कम-विकसित देशों में प्रयास नहीं किया जाता, जिस दृढता की आवश्यकता 
है-इस सम्बन्ध में इनमें कुछ देशों में सन्तति-निरोध को जन-सामान्य में 
फैलाने के कार्यक्रम को एक आंशिक अपवाद कहा जा सकता है | यद्यपि सामान्य 
घोषणाएं आमूल परिवर्तनवादी और अक्सर क्रान्तिकारी होती हैं, लेकिन जिन 
नीतियों को अपनाया जाता है उनके अन्तर्गत बहुत धीरे-धीरे और टुकड़ों में 
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कार्यक्रमों को लागू किया जाता है, ओर यह स्थिति आयोजन के चरण तक में 
होती है। व्यवहार में अधिकांशतया इन्हें विकृत बना दिया जाता है और इसके 
परिणामस्वरूप समृद्ध लोगों की समृद्धि बढी है ओर असमानता में वृद्धि हुई है। 

इन घटनाओं को कम-विकसित देशों की सत्ता की स्थिति को स्पष्ट करके 
समझाया जा सकता है। आबादी सम्बन्धी नीति के आंशिक अपवाद को हम इस 
वात पर ध्यान देकर समझ सकते हैं कि यद्यपि इस नीति को लागु करना बड़ा 
कठिन है, लेकिन इस पर कोई खास लागत नहीं आती और इस कार्यक्रम के लिए 
उच्च वर्ग के समूहों को कोई बलिदान नहीं करना पड़ता । 

इस सम्बन्ध में उन देशों में जहाँ संसदीय लोकतन्त्र की स्थापना करने और 
उसे कायम रखने में सफलता मिली है और उन देशों में जहाँ “क्रान्ति के परिणाम- 
स्वरुप किसी न किसी प्रकार की निरंकुश सरकार की स्थापना हुई हैं, कोई 
अन्तर नहीं है। प्रायः सदा सत्ता उच्च वर्ग के विभिन्‍न गुटों के हाथ में रही है, 
यहाँ उच्च वर्ग का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है और इसमें तथाकथित 
भध्यम वर्ग को शामिल कर लिया गया है | 

वर्ग और सत्ता की शब्दावली और सन्दर्भ में तकं करते हुए, मैं यह नहीं 
मानता कि TIT एकजुटता है, विशेषकर सजग इरादे के स्तर पर तो यह बेहद 
कम है । बड़े अफसरों, पैसे वाले व्यापारियों और अक्सर अपनी जमींदारी से 
रहने वाले बड़े जमींदारों का उच्च-उच्च वर्ग अपने सामान्य हितों की रक्षा 
लिए प्रकट रूप से संस्थागत सहयोग के आधार पर काम नहीं TT | 

मध्यम वर्ग' में 'गाँवों के बड़े आदमी” शामिल होते हैं--इनमें गाँवों में रहने 
वाले भूस्वामी, सूदखोर, व्यापारी और अन्य बिचोलिये तथा स्थानीय अधिकारी 
शामिल होते हैं। एक 2 ह के रूप में ये लोग राष्ट्रीय समुदाय के सर्वाधिक 


हें 
शहरों में 'मध्यम वगं' की एक बड़ी विविध श्रेणी होती है । इसमें छोटे 
व्यापार, उद्योगपति तथा बड़ी औद्योगिक और व्यापारिक कम्पनियों के अधिक 
चेतन पाने वाले कर्मचारी, तथा मध्यम श्रेणी के अफसर ही शामिल नहीं होते 
बल्कि गैर-सरकारी सेवाओं में काम करने वाले सफेदपोशों का निम्न स्तर भी 


नहीं मानता, अपनी चिन्ता का विषय नहीं समझता । अपने 
के एक अंग के अलावा वह इस जन-समुदाय को अन्य कुछ नही: 
जन-समुदाय की उदासीनता और निष्क्रियता के कारण 


मैं जिस दृष्टिकोण और रवैये को स्पष्ट करने की कोशिश 


वर्ग के यथास्थिति को बनाये रखने के अपने सामात्य हितों के बारे में है। यद्यपि | 


इस स्थिति को बनाये रखने के लिए 
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नहीं है और यह वर्ग इस कारण से यथास्थिति कायम रखना चाहता है, क्योंकि 
जन-समुदाय की तुलना में इसे विभिन्न सीमाओं तक विशेषाधिकार प्राप्त हैं और 
अधिकांश कम-विकसित देशों में हाल के दशकों में इसकी स्थिति और हित हुई 
है, विशेषकर शहरी इलाकों में । सामान्यतया जन-समुदाय के हितों की किस 
प्रकार उपेक्षा की जाती है, इस बात की ओर इस' जन-समुदाय का ध्यान प्रभाव- 
शाली ढंग से आक्कष्ट नहीं किया जाता । 


लेकिन, जैसाकि अध्याय-3 में कहा जा चुका है, इस उच्च वर्ग का उच्चतम 
स्तर आधुनिकीकरण के आदशों को लाने में सहायक बना है, जिनमें समानता 
की स्थापना का प्रयास भी शामिल है। धीरे-धीरे, यह आदशं उच्च वर्ग के 
निचले स्तरों पर भी पहुंचा, यद्यपि “गाँवों के बड़े आदमियों' पर इसका सबसे 
केम प्रभाव हुआ है। इन आदर्शों पर, विभिन्न सीमाओं तक, सब 'शिक्षितों' ने 
विश्वास प्रकट किया है और इन देशों में शिक्षा ही विभिन्न वर्गों को अलग करने 
वाली प्रमुख विभाजन रेखा है। 

उच्च वर्ग के वे वड़े लोग जो अपने नीति सम्वन्धी दृष्टिकोणों को बौद्धिकता 
` का जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, उनमें दो अत्यन्त विरोधी दृष्टिकोण एक 
साथ दिखायी पड़ते हैं। एक ओर तो वे आमूल परिवतेनवादी सुधारों की 
आवश्यकता को देखते हैं, जो अत्यन्त दूरगामी होने चाहिए और जिन्हें तुरन्त 
लागु किया जाना चाहिए। इससे सामाजिक और आथिक क्रान्ति के लिए मचाये 
जाने वाले सामान्य शोर का स्पष्टीकरण मिल जाता है। दूसरी ओर, वे इस 
विश्वास का भी सहारा लेते हैं कि परिवतंन अत्यन्त सतकंता के साथ आना 
चाप, ताकि सामाजिक सम्बन्धों के विरासत में प्राप्त स्वरूप में गड़बड़ न हो 
जाये। 

अपने इस बाद के विचार को स्पष्ट करने के लिए, जो उनके वास्तविक 
नीति सम्बन्धी विकल्पों पर छाया रहता है, वे जन-समुदाय के परम्परागत 
कट्टरपन्थी दृष्टिकोण और धामिक निषेधों का उल्लेख करते हैं। इस सम्बन्ध में 
वे उस विचारधारा से चिपके रहते हैं, जिसे उपनिवेशी शक्तियों ने उन सामाजिक 
ओर आथिक परिस्थितियों के समर्थन में अपनी निर्बन्ध नीति के आधार पर 
प्रतिपादित किया था, जो अब परम्परागत बन गयी हूँ। वास्तव में यह एक 
कार का 'नव-उपनिवेशवाद' है। यद्यपि इस नव-उपनिवेशवाद का अनुसरण 
इन देशों के उच्च वर्ग के समूह कर रहे हैं, जो अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग 
से व्यक्त कर सकते हैं और जिन्होंने बिदेशी शासन से मुक्ति के बाद सत्ता पर 


' करने और व्यवहार में इन्हे लागू करने की आनाकानी के बीच मौजूद विरोधाभास 
को एक आवश्यकता से अधिक आशावादी मान्यता के आधार पर पाटा जाता है । 
यह आशावादी मान्यता वि निक उद्योगों में होने वाले विकासों के परिणाम- 
स्वरूप बड़े पैमाने पर और तेज़ी से फैलने वाले प्रभावों के बारे में है। इस 
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मान्यता में विश्वास, जो मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है, पश्चिम के 
देशों और कम-विकसित देशों के अर्थंशास्त्रियों में बड़े पैमाने पर व्याप्त है, यद्यपि 
सामान्यतया इस विचार के उद्गम को स्वीकार नहीं किया जाता | 

इस मान्यता को ऐसे किसी भी प्रमाण के अभाव में कि यह यथार्थवादी है, 
नीति में प्रविष्ट कर दिया जाता है। वास्तव में, अधिकांशतया इस मान्यता को 
एक i अर्थ के रूप में छोड़ दिया जाता है। यह मान्यता ऐतिहासिक अनुभव 
से मेल नहीं खाती और वास्तव में जो कुछ हो रहा है और जिसकी हमें जानकारी 
है, उससे भी इसका कोई सामंजस्य नहीं ¢ U" श्रम-शक्ति के अल्प-उपयोग की 
प्रवृत्ति, जिसका ऊपर वर्णन किया गया है, यह दर्शाती है कि उद्योगीकरण के 
ऐसे प्रसारगत प्रभाव बहुत मामूली हैं और अन्य शक्तियाँ इन्हें आसानी से 
प्रभावहीन बना देती हैं। ۱ 

धीरे-धीरे परिवर्तन लाने के समर्थन में, पश्चिम के देशों में हुए ऐतिहासिक 


` विकास के भी उदाहरण दिये जाते ۱ यह करते समय वे लोग इस बात को 


अपने दिमाग से एकदम निकाल देते हैं कि इन देशों की आरम्भिक स्थिति में 
कितने बुनियादी अन्तर थे (देखिए, अध्याय-2) ۱ यह इस कारण से और अधिक 
आसानी से हो जाता है, क्योंकि अनुसन्धान और आयोजन में पश्चिम के पूर्वा- 
ग्रहग्रस्त दृष्टिकोण को सामान्य रूप से अपनाया जाता है और पश्चिम का यह 
पूर्वा ग्रहग्रस्त A उनका ध्यान उन सामाजिक और आथिक तथ्यों से दूर 
हटा देता है, जो आरम्भिक स्थिति के अन्तरों को प्रकट करते हैं | 

आमूल परिवतंनवादी सुधारों को लागू करने से दूर रहने के लिए लोकतन्त्र 
के आदर्श तक को सफाई में पेश किया जाता है और यह कार्य दक्षिण एशिया में 
विशेष रूप से होता है। उस समय यह मान लिया जाता है कि उच्च वर्ग इसका 
प्रतिरोध करेगा । इस प्रतिरोध को तोड़ना होगा और इसके लिए बाध्यताएं लागू 
करनी होंगी, वाध्यताओं को साम्यवाद और समूहवादी शासन-प्रणाली से सम्बद्ध 


माना जाता है। 


लागू करना सम्भव नहीं है। ۹ सम्बन्धी यह ی‎ वास्तव में मुक्ति 
आन्दोलनों की परम्परा और इन आन्दोलचों के दौरान दिये गये वचनों के विपरीत 


सामाजिक ओर आथिक गठन पर तुरन्त प्रभाव होगा (नीचे देखिए) । 
مین‎ हुआ और वास्तव में साम्यवाद के विरोध को समस्त ۳ के 
विरोध में एक तर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह तक ऐसे सुधारों 
के रूप में विशेष रूप से दिया गया है, जो किसी भी रूप में उच्च वर्ग के समूहों के 
हितों को प्रभावित करते हैं। इस तर्क का उपयोग उन देशों में किया गया (र, जो 
अपनी सरकारों के आधार के लिए चुनाव पर निर्भर करते हैं और उन देशों में भी 
जहाँ निरकुंश शासन है। . में बड़ी मोहक गन मोती 

साम्यवाद विरोधी तकं की संयुक्त राज्य अमरीका मे ی‎ मोहक गन्ध 2 
जाती थी और पश्चिम के अन्य अधिकांश देशों में भी, यद्यपि इतनी अधिक सीमा 
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तक नहीं । ऐसे कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए भी प्रयास नहीं किये 
गये, जिनकी घोषणा की जा चुकी थी और इन्हें लागू करने के प्रयास के अभाव को 
बिना किसी खास आलोचना चुपचाप स्वीकार कर लिया गया। 

उदाहरण के लिए, पश्चिमी संसार भ्रष्टाचार पर अपनी आँखें बन्द रखने के 
लिए अपनी आँखों पर पट्टी बाँध लेता है । जैसाकि हम देख चुके हैं कि यह अवसर- 
वादी उदारता अर्थंशारित्रयों और अन्य समाज-विज्ञानियों के लेखन तक को 
प्रभावित करती है। 

इससे भी अधिक सामान्य रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया जा सकता है कि 
अमस्त करता, मनमाने आचरण और व्यक्तिगत सत्ता के दुरुपयोग के वावजूद 
कम-विकसित देशों में ऐसे सामाजिक नियन्त्रणों को लागु करने के प्रति आश्चये- 


परिभाषा यह हो सकती है कि प्रभावशाली ढंग से लागू किये गये नियमों का अपेक्षा- 
त अभाव इन राज्यों का लक्षण है, जिसके परिणामस्वरूप लोग अधिकांशतया जो 
ا‎ के लिए और अपनी शक्ति के अनुसार जो चाहें करने के लिए स्वतन्त्र 
: | 


तात्कालिक आवश्यकता और महत्त्व के Ha ल परिवर्तनवादी सुधारों के 
अभाव को किस प्रकार तकंसम्मत बताया जाता है भीर विचारधारा के माध्यम से 
किस प्रकार इस स्थिति का समर्थन करने का प्रयास किया जाता है, इसका 
विवेचन करने में मैंने 73" रूप से दक्षिण एशिया को ही अपने समक्ष रखा है, 
जहाँ कम-विकसित देशों की अधिकांश जनता रहती है और जिनकी परिस्थितियों 
का मने अधिक गहराई और व्यापकता से अध्ययन किया है। लेटिन अमरीका की 
अपेक्षाकृत भिन्न परिस्थितियों पर परिशिष्ट में विचार हुआ है। 


उदाहरण के लिए, किसी सफल व्यापारी से यह सुनना असामान्य बात नहीं 
होगी, विशेषकर यदि वह युवक और सुशिक्षित है, कि साम्यवादी कन्ति के अलावा 
इस देश को ۱۲ के अभाव की बुराइयों से अन्य कुछ नहीं बचा सकता । पर 
इस बात का उसके राजनीतिक आचरण पर कोई असर नहीं पड़ता और स्तुतः 4 
इसके साथ ही यह बात उसे धीरे-धीरे परिवर्तन के दर्शन का विवेचन करने और 


स्वतन्त्र तथा हस्तक्षेप से मुक्त निजी व्यापार की आवश्यकता का बखान करने से 
भी नहीं रोकती । 3 


भारत में, जहाँ दक्षिण एशिया में ही नहीं, बल्कि वस्तुतः कम-विकसित 





۱ 


सहित जो ۷ मताधिकार पर आधारित है. बड़े उत्साह से रक्षा की गयी 
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संसार में सर्वाधिक परिष्कृत सार्वजनिक बहस होती है, इस उद्देश्य से विशेषः 
आयोगों की नियुक्ति करने का रिवाज हो गया है कि ये आयोग ठोस रूप से यह 
बताये कि किन आमूल परिवर्तेनवादी सुधारों की आवश्यकता है। पर इन 
आयोगों की रिपोर्टों में नीति सम्बन्धी जो सुझाव दिये जाते हैं, उन्हें लागू नहीं 
किया जाता और बहुत जल्दी उन्हें भुला दिया जाता है | 

उदाहरण के लिए, भूमि सुधार, शिक्षा और भ्रष्टाचार की समाप्ति के बारे 
में अनेक ऐसे आयोगों की स्थापना हो चुकी है । ऐसे. आयोगों को वार-वार नियुक्त 
करना और उन्हें आमुल परिवतँनवादी सुधारों का प्रतिपादन करने के लिए निर्देश 
देना, इस वात को स्पष्ट करता है कि इन आयोगों का उद्देश्य, इस कारवाई का 
उद्देश्य, राष्ट्रीय जीवन के एक कार्य को पूरा करना भर है: बस आदशोँ को 
जीवित रखना, चाहे इन्हें व्यवहार में लागु न किया जाये | 

जवाहरलाल नेहरू ने यदाकदा आदशों के प्रतिपादन के ऐसे कार्य की 
आवश्यकता का संकेत किया है, चाहे इन्हें व्यवहार में लागू न भी किया जाये UF 
और अपने भाषणों में, अक्सर दिन में कई बार उनका भाषण होता था, उन्होंने हर 
अवसर का लाभ उठाकर इस प्रकार आधुनिकीकरण के आदर्शो का बार-बार 
उल्लेख किया, उससे भी इसी दिशा में संकेत मिलता है ।' इस बात में सन्देह 
नहीं है कि नेहरू ने बहुत ईमानदारी और निष्ठा से यह काम किया था। वे परि- 
वर्तन के लिए वातावरण तैयार करने में लगे थे, सावधानी से इन सुधारों को लागु 
करने से वचने की कोशिश में नहीं | 

इस कारय में नेहरू अकेले नहीं थे। ऐसी ही भावनाएं अन्य अनेक भारतीय 
राजनीतिज्ञों ओर बडगा नेताओं को प्रेरित करती हँ । भारतीय समाचारपत्नों 
में इनके भाषणों को इतना अधिक स्थान दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि 
समाचारपत्र भी अपने पाठकों को आधुनिकीकरण के आदर्शो के बारे में प्रबुद्ध 
करने में लगे हैं । ۹ 

स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद स्थापित परम्परा में, इसी उद्दे श्य के लिए अक्सर 
कानून का भी उपयोग किया गया, यद्यपि यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि 
व्यवहार में इन कानूनों के इरादों और भावनाओं को प्रभावहीन बना दिया 
गया । पंचवर्षीय योजनाओं में सामान्य रूप से सुधार सम्बन्धी ऐसे लक्ष्यों का 
प्रतिपादन किया गया, जो इनमें निहित व्यावहारिक प्रस्तावों से बहुत दूर थे ओर 
योजनाओं को लागू करने से तो और भी दूर । ५; 

कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलतों में, और यदाकदा संसद्‌ में भी ऐ 
प्रस्तावों को स्वीकार कराया गया, जो वास्तविक नीतियों से बहुत आगे के थे। 
न्य विचारधारा सम्बन्धी गतिविधि में, नेहरू के युग में और आज भी, 







इस साम न ८ 
॥ اه‎ परिवर्तनवादी वचनों की ओर अधिक थी, जबकि न्‍ 

भवति मक नीतियां और अक्सर पुरातनपन्थी दिशा में ही संचालित ر‎ 
भारत की स्थिति केवल इसकी विशाल आवादी के कारण ही विशेष खूपसे | ۱ 

हु न महत्त्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सार्वजनिक रूप १. विचारकरनेकी . 


स्वतन्त्रता के कारण भी। भारत में इस स्वतन्त्रता की, संसदीय शासन-प्रणाली 
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फिलहाल भारत की कांग्रेस पार्टी- -क्रम-से-कम फिलहाल--दो भागों में 
विभाजित हो गयी है, जो अप्रत्याशित नहीं था । जनसंख्या का वह वर्ग जो 
अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता रखता है, बडी 
जबरदस्त वहस में लगा हुआ है और भारतीय समाचारपत्रों में विस्तार 
से इसके समाचार दिये जा रहे हैं। देश में क्या हो रहा है इस बात की जानकारी 
देने की दृष्टि सेये समाचार बड़े उच्च कोटि के हैं। यह बहस किस बात पर 
केन्द्रित है ? 

कांग्रेस पार्टी की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरागांधी की शाखा अधिक आ ल 
परिवर्तनवादी दृष्टिकोण का दावा कर रही है | इसके प्रतीक रूप में هو‎ 
राष्ट्रीयकरण का उल्लेख किया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दो भागों में 
विभाजित हो जाने से पहले ही इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार हो चुका था | 

व्यवहार में हो सकता है कि इससे कोई विशेष अन्तर न पड़े | श्रम-शक्ति के 
अल्प-उपयोग और जन-समुदाय की गरीवी को समाप्त करने के लिए भारत को 
जिन बड़े आमूल परिवर्तनवादी सुधारों की आवश्यकता है, वेक राष्ट्रीयकरण की 
गणना उनमें मुश्किल से ही की जा सकती है। 

विरोधी गुट, जिसका नेतृत्व तथाकथित 'सिण्डीकेट' करती है, सिद्धान्त रूप में 
इस वात के विरुद्ध नहीं था कि बैंकों के ऊपर और अधिक प्रभावशाली नियन्त्रण 
लगाये जायें, लेकिन उसने जल्दबाज्ञी में कोई कारवाई करने के विरुद्ध सलाह दी 
थी। अन्य दृष्टियों से यह गुट भी जवाहरलाल नेहरू की परम्परा में व्यापक 
आमूल परिवर्तनवादी घोषणाओं में दुसरे गुट से होड़ करने में लगा है। 

कांग्रेस के इन दोनों प्रतियोगी गुटों के पास भूमि-सुधार के बारे में अधिक 
कहने को कुछ भी नहीं है। ये इस समस्या पर ठोस और व्यावहारिक तरीके से 
विचार करने की नाममात्र की इच्छा भी प्रकट नहीं करते। कोई भी व्यक्ति 
अधिक करों, विशेषकर भूमिकर, अथवा करों की चोरी अथवा टैक्स न देने के बारे 
में बात ही नहीं करता। 

सन्‌ 966 में शिक्षा आयोग ने जो सच्चे अर्थो में अत्यन्त महत्व ग रिपोर्ट 
दी थी, उसके प्रस्तावों को चुपचाप दफना दिया गया है और इन दोनों में से कोई 
भी गुट इन प्रस्तावों को लागू करने की बात नहीं कहता । इसी प्रकार सार्वजनिक 
. चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को भी भुला दिया गया है। 


सार्वजनिक विचार-विमर्श में परिवार नियोजन तक अब महत्त्वपूर्ण विषय नहीं ` 


रह गया है । यद्यपि इस क्षेत्र में जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की घोषणा की गयी 
थी, उन्हें पुरा नहीं किया जा सका और उनमें गम्भीर कमी रही | 

राजनीतिज्ञों और अधिकारियों के मध्य भ्रष्टाचार के जिन मामलों का पता 
चलता है, दोनों गुट बड़ी तत्परता से अपने राजनीतिक शत्रुओं का नाश करने 
के लिए उनका उपयोग करने में लग जाते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर कुछ करने 
और भ्रष्टाचार को विधिवत समाप्त कर डालने की इच्छा मर चुकी है, जो 
सन्‌ 964 की भ्रष्टाचार निवारक समिति की बहुत अच्छी रिपोर्ट के परिणाम- 
स्वरूप कुछ समय के लिए सार्वजनिक दिलचस्पी का विषय बनी थी | 

सन्‌ 966 से भारत के आयोजन की स्थापित परम्परा की प्रायः समाप्ति 


किसी भी गुट की चिन्ता का विषय नहीं दिखायी पड़ती। विरोधी गुट ने चौथी . 
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पंचवर्षीय योजना के पिछले वर्ष के मसौदे को फिर तैयार करने की माँग की 
है--जो तीन वर्ष तक बिना किसी योजना के बाद प्रस्तुत किया गया था--ताकि 
और अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके | लेकिन यह गुट इससे अधिक कोई 
ठोस प्रस्ताव नहीं कर पा रहा है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ऐसे 
व्यापक मुद्दों में दिलचस्पी का अभाव है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संचालन 
किस प्रकार किया जा सकता है। 

हम बस यह देखते हैं कि सामान्य घोषणाएँ की जाती हैं, जिनमें किसी बात 
का वचन नहीं होता--ये घोषणाएं 'समाजवादी ढंग के समाज” अथवा ऐसी ही 
बातों के बारे में होती हैँ --और ये घोषणाएं ऐसी सामान्य होती हैं कि इस पर 
प्रत्येक व्यक्ति सहमत हो सकता है। राष्ट्रव्यापी स्वरूप के ऐसे ठोस प्रस्तावों 
और मुद्दों से बचा जाता है, जिनसे विरोध उत्पन्त हो सकता है। 

यदि संकीर्ण 'मध्यम वर्ग” सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कोई 
"विशेष प्रस्ताव पेश किया जाता है तो दोनों गुट स्वयं को इसके पक्ष में जताने 
की कोशिश में लग जाते हैं, यद्यपि वे इसके साथ ही इस प्रस्ताव का अथवा 
लम्बी अवधि के लिए स्थगित रखने की भी कोशिश करते हैं। हाल में एक ऐसा ही 
उदाहरण भूतपूर्व राजाओं के प्रिवीपसों की समाप्ति के वारे में सामने आया | 

बैंको के राष्ट्रीयकरण की तरह यह निश्चय ही महत्वहीन बात नहीं है। 
इसी प्रकार अधिक आमूल परिवर्तन चाहने वाली शाखा के नेताओं का यह प्रस्ताव 
भी कि विदेश व्यापार के एक बड़े हिस्से का, विशेषकर आयात व्यापार का 

राष्ट्रीयकरण होना चाहिए । 

दस वर्ष से अधिक समय पहले अनाज के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण 
करने का ठोस निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को लागू करने के लिए केवल 
आंशिक आधे मत से और अधिकांशतया निरर्थक प्रयास क्य गये हैं । अब आमूल 
परिवर्तन की अधिक माँग करने वाली शाखा ने इस प्रश्न को फिर उठाया है, 
लेकिन उनके प्रयासों में यह दुढ़ता प्रकट नहीं हुई है कि वे जमींदारों, सुदखोरों 
और बिचौलियों के निहित स्वाथोँ के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक कार्य करने को तयार है 


पूरा करने की क्षमता भी है। 
زا‎ उन परिस्थितियों में राजनीतिक संघर्ष अनावश्यक रूप से अवास्तविक 


' सैद्धान्तिक मतभेदों पर केन्द्रित हो जाता है और विभिन्‍न व्यक्तित्वों पर भी और 


भी‏ اهوم 

कभी-कभी इन व्यक्तित्वों या राजनीतिक गुटों के अस्थिर गठजोड़ के ऊपर 
[मलों प्रवाद या अफवाहों का आधार बन सकती हें.। भारत 

अचना ऐसे मजो पर इससे अधिक भिन्त रूप में काम नहीं करतीं। 


लेकर ही चलती 
नेताओं को 2 3 8 विदेश व्यापार के राष्ट्रीयकरण जैसे सामान्य 


आवश्यकता 
जोर ۱ ۱ 
विषो पर चोर पं द के भीतर प्रबल मतभेद अत्यधिक महत्त्व 


राष्ट्रीय समस्याओं को जनता के समक्षर्तुत करने में कोई योगदान हीं करता | |. 
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इसके विपरीत यह एक उत्तेजनापूर्ण नाटक की भूमिका भर निभाता है, जो इस 
समय भारत के समक्ष मौजूद वस्तुतः महत्त्वपूर्ण समस्याओं से ध्यान बँटाता है। 
इसके परिणामस्वरूप स्थगित विकास कार्यों को भुला देना सम्भव हो जाता है 
और विकास के अभाव का साहसपूर्ण और तकंसम्मत योजनावद्ध राजनीतिक 
कारवाई के द्वारा सामना करने की बात को भुला देने में भी यह स्थिति अधिक 
सहायक वनती है | 


इस सम्वन्ध में यह स्मरण करना महत्त्वपूर्ण है कि एक राष्ट्र के रूप में 
भारत का अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से पेश करने वाला समुदाय कितना 
छोटा है ओर यह मुख्यतया उच्च वर्ग तक ही सीमित है, जिसके अन्तर्गत तथा- 
कथित मध्यम वर्ग भी आता है। स्वीडन जैसे अत्यन्त समृद्ध और अत्यन्त एकीकृत 
देश में, जिसकी आवादी भारत की आवादी के एक प्रतिशत से कुछ ही अधिक 
है, सम्भवतः राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध लोगों की संख्या भारत के ऐसे लोगों की 
संख्या के बराबर है। और स्वीडन में ये लोग इससे अत्यन्त वड़े पैमाने पर | 
प्रभावशाली ढंग से गठित हैं और इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक कार्यों में 
उद्द श्यपूर्ण हिस्सा TET हैं | | 

भारत में इस वात की कमी है कि सामान्य जन-समुदाय का नीचे से 
संगठित दवाव नहीं पड़ता, जो स्वयं अपने हितों की रक्षा और अपने हितों को 
आगे बढ़ाने की दिशा में प्रभावशाली ढंग से संचालित हो । इसके परिणाम- 
स्वरूप एक ऐसी राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुई है, जो तात्कालिक आवश्यकता 
और महत्त्व के आथिक और सामाजिक सुधारों की दृष्टि से गतिहीनता के समान 
है । हाल में जो घटनाएँ घटी हुँ, और जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है. 


भारतीय सेना से राजनीति से कहीं अधिक घनिष्ठ रूप से e रही ۰ 
अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में अधिक विकसित राष्ट्रीय मजदूर संघ प्रणाली; 
ओर, वास्तव में, देश का आकार और विविधता, कम-से-कम उस समय तक 
जब तक यह विभिन्त क्षेत्रों में विभाजित नहीं हो जाता। 

यदि संसदीय प्रणाली समाप्त हो जाती है और भारत में अधिक निरंकुश 
सरकार की स्थापना होती है, तो यह कृषि के क्षेत्र में और शहरों की गन्दी 
बस्तियों में रहने वाले विशाल निर्धन वर्ग के संगठित और केन्द्रीभूत राजनीतिक 
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गतिविधि के परिणामस्वरूप नहीं होगी और इससे दुरगामी आथिक ओर 


सामाजिक सुधारों की सम्भावना में प्रायः कोई वृद्धि नहीं होगी--यद्यपि इससे | 


इस सम्भावना में कमी भी नहीं आयेगी। अन्य देशों की तरह ही, इसका अर्थ 
उच्च वर्ग के सत्ताधारी लोगों के किसी नये गुट का सत्ता पर अधिकार होगा, 
और इसके परिणामस्वरूप उच्च वर्ग के उन वहुत-से लोगों की आज जैसी 
भूमिका निभाने की स्वतन्त्रता सीमित हो जायेगी और स्वतन्त्र रूप से सावं- 
जनिक बहस तथा अधिकांशतया अप्रतिबन्धित नागरिक स्वतन्त्र ताओं का बलिदान 
दे दिया जायेगा | 

भारत जैसे देश में जन-समुदाय का भाग्यवाद और उदासीनता अत्यन्त 
महत्त्व का विषय है और यही बात अधिकांश कम-विकसित देशों है होती 
है। इसके परिणामस्वरूप वह समुदाय अत्यन्त छोटा हो जाता है, जिसमे राज- 
नीतिक गतिशीलता उत्पन्न होती है और यह समुदाय केवल उच्च वर्ग तक ही 
अथवा उच्च'वगं में इस बात के प्रति रुझान रखनेवाले लोगों तक ही सीमित 
रहता है। राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय लोग जन-समुदाय को केवल नीति सम्बन्धीः 
एक लक्ष्य-भर मानकर चल सकते हैं ओर जन-समुदाय का असहयोग ही इनकी" 
नीतियों का प्रतिरोध कर सकता है | 


दिलचस्प प्रश्‍न यह है कि क्‍या जन-समुदाय की इस निष्क्रियता और 


उदासीनता को बदला जा सकता है — क्या इसके बाद यह आशा की जा 


सकती है कि जन-समुदाय स्वयं अपने हितों के अनुरूप तकंसम्मत सुधारों की: 
माँग करेगा ? जन-समुदाय को केवल सक्रिय बनाना निरर्थक हो सकता है अथवा 
इसके परिणामस्वरूप वास्तव में प्रतिक्रिया का जन्म हो सकता है, यदि जन- 
समुदाय को सन्तति-निरोध, गोहत्या के विरोध, अधिक सामाजिक अनुशासन के 
प्रयासों के विरुद्ध और वास्तव में स्वयं तर्कंसम्मत सुधारों के विरोध के लिए 
गठित किया जाने लगे। जन-सामान्य को स्वयं अपना हित समझने के लिए. 
शिक्षित किया जाना चाहिए। ۱ Fs 
मैंने भारत के गांव को एक ऐसा जटिल अणु बताया है, जिसके भीतर 
परमाणओं के संमूहों में प्रबल तनाव उत्पन्त हो ۳ लेकिन यह तनावः 
इस प्रकार एक-दूसरे को काटता और सन्तुलन कायम रखता है कि सामाजिक 
प्रणाली जहाँ-की-तहाँ स्थिर रहती है। पर इस अण का विस्फोट किया जा सकता 


है, जिसंका अर्थ परमाणुओं की पुनव्य॑वस्था होगा और इसके परिणामस्वरूप 


| काम कर सकंगे। अवः 
[म-समुदाय के कुछ सदस्य अथवा सब सदस्य मिलकर काम कर सकगे । अब 
मन यह उठता है कि यह कार्य किस प्रकार किया जा सकता है और इसके कयाः 


परिणाम होंगे ! 


ऐसा बिस्फोट स्वयं भीतर से प्रज्वलित किया जा सकता है। लेकितियह 


बाहर से डाले गये प्रबल दबाव के द्वारा भी किया जा सकता है, जो 


के भीतर एकत्र प्रज्वलनशीत दवावों को 8 प 
सा की शान्तिपूर्ण निष्क्रियता समाप्त होने का प्रायः सामान्य नमूना यहः _ ड 
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है कि धामिक उन्माद अथवा जातीय 5۳۲ के आधार पर दंगे शुरू हो जाते हैं 
और इन दंगों के पीछे अपने पड़ोसी का माल चुरा लेने के अवसर कां लाभ 
उठाने की भावना भी मौजूद रहती है | 

अंग्रेजों के अधीन भारत के भारत संघ और पाकिस्तान में विभाजन के 
परिणामस्वरूप दोनों देशों में बड़े पैमाने पर हत्याओं और लूटपाट की लहर 
आयी ۱ इसके वाद, हाल के वर्षो में भारत में इस प्रकार के सामूहिक दंगे, 
जिनमें हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ ۲ आता है कुछ 9 हुए 
हैं। हाल में गुजरात में ऐसे ही धामिक दंगे हुए, जिनमें कई सौ लोगों की 
जानें गयीं | ۱ 

मलयेशिया में चीनियों के विरुद्ध मलय लोगों के दंगे भी इसी प्रकार के हैं। 
मलय और अन्य जाति-समूहों के आकार के मुश्किल से कायम सन्तुलन के 
कारण तथाकथित गठवन्धन समाप्त हो गया है। यह गठवन्धन मलयेशिया के 
तीन प्रमुख जातीय समूहों के अमीर नेताओं का है, जिसने इस समय तक चुनावों 
पर आधारित शासन-प्रणाली को चलने दिया । अब यह देश यथार्थ में एक 
निरंकुश सरकार के अधीन है और सत्ता मलय लोगों के हाथों में है ۴ 

अफ्रीका के स्वतन्त्र देशों में सब लक्षण निरन्तर विद्रोह और जातीय आधार 
पर युद्धों की ओर संकेत करते हूँ ऑर अफ्रीका महाद्वीप के अनेक भागों में 
लम्बे अरसे तक ये राजनीतिक विकास को पूरी तरह से प्रभावित करते रहेंगे। 

. वतमान सन्दर्भे में, प्रमुख मुद्दा यह है कि जन-समुदाय की इस किस्म की 
राजनीतिक गतिविधि केवल'विवेकपूणं नीति सम्वन्धी लक्ष्यों से ही रहित नहीं 
होती, बल्कि इससे जन-समुदाय का वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटता है और वे 
अपने वास्तविक और सामान्य हितों के लिए कार्य नहीं कर पाते | 


पर ऐसी अनेक प्रवृत्तियाँ हैं, जिनके परिणामस्वरूप जन-समुदाय द्वारा 


अपने हितों के लिए उद्देश्यपूर्ण ओर प्रभावशाली ढंग से दबाव डालने के लिए . 


एकता में वृद्धि होनी चाहिए। एक ऐसी ही प्रवृत्ति या वस्तु शिक्षा का प्रसार है। 

श्रीलंका और मलाया जैसे देशों में, जहाँ अब प्रायः ऐसी स्थिति आ गयी है 
कि प्रायः सब बच्चों को कम-से-कम प्राथमिक शिक्षा मिलती है", युबा पीढ़ी में 
प्रायः सार्वभौम साक्षरता आ चुकी है ओर यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे जन-समुदाय में 


चेतना उत्पन्न करने में सहायक बनेगी; विशेषकर उस स्थिति में यदि वयस्क ` 


शिक्षा पर भी जोर दिया जाये लेकिन भारत और इससे भी अधिक पाकिस्तान 
अब इस स्थिति में नहीं पहुंच पाया है। जैसाकि अध्याय-6 में बताया जा चुका है, 
इन दोनों देशों में शिक्षा-प्रणाली विभिन्न वर्गो के बीच की खाई को कायम रखने 
में सहायक बन रही है और शायद इसमें वृद्धि करने में भी । 

UTNE वयस्क मताधिकार के आधार पर संसदीय प्रणाली का संचालन, 
जेसाकि भारत और श्रीलंका में है, अपने-आपमें एक शिक्षा-प्रक्रिया सिद्ध होना 
चाहिए ओर इसके परिणामस्वरूप राजनीति पर प्रत्यक्ष रूप से ध्यान केन्द्रित 
होगा । प्रोधन ने कहा था कि जनसामान्य को वोट का अधिकार देना, 
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राजनीतिक डाइनामाइट है। मोहनदास गांधी ओर नेहरू तथा कांग्रेस के प्रे 
आमूल परिवतँनवादी गुट का यह दृढ़ विशवास था कि स्वाधीनता प्राप्त होने के 
वाद ओर भारत के लोगों के हाथ में सत्ता आ जाने के बाद आमूल परिवर्तनवादी 


सामाजिक और आथिक सुधार अनिवायं Ë |" पर स्वतन्त्रताप्राप्ति ने अपेक्षित , . 


सामाजिक और आथिक क्रान्ति का समारम्भ नहीं किया। लेकिन क्या यह 
विश्वास करना सम्भव नहीं है कि कुछ विलम्ब से ही सही पर चुनाव और चुनावों 
पर आधारित प्रणाली का राजनीतिक क्रम-विकास धीरे-धीरे जन-समुदाय को 
सजग बना देगा? 

यह सच है कि चुनाव अभियान अधिकांशतया कम विवेकपूर्ण ल पर 
केन्द्रित रहते हैं--जैसे जाति, भाषा अथवा क्षेत्रीय गठबन्धन अथवा प्र 
का व्यक्तित्व--अथवा ये किसी-न-किसी प्रकार की रिश्वत के रूप में चलते हैं। 
पर इसके बावजूद - और सामाजिक स्तर, सत्ता और अधिकार का जन-समुदाय 
के मतदान के स्वरूप पर चाहे कितना भी असर क्यों न होता हो निम्न और 
निर्धन वर्गों के लोगों के मन में धीरे-धीरे यह विचार अवश्य पैठ जायेगा कि 
मतदान की गुप्त प्रणाली ने उनके हाथों में जबर्दस्त ताकत दे दी है और वे जिसे 
चाहें सत्तारूढ़ कर सकते हैं। 

इससे वंचित जन-समुदाय के भीतर दिखायी पड्नेवाले गम्भीर असन्तोष को 


राजनीतिक दृष्टि से.सक्रिय किया जा सकता है । ट्रांजिस्टर, रेडियो ओर बाहरी 


संसार से अन्य सम्पर्क इस बात की और अधिक प्रेरणा देंगे कि जन-समुदाय 
को अपनी स्थिति में सुधार के लिए अपने वोट का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल' 
करना चाहिए | 

भारत में, पंचायतों के ता में निम्न वर्ग के राजनीतिक आचरण का 
विशेष रूप से गहरा अध्ययन किया गया है । ऐसे अनेक अध्ययनों को समस्याओं 
के प्रति अत्यधिक सजग 'इकॉनामिक वीकली' में, जिसका नाम अब 'इकॉनामिक 
एण्ड पालीटिकल वीकली' हो गया है, प्रकाशित किया गया है। मुख्य प्रश्न यह 
"रहा है कि ये मतदाता किस सीमा तक परम्परागत राजनीतिक आचरण का 
अनुसरण करते रहे, ऊपर के अपने नेताओं के आदेशों का पालन-भर करते रहे, 


अथवा उन्होंने नये अवसरों का लाभ उठाकर स्वयं अपने वर्ग के सदस्यों को . 


۱ करना लका ۱ 
یی‎ प्‌ नहीं निकाले जा सके हैं, ns देश पर लागू किया 
जा सके । लेकिन वंचित लोगों द्वारा स्वतन्त्र रूप से करने की प्रवृत्ति 
यदाकदा दिखायी पड़ी है।” लेकिन इन मामलों में भी, ठोस सुधारों की माँग 
करने के लिए उद्देश्यपूर्ण तरीके से संगठन बनाने का सामान्यतया कोई प्रयास 


नहीं पड़ता | Fe चुनावों 
eps कारकों का--शिक्षा और विभिन्न प्रकार के चुनावों 


_ में भाग लेने का--पर्याप्त लम्बी अवधि में ही कोई महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलने 


की आशा की जा सकती है | 


भारत में, और इसी प्रकार दक्षिण एशिया के शेष भाग राष्ट्रीय चुनावों के 
लिए, भूमि-सुधार का प्रश्न जिस प्रकार स्थानीय, राज्य और राष्ट्र पक ही 





मृत हो चुका है उसी प्रकार राजनीतिक ओर बौद्धिक नेताओं के बीच सार्व 
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विचार-विमर्श में और अर्थंशास्त्रियों के मध्य भी मृत हो गया है ।” यदि 
. सामान्य जन-समुदाय के लिए बुनियादी महत्त्व के प्रश्नों में राजनीतिक आमूल 

परिवतंनवाद बड़ और लोकप्रिय पैमाने पर वास्तव में प्रभावशाली हो उठे, तो 
इससे एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहाँ अधिक निरंकुश सरकार 
सत्ता में आ जाये और उस स्थिति में चुनावों को ही समाप्त कर दिया जाये जब 
ये उच्च व॑गं के लिए खतरनाक बन TTT | 


लेकिन ऐसा जोश कहीं भी नजर नहीं आता। यदि ऐसा होता है तो यह | 


इस क्षेत्र में एक अपवाद ही होगा। 

एक और प्रश्न उठाना आवश्यक है: क्या शहर की गन्दी बस्तियों में निम्न 
वर्ग के लोगों की विशाल संख्या समानतावादी सुधारों की माँग को जन्म देगी ? 

यह भी दिखायी नहीं पड़ता । यह निम्न वर्ग अपनी निरन्तर बढ़ती संख्या के 
बावजूद देहाती इलाकों से आनेवाले विस्थापित गरीब लोगों का समुदाय ही 
बना दा है और इसका उन शहरों से एकीकरण नहीं हुआ है, जहाँ यह 
रहता है। 

युद्ध के वाद कुछ दंगों के अलावा देहाती इलाकों में भूमि-सुधार का कोई 
लोकप्रिय आन्दोलन नहीं हुआ, अतः शहरों की गन्दी बस्तियाँ आश्चर्यजनक 
सीमा तक शान्त बनी रहीं। उदाहरण के लिए, पुरानी दिल्ली की गन्दी बस्तियों 
के निवासियों के एक अध्ययन से यह पता चला कि इनकी बहुत बड़ी संख्या, 
जिसकी औसत मासिक आय प्रति व्यक्ति लगभग 30 रुपया है, अपनी वतमान 
स्थिति को 'सुरक्षित' मानती है ।१ 


इसके बावजूद भविष्य के लिए ऐसी अनेक अनिश्चितताएं हैं, जिनका विशेष 
रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इस बात की कल्पना की जा सकती है कि 
कोई राष्ट्रीय नेता अथवा कई राष्ट्रीय नेता भारतीय राजनीति के छोटे विचारों 
पर आधारित स्वरूप, से ऊपर उठकर ऐसे व्यावहारिक लेकिन आमूल परिवतंत- 
वादी सुधार कार्यक्रम तैयार करेंगे, जिसकी भारत को अपनी श्रम-शक्ति के 
निरन्तर बढ़ते हुए भल्प-उपयोग और निरन्तर बढ़ती हुई व्यापक गरीबी से बचाने 
के लिए आवश्यकता है | ۳ | 

इनकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे नेताओं को उच्च कोटि का 


राष्ट्रव्यापी सम्मान प्राप्त हो। ` वर्तमान राजनीतिक निराशा की स्थिति में यह 


सम्मान प्राप्त करना आसान नहीं है। 

उच्च वर्ग के समुह ऐसे नेताओं को समर्थन नहीं देंगे अथवा यहाँ तक कि 
इन्हें बर्दाश्त तक नहीं करेगे, कम-से-कम उस समय तक जब तक ये नेता नीचे से 
पर्याप्त दबाव उत्पन्न करने में सफल नहीं होते । सामान्य लोगों तक पहुंचना और 
इसके साथ ही उच्च वर्ग के समूहों. में अपने अनुयायियों को कायम रखना, आज 
के किसी भी राष्ट्रीय नेता के लिए गांधी की तुलना में कहीं अधिक कठिन होगा, 


रूप से देखा जा सकता था | 


क्योंकि स्वतन्त्रता के संघर्ष के दौरान मुद्दा एकदम स्पष्ट था और शत्रु को स्पष्ट | 


نی 
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पहले rs एक जवाहरलाल नेहरू यह कर क स्वतन्त्रता के बाद के 
जब समय अत्यन्त अनुकूल था | उन्होने सामाजिक और 
आर्थिक कान्ति को स्थगित रखना बेहतर समझा । "۳ 
युद्ध के बाद के आथिक दृष्टिकोण के जबर्दस्त प्रभाव के अन्तगंत वे 
'आथिक' विकास के प्रसार सम्बन्धी प्रभावों के ऊपर आवश्यकता से अधिक 
निर्भर रहे। 'आथिक' विकास के प्रसार-प्रभावों का अर्थ आधुनिक बड़े उद्योगों 
की स्थापना और प्रसार तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग है। अन्य लोगों 
की तरह वहुत बड़े पैमाने पर आबादी की वृद्धि से वे आश्‍चर्यचकित रह गये और 
इसके सम्पूर्ण प्रभावों को वे नहीं समझ सके। उन्होंने गाँवों के आथिक और 
सामाजिक स्तर के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के गम्भीर महत्त्व को नहीं समझा | 
इसके अलावा अनेक 'तात्कालिक' महत्त्व की समस्याओं को सुलझाना भी था और 
भारत को इन समस्याओं को सुलझाने में जो सफलता मिली, उससे वे अनावश्यक 
रूप से सन्तुष्ट हो गये ۵ 
क्या वे आज भी यह कर सकते थे ? नेहरूजी इस समस्या से चिन्तित नहीं 
थे कि उनके बाद क्या होगा ? उनका विश्वास था, और उनके सब मित्र भी यह 
जानते थे, कि जब बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ सामने आती हैं, तो इन कठिनाइयों पर 
विजय पानेवाले स्त्री-पुरुष भी सामने आ जते हैं। इससे भी अधिक गहरा उनका 
विश्वास अत्यन्त कम-बिकसित देश में लम्बी अवधि में लोकतन्त्रीय संस्थाओं के 
विकास पर था और उन्हें आशा थी कि कालान्तर में गरीब लोग भी अधिकाधिक 
आवाज़ उठायेगे और स्वयं अपने हितों की जबर्दस्त माँग करने के लिए शिक्षित 
जायेंगे | 
0 - नेहरूजी के जीवन के अन्तिम वर्षों में और उनकी मृत्यु के बाद भी जो 
वास्तविक राजनीतिक घटनाएँ घटीं, उनसे यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो 
गयी कि सामान्य जन-समुदाय का राजनीतिक कार्यों में हिस्सा लेना कितना 
आवश्यक है । ऐसे किसी परिवर्तेन का माध्यम कोन अब बन सकता है ? ۱ 
विचारधारा सम्बन्धी प्रश्नों और व्यक्तिगत दावपेंच में व्यस्त कम्युनिस्ट हट 
पार्टियों ने गाँवों और यहाँ तक कि शहरों के निर्धन वर्ग को संगठित करने में हक? 
आश्चयंजनक सीमा तक उदासीनता अथवा अयोग्यता दिखायी है । जत्र देश के Er 
कुछ भागों में कम्युनिस्ट पार्टी गाँवों में पहुँची तो उसने भूमि-सुधार का सवाल 
उठाकर एक वगंगत मोर्चा बनाने का शायद ही कभी प्रयास किया और अक्सर 
जाति की राजनीति खेलने और अपनी आवाज उठाने में अधिक सक्षम AF . 
वर्ग' के समूहों की शिकायतों को समर्थन दिया । पर हो सकता है कि अब इस _ “5 
परिवर्तन आ रहा हो। और वे. ee 
हना यह सम्भावना भी है कि स्थानीय नेता सामने आयें Bs वे E 
रचनात्मक प्रश्नों के आधार पर अपने आन्दोलन का संचालन करते हुए गांवहपी 
जटिल और निष्क्रिय अणु में विस्फोट उत्पन्न कर दें। अन्ततः विद्रोहियों के बीच _ हि 
व्यापक क्षेत्र में सहयोग स्थापित हो और इसमें उच्च वर्ग के विद्रोही है - 
शामिल हो जायें । भारत में द be स्थानीय आन्दोलन सदा हुए हैं 9 
۱ अब इनमें वृद्धि हो ۱ विश्वविद्यालय कुछ ऐसे बुदधिवादियाँ مه‎ 
हो स की जा सकती है कि विश्वविद्यालय कुछ ऐसे बुद्धिवादिर Ee 
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जन्म दें, जो अपने व्यक्तिगत शान्त आचरण अथवा जन-सामान्य की स्थिति के 

प्रति उदासीनता तथा गाँववालों और उनके विषम जीवन के प्रति वितृष्णा को 
त्यागकर गाँवों में जायें और जन-समुदाय को राजनीतिक कारंवाई के लिए तैयार 
करें । अब तक- गृह-युद्ध की अवधियों को छोड़कर जैसाकि हाल में इन्दोनेशिया 
में हुआ--दक्षिण एशिया के देशों के विद्यार्थियों ने राजनीतिक गतिविधि के क्षेत्र 
में अपना विद्रोह नहीं किया और न ही कुछ स्पष्ट रूप से व्यक्त लक्ष्यों को सामने 
रखकर विद्रोह किया ۴ 

दक्षिण एशिया के विद्यार्थियों द्वारा किये जानेवाले दंगे अधिकांशतया झठे 
और नगण्य कारणों के आधार पर ही हुए हैं: सरल परीक्षाओं अथवा बस 
कम किराये की माँग करते हुए अथवा नस्ल और जातिगत शत्रुओं को लेकर 
एक प्रकार से ये दंगे स्वरूप की दृष्टि से वैसे ही दंगे हैं, जिनका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है । लेकिन यह हो सकता है कि यह स्थिति सदा न बनी रहे। 

लेकिन इस बात की बड़ी स्पष्ट सम्भावना है अथवा यह भी कहा जा सकता 
है कि इंस बात की सम्भाव्यता है कि भारत में अथवा दक्षिण एशिया के अधिकांश 
भाग में न तो अधिक क्रम-विकास होगा और न ही क्रान्ति | 


यदि सुधार के क्षेत्र में कोई प्रभावशाली कार्य नहीं किया जाता, तो इसके 
राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, जबकि इसके साथ ही श्रमशक्ति का अल्प-उपयोग 
बढ़ता जाये और इसके साथ ही जन-सामान्य की गरीबी में भी निरन्तर वृद्धि 
होती जाये, मेरी विश्लेषण-क्षमता के बाहर की बात है। इस सन्दभ में जनगणना- 
विशेषज्ञों की इस उक्ति का उल्लेख किया जा सकता है कि आवादी की वृद्धि न 
230 3 मालथूसियनवादी अंकुशों के फिर सक्रिय होने की सम्भावना उत्पन्न हो 
जाती है। 

क्या निर्धन और कष्टपूर्ण जीवन की ऐसी कोई सीमा है, जिसके भीतर मनुष्य 
विद्रोह किये बिना परिस्थितियों को बर्दाश्त करता रह सकता है ? अथवा ऐसी 
कोई सीमा नहीं है? गाँवों में और अनेक शहरी इलाकों में लोग जिन अत्यन्त 
कष्टपूर्ण परिस्थितियों में जीवननिर्वाह कर रहे हैं, उन्हें देखकर यह लगता है कि 
शायद ऐसी कोई सीमा नहीं है | ۱ ः 

लेकिन क्या यह स्थिति उच्च वर्ग के कुछ समूहों की आत्मा को आन्दोलित 
करेगी, विशेषकर विद्यार्थियों और बुद्धिवादियों की? क्या वे आमुल परिवर्तन” 
वादी सुधारों के लिए ओर 2770 आवाज़ उठाने को प्रेरित होंगे ? क्या वे 
अपनी माँगो को प्रभावशाली बनाने के लिए गरीब लोगों के मध्य काम करने के 
लिए बाहर निकलेंगे, ताकि इन लोगों को शिक्षित बनाया जा सके और संगठित 
किया जा सके ? इसमें उन्हें क्या सफलता मिलेगी ? मैं नहीं जानता । 


इसके अलावा मुझे ऐसे व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूहों के आत्म-प्रेरित, . 


अप्रत्याशित और अनुमान की परिधि के बाहर के तत्त्वों के सामान्य व्यवहार के 
विपरीत आचरण पर जोर देने की आवश्यकता है। मैं ऐसी बैकल्पिक राजनीतिक 


घटनाओं को देखता हूँ, लेकिन मैं यह भविष्यवाणी करने के लिए तैयार नहीं ह | 
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कि भारत की राजनीति में वास्तव में क्या होगा--अगले पाँ 
नहीं और लम्बी अवधि में तो इससे भी कम । द ls 
दक्षिण एशिया के अन्य देशों के वारे में भी मैं यही अनुभव करता हु—यद्यपि 
इन देशों में अत्यन्त और निरन्तर बढ़ती हुई निर्धनता की सम्भावना अपेक्षाकृत 
बहुत कम है अथवा यह स्थिति बहुत आगे चलकर आने की सम्भावना हो सकती 
है । भारत, पाकिस्तान और यहाँ तक कि वर्मा के विपरीत ये देश मलाया और 
श्रीलंका हैं | 
दक्षिण एशिया के अन्य देशों की में विएतनाम में आमूल रूप से भिन्त 
राजनीतिक घटनाक्रम दिखायी पड़ता है । अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ 
जन-समुदाय अब राजनीतिक दृष्टि से निष्क्रिय नहीं है, कम-से-कम उस प्रकार 
समग्र रूप से निष्क्रिय नहीं है, जैसी उस क्षेत्र के शेष देशों में स्थिति है । और वे 
उन सुधारों को लागू करने के लिए कृतसंकल्प हैं जो उनके अपने हित में हैं | 


` जैसाकि मैंने अध्याय-3, अनुभाग-2 में उल्लेख किया है, इसका स्पष्टीकरण 
प्रथमतः फ्रांस के उपनिवेशी शासन के भिन्न स्वरूप और फिर दूसरे महायुद्ध के 
वाद फ्रांस के उपनिवेशी युद्ध में निहित है। इस दूसरे युद्ध में फ्रांस को संयुक्त 
राज्य अमरीका का समर्थन प्राप्त हुआ था--अपनी मृत्यु से पहले राष्ट्रपति 
फकलिन डी० रूज़वेल्ट ने ऐसे किसी युद्ध में हिस्सा लेने के विरुद्ध स्पष्ट रूप से 
विचार प्रकट किया था--और सन्‌ ۱954 के बाद इस युद्ध का संचालन अमरीका 
ने पुरी तरह से अपने हाथ में ले लिया था और इस क्षेत्र की कुछ नाममात्र के लिए 
स्वतन्त्र सरकारें भी इसमें शामिल हुई थीं। अब इस युद्ध की चौथाई शताब्दी से 
अधिक समय हो गया है। क 
अधिकाधिक विएतनामियों के लिए गह मू कतय वन गया ओर विशेषकर 
एक विदेशी, श्वेत और अमीर देश के सैनिक अतिक्रमण के विरुद्ध संघर्ष बन गया 
पहले फ्रांसीसियों के विरुद्ध और आगे चलकर निरन्तर बढ़ते हुए पेमाने पर, 
अमरीकियों के विरुद्ध U” 
एक क्रोधपूर्ण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ? जैसाकि अध्याय-3 में कहा गया है, 
ऐसी भावनाएं, भा आ में ٩ किसी भी आदर्श से अधिक, जन- 
मुदाय में आसानी से व्याप्त हो 6۱ Regire सुधारों में अपने 
छ यहाँ से आगे बढ़कर जन-समुदाय में आमुल प में अपने 
हित के अनुरूप आथिक और सामाजिक चेतना उत्पन्न हुई । इन सुधारों में 


बुनियादी सुधार भूमि सम्बन्धी था कि फ्रांस के अधीन और आगे चलकर युद्ध _ 


अमरीकी दौर में अतिक्रमण करतेवालों ने विशेषाधिकारप्राप्त उच्च वर्ग से 
शी समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया और शीतयुद्ध के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी 
इसके परिणामस्वरूप 


जन-सामान्य एक प्रकार के राष्ट्रवादी साम्यवाद की. 


“संयुक्त राज्य अमरीका युद्ध हार चुका है। उनको गलती यह 
जन-समुदाय की इस जागृति को नहीं देखा और इस बात पर 
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किया कि उनके सैनिक हस्तक्षेप ने इस जागृति को किस प्रकार प्रेरित किया है। 
संयुक्त राज्य अमरीका ने, एक के बाद एक राष्ट्रपति के शासनकाल में, दक्षिण 
विएतनाम की कठपुतली सरकारों पर भरोसा रखा, जबकि इन सरकारों को 
मुख्यतया विशेषाधिकारप्राप्त उच्च वर्ग के समूहों से ही समर्थन प्राप्त था । 
जब संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने, अपने प्रतिद्वन्द्रियों के उदाहरण 
'का अनुसरण करते हुए, भूमि-सुधार के लिए दबाव डालना और आथिक तथा 
सामाजिक क्रान्ति को शब्दावली में बोलना शुरू किया, जैसाकि आइजनहावर 
और दिएम के शासनकाल में हुआ था, दक्षिण विएतनाम सरकार और इसके 
अफसरों तथा समर्थकों ने इस कायं में नियमित रूप से बाधा डालना शुरू कर 
दिया--और वास्तव में, दक्षिण एशिया के देशों में अन्य सत्तारूढ़ समूहों ने भी 
यही किया । लेकिन विएतनाम में करुद्ध राष्ट्रवाद के प्रभाव के अन्तर्गत अव जन- 
सामान्य निष्क्रिय नहीं रह गया था | 
पश्चिमी हस्तक्षेप, विशेषकर जब यह सैनिक कार॑वाई का रूप ले लेता है, 
किसी कम-विकसित देश में जन-सामान्य में उच्च स्तर की राजनीतिक चेतना 
और गतिविधि का प्रेरक बन सकता है। राष्ट्रवाद, पश्चिम के विरोध और, 
वस्तुतः, श्वेत लोगों के विरोध का स्वरूप धारण कर. लेता है। शीतयुद्ध की 
स्थिति में, जहाँ इन देशों को केवल कम्युनिस्ट देशों से ही सहायता मिल सकती 
है, राष्ट्रवाद आसानी से साम्यवाद से भी सम्बद्ध हो जाता है | 
इंदोनेशिया में भी एक ऐसी ही प्रक्रिया हुईं थी, जहाँ से डच लोग शान्तिपूर्ण 
तरीके से' नहीं गये थे। सन्‌ 965 की वसन्तक्रतु के भयंकर नरसंहार में इसे 
कुचल डाला गया था, जिसे पश्चिम के समाचारपत्नों में बड़ी शान्ति के साथ 
साम्यवाद के ऊपर विजय बताया गया था । در‎ 
इंदोनेशिया के भावी राजनीतिक विकास के बारे में सन्देह की स्थिति के 
अनेक कारण हैं ۳ यदि जन-सामान्य में जागृति फैलाना कठिन है, तो एक बार 
इनके जागृत हो जाने के बाद इन्हें शान्त कर देना भी उतना ही कठिन है। सब 
लोगों ۷ च तो मारा जा सकता है और न ही सदा के लिए जेलों में डाला जा 
सकता है | 
अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में--दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका, 
रोडेशिया और पुतंगाली उपनिवेशों में---एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही हैं, जहाँ . 
बहुसख्यक अश्वेतों को श्वेत अल्पसंख्यकों ने बलपूर्वक दबा रखा है ओर उन्हें इस 
कार्य में संयुक्त राज्य अमरीका और प्रायः पूरे पश्चिमी संसार से समर्थन मिल 
रहा है । इस स्थिति पर अध्याय-3, अनुभाग-2 में विस्तार से विचार हुआ है । 


कुछ कम-विकसित देशों में श्वेत-विरोधी और पश्चिम-विरोधी भावनाओं का 
यह विकास, अन्य ऐसे कम-विकसित देशों में फैलता हुआ दिखायी पड़ता है, जो 
अधिकांशतया अश्वेत हैं। इन भावनाओं का विकास श्वेत लोगों की सैनिक और 
पुलिस शक्ति के प्रहार के अनुभव और इस शक्ति को प्राप्त पश्चिम के समर्थन के 
कारण हुआ । इस पुस्तक में मूल्यों सम्बन्धी जिन मान्यताओं का अनुशीलन किया 
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गया है, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह अत्यन्त भयावह बात लगती है कि विकसित 
और कम-विकसित देशों के पारस्परिक सम्बन्ध चमड़ी के रंग के आधार पर 
दृषित हो जायेंगे। 

पश्चिम के दृष्टिकोण से, कम-विकंसित देशों का साम्यवाद के प्रति रुझान 
ओर साम्यवादी देशों से सहयोग इसी प्रकार दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, और इससे उस 
शीतयुद्ध में एक नया आयाम और एक अन्य कारण जुड़ जाता है, जो विशाल 
पैमाने हे हथियारों पर खर्च का कारण बना है और शान्ति के लिए भी खतरा बन 
चुका है | 

प्रवोधन काल की महान्‌ उदारतावादी परम्परा के एक विद्यार्थी के नाते मेरे 
लिए यह और अधिक बुनियादी तौर पर घृणापूर्ण भव है कि मुझे यह निष्कर्ष 
निकालने के लिए बाध्य होना पड़े कि जन-सामान्य की जागृति और उनका अपने . 
हितों के प्रति जागरूक होना तथा विकास के लिए आवश्यक आल म ल परिवतंनवादी 
सुधारों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार होना एक ऐसी विश्व-राजनीतिक 
स्थिति में होगा, जहाँ इन लोगों को राष्ट्रीय साम्यवाद के एक आन्दोलन के रूप 
में प्रदर्शित किया जायेगा | 

57 विकास का बुनियादी कारण पश्चिमी देशों और, सबसे पहले, संयुक्त 
राज्य अमरीका द्वारा तथ्यों को अत्यन्त गलत रूप में समझना और अपने आदर्शो 


शत्रुतापूर्ण रवैये अपनाये हैं, उनके परिणामस्वरूप जन-सामान्य में अपने हितों के 


प्रति जागृति उत्पन्न हुई है । यह जागृति सुधार की एक Ces خی‎ 
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ला ब सहानुभूति सदा कम-विकसित देशों के विशषाधिका रप्राप्त वग 
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प्रति रही, भयंकर गरीवी से ग्रस्त सामान्य जन-समुदाय के प्रति नहीं। वे कम- 
विकसित देशों में सुधारों को लागू करने के प्रति बड़ी तत्परता से आँख वन्द करने 
को तैयार रहते थे अथवा सुधारों ور‎ रूप से लागू करने के प्रयासों के प्रति 
भी उनका यही दृष्टिकोण रहता था। वे स्थिरता को अधिक महत्त्व देते थे-_ 
वास्तव में, वे उपनिवेशी तौर-तरीकों को जारी रखने में सहायक बनते थे | 


अन्त में, मैं एक और बात पर जोर देना आवश्यक समझता हूँ। जैसाकि 
एशियन ड्रामा में स्पष्ट किया गया है और इस पुस्तक के अध्याय-3 में भी इस 


मामलों में उच्च वर्ग के समूहों और गुटों के हाथ में सत्ता है और इसके साथ ही 
जन-समुदाय में निष्क्रिय बने रहने की प्रवृत्ति है। 

यह बात तथ्यों पर आधारित 'है। इसी प्रकार यह भी हो सकता है--पर 

है आवश्यक नहीं है---कि किसी FET शासन का नेतृत्व ऐसे सुधारों को लागु 

करने को तैयार हो जाये, जिनके बारे में “लोकतन्ती' शासन के अन्तर्गत कानून 
नहीं बनाये गये थे। मूल्य सम्वन्धी मान्यताओं के दृष्टिकोण से, यह स्थिति उस 
समय अधिक ग्राह्य होगी ।. 

मेरे अनुसन्धान के. ये निष्कर्ष मेरे मन के विरुद्ध हैं, यद्यपि इन्हें स्वीकार 
करने के अलावा मेरे समक्ष कोई चारा नहीं है। जहाँ तक लोकतन्त्त का सम्बन्ध है, 
में इस सम्बन्ध में कभी तटस्थता का अनुभव नहीं कर सकता और मेरे मन में 
दक्षिण एशिया के देशों में आम चुनावों और स्वतन्त्र विचार-विमर्श के कुछ 
सम्भावित लाभों पर जोर देने की सदा व्यग्रता रही है | 3 

लोकतन्त्र और, विशेषकर, चुनाव कालान्तर में जन-समुदाय को अधिक सतर्क 
ओर अधिक शिक्षित बनाने में सहायक हो सकते हैं। एक लोकतन्त्रीय शासनप्रणाली 
में अपने विचार व्यक्त करने और कार्यों को स्वतन्त्रता उच्च वर्ग के कुछ व्यक्तियों 
और समूहों को आमूल परिवर्तनवादी زیر‎ का समर्थन करने और जन-समुदाय में 
चेतना फैलाने का प्रोत्साहन दे सकती है। कम-से-कम इन लोगों और समूहों को 
यह कार्य करने से रोका तो नहीं जायेगा। | | 

इतना ही नहीं, निरंकुश शासनवाले देशों में सारवेजनिक विचार-विमर्श का 
अभाव सरकार को उपयोगी जानकारी से वंचित कर सकता है। उदाहरण के 
लिए, मेरा यह विश्वास है कि बर्मा की सैनिक सरकार को अपनी सामाजिक और 
आथिक नीतियों में किस कारण से कोई भी उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली, 
उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण सरकार की आलोचना से सुरक्षा थी مر‎ 
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नीति सम्बन्धी विकल्पों की समस्या के दो आयाम हैं। एक आयाम यह है 
कि नीति सम्बन्धी विकल्प मूल्य सम्वन्धी मान्यताओं के निष्कर्षों के रूप में उपलब्ध 
होते हैं और इन मान्यताओं के उपयोग से जो तथ्य प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर 
ये निष्कर्ष निकाले जाते हैं । इन विवेकसम्मत नीति सम्वन्धी विकल्पों की व्याख्या 
अध्याय-3 से लेकर अध्याय-]। तक की गयी है | दूसरा आयाम राजनीतिक विकास 
से सम्बन्धित है और यह इस बात का निर्धारण करता है कि वास्तव में किन नीति 
सम्बन्धी विकल्पों को चुना जायेगा । 
इस समस्या के ये दो आयाम कस से सम्बन्धित हैं। समाज-विज्ञानी 
विवेकसम्मत और वास्तविक नीति विकल्पों के बीच की मुख्य कड़ी का 
प्रतिनिधित्व करते 2 । इन विज्ञानियों में हम अर्थशास्त्री, योजनाकारों तथा 
जनता और उनकी सरकारों के सलाहकारों के रूप में, इनके पारस्परिक सम्बन्धों 
को प्रभावित करते हैं | ۱ 
एक ओर हम लोग स्वयं अपने देशों की राजनीतिक त से प्रभावित 
होकर कम विकसित देशों की विकास सम्बन्धी समस्याओं के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त 
दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित हुए हैं । 
इस पुस्तक के अध्याय-] में मैंने इस पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण के ات‎ स्वरूप 
के बारे में बताया है। आगे के अध्यायों में मैंने निरन्तर यह दर्शाया है कि ये 
पूर्वाग्रह किस प्रकार अनेक विशिष्ट समस्याओं में a र Er. 
इसके साथ ही, हम अर्थशास्त्री वास्तविक اد‎ और नीति सम्बन्धी 
विकल्पों पर निःसन्देह प्रभाव डालते हैं। जॉन मेनाडे कीन्स का यह प्रेक्षण कि 
लोग ऐसे सिद्धान्तो से प्रभावित हो जाते हैं, जिनके अस्तित्व का लोप हो चुका 
, केवल इस सीमा तक गलत है कि लोग अपेक्षाकृत नये और Tar सिद्धान्तों 
से भी प्रभावित होते हैं, i आंशिक रूप से और कुछ समय के बाद, जो 
नहीं कि बहुत लम्बा 0۱ RE | 
r कीन्स को मुद्रा और सम्बन्धित नीतियों के क्षेत्रों में ससारुभर 
में, अधिकांशतया मुत्यु के बाद, जो सफलता मिली है, वह इस बात का मे 
की है। इससे पहले स्वीडन में, इन्हीं कतो मं बास्तविक नीतियों की इसी प्रकार 


: स्वीडनवासी अनुयायियो के सिद्धान्तो | 
की पुनव्यंवस्था ने नुट विकसेल और उनके स्वीडन सके अनुयायियों ا‎ 
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इससे आगे बढ़ने से पहले, मैं अत्यन्त निष्ठापुवंक एक बात याद दिलाना और 
इस बात पर विशेष रूप से जोर देना चाहता हैं। जब मैं अपने साथी अथंशास्त्रियों 
के ऊपर परम्परागत विचारधारा का अनुसरण करते हुए, कम-विकसित देशों के 
विकास की समस्याओं के प्रति अत्यन्त पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण अपनाने का आरोप 
लगाता हूँ, तो मेरा तात्पर्यं उनकी व्यक्तिगत बेईमानी से नहीं होता | 

अपनी युवावस्था से ही मैं अध्येताओं के विश्वव्यापी समाज का सदस्य रहा 
हैं। अनेक देशों में मुझे अर्थशास्त्र के अध्येताओं के मध्य सेकड़ों लोगों की 
घनिष्ठता और मित्रता प्राप्त करने का अवसर मिला है। इनमें कुछ गिने-चुने 
लोगों ने ही अपने काम में दूसरे लोगों के कष्टो के प्रति संवेदनहीनता का 
दृष्टिकोण अपनाया था । इससे भी कम लोग ऐसे थे, जिन्हें मैंने जान-बुझकर 
अपने लेखन को अपने स्वाथों के अनुरूप ढालते हुए देखा । 


ओर इस सिद्धान्त के प्रति निष्ठा प्रकट की कि व्यक्तिगत प्रयत्नों और सार्वजनिक 
नीति का अन्तिम लक्ष्य اه‎ सब लोगों की भलाई होना चाहिए"*-इन महान्‌ 
बुद्धिमान लोगों ने, जिन्होंने अर्थशास्त्र को जन्म दिया, सम्पति के अधिकार के 
प्रति कोई श्रद्धा नहीं दिखायी |" 
पर मार्शल ने इन महान्‌ अरथंशास्त्रियों की उस उदासीनता का भी उल्लेख 
किया, जो उन्होंने वितरणात्मक सुधारों को अपना समर्थन देने में दिखायी और 
इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि ये Te गरीबों की आवश्यकताओं के 
प्रति 'संवेदनाहीन' दिखायी पड़ते थे। उन्होने इस बात को इस प्रकार 
समझाया : “उस युग के महानतम मनीषियों के विचारों की उदारता और 
आच कुछ दृष्टियों 3 आधुनिक युग के सर्वाधिक शिक्षित लोगों के विचारों 
। 


अर्थशास्त्र में पूर्वाग्रह उत्पन्न हो गये थे। मेरे मन में इस सम्बन्ध में कोई सन्देह 
नहीं है कि यदि ये अर्थशास्त्री अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते और पूर्वाग्रहों से 
दुर रहते, तो इसका व्यावहारिक राजनीति पर पर्याप्त प्रभाव पड्ता । 

' काल मार्क्स ने स्वयं को रिकार्डो की पुर्वाग्रहग्रस्त असफलता से मुक्त किया 
और इसी कारण से वे स्वयं अपने मुल्य-सिद्धान्त में निहित आमूल परिवर्तनवादी 
निष्कर्षों पर पहुँच सके ۶ और निश्चय ही मार्क्स का संसार के राजनीतिक 
. विकास पर महान्‌ प्रभाव पड़ा, और इस प्रभाव में उनके अधिशेष-मूल्य और 
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शोषण के सिद्धान्त का बहुत वडा स्थान रहा | 

अब क्योंकि संस्थापित मूल्य-सिद्धान्त, माक्सं ओर रिकार्डो दोनों के 
तत्सम्बन्धी प्रतिपादनों में, नैसगिक नियम के दर्शन से प्रभावित होने के कारण 
बुनियादी तौर पर परिणामपरक सिद्धान्त जैसा वेदान्ती विचार वन गया, अतः 
हम उनके दृष्टिकोणों का कोई खास लाभ नहीं उठा सकते और यही बात माक्स 
के अन्य अनेक सिद्धान्तों पर लागू होती है । इस कथन का यह अभिप्राय नहीं है 
कि माक्स ओर रिकार्डो की रचनाओं में ऐसे प्रेक्षण और विश्लेषण के अंश 
मौजूद नहीं हैं, जिनका आज भी महत्त्व है । 

और आज भी हमें उनकी रचनाओं की इसलिए जानकारी होना जरूरी 


۰ है ताकि हम स्वथं अपनी विचारधारा के वारे में ऐतिहासिक दृष्टि से समालोच- 


नात्मक दृष्टिकोण अपना सक । मैंने पिछले अध्यायों में अक्सर यह बताया है कि 
आज के अर्थशास्त्री किस प्रकार उस समय अपने ज्ञान के अभाव का प्रदर्शन 
करते हैं, जव वे गैर-विवेचनात्मक तरीके से और अक्सर निहित अर्थ के रूप में, 
माक्स द्वारा दिखाये गये रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। 


आज के परम्परावादी अर्थशास्त्री जब पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोणों को व्यवहार 
में लाते हैं, तो वे सापेक्ष दृष्टि से आरम्भिक युगों के अपने RT के समान 
ही निष्ठाहीन नहीं होते | लेकिन स्वयं अपने अनुसन्धान की ताकिकता के वारे 
में उनमें बचकानापन है। रो 

एक दृष्टि से और एक सीमा तक, अपने पीढ़ियों पहले के पून सेवे 
अधिक वचकानापन प्रदर्शित करते हैं। जब एफ० आई० एजबर्थ और हैनरी 
सिजविक जैसे लोगों ने अपने कल्माण-सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, तो उनमें 
निरपेक्ष मूल्यों में विश्वास करने की क्षमता थी और वे मूल्य सम्बन्धी (मान्यताओं _ 
के रूप में इनके ऊपर अपने सिद्धान्तों को आधारित कर सकते थे। उन्हें एक ऐसे 
आधार से, ऐसी नींव से अलग हटने की आवश्यकता नहीं थी जैसाकि 
आधुनिक कल्याण-सिद्धान्तकार करते हैं । इस दृष्टिकोण ने 6 
एजबर्थ और सिजविक की ताकिकता को कम जटिल और कम तर्केविहीन 
बनाया |° 

परम्परावादी अर्थशास्त्रियों और सामान्यतया समाजविज्ञानियों के मध्य 
व्यापक बचकानापन, जो दो पीढ़ियों से बढ़ रहा है, समाजविज्ञान ओर समाज- 
विज्ञानियों के समाजशास्त्र के प्रतिपादन की आवश्यकता को अधिक महत्त्वपूर्ण 
और तात्कालिक आवश्यकता की वस्तु बना देता है ।” अर्यंशास्तियो के समक्ष 

यह खतरा बना रहता हैं कि वे इस बात से अनभिज्ञ रहकर कि अपने चारों ओर 

के समाज से वे किस प्रकार प्रभावित होते हैं अपने अनुसन्धान जारी रखते हैं-- 
और उनके अनुसन्धानों पर परम्परा का तथा उनके व्यक्तिगत रुझानो का क्‍या 
प्रभाव पड़ता है, वे इस बात से भी इसी प्रकार अनभिज्ञ रहते हैं। E 

हमारे कार्य को आधार बनाकर यह सामाजिक अनुसन्धान E 
सकता है । अन्य सधिकांश सामाजिक अनुसन्धान से यह अनुसन्धान अपेक्षाकृः 
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आसान होगा । अनुसन्धानकर्ता के समक्ष .पुरी विषयवस्तु को प्रस्तुत किया 
जा सकता है। यह विषयवस्तु हमारे प्रकाशित लेख और पुस्तकें ही हैं। 

तकंसम्मत आलोचना के द्वारा इस कार्यं को आगे बढ़ाया जा सकता है 
और इस प्रकार असंगत तथा मनमानी मान्यताओं को दर्शाया जा सकता है। 
इस आलोचना को बहुत व्यापक और अन्तभूत बनाना होगा, क्योंकि अधिकांश 
मान्यताओं को अन्तर्निहित मानकर छोड़ दिया जाता है । जब ताकिकता सम्बन्धी 
इन खामियों को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता हुआ देखा जाये, तो इसे इस 
बात का संकेत समझ लेना चाहिए कि कार्यकारण की शब्दावली में उस सामाजिक 
प्रभाव को समझाने के लिए सामाजिक अनुसन्धान की आवश्यकता है, जिसका 
यह परिणाम हुआ है । 223 

इस समाजशास्तीय अनुसन्धान का निर्देशक सिद्धान्त वह प्रमुख प्रश्न होना 


चाहिए, जिसे प्रत्येक जासूसी के कार्यं में पूछा जाता है: की वोनो ? इस कार्य '" 


से किन निहित स्वार्थो को लाभ हुआ ? ये हित शायद ही कभी सम्बन्धित 
अनुसन्धानकर्ता के हित होते हैं अथवा ऐसा भी होता है कि ये स्वयं उसके हित 
नहीं होते, बल्कि उन शक्तियों के हित होते हैं जो उसके चारों ओर व्याप्त समाज 
में प्रभावशाली बनी हुई हैं | 

यदि अनुसन्धान पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होता, तो यह सामूहिक सत्ता के 
हितों की सेवा करनेवाला अवसरवादिता पर आधारित अनुसन्धान बन जाता 
है और इस अनुसन्धान में उन्हीं हितों का ध्यान रखा जाता है, जिन्हें यह 
با اد‎ सत्ता अपना हित मानती है और जो इसके नीति सम्बन्धी विकल्पों का 
नि करते हैं। इस कायं का क्या परिणाम होगा, यह बात अनुसन्धानकर्ता 
के सचेतन ज्ञान की परिधि से बाहर ही रहती है। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूँ, 
अनुसन्धानकर्त्ताओं ने जान-बुझकर पुर्वाग्रही को नहीं अपनाया है। 

गहन विश्लेषण से यह प्रकट हो जाता है कि सामूहिक सत्ता के 
गी की जो कल्पना की जाती है, वह अधिकांशतया ताकिकता पर आधारित 
नहीं होती । विशेष रूप से, ये हित लम्बी अवधि के न होकर छोटी अवधि के 
ی‎ हु और अवसर छोटी अवधि के हितों की दृष्टि से भी अविवेक पर आधारित 

| ۱ 


विज्ञान ओर वैज्ञानिकों के समाजशास्त्र की माँग इस आवश्यकता से प्रेरित 
है कि अनुसन्धानकर्ता को स्वयं अपने कार्य के प्रति कम अवोध वनाया जा सके 
और उसे इस बात के प्रति अधिक सजग किया जा सके कि अनुसन्धान कितनी 
आसानी से अविवेक से प्रभावित हो जाता है। इस पुस्तक में जिस प्रकार TF 
सम्मत समालोचना की गयी है, उसे इस दिशा में सहायक बनना चाहिए । 

यह बात उस स्थिति में अधिकतम सीमा तक प्रभावशाली होगी, यदि यह 
अनुसन्धानकर्ता को उन मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं की स्पष्ट रूप से व्याख्या 
करने के लिए प्रेरित करे, जो उसके दृष्टिकोण को निर्धारित करती हैं अर्थात्‌ 
अनुसन्धान में प्रयुक्त उसका दृष्टिकोण क्या है, वह क्या प्रश्‍न उठाना चाहता 
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है और वे संकल्पनाएँ बया है जिनका वह अपने विश्लेषण में उपयोग करता है | 

आथिक अनुसन्धान में पूर्वाग्रह के कारणों और विज्ञान और वज्ञानिकों के 
समाजशास्त तथा विज्ञान की ताकिकता के नये और व्यापक विश्लेषण की 
आवश्यकता पर विचार को राजनीतिक गतिशीलता के अध्याय के बाद विशेष 
उद्देश्य से रखा गया है। इस वात में सन्देह नहीं है कि आथिक जलात सन्धान का 
राजनीति के विकास पर प्रभाव होता है और उन नीति सम्बन्धी | पर 
भी, जिन्हें कम-विकसित और विकसित दोनों प्रकार के देशों में अपनाया जा 
रहा है। अतः राजनीतिक विकास के लिए एक ऐसा नमूना अपनाना, जिसमें 
इस वात की उपेक्षा की गयी हो कि हम अर्थशास्त्रियों की रचनाओं का क्या 
प्रभाव हो रहा है, यथार्थे से पूरी तरह मेल नहीं खायेगा। 

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आथिक अनुसन्धान से पूर्वाग्रह की 
समाप्ति के परिणामस्वरूप, ऐसे नीति सम्बन्धी निष्कर्ष निकलेंगे, जिनमें कम- 
विकसित देशों में आमूल परिवर्तनवादी सुधारों ओर विकसित देशों में सहायता 
और व्यापार सम्बन्धी नीतियों में आमूल परिवर्तन की माँग होगी । इन परिवतंनों 
का विशेष रूप से उल्लेख इस पुस्तक के पहले के अध्यायों में हो चुका है। 
कम-विकसित और विकसित देशों में जो हजारों अर्थशास्त्री अनुसन्धान कर 
रहे हैं, यदि उसकी दिशा को इस प्रकार पुननिर्देशित किया जाता है तो इस 
अनुसन्धान का राजनीति पर निश्चय ही असर होगा। यह तथ्य भी सामाजिक 


यथार्थ का एक अंश है कि लोग अपने नीति सम्बन्धी चुनावों में विवेकपूर्ण और . 


तकंसम्मत बनना चाहते हैं | 
कम-विकसित देशों की विकास सम्बन्धी समस्याओं का सम्वन्धी 
मान्यताओं के दृष्टिकोण से अध्ययन करना काल्पनिक और राजनातिक दृष्टि से 
'अयथार्थवादी' दिखायी पड़ सकता है, यद्यपि ये मान्यताएं अन्यत्र व्यक्त आदर्शों 
के अनुरूप होती हैं। इन आदशों के प्रति सत्तारूढ़ व्यक्तियों की वास्तविक 
आस्था और सहमति नहीं होती और वे इन आदशों को व्यवहार में लाने के लिए 
बलिदान करने के लिए 2A द होते। और यह वात कम-विकसित और 
दोनों देशों के बारे में सही है | 
gr सम्बन्ध में इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर जोर देना आवश्यक है कि इन आदशों 
को ला अ करने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना भी वांछनीय है। इसी 
प्रकार दिशा में आगे बढ़ना अवांछित है। इस समय जो प्रवृत्ति RS 
है उसे बदलने के लिए प्रयास करना और आदश को अधिक बेहतर Es 
व्यवहार में लाने की दिशा में आगे बढ़ने की गति को तेज करना राजनी 
दुष्टि से एकदम अव्यावहारिक' करार नहीं दे दिया जाना चाहिए। वास्तव में, 
एक ऐसे परिवतँन के लिए प्रयास करना नीति सम्बन्धी अध्ययन ا‎ 
होता चाहिए और यह अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से तकंसम्मत त T 


ला यह मानकर चलना कि आज जो स्थिति है, जिसमें सामाजिक 


न के प्रति लोगों का bss भी शामिल है, वही 208 रहेगी, पप 
पह नहीं है | लोगों के दृष्टिकोण बदल सकते हैं, और इसी प्रकार 


संस्थाओं और सत्ता के स्वरूप 


को उनके दृष्टिकोणों से जो समर्थन मिलता है, 
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उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। और इन दुष्टिकोणों को बदलने के लिए 
प्रेरित भी किया जा सकता है। कुछ विशष परिस्थितियों में बड़े और अचानक 
किये जानेवाले प्रेरित परिवतंनों को छोटे और धीरे-धीरे लागू किये जानेवाले' 
परिवतँनों से कम लोकप्रिय प्रतिरोध का सामना करना 37۲۱ (देखिए, 
अध्याय-]4) | 

नीति सम्बन्धी समस्त आवश्यकताओं के अलावा इस बात पर जोर दिया 
जाना चाहिए कि स्पष्ट रूप से परिभाषित मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं के दृष्टिकोण 
से कम-विकसित देशों की समस्याओं का अध्ययन बुनियादी तौर पर एक ऐसा 
तकंसम्मत कायं है, जो आथिक, सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ के अध्ययन 
को पूर्वाग्रहग्रस्त होने से बचायेगा और इस प्रकार दोषपूर्ण होने से भी ۱ तथ्यों 
सासवा के सन्दर्भ में इस प्रकार पूर्वाग्रह और दोषपूर्ण निष्कर्षों से बचा जा 
सकेगा । ۱ 

एशियन ड्रामा में व्यक्त विचारों को अक्सर निराशावादी' कहा गया है और 
इन्हीं विचारों को इस पुस्तक में भी फिर दोहराया गया है। मैं इस आलोचना 
को स्वीकार नहीं करता । इसके विपरीत मैं यह दावा करता हैं कि मेरे इन और 
अन्य अध्ययनों में कायंविधि सम्बन्धी जिस सिद्धान्त को अपनाया गया है, वह 
ताकिकता द्वारा प्रस्तुत एकमात्र ऐसा तरीका है, जिसके आधार पर यथार्थ की 
प्राप्ति हो सकती है | 

अधिकांश आथिक साहित्य में प्रदर्शित अधिक 'आशावाद' अनुसन्धान के' 
प्रति उनके दृष्टिकोणों के अत्यधिक पूर्वाग्रहग्रस्त होने का परिणाम है--यही 
आशावाद सरकारी संस्थाओं के आथिक सचिवालयों के अनेक अध्ययनों 
में ही नहीं दर्शाया गया है, बल्कि अन्तरसरकार-संगठनों में भी इसे प्रकट ` 
किया गया है और इन विभागों और संगठनों के अन्तर्गत काम करनेवाले | 
विशेषज्ञों की विशेष रिपोर्टों में भी यह आशावाद प्रकट हुआ है। 

यह तथ्य इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में पर्याप्त स्पष्ट कर दिया गया है। 
परम्परागत अर्थशास्त्री अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सजग नहीं है। वह यह विश्वास 
करता है कि वह 'निरपेक्ष' तरीके से और 'तथ्यों पर आधारित' तरीके से काम 
करता है। इस कारण से वह पूर्वाग्रह की समस्या पर विचार करने के लिए भी 
एकदम राजी नहीं होता। इस कारण से मैंने इस पुस्तक में इस RN को . 
अपने समक्ष रखा है कि सामान्य पूर्वाग्रहों पर चर्चा करू और इन्हें स्पष्ट रूप से 
व्यक्त ۱ 

अर्थशास्त्र की दिशा के इस प्रकार पुननिर्देशित होने के सम्बन्ध में मैं 
निराश नहीं हूँ । आजकल व्याप्त पूर्वाग्रहों से ग्रस्त अनुसन्धानकर्त्ताओं में पूरी: 
चेतना उत्पन्न होने से पहले ही और इस स्थिति से पहले भी कि वे अपनी 
सम्बन्धी मान्यताओं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करके मूल्यांकन करने के लिए 
तयार हों, आंशिक रूप से यह परिवतंन आयेगा। 

एक सीमा तक, समस्त निष्ठापूर्ण अनुसन्धानों के भीतर अपने-आपको ' 
स्वस्थ बनाने अथवा अपनी खामियों को दूर करने को क्षमता होती ê |° जैसाकि 
एक बार नुट्विकसेल ने कहा था कि वैज्ञानिक स्वयं अपने द्वारा चने गये दुष्टि- 
कोण से श्र ष्ठ होता है। उसके समक्ष ऐसे सत्य आ खड़े होते हैं, वह 8 सत्यों का 











अर्थशास्त्र का दायित्व 37 


अनुसन्धान कर लेता है, जिनके अनुसन्धान में वह नहीं लगा था । ` 


अपेक्षा से रहा है। मैंने वैज्ञानिक दुष्टिकोणों की उन खामियों की ओर संकेत 
किया है, जिनका कोई भी अर्थशास्त्री, यदि मेरी आलोचना सही है, समर्थन नहीं 
कर सकता; चाहे वह मेरे इस सामान्य निष्कर्ष से सहमत हो अथवा नहीं कि ये 
खामियाँ पूर्वाग्रहों के कारण उत्पन्न होती हैं। . 

कठोरता और सतकंता के अभाव के बारे में ऊपर जो मूल्यांकन किया गया है, 
वह विश्लेषण को कथित 'आथिक कारकों' तक सीमित रखने और अन्य कारकों की 
उपेक्षा कर देने की हमारी प्रवृत्ति पर लागु होता है--यद्यपि इन अन्य कारकों के 
महत्त्व की अक्सर सामात्य घोषणा की जाती है। यह उन संकल्पनाओं के दुरुपयोग 
पर लागु होता है, जो हमारी पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के विश्लेषण में तो उपयोगी 
होती हैं, लेकिन कम-विकसित देशों के आथिक यथार्थ से अधिकांशतया मेल नहीं 
खातीं--उदाहरण के लिए, 'बेरोजगार' ओर “रोजगार की कमी जैसी संकल्पनाएँ | 
यह उन समग्र योगों और बाजार की शब्दावली के उपयोग पर लागू होता है, 
जिनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के सन्दर्भ में उल्लेख किया जाता है, जवकि इन 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में या तो अधिकांशतया बाजारों का अस्तित्व होता ही 
नहीं अथवा ये अत्यधिक अपूण होते हैं। 

इसके साथ ही आँकड़ों के उपयोग के सिलसिले में अग्राह्य लापरवाही 


दिखायी जाती है, उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय से सम्बन्धित - 


आँकड़ों के उपयोग के बारे में, और इस सम्बन्ध में इस बात की जाँच नहीं की 
alin rr देशों में इन शब्दों की क्या परिभाषा दी जाती है अथवा 


“इनकी गणना के क्या प्रक्षणात्मक आधार हैं। इस बात का स्पष्टीकरण दिये बिना 


ही कि वे क्या कर रहे हैं, परम्परागत अर्थशास्त्री उत्पादन की परिवर्तन-दर अथवा 


को 'विकास' का समरूप मात लेते हूँ। 2 
Ei यह कार्यं अक्सर वितरण सम्बन्धी पहलू और इससे भी कम उन अन्य “गेर- 


. چم‎ कारकों के महत्त्व का उल्लेख किये बिना ही किया जाता है, जो कम- 


देशों की विकास-परक्रिया में सहायक होते हैं। यह लापरवाही पूर्वाग्रह की 
प्रवृत्ति कदी ली, बना उस स में को का से 
सम्भव नहीं हो सकता जिस रूप में अबसर इनका इस्तेमाल FT है। ऐदी 
` इससे भी अधिक सामान्य. रूप से, आँकड़ों का प्रेक्षण और सग्रह परि 
श्रेणियों के उपयोग के द्वारा किया जाता है, जो कम-बिकसित देशों की परि- 






अलावा, यही बात 'बचत' के कुल योगों और, विशेष रूप 


۳ है 4 
४० EIS و‎ मो 


निरर्थक बन जाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय के बेरोजगारी और Po 
और अक्सर [तऽ बन ۳ हे का ۳ और | हट a 
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आँकड़ों की खामियाँ सामान्यतया अवसरवादी पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण के 
अनुरूप होती हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य, उदाहरण के लिए, भू-स्वामित्व और 
काश्तकारी सम्बन्धी तथ्य, केवल दोषपूर्ण ही नहीं हैं, बल्कि - अक्सर इन 
तथ्यों को एकत्र करने के मार्ग में वाधा डाली जाती है, अथवा जब इन्हें एकत्र 
कर भी दिया जाता'है, तो इनकी जानकारी नहीं दी जाती और यह कार्य शक्ति- 
शांली निहित स्वार्थो के प्रभाव के द्वारा होता है | ८ 

जैसाकि मैंने इस पूरी पुस्तक में, पर विशेषकर अध्याय-6 में कहा है, अन्य 
आँकड़े भी, उदाहरण के लिए, साक्षरता और स्कूलों में भर्ती सम्बन्धी आँकड़े, 
आलोचनाविहीन दृष्टि से तैयार और इस्तेमाल किये गये। अब क्योंकि इन 
आँकड़ों में शिक्षा सम्बन्धी उपलब्धियों को सामान्य रूप से बढा-चढाकर दर्शाया 
गया है, ये आँकड़े 'आशावादी' पूर्वाग्रहों के 25 श्यो की भी पूर्ति करते हैं | 

यूनेस्को सचिवालय ने इन आँकडो की जाँच करने अथवा इनमें सुधार करने 
का कोई गम्भीर प्रयास भी नहीं किया है, यद्यपि यह कार्य बहुत अधिक कठिन 
नहीं होता । यूनेस्को कुछ चुने हुए जिलों में वास्तविक साक्षरता की स्थिति और 
वास्तव में स्कूल जानेवाले बच्चों की संख्या की गणना करके, इसका गहराई से 
प्रेक्षण करके और इनकी तुलना जनगणनाओं और स्कूलों सम्बन्धी आँकड़ों में दी 
गयी संख्याओं से करके सही निष्कर्षं निकाल सकता है | अन्तरसरकार-संगठनों 
के किसी भी सचिवालय ने और इन आँकड़ों का उपयोग करनेवाले अध्येताओं में 
से भी किसी ने यह सुझाव नहीं दिया है कि यूनेस्को यह कार्य करे। इन आँकड़ो 
को जैसे-का-तैसा स्वीकार कर लेने से, इनकी वैधता अथवा सहीपन के बारे में 
' शंका उठाये अथवा जाँच किये विना ही इनका उपयोग करने से उनके सामात्य 
और पूर्वाग्रहग्रस्त हा की पुति होती रही है। - 

۳ हम लोगों ने विकसित देशों से कम-विकसित देशों को प्राप्त होनीवाली 
सावजनिक सहायता अथवा पूंजी के आगमन सम्बन्धी आँकड़ों की कई च भयंकर 
गड़बड़ की अनुमति दी है और यह कार्य इस तथ्य के बावजूद हुआ है कि कम- 
विकसित देशों की तुलना में विकसित देशों में आँकड़े कहीं अधिक सही और पूर्ण 
रूप से उपलब्ध हैं और तथ्यों के बारे में ईमानदारी पर आधारित और सही 
विवरण दे पाना सम्भव होना चाहिए । इससे विकसित देशों में यह अनुभव करने 
का अवसरवादी हित दिखायी पड़ता हैं कि उन्होंने बहुत अधिक बलिदान दिये हँ, 
जबकि वास्तव में उन्होंने कम-विकसित देशों को उनके विकास के लिए सहायता 
देने में वास्तव स इस सीमा तक बलिदान नहीं किया। और 

हम लोगों ने अक्सर अपनी वैज्ञानिक शब्दावली के ऊपर लोकप्रिय, आर 
राजनीतिक दृष्टि से प्रभावित “चारत 6 में अभिव्यक्तियो का हमला 
होने दिया है। उदाहरण के रूप में इन | के अन्तरगत प्रयुक्त 'विकास 
शील देश” और ‘TT संसार' जैसे शब्दों का उल्लेख किया जा सकता हैं । जव. 
हमारा अभिप्राय एक कम-विकसित देश से होता है तब हम 'विकासशील देश का 
इस्तेमाल करते हैं अथवा जब हम गैर-कम्युनिस्ट संसार का उल्लेख करना चाहत 
त तो 'स्वतन्त्र संसार' जैसी अभिव्यक्ति का प्रयोग करने लगते हैं। मुझे यह महत्व 
۱۳۲ और अनजाने में किया गया भाषा सम्बन्धी कार्य दिखायी नहीं पड़ता बलि i 
मुझे इसमें एक अत्यन्त गहन पूर्वाग्रह का संकेत दिखायी पड़ता हैं। ۴ 
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आधार पर भी ऐसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग चिन्ताजनक होना चाहिए | 

में इस वात पर के ही नहीं: कर सकता कि आज कम-विकसित देशों की 
समस्याओं के बारे में तथा विकसित देशों से इनके सम्बन्धों के बारे में जो बड़े 
पैमाने पर अनुसन्धान-कार्य हो रहा है, एंक के वाद एक मुद्दे प्र अर्थशास्त्र की इन 
अत्यन्त बड़ी खामियों को देख-समझ नहीं सकता और इसमें सुधार नहीं किया 
जा सकता । किसी कम-विकसित देश में शिक्षा की समस्या के किसी भी गहन 
अनुभवजन्य अध्ययन से 'मनुष्य में नियोजन' की शब्दावली में इस समस्या के 
प्रति वित्तीय दृष्टिकोण में जो सतही और गलत धारणाएँ प्रदर्शित की गयी हैं, वे 
स्पष्ट हो ۱ ۱ : 

और कृषि-समस्या का कोई भी गहन अध्ययन- कृषि में लगी श्रम-शक्ति का 
अल्प-उपयोग और यह खतरा कि आबादी में bs और कृषि-रेक्तोलांजी की हाल 
की प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप इसमें और वृद्धि होगी--भूमि-सुधार की समस्या 
को स्पष्ट रूप से प्रकट करेगा, जिसे हाल में विकसित और कम-विकसित दोनों 
देशों में प्रायः पूरी तरह भुला दिया गंया है। 

जब एक के बाद एक अर्थशास्त्री उन गलतियों के प्रति सजग हो जायेगा, जों 
वह स्वयं और अन्य अर्थशास्त्री देख और सुधार रहे हैं और जब यह स्पष्ट हो 
जायेगा कि ये गलतियाँ विधिवत्‌ और एक सामात्य हित के अनुरूप होती हैं, तो 
प्रत्येक अर्थशास्त्री यह सवाल पूछने के लिए वाध्य होगा : क्यों और कैसे ? उस 
समय प्रत्येक अर्थशास्त्री उन पूर्वाग्रहों को देखने ओर उनकी जाँच-पड़ताल करने की 
स्थिति में पहुंच जायेगा, जो अब प्रेरक शक्ति बने हुए हैं । 

इसके बाद मूल्यांकन स्पष्ट रूप से मैदान में आ जायेगे | मस क अनुसन्धान- 
कर्ता के रूप में अर्थशास्त्री अपनी स्थिति की ताकिकता से प्रेरित होकर यह 
पूछने के लिए बाध्य होगा कि स्वयं उसकी मुल्य सम्बन्धी मान्यताएं क्या हैं? यह 
अर्थशास्त्र और सामान्यतया समाजविज्ञानों की सच्ची और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


. “मूल्य! सम्बन्धी समस्मा है | 


यह हो जाने के बाद, वह ऐसा प्रकाश प्राप्त कर चुका होगा जो उसे 


` अर्थशास्त्र की खामियों को पता लगाने और इन खामियों को सुधारने की दिशा में 


का काम करेगा । अर्थशास्त्र का सुधार इस यथार्थवादी और अन्वेषक 

तरीके से कहीं अधिक निश्चित रूप से होगा, यद्यपि इसमें कुछ समय लगेगा। 
यह सुधार विज्ञान के हमारे बुनियादी दर्शन में सुधार के परिणामस्वरूप होनेवाले 
e से कहीं अधिक यथार्थवादी और अन्वेषक तरीके से होगा। यही कारण है 
कि मैंने अध्याय- में सामान्य दार्शनिक समालोचना तक ही स्वयं को सीमित नहीं 
रखा बल्कि इस समालोचना को अनेक समस्याओं की दिशा में आगे बढ़ाया और 


एक के बाद एक समस्या को उठाया । 


| से आँकड़ों में सुधार करने की. و‎ आ 2 

विशेष रूप से कम-विकसित देशों कि अ 
۹ पर जोर देना चाहता है। इस श ss fe ا‎ 
प्राथमिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए; वर्याकहम छ १ A हक 22 
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में इन आँकड़ों के प्रमुख उपभोक्ता हैं और संकल्पनाओ की परिभाषा करनेवाले 
लोग भी हम ही हैं और इसी प्रकार प्रश्न उठानेवाले व्यक्ति भी हम ही हैं। 
परम्परावादी अर्थशासर्त्रियों के विरुद्ध मेरा आरोप यह है कि उन लोगों ने प्रभाव- 
हीन आँकड़ों से अपनी पुस्तकों को भर डाला है और इन आँकड़ों के आधार पर 
ही अपने निष्कर्ष निकाले हैं और यह कार्य इन आँकड़ों की समालोचनात्मक जाँच 
के बिना ही किया गया है, जबकि वैज्ञानिक होने के नाते हमें यह जाँच अवश्य 
करनी चाहिए थी | EEN 

जब हम मात्रा की बात पर आते हैं, तो हमारा ज्ञान अत्यन्त कमजोर सिद्ध 
होता है। ऐसा कोई भी गम्भीर अनुसन्धानकर्त्ता, जो प्रकाशित आँकड़ों को तैयार 
करने के तरीकों की जाँच करेगा, इनकी अत्यन्त अविश्वसनीयता को देखे बिना 
नहीं रह अकता ۱ यह बात भारत जसे देश के बारे में भी सही है, जहाँ, अत्यन्त 
छोटे बुद्धिवादी विशिष्टं वर्ग के मध्य, अत्यन्त स्वतन्त्र रूप से और अत्यन्त 
ऊँचे तथा परिष्कृत स्तर पर विचार-विमर्श होता रहा है। ये आँकड़े विश्वास- 
योग्य नहीं हैं। 

आँकड़ों सम्बन्धी अपूर्णता का एक कारण यह है कि प्रेक्षण और आँकड़ों 
को एकत्न करने का कार्य उन श्रेणियों के आधार पर किया जाता है, जो कम- 
विकसित देशों के यथार्थ के अनुरूप नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप जो आँकड़े 
एकत्र होते हैं, वे अत्यन्त भ्रामक होते हैं अथवा निरर्थक । दूसरा कारण प्रश्नों की 
परिभाषा में प्रदर्शित अत्यन्त असावधानी है और वास्तविक बुनियादी प्रेक्षणों को 
पूरा करने में भी यही असावधानी दिखायी गयी है। 
` कम-विकसित देशों में प्राथमिक نوراب‎ बहुत बड़ी संख्या में अत्यन्त 
सुक्ष्म किस्म के सांख्यिकी सिद्धान्तकारों की नहीं है, क्योंकि यह कार्य तुरन्त एकत्र 
किये 'जानेवाले आँकडो की सीमा के बाहर दिखायी पड़ता है । आवश्यकता ऐसे 
अच्छी तरह प्रशिक्षित लोगों की है, जिन्हें कम-विकसित देशों की परिस्थितियों 
का ठोस ज्ञान हो ओर जो इन देशों के सामाजिक यथार्थ के अनुरूप तत्त्वों के बारे 
में प्रश्न निर्धारित करने की विवेचनात्मक क्षमता रखते हों। उन लोगों को यह 
जानना चाहिए कि किस प्रकार वे अपने प्रेक्षणों को प्रभावशाली ढंग से निर्देशित ' 
और संगठित कर सकते हैं और इसके साथ ही उन्हें आँकड़ों की जाँच करने के 
तरीकों और कुछ अन्य साधारण सांख्यिकी सम्बन्धी तरीकों का प्राथमिक ज्ञान 
होना चाहिए। 

कम-विकसित देशों में ऐसे पेशेवर प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैयार करने में 
सहायता देना एक ऐसा कायं है, जिसे विकसित देशों को तकनीकी सहायता के 
अन्तगत उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यह बात स्वाभाविक होगी यदि संयुक्त 
राष्ट्रसमुह के अन्तरसरकार-संगठनों की सांख्यिकी सेवाओं को यह विश्वव्यापी 
तकनीकी सहायता देने का कार्य प्रमुख रूप से सौंपा जाये। इन संगठनों को यह 
निर्देश दिया जाना चाहिए कि ये--सम्बन्धित सरकारों के अनुरोध पर--आँकड़ों 
को एकत्र करने के कार्य ی‎ गठन, शिक्षा ओर प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों को इन 
देशों में भेजेंगे। और उन्हें इन कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि 
भी दी जानी चाहिए। | 
' पर यह कार्यं करने और इन नयी माँगों को पूरा करने का प्रयास करने से 
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पहले, इन्हें स्वयं अपने घर की सफाई करना जरूरी होगा। इन लोगों को यह 
अनुभव تدای‎ कि कम-विकसित देशों के बारे में फिलहाल इन संगठनों ने 
स्वयं जो आँकड़े तैयार किये हैं, वे अक्सर पुराने, अनुपयोगी और दोषपूर्ण हैं | 

इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह संगठन उस समय तक अर्थ- 
शास्त्र के अपेक्षित मानकों के अनुरूप कार्य करने का नाटक नहीं रच सकते, जब तक 
वे सरकारों से प्राप्त आँकड़ों को बिना किसी विवेचन के स्वीकार करते रहेंगे और 
इन्हें जैसे-का-तैसा सूत करते रहेंगे । कम-विकसित देशों में आँकड़ों में सुधार 
करने का प्रयास करने के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास करने की पहली 
शर्ते यह है कि वे उन आँकड़ों की आलोचना शुरू करें जो उन्हें दिये जाते हैं। और 
इन संगठनों को उस आपसी भाईचारे को भी त्याग देना चाहिए, जो इन्हें एक-दूसरे 
के प्रकट रूप से दोषपूर्ण आँकड़ों को जैसे-का-तैसा प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है 
और इससे भी अधिक अक्सर यह होता है कि वे स्वयं अपने संगठनों के महत्त्वपूर्ण 
विभागों ॥ अपने विश्लेषणों में इन्हीं आँकडों का उपयोग करने देते हैं (देखिए, 
अध्याय-0) | 

मुझे इस बात में सन्देह नहीं है कि इन संगठनों की सांख्यिकी सेवाओं में इस 
बात का अधिकाधिक अहसास कि 'विज्ञान आलोचना ही है और विशेष रूप से 
आँकड़ों में सुधार करने के वास्तविक प्रयासों के परिणामस्वरूप वे सांख्यिकी के 
कार्य में उच्च योग्यताप्राप्त व्यक्तियों को अपने यहाँ भर्ती कर सकेंगे। इसके 
परिणामस्वरूप कम-विकसित देशों में आँकड़ों में सुधार का कार्य गतिशील होगा, 
जिसके लिए मैं निरन्तर अनुरोध कर रहा हूँ । १ 


मैं यह कह चुका हूँ कि हम अर्थशास्त्री विवेकसम्मत नीति सम्बन्धी विकल्पों 
और वास्तविक विकल्पों के बीच की प्रमुख सम्पके-कडी हैं। और हमारे ऊपर 
विश्लेषणकर्त्ताओं तथा नीतिनिर्धारण के क्षेत्र के परामशंदाताओं के रूप में प्रमुख 

जिम्मेदारी आती है। 

8 लेकिन हम 3 बौद्धिक शून्य में कार्य नहीं कर रहे 6۱ हम लोग विकसित 
और कम-विकसित देशों के अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता रखनेवाले 
लोगों का एक हिस्सा-भर हैं। ये लोग ही उस बौद्धिक पर्यावरण का निर्माण करते 
हैं, जिसमें हम रहते और कार्य करते हैं। ये लोग भी, हमारी तरह ही, कार्यकारण 
की शब्दावली में, लक्ष्यों और साधनों की शब्दावली में तक॑ करते हैं। विज्ञान 
अत्यन्त उच्च ताकिकता पर आधारित सामान्य सुझबुझ के अलावा अन्य कुछ भी 


ल्‍ ۱ 
, जो निश्चय“ ही हमारे विचारक्रम का अनुसरण करते हैं, कम- 
दा के शासक वर्ग के लोग हैं और इनमें इनके पीछे चलने वाले लोग 
भी शामिल हैं। और यह समूह उन समस्त विचारशील लोगों का समुह है. जो है, जो 
शासन से सम्बन्धित हैं, चाहे इनका वर्तमान प्रभाव कुछ भी क्यों न हो। 





लोग मतदान करते हैं, कानून्‌ बनाते ओर शासन करते हैं। ठ जनमत वको 
७४4. نی تیک‎ प्रदान करते हैं, और यह जनमत अपने विचारों को. 
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व्यक्त करने की क्षमता रखनेवाले लोगों के भावों और विचारों से ही निर्मित है। 

जो अर्थशास्त्री नीति सम्बन्धी विकल्पों को प्रभावित करना चाहता है, उसे 
अन्ततः जनसामान्य को अपने विचारों से आश्वस्त करना होगा, अर्थशास्त्र के अपने 
सहयोगियों भर को नहीं। यही कारण है कि मैंने इस पुस्तक को यथासम्भव सरल 
, शब्दावली में लिखा है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि सरलता के लिए मुझे 

ताकिक कठोरता का बलिदान नहीं करना पड़ा। 

मैं इस बात के प्रति भी सजग हूँ कि अर्थशास्त्र में जो पूर्वाग्रह हैं, उनके 
विरुद्ध संघर्षं उस स्थिति में अधिक सफल हो सकेगा यदि बुद्धिमान लोगों के मध्य, 
चाहे वे अर्थशास्त्र से सम्बन्धित हों अथवा नहीं, हमारे सोचने के तरीकों पर 
विचार करने तथा उनकी आलोचना करने में तेजी से सफलता प्राप्त होगी । जो 
सामाजिक शक्तियाँ आथिक अनुसन्धान को प्रभावित करती हैं और इन्हें पूर्वाग्रह 
के गतें में धकेल देती हैं, वे उस स्थिति में पर्याप्त रूप से कमजोर हो जायेंगी | 
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एशियन ड्रामा पूरे संसार के कम-विकसित देशों की विकास की समस्याओं पर 
लिखी गयी पुस्तक नहीं थी। जैसाकि मैंने बार-बार दोहराना अपना कतंव्य 
समझा, इसका सम्बन्ध दक्षिण एशिया से रहा, क्योंकि कम-विकसित संसार का 
यही एकमात्र ऐसा भाग था जिसका मैंने बडी गहराई से अध्ययन किया । 

लेकिन जब प्रस्तुत पुस्तक के उद्देश्य से मुझे अन्य क्षेत्रों की परिस्थितियों 
की ओर ध्यान देना पड़ा, तो मुझे यह देखकर आश्चर्ये हुआ कि समस्त प्रकट 
अन्तरों के बावजूद, जिनमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी अन्तर भी ا ی‎ 
था, आथिक और सामाजिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत समान थीं और 
परिणामस्वरूप नीति सम्बन्धी समस्याएँ भी समान रूप से उत्पन्न हुई थीं। 

अधिकांश कम-विकसित देशों में अत्यन्त सामाजिक और आर्थिक 
असमानताओं का समान स्वरूप दिखायी पड़ता है और यह लगता हैं कि प्रायः 
सर्वत्न असमानताएँ बढ़ रही हैं। इन अधिकांश देशों का शासन, चाहे इनकी 
सरकार का स्वरूप कैसा भी क्यों न हो, छोट-छोटे यद्यपि बदलते रहनेवाले 
समूहों के हाथ में है । प्रायः बिना किसी अपवाद के ये सब नरम राज्य हैं, भ्रष्टा- 
चार व्याप्त है और सामान्यतया इसमें वृद्धि हो रही है। 

भूमि-सुधार को प्रायः नियमित रूप से नाकाम बना दिया जाता है। उन 
स्थानों पर भी, जहाँ इसकी घोषणा नीति के एक बड़े लक्ष्य के रूप में की जाती 
है। समस्त कम-विकसित देशों के “समक्ष आवादी की एक-सी ही समस्या दै | 
इन सब देशों को जन्म-दर-नियन्त्रण की नीति की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता 
है, यद्यपि ये देश इस कार्य को सत निश्चित सरकारी कार्यक्रम का रूप देने की 
दृष्टि से भिन्न-भिन्न स्थितियों में हैं। 
۳ क्षेत्र में भी, समस्याएं आश्चर्यजनक सीमा तक समान दिखायी 
पड़ती हैं। गैर-कम्युनिंस्ट संसार में प्रौढ़ शिक्षा की बड़े अविवेकपूर्ण तरीके से 
उपेक्षा की गयी है। शिक्षा के प्रसार अर्थात्‌ माता पर बहुत अधिक जोर दिया गया 
है अर्थात्‌ कितने अधिक बच्चे और युवक स्कूलों में पढ़ते हैं, इस बात पर अधिक 
जोर दिया गया है और शिक्षा के स्तर और प्रकार की उपेक्षा कर दी गयी है। 
प्राय: सर्वत्र बीच में ही पढाई छोड्‌ देनेवाले हाई क अवा ह 
वाले विद्यार्थी भायमिक न र هط‎ को विज्ञापित किया जाता है, 


सामान रप कालेज शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा शिक्षा के कहीं‏ نز 


विपरीत, 
ات‎ जाती है, यद्यपि माध्यमिक स्कूलों और कालेज की शिक्षा 
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अधिक व्ययसाध्य है। सब स्तरों के स्कूल आवश्यकता से अधिक 'शास्त्रीय' और 
'सामान्य' हैं, और इनकी शिक्षा व्यावहारिक, विभिन्न व्यवसायों अथवा पेशों की 
आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। ۱ 

इन मूलभूत समानताओं के समक्ष विभिन्न देशों के बीच और इससे भी 
अधिक विभिन्न क्षेत्रों के वीच असमानताएं मौजूद हैं। ये समानताएँ विशेषकर 
राजनीतिक विकास से सम्बन्धित हैं | 


लेटिन अमरीका में राजनीतिक विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान देना 
आवश्यक है | यह क्षेत 20 से अधिक भिन्न देशों में विभाजित है, इनमें से कुछ देश 
बहुत छोटे हैं, तो कुछ काफी बड़े | पुरे लेटिन अमरीकी क्षेत्र की आवादी भारत 
की आबादी की आधी है। लेकिन वर्तमान सन्दर्भ में इसका महत्त्व अधिक है। 

एक वात तो यह है कि लेटिन अमरीका में राजनीतिक विकास एक ऐसे 
चरण में प्रवेश कर गया है, जहाँ विचारों और कार्यों दोनों के स्तर पर उग्र 
ا‎ होती है। इससे उस राजनीतिक स्थिरता की अपेक्षा नहीं की जा सकती, 

राजनीतिक स्थिरता गरीबी से ग्रस्त भारत, कम-से-कम अब तक, दर्शाने में 

सफल हुआ है। 

इसके अलावा लेटिन अमनीका के देश भौगोलिक दृष्टि से संयुक्त राज्य 
अमरीका के समीप हैं। एक शताब्दी से अधिक समय से संयुक्त राज्य अमरीका 
इन देशो से अत्यधिक विशेष सम्बन्ध स्थापित करने की घोषणा करता रहा है और 
उसे ये सम्बन्ध स्थापित करने में सफलता भी मिली है । लेटिन अमरीका की अधि- 
कांश राजनीतिक गतिशीलता, इन्हीं सम्बन्धों के आधार पर निर्धारित हुई है। 
` इन देशों में आथिक परिस्थितियों और जातीय गठन की दृष्टि से बहुत 
बड़ अन्तर हैं। इन देशों के निर्धनतम लोगों के रहन-सहन का आथिक स्तर 
सामान्यतया भारत के प्रायः किसी भी राज्य से ऊँचा है, सम्भवतः पंजाब इसका 
अपवाद हो सकता है। लेकिन लेटिन अमरीका के अधिकांश देशों की गाँवों और 
शहरों की गन्दी बस्तियों की गरीबी भयावह है। 

सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि असमानताएँ भारत की तुलना में 
यहाँ कहीं अधिक हैं। अनेक नगरों के कुछ हिस्से समुद्धि और आधुनिकता का 
विशिष्ट उदाहरण दिखायी पड़ते हैं। और यहाँ पुरी तरह से जमे-जमाये उच्च- 
उच्च वर्ग के ऐश्वर्य पूर्ण जीवन और संघर्षशील “मध्यम वर्ग” के पर्याप्त आरामदेह 


जीवन के दर्शेन होते हैँ-इन दोनों समूहों का जीवन गन्दी बस्तियों के उत | 


निवासियों के जीवन से अत्यन्त भिन्न है, जो इनके चारों ओर रहते हैं और 
जिनकी संख्या निरन्तर बढ़ रही है। इस बात में सन्देह है कि लेटिन अमरीका 


के अधिकांश देशों में गरीबों के तिहाई, अथवा पुरे देश के आधे हिस्से की स्थिति. 


में हाल के दशकों में कोई खास सुधार हुआ है अथवा किसी भी रूप में इतके 


रहन-सहन में बेहतरी आयी है--या इनके 'जीवन के प्रकार और स्तर मै | 
सुधार हुआ है। यह एक ऐसी अभिव्यक्ति है, जिसका प्रयोग रॉकफेलर रिपोट" 


में किया गया है | 
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नद लेटिन अमरीका के यदि सब नहीं तो अधिकांश देशों में, विशेषकर कुछ बड़े 
बनाते ई br رین‎ Ri Rs उद्योग हैं, जो उका माल 
۲ उद्याग आर इनकी अर्थव्यवस्थाओं का समस्त 
क्षेत्र इससे भी कहीं अधिक अलग-थलग पड़ा है। गा 
मुख्यतया उपभोक्ता माल और सेवाओं का उत्पादन और विक्रय उक्त क्षेत्र 
के भीतर होता है, 23. इसके विकास की माँग और इसके भीतर रह्नेवाले 
लोगों की आवश्यकताओं को ही पूरा करता है और क्षेत्र के बाहर इसका कोई 
खास विकासात्मक प्रभाव नहीं पड़ता । इससे भी अधिक कमी इस बात की है कि 
उद्योगीकरण को शेष अर्थव्यवस्था के लाभ की दृष्टि से संचालित करने के लिए 


` कोई तकंसम्मत आयोजन नहीं किया गया है। अतः यह आश्‍चर्य का विषय 


नहीं है कि लेटिन अमरीका के सम्वन्ध में विशेषज्ञता प्राप्त अमरीकी अर्थशास्त्री 
“असन्तुलित विकास' के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने लगे ।* 

श्रम-शक्ति के अल्प-उपयोग और शहरों तथा गाँवों की गन्दी बस्तियों में 
गरीबी में वृद्धि की जिन भयावह सामाजिक और आथिक प्रवृत्तियों का विवरण 
अध्याय-]3 में प्रस्तुत किया गया है, वे प्रवृत्तियाँ लेटिन अमरीका में अधिक तेजी 
से भागे बढ़ रही हैं। 

आवादी में वृद्धि अधिक तेजी से हो रही है, और कुछ निरर्थक और 
अधिकांशतया निजी प्रयासों के अलावा जन-सामान्य में अत्यधिक तेजी सें बढ़ती 
हुई जन्म-दर के नियन्त्रण के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया जा i. रहा है। 
इसके साथ ही बड़े-बड़े खेतों में मजदूरों के स्थान पर मशीनों का इस्तेमाल और 
अधिक बढ़ा है। भूमिसुधार को प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है 

अध्याय-4, अनुभाग EE 

७ शहरीकरण और अधिक हुआ है और इसकी गति फिलहाल तेज हो रही 
है। लेटिन अमरीका के अनेक देशों में अब आधे से काफी कम आबादी खेती में 
लगी है। और इसके बावजूद गाँवों की आबादी अभी भी बढ़ रही है, यद्यपि 
यह वृद्धि भारत से कहीं अधिक कम तेजी से हो रही है । 


र विदेशी, अधिकांशतया | 

लेटिन अमरीका के अधिकांश आथिक जीवन पर विदेशी, 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, संयुक्त 
अमरीकी व्यापारियों का प्रभाव है ا‎ के द्वारा, संयुक्त राज्य अमरीका के बड़े 


माल के साधनों पर उद्योगों, बैंकों, वाणिज्य ओर विदेश- 
इसके आधे से अधिक आधुनिक पा पर भी इनका नियन्त्रण है। यह 


व्यापार तथा इसकी न गये हैं, पर ये सम्भवतः सच्चाई से अधिक दूर नहीं हैं। 





अनुमान मोटे महत्त्वपूर्ण है कि लेटिन अमरीका की अर्थव्यवस्था | 
ee WE 


परिवर्तन के बिना हो सकती है--वह मुख्यतया उद्योगीकरण 
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खनिज साधनों के उपयोग के परिणामस्वरूप हुई है ओर इस कारण से इस पर 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशियों का नियन्त्रण कायम हो जाता है, 
अधिकांशतया संयुक्त राज्य अमरीका का। इतना ही नहीं, पुराने किस्म के 
बागानों का संचालन भी, जिनका उत्पादन निर्यात के लिए होता है, विदेशियों के 
मुनाफे के लिए ही हो रहा है ۱ यूनाइटेड फूट कम्पनी का ही विदेशी आय 
के आधे से अधिक भाग पर नियन्त्रण है ओर इस प्रकार लेटिन अमरीका के छह 
देशों के सम्पूर्ण आथिक जीवन पर भी इसका नियन्त्रण कायम हो जाता है। 

कृषि उपज और खनिजों के रूप में उत्पादित प्राथमिक पदार्थो का लेटिन 
अमरीका के निर्यात में 90 प्रतिशत हिस्सा है | लेटिन अमरीका के उन देशों में 
۱ ی‎ अर्थव्यवस्था नहीं है, वहाँ इन वस्तुओं की खपत निश्चय ही बहुत कम ' 
होगी । 


इसके अलावा आधुनिक उपभोक्ता उद्योग का विकास संरक्षण के आधार 
पर हुआ है और इसमें केवल वही सामान बनता है, जिसकी खपत सम्बन्धित देश 
में होती है। आज भी इस क्षेत्र के विभिन्‍न देशों के बीच व्यापार नगण्य है। 
आधुनिक उपभोक्ता उद्योग ही केवल ऐसा क्षत्न है जिसका स्वतन्त्र व्यापार 
संघ अथवा साझा बाजार बनाने में प्रबल हित है, जिसके परिणामस्वरूप एक 
` बड़े सुरक्षित बाजार में इसके माल की बिक्री की दावा प्राप्त हो सके । अब 
क्योंकि इस क्षेत्र पर विदेशी हितों का प्रभुत्व है, स्वयं लेटिन अमरीकियों के मध्य 
आर्थिक एकीकरण के प्रति अधिक उत्साह नहीं रहा । केवल उन लेटिन 
. अमरीकियों को छोड़कर, जो विदेशी हितों से सम्बन्धित रहे। वर्तमान राष्ट्रवादी 
युग में एकीकरण का आन्दोलन अधिक आगे क्यों नहीं बढ़ सका, इसके स्पष्टी- 
करण का यह एक अंश है | 
_ लेटिन अमरीका के किसी भी देश में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे बहुमुखी 
अर्थव्यवस्था से मिंलती-जुलती बात कहा जा सके। इनमें से अधिकांश देशों में केवल 
एक वस्तु कुल निर्यात व्यापार का 40 प्रतिशत या इसके भी अधिक होती है। 
۱ _लेटिन अमरीका के अधिकांश देश दामों में वृद्धि के विरुद्ध असफल संघर्ष कर 
रहे हैं । एक वर्ष में दामों में 20 से 30 प्रतिशत तक और यदाकदा इससे भी 
अधिक वृद्धि हो जाती है। इसके कारण समस्त आथिक गणनाएँ अत्यधिक कठिन 
हो जाती हैं, व्यापार में सट्टेवाजी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और इसका 
कम आयवाले वर्ग पर बुरा असर पड़ता है | क 


लेटिन अमरीका में आरम्भ में बड़े पैमाने पर-अमरीकियो ने जो कम्पनियाँ 
शुरू की थीं और जो निर्यात के लिए कृषि और खनिजो का-उत्पादन करती थीं 
और जिनमें तेल भी शामिल था, उन्होंने अत्यधिक अनुचित व्यापार के तरीकों की 
स्मृति यहाँ छोड़ी हैं। इन कम्पनियों ने लेटिन अमरीका के इन देशों में भूमि और 
अन्य रियायतें प्राप्त करने के सम्बन्ध में जो अनुचित लाभ उठाये, उनकी कदु 
स्मृति आज भी बनी हुई है | ۱ 

इस बात का निरन्तर कायम रहनेवाला महत्त्व है, क्योंकि इस प्रकार 
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प्राप्त सम्पत्ति का अधिकार विदेशियों और मुख्यतया अभरीकियों में 
रह जाता है । इन अधिकारों और रियायतों को पहले ا ا‎ 
ا‎ त री + इस बात की पूरी सम्भावना है कि भविष्य में इससे 

लेटिन अमरीका में व्यापार करनेवाले एक अमरीकी व्यापारी ने अमरीका 
के समाचारपत्र ‘To एस० न्युज एण्ड वल्ड रिपोटं' के प्रतिनिधि को बताया : 

“इस समस्या का एक हिस्सा यह 2 विदेशी कम्पनियों को यह 
कहा जा रहा है कि वे उस वात का स्पष्टीकरण दें, जिसे लेटिन अमरीका के 
द ۳ अमरीका के व्यापार का “भयंकर लूटमारवाला इतिहास' 
कह्‌ | 7 

इस बात में सन्देह नहीं है कि इस इतिहास ने एक ऐसी परम्परा का निर्माण 
किया, जो आज भी लेटिन अमरीका में संचालित कुछ अमरीकी व्यापार 
प्रतिष्ठानों की व्यापार सम्बन्धी नीतियों को सत्तारूढ़ से ऐसी साँठगाँठ 
करने के लिए प्रेरित करती है, जो किसी भी परख के समक्ष टिक नहीं सकती | 

इस हानिप्रद विरासत का आंशिक स्पष्टीकरण यह है कि लेटिन अमरीका 
के देश बहुत अधिक समय पहले स्वतन्त्र हुए, पर स्वतन्त्रताप्राप्ति के पहले इनके 
ऊपर स्पेन और पुतँगाल का एक ऐसे दौर में शासन था, जब ये दो कैथोलिक 
राष्ट्र पिछड़ते जा रहे थे और यूरोप में उदारतावाद तथा सशक्त ओर भ्रष्टाचार 
से मुक्त राज्य की स्थापना की दिशा में व्यापक विकास हो रहा था। लेटिन 
अमरीका के इन देशों को, भारत की तरह, ब्रिटिश शासन के प्रगतिशील तत्त्वो 
का लाभ प्राप्त नहीं हुआ | 

उपनिवेशवाद के सकारात्मक योगदान को देखने के लिए यह आवश्यक नहीं 
है कि इसके अन्धकारपूर्ण पक्ष की उपेक्षा कर दी जाये, जैसाकि भारत में ब्रिटिश 
उपनिवेशी शासन के रूप में हुआ। इस अध्याय में मैं भारत की तुलना लेटिन 
अमरीका से करूँगा, क्योंकि भारत कम-विकसित संसार का ही एक हिस्सा है। 

स्वतन्त्रताप्राप्ति के बाद भारत को सार्वभौम मताधिकार और व्यापक 
नागरिक अधिकारों के आधार पर संसदीय सरकार बनाने में یی فد‎ मिली और 
कठिनाइयों के बावजूद वह लेटिन अमरीका के प्रायः अधिकांश देशों की तुलना 
में इन राजनीतिक संस्थाओं को कहीं अधिक ۲ से कायम रख सका। 
आंशिक रूप से इसका कारण वे बातें हैं. जो भारतीयों ने अपने अंग्रेज शासकों से 
सीखीं। और भारत छोड़ने से पहले जिन्हें अंग्रेजों ने अमल में लाना भी शुरू कर 
दिया था। इस बात को प्रत्येक विचारशील भारतीय बुद्धिवादी तत्परता से 
स्वीकार करेगा चाहे वहं ब्रिटिश शासन का कैसा भी आलोचक क्यों ۱ 

ह म विडे की की उपनिवेशी सरकार और भारतीय सिविल 
on निश्चय ही ब्रिटेन के व्यापारिक हितों की उपेक्षा नहीं करती थीं, यह्‌ 


अनुभव करने लगीं कि स्वयं ब्रिटेन के और अन्य देशों के व्यापारियों के अत्यन्त و‎ 


नु तरीकों 
आपत्तिजनक व्यापारिक की जाये । 
त अमरीका के देशों को उपनिवेशी 


नहीं हुआ। अपना प्रभाव निरन्तर बढ़ातेवाले 


से और विशेषकर उन्नीसवीं ओर 20वीं 
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और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार का प्रभाव लेटिन अमरीका की संस्थाओं 
में व्याप्त इस कमजोरी को समाप्त करने में सहायक नहीं वन सका, क्योंकि स्वयं 
संयुक्त राज्य अमरीका ब्रिटेन और उत्तर-पश्चिमी यूरोप के देशों की तुलना में 
व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सरकारी अधिकारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार और 
धाँधली से कम मुक्त था और आज भी है (देखिए, अध्याय-7) | 


लेटिन अमरीका में 'मध्यम वर्ग” की वृद्धि को 'स्थायित्व' की शक्ति के एक 


विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह स्थायित्व इस शब्द के अमरीकी अर्थों 
में है (व्याख्या के लिए आगे देखिए ), जिसमें सतकंतापूर्ण और धीरे-धीरे संचालित 
आन्तरिक सुधार की गतिविधि भी सम्भवतः शामिल है, अथवा इसे राष्ट्रवादी 
` विद्रोह की.एक शक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। सम्भवतः सच्चाई यह 
है कि यह इनमें से कुछ भी नहीं है--अथवा यह कहा जा सकता है कि विभिन्न 
परिस्थितियों में इसके कुछ हिस्से इनमें से कोई रूप धारण करते हैं। 

अधिकांश अन्य कम-विकसित क्षेत्रों की तरह लेटिन अमरीका में भी ۲ 
5 आवश्यकता से अधिक विभिन्नता से भरा है और विभाजित है। कहीं भी 
यह दिखायी नहीं पड़ता कि यह वर्ग सामुदायिक हितों का अनुभव करनेवाले, 
समान विचारोंवाले संगठित और आत्मचेतना से युक्त लोगों का समूह हो | 

“मध्यम वर्ग” के लोग आश्चर्यजनक सीमा तक व्यक्तिवादी हैं। समग्र दृष्टि 
से यह कहा जा सकता है कि वे संयुक्तः राज्य अमरीका की तुलना में भी अधिक 
व्यक्तिवादी हैं। इन लोगों का स्वाभाविक रुझान एक साथ मिलकर अपने सामान्य, 
हितों की रक्षा करना नहीं है। 

“मध्यम वर्ग” का अधिकांश भाग, विशेषकर पुरानी पीढ़ी के लोग, व्यक्तिगत 
रूप से अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने और सामाजिक तथा आथिक दृष्टि 
आगे वढ़ने के काम में पुरी तरह से जुटे हुए हैं। ये लोग जमींदारों और देशी 
उद्योगपतियों अथवा ब / व्यापारियों के उच्च-उच्च वर्ग से ईर्ष्या करते हैं, यद्यपि 
इन्हें इस उच्च-उच्च वर्ग की सेवा करनी पड़ती है, ताकि अवसर इनके हाथ से न 
निकल जाये और अक्सर ये लोग बड़ी वफादारी की भाबना से यह सेवा करते हैं| 

Fe यह देखने को मिलता हैं कि अमरीकी कम्पनियाँ अथवा अधिकांश 
अमरीकी पू कम्पनियाँ इन लोगों को आथिक और सामाजिक दृष्टि से 
आगे बढ़ने को इनकी मंहत्त्वाकांक्षा पूरी करने में सहायता देती हैं और अवसर 


प्रदान करती हैं। इस कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि इन कम्पनियों में काम : 


करनेवाले लेटिन अमरीकी आक्रोशपूर्ण राष्ट्रवाद से सहमत नहीं हैं अथवा इसमें 
हाथ हि बेंटाते। लोगों का मस्तिष्क यदाकदा ही तकंसम्मत तरीके से काम 
करता है। 

कम उम्र में 'मध्यम वर्ग” के सदस्य Ei ग विचारों का अनुसरण करते 
हैं और यह बात विश्वविद्यालयों में निरन्तर बढ्ते से 
ये 2 जीविका कमाने और व्यक्तिगत रूप से आगे बढ्ने के संघर्ष में फसते से 


पहले इन विचारों का अनुसरण करते हैं। स्वयं इन आन्दोलनों पर इन लोगों के _ 


असन्तोष से प्रकट होती है। . 


~ 
3 


4 


ड है) ६ 
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व्यक्तिवाद का प्रभाव दिखायी पड़ता है। 

सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि लेटिन अमरीका में कहीं भी 
“मध्यम वर्ग” के लोगों ने शहरी अथवा देहाती गन्दी बस्तियों में जाकर जन- 
समुदाय को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक गतिविधि में शामिल 
होने के लिए प्रेरित और संगठित करने की इच्छा अथवा योग्यता प्रदर्शित नहीं 
की ۱ जो लोग शहरी अथवा देहाती गुरिल्ला टोलियों में शामिल होते हैं, उनकी 
संख्या बहुत थोड़ी है | | 

आधुनिक उत्पादक उद्योग में काम करनेवाले श्रमिकों की एक छोटी-सी 
संख्या, जो श्रम सघन नहीं है, अन्य कम-विकसिंत देशों की तरह “मध्यम वर्ग से 
सम्बद्ध रहती है और इनकी आय शहरी गन्दी बस्तियों में रहनेवाले गरीब जन- 
समुदाय से पर्याप्त ऊँची होती है । लेटिन अमरीका के अनेक देशों में इन लोगों 
ने शहरीकरण की प्रायः सब व्यावहारिक सम्भावनाओं का लाभ उठाया है। इन 
लोगों को अपने हितों के लिए लड़ने के लिए तैयार किया ना सकता है। लेकित 
ये देहाती और शहरी गन्दी बस्तियों के वास्तविक निर्धन लोगों के हितों से एक- 
जुटता का प्रायः कभी अनुभव नहों करते। 

यही बात खनिज निकालनेवाले विशाल उद्योग के श्रमिकों के बारे में भी 
कही जा सकती है, अन्तर केवल इतना है कि ये श्रमिक कृषि बागानों कै श्रमिकों 
की तरह, अक्सर एक वास्तविक सर्वहारा वर्ग के रूप में, “मध्यम वर्ग के स्तर से 


बहुत नीचे रहते हैं | 


यदि लेटिन अमरीका में 'मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी संख्या में विद्रोह करने 
अथवा यहाँ तक कि क्रान्तिकारी तरीके से सोचने तक के लिए तैयार किया जा 
सके, तो यह कार्य केवल आक्रोशपूर्ण राष्ट्रवाद के प्रसार और TAT के परिणाम- 
स्वरूप ही होगा । लेटिन ا‎ में आक्रोशपूर्ण राष्ट्रवाद का अर्थ संयुक्त राज्य 

अमरीका का विरोध मात्र होता है । : 

र इस प्रकार के राष्ट्रवाद से उच्च-उच्च वग भी पूरी तरह से wn 
हैं। कुछ लोगों का यह समझना उचित ही दिखायी पड़ता है हिज 
प्रतियोगिता उनके हितों के बिपरीत है, यद्यपि ये लोग विशाल अमरीको 
व्यापारिक प्रतिष्ठानों से सहयोग करने की कोशिश करते हैं और इससे कह 
लाभ भी होता है। सामान्य रूप से ये लोग राजनीतिक 'स्थिरता' में یل‎ 
दिलचस्पी से भी सहमत होते हैं और इस स्थिरता की उनकी व्याख्या अम सर 
जैसी ही होती है। इसके बावजूद, उच्च-उच्च वर्ग के विशाल हिस्सों में अमरीका- 


ठ । 
رن وی‎ दा तो و با‎ विषार करते दे اد‎ 
करना आवश्यक होगा कि लेटिन UT क तिर 
होती हैं, और ss वर्षो में जो नियमित रूप से सनिक वि نی تن‎ 
तख्ता उलटने और सत्ता पर अधिकार करने ا‎ E دیا‎ 
निरन्तर बढ़ती हुई हिसा की प्रवृत्ति, उससे हमें इस ان‎ 
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कि जन-समुदाय अधिक सक्रिय हो गया है अथवा सक्रिय हो रहा है। पश्चिम 
यूरोप और संयुक्त राज्य अमरीका के, उग्र कान्तियों के प्रति रूमानी उत्साह 
रखनेवाले, वामपन्थी बुद्धिवादियों में बहुत-से लोग इस भ्रान्ति से ग्रस्त हैं। 
शुरू में ही यह कहा जा सकता है कि जन-सामान्य का राजनीतिक गतिविधि: 
में हिस्सा लेना आश्चयंजनक सीमा तक कम है। यद्यपि कुछ सीमा तक राज- 
` नीतिक लोकतन्त्र कायम हो चुका है और चुनावों का आयोजन किया जाता है | 
यह बात मानकर चला जा सकता है कि जो लोग मतदान में हिस्सा नहीं लेते,. 
उनमें अधिकांश निर्धन वर्ग के लोग होते हैं। | 
अक्सर मतदाता-सूची में नाम लिखाने के लिए साक्षर होना जरूरी होता: 
है। इसके अलावा शहरों की गन्दी बस्तियों में रहनेवाले लोगों का कोई पता: 
भी नहीं होता। मतदाता-सूची में नाम दर्ज कराने का तरीका बड़ा जटिल है।, 
लेकिन यह स्पष्ट है कि अधिकांश गरीब लोग वोट डालने की चिन्ता नहीं करते ।. 
जब कभी वे मतदान करते हैं तो उन पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए जिनके: 
ऊपर कुछ लोगों का आधिपत्य है और जो भ्रष्ट हैं और जिन्हें गरीबों के हितों- 
की कोई चिन्ता नहीं है। 
गाँवों में अक्सर वे जमींदारों के हुक्म के अनुसार वोट डालते हैं, क्योंकि वे 
उन जमींदारों पर निर्भर रहते हैं। ये जमींदार लोग मतदाताओं को डराते- 
धमकाने ओर पूरी तरह से अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए भारत की 
तुलना में कहीं अधिक नृशंस तरीके अपनाते हैं। पर इन कार्यों के विरुद्ध शायद- 
ही कभी कोई विरोध-आन्दोलन छेड़ा जाता हो | 
अपवाद अवश्य हूँ। लेकिन सामान्यतया चुनावों के समय निम्न वर्गों के" 
लोगों का आचरण इस मान्यता को गलत प्रमाणित नहीं करता कि जन-समुदायः 
अपने राजनीतिक हितों और गतिविधि के प्रति सजग नहीं हुआ। वैसे लेटित- 
अमरीका में स्वयं चुनाव भी दुलंभ होते हैं। 
۱ अनेक गुरिल्ला आन्दोलनों का जन-समुदाय में व्यापक रूप से फैलने में. 
असफल रहना -- आजकल कोलम्बिया, बोलीविया, ग्वाटेमाला और वेनेजुएला में" 
विशेष रूप से और यदाकदा अर्जेनटीना, ब्राजील, पेरू और इकुवाडोर में ये. 
یط‎ रिल्ला आन्दोलन हो रहे हैं--केवल यह कहकर स्पष्ट नहीं किया जा सकता" 
अमरीका द्वारा समथित और अक्सर अमरीकी अफसरों के नेतृत्व में संचालित 
सेनाएँ ओर पुलिस संगठन बड़े प्रभावशाली हैं, जेसाकि विएतनाम का अनुभव: 
स्पष्ट कर देता है ۳ 
यह बात सच है कि मजदूरों और अत्यन्त छोटे-छोटे किसानों ने बेहतर" 
परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए अपने संघ बनाने का छिटपुट प्रयास किया... 
है | E र संघ गठित करने में बुनियादी कठिनाई अम के अल्प-उपयोग और | 
भमिकों को बड़ी संख्या प्रस्तुत करती है। पर इसके बावजूद ऐसे प्रयास उत्तर- 
पूर्वी ब्राजील के अत्यन्त निर्धन जिले तक में हुए हैं | 
ह अक्सर नेतृत्व पादरियों से प्राप्त होता है। कैथोलिक पादरियों ष्ट एक" ` 
“सी संख्या, जिसमें वृद्धि हो रही है, सामाजिक और आधिक दृष्टि से 
आमूल परिवर्तेन की माँग कर रही है और कभी-कभी तो ये क्रान्तिकारी भी हो | 
. ۷50 5۱ आगे चलकर यह प्रवृत्ति लेटिन अमरीका और शेष संसार में' भीः ۳ का 
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महत्त्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि रोम में 
बदन क ba द ह से भी घटनाक्रम के इसी दिशा में आगे 
ह मुख्य आभास निःसब्देह यही मिलता है कि शहरी और देहाती गन्दी 

यों में रहुनेवाले निर्धन वर्ग में जवदंस्त 4 है। इनमें से अधिकांश 
लोगों को उपयोगी साक्षरता का लाभ प्राप्त नहीं है, ये लोग पौष्टिक आहार से 
वंचित और शारीरिक दृष्टि से कमजोर हैं, और उन लोगों का लालन-पालन 
अत्यन्त पाशविक दमन के अधीन हुआ है और वे आज भी इन्हीं परिस्थितियों में 
रह रहे हैं। अतः उनकी इस उदासीनता और निष्क्रियता पर अधिक आश्चर्य 
नहीं किया जाना चाहिए | 


भारत से भी कम सीमा तक लेटिन अमरीका में क्या इन अनुभवों का यही 
अनिवार्य अर्थ होता है कि किसी भी परिस्थिति में जन-समुदाय को विद्रोह के 
लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता ? लोकतन्त्री तरीके से विद्रोह का सुत्रपात 
और संचालन करना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया को बलप्रयोग द्वारा 
रोक दिया जायेगा । 
कई दशक तक डोमिनिकन रिपब्लिक पर राफेल लुजिलो का भयंकरतम 
किस्म का तानाशाही शासन रहा। संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने बड़ी 
संजीदगी से अन्त तक इसका समर्थन किया। यह समर्थन उसी समय बन्द हुआ, 
जब यह स्वयं अमरीका के हितों के लिए खतरा वन गया | इसके बाद डोमिनिकन 
. रिपब्लिक से आयात होनेवाली चीनी पर विशेष तटकर लगाया गया और सन्‌ 
۱960 में संयुक्त राज्य अमरीका सरकार ने नुजिलो शासन से अपने सम्बन्ध 
तोड़ लिये। इस समय तक अमरीकी सरकार गुप्त रूप से गतिविधि करनेवाले 
विपक्ष से सम्पर्क कायम कर चुकी थीं। अगले वर्ष लुजिलो की हत्या कर दी نها‎ 
उस समय से संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ان‎ के मामले में प्रायः 
हर सम्भव तरीके से उलझी रही। राष्ट्रपति जॉन एफ० कैनेडी के शासनकाल में 
संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने जुआन बोश को समर्थन का प्रस्ताव किया, 
जो सन्‌ 962 में एक ین‎ पार्टी के नेता में सत्तारूढ़ हुआ था । लेकिन 
उसे सात महीने के भीतर ही अपदस्थ कर दिया गया। وج‎ 
जब सन्‌ ۱965 की वसन्त ऋतु में सैनिक गुट की सरकार के विरुद्ध विरोध 
संगठित हो रहा था, तो इसे राष्ट्रपति लिडन बी० जॉन्सन के आदेश पर 
अमरीकी सेना के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के द्वारा कुचल डाला गया। जुआन बोश 
पेरिस में बंठा हुआ एक टक लिख रहा है और उसने अपने अनुभवों ता ی‎ ۱ 
पर यह निष्कर्ष निकाला है कि लेटित अमरीका की वर्तमान परिस्थितियों में | 
आम चुनाव और विधिवत्‌ संचालित लोकतन्त्र. सुधार का रास्ता नहीं कहाजा 
सकता । वह इसके स्थान पर जनता द्वारा समयत तानाशाही TET IRR 
सिफारिश करता हैं ।* 4 निक यह हैं किस PP 
इस प्रस्ताव 4 का महत्त्वपूर्ण अंश ओर निष्कर्ष यह हैँ किस 
समुदाय एक ऐसे राजनीतिक आन्दोलन के 
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अधिकांशतया आवश्यकता से अधिक निष्क्रियता दिखाता है, जो आन्दोलन स्वयं 
जन-सामान्य की मदद और भलाई करने की कोशिश कर रहा हो। कम-से-कम 
आरम्भ में तो यही होता है। 

क्यूबा की क्रान्ति को जन-सामान्य के विद्रोह के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता । पर यह क्रान्ति यह बात सिद्ध कर सकती है कि एक 
सफल क्रान्ति के बाद, यदि इसे तुरन्त कुचल नहीं दिया जाता, सुधार लागु 
करनेवाली सरकार को व्यापक जन-समथन प्राप्त हो सकता है, यदि जन- 
सामाच्य से प्रभावशाली अपील की जाय और उनके हित के लिए नीतियाँ घोषित 
की जाये और उन्हें लागु किया TTT | 

स्पष्टतः इस प्रतिपादन में यह मानकर चलना होगा कि नयी सरकार का 
देश की प्रतिद्वन्द्वी शक्तियों और/अथवा अमरीकी हस्तक्षेप द्वारा आरम्भ में ही 
तख्ता न उलट दिया जाय । क्रान्ति हो जाने के बाद जन-सामान्य का समर्थन प्राप्त 
करने की सम्भावना अधिक होगी, यदि जनता अपेक्षाकृत कम गरीब है। 


क्युवा लेटिन अमरीका के समृद्धतम देशों में था, यद्यपि हाल के दशकों में 
इसकी अर्थव्यवस्था का विकास धीमा हो गया था। अत्यधिक असमानताओं के 
बावजूद निम्न स्तर के लोगों को भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होने 
लगी थी । क्यूबा में लेटिन अमरीका के किसी भी अन्य देश से अधिक सशक्त 
और बेहतर संगठित मजदूर संघ आन्दोलन था । 


जव फीडल कास्त्ो का आन्दोलन शुरू हुआ तो उन्हें “मध्यम वर्ग” का पर्याप्त - 


समर्थन प्राप्त नहीं था। यह अत्यधिक विभाजित था जैसाकि लेटिन अमरीका में 
अक्सर होता है। कास्त्रो को आरम्भ में संगठित मजदूरों का भी समर्थन प्राप्त 
नहीं था। मजदूरों ने उनकी आम हडताल की अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया 


थी लेकिन इसे सामान्यतया आमूल परिवर्तनवादी उदार विचारधारा 4 कोटि 
` ۳۲۳۱ बहुत बाद में 'समाजवादी ۱ खेमे' में शामिल हुए । इस समय तक 





का लाला करना चाहिए, जिनके द्वारा 
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क्रान्ति सफल हो चुकी थी। ۳۲۳2۱ और संयुक्त राज्य अमरीका की नीतियों के 
परिणामस्वरूप जो पारस्परिक प्रतिक्रिया हुई और इस स्थिति में सोवियत संघ 
से जो समर्थन प्राप्त हुआ उसके सामूहिक प्रभावों के परिणामस्वरूप कास्त्रो 
"समाजवादी खेमे ' में शामिल हुए थे। सोवियत समर्थन एक ऐसे समय प्राप्त 
हुआ था जव संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा क्युवा की नाकेवन्दी के कारण इसकी 
अत्यन्त आवश्यकता थी ۱ वास्तव में वातिस्ता शासन की समाप्ति पर आरम्भ में 
अमरीका में बहुत सहानुभूति प्रकट की गयी थी। ۳2 

इस विलम्ब के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका क्यूबा की क्रान्ति को 
जन्म लेते ही समाप्त करने में असफल रहा। एक आरम्भिक दोर में यह बात 


` असम्भव नहीं थी, क्योंकि गुवान्टानामों की खाड़ी में अमरीका की सेना तनात 


थी। आगे चलकर सी. आई. ए. द्वारा निर्देशित और भद्द तरीके से तैयार वे आफ 
पिग्ज़ (सूअरों की खाड़ी) का आक्रमण असफल रहा क्योंकि इस समय तक 
कासत्नो अपने शासन को मजबूत बना चुके थे । 

क्यूबा की क्रान्ति आधुनिक इतिहास की एक सर्वाधिक विलक्षण घटना के 
रूप में सदा स्मरण की जायेगी। मुझे इस वात में सन्देह है कि संयुक्त राज्य 
अमरीका अथवा अन्यत्र कहीं भी किसी भी व्यक्ति ने इसकी पूर्वकल्पना की हो 


` अथवा इसकी पूर्वेकल्पना की जा सकती हो। पर एक बुनियादी परिस्थिति 


निस्सन्देह यह थी कि संयुक्त राज्य अमरीका के आथिक और राजनोतिक प्रभुत्व 
के परिणामस्वरूप व्यापक राष्ट्रवादी रोष उत्पन्न,हुआ था और यह लोगों को 
एकता के सूत्र में बाँधने की शक्ति बना था। इसके परिणामस्वरूप उच्च वर्ग द्वारा 


` किया जाने वाला प्रतिरोध कमजोर पड़ गया था, शासन का मनोबल टूट गया था 


अमरीका से मिलने वाला सम्भावित समर्थन भी कमजोर पड़ गया था। ये 
बे विशेष परिस्थितियाँ थीं और मुझे सन्देह है कि आज लेटिन अमरीका के 
किसी अन्य देश में एक ऐसी ही क्रान्ति का आसानी से अनुसरण किया जा सकता 
है । फीडेल कास्त्रो और उनके कुछ साथियों के असाधारण व्यक्तिगत गुणों ने भी 


त्वपूर्ण भूमिका निभायी | 
अजा उ की गयी हैं उन्हें क्यूबा की क्रान्ति, कठिनाइयों अथवा 


परिवर्तनों और दूरगामी सामाजिक सुधारों के सन्दर्भ में इसकी” 
ا ی‎ नहीं समझना चाहिए । इस सन्दर्भ में मेरी दिलचस्पी” 


` क्केवल इस बात तक सीमित थी कि आरम्भ में क्रान्ति किस प्रकार संयोगवश" 


सफल हुई । ' 


संयुक्त राज्य अमरीका सरकार ने क्यूबा की घटनाओं से अनेक निष्कर्ष 


सं 
निकाले । ये अं विरोधी थे | कत. rı हर 
بان‎ एफ बैनेडी और उनके उदारतावादी सलाहकारों के ا‎ 


व किया गया कि TIR राज्य की सरकार को 


एक ओर तो ااا‎ रों के लिए तैयार करने के लिए अपने प्रभाव 


अमरीका की 





494 ۱ विश्व निर्धनता की चुनौती 


असमान सामाजिक और आर्थिक स्तरीकरण को बदला जा सके । जैसाकि ' 


अध्याय-4 में कहा गया है, भूमि-सुधार ओर अधिक समान तथा प्रभावशाली 
कराधान पर जोर दिया गया, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधारों को 
भी उच्च नीति सम्वन्धी प्राथमिकता दी गयी।. ऐसे सामाजिक और आथिक 
सुधारों को अधिक सम्भव बनाने के लिए अमरीका की सहायता नीतियों में 
वांछित परिवर्तेन करना था । इसके परिणामस्वरूप प्रगति के लिए सन्धि नामक 
कार्यक्रम का जन्म हुआ, जिस पर लेटिन अमरीका की सरकारों ने 963 पुन्ता 
देल एस्त के घोषणापत्र में अपनी सहमति दी । ۱ 

` प्रगति के लिए सन्धि के घोषणापत्र में जिन सिद्धान्तों को अंगीकार किया 


गया था, लेटिन अमरीका की अधिकांश सरकारों ने आधे मन से उसका पालन ` 


किया | यहाँ तक हुआ कि इन देशों के शासक गुटों के कुछ सदस्यों ने तो कैनेडी 
को 'कम्युनिस्टों से प्रेरित तक बताया। भूमि-सुधारों को किस प्रकार प्रभाव- 
शाली ढंग से भीतर घात के द्वारा असफल बना दिया गया उस पर अध्याय-4, 


हुई | 
लेटिन अमरीका में व्यापार कर रही अमरीकी कम्पनियों को भी इन नये 


۰ उदारतावादी इरादों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, विशेषकर इस कारण से कि 


सुधारों की माँग के प्रति शासक समूहों का अच्छा रुख नहीं था और अमरीकी 


. अनुभाग- में विचार किया गया है। अन्य क्षेत्रों में भी कोई खास प्रगति नहीं | 


कम्पनियों को इन्हीं शासक समूहों से सहयोग करना पड़ता था । अंशतः इसके . 


परिणामस्वरूप और इस स्थिति के प्रभाव के कारण, संयुक्त राज्य अमरीका की 


संसद सहायता के उन वचनों को पुरा नहीं कर सकी जो सन्धि के घोषणापत्र मे 


निहित थे । 
राष्ट्रपति जॉनसन के शासनकाल में उन सामाजिकः और आधिक सुधारों का 
निरन्तर कम से कम उल्लेख हुआ जिन पर घोषणापत्र में जोर दिया गया था। 


प्रगति के लिए सन्धि को असफलता ही अधिक समझा जाने लगा । रॉकफेलर . 


रिपोर्ट में घोषणापत्र के लक्ष्यों के अनुरूप जो अस्पष्ट प्रस्ताव किये गये उनमें 


स्पष्ट रूप से प्रगति के लिए सन्धि का उल्लेख नहीं हुआ । इसके अलावा ये प्रस्ताव - 
' ऐसे भी नहीं हैं कि इन्हें सक्रिय रूप से लागू करने की निकसन सरकार से आशा 


की जाय । 


था उसके आधार पर निकलने ब्राले अन्य निष्कर्ष उस उदारतावादी विचारधारा 


के अनुरूप नहीं थे जिसने अमरीकी सरकार को प्रगति के लिए सन्धि के लिए . 


मूलतः प्रेरित किया था। इसके विपरीत, ये निष्कर्ष सन्धि की असफलता के 
दायित्व में भी हिस्सा बटाते हैं । و‎ 
क्यूबा की घटनाओं से अमरीका के इस रुझान की पुष्टि मान ली गयी कि 


एक कट्टरपन्थी अथवा शुद्ध रूप से प्रतिक्रियावादी सरकार के विरुद्ध सब विद्रोहों 
का परिणाम साम्यवाद ی‎ है--इतना ही नहीं इन सब विद्रोहों को शुरू से ही | 
। 


कम्युनिस्टो की प्रेरणा हो ۱ 
_ इसके अलावा संयुक्त राज्य अमरीका किसी भी ऐसी सरकार के विरुद्ध 


हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो गया जिसके साम्यवाद की तरफ झुकने की 


बयूबा की घटना के परिणामस्वरूप जो गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा | 
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आशका हो सकती थी। सुधारों में अमरीका की अक्सर घोषित दिलचस्पी के 
वावजूद “स्थिरता' को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त थी, और स्थिरता का अक्सर 
अर्थ स्पष्ट प्रतिक्रिया होता था । 

ये विचार संयुक्त राज्य अमरीका के लिए नये नहीं थे, यद्यपि इन्हें क्यूवा के 
अनुभव से और अधिक बल ۱4 संयुक्त राज्य अमरीका सरकार 
ने गाटेमाल। में संवैधानिक तरीकों से निर्वाचित और सुधारों में विश्वास रखने 
वाली सरकार का तख्ता उलटने की व्यवस्था की, जबकि इस सरकार ने विचारों 
और समाचारपतों की स्वतन्त्रता प्रदान की थी, कानून सम्मत मजदुर-संघ बनाने 
की अनुमति दी थी और भूमि-सुधारों की घोषणा की थी । गाटेमाला की सरकार 
का तख्ता उलटने के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया गया था और पड़ोसी 
देशों को इन गुप्त गतिविधियों और गाटेमाला के विरुद्ध कारवाई का अड्डा 
वनाया गया था । युनाइटेड फ्रूट कम्पनी ने बेहद बेशर्मी से इन कारंवाइयों में 


. मदद दी थी, यद्यपि भूमि-सुधार से इस कम्पनी की उस थोड़ी बहुत जमीन पर 


असर पड़ता जिसमें खेती नहीं हो रही थी। जैसाकि पहले कहा जा चुका है, सन्‌ 
۱965 में संयुक्त राज्य अमरीका सरकार ने अत्यन्त साधारण कारणों को बहाना 
बनाकर डोमिनीकन रिपब्लिक में सैनिक हस्तक्षेप किया | 

लेटिन अमरीका के देशों के आन्तरिक मामलों में संयुक्त राज्य अमरीका के 


۰ हस्तक्षेप के इन अत्यन्त स्पष्ट. प्रमाणों के परिणामस्वरूप समस्त लेटिन अमरीका में 


अमरीकाविरोधी राष्ट्रवादी रोष उत्पन्न हुआ और निरन्तर उग्र होता गया । ये 
प्रमाण उन अनेक ید بدا‎ हस्तक्षेपों और दवावों को भी उजागर करते थे जो 
संयुक्त राज्य अमरीका सरकार और अमरीका की बडी-बडी व्यापारी कम्पनियाँ 
अक्सर साथ मिलकर, लेटिन अमरीका के सब देशों में करती थीं | 


' संयुक्त राज्य अमरीका को पूरे संसार में और विशेषकर मा यूरोप में 
यह नि और अत्यधिक सच्ची लोकप्रिय सहानुभूति एक ऐसे ۹ 
और सहृदयं लोकतन्ती देश के रूप में प्राप्त थी, जिसने संसार को फासिस्ट 
आक्रमण से बचाया और मार्शल योजना के माध्यम से पश्चिम यूरोप के نیع‎ 
में सहायता दी । सद्भावना की नैतिक पूंजी तेजी से बर्बाद होने लगी आ सत 
अमरीका में संयुक्त राज्य अमरीका की नीति इसका एक महतत्वपूणं कारण थी। 
विचार फैलने लगा कि संयुक्त राज्य अमरीका साम्राज्यवादी है और उसे इस 







बाते की परवाह नहीं है कि वह कमजोर देशों में अपने व्यापारिक हितों को आगे 

ढा अपनाता है। ما‎ 85 53 
बे लि ی‎ आगे li वियतनाम में संसार-भर में पका हक 
के विरुद्ध जन-सामाल्य के शतुभाव में चृद्धि की । अब कि मि स 
वित्तीय और सैनिक दृष्टि से अमरीका पर निर्भर थीं अतः अ आतता ॐ 
जनमत में हए इस परिवर्तेन की अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हूं क्‍ स॒ ۳ | تست‎ 3: हट 
के उन बहुत अच्छे पत्रकारों ने, 'जितका अमरीका की जनता सा 9 
विदेशी समाचारों से अवगत कराने पर एक सीमा तक एकाधिकार है, इस ३ ۱ ا‎ 
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अन्य क्षेत्रों में जनमत में परिवर्तन की जानकारी देने में स्पष्ट अकार्येकुशलता 


प्रदशित की | چ‎ 
इसका यह कारण नहीं था कि इन्हें जान-बूझकर यह काम करने से रोक दिया 
गया था । यह तो उनकी आश्चयंजनक सीमा तक इस दिलचस्पी के अभाव का 
परिचायक है कि विदेशों में अधिकारियों के अलावा अन्य लोग क्या सोचते हैं, 
और अन्य अमरीकी भी इसी तरह विदेशों के जनमत के प्रति उदासीन हैं। वे 
लोग जिन पूर्वाग्रहग्रस्त लोगों से बात करते हैं और लोगों का यह दायरा अक्सर. 
अंग्रेजी बोलने में सक्षम लोगों तक ही सीमित रहता है अतः वे समालोचनात्मक 
मुल्यांकन नहीं कर पाते ۱ मैंने एशिया के देशों से भेजी गयी वड़ी विचित्र रिपोर्टों 
को देखा है, उदाहरण के लिए भारत में क्या 'जनमत' है और “थाई राष्ट्र 
विभिन्न मसलो पर क्या सोचता है। इसी प्रकार मैंने पश्चिम यूरोप के देशों में 
अमरीकी नीतियों के प्रति जनता की प्रतिक्रिया के बारे में ऐसी ही विचित्र रिपोर्ट 
पढी हैं, जबकि इन देशों के लोग समग्र रूप से राजनीतिक दृष्टि से प्रवुद्ध हैं । 
~ पश्चिम यूरोप में जिस पीढ़ी को दूसरे महायुद्ध में फासिस्ट विजय के भय की 
व्यक्तिगत स्मृतियों और इस विजय को असफल बनाने में संयुक्त राज्य अमरीका 
के योगदान का परिचय नहीं है वह अमरीका विरोधी भावनाओं से सबसे अधिक 
प्रभावित हो जाती है। इस पीढ़ी में ये भावनाएं आसानी से सैद्धान्तिक पूंजीवाद 
. विरोध ओर विशेषकर, अमरीकी पूँजीवाद के विरोध में बदल जाती हैं। इस 
पीढ़ी के लोग यह देखते हैं कि बड़ी-वड़ी व्यापारिक कम्पनियों के हित संयुक्त 
राज्य अमरीका की सरकार की विदेश नीति की दिशा निर्धारित करते हैं, और 
इस सम्बन्ध में गाटेमाला एक बड़ा मामिक उदाहरण सिद्ध हुआ। पर वियतनाम 
इस दुष्टि से इतना बड़ा उदाहरण सिद्ध नहीं ۱ 
सातवें दशक के मध्य में अमरीका के उत्तरी नगरों में जो जातीय दंगे हुए 
उनके परिणामस्वरूप अमरीका विरोधी भावनाओं में और वृद्धि हुई और इसका 
प्रसार प्रायः हर स्तर के लोगों में हुआ ۲ इस बार भी इसका दोष सामान्यतया 
अमरीकी पूंजीवाद को दिया गया पर इस समस्या के सम्बन्ध में यह एक संदिग्ध 
सिद्धान्त लगता है। : | 
संयुक्त राज्य अमरीका अर्ब कभी भी लेटिन अमरीका की आन्तरिक और 
इससे परस्पर सम्बन्धित समस्याओं के वारे में अमरीकी Tad की समस्याओं 
के रूप में कारंवाई नहीं कर पायेगा। इनका विश्वव्यापी प्रभाव होना 
अनिवाय है | 
` अधिकांश अमरीकी जिनमें उदारतावादी और कट्टरपन्थी दोनों शामिल हूँ, 
इससे बचकानेपन की सीमा तक अनभिज्ञ हैं |. रॉकफेलर रिपोर्ट समस्याओं को 
'असरीकी गोला 55 सीमित रखने की सम्भावना में उक्त विशवास का एक | 
विशिष्ट, अथवा आवश्यकता से अधिक विशिष्ट उदाहरण है। ' ۱ 
अत्यधिक आलंकारिक भाषा के प्रयोग की प्राचीन अमरीकी परम्परा के 
अनुसार, जो हाल के दशकों में दूसरों की ओर से लिखने वाले गुप्त लेखकों के 
'उपयोग के परिणामस्वरूप और अधिक बेलगाम हो गयी है, रिपोर्ट का समारम्भ 


इस करुणाजनक घोषणा से होता है: “हम पढौसियो से भेंट करने गये और हमें... 
अपने भाई मिल गये ۱ हम अपने सहयोगी गणराज्यौ के प्रवक्ताओं के विचार, / 
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, सुनने गये और हमें एक गोलार् की आवाजें सुनने को मिलीं ।” इस वात को ध्यान 
में रखते हुए कि गवनंर' रॉकफेलर और उनके साथियों का लेटिन अमरीका के 
देशों में जो स्वागत हुआ था, इस तरीके से बात कहना केवल निष्ठाहीन ही नहीं 
बल्कि हास्यास्पद तक लगेगा | यह प्रतिक्रिया केवल लेटिन अमरीका में ही नहीं 
बल्कि संसार के शेष भाग में इससे भी अधिक होगी | 
۱ समस्त ۳۲ संसार' में आश्रित सरकारों द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका 
सरकार से अपने सम्बन्ध बिगाड़ने की समझे जाने योग्य अनिच्छा और स्वदेश में 
तात्कालिक महत्त्व की समस्याओं से उलझे रहने के कारण अमरीकी जनता और 
सरकार को. यथार्थवादी तरीके से यह नहीं समझने देगी कि लेटित अमरीका के 
देशों के प्रति उसकी नीतियाँ किस प्रकार लोगों के मन में संयुक्त राज्य अमरीका 
के बारे में भावनाओं और विचारों को प्रभावित करती हैं। 
इस वात का सम्वन्ध विदेशों में संयुक्त राज्य अमरीका की 'तस्वीर' से है | 


एक ऐसा देश जिसे विश्व नेतृत्व प्रदान करना चाहिए और जो यह. करना भी . 


चाहता है, वह एक निश्चित सीमा तक विदेशों की जनता की आस्था और सद्‌- 
भावना पर निर्भर करता है। यह बात अध्याय-!! के अन्त में जोर देकर कही 
गयी ۱ 


लेटिन अमरीका के देशों में FF राष्ट्रवाद का उदय एक प्रकार से वियतनाम 
में घटी घटनाओं और अव दक्षिणी अफ्रीका में घट रही घटनाओं का समानान्तर 


रूप है, यद्यपि लेटिन अमरीका में पश्चिम विरोधी प्रायः कोई भावना नहीं है “ ' 


और श्वेत विरोधी भावना तो एकदम ही नहीं है | यह अधिक सरल ओर निश्चित 
रूप से अमरीका विरोधी है। 


इसी प्रकार शीत युद्ध से भी इसका अधिक प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, यद्यपि : 


` BE राष्ट्रवाद का किसी-न-किसी प्रकार के साम्यवाद से सम्बन्ध जोड़ा जाता 
है। क्यूबा को समर्थन देने में सोवियत संघ पर बहुत भार आ पड़ा है ओर यह 
मामला बड़ा व्ययसाध्य सिद्ध हुआ है | सोवियत संघ को किसी भी वामपन्थी 
विद्रोह की सम्भावित सफलता में प्रकट रूप से कोई विश्वास दिखायी नहीं पड़ता, 
कम-से-कम निकट भविष्य में सोवियत संघ को इस बात की भी आशंका हो 
सकती है कि ऐसा कोई विद्रोह अमरीका को आवश्यकता से अधिक चिन्तित कर 


सकता है और इसके परिणामस्वरूप एक और महायुद्ध का खतरा उत्पन्न हो . 


स्‌ ग्रत संघ लेटिन अमरीका में सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी सरकारों 
न بط‎ और व्यापारिक सम्बन्ध कायम करने में अधिक दिलचस्पी 
लेती हुई दिखायी पड़ती है। उसकी यह दिलचस्पी किसी ऐसी सरकार के विरुद्ध 
क्रान्ति को समर्थन देने से अधिक نت‎ पड़ती है । लेटिन अमरीका की अत्य- 
धिक कमजोर कम्युनिस्ट पार्टियाँ कुछ देशों में गुरिल्ला आन्दोलनौं से दूर रहने 
अथवा इनके प्रति सहानुभूति तक दिखाने से बचने के लिए सामान्यतया बड़ी 
सावधानी दिखाती हैं । 


तीसरा और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि अमरीका विरोधी | के 
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, भावनाएँ मुख्यतया उच्च वर्ग तक ही सीमित हैं । फिलहाल ये भावनाएं शहरों 


और गाँवों के सामान्य लोगों में प्रभावशाली ढंग से और गहराई से नहीं पहुँच पा 
रही हैं, जो सामान्यतया बड़े उदासीन और निष्क्रिय हैं। लेकिन संसार के दूसरे 
हिस्सों से प्राप्त जानकारी के आधार पंर हम यह जानते हैं कि FF राष्ट्रवाद 
आसानी से सामान्य लोगों में फेल सकता है । 

लेटिन अमरीका में सर्वत्र और सब वर्गों में अमरीका-विरोधी भावनाएँ-- 
मूक निम्न वर्ग के विशाल हिस्सों को छोड़कर---अब इतनी उम्र हो गयी हैं कि 
लेटिन अमरीका की कोई भी सरकार इन भावनाओं का आदर न करने का साहस 
नहीं कर सकती ۱ यू० एस० न्यूज़ एण्ड 55 रिपोर्ट, जिसके ऊपर अमरीका के 
हा होने का सन्देह नहीं किया जा सकता, का एक और उद्धरण समीचीन 
हांगा : | 

“आजकल लेटिन अमरीका में संयुक्त राज्य अमरीका के व्यापारियों का बुरा 
हाल है--वाम और दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञों, सेना और यहाँ तक कि पादरियों 
तक का प्रहार इन पर हो रहा है।''-अमरीकी कम्पनियों के अधिकारी इस 
सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से चिन्तित हैं।"** (कोलम्बिया की) राजधानी वोगोटा 
स्थित एक अमरीकी कम्पनी का अधिकारी स्पष्ट रूप से कहता है कि इस देश में 
निजी व्यवसाय को बुरी नज़र से देखा जाता है। 'और हम इस सम्बन्ध में 


- . चिन्तित हुँ।'“``ब्राजील और समस्त लेटिन अमरीका में अमरीकी कम्पनियों के ˆ 


अधिकारियों में यह भय बैठा हुआ है कि उन्हें संयुक्त राज्य अमरीका सरकार 
अथवा उसके प्रति अत्यन्त RAAT रखने वाली किसी स्थानीय सरकार की 
कारेवाइयों के लिए बदले की कारंवाइयों का सामना करना पड़ेगा |° 

निक्सन प्रशासन की ओर से लेटिन अमरीका की हिसा के कारण असफल 
याद्रा के बाद लौटने वाले गवर्नर नेलसन ए० रॉकफेलर और उनके. विशेषज्ञों तथा 
सलाहृकारों ने यह निष्कर्ष निकाला : 


“पश्चिमी गोलाड्ध के अन्य देशों से संयुक्त राज्य के ऐतिहासिक दृष्टि से जो 


विशेष सम्बन्ध थे उन्हें बुरी तरह बिगड्ने दिया गया है।'-' राष्ट्रवादी भावनाओं : 


में सामान्य वृद्धि हो रही है।"--यदि वर्तमान संयुक्त राज्य अमरीका विरोधी 


प्रबृत्ति जारी रहंती है तो उस समय की पूर्वकल्पना की जा सकती है जब संयुक्त . 


राज्य अमरीका राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से पश्चिमी गोलाद्धं के एक हिस्से 
अथवा अधिकांश हिस्से से अलग-थलग पड़ जायगा ।-*'पश्चिमी गोलाद के 
राष्ट्रों के बहुत अधिक और सम्भवत: अधिकांश नागरिक संयुक्त राज्य अमरीका 


के निजी पूजी निवेश को एक प्रकार का शोषण अथवा आथिक उपनिवेशवाद ` 
समझते हैं।** “संयुक्त राज्य अमरीका की कम्पनियों के प्रभुत्व की आशंका ' 


अक्सर व्यक्त की जाती ۳ + 
यह मानकर कि लेटिन अमरीका के निवासियों के ये विचार 'गलत' हैं-- 


, और यह मानकर कि जब संयुक्त राज्य अमरीका का पूँजी निवेश लेटिन अमरीका | 


में और अधिक बढ़ जायगा तो इन विचारों में सुधार हो जायगा--रिपोर्ट में 


` सिफारिश की गयी है कि 'संगुक्त राज्य अमरीका को पुरे गोलाद्धं में निजी पूँजी 


निवेश को अधिकतम प्रोत्साहन देना चाहिए' |° 


राजनीतिक दृष्टिकोण से यह एक विचित्र निर्णय दिखायी पड़ेगा । अध्यायः 7 


۱ 


कर 
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]0, अनुभाग-3 में मैंने केवल यही तकं नहीं दिया कि भूमि, प्राकृतिक साधनों 
और सार्वजनिक सुविधाओं में लगी विदेशी पूँजी का और अधिक राष्टीयकरण 
होने की आशा की जानी चाहिए, बल्कि यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका 
को अपने हित की दुष्टि से विनिर्माण उद्योग में लेटिन अमरीका में नये पूंजी 
निवेश की गति धीमी कर देनी चाहिए। इसके साथ ही उन अन्य देशों के पंजी 
' निवेश का स्वागत किग्रा जो लेटिन अमरीका के लोगों के मन में विदेशी प्रभुत्व 
का ऐसा भय उत्पन्न नहीं करते। 

सम्भवतः यह रिपोर्ट अन्य किसी भी दृष्टि से संयुक्त राज्य अमरीका सरकार 
और इसके व्यापारिक प्रतिष्ठान की राय अधिक निश्चित रूप से प्रकट नहीं 
करती ۱ यहाँ हम एक महान्‌ देश को एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ते रहने के लिए 
; बा देखते हैं जो इसे पहले ही एक प्रायः विनाशकारी मोड़ पर पहुँचा 
चुका है | 


अपने समस्त अन्तरों के बावजूद यह दिखायी पड़ता है कि लेटिन अमरीका ` 


में पूँजी निवेश को तेजी से बढ़ाने का संयुक्त राज्य अमरीका का निर्णय 65 
के आरम्भ में उस समय वियतनाम युद्ध को तेज करने के अमरीका सरकार के 
निर्णय से भिन्न नहीं है, जबकि वियतनाम युद्ध बुरे दौर से गुजर रहा था। 
अमरीका सरकार यह बात नहीं देख पायी अथवा इसने इस बात के पूरे महत्त्व 
को नहीं समझा कि सँगौन सरकार के विरुद्ध विद्रोह किस सीमा तक उसके 
अमरीका के सैनिक समर्थन पर पूरी तरह निर्भर रहने के कारण है | 


लेटिन अमरीका के देशों के आर्थिक जीवन पर अमरीकी कम्पनियों का 
अत्यधिक प्रभाव और उन्हें. अमरीका सरकार से प्राप्त समर्थन ही इन देशों में 
अमरीकी शक्ति का एक मात्र माध्यम नहीं है। पाँचवें दशक के अन्त में शीतयुद्ध 
के समारम्भ- और तीव्र होने के समय से सैनिक सहायता संयुक्त राज्य अमरीका 
की विश्वव्यापी विदेश नीति का महत्त्वपूर्ण अंग रही है। 

सैनिक सहायता के एकदम सटीक आँकड़े बता पाना कठिन है लेकिन हाल 
में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने यह पुष्टि की है कि 'सैनिक सहायता, प्रतिरक्षा 
समर्थन और आन्तरिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए अन्य सम्बन्धित व्यय 
सन्‌ ۱950 से ۱967 तक सब देशों को दी गयी सहायता के बजट का एक बड़ा 
हिस्सा था ° सैनिक सामान की खरीद के लिए निर्यात-आयात बेक द्वारा दिये 
गय ऋणों की राशि भी इसी अनुमान में जोड़ी जानी चाहिए और सी०आई०ए० 
पर होने वाला खर्च भी इसमें निश्चय ही जोड़ा जाना चाहिए, जिसकी राशि 
सम्भवतः 3 अरब TTT है। 


` दूसरे महायुद्ध के दौरान लेटिन अमरीका के देशों को सेनिक सहायता LS ی‎ 


' जाने लगी। हाल के वर्षों में इसमें क है। लेटिन अमरीका के देशों की 
सरकारों को और परिष्कृत तथा 
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EE विश्व निर्धनता की चुनौती‏ رب 


तभी दी जाये जब ये पश्चिम यूरोप के देशों से हथियार खरीदने पर अपने साधन 
बर्बाद करना बन्द करें । १ 
सन्‌ ]96! में प्रगति के लिए सन्धि पर सहमति हो जाने के बाद से सोलह 
सैनिक विद्रोह हुए हैं और इनके परिणामस्वरूप सैनिक सरकारों की स्थापना हुई 
जो लेटिन अमरीका के अधिकांश लोगों के ऊपर शासन कर रही हूँ। संयुक्त 
राज्य अमरीका से इन देशों को मिलने वाली सैनिक सहायता ने, जिसमें चाहे ' 
इन्हें दूसरे महायुद्ध के समय के अथवा दूसरे तत्काल बाद वने हथियार ही क्यों 
नहीं दिये गये, सैनिक गुटों द्वारा सत्ता हथियाने का मागं प्रशस्त कर दिया। 
यह तथ्य स्पष्ट और निविवाद है। 
इसके बावजूद, निक्सन प्रशासन यह कहुकर इसके विरुद्ध तकं पेश करने की 
कोशिश कर रहा $°, कि यह सैनिक सहायता संयुक्त राज्य अमरीका के अन्य 
सब विषयों के अनुरूप है : सामाजिक और आथिक सुधार जिनके परिणामस्वरूप 
हमारे लेटिन अमरीकी पड़ोसियों का जीवन .वेहतर और अधिक सुखमय हो 
जायगा | 
उक्त दोनों प्रकार की सहायताओं के वीच यह सम्बन्ध बताया, जाता है कि 
सैनिक सहायता 'लेटिन अमरीका की राष्ट्रीय क्षमताओं को कम्युनिस्टों द्वारा 
संचालित अथवा समर्थित विद्रोहों का मुकाबला करने के लिए मजबूत बनाकर, 
अस्थिरता' को समाप्त करने में सहायक बनती है”? | प्रायः वचकानेपन से आचरण 
करते हुए इस सम्बन्ध में जरा भी सन्देह प्रकट नहीं किया जाता कि इस प्रकार 
की 'स्थिरता' सं युक्त राज्य अमरीका की व्यक्त चिन्ता के विषय सामाजिक और. 
आथिक सुधार को रोकने में भी सहायक बन सकती है। 
अमरीकी सैनिक सहायता के अनेक स्वरूप हैं । जहाँ तक लागत का FIT 
. है, हथियार देने और संयुक्त राज्य अमरीका में इनकी खरीद के लिए सुविधाएँ 
प्रदान करने पर जो व्यय होता है वह वास्तव में सबसे छोटा है। लेटिन अमरीका 
के अफसरों को संयुक्त राज्य अमरीका में अथवा पनामा नहर क्षेत्र में फोर्ट 
गुलिक में स्थित संयुक्त राज्य दक्षिणी कमान स्कूल में प्रशिक्षण देना सैनिक 
सहायता की एक और मद है। इस प्रशिक्षण को हाल के वर्षों में अमरीका के 
वियतनाम सम्बन्धी अनुभव का लाभ उठाते हुए लेटिन अमरीका की सेनाओं और 
पुलिस की विद्रोहियों के विरुद्ध कारंवाई करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए 
संचालित किया जा रहा है। 
लेटिन अमरीका के बड़े देशों में संयुक्त राज्य अमरीका ने स्वयं अपनी 
. सेनाओं की सहायता और प्रशिक्षण के लिए नियमित सैनिक सेवा मिशन स्थापित 
किये ۱ लेटिन अमरीका के सब देशों में--जिस प्रकार संसारभर में अन्य देशों 
में यह हो रहा है--गुप्त रूप से काम करने वाले संगठन सक्रिय हुँ जो 
सी० आई० ए० के अधीन काम करते हैं। कभी-कभी यह कार्य: विदेश विभाग 
ओर इसके मन्त्रालयों तथा पेंटागन (अमरीका का सर्वोच्च सैनिक संगठन) तक 
की जानकारी के बिना किया गया। लेटिन अमरीका में ये संगठन राष्ट्रीय 
सरकारों के समर्थन, अथवा जहाँ आवश्यक हुआ इनका विरोध, करने के लिए 
अत्यधिक सक्रिय रहे । सामान्यतया ये' गुरिल्लाओं के खिलाफ लड़ाई में अधिक 


` महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं । ' 


= 





लेटिन अमरीका की विस्फोटक स्थिति क्‍ 40] 


अमरीका के शिक्षाजगत में एक नयी और निरन्तर बढ़ती प्रवृत्ति यह दिखायी . 


पड़ी है कि सैनिक संगठन विदेश विभाग, अथवा सी० आई० ए० विशेष इकाइयों 
द्वारा लेटिन अमरीका की समस्याओं के वारे में अनुसन्धान के लिए घन देता है। 
ये अनुसन्धान विश्वविद्यालयों में अथवा उनके बाहर होते हैं। ये अनुसन्धान 
चाहे लेटिन अमरीका के देशों में अथवा संयुक्त राज्य अमरीका में किये जायें पर 
` इनका लक्ष्य अमरीकी हितों की रक्षा” और विशेषकर, उस क्षेत्र में “राष्ट्रीय 
सुरक्षा के बारे में होते हैं। अक्सर इस अनुसन्धान कार्य का इन देशों में 
सी० आई ० To की गतिविधियों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। 

जनवरी [969 में संयुक्त राज्य अमरीका स्थित लेटिन अमरीकी विशेषज्ञों 
की एक तदर्थं समिति ने एक घोषणा की जिस पर 273 प्रोफेसरों, अनुसन्धान- 
` कर्ता, और लेटिन अमरीका सम्बन्धी अध्ययन के स्नातक विद्यार्थियों ने हस्ता- 
क्षर किये। इस घोषणा में स्वतन्त्र वैज्ञानिक और विदत्‌ कार्य के इस प्रकार भटे 
दुरुपयोग के विरुद्ध विरोध प्रकट किया गया । इन लोगों ने कहा कि यह अनुसन्धान 
सम्बन्धी गतिविधि अमरीका के विद्वत्‌ जगत के आदशों के विरुद्ध है, और “उस 
समय तक लेटिन अमरीका और संसार के अन्य भागों में अमरीकी बुद्धिवादियों 
के प्रति अविश्वास समाप्त नहीं होगा जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि 
अमरीकी विद्वानों और उनके व्यावसायिक संगठनों ने संयुक्त. राज्य अमरीका 
ات‎ के संगठनों की हस्तक्षेपपूणं गतिविधियों से स्वयं को पूरी तरह अलग कर 

या है। 7४ 

यह हो सकता है कि लेटिन अमरीका के देशों की सरकारों ने, विशेषकर 
सनिक सरकारों ने, इन सैनिक, पुलिस और अनुसन्धान सम्बन्धी प्रकट अथवा 
गुप्त अनुसन्धानों का स्वागत किया हो जित्तके बारे में संयुक्त राज्य सरकार की 
“दिलचस्पी अक्सर विद्रोह के दमन के बारे में थी, विद्रोह के बारे में नहीं । पर 
अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता रखने वाले वर्गों में 
'निःसन्देह अमरीका विरोधी भावनाओं में वृद्धि हुई। . 

अन्त में, अमरीका द्वारा दी जाने वाली विकास सहायता आती है। प्रगति 
के लिए सन्धि के घोषणापत्र में यह माना गया था कि इस विकास सहायता का 
'लक्ष्य बड़े पैमाने पर आन्तरिक सुधार, विशेषकर कराधान ओर भूमि-सुधार होंगे 
और सहायता को इनसे समन्वित भी किया जायेगा। 


लेटिन अमरीका में प्रभावशाली शक्तियों, जिनमें वहाँ व्यापार करने वाली 
अमरीकी कम्पनियाँ, संयुक्त राज्य अमरीकी सरकार और संसद भी शामिल हैं, _ 
के बीच होने वाली खींचतान से प्रगति के लिए सन्धि किस प्रकार तेजी से प्रभाव . 


हीन बन गयी, इसके बारे में ऊपर टिप्पणी की जाचुको है। ' 






रॉकफँलर रिपोर्ट में, जिसका मैं लेटिन अमरीका की स्थिति के समग्र E . 
कन के सबसे हाल के उपलब्ध अधिकृत अमरीकी प्रयास के रूप में उद्धरण ०200 E 






रहा हूँ, लेटिन अमरीका की वर्तमान घटनाओं के बारे में बडा भयावह दु 
प्रकट किया गयाहैः | رف‎ 7 
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402 ۱ विश्व निर्धनता की चुनौती 


“अमरीका महाद्वीप में, अराजकता, आतंक और तोड़-फोड़ की शक्तियाँ 

सक्रिय ۱۰۰۰ पश्चिमी गोलाद्धं के स्वतन्त्र राष्ट्रों की प्रणालियों के शत्रुओं को 

. जो हथियार उपलब्ध हैं उनमें मुद्रा स्फीति, शहरी आतंकवाद, जातीय संघर्ष, 

अत्यधिक आबादी, गरीबी, हिंसा और गाँवों में विद्रोह शामिल हैं। ये शक्तियाँ 

अपने हितसाधन के लिए लोकतन्त्री सरकारों के द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताओं का 
तुरन्त अनुचित लाभ उठाती हैं।"""""' 74 ۱ के 

खेदजनक तथ्यों के बारे में यह रिपोर्ट सही है, यद्यपि 'शक्तियों', “राष्ट्रों , 

और लोकतन्त्री सरकारों द्वारा प्रदत्त 'स्वतन्त्रताओं' के सन्दर्भ में जो विश्लेषण 

प्रस्तुत किया. है, वह वडा गड़बड़ है । इस रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गयी है : _ 

` इस समय गोलाई के छब्बीस राष्ट्रों में केवल एक RF है, भविष्य में 


और भी हो सकते हैं। और मुख्य भूमि पर स्थित कोई कास्त्रो, जिसे कम्युनिस्ट _ 


संसार का सैनिक और आथिक समर्थन प्राप्त हो, पश्चिमी गोलाद्ध की सुरक्षा के 
लिए गम्भीरतम खतरा और संयुक्त राज्य अमरीका के लिए अत्यधिक कठिन 
समस्या उपस्थित करेगा ° 

इन परिस्थितियों में रिपोर्ट यह 'भविष्यवाणी' करना सम्भव होने के कारण 
कि सेना द्वारा सत्ता अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति जारी रहेगी", आश्वासन 
प्राप्त करती है, यद्यपि, भविष्यवाणी सम्श्रन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते 
हुए कुछ शर्तों के साथ यह बात कही गयी है । कोई भी अमरीकी गम्भीर आत्मिक 
- दुविधा के बिना सैनिक तानाशाही कायम होने की प्रवृत्ति का स्वागत नहीं कर 


सकता, और इस रिपोर्ट में भी सही ढंग से, और मैं समझता हूँ ईमानदारी से, यह 


बात जोर देकर कही,गयी है : : 

“प्रतिनिधि उत्तरदायी लोकतन्त्री सरकार के प्रति निष्ठा अमरीकी जनता 
की सामुहिक राजनीतिक चेतना में गहराई से पैठी हुई है । हम आदर्शवादी और. 
व्यावहारिक दोनों कारणों से गोलाद्ध के अन्य राष्ट्रों में शक्तिशाली प्रतिनिधि 
सरकारों की स्थापना होते देखना पसन्द करेंगे ° 2: 

इस रिपोर्ट में भी अमरीका विरोध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति! की पूर्वकल्पना 
की गयी है और निश्चय ही यह वात अमरीका के नीति निर्माताओं के समक्ष 
सर्वाधिक कठिन समस्या प्रस्तुत करेगी | 


संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा और अधिक मात्रा में पूंजी विनियोग के अलावा, 
जिसके बारे में मैंने गम्भीर सन्देह प्रकट किये हैं, रिपोर्ट में उन प्रस्तावों का 


सुझाव दिया गया है जिनके द्वारा लेटिन अमरीका में बने सामान को अधिक आसानी 
से अमरीकी बाजारों में निर्यात किया जा सके ।?” यह ठोस सलाह है। विशेषकर 


उस स्थिति में यदि विश्वव्यापी पैमाने पर यह का रंवाई की जा सके और अन्य یه‎ 
विकसित देशों के निर्यात को भी इसी प्रकार तरजीह दी जाय, तो यह एक सही 


"दिशा में कदम होगा (देखिए अध्याय-9) । यदि संयुक्त राज्य अमरीका सरकार | 
۱ ` इस सलाह के अनुसार काम करने को तैयार हो जाती है तो उसे स्वदेश में शक्ति- _ 
E शाली निहित स्वार्थों का सामना करना होगा ۱ यह विश्वास कर पाना सम्भव | 


|  लगेगा। 


` का मूल्यांकन किया गया है। ` 
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नहीं है कि निकट भविष्य में कम-विकसित देशों के प्रति संयुक्त 
नीतियों कक परिवतँन होगा | Ds 
रिपोर्ट का तीसरा प्रस्ताव लेटिन अमरीका के देशों को विकास सहायता में 
वृद्धि करने, इस कायं के लिए बहुदेशीय आधार पर सहायता देने वाली संस्थाओं 
: अधिकाधिक उपयोग, ऋणों के लिए व्याज की दर में कमी और ऋण परिशोधन 
को अवधियों और अन्य आवश्यकताओं के बारे में सहमति के वारे में है ।?" ये सब 
बहुत अच्छ प्रस्ताव हैं, लेकिन इस वात में सन्देह है कि अमरीका संरकार और 
संसद किस सीमा तक इन्हें लागू करेगी। 
जहाँ तक सैनिक सहायता” का सम्बन्ध है, रिपोर्ट में वर्तमान रवैये को उलट 


. देने की सिफारिश करते हुए कहा गया है कि सुरक्षा सेनाओं के प्रशिक्षण के लिए 


अधिक सहायता दी जानी चाहिए और इस प्रशिक्षण को निरन्तर बढ़ रही तोड़- 
फोड़ की कारेवाइयों से सुरक्षा की निश्चित दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए | 
इसके साथ ही इस रिपोर्ट में कुछ देशों में मौजूद स्थायी सैनिक मिशनों को 
अ की सिफारिश को “आवश्यकता से अधिक जाहिर कारंवाई” बताया 
गया है। 

यद्यपि इस रिपोर्ट में, संयुक्त राज्य अमरीका के सामान्य रुझान के अनुसार, 
लेटिन अमरीका के देशों की सेनाओं को बुनियादी तौर पर आन्तरिक तोड-फोड़ 
के विरुद्ध कारंवाई करने का साधन ही समझा गया है पर लेटिन अमरीका के | 
सैनिक प्रतिष्ठातों की आधुनिक, परिष्कृत हथियार, जैसे जेट विमान और ऐसे 
ही अन्य उपकरण, प्राप्त करने की महत्त्वाकांक्षा के प्रति बहुत उदारता दिखायी 
गयी है i यद्यपि यह प्रस्ताव और अन्य सैनिक सहायता देने की इस रिपोर्ट की . 
माँग निक्सन सरकार के इरादों के अनुरूप हैं*, पर संसद का वतंमान स्वरूप 
रहते इसका सम्भवतः विरोध होगा। ۱ 

यह प्रस्ताव अपने-आपमें ठोस है कि संयुक्त राज्य सरकार यह नाटक करना 
छोड़ दे कि वह केवल लोकतन्त्री सरकारों से ही राजनयिक सम्बन्ध कायम करना 


. चाहती है। “इसे: यह समझ लेना चाहिए कि राजनयिक सम्बन्ध व्यावहारिक 


सुविधाओं का माध्यम भर हैं, नैतिक मूल्यांकन के उपाय नहीं ۳ यदि सयुक्त 
राज्य अमरीका अपनी संसारव्यापी राजनयिक गतिविधियों के'लिए इस प्राचीन a 
सिद्धान्त को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाय जो नेपोलियन से हुए युद्धों के i 


. - बाद वियना सम्मेलन में स्वीकार हुआ था, और आज भी जिसका पालनब्रिटन | 
: और अमरीका जँसी अधिक कट्टरपन्थी सरकारें कर रही हैं, तो इससे अन्तर्राष्ट्रीय | 


सम्बन्ध बहुत सरल हो जायेंगे। जहाँ तक लेटिन अमरीका के देशों से स्‌ 53 `° ० 
संम्बन्धो का प्रश्न है, इसके परिणामस्वरूप वर्तमान नीतियों में कोई परिवतं 
नहीं होगा--केवल सैनिक शासक गुटों को और खुल्लमखुल्ला समर्थन दिया जाने 2 







. रॉकफेलर रिपोर्ट की नीति सम्बन्धी सिफारिशों पर नजर डालते समय और 000 | 
यह विचार करते समय कि किस सीमा तक इनके लागू होने की सम्भावना है, यह 


` विश्वास कर मा कठिन हो जाता है कि ७१. ये सिफारिश निराशापू्ण प्रवृत्ति کات‎ त्याको 5 ० ० १8 
समाप्त कर डालेंगी जबकि रिपोर्ट में पर्याप्त यथार्थवादी तरीके से इन ۳] 2 ० 00.28 
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रिपोर्ट की यह भविष्यवाणी कि सैनिक-सरकारों की स्थापना की प्रवृत्ति 
जारी रहेगी, विशेष रूप से सही सिद्ध होने की सम्भावना है के و‎ 

सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि भाइ र ग में हर देश में स्‌ 
संस्थान की शक्ति बहुत विशाल है और नये-नये हथियारों के निर्माण और सैनिक 
टेक्नोलॉजी के विकास के साथ इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है | 0. 

लेटिन अमरीका में प्रायः कहीं भी सच्चे लोकतन्त्र अथवा सेना 35 
नियन्त्रण की दुढ़ परम्परा नहीं है। अतः सैनिक संस्थान की राजनीतिक शक्ति 
. का उपयोग बहुत कम निषेधों और व्यवधानो के बिना किया जा सकता है। _ 
` इतना ही नहीं, सरकारें और राजनीतिक पाटियाँ सामान्य रूप से अकाय- 
कुशल हैं और अक्सर भ्रष्ट भी होती हैं। इस दृष्टि से सेना द्वारा सत्ता अपने हाथ ' 
में लेने का समर्थन करना आसान है कि प्रभावशाली और भ्रष्टाचार से मुक्त 
सरकार बनाना तथा सामाजिक अनुशासन कायम करना ज़रूरी है। पर अक्सर 
यह परिणाम प्राप्त नहीं होगा, यह दूसरी बात है। 

जन-सामान्य के निष्क्रिय रहने के कारण यह सम्भव दिखायी पड़ता है कि कम- 
से-कम निकट भविष्य में छिटपुट चलने वाले गुरिल्ला आन्दोलन प्रभावहीन बने 
रहेंगे । पर उनका अस्तित्व माल चाहे यह छोटे पैमाने पर ही क्यों न हो, अशान्ति 
और अनिश्चय की भावना पैदा करेगा। और इससे सैनिक सरकारों की स्थापना .. 
की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा । ` 

जैसाकि अक्सर देखा जाता है, लेटिन अमरीका के कुछ देशों में शहरी 
जिलों में गुरिल्ला गतिविधियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है। किसी शहर 
का आकार और आबादी की घनता तथा इसके जीवन की जटिलता ऐसे “जंगल 
उपलब्ध कराती है, जिनकी आइ में गम्भीर क्षति पहुंचायी जा सकती है और 
भयंकर दंगे शुरू किये जा सकते हैं। 

यह اه‎ ब्राजील में पूरी तरह विकसित हो चुकी है और लेटिन अमरीका 
के दूसरे देशों में भी इसमें वृद्धि हो रही है। छोटे-छोटे गिरोह जिनका आपस में 
सहयो ای‎ ग नहीं है, ٩۳ को लूटकर अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाते हैं । 
सावंजनिक सुविधाओं को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ 
समय के लिए अव्यवस्था फैल जाती है। यहाँ तक हुआ कि सम्बन्धित देशों अथवा 
अमरीका के अधिकारियों को ये गिरोह उड़ा ले जाते हैं और उनकी रिहाई के 
लिए धन माँगते हैं अथवा उन्हें मार डालते हैं | | 

इसका एक प्रायः निश्चित प्रभाव यह हुआ है कि पुलिस और सुरक्षा सेनाएँ 
गुरिल्लाओं के विरुद्ध कारंवाई में विवेक से काम नहीं लेतीं। कम-से-कम ब्राजील 
में पुलिस और le सेनाओं की कुछ ऐसी टुकड़ियाँ बन गयी हैं, जो गुरिल्ला 
गुटों अथवा उन लोगों का अत्यन्त क्रूरता से पीछा करती हैं.जिनपर सन्देह भर है । 
उन कार॑वाइयों में ऐसे तरीके अपनाये जाते हैं जिन्हें सामान्यतया क्षम्य नहीं 
دا‎ अथवा जिनका आदेश उनके वरिष्ठ अधिकारी अथवा सरकार 
न | 

पुलिस और सुरक्षा सेनाओं तथा इन गुरिल्ला गिरोहों के बीच एक ऐसी ' 
लड़ाई की पूर्व-कल्पना की जा सकती है, जो धीरे-धीरे गम्भीर रूप धारण कर 
लेगी और जिसके परिणामस्वरूप नागरिक जीवन पर असाधारण प्रतिबन्ध लगाये 


Ss ۱ ۱ ۱ rE bil. 


'लेटिन अमरीका की विस्फोटक स्थिति 405 


जाने लगेंगे। यदि अशांति में वृद्धि होती है, तो इस वात को कल्पनातीत नहीं 
. समझा जा सकता कि इसका परिणाम किसी प्रकार का लेटिन अमरीकी फासिस्ट- 
वाद होगा । कुछ देश तो पहले ही इस मार्ग पर काफी आगे बढ़ गये हैं! 

इस फासिस्टवाद का अपना लेटिन अमरीकी स्वरूप होगा, पर इस पर 
इतावली, स्पेनी और पुतँगाली फासिस्टवाद की भी छाप रहेगी। यह जमंनी के 
नाज़ीवाद से भिन्न होगा क्योंकि इसमें जातीय उत्पीड़न नंहीं होगा। पर यह 
कहते हि समय मैं ब्राजील با‎ सुदुर ग्रामीण जिलों और कुछ अन्य लेटिन अमरीकी 
देशों में भी आदिमवासियों (इण्डियन जाति के लोगों) की पहले से ही निरन्तर 
जारी हत्याओ के अपवाद को शुला नहीं देना चाहता, जिसके प्रति इन देशों में 
और शेष संसार में भी असाधारण रूप से कम दिलचस्पी दिखायी गयी है । 

यद्यपि लेटिन अमरीका में जातीय आधार पर उत्पीड़न नहीं होता, पर नीग्रो 
और इण्डियन जातियों के लोगों पर वंशानुगत अत्याचार सामान्य रूप से जारी 
है। लेटिन अमरीका में जातीय सद्भाव की वात अधिकांशतया मिथ्या कल्पना 
है ۱ वगंगत स्तरीकरण में जो जातीय ताना-बाना दिखायी पड़ता है, वह ऐसी 
वात है जो लेटिन अमरीकी फासिस्टवाद के उदय में सहायक बनेगी | 

जव रॉकफेलर रिपोर्ट--जो इस सम्बन्ध में अमरीका की सरकारी नीति का 
प्रतिनिधित्व करती है --लेटिन अमरीका में और अधिक सैनिक सरकारों की 
स्थापना की प्रवृत्ति को निर्विवाद रूप से स्वीकार करने के बावजूद अधिक सुखमय 

घटनाक्रम की आशा प्रकट करती है, तो इसका कारण यह है कि रिपोर्ट लेटिन 
अमरीका में सैनिक अफसरों के चरित्र में मूलभूत परिवर्तन की कल्पना करती 

है । इस रिपोर्ट के अनुसार “एक नये किस्म का सैनिक अधिकारी सामने आ रहा 
है" * “यह नये किस्म का सैनिक अधिकारी अपनी निरंकुश परम्परा को सामाजिक 
और राजनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप बदलने के लिए तैयार है। “* 

स्पष्टीकरण के रूप में रिपोर्ट एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है : 

۰...» परम्परा से परिवर्तन का विरोध करने वाली TEU शक्ति 
रही है। अधिकांश अफसर जमींदार घरानों कें रहे हैं । हाल के वर्षों में'"“संनिक 
सेवा जमींदारों के पुत्रों के लिए कम आकर्षक हो गयीं है । इसके परिणामस्वरूप, 
गरीब परिवारों के महत्त्वाकांक्षी और योग्य नवयुवकों को सेना .में अफसर बनने 
का अवसर मिला और ये ऐसे नवयुवक थे, जिनके पास न तो जमीन थी और न 
ही व्यावसायिक और व्यापारिक सम्बन्ध । श्रमजीवी वर्ग के इन महत्त्वाकांक्षी 
सपूतों ने सेना में प्रवेश किया है'*“यह बात दक्षिण अमरीका के गणराज्यों में 
प्रायः आम वात बन गयी हैः "इनके भावनात्मक सम्बन्ध अक्सर जन-सामान्य से 
होते हैं । ये गरीबी की समाप्ति और गाँवों तथा शहरों के दलित 3 वर्ग के उत्थान द 
के प्रति निरन्तर अधिकाधिक चिन्तित और तिता उ जा रहे हैं।** कं 

हमें जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार सिक अघिकारियोंकेवग  . | 


सम्बन्धी उद्गम और इस घटना के ۹ अमरोका में सर्वत्र घटने के दावे ¬= |. 
स्पष्ट रूप से अतिरंजित दिखायी पड़ते हैं । उक्त परिवर्तत और सैनिक अफसरों , | ۳ 
के सामाजिक और राजनीतिक दिशा परिवर्तन के बीच सशक्त और सरल सम्बन्ध | ۲ 





की यह मान्यता वैज्ञानिक विवेचन के समक्ष नहीं ठहर सकती। _ و‎ 
"पर कुछ मामूली प्रेक्षण आवश्यक है । वेगत उद्गम में किसी ऐसे qat | ९2 र 
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अथवा राजनीतिक दिशा निदेश पर ऐसे किसी परिवर्तन के महत्त्वपूर्ण प्रभावों के 
बिना भी यह वस्तुतः सम्भव है कि प्रगतिशील नेतृत्व के अधीन किसी सेनिक 
प्रतिष्ठान में हृदय परिवर्तेन हो सकता है और वह आमूल परिवर्तनवादी सुधारों 
और इन 42 के समर्थन के लिए जन-समुदाय को सक्रिय करने में दिलचस्पी 
ले सकता है। ۱ 
' इस क्षेत्र के भीतर राजनीतिक: घटनाओं का एक दूसरे पर तेजी से असर होने 

की प्रभावशाली प्रवृत्ति के कारण यदि यह घटना लेटिन अमरीका के किसी एक 
देश अथवा कुछ देशों में घटती है तो इसका अन्य देशों पर प्रसार-प्रभाव हो 
सकता है -यद्यपि मेरा यह विश्वास है कि इन अधिकांश देशों में सेना की निहित 
स्वार्थो की रक्षा की परम्परागत प्रवृत्ति अधिक प्रबल सिद्ध होगी, कम-से-कम 
निकट भविष्य में । 

यह हो सकता है कि इस समय पेरु में. वस्तुतः एक आमूल परिवर्तनवादी 
दिशा में भिन्त बात हो रही हो। जनरल जुआन वेलास्को अल्वार्दो के अधीन 
सनिक सरदार ने जिन आमूल परिवर्तनवादी सुधारों की घोषणा की है, उन्हें लागू 
करने में भी इसे कामयाबी मिलेगी यह अनिश्चित है पर इस बात की सम्भावना 
मौजूद है। 

यदि इन सुधारों को लागु किया जाता है तो अधिकांश उच्च वर्ग इसका 
प्रबल विरोध करेगा क्योंकि इन सुधारों के लागु हो जाने से उसके विशेषाधिकार 
सीमित हो जायेगे । इस प्रतिरोध को समाप्त करने के लिए सेना को अपनी पूर्ण 
एकजुटता कायम रखनी होगी | इसे जन-सामान्य का समर्थन भी जुटाना होगा। 


तब हम एक ऐसी सैनिक सरकार द्वारा आमूल परिवर्तनवादी सुधारों को लागू 


होता देख सकेंगे, जिसने धीरे-धीरे जनसमुदाय जाग्रत किया | 


इस क्षेत्र में अमरीका-विरोध में वृद्धि के कारण, सुधार लागू करने की इच्छा 


| . वाली सैनिक सरकार को विशेषकर आरम्भ में अमरीकी कम्पनियों पर प्रहार 
करने का प्रलोभन होगा । पेरु में यही हुआ। 
सुधार लागु करने वाली सैनिक सरकार को बहुत बड़ी-बड़ी कठिनाइयों 


का सामना करना होगा। वे इनमें से बहुत-सी कठिनाइयाँ अमरीकी कम्पनियों 


की प्रायः स्वचालित प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होंगी । सुधारों,के समर्थन 
में जो आम घोषणाएं की जाती हैं, वे अमरीकी कम्पनियों को इन देशों के प्रभाव- 
शाली समूहों से मिलकर सुधारों को रुकवा देने अथवा सरकार का ही तख्ता 
उलटवा देने से नहीं- रोक सकेगी | 

लैटिन अमरीका में निजी पूंजी निवेश को जारी रखने और बढ़ाने की कोई 
भी सामान्य घोषणा ऐसे किसी देश में नये पूंजी निवेश के प्रायः पूरी तरह 


वन्द हो जाने की प्रवृत्ति को नहीं बदल सकेगी । इसके अलावा यह विश्‍वास कर 
. पाना भी कठिन है कि ऐसे किसी देश को अमरीकी सहायता मिलना जारी रहेगा, | 


चाहे हिकेनलूपर के संशोधन को रह भी क्यों न कर दिया जाये अथवा इस पर 
` अमल वन्द कर दिया जाये । 


ये कठिनाइयाँ सैनिक सरकार को अपनी सुधार सम्बन्धी गतिविधि को धीमा | ۱ 


कर देने और इनमें AT कर देने की प्रेरणा दे सकती हैं । यह.सम्भावित भी 


ari पड़ता है | यदि इसके स्थान पर सैनिक सरकार सुधार नीतियों का अनु- | 


۱ 3 ۱ ۳ 


कक 
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सरण करती रहती है तो उसे निरन्तर अधिक दुरगामी उपाय करने होंगे और 
अपने देशवासियों से निरन्तर अधिकाधिक बलिदान करने क्री माँग करनी होगी | 
इस प्रकार इस और संयुक्त राज्य अमरीका सरकार की नीतियों के वीच 
का फासला बढ़ता जायेगा । इस सरकार को अमरीका के विरुद्ध व्याप्त रोष को 
वढ़ाना और इसका लाभ उठाना होगा, जो स्वतः वढ़ रहा है और जिसमें भविष्य 
में निश्चय ही और वृद्धि होगी --आजकल इसका आंशिक कारण अमरीकी पाजी 
निवेश और सहायता का रुक जाना है। : 


लेटिन अमरीका के देशों में सैनिक सरकारों के अधीन आमूल परिवर्तनवादी 
सुधारों सम्वन्धी गतिविधि की कल्पना अत्यन्त धूमिल है-और इसे, रॉकफेलर 
रिपोर्ट के अनुसार, युवकों और चर्च का समर्थन प्राप्त है जिन्हें अधिक क्रान्तिकारी 
बनने से रोका जाता है, और व्यापारिक संस्थानों के युवक प्रबन्धकों का भी जो 
‘श्रमिकों और जनता के प्रति सामाजिक चिन्ता' का अनुभव करने लगे हैं ।2 ये 
युवक प्रवन्धक विशेष रूप से इस विचार से भी प्रेरित बताये जाते हैं कि यह कार्य 
होने पर निरन्तर बढ़ते अमरीका विरोध के विपरीत, संयुक्त राज्य अमरीका 
की कम्पनियाँ स्वागत योग्य निजी पूँजी निवेश के वृद्धिगत प्रवाह को स्वीकार 
करेंगी और इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका से अच्छे सम्बन्धो के युग का 
समारम्भ हो जायेगा । पर यह बात अत्यन्त भ्रामक दिखायी पड़ती है। सद्‌- 
भावनापूर्ण अमरीकियों के लिए यह भावुकतापूर्ण और प्रायः रूमानी बात है | पर 
इस बात का इस संसार के यथार्थे से कोई सम्बन्ध नहीं । 
यह विचार क्रि लेटिन अमरीका अब गरीबी से ग्रस्त जन-समुदाय और शासक 
समूहों के बीच उग्र मुठभेड़ की दिशा में अनिवार्य रूप से. आगे बढ़ रहा है, उसी 
अकार भ्रामक है जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप में युवक و‎ 
हियों के सरकार के विरुद्ध उठ खड़े होने कीकल्पना जो वैसी ही भा रूमानी 
और E ग है ۱ जन-समुदाय अत्यन्त उदासीन और निष्क्रिय है और सेना 
के हाथ में मौजूद हथियार अत्यन्त प्रभावशाली है और इनकी मात्रा भी बहुत 
बड़ी है। ۱ | 
ु दर की पू्वे-कल्पना के अनुसार सम्भवतः लेटिन अमरीका में अभी और 
“सैनिक सरकारें बनेंगी। जैसाकि मैंने ऊपर कहा है, मैं इस सम्भावना की उपेक्षा 
नहीं करता कि इनमें से कोई अथवा अनेक सरकारें विकास के लिए आवश्यक 
सामाजिक और आथिक क्रान्ति करने की कोशिश करने के लिए प्ररित की जा 


सकेंगी, यद्यपि इनके सामने बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आयेगी, विशेषकर आथिक | ८ 


केठिनाइयाँ । 
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रॉकफेलर रिपोर्ट सुझाव देती है और न ही निक्सन प्रशासन इरादा के रखता है। 
“संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा खुला सैनिक हस्तक्षेप भी असम्भव न है--यद्यपि 
वियतनाम के अनुभव के वाद ऐसी कारंवाइयों के विरुद्ध सयुक्त राज्य अमरीका 
में विरोध बढ़ रहा है.। 
सुधारों के लिए कृतसंकल्प एक सैनिक सरकार का तख्ता उलटने के लिए 
यही नियमित तरीका अपनाया जा सकता है कि सैनिक प्रतिष्ठान में फूट के वीजः 
बोये जायें । इसका बस यही अर्थ होगा कि एक और सैनिक विद्रोह होगा-- 
अन्तर केवल इतना होगा कि इस बार यह एक असँनिक सरकार के विरुद्ध नहीं. 
होगा । 
यह कार्य जन-समुदाय को अथवा नागरिक आवादी को. छेड़े बिना ही किया 
जा सकता है । इसका परिणाम होगा सुधार के मोर्चे पर पीछे हटना --यदि बढ़ते 
हुए दबाव के समक्ष पहले ही यह काम नहीं हो चुका है। 


संयुक्त राज्य अमरीका और पश्चिम यूरोप में अमरीकी नीतियों के 
आलोचकों के मध्य व्याप्त एक अन्य किस्म की भ्रामक कल्पना कि लेटिन 
अमरीका में सरकारों और शासक समूहों के विरुद्ध सामान्य जन-समुदाय विद्रोह 
करेगा, उसी प्रकार अव्यावहारिक है, जिस प्रकार संग्रुक्त राज्य अमरीका की 
सरकारी नीति। यह कल्पना हिसा को विचित्र तरीके से गौरवशाली बात मानने 
से सम्बद्ध हो गयी है। بو‎ 

कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति केवल हिंसा के लिए हिंसा को 
उचित नहीं बता सकता। दूसरी ओर यदि लेटिन अमरीका में शासक समूहों 
का तख्ता हिसा के द्वारा उलटा जा सकता है, तो इसके लिए आवश्यक हिसा 
का औचित्य यह कहकर सिद्ध किया जा सकता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
यह हिसा जरूरी थी ۱ कुछ दशक पहले मैक्सिको की क्रान्ति में दस और बीस' 
लाख के वीच लोगों की जान गयी थी। दो सौ वर्ष पहले अमरीका की क्रान्ति 
भी हिसा के बिना नहीं हुई थी। 

इतना हीः नहीं, लेटिन अमरीका की वतमान स्थिति में गरीब लोगों को 
दवाकर रखने के लिए उनके विरुद्ध लगातार भयंकर हिंसा की जाती है। श्रम 
का अल्प-उपयोग जारी रखने और जन-सामान्य को गरीबी के गतं में डाले रखने ' 
वाली समस्त आथिक और सामाजिक व्यवस्था को उचित रूप से 'संस्थाकृत हिसा. 
कहा जा सकता है। ; دی‎ 

कुछ वर्ष पहले प्रकाशित एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक 'सोशल ओरिजिन्स ऑफ | 
डिक्टेटरशिप एण्ड डेमोक्रेसी: लाडे एण्ड पेजेंट इन दि मेकिंग ऑफ दि माड्ने 
atê! में, जिसका मैं एशियन ड्रामा में उपयोग नहीं कर सका, बेरिंगटन मूर 
जूनियर ने यह विचार प्रकट किया है: “जिस रूप में प्रायः समस्त इतिहास. 
लिखा गया है वह क्रान्तिकारी हिंसा के विरुद्ध असीम पूर्वाग्रह को जन्म देता 
है'**दलित लोगों द्वारा अपने भूतपूर्व मालिकों के विरुद्ध बल प्रयोग प्रायः, 
सार्वभौम भत्सेना का लक्ष्य बना है। जबकि 'सामान्य' समाज का दिन-प्रतिदिनः 


~ 
۱ 
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۱ का दमन इतिहास की अधिकांश पुस्तकों में पृष्ठभूमि में ही पड़ा रहता है ।”27 
और वे आगे यह दर्शाते हैं कि “क्रान्ति के अभाव में' मनुष्य के जीवन और सुख 
= के रूप में कितनी विशाल कीमत चुकानी पड़ती है | यही तक रॉवर्ट एल० 
हीलब्रोनर और अन्य लेखकों ने भी प्रस्तुत कियाहै। 
पर सब कुछ इन दो प्रश्नों पर निभर करता है : क्या जन-समुदाय विद्रोह 
करेगा और क्या इसके सफंल होने की गुंजाइश है। हिंसा का उदात्तीकरण, जो 
लेटिन अमरीका सम्बन्धी वामपन्थी लेखन में अब बहुत लोकप्रिय बन चुका है, 
यह मानकर चलता है कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर, सकारात्मक ही है। इस 
समय लेटिन अमरीका के अनेक देशों में जो गुरिल्ला आन्दोलन चल रहे हैं, 
उनके महत्त्व को जिस प्रकार असावधानी और उत्साह से बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया 
जाता है, उससे यह बात सर्वाधिक स्पष्टता से प्रकट हो जाती | 
इन दो मुद्दों पर मेरी सहमति नहीं है | पहंली बात तो यह है कि जनता 
बह त उदासीन और निष्क्रिय है । इससे भी महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि जनता को 
सक्रिय बनाने के प्रत्येक प्रयास को आरम्भ में ही सेना और पुलिस की असीम. 
शक्ति का-मुकाबला करना होगा, जिसे अपने प्रभावशाली उच्च वर्ग के समूहों 
और संयुक्त राज्य का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमरीका यह विश्वासः 
करता है कि वह क्यूबा के अनुभव से सबक सीख चुका है। 
मुझे लेटिन अमरीका के देशों के आथिक, सामाजिक और राजनीतिक सत्ता , 
۱ ` के वतमान ढाँचे के विरुद्ध किसी भी बड़े और सफल विद्रोह की गूंजाइश दिखायी 
नहीं पड़ती । केवल ऐसे अपवाद हो सकते हैं, पर इनकी अधिक सम्भावना नहीं 
है, कि कोई सैनिक सरकार अपने देश के प्रभावशाली समूहों और अमरीकी ; 
कम्पनियों--तथा जल्दी ही अमरीका सरकार से भी--अपने सम्बन्ध तोडले... ' 
और जनता को अपने समर्थन के लिए जाग्रत कर दे। पर स्वयं सैनिक सरकार ` | 
के गत में संचालित ऐसे किसी विद्रोह के लिए अधिक हिंसा की आवश्यकता ' | हे 
नहीं ۱ 3 FE ९ 
'हिसात्मक विद्रोह की जो असावधानी भरी और अज्ञानपुण बातें की जाती Fs 
हैं ओर जिनमें प्रकट रूप से बड़ा आनन्द भी सिया जाता है चह नेतिकद्ष्टि्से . 
बहुत निन्दनीय है, क्योंकि ये बातें वे लोग करते हैं जो बहुत सुरक्षितवातावरण ४, 
में आराम से रहते हैं और लेटिन अमरीका के दलित ओर उत्पीडित fT TT | ; 
की सहायता के संघर्ष में लड़ने और अपने प्राणों की' आहुति देने का उनकाकोई | 
इरादा नहीं है ۱ a 


a 


I 
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धीरे स्थापना के लिए कृतसंकल्प हो । ۱ ۱ चुनावों 

अजन्टीना जैसे अपेक्षाकृत अमीर देश में, अथवा चिली जेसे आम चुनावों की 
पूवं परम्परा जैसे देश में अथवा मैक्सिको जैसे सच्ची क्रान्ति की पृष्ठभूमि वाले 
देश में, जहाँ अब इस क्रान्ति की गतिशीलता समाप्त हो गयी है, ऐसी घटना 
सम्भव हो सकती है । किसी ऐसी घटना के अन्तर्गत किसी खास चरण में जनता 
का विद्रोह भी उपयोगी भूमिका निभा सकता है। हर स्थिति में इसके लिए नीचे 
से और अधिक दवाव की आवश्यकता होगी, जो इन तथा कुछ अन्य देशों में 
सम्भव हो सकता है | | 
' तीसरी और सम्भवतः सर्वाधिक सम्भावित बात यह हो सकती है कि 
वर्तमान हिमा त्तियाँ जारी रहें ۱ दक्षिण एशिया की तरह इसका यह अर्थ होगा कि 
न तो क्रम- होगा और न ही कान्ति । जैसाकि पहले कहा जा चुका है, कुछ 
और शायद अनेक देशों में, अथवा यहाँ तक कि इन सव देशों में, किसी-न-किसी 
प्रकार के लेटिन अमरीकी फासिस्टवाद का उदय होगा, जिसकी रक्षा के लिए 
एक प्रबल पुलिस ओर सैनिक शक्ति सन्नद्ध रहेगी | 

इसे संयुक्त राज्य अमरीका सरकार भी अपना समर्थन देगी--अमरीकी 
नीति में मूलभूत परिव्ंन „होने पर ही इसके विपरीत स्थिति हो सकती है। 
लेटिन अमरीका में फासिस्ट सरकारें ही संयुक्त राज्य अमरीका को साम्यवाद का 
एकमात्र विकल्प दिखायी पड़ेगा | 

यूरोप में हलर, मुसोलिनी फ्रांको और सलाज्ञार के प्रति यही आकर्षण 
रहा । जेसाकि हम 
समर्थन और पर्याप्त विश्वसनीयता प्राप्त हुई, विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका 


-सें-जैसाकि आज ग्रीस की सैनिक सरकार को प्राप्त है। हमें यह भी याद है 


याद है, इनके शासनों को कुछ सीमा तक अच्छा . : 


कि किस प्रकार फासिस्ट सरकारों को प्रशासन की कुशलता का श्रेय दिया गया... 


. और किस प्रकार यहाँ तक कहा गया कि वे जनहित में प्रगतिशील सुधार लागू 
करने के लिए कृतसंकल्प हैं--यह बात रॉकफेलर रिपोर्ट की लेटिन अमरीका 
की सैनिक सरकारों के प्रति उत्साहपूर्ण आशावादिता जैसी ही थी | 

जब फ्रेंकलिन डी० रूज़वेल्ट और अन्य उदारतावादियों को अमरीकी जनता 
को यूरोप में फासिस्टवाद के. प्रति इस अत्यन्त सरलीकृत भावनाओं से मुक्त 
करने में सफलता मिली, उस समय तक मैकार्थी-डलेस युग का आज भी प्रभाव | 
कायम नहीं हुआ था । और उन्हें इस कार्य में इस निरन्तर बढ़ती चेतना से 
सहायता मिली कि फासिस्टवाद के परिणामस्वरूप महायुद्ध होगा- और अन्ततः 


i 
अमरीकी फासिस्टवाद का लेटिन अमरीका के भीतर चाहे 
कितना भी पतनकारी प्रभाव क्‍यों न हो, पर इसके परिणामस्वरूप उस उप- 
. महाद्वीप के बाहर युद्ध की प्रायः कोई सम्भावना दिखायी नहीं पड़ती, विशेषकर 
इस कारण से क्योंकि सोवियत संघ इसका विरोध करने की कोई रुचि नहीं 
दिखा रहा है। इन परिस्थितियों र में संयुक्त राज्य अमरीका के उदारतावादियों 
लै लिए यह अत्यन्त कठिन कार्य होगा कि वे लेटिंन अमरीका के फासिस्ट शासनों 
को सहयोग देना बन्द करने के लिए अपनी सरकार को राजी KER . ब 
पर मैं इस सम्भावना की पूरी तरह उपेक्षा नहीं कर देना चाहता कि | 
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अमरीकी राष्ट्र की प्रिय उदारतावादी परम्पराओं के अनुरूप लेटिन अमरीका 
-के देशों के ا‎ संयुक्त राज्य अमरीका की नीतियों की पुनर्व्याख्या करनी 
होगी । हमें इसके लिए संघर्ष भी करना है। . 
नीतियों की यह पुनर्व्याख्या उस नयी 'व्यावहारिकता' के प्रायः एकदम 
विपरीत होगी, जो अमरीकी प्रशासन का आशादीप बनी हुई है । इसका अर्थ 
लेटिन अमरीका के अनेक देशों की प्रगतिशील शक्तियों से सहयोग और प्रतिगामी 
सरकारों की उपेक्षा होगा । इसका. अर्थ प्रगति के लिए सन्धि के सिद्धान्तों को 
अंगीकार करना होगा, जिसमें इसकी सफलता के लिए अधिक बलिदान करने की 
तत्परता शामिल है | ۱ 
` इसका अर्थ लेटिन अमरीका के देशों को हथियार और इनके अफसरों को 
ट्रेनिंग देने की संयुक्त राज्य अमरीका की नीति पर कठोर और सुक्ष्म नज़र 
डालनी होगी । सी. आई. ए. के माध्यम से गुप्त गतिविधियाँ और दृतावासो द्वारा 
अनावश्यक हस्तक्षेप अन्ततः सब लोगों के मन में अमरीका विरोधी भावनाएँ 
भड़काने का निश्चित साधन हैं। इस तरीके से केवल वे ही लोग विरोधी नहीं 
बनते जिन्हें इस प्रकार के समर्थन से प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। ا‎ क्त राज्य 
अमरीका की सुरक्षा' की दृष्टि से अनुसन्धान कार्यों का दिशा निर्देश करना, 
जिसका ऊपर उदाहरण दिया गया है निश्चय ही उल्टा अक्षर करता है। 
नीतियों की इस पुनर्व्याख्या का यह भी अर्थ होगा कि लेटिन अमरीका 
में संयुक्त राज्य अमरीका के पूंजी निवेश की समस्या पर एकदम नये सिरे से 
विचार किया जाये। संयुक्त राज्य को बड़े पैमाने पर अमरीकी प्रतिष्ठानों के 
राष्ट्रीयकरण को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होना होगा, विशेषकर भूमि, 
प्राकृतिक साधनों, सार्वजनिक सुविधाओं और फुछ विनिर्माण उद्योगों तक के 


- राष्ट्रीयकरण को | 


` प्रकार सहमति हो सकेगी जो स्थायी द्वेष को जन्म नहीं देती | 


ड 


वस्तुतः संत क्त राज्य अमरीका को अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास 
बेक के सहयोग से ऐसे राष्ट्रीयकरणों को वित्तीय दृष्टि से सम्भव बनाने के लिए 
सक्रिय होना चाहिए ۱ इसके परिणामस्वरूप मुआवजा देने की बात पर इस 


उदारतावादी दृष्टिकोण से यह आवश्यक नहीं है कि लेटिन अमरीका में 


राजनीतिक विकास अमरीका-विरोध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के प्रबल प्रभाव के | 


अन्तगंत हो ۱ वस्तुतः संयुक्त राज्य अमरीका के लिए जाति का निर्धारण 
रत ज जो उव बलिदानों के बिना ही समान लक्ष्यों की पूति के लिए 
घनिष्ठ और भिन्नतापूर्णं सहयोग की स्थापना कर सके । 


यहाँ लेटिन अमरीका की राजनीतिक गतिशीलता पर्‌ विहंगम षद डालने 
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सकारात्मक दृष्टि से वैकल्पिक सम्भावनाओं का एक क्रम हमारे समक्ष मौजूद 

रहता है, जिनमें से केवल कुछ को ही पूरी तरह से असम्भावित कहा जा सकता 

है। लेटिन अमरीका के कई देशों में अन्तिम परिणाम बहुत भिन्न हो सकता है | 
मेरे अन्वेषण की मूल्य सम्बन्धी प्रमुख मान्यता, दक्षिण एशिया सम्बन्धी 


` अध्याय-]4 की तरह, आमूल परिवतंनवादी सुधारों की तात्कालिक आवश्यकता 
रही है। यदि इन सुधारों को लागु नहीं किया जाता तो मैं यह भविष्य कथन ' 


करूँगा कि केवल सामान्य विकास में ही ठहराव नहीं आ जायगा बल्कि, विशेष- 
कर, असमानता और गरीबी और बढ़ेगी | के 
अपेक्षाकृत लम्बी अवधि में राजनीतिक दृष्टि से इसके क्या प्रभाव होंगे यह 


` मेरी मूल्यांकन क्षमता के बाहर.की बात है--उन्हीं कारणों से जिनकां मैंने दक्षिण 


एशिया सम्बन्धी अध्याय-4 के अन्त में उल्लेख किया है | 
लेटिन अमरीका के देशों के राजनीतिक विकास का अध्ययन राजनीति 


विज्ञानियों को न्यूनतम अवसरवादी पूर्वाग्रह के साथ करना चाहिए- अर्थात्‌ इस | 


सम्बन्ध में उन प्रचलित और सरकारी विश्वासों के अनुरूप अनुसन्धान कार्य को 


. नहीं ढालना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका और इन देशों के शासक समूहों ` 


के हित क्या हैं । ۱ 

इस बीच, हम अर्थशास्त्रियों को इन देशों की राजनीतिक गतिशीलता के 
मोटे तथ्यों से अवगत कराने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा इन देशों की 
विकास समस्याओं का अध्ययन करने का प्रत्येक प्रयास. निश्चय ही पूर्णतया 


सतही और भ्रामर्क होगा । इस परिशिष्ट और दक्षिण एशिया सम्बन्धी अध्याय: 
. लिखने का यही कारण है। ۱ 


7۳73: यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि केथोलिक धर्मावलम्बी ' 


फिलीपीन, स्पेन के उपनिवेशी शासन. की कई शताब्दियों की विरासत और 
आधी शताब्दी के संयुक्त राज्य अमरीका के प्रभुत्व के कारण अनेक कारणों से 
दक्षिण एशिया की अपेक्षा लेटिन अमरीका का देश अधिक है | पर इसका विकास 
लेटिन अमरीका की अनेक वर्तमान प्रवृत्तियों से एक पहले के युग का है | . 

अमरीकी युग में नियमित चुनावों ओर इन चुनावों के परिणामों के आधार 
पर भविष्य की सरकार के निर्णय फिलीपीन में लेटिन अमरीका के प्रायः किसी 
भी देश से अधिक बृढ़ता से कायम हो गया। यद्यपि अब तक इन चुनावों में उन 


' मुद्दों को नहीं उठाया गया है जो जन-सामान्य के लिए वस्तुतः FETT, 
पर इसका यह निश्चित अर्थ नहीं होता कि इस दिशा में परिवर्तन नहीं हो सकता । | 


इसके बाद सुधार, और आमूल परिवर्तनवादी सुधार, शान्तिपूर्ण तरीके से हो 


, सकते हैं। पर यह निश्चित नहीं है। ی‎ BSE 
. ۰ लेटिन अमरीका की तरह ही अमरीका विरोध बढ़ रहा है ओर मोटे तौर ' 
. पर इसका वही आधार है, यद्यपि अभी तक यह बहुत कमजोर है। यहाँ एक . 
.. बारफिरएका ऐसे अमरीकी साप्ताहिक--यू० एस० न्यूज एण्ड वलड रिपोट 
ओ . का उद्धरण देना आवश्यक होगा जिसके ऊपर अमरीका के व्यापारिक प्रतिष्ठानों 
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लेटिन अमरीका की विस्फोटक स्थिति | , बाउ 


अथवा वर्तमान प्रशासन का आलोचक होने का सन्देह नहीं किया जा सकता : 

- ऐसे लक्षण अधिकाधिक मात्ना में दिखायी पड़ रहे हैं कि एशिया में पूर्व 
और पश्चिम की सर्वाधिक चिरस्थायी साझेदारी--फिलीपीन और संयुक्त राज्य 
अमरीका के घनिष्ठ सम्बन्ध--समाप्ति की ओर बढ़ GF "AF आपको 
राष्ट्रपति फडिनाण्ड मार्कोस से' लेकर छोटे-से-छोटा फिलीपीनी नेता यह कहता 


हुआ सुनायी पड़गा कि अमरीकियों को यहाँ अपने वायुसेना और नौसेना के _ 


अड्डे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो सन्‌ ۱942 से एशिया में अमरीका 
की सैनिक कारेवाइयो के लिए अत्यन्त महत्त्वपृण रहे Û "gS अधिकारी तो 
संयुक्त राज्य अमरीका से हुईं सब सन्धियों की 'सूक्ष्म समीक्षा करने की माँग 
कर रहे हैं, जिनमें फिलीपीन द्वीप समूह में विशाल अमरीकी निजी पूंजी निवेश 
की सुरक्षा की सन्धियाँ ۳ 

पर अमरीकी सैनिक अड्डों और वहाँ तैनात सैनिकों से फिलीपीन की कुल 
राष्ट्रीय आय का लगभग पाँच प्रतिशत प्राप्त होता है, जो इसकी निर्यात आय 

का लगभग अट्ठारह प्रतिशत है | 

अतः यह सम्भव दिखायी पड़ता है कि कम-से-कम निकट भविष्य में फिली- 
पीन सरकार निरन्तर बढ़ रही अमरीका विरोधी भावनाओं का उपयोग संयुक्त 
राज्य अमरीका सरकार के ऊपर इस दृष्टि से दबाव डालने के लिए करेगी कि 
वह फिलीपीन को और अधिक लाभ ल में उदारता बरते । 
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4]. अपने व्यक्तिगत मूल्यांकनों के आधार पर लेखक को यह चिन्ताजनक लगता 
है कि उसके निष्कर्ष के अनुसार राजनीतिक लोकतन्त्र आधुनिकीकरण के 
आदरशों का एक आवश्यक तत्त्व नहीं है। अन्य मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं के 
विपरीत यह retî एक ऐसी प्रणाली के लिए अनिवार्य नहीं है, जिसमें अन्य 
सब आधुनिकीकरण ara मौजूद हों । लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं 
. है कि लोकतन्त्री शासन के स्थान पर एकतन्त्री शासन की स्थापना इस बात ' कति 
का अधिक आश्वासन प्रदान करती है कि नीतियों को इन आधुनिकीकरण “खक 
आदशों की प्राप्ति की दिशा में निर्देशित किया जायेगा अथवा इस प्रकार | 
निर्देशित होने की स्थिति में ये अधिक प्रभावशाली हो सकेंगे। देखिए |. 
एशियन ड्रामा, पृष्ठ 67 और TT | डक A 
42. एशियन ड्रामा, अध्याय-2, अनुभाग-3 (पुष 54 और आगे) 
-43. वही, पुनश्चः अनुभाग-2 (पृष्ठ 834 ओर आग) , (7 In 22 
44. मैंने सामात्य शब्द 'मूल्य' का उन कारणों से प्रयोग नहीं किया है, जिनका . ( | 
स्पष्टीकरण एशियन ड्रामा, पुष्ठ 32, पाद टिप्पणी-2 में दिया गया ही 0 
. .45. एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग-! و‎ 7 और आग) ) MD oi 
46. वही, अध्याय-3, विशेषकर भाग-2 A 
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I विश्व निर्धनता की चुनौती | 


में इन दोनों संकल्पनाओं के योगदान के लिए देखिए एशियन ड्रामा, अध्याय- . 
3, अनुभाग-]. (पृष्ठ 7। और आगे); परिशिष्ट-2, अनुभाग-2 (पृष्ठ 
878 और आगे) Fr ۱ 

2. एशियन ड्रामा, अध्याय-(4, अनुभाग-5 (पृष्ठ 688 और आगे) 

3. वही, अध्याय-[4, अनुभाग-9 (पृष्ठ 700 और आगे) 

4. वही, अध्याय-4, अनुभाग-2 (पृष्ठ 676 और आगे) ; 357 अनुभाग- 
7 (पृष्ठ 50 और आगे) 

5. वही, अध्याय-[4, अनुभाग-2 (पृष्ठ 677 और आगे); ۵0 

6. वही, अध्याय-[4, अनुभाग-3 (पृष्ठ 68 और आगे) 

7. वही, अध्याय-27, अनुभाग-2 (पृष्ठ [389 और आगे) ; परिशिष्ट-| 

8. वही, अध्याय-28, अनुभाग-]-3 (पृष्ठ 464 और आगे) . 

9, इसके लिए देखिए, एशियन ड्रामा, अध्याय-[4, अनुभाग-4 (पृष्ठ 682 और 
आगे); 397-3, विशेषकर अनुभाग !, 5, 6 (पृष्ठ 58 और आगे, 
595 और आगे, 603 और आगे) . 

[0. एशियन ड्रामा, अध्याय-0, अनुभाग 7-8 (पृष्ठ 442 और आगे) 

[]. वही, अध्याय-[3, अनुभाग [2-[5 (पृष्ठ 640 और आगे) 

[2. वही, अध्याय-[3, अनुभाग-4 (पृष्ठ 649 और आग) 

[3. वही, अध्याय-।3, अनुभाग-]6 (पृष्ठ 66] ओर आगे) 

[4. वही, अध्याय-[3, IWIT-I7 (पृष्ठ 669 और आगे); 39۳9 
अनुभाग-7 (पृष्ठ 926 और आगे); अध्याय-24, अनुभाग-2 (विशेषकर 
[58 और आगे परिशिष्ट-8, ۳6-( ۱ 

[5. वही, 35777-[4, अनुभाग 6-7 (पृष्ठ 69 और आगे) 

[6. बही, अध्याय-[4, अनुभाग 8-9 (पृष्ठ 697 और आगे) 

]7. वही, अध्याय-[4, अनुभाग 9 (पृष्ठ 700 और आग) 

[8. वही, परिशिष्ट-2, अनुभाग [9-20 (पृष्ठ [90 और आगे) 

[9. वही, अध्याय-4, अनुभाग-] (पृष्ठ 674 और आगे) 

20. वही, परिशिष्ट-2, अनुभाग-3 (पृष्ठ [847 और आगे ) 

2[. वही, आमुख, अनुभाग-6 (पृष्ठ 22) 


अध्याय 3 
समानता का प्रश्न 


[. एशियन ड्रामा, 3۳77-۱6, 33507۳7۲-0 (पृष्ठ 769 और आगे) - 

2. दक्षिण एशिया की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में देखिए एशियन 
ड्रामा, अध्याय-/2 विशेषकर अनुभाग 7-8 (पृष्ठ 563 और आगे), परि- 
शिष्ट-4, अध्याय-[5, अनुभाग-8 (पृष्ठ 737 और आगे), 227-6 

: अनुभाग 6-I0 (पृष्ठ 756 और आगे), 37277[8 विशेषकर 2 
(पृष्ठ 883 और आगे), अध्याय-9, अनुभाग 6 (पृष्ठ 926 और आगे), , 
अध्याय-22, अनुभाग-5 (पृष्ठ ]052 और आगे) , अध्याय-26, अनुभाग [2- ۰ 
Ne [30 ओर आगे), -अध्याय-33, अनुभाग-7 (पृष्ठ {790 और . 


सन्दर्भ ۳ 


3. मैंने इस विषय पर विस्तार से विचार 'दि पालीटिकल एलीमेंट इन दि _ 


डेवेल्पमेण्ट 


डवेल्पमेण्ट ऑफ इकानामिक थ्योरी' (रुटलेज एण्ड केगनपाल, 953, 3 क्त 
राज्य अमरीका में 657 दा ला प्रेस द्वारा प्रकाशित), 
इकानामिक थ्योरी एण्ड अण्डर रिजन्स के खण्ड-2 (डकवर्थ एण्ड 
कम्पनी, [957, संयुक्त राज्य अमरीका में [969 में हापर एण्ड रो द्वारा 
रिचलेड्स एण्ड पुअर नाम से प्रकाशित) में किया है । देखिए, आब्जेक्टिविटी 
इन सोशल रिसर्च, 73 ۱ 

4. (जियांड दि वैलफेयर स्टेट डकबर्थ एण्ड कम्पनी, ।960), खण्डः! 

4क. गुस्ताव आर० पापानेक, पाकिस्तान डवेल्पमेण्ट : सोशल गोल्स एण्ड प्राइवेट 

इन्सेटिन्स (आक्सफोडं यूनिवर्सिटी प्रेस, [968), पृष्ठ ।78, 242 
5. एशियन ड्रामा, अध्याय-6, अनुभाग-3 (पृष्ठ 745 और आगे) 

'6. वही, अध्याय-6, अनुभाग-! (पृष्ठ 74 और आगे) 

° वही, अध्याय-5, अनुभाग-2 (पृष्ठ 72 और आगे) 

. वही, अध्याय-6, अनुभाग-2 (पृष्ठ 743 और आगे) 

. जवाहरलाल नेहरू, दि डिस्कवरी आफ इंडिया (चौथा संस्करण, मेरीडियन 

बुक्स, 956) , पृष्ठ 3 ۱ 

[0. 'स्ट्रेटेजी आफ दि थर्ड प्लान, प्राब्लम्स इन दि थर्ड प्लान--ए क्रिटीकल 
मिसलेनी (नई दिल्ली, [96]), पृष्ठ 50 

]. ऊपर उद्धत ۱ 

I2. एशियन ड्रामा, परिशिष्ट-4, अनुभाग 2 (पृष्ठ 2005 और आगे) 

[3. वही, अध्याय-6, अनुभाग-3 (पृष्ठ 745 और आगे) 

4. वही, परिशिष्ट-2, अनुभाग-2 (पृष्ठ 92 और आगे) 

5. 'रिसेन्ट सोशल ट्रेंड्स एण्ड डेवेल्पमेण्ट्स इन एशिया, इकानामिक बुलेटिन 
फार एशिया एण्ड दि फार ईस्ट, खण्ड-]9, संख्या-। (जून 968(, 

पुष्ठ 58 
[6. एशियन ड्रामा, अध्याय-22, अनुभाग-5, ।0 (पृष्ठ 052 और आगे, 83 
ओर आगे) ۱ 

` _]7. एशियनःड्रामा, 3077-[2, अनुभाग-7 (पृष्ठ 567 और आगे) 

8. वही, पृष्ठ 6 

[9. वही, अध्याय-3, अनुभाग 5-7 (पृष्ठ 93 और शः 

_ 20. वही, अध्याय-6, अनुभाग l-2 (पृष्ठ 74 और आगे) | 

2]. 'रीसेण्ट सोशल ट्रेंड्स एक डेवेल्पमेण्ट्स इन एशिया' ऊपर उद्धृत, पुष्ठ 57 

22. एशियन ड्रामा, 32776, अनुभाग-9 (पृष्ठ 765 ओर आगे) 

23. दक्षिण एशिया में विकास के लिए देखिए एशियन ड्रामा, अध्याय-2, अनु= 
भाग 7-8 (पुष्ट 563 और मागे); अध्याय 6 a (पृष्ठ 756 
और आगे); ओर संत्र; देखिए, इस अध्याय की पाद टिप्पणी संख्या-2 

24. वही, 357-6 7 ۲-8 (पृष्ठ 763 और आगे) 4 


O 00 ० 


25. उदाहरण के लिए एशियन ड्रामा, अध्याय-] क्ल अनुभाग-6 (पृष्ठ 766 
और आगे); अध्याय-22, अनुभाग-5, पृष्ठ 052 और आगे) ۱ 


26. उदाहरण के लिए देखिए एशियन ड्रामा, अध्याय-26, 7۳-8-20)" 
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[334 और आगे); देखिए “रीसेण्ट सोशल ट्रेंड्स एण्ड डेवेल्पमेण्ट्स इन 
एशिया, ऊपर उद्धत, विशेषकर पृष्ठ 49 और आगे E: 
27. एशियन ड्रामा, AT-L6, अनुभाग-9 (पृष्ठ 765 और आगे) 
28. वही, अध्याय.!6, अनुभाग 7-9 (पृष्ठ 76[, 765 और आगे) 
29. वही, अध्याय-6 आगे 
30. वही; अध्याय-26, TINTT-L2, (पृष्ठ 30 और आगे) 
3]. वही; 37۳77-[ ر6‎ अनुभाग-।3 (पृष्ठ 779 और आगे) 
32. वही, अध्याय-8, अनुभाग 3-6, (पृष्ठ 35 और आगे) 
33. देखिए, गुस्ताव एफ० पापानेक, पाकिस्तान्स डेवेल्पमेण्ट : सोशल गोल्स एण्ड 
प्राइवेट इन्‌सेण्टिव्ज ۱ 
34. जोसिफ लेलीवेल्ड, 'डिफीकल्टीज़ इन पाकिस्तान काज रिएसेसमेण्ट आफ 
हर “RAT”, न्यूयाकं टाइम्स, 9 मार्च 9 . 
35. एशियन ड्रामा, अध्याय-8, अनुभाग-9 (पृष्ठ 338 ओर आगे) 
36. वही, अध्याय-8, अनुभाग-3 (पृष्ठ 35 और आगे) 
37. वही, अध्याय-8, अनुभाग-9 (पृष्ठ 338 और आगे) - 
` 38. वही, अध्याय-4, अनुभाग-!2 (पृष्ठ 69 और आगे); अध्याय-5, अनुभाग- 
| 3 पृष्ठ 22 और आगे); अध्याय-9, 3057۳-[6 (पृष्ठ 398 और 
आ | 
39. वही, अध्याय-4, अनुभाग-4, 5, 7, 3 (पृष्ठ ।38 और आगे, !49 और 
आगे, ।73 और आगे) 
40. वही, अध्याय-7, अनुभाग 3-7, (पृष्ठ 273 और आगे); देखिएं अध्याय-4, 
4۱. वही, अध्याय-4, अनुभाग-!! (पृष्ठ ।62 और आगे) : अध्याय-5, अनुभाग- . 
I-2 (पृष्ठ 23 और आगे); अध्याय-9, अनुभाग-9-0 (पुष्ठ 373 
और आगे) " ۱ 
42. वही, अध्याय-9, 3777۳۲0 (पृष्ठ 376 और आगे) هی‎ 
43. ब्रॉन फेन ब्रेनर, (दि अपील आफ कनफिसकेशन इन इकानामिक डेवेल्पभेण्ट', 
. इकानामिक डेवेल्पमेण्ट एण्ड सोशल चेंज, अप्रैल 5 
44. एशियन ड्रामा, परिशिष्ट-9, (पृष्ठ 272 और आगे) 
45. न्यूज़ वीक, 30 7777-68 ۱ 
46. एशियन ड्रामा, 357-7, अनुभाग-9, विशेषकर पृष्ठ 823, पाद टिप्पणी-4 | 
47. E 6, 350777, 2, 4, 5 (पृष्ठ 74l और आगे, 749 और . ` 
झा 0 
. 48. वही, 357-6 अनुभाग-6 (पृष्ठ 756 और आगे) ` 
49. मिडेल, इकानामिक थ्योरी एण्ड अण्डर डेवेल्प्ड रीजन्स, खण्ड-2 ` 
50. आग्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च, अनुभाग 3-5 4240) 
5]. दक्षिण एशिया के सम्बन्ध में उदाहरणों. के लिए देखिए एशियन या 3 
335077-[ 6, अनुभाग-7 (पृष्ठ 76l और आगे) देखिए 'रीसेण्ट सोशल 
 द्रेंडूस hs डवेल्पमेण्ट्स इन एशिया”, ऊपर उद्धत, ۳ 49 और आगे 
32. एशियन डामा, अध्याय- 6, अनुभाग-9 ) 765 ओर आगे) ` 
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अध्याय 4 
खेती. 

[. जहाँ तक दक्षिण एशिया का सम्वन्ध है, इस अध्याय की पृष्ठभूमि एशियन 
डामा, अध्याय-22, 26 में मिल सकती है। ۱ 

2. वही, अध्याय-]0, अनुभाग-2 (पृष्ठ. 4।7 और आगे) 

3. खाद्य और कृषि संगठन, दि स्टेट आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर (रोम, 968( 
रेखाचित्र 3-3, पृष्ठ 78; खाद्य और कृषि संगठन की अन्य वर्षों की रिपोट 
भी देखिए जो इसी नाम से प्रकाशित हुई हैं । ی‎ 

4. एशियन डामा, अध्याय-[], अनुभाग 5-6 (पृष्ठ 546 ओर आगे) ; अध्याय- 
[0, अनुभाग 7-8 (पृष्ठ 442 और आगे); अध्याय-7, अनुभाग-3 (पृष्ठ 
808 ओर आगे) 

5. वही, अध्याय-26, अनुभाग-8 (पृष्ठ [278 और आगे) 

6. वही, अध्याय-26, अनुभाग-2 (पृष्ठ ।244 और आगे) 

7. वही, पृष्ठ [245, पाद टिप्पणी-5 

8. खाद्य और कृषि संगठन, दि स्टेट आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर )968( , पृष्ठ 

۰ 9ओर आगे | 
9, वही, पृष्ठ 75 और आगे 
70. वही, 
[]. दक्षिण एशिया के लिए देखिए एशियन डामा, अध्याय-]2, अनुभाग 3-4 

(पृष्ठ 568 ओर आगे, अध्याय-30, अनुभाग-|], पृष्ठ 2 और आगे) शेष - 
कम-विकसित संसार के लिए दि स्टेट आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर के विभिन्न 
वर्षों की रिपोटों के अलावा खाद्य और कृषि संगठन के अन्य अनेक प्रकाश 
देखिए विशेषकर थर्ड वल्ड फूड सर्वे (रोम, [963 और अमरीकी राष्ट्रपति 

की विज्ञान सलाहकार समिति द्वारा तैयार अत्यधिक उपयोगी रिपोर्ट द वर्ल्ड 
फूड प्रान्लम, वाशिगटन, ۱967( जो एशियन 5۳۲ के लेखन के समय 
उपलब्ध नहीं | 


[2. एशियन STAT, अध्याय-3, अनुभाग -3 (पु [602 ओर आगे) 4 

2. वही, अध्याय-3, अनुभाग-5 (पृष्ठ 93 और आगे); अध्याय-30, अनुभाग- ۳ 

` ]], 3 (पृष्ठ [602 और आगे, 66 और आगे) डा EES 

 . 4. मिडेल, 965 के मैकडोगल स्मारक भाषण में उद्धत। यह भाषण24 | 
Bs, नवम्बर [965 को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के सम्मेलन में हुआ था। _ ی‎ 
[5. दि स्टेट ऑफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर )968( S78 ओर आगे. . 
` 6. एंशियन डामा, अध्याय-26, अनुभाग [-3 (पृष्ठ 24] और आगे, 25 










' ओर आगे) अध्याय-0, पर्चा साग 3-5 (पृष्ठ47 औरआगेो) . 
fe [7 श्रम के कम उपयोग और यहाँ वर्णित अन्य संकल्पनाओं की परिभाषा के ۳.۳ 
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20. वही, परिशिष्ट-2, अध्याय-। और 2 


` 2]. वही, अध्याय-29, अनुभाग-3 (पृष्ठ 25 और आगे) 


3 


22. वही, T-2L, INTT-I4 (पृष्ठ [007 और आगे); परिशिष्ट-6, 
अनुभाग-6-7 (पृष्ठ 2050 और आगे); अध्याय-26, अनुभाग-3, !] (पृष्ठ 
25] और आगे, 294 और आगे) 

- 23. वही, अध्याय-26, अनुभाग-2 (पृष्ठ 356 और आगे) 


24. वही, अध्याय-26, मनुभाग-।। और अनुभाग 6-30 (पृष्ठ 4 और आगे, . 


]26 और आगे) 

25. लेटिन अमरीका आथिक आयोग, इकानामिक सर्वे ऑफ लेटिन अमरीका 
۳ (संयुक्त राष्ट्र संघ, न्यूयाकं, 968) , खण्ड-3, विशेषकर पृष्ठ 5[ 

' आर 352 ۱ 

26. एशियन डामा, अध्याय-26, अनुभाग [I-25 (पृष्ठ 294 और आगे, 
[377 और आगे) 

27. वही, अध्याय-26, अनुभाग-6- (पृष्ठ [26] और आगे) 

28. वही, अध्याय-24, अनुभाग-] (पृष्ठ {50 और आगे) 

29. वही, परिशिष्ट-! 

30. वही, अध्याय-24, अनुभाग-2, - । (पृष्ठ [।55 और आगे, 202 और 
आगे) ee 

3], वही, अध्याय-|7, 39۲۲-6-0, 4, 5 (पृष्ठ 7।5 और आगे, 840 
और आगे) 

32, वही, अध्याय-24, अनुभाग-] (पृष्ठ ]53 और आगे); परिशिष्ट-6, 
विशेषकर अनुभाग-।0 (पृष्ठ 206]) , 

33. वही, अध्याय-24, अनुभाग-], 5 (पृष्ठ ।753 और आगे, 72. ओर आगे) 

34. वही, अध्याय-24, अनुभाग-5, 30, ] 

35. वही, अध्याय-24, अनुभाग-6; अध्याय-2, अनुभाग-] 

36. वही, अध्याय-]0, अनुभाग-! 


37, वही, ر3577‎ अनुभाग-4; अध्याय-23; अध्याय-45१; अध्याय-26 `| 


अनुभाग- ۱ 
38. वही, अध्याय-23, अनुभाग-4-5 (पृष्ठ .2 और आगे) 
39, इकानामिक सर्वे ऑफ लेटिन अमरीका, 966, तालिका 283, पृष्ठ 326 
40. एशियन ड्रामा, अध्याय-26, अनुभाग-2 (पृष्ठ 444 और आगे) ; परिशिष्ट- 
4, अनुभाग-2 (पृष्ठ 2008 और आगे) 
4]. वही, परिशिष्ट 2, अनुभाग-8, 20 (पृष्ठ 897 और आगे) 


` 42. वही, अध्याय-24, जा -4 (पृष्ठ ]68 और आगे); अध्याय-]4, अनु- 


` भाग-6 (पृष्ठ 69! ओर आगे) 

43. बही, له‎ , विशेषकर अनुभाग-3, 5-9 (पृष्ठ ]2।7 और आगे, 25 
र्‌ आगे ۱ 

44, वही, अध्याय-26, अनुभाग-] (पृष्ठ [24] और आगे) 
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45 बी, ۳۳۳ ITT (पृष्ठ 696 और रे); बब्याय-26 बहु... 
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46. वही, अध्याय-26, अनुभाग-3 (पृष्ठ 253 और आगे); अध्याय-4, अनुः 
भाग 7-8 (पृष्ठ 696 ओर आगे) 
47. वही, अध्याय-2; अध्याय-22, अनुभाग 7-9 (पृष्ठ 00 आगे) 
48. वही, अध्याय-26, अनुभाग-[0 (पृष्ठ {288 और आगे) 
49. वही, अघ्याय-22, अनुभाग-4 (पृष्ठ !047 और आगे) 
50. वही, अध्याय-22, विशेषकर अनुाग-5, 7! (पुष्ठ [052 और आगे) 
5. 'रीसेण्ट सोशल ट्रेंड्स एण्ड डेवेल्पमेण्ट्स इन एशिया', इकानामिक बुलेटिन 
फार एशिया एण्ड दि फार ईस्ट, जिल्द I9, संख्बा-! (जून 968), पृष्ठ 5 
52. इकानामिक सबं ऑफ लेटिन अमरीका, [966, खण्ड-3 (संयुक्त राष्ट्र, 
त्यूयाकं, 968) 0 
53. वही, पृष्ठ 2 ۱ 
54. एशियन डामा, अध्याय-26, अनुभाग 2-7 (पृष्ठ 30[ ओर आगे) 
55. इकानामिक सर्वे आफ लेटिन अमरीका [967, पृष्ठ 334 और आगे 
56. वही, पृष्ठ 338 
57. वही, पृष्ठ 353 और आगे 
58. एशियन डामा, अध्याय-26, अनुभाग 8-20 (पृष्ठ 334 और आगे); 
` देखिए अध्याय-!8 भी, विशेषकर अनुभाग-[2-[3 (पृष्ठ 883 और आगे) ; 
देखिए 'रीसेण्ट सोशल 2 इस एण्ड डेवेल्पमेण्ट्स इन एशिया', पृष्ठ 52 ی‎ 
59. 'सोशल TE एण्ड डेवेल्पमेण्ट्स इन एशिया, पृष्ठ 52 द 
60. एशियन ड्रामा, अध्याय-8, विशेषकर अध्याय-2 (पृष्ठ 883 ओर आगे); 
अध्याय-26, अनुभाग [8-9 (पृष्ठ [334 और आगे) 
6[. एशियन डामा, अध्याय-26, TTL (पृष्ठ 339 और आगे) _ 
. 62. भारत सम्बन्धी कुछ अनुमानों के लिए देखिए एशियन ड्रामा, पृष्ठ [344, 
पाद टिप्पणी-4 ۱ 
63. एशियन डामा, अध्याय-26, अनुभाग-25 (पृष्ठ ।377 और आगे) 


को 


64. वही, अध्याय-22 





~ 75. वही,अध्याय-26, अनुभाग-4 (पृष्ठ 255 और आगे). , | 
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77. वही, अध्याय-26, अनुभाग-4 (पृष्ठ ۱257 और आगे) और अध्याय-22, 
अनुभाग-6 (पृष्ठ 064 और आगे) 

78. दि स्टेट आँफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर (968), पृष्ठ 8 और आगे 

79. ऊपर उद्धत do ا‎ 

80. 'अब तक विभिन्‍न किसानों द्वारा बीज के चुनाव पर निभरता का यह अथ 
होता था कि एक ही फसल उगाने वाले आसपास के खेतों में एक ही फसल . 
की दो या इससे अधिक किसमें उगाई जाती थीं। एक ही फसल की किस्मों 
की यह विविधता पौधों के व्यापक रोगों से स्वाभाविक सुरक्षा प्रदान 
करती थी, क्योंकि पौधों की सब किस्मों पर एक ही रोग का समान' . 
प्रभाव नहीं होता | लेकिन जहाँ कहीं एक ही किस्म के पौधे बहुत-बड़े इलाके 
में लगातार वोये जाते हैं, वहाँ रोग के फैलने का बहुत अधिक खतरा मौजूद ' 
रहता है" एक ऐसे किसी भी बड़े रोग के लिए दोष भाग्य को नहीं, बल्कि 
अद्भुत वीज उगाने वालों और इसे बोने की सिफारिश करने वालों को 
दिया जायेगा जो हजारों किसानों की फसल को बर्वाद कर डाले । इस 
स्थिति में कृषि विकास अनेक दशक पीछे पड़ जायेगा ।' (विलफ्टन आर० 
व्हाटन, ۰ जूनियर, 'दि ग्रीन रिवोल्यूशन, कोनकोपिया और: पण्डोरोज़ 
वाक्स' फारेन THAT, अप्रैल 969, पृष्ठ 468 और आगे) 

805. दि स्टेट ऑफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर (।968), पृष्ठ 8] और आगे 

8. हेरोशी कितामरा 'इकानामिक सिचुएशन इन एशिया' इकानामिक बुलेटिन 

. फार एशिया एण्ड दि फार्‌इस्ट, खण्ड-9, अंक-] (जून ।968), पृष्ठ 4i 

82. लेस्टर आर ब्राउन, “न्यू डायरेक्शन इन 565 एग्रीकल्चर,' स्टडीज इन 
फैमिली प्लानिंग अंक-3! (जून -968) लीले शेर्टेज चैलेन्ज" ऑफ दिः 
सैवेनटीज्ञ : इम्प्रूव एग्रीकल्चर इन दि लैस डिवेल्प्ड कन्टरीज, संयुक्त राज्य, 
सरकार का Tf विभाग' (पृष्ठ 435-69) ।7 फरवरी 969 
साइक्लोस्टाइल प्रति | | ۱ 

83. “दि एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन इन एशिया', फारेन एफेयसँ, जिल्द 46, अंक- 

4, जुलाई 8 ۱ 

84. एशियन ड्रामा, अध्याय-26, 357۳۲9 (पृष्ठ ।342 और आगे) 

85. वही, अध्याय-26, अनुभाग-9 (पृष्ठ ]345 और आगे) 

86. इस सम्मेलन में पढ़े गये लेखों को डेवेल्पमेण्ट एण्ड चेंज इन ट्रेडिशनल. 


एग्रीकल्चर : फोकस आन साउथ एशिया (साइक्लोस्टाइल प्रति) शीर्षक‏ ` و 
a . . से प्रकाशित किया गया है (ईस्ट लांसिंग, मिशिगन, नवम्बर ۱968(‏ 
E 87. वही, पृष्ठ 59 Ea KR‏ 
E 88. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था, प्राइमर आन टाइटिल-9 ऑफ दि यूनाइटेड"‏ 
कट स्टेटस फारेन असिस्टेन्स एक्ट वाशिंगटन, 8‏ 


89. दि रोल आफ पापुलर पाटिसिपेशन इन डेवेल्पमेण्ट, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन . | 

केन्द्र, मेसाचूसेट्स इन्स्टीट्युट ऑफ टैक्नालाँजी (कैम्ब्रि, मेसाचूसेट्स) : | 

FES नवम्बर 68 EEE 
` ` 90. वही, पृष्ठ ] 
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विनटेज़ बुक्स संस्करण, ر(۱965‎ अध्याय-[0, विशषकरपृष्ठ 44 | यह और 
बाद की पृष्ठ संख्याएँ विटेज संस्करण के अनुसार हैं । 

92. देखिए, रिपोर्ट आफ दि ٩۳ लैण्ड रिफामं FR, ।966, संयुक्तराष्ट्र 
[968, विशेषकर भाग 3, 'एन एनेलाइसिस ऑफ दि मेन TIT आफ दि 

` कान्फ्रेस' लेखक इरिच एच० जैकोबी और TT ۱ 

93. संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन, प्रोविजनल, इन्डीकेटिव वर्ल्ड 
प्लान फार एग्रीकल्चरल डेवेल्पमेण्ट ए सिन्थेसिंस एण्ड एनीलासिस ऑफ 
फैक्ट्स रेलीवेंट टू tê, रिजनल एण्ड नेशनल एग्रीकल्चरल डेवेल्पमेण्ट, रोम, 
अगस्त, ]969, 3 खण्ड। प्रमुख रिपोर्ट के अलावा पश्चिम एशिया, लेटिन 
अमरीका, सहारा के दक्षिण के अफ्रीका के देश, ओर दक्षिण तथा पूवं एशिया 
के बारे में प्रायः इतने ही वहद चार और अध्ययन भी | 

94. [965 रिपोर्ट आन दि 5۳5 सोशल सिचुएशन (FIRE, न्यूयाकं 
۱96 १ 

95. वही, पा 79 और आगे ः 

96. संयुक्तराष्ट्र, ۱963, साइक्लोस्टाइल प्रति, 7248, ई.। सी एन० 7 


अध्याय 5 
आबादी 


, देखिए, एशियन ड्रामा, अध्याय-27 और 28। आबादी की सम्भावनाओं 

और आबादी सम्बन्धी नीति के लिए 
. एशियन ड्रामा, अध्याय-][, विशेषकर अनुभाग-! (पृष्ठ 474 ओर आगे) 
. वही, अध्याय-[2, अनुभाग l-2 (पृष्ठ 529 और आगे) 
. अध्याय-2। और परिशिष्ट-6 
. वही, अध्याय-27, अनुभाग- (पृष्ठ ।387 और आगे) 

वही, अध्याय-27, अनुभाग-2 (पृष्ठ 389 और आगे) 
, वही, अध्याय-27, अनुभाग-!3 (पृष्ठ 448 और आगे) 
, वही, अध्याय-27, अनुभाग-4-6 (पृष्ठ 402 और आगे) । अध्याय-30, 
अनुभाग 5-6 (पृष्ठ 567 ओर आगे) 
वही, अध्याय-27, अनुभाग-4 (पृष्ठ 402 ओर आगे) 
]0. वही, अध्याय-27, अनुभाग-5 (पृष्ठ 408 और आगे) 
[]. वही, अध्याय-27, अनुभाग-7- (पुष्ठ ।422 और आगे) 
[2. वही, अध्याय-27, अनुभाग-2 (पृष्ठ 443 ओर आगे) 
[3. वही, अध्याय-27, अनुभाग-2 (पृष्ठ 39 और आगे) ۱ मु म 
[4, वही, अध्याय-28, अनुभाग-3 (पृष्ठ 470) 9 
[5. वही, अध्याय-30, अनुभाग-] (पृष्ठ ।554 और आगे) (0 
[6. वही, अध्याय-28, अनुभाग-9 (पृष्ठ ।496 और आगे) दम 
[7. उदाहरण के लिए देखिए जान टिनबजन, दि डिज़ाइन आफ डेबेल्ममेण्ट | 

(बाल्टीमोर, जान हापिकन्स प्रेस, 958), 4 बन नक: RES 

78. एशियन ड्रामा, परिशिष्ट-7, INTL (TS 2063 और आगे) 


9. पुव मध ए कारिक लइ लो इलम ट्री (बाका: أ‎ 


> 
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फोर्ड यूनीवसिटी प्रेस, 58 

20. एशियन ETAT, अध्याय-28, अनुभाग- (पृष्ठ 464 और आगे) 

2]. वही, अध्याय-28, अनुभाग-2 (पृष्ठ 465 और आगे) 

22. वही, पृष्ठ ]469, पाद टिप्पणी ! SR 

23. [968 एनुअल मीटिंग आफ दि बोर्ड ऑफ Tt, समरी प्रोसीडिग्स 
(वाशिगटन, 969) 

24. एशियन ड्रामा, अध्याय-28, अनुभाग-3 (पृष्ठ 467 और आगे) 

25. वही, परिशिष्ट-]] 

26. वही, अध्याय-28, अनुभाग-4 (पृष्ठ ]47] और आगे) 

27. वही, परिशिष्ट 7, अनुभाग-3 (पृष्ठ 2066 और आगे) 

28. वही, अध्याय-28, अनुभाग-4 (पृष्ठ 53 और आगे) 

29. वही, अध्याय-28, अनुभाग-5 (पृष्ठ [473 और आगे) 

30. वही, अध्याय-28, अनुभाग-।4 (पृष्ठ 523) 

3]. वही, अध्याय-28, अनुभाग-5 (पृष्ठ 473 और आगे) 

32. वही, अध्याय-28, अनुभाग-।2 (पृष्ठ [505 और आगे) 

33. वही, अध्याय-28, अनुभाग-5 (पृष्ठ 474 और आगे) 

34. बही, अध्याय-28, अनुभाग-{3 (पृष्ठ [507 और आगे) ۱ 

35. बही, अध्याय-28, अनुभाग-[4 (पृष्ठ 55 और आगे) ; ۳2-2 

36. वही, अध्याय-28, अनुभाग-3 (पृष्ठ [5[2 और आगे) 

37. वही, अध्याय-28, TINTT-L4 (पृष्ठ 58 और आगे) 

38. इन्टरनेशनल प्लांड पट फेडरेशन, फैमिली प्लानिंग इन फाइव कांटीनेंट्स 
(लन्दन : अगस्त 69 

39. एशियन ड्रामा, अध्याय-28, अनुभाग-।5 (पृष्ठ [526 और आगे); 
परिशिष्ट-[2, अनुभाग-4 (पृष्ठ 2[6) ۱ 

40. बही, अध्याय-28, INTIS (पृष्ठ [526 और आगे ); पुनश्चः, 
अनुभाग-! (पृष्ठ ।83 और आगे) 
4[. वही, अध्याय-3, अनुभाग-8 (पृष्ठ 582 और आगे, विशेषकर पष्ठ 
` [593 और आगे) ` 
42. वही, पुनश्चः, अनुभाग- (पृष्ठ 837) । देखिए सजलवसु और शंकरराय 
भी, इमपेक्ट ऑफ इन्द्रा-यूटेरीन कन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज़, इकानासिक एण्ड 
पालिटिकल वीकली (8 जून [968) ۱ 

43. एशियन ड्रामा, अध्याय-28, अनुभाग-5 (पृष्ठ 473 और आगे ) उपनिवेशी 
युग के लिए देखिए, अनुभाग 6-8 (पृष्ठ 480 और आगे) 

44. वही, अध्याय-28, अनुभाग-5 (पृष्ठ !475 और आगे) 

45. वही, अध्याय-28, अनुभाग-8 (पृष्ठ [489-95, विशेषकर पष्ठ مور‎ 
और आगे) ५ 

46. वही, अध्याय-28, AIATT-L3 (पृष्ठ 507-3), विशेषकर qes و5‎ 

47. काले ई० टेलर, 'हैल्य एण्ड पापुलेशन', फारेन एफेयर्स (अप्रैल روز‎ 
और “फाइव स्टेजेज़ इन ए प्रैक्टिकल पापुलेशन पालिसी, इन्टरनेशनल 
डेवेल्पमेण्ट रिव्यू (दिसम्बर, [968) | 
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अध्याय 6 
शिक्षा 


. एशियन ड्रामा, अध्याय-32, अनुभाग-4 ( पृष्ठ [670 और आगे) 

` वही, अध्याय-32, अनुभाग-4 (रेखाचित्र 32-2, पृष्ठ [677 और पृष्ठ 
[67, पाद टिप्पणी-2) द 

. वही, अध्याय-32, अनुभाग-4 (पृष्ठ ۱67۱, पाद टिप्पणी-3) 

. वही, अध्याय-33, अनुभाग-2 (पृष्ठ 08 ) 
वही, अध्याय-33, अनुभाग-2 (पृष्ठ 7.5, पाद टिप्पणी 4 और 6 ) 

. वही, अध्याय-[[!, अनुभाग [-2 (विशेषकर 8, पृष्ठ 477) ; 
परिशिष्ट {3, (पृष्ठ 265 और आगे) 

. वही, अध्याय-29, अनुभाग-4 (विशेषकर पृष्ठ !544) 

वही, अध्याय-29, अनुभाग 4-7 (पृष्ठ 540 और आगे) 

वही, परिशिष्ट-3, अनुभाग-7 (पृष्ठ [956 और आगे) 

. वही, अध्याय-29, अनुभाग-5 (पृष्ठ [567 और आगे) ۱ 

- इन अध्यायों के 250 से अधिक पृष्ठों में मैंने दक्षिण एशिया में शिक्षा की 
समस्याओं के नये विश्लेषण का प्रयास किया है। ये अध्याय मेरे अध्ययन का 
एक ऐसा अंग हैं, जिनके बारे में मेरा विचार है कि मैंने कोई “सिद्धान्त! 
प्रस्तुत करने और एक भिन्न दृष्टिकोण का प्रतिपादन करने से कहीं अधिक 
गहराई से इस विषय का अध्ययन किया है । यदि शिक्षा विशेषज्ञों का ध्यान 
इस ओर नहीं जाता, तो मुझे निराशा होगी । यदि उनका ध्यान केवल इस 
कारण से इस ओर नहीं जाता कि यह हिस्सा एक ऐसी पुस्तक का अन्तिम 
भाग है, जिसकी विषयवस्तु अधिक सामान्य है और जिसका शीर्षक भी 
' इसी प्रकार व्यापक अर्थ रखता है, और जिसका लेखक एक अर्थशास्त्री है, 

तो मुझ निराशा होगी । 

[2, एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग-3-4 (ए 632-I650) 

[3. वही, अध्याय-3।, अनुभाग-3 (पृष्ठ 632 और आगे) 

[4. वही, अध्याय-3।, अनुभाग-3 (पृष्ठ 64!) और अनुभाग-4 

[5. वही, अध्याय-33, अनुभाग-5 (पुष्ठ 7757 और आगे) 

[6. वही, अध्याय-0, अनुभाग-9 (पृष्ठ 454 और आगे) 

[7. वही, अध्याय-3।, अनुभाग-3 (पृष्ठ [640 और आगे); अध्याय-33; 

अनुभाग-7 (पुष्ठ [806 और आगे) 
[8, बही, अध्याय-32, अनुभाग-2 (पृष्ठ ۱653 और आगे) _ ; 
[9. वही, अध्याय-32, अ -3 (पृष्ठ 659( : अध्याय-33, अनुभाग-8, 


OD ५) NN مر‎ 


fh سر‎ 
१" 82 ७ ہم‎ 


(पृष्ठ 80 और وی‎ 
20. वही, अध्याय-33, अनुभाग- (पृष्ठ [703 और आगे; विशेषकर तालिका 
ر‎ त 22... 
` 2।. वही, अध्याय-33, अनुभाग-[ (पृष्ठ ।708 और आगे), विशेषकर तालिका 
33-3) 


22. वही, अध्याय-32, अनुभाग-4 (पुष्ठ [670 और आगे, विशेषकर तालिका 
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32-3, पृष्ठ [672 पर) 

23. वही, अध्याय-]], अनुभाग [-2 (पृष्ठ 474-492) 

24. इस पुस्तक में मैंने निरन्तर मलाया का हाल में निमित एक कहीं बड़ी इकाई 
मलयेशिया के एक अधिक हमवार भाग के रूप में उल्लेख किया है। 

25, एशियन ड्रामा, अध्याय-32, अनु भाग-2 (पृष्ठ [655 और आगे) 

26. बही, अध्याय-32, अनुभाग-3 (पृष्ठ [657 और आगे) 

27. बही, अध्याय-32, अनुभाग-4 (पृष्ठ 666 और आगे) 

. 28. वही, अध्याय-32, अनुभाग-5 (पृष्ठ 687) 

29. वही, अध्याय-32, अनुभाग-3 (पृष्ठ [657 और आगे) 

30. वही, अध्याय-32, अन्‌ भाग-5 (पृष्ठ ।685 और आगे) 

3[. वही, अध्याय-33; ल भाग-2 (पृष्ठ [724 और आगे) और अन्‌ भाग-7 
(पुष्ठ ।80! और आगे) 

32. डब्लू एस वोयतिन्स्की, इण्डिया : दि अवेकनिंग जायेंट (न्यूयाकं : ENT | 
एण्ड रो, 957, पृष्ठ ।37) 

33. एशियन ड्रामा, अध्याय-23, अ नुभाग-6 (पृष्ठ 24-]3( 

34. वही, अध्याय-32, अनुभाग-5 (विशेषकर पृष्ठ [690 और आगे) 

35. वही, मध्याय-32, अनुभाग-3 (पृष्ठ ।657 और आगे) ۱ 

36. वही, अध्याय-32, अनुभाग-3 (विशेषकर तालिका 32-, पृष्ठ 660: 
अध्याय-33, अनु भाग-4, 6 (पृष्ठ [743 और आगे, 768 और आगे, 
विशेषकर पृष्ठ [778 की तालिका), और 7 (पृष्ठ [803 और आगे) 

37. वही, अध्याय-32, अनुभाग-3 (पृष्ठ [666) 

38. वही, अध्याय-32, अनू भाग-3 (पृष्ठ [665 और आगे) व्य 

39. वही, अध्याय-33, अनुभाग-2 (पृष्ठ [72 और आगे, विशेषकर तालिका 
33-4 पृष्ठ 78 पर) देखिए अनुभाग 4, 6 (पृष्ठ 742: और आगे ' 
[768 और आग) 

40. वही, अध्याय-32, अनुभाग-3 (विशेषकर पृष्ठ [659) 

4[. वही, अध्याय-33, अनुभाग-2 और 7 (पृष्ठ [79 और आग) 

42. भारत के लिए देखिए नयी दिल्ली विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्र - 
अया केन्द्र का प्रकाशन प्राइमरी एजुकेशन इन रूरल इण्डियन : 

रीपेशन एण्ड वेस्टेज, नयी दिल्ली, मई ]968. (साइक्लोस्टाइल प्रति) 

43. एशियन ड्रामा, अध्याय-33, अनुभाग-2 (विशेषकर पृष्ठ 724 और आगे) 

44. वही, अध्याय-33, अनुभाग-! (पृष्ठ ۱702 ओर भागे) और 2 (पृष्ठ 5 
और आगे) 

45. वही, अध्याय-33, अनुभाग-3 (पृष्ठ 728 और आगे ) 

46. वही, अध्याय-33, अनुभाग-3 (पृष्ठ [730 और आगे) और 5 (पु ठ 6 
और आगे) देखिए, अध्याय-3], अनुभाग-8 (पृष्ठ ।644 और आगे) 

47. वही, अध्याय-33, अनुभाग-3 (पृष्ठ 74 और आगे) ; अध्याय-3, अनुभाग- 
3 (पृष्ठ 8] और आगे) SR 

48. वही, अध्याय 3, अनुभाग 3 (पृष्ठ 8। और आगे) ۱ 

49. वही, अध्याय-32, अनुभाग-2 (पृष्ठ 655 और आगे) और 73 ` 
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अनुभाग-3 (पृष्ठ ]737 ओर आगे) 
50. वही, अध्याय-33, अनुभाग-4 (पुष्ठ ۱743 और आगे) 
5]. वही, अध्याय-33; अनुाग-5 (पृष्ठ 756 और आगे) 
52. वही, अध्याय-3], अनुभाग-3 (पृष्ठ ]642 और आगे) 
53. ‘शिक्षित बेरोजगारों' की सामाजिक समस्या के बारे में देखिए एशियन ड्रामा, 
अध्याय-23, अनुभाग-6 (पृष्ठ ।]24 और आगे) 
54. एशियन ड्रामा, अध्याय-33, अनुभाग-6 (पृष्ठ 768 और आगे) 
55. वही, अध्याय-33, अनुभाग-6 (पुष्ठ ।78 और आगे) 
56: वही, अध्याय-33, अनुभाग-6 (पृष्ठ 784 और आगे) 
. 57. वही, अध्याय-33; अनुभाग-6 (पृष्ठ ।774 और आगे) 
58. वही, अध्याय-33, अनुभाग 6 (पृष्ठ 776 और आगे) 
59. बही, अध्याय-33, अनुभाग 6 (विशेषकर रेखाचित्र 33-5, पृष्ठ {778) 
60. वही, अध्याय-33, अनुभाग-5 ) {ड [760, अन्यत्र भी) अनुभाग-6 
(पृष्ठ 776 और आगे) अनुभाग-7 (पृष्ठ [792 और आगे) 
6]. वही, अध्याय-9, अनुभाग-5-9 (पृष्ठ 360) 
62. वही, अध्याय-30, अनुभाग-4 (पृष्ठ ।565 ओर आगे); अध्याय ३१, 
अनुभाग-3 (पृष्ठ ।633 और आगे); अध्याय-32, अनुभाग-5 (पृष्ठ 697 
और आगे); और अध्याय-33, अनुभाग-3 (पृष्ठ ।739) ~ 
63. वही, अध्याय-33, अनुभाग-7 (पृष्ठ ।798 और आगे) 
64. वही, अध्याय-33, अनुभाग-6 (पृष्ठ 4 और क ۱ 
65. वही, अध्याय-33, अनुभाग-7 (पृष्ठ 80 और आगे) इसी अध्याय के 
पहले अनुभागों में अन्यत्र भी | 
66..वही, अध्याय-3, अनुभाग-8 (पृष्ठ 3 और आगे); 55۲5, 
अनुभाग-6 (पृष्ठ 730) अध्याय 6, अनुभाग-[3 (पृष्ठ 78 और आगे) 
तथा अनुभाग-।9 (पृष्ठ 796) 
67. बही, अध्याय-33, अनुभाग-8 (पृष्ठ ।827 और आगे) 
68. वही, अध्याय-33, अनुभाग-8 (पृष्ठ 80 और आगे) 
69. बही, अध्याय-33, अनुभाग-8 (पृष्ठ ।8] और आगे) 
. 70. वही, अध्याय-33, अनुभाग-8 (पृष्ठ ]8।3 और आगे) 
7]. बही, अध्याय-32, अनुभाग-3 (पृष्ठ 658 और आगे) और अध्याय-33, 
अन्यत्र भी, विशेषकर अनुभाग-8 (पृष्ठ ।8]4 और आगे) 
72. वही, अध्याय-33, अनुभाग-८ (पृष्ठ ।86 और आगे) 
73..वही, अध्याय-33, अनुभाग-8 पुष्ठ 8۱4 और आगे पथा प !826) ` 
74. बही; अध्याय-32, अनुभाग-5 (पृष्ठ 685 और आगे) अध्याय-33, 
ی‎ -8 (पृष्ठ ]809) ۵ > मर 
75. वही, अध्याय-33, अनुभाग-8 (पृष्ठ ।822 और आगे) ۱ Ee 
76. बही, अध्याय-33, अनुभाग-8 (पृष्ठ ।820 और आगे) 3 
77. वही, अध्याय-33, अनुभाग-8 (पृष्ठ ।824 और आगे) हियं सहित) 
78. बही, अध्याय-32, अनुभाग-3 ` ۱659 पाद टिप्पणियों सहित) _ 
79, वही, 397-3۱, अनूभाग- (पृष्ठ ।622 और आगे) 
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अध्याय 7 
नरम राज्य 
. एशियन ड्रामा, अध्याय-2, अनुभाग-4 (पृष्ठ 66 और आगे) ; अध्याय-3, 
अनुभाग-8 (विशेषकर पृष्ठ [7 और आगे); अध्याय 6, 3 
(पृष्ठ 779 और आगे); 3۳۳۵ 7۵ और विशेषकर 
अनुभाग-।4 (पृष्ठ 895 और आगे); परिशिष्ट 2, अनुभाग-20 (विशेषः 
कर पृष्ठ [908 और आगे) 4 
` वही, परिशिष्ट-2, भाग 2 (पृष्ठ [859 और आग) 
. वही, अध्याय-8, अनुभाग-4-9 (पृष्ठ 39 और आगे) 
. वही, अध्याय-9, अनुभाग 7-8 (पृष्ठ 365 और आगे ) E 
. वही, AT-L6, अनुभाग L2-3 (पृष्ठ 775 और आगे), विशेषकर 
पृष्ठ 780 
वही, परिशिष्ट-2, अनुभाग-6 (विशेषकर पृष्ठ 866(, अन्यत्र भी 
` वही, 577-8, अनुभाग-5 (पृष्ठ 859 और आगे), अनुभाग-१४ 
(पृष्ठ 895 और आगे) , देखिए अध्याय-22 और 23 भी (तथा अन्यत भी) 
* वही, ر327۳7-8‎ अनुभाग-4 (पृष्ठ 897 और आगे) 
वही, 3۳۳-8, (अन्यत्र भी) , देखिए, अध्याय-2, अनुभाग-2, (पृष्ठ 5] 
और आगे) 3 
40. वही, 350777-9, अनुभाग-3 (विशेषकर 90 और आगे ) विशेषकर 
(पृष्ठ 9[2 और आग) 
. वही, अध्याय 6, अनुभाग-7 (पृष्ठ 76[ और आगे) ; अध्याय-26, अनु- 
HIT-I8-20 (पृष्ठ [334 और आगे); अन्यत्र भी 
{2.-वही, अध्याय-[8, अनुभाग-2 (पृष्ठ 883 और आगे ) 
3. वही, अध्याय-[8, अनुभाग-]3 (पृष्ठ 89 और आगे (, विशेषकर (पृष्ठ 894 
और उ) 
[4. वही, परिशिष्ट-2, अनुभाग-20 (पृष्ठ 903 और आगे, विशेषकर पृष्ठ 
[909 और आगे) 
[5. वही, अध्याय-[6, अनुभाग-8 (पृष्ठ 763 और आगे ) ; अध्याय-7, 
अनुभाग-5 (पृष्ठ 292 और आगे) 
6. वही, अध्याय-26, अनुभाग-2 (पृष्ठ 7303 और आगे) ; अध्याय-22, 
अनुभाग-5 (पृष्ठ 052 और आगे 
[7. वही, अध्याय-26, अनुभाग 2-7 ) पृष्ठ 30] और आगे) 
8. बही, परिशिष्ट-8, अनुभाग-8 और 9 (पृष्ठ 2096 और आगे ) विशेषकर 
(पृष्ठ 2098 और आगे) 
9. वही, 3۳7-5, अनुभाग-8 (पृष्ठ 737 और आगे ); अध्याय ۱-6, 
अनुभाग 7-8 (पृष्ठ 76! और आगे) ; अध्याय-26, अनुभाग 0 
(e 30l और आगे) तथा ر8ع‎ 7۳2 (पृष्ठ 883 और 
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. 20. वही, 3۳۳-6, 5۲-3 ( पृष्ठ 780 और आगे) | 
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23. 
24. 
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38. 
39. 
40. 
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वही, 3۳7-9 अनुभाग-4 (पृष्ठ 96 और आगे) ; अध्याय-23, 
अनुभाग-3 ( पृष्ठ [03 और आगे) 

वही, 33577-[0, अनुभाग-7 (पृष्ठ 445); अध्याय-]], अनुभाग-5 (पृष्ठ 
506 और आगे) २ 
वही, 3577-, अनुभाग-9 (पृष्ठ 52] और आगे) 

सकारात्मक नियन्त्रणों--अथवा प्रलोभनों--और नकारात्मक नियन्त्रणो-- 
अथवा प्रतिबन्धों और कटौतियो के बीच अन्तर करता हूँ। नियन्त्रण अधि- 
कारियों के विवेक पर आधारित हो सकते हैं । यह उस स्थिति में होगा, जब 
प्रशासनिक अधिकारियों के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर ही उन्हें लागू 
करने अथवा लागु न करने की बात हो। ये नियन्त्रण उस समय किसी के 
विवेक पर आधारित नहीं होंगे, जब किसी निश्चित नियम के अनुसार इनका 
स्वतः पालन करना अनिवाय हो अथवा दामों में प्रेरित परिवतेनों, तटकर 
अथवा उत्पादनशुल्क लगाकर यह कार्ये किया जाना हो अथवा इस सम्भावना 
के बिना कि किसी खास कम्पनी के साथ पक्षपात किया जायेगा, उद्योग को 
किसी शाखा को सहायता दी जाये। यह अन्तिम अन्तर समग्र दृष्टि से, 
प्रत्यक्ष! अथवा 'भौतिक' के बीच तथा नियन्त्रणों ओर 'अप्रत्यक्ष' चियन्त्रणों 
के बीच है, जैसाकि सम्बन्धित साहित्य में विवरण दिया गया है। देखिए, 
एशियन ड्रामा, अध्याय-9, अनुभाग-! (पृष्ठ 903 और आगे) | 

एशियन ड्रामा, अध्याय-।9, अनुभाग-2 (पृष्ठ 905 और आगे) 


. वही, परिशिष्ट-5 (पृष्ठ 203( 
. वही, अध्याय-।9, अनुभाग 5-6 (पृष्ठ 9[9 और 3۳, ag भी); 


परिशिष्ट-8 (पुष्ठ 2077 और आगे) ; परिशिष्ट-5 (पुष्ठ 203 और 


आगे) 
वही, अध्याय-।9, अनुभाग-4 (पृष्ठ 8 और आगे) 


. बही, परिशिष्ट-2, अनुभाग-23 (पृष्ठ 923 और आगे) 
. बही, 327-9, अनुभाग-7 (पृष्ठ 926 और आगे); परिशिष्ट-8 (पुष्ठ 0 


2077, अन्यत्र भी 


. वही, अध्याय-3, 37۳-7 Be 669 और आगे) तथा अध्याय-24, 


अनुभाग-2, (पुष्ठ 58 और 


. देखिए, विशेषरूप से वही, ۳9 अनुभाग-7 (पृष्ठ 930, पाद टिप्पणी 


6 ८ 
८ 4 अध्याय-20, (पृष्ठ 937 और आगे) 
. वही, अध्याय-20, अनुभाग-! (पृष्ठ 939) 
, बही, अध्याय-20, अनुभाग-5 (पृष्ठ 95 और आगे) 
, सैकेण्ड पब्लिक सविसेज्ञ इन्टरनेशनल एशियन रिजनल कान्फेस) 4 नवम्बर, 


[968, साइक्लोस्टाइल प्रति 
एशियन ड्रामा, अध्याय-20, अनुभाग-2 (पृष्ठ 940 हर आगे) 
वही, अध्याय-20, अनुभाग-3 (पृष्ठ 942 और आगे) 

बही, अध्याय-20, अनुभाग-4 (पृष्ठ 947 और आगे) 


वही, ध्याय-78, अनुभाग-5 (पृष्ठ 869 और आगे, विशेषकर पृष्ठ 86); 
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अध्याय-20, अनुभाग-3 (पृष्ठ 949, पाद टिप्पणी-3) 
42. वही, अध्याय-20, अनुभाग-2 (पृष्ठ 94]) ` 
` 43. वही, अध्याय-20, अनुभाग-5 (पृष्ठ 95 और आगे) 
44. वही, अध्याय-20, अनुभाग-5 (पृष्ठ 953 और आगे) 
45. वही, अध्याय-20, (पृष्ठ 937 और आगे) 
46. वही, आमुख, अनुभाग-9 (पुष्ठ 3 और आगे) تا‎ E 
47. मिडेल, एन अमरीकन. डीलेमा, दि नीग्रो प्राब्लम एण्ड भाडने 
लन्दन (BT एण्ड रो, ।962) , अध्याय-!, अनुभाग 6-[2 (पृष्ठ 7 
आगे) मैंने दूसरे अध्यायों में भी इस समस्या पर फिर विचार किया है। 
48. मिडल एन इन्टरनेशनल इकानामी, प्राब्लम्स एण्ड प्रासपेक्ट्स ) रुटलेज एण्ड 
केगनपाल, 956( पृष्ठ 204 और आगे, वियांड दि वेलफेयर स्टेट (न्यू 
हावेन : येल यूनीवसिटी प्रेस, 960), पृष्ठ 99 और आगे 
49. मिडल, चैलेंज टू एफ्लुऐंस (AT : विटेज बुक्स, 965(, पृष्ठ 96 
ओर आगे ; देखिए अमेरीकन डीलेमा, अध्याय-33 (पृष्ठ 709 और 
आगे ۱ 
50. पिन ड्रामा, تون ر-357]07‎ -4 (पृष्ठ 502 और आगे) ; अध्याय- 
23, अनुभाग-9 (पृष्ठ ]]45 ओर आगे) ; अन्यत्र भी 
:5[. वही, अध्याय-20, अनुभाग-5 (पृष्ठ 953 और आगे) 
52. एशियन ड्रामा, अध्याय-20, अनुभाग-6 (पृष्ठ 955 और आगे) 
अध्याय 8 ' 
अन्यत्न.स्थिति की दलील नहीं बल्कि एक चुनौती 
[. एशियन ड्रामा, अध्याय-30 (पृष्ठ 553 और आगे) 
2. वही, अध्याय 24-25 (पृष्ठ 49 और आगे) EE 
3. वही, परिशिष्ट-2, खण्ड-2, विशेषकर 5 (पृष्ठ [859 और आगे) और 
अनुभाग-7 (पृष्ठ !866 और आगे) 
4. वही, परिशिष्ट-2, अनुभाग-7 (पृष्ठ ]868 और आगे) 
5. वही, 32777-3357۲ (पृष्ठ 447 और आगे) 
6. वही, अध्याय-][, अनुभाग 3-4 (पृष्ठ 392 और आगे) 
7. बही, अध्याय-]2, अनुभाग-2 (पृष्ठ 530 और आगे) 
8. वही, अध्याय-] [, अनुभाग-] (पृष्ठ 482); 82-3 (पृष्ठ 65 
और आगे) ۱ 
9. वही, आमुख, अनुभाग-8 (पृष्ठ 30 और आगे ) 
0. वही, अध्याय-27, अनुभाग- (पृष्ठ 387 और आगे ) 
۱[. ۲۱۹, आन ] एकुरेसी ऑफ इकानामिक आब्ज़रवेशन्स (दूसरा 
संस्करण ; आक्सफोडं ग्रुनीवसिटी प्रेस, 965( 
[2. वही, पृष्ठ 282 


3 बह, पृष्ठ ठ 300 ज : 
4. “कम्पेरेटिव सोशल रिसर्च इन दि यूनाइटेड नेशन्स' कम्पेयरिग नेशन्स; दि 
` यूज आफक्वांटिंटिव डाटा इन क्रास-नेशनल रिसचे, सम्पादन मेरिट .और 
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रोवकन (लन्दन : येल यूनीवसिटी प्रेस, 6 ) पृष्ठ 528, 535 


अध्याय १ 
व्यापार और पूजी का प्रवाह 


۱. यहाँ जो अत्यधिक सरलीकृत तकं दिया गया है, उसे मेरी पुस्तक इकानामिक 
थ्योरी एण्ड अण्डर डेवेल्प्ड रीजन्स (TTA एण्ड कम्पनी, 57 ) में अधिक 
विस्तार से विकसित किया गया है । अमरीका में इस पुस्तक का प्रकाशन 
रिचलैण्ड्स एण्ड पुअर (न्यूयाकं : हापेर एण्ड रो, (و5وا‎ शीर्षक से हुआ 

है। विशेषरूप से देखिए, अध्याय-] (पृष्ठ 3 और आगे) 7 47 

और आगे) ۱ यहाँ ओर इसके वाद पाद टिप्पणियों में जो पृष्ठसंख्या दी 

गयी है, वह अंग्रेजी संस्करण के अनुसार है। 

इकानामिक थ्योरी, अध्याय-!0 (पृष्ठ 35 और आगे) 

वही, अध्याय-। और ]] 

वही, अध्याय-3 (पृष्ठ 23 और आगे) , 

वही, अध्याय-2 (पृष्ठ ۱۱ और आगे) और विशेषकर अध्याय 5 (पृष्ठ 

50 और आगे) 

एशियन ड्रामा, अध्याय-5, अनुभाग-4 (पृष्ठ [88 और आगे) 

एशियन ड्रामा, में वस्तुतः दक्षिण एशिया के सम्बन्ध में अधिक विशिष्ट 

: प्रेक्षण किये गये हैं। देखिए, विशषकर अध्याय-[0, अनुभाग-7-9 (पृष्ठ 
442 और आगे) 

. कम-विकसित देशों के विदेश व्यापार का संयुक्त राष्ट्र के विश्व आर्थिक 
सर्वेक्षणों, क्षेत्रीय आथिक आयोगों, व्यापार और तटकर सम्बन्धी सामान्य 
करार और . इधर संयुक्त राष्ट्र के विकास और व्यापार सम्मेलन के 
सचिवालय द्वारा किये गये अनेक अध्ययनों में विस्तार से विश्लेषण किया 
गया है। 

न और आयात, अन्य आथिक संकल्पनाओं, जैसे राष्ट्रीय आय अथवा 
उत्पादन, बचत आदि की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट संकल्पनाएं हैं । इनके 
बारे में सांख्यिकी सम्बन्धी प्रेक्षण भी अधिक सही ओर व्यापक हैं । देखिए, 
एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग- (पृष्ठ 583) ۱ 

दक्षिण एशिया के देशों के व्यापार के विकास और उसकी सम्भावनाओं 
के बारे में देखिए, एशियन ड्रामा, अध्याय-।3 (पृष्ठ 58] और आगे) 
विशेषकर अनुभाग-5 (पृष्ठ 595 ओर आगे) ओर अनुभाग ॥2-5 | 
bs 640 ओर आगे) E 
9. ड्रामा, अध्याय-[3, अनुभाग-5 (पृष्ठ 595 ओर आगे); अनुभाग- 

[2 (पृष्ठ 640 और आगे) i, 

0. दक्षिण एशिया'के लिए देखिए, एशियन ड्रामा, 353 अनुभाग-3,4, 
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[]. एशियन ड्रामा, 377-3, शान -[7 (पृष्ठ 669 ओर आगे); अध्या | 
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पृष्ठ 66] और ला £ 

[3. उदाहरण के लिए देखिए, संयुक्त राष्ट्र, घ्राबलम्ज आफ ۳ ऑफ 
फाइनेंसिंग, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, दूसरा अधिवेशन, 
नयी दिल्ली, खण्ड-4 (ATF, 968, पृष्ठ 28 और आगे) 

4. वही, पृष्ठ 33, देखिए, एशियन ड्रामा, अध्याय-।3, अनुभाग-!6 (पृष्ठ 
664 और आगे) ۱ 

[5. मिर्डल, एन इन्टरनेशनल इकानामी : प्राव्लम्स एण्ड प्रासपेक्ट्स (रुटलेज 
एण्ड केगनपाल, ।956), अब हारपर टाचे बुक द्वारा प्रकाशित )969( 
अध्याय-।3, (विशेषकर पृष्ठ 288 और आगे) ۱ 

]6. मिडंल, बियाण्ड दि वैलफेयर स्टेट (TRAY एण्ड कम्पनी, 960(« 
अध्याय-5 (पृष्ठ 77 और आगे) ; देखिए इकानामिक थ्योरी एण्ड अण्डर 
डेवेल्प रीजन्स भी, अध्याय-4, (विशेषकर पृष्ठ 47 और आगे) 

]7. मिडल, बियांड दि बैलफेयर स्टेट, अध्याय-0 (पृष्ठ 77 और आगे), 
अन्यत्र भी 

[8. मिडंल, चेलेंज टू एफ्लूएंस; (न्यूयाकं : विन्टेज बुक्स, [965), अध्याय-7, 
(पृष्ठ 95 और आगे); मिडल, एन अमेरिकन डीलेमा (TT : हारपर 
एण्ड रो [962) , अध्याय 33 ۱ 

[9. संयुक्त राष्ट्र, दि सिगनीफिकेंस आफ दि सैकण्ड सेशन आफ दि यूनाइटेड 
नेशन्स कान्फ्रंस आन ट्रेड एण्ड डेवेल्पमेंट, सम्मेलन के महामन्त्री की रिपोर्ट 
(न्यूयारकं 968, पृष्ठ ]) 

20. वही, पृष्ठ 20 ; 

2[. परिणाम के संक्षिप्त विवरण के लिए देखिए वही और'ग्रामिस्लाव गोसोविक, 
संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन : नार्थ-साउथ एनकाउण्टर, 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए कारनेगी संस्थान की अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव 
el के अन्तगंत प्रकाशित (मई ۱963( , संख्या 568, (पृष्ठ 5] और 
आ 

22. एशियन ड्रामा, अध्याय-]3, अनुभाग-5 (पृष्ठ 656 और आगे) 

23. संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन्ज ۳۲ आन ट्रेड एण्ड डिवलेपमेंट, दूसरा 
अधिवेशन, नई दिल्ली, खण्ड-|, रिपोर्ट और परिशिष्ट (Farê 968), 
प्रस्ताव 23 (2), पृष्ठ 5 . Ê 

24. वही, प्रस्ताव 27 (2 , पृष्ठ 38 

25. वही, प्रस्ताव 29 (2) ष्ठ 40 और आगे पु 

26. वही, प्रस्ताव 30 (2) और 3 (2), पृष्ठ 42 और आगे 

27. वही, प्रस्ताव 32 2) ۱ 

28. एल्विन हानसेन, दि डालर एण्ड दि इन्टरनेशनल मानीटरी सिस्टेम 
(न्यूयाकं : मँवग्रा-हिल बुक कम्पनी, 965); विशेषरूप से देखिए, गुन्नार 
मिडल द्वारा लिखित भूमिका (पृष्ठ 9 और आगे; देखिए मिडल, 65 
मेकडागल मेमोरियल लेक्चर, रोम: खाद्य और कृषि संगठन 965), पृष्ठ 


[0 और आगे 2 
29. सयुक्तराष्ट्र) यूनाइटेड नेशन्ज ۳ आन एड एण्ड-डिवेलप्मेंट, दूसरा 
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अधिवेशन, ऊपर उद्धत प्रस्ताव 62 , 7 (2), 8 (2), ]9 (2 
20 (2), पृष्ठ 34 और आगे ei 

30. वही, प्रस्ताव 2 (2), 4 (2), पृष्ठ 45 और आगे 

3. वही, प्रस्ताव 9 (2), पृष्ठ 30 

32. दि सिगनीफीकंस आफ दि सैकण्ड सैशन आफ दि यूनाइटेड नेशन्ज कान्मेंस 
आन द ड एण्ड डिवलेपमेंट, सम्मेलन के महासचिव की रिपोर्ट, ऊपर उद्धत 
पृष्ठ 

33. संयुक्त राष्ट्र, युनाइटेड 377 कान्फ्रेंस आन ट्रेड एण्ड डिवलेपमेंट, दूसरा 
अधिवेशन, ऊपर उद्धत प्रस्ताव 2] (2), पृष्ठ 38 

34. जब संसद के चुनाव के दौरान युवक-युवतियों की एक टोली ने प्रधानमन्त्री 
और अन्य पाटियों के नेताओं से इस सम्बन्ध में सवाल पछा तो यही उत्तर 
दिया गया, डाजेन्स नीहेतेर, 6 सितम्बर 65 


अध्याय 0 


सहायता सम्बन्धी आँकड़ों का अवसरवादी उपयोग : 
‘वित्तीय प्रवाहों' का प्रश्‍न 


[. स्टाकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसचं इन्स्टीट्यूट (एस० आई० पी० आर० 
आई) एस० आई० पी० आर० आई ईयर बुक आफ वल्ड आममिंट्स 
एण्ड डिस आर्मामेंट्स [9669 (स्टाकहोम : आंक्विस्ट एण्ड विकसेल्ज़, 
۱99 

2. आग जग और इकानामिक कोआपरेशन एण्ड डेवेल्पमेंट, डेवेल्पमेंट 
असिस्‍टेंट कमेटी, स्टेटिस्टीकल टेबल्स फार दि 969 एनुअल एंड रिव्यू, 
पेरिस, [7 जुलाई, 9 

3. स्वीडन के वित्त मन्त्रालय का समाचारपत्नों को भेजा 4 
फरवरी, 9 

4. वही, [ 

5. विकास सहायता Rss 69) 32, पेरिस, 4 जून 69 

6. स्वीडन ओर Raz ने भी,-लम्बे अरसे तक विकास सहायता 
समिति में हिस्सा नहीं लिया। स्वीडन इस सिद्धान्त पर कायम था कि 
विकासं सहायता की समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय और विश्वव्यापी 
संगठनों के अन्तगंत किया जाना चाहिए, जहाँ स्वयं कम-विकसित: देश 
अपनी आवाज उठा सकते हैं। इसने विकास सहायता समिति की 
गतिविधियों की आलोचना की और विशेषकर उन आँकेडों की जिनका 

संकलन समिति का सचिवालय करता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, 
स्वीडन ही एकमात्र ऐसा देश है, जहाँ विकास समिति के आँकड़ों की 
आलोचना की जाती है। यह आलोचना लोकप्रिय पत्रिकाओं और दैनिक 
समाचारपत्रों में भी होती है। इस प्रकार और अन्य दूष्टियों से भी, स्वीडा 0O 
एक अपवाद है | हमर e a २ 
विकास सहायता समिति के आँकड़ों के प्रति कम-विकसित देशों की. 
प्रतिक्रिया के लिए आगे देखिए। و‎ 
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मिडल, ‘f इन्टर गवर्नमेंटल आर्गानाइजेशन्स एण्ड दि रोल आफ देयर 
सेक्रेटेरियट्स,' कॅनेडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रे शन, 9 4 
इस श्यू खला के अन्तिम प्रकाशन में जिसे इन्टरनेशनल फ्लो आफ 7 
कैपीटल एण्ड आफिशियल डोनेशन, L962-966 (न्यूयाकं 968) 
उपशीर्षक से प्रकाशित किया गया है, एक अध्याय “उलटे प्रवाह की समस्या 
शामिल किया गया है, देखिए, पृष्ठ 50 और आगे । 
यूनीवर्सिटी आफ मेरीलेंड समर स्कूल में 22 जुलाई, ۱969 सिनेटर 
चाल्सँ मैक मेथियाज जूनियर का भाषण हुआ | 
संयुक्त राष्ट्र का .व्यापार और विकास सम्मेलन, व्यापार और विकास 
मण्डल, रिपोर्ट आफ दि कमेटी आन इनविजिबल्स एण्ड 7 रिलेटेड 
ट्रेड, परिशिष्ट संख्या 2 (संयुक्त राष्ट्र, AT, ۱969( , परिशिष्ट डी, दो, 
पृष्ठ 20 

जाजे डी० बुड्स, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के समक्ष 
भाषण, 9 फरवरी [968, पृष्ठ 2: देखिए, एशियन ड्रामा, 357-3, 
अनुभाग-9, (पृष्ठ 623 और आगे) ` 

। ین‎ राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन, दूसरा 
3 , नई दिल्ली, खण्ड ], रिपोर्ट और परिशिष्ट (न्यूयाकं, ।968); 
प्रस्ताव 33 (2, पृष्ठ 44 और आगे) 
संयुक्त राष्ट्र पैनल आन फारेन इनवेस्टमेंट इन डेवेल्पिग कन्द्रीज, एम्स्टडेम 
[6 (20) फरवरी ۱969 (न्यूयार्कं ]969) 
चाल्सं ए मीयर, 'लेटिन अमरीका, व्हट आर योर प्रायरटीज ?,- दि ` 
डिपार्टमेंट आफ स्टेट बुलेटिन, खण्ड-60, संख्या 56! (26 मई 969); 
पृष्ठ 442 _ 
पैनल आन फारेन एनवेस्टमेंट इन डवेल्पिग TEY, पृष्ठ 5 
एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग-9 (पृष्ठ 62! और आगे) 
लेटिन अमरीका, 352 आर योर प्रायरटीज़ ? ऊपर उद्धत, पृष्ठ 
क्वालिटी आफ लाइफ इन दि अमेरीकाज़, पश्चिमी .गोलाद्ध सम्बन्धी 
अमरीकी राष्ट्रपति के एक प्रतिनिधिमण्डल की रिपोर्ट, नेलसन To 
रॉकफेलर, [969 (साइक्लोस्टाइल प्रति, पृष्ठ 80) 
मिडल, एन इन्टरनेशनल इकानामी, प्राब्लम्स एण्ड प्रास्पंक्ट्स (रुटलेज 
एण्ड केगनपाल, [965, पृष्ठ ]7) हे 
हाल में पाल स्ट्रीटन ने 'सेरीज,' खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित 
पत्रिका, खण्ड-2, संख्या, 2 (मार्च-अप्रैल 969) में 'इम्प्रूविग दि क्लाइमेट,' 
शीर्षक लेख में इस बात पर फिर विचार किया है। 
उदाहरण के लिए देखिए, भारत के योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष 
प्रोफेसर डी० आर० गाडगिल का वक्तव्य, एशियन ड्रामा, 7۰ 


अनुभाग-9 (पृष्ठ 823 और आगे, पाद टिप्पणी 4) 
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अध्याय [ 
सहायता 


۱. इस अध्याय में लेखक ने जो दृष्टिकोण अपनाया है ओर जिन समस्याओं 
पर विचार किया है, उनका विस्तार से अनुशीलन 'एन इन्टरनेशनल इका- 
नामी : प्रॉब्लम्स एण्ड प्रास्पेक्ट्स us एण्ड केगनपाल, ]956) में 
किया गया 6 । यह पुस्तक 45 एक प्रबन्ध पर आधारित है। 
हापंर टाचंबुक के खूप में [969 में इसका पुनरप्रकाशन हुआ। देखिए, 
पृष्ठ ।] और आगे; LL9 और आगे । दि अमेरिकन स्कालेर, खण्ड 26, 
अंक 2 (वसन्त 957(, में प्रकाशित लेख 'ट्रेड एण्ड एड' भी देखिए पृष्ठ, 
37 और आगे; देखिए, “चैलेन्ज टू एन्फ्लुएन्स' (न्यूयार्क; विण्टेज बुक्स, 
` ]965), पृष्ठ ]93 और आगे 

2. गुन्तार एडलर-कालंसन, वेस्टर्न इकानामिक TTT 947-]967 ए केस 
स्टडी इन फारेन इकानामिक पालिसी (स्टाकहोम : आमक्विस्ट एण्ड 

: विकसेल, 7968), भूमिका, पृष्ठ [[, अन्यत्र भी 

3. वही 

4. वही 

5. दक्षिण एशिया के सम्बन्ध में देखिए, एशियन ड्रामा, अध्याय-।3, अनुभाग 
[0-[] (पुष्ठ 625 और आगे), अन्यत्र भी । एन इन्टरनेशनल इकानामी, 
अध्याय-9 (पृष्ठ l9 और आगे) भी देखिए | 

` 6. मिडल, एन इन्टरनेशनल इकातामी, अध्याय-9 (पृष्ठ ।24 और आगे); 
एशियन ड्रामा, अध्याय-]3, अनुभाग-] بل‎ 635) भी देखिए। 

7. टेलर, दि स्ट्रगल फार मास्टरी इन यूरोप, 9۱8-948 (ऑक्सफोर्ड : 
क्लारेनडन प्रेस, 954) 

8. एशियन ड्रामा, अध्याय-9, अनुभाग-7 (पुष्ठ 398 और आगे); देखिए, 
अध्याय-4, अनुभाग-2 (पृष्ठ 69 ओर आगे) और अध्याय-5, 7۳3 


ग 22] और आगे) : 
9. क स्टेली, दि फ्यूचर ऑफ अन्डर डेवेल्प्ड कन्ट्रीज्र (सन्दन : हापर एण्ड 
, 96[ ۳ ष्ठ 362 और आगे 2 

[0. एडली ई० , कॉल टू ग्रेटनेस (न्यूयाकं : हापर एण्ड रो, 954), 
पृष्ठ 92 

¡]. एशियन ड्रामा, अध्याय-9, INTL (पृष्ठ 398 और आगे) 

[2. मिडल, एन इन्टरनेशनल इकातामी, अध्याय-9, पृष्ठ 7 ۱ 

[3. वही; पृष्ठ 9 یج‎ 54 

'[4. देखिए, मिर्डेल एन इन्टरनेशनल , अध्याय-8 (पृष्ठ L2 और आगे) 

5. सेरीस, खाद्य और कृषि संगठन की समीक्षा, खण्ड-2, अंक 2 (TT 
[969) | Roe ۱ ۱ 

۱6 हाल में वीना देल मार, चिली में मन्त्री-स्तर पर एक बैठक हुई, जिसमें 
सेटिन अमरीका के मंत्रियों ने यह निर्णय लिया कि बे संयुक्त राज्य अमरीका 
की वांणिज्य और वित्त नीतियों के प्रति समान रूप से बिरोध प्रकट करेंगे । 
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36. 
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देखिए, दि लेटिन अमेरिकन कन्सेन्सस ऑफ वीना देल मार, 7 मई 69, 
साइक्लोस्टाइल प्रति । 
डेवेल्प्मेण्ट एसिस्टेन्स इन दि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, रिपोर्ट ऑफ दि प्रेसिडन्ट्स 
जनरल एडवाइज़री कमेटी ऑन फॉरेन एसिस्टेन्स प्रोग्राम्स, 25 अक्तूबर 
[968, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा पुनर्मुद्रित (वाशिंगटन, ۱969( 
पृष्ठ | । जेम्स ए पर्किन्स इस समिति के अध्यक्ष थे | 


, 'डेवेल्पमेण्ट--ए बैलेन्स शीट', विदेश विभाग की बुलेटिन, खण्ड-59, अंक-- 


540 (30 दिसम्बर 968(, पुष्ठ 705 


. विलियम एस० गाड, 'फारेन एड : व्हट्‌ इट इज़; हाउ इट वक्सं; व्हाई' 


वी प्रोवाइड इट', विदेश विभाग की बुलेटिन, खण्ड-59, अंक-]537 (9. 
दिसम्बर ।968), पृष्ठ 605 
डवेल्पमेण्ट एसिस्टेन्स इन दि न्यू एडमिनिस्ट्र शन, पुष्ठ ] 


. वही, पृष्ठ 6 : 
, विलियम एस० गाड, -'फारेन एड : व्हट इट इज; हाउ इट बक्से; व्हाई_ 


वी प्रोवाइड इट', ऊपर उद्धत, पुष्ठ 603 


, डेवेल्पमेण्ट एसिस्टेन्स इन दि न्यू एडमिनिस्ट्र शन, पृष्ठ 6 


न्यूज़ बुलेटिन, यूनाइटेड स्टेट्स इन्सर्मशन सविस, स्टाकहोम कार्यालय, 2: 
जून 969 | 0 

ओवरसीज़ डेवेल्पमेण्ट (नवम्बर 768( में प्रकाशित, पृष्ठ 9 

सर्वे आफ इन्टरनेशनल डेवेल्पमेण्ट, खण्ड-6, अंक-। (5 जनवरी ۱969( 


. संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के समक्ष 9 फरवरी 8 


को नई दिल्ली में विश्व बेंक समूह के अध्यक्ष जाजें डी० कद का भाषण । 


« एशियन ड्रामा, परिशिष्ट-2, अनुभाग-।8 (पृष्ठ ।897 ओर आगे); अनु- 


भाग-3 (पृष्ठ ]847 और आगे) भी देखिए 


. टुअडं ए प्रिडामिनेण्टली मल्टीलेटरल एण्ड प्रोग्राम (वाशिंगटन, डी सी : 


दि ब्रुकिग्स इंस्टिट्यूशन, मार्च ]969), साइक्लोस्टाइल प्रति 
मिडल, एन इन्टरनेशनल इकानामी, पृष्ठ ]33 और आगे 
स्वीडन सरकार का विधेयक संख्या ]00, स्टाकहोम, 2 
एशियन ड्रामा, अध्याय-9, अनुभाग-6 (पृष्ठ 398 और आगे) 


. यूनाइटेड नेशन्स कान्फेरेन्स आन 2 5 एण्ड डेवेल्पमेण्ट, दूसरा अधिवेशन, 


नई दिल्ली, खण्ड-!, रिपोर्ट और परिशिष्ट (न्यूयाकं : यूनाइटेड नेशन्स, 
[968), प्रस्ताव-24 (2), पृष्ठ 54 


. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बेक, 968 की संचालक मण्डल कीः 


बैठक, संक्षिप्त विवरण (वाशिगटन, ]968), पृष्ठ ] 


विकासशील देशों में सबसे कम-विकसित देशों का पता लगाने की समस्या : 


संयुक्त राष्ट्र के व्यापार ओर विकास सम्मेलन के सचिवालय की रिपोर्ट 
(टी डी/7/परिशिष्ट-।), दूसरा अधिवेशन नई दिल्ली, खण्ड-5, स्पेशल 
प्राब्लम्स इन दि 3۳5 एण्ड डेवेल्पमेण्ट (न्यूयाकं : संयुक्त राष्ट्र, 969( 

विकासशील देशों में से सबसे कम विकसित देशों के हित के लिए की जाने 
वाली विशेष कारवाई : संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के: 
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सचिवालय की रिपोर्ट; दुसरा अधिवेशन, नई दिल्ली, खण्ड-5, स्पेशल 
भाव्लम्स इन ٩۳6 ट्रेड एण्ड डेवेल्पमेण्ट (न्यूयार्क : संयुक्त राष्ट्र, 968) 

37. टू बुड्स ए प्रिडोमिनेण्टली मल्टीलेटरल एण्ड प्रोग्राम, पृष्ठ 2" 

38. अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैक, युजीन आर० ब्लैक का विश्व 
बक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के संचालक 
मण्डल समक्ष 28 सितम्बर 962 को वाशिगटन में भाषण, पृष्ठ 8 

39. To विलियम फुलब्राइट, दि एरोगेन्स आफ पावर (जोनायन केप, 967(, 
पृष्ठ 238 और आगे ۱ 

40. अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक की ۱96 की संचालक मण्डलों 
क वेठके, संक्षिप्त विवरण, वाशिगटन )968( , qes 9 और 
आ 

4۱. मिडल, चैलेन्ज 5 एफलुएन्स, पृष्ठ ]3! और आगे 

42. मिडल, एन इन्टरनेशनल इकानामी, पृष्ठ 30 और आगे 

43. 255 ए प्रिडोमिनेण्टली मल्टीलेटरल एड प्रोग्राम, पृष्ठ ] 

44. मिडल, एन अमेरिकन डिलेमा : दि नीग्रो प्रान्लम एण्ड माडने डेमोक्रेसी 
(न्यूयाक : हापंर एण्ड रो, [944), पृष्ठ 0 

अध्याय 2 
एक बोझिल भ्रान्ति 


[. एशियन ड्रामा, अध्याय-]6, अनुभाग-।9 Ms 795 और आगे) 

2. वही, अध्याय-3, अनुभाग-8 (पुष्ठ .4 और आगे) ; अध्याय-6, अनुभाग- 
[9 (पृष्ठ 795 और आगे); अन्यत्र भी 

3. वही, अध्याय-6, अनुभाग-]3 (पृष्ठ 780 और आगे) 

4. वही, अध्याय-!6, 37۳-9 (पृष्ठ 796 और आगे) 


अध्याय 3 
एक निर्णायक घटना 


[. एरिच एच० जैकोबी इन दिनों इसी दृष्टिकोण से स्टाकहॉम विश्वविद्यालय 


की अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अध्ययन संस्था में एक सत में लगे हैं। मैन 
एण्ड लैण्ड, दि की इश्यू इन डेवेल्पमेण्ट शीर्षक से इसका प्रकाशन लन्दन में 
ATR द्युत्श करेगे। उनका इरादा लेटिन अमरीका की परिस्थितियों पर 


विशेष ध्यान देने का है | 
2. बही, अध्याय-24, अनुभाग-9 (पुष्ठ L96 मौर आगे), अन्यत्र भी 


3. मिल, दि पॉलिटिकल एलिमेण्ट इन दि डवेल्पमेण्ट ऑफ इकानामिक थ्योरी. 


(रुटलेज एण्ड केगनपाल, 953), अध्याय-3 (पृष्ठ 6] और आगे) 
4. मिडल, चलेन्ज टू एफलुएन्स (यात : विण्टेज बुक्स, 965), अध्याय-3 
ا‎ 72 30 sah | gs 
दि रेशियल क्राइसिस इन पसंपेक्टिव (HAT : पान्थियन बुक्स, 970) 
5. एन अमेरिकन डिलेमा रिविज्विटेड ۱ 
6. वही, परिशिष्ट-2, भाग दो (पृष्ठ ।85 और आगे) 


और एन अमेरिकन डिलेमा रिविजिटेड :: 
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7. यूनाइटेड नेशन्स, सामाजिक नीति और आयोजन के विशेषज्ञ भण्डल की 
बैठक की रिपोर्ट, इक्कीसवाँ अधिवेशन, जिनीवा, 4-0 मार्च ।970 (ई/ 
सी एन 5/445, 2 अक्टूबर 969), साइक्लोस्टाइल प्रति 


अध्याय 4 
दक्षिण एशिया में राजनीतिक गतिशीलता 


[. एशियन ड्रामा, अध्याय 7-9 (पृष्ठ 257 और आगे) 

2. वही, अध्याय-7, अनुभाग-3 (पृष्ठ 280) | 

3. बही, अध्याय-7, अनुभाग-3 (पृष्ठ 273 और आगे); अनुभाग-6 (पृष्ठ 
296 और आगे) 

4. वही, अध्याय-8, अनुभाग-7 00७ 325 और आगे) 

5. वही, अध्याय-8, अनुभाग-9 (पृष्ठ 338 और आगे) 

6. वही, अध्याय-3, अनुभाग-8 (पृष्ठ [[5), परिशिष्ट-2, 3077۳ -0 
(पृष्ठ 897 और आगे; विशेषकर पृष्ठ 7970, पाद टिप्पणी-]) 

7. बेंजामिन हिगिन्स, इकानामिक डेवेल्पमेण्ट : प्रिसिपल्स, प्राब्लम्स, एण्ड 
पालिसीज, संशोधित संस्करण (कान्स्टेबल एण्ड कम्पनी, 968(, पृष्ठ - 
262 

8. वही, पृष्ठ 265 और आगे 

9. एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग-8 (पृष्ठ ]]6 और आगे) 

۱0. वही, अध्याय-24, अनुभाग-7 (पृष्ठ ।84 और आगे) ; अन्यत्र भी 

` ]]. वही, अध्याय-24, अनुभाग 7-9 (पृष्ठ ]84 और आगे); अन्यत्र भी 

]2. वही, अध्याय-]8, 377574 ت‎ 895 और आगे) 

3. वही, अध्याय-8, TINTT-L2 (पृष्ठ 885, पाद टिप्पणियाँ 3 और 4) 

[4. वही, अध्याय-7, अनुभाग-6 (पृष्ठ 296 और आगे) 

۱5. वही, अध्याय-7, अनुभाग-7 (पृष्ठ 30 और आगे); पुनश्चः, INTL 

۳ ष्ठ ]83] और आगे) 
[6. वही, अध्याय-7, अनुभाग 3-7, (पृष्ठ 273 और आगे, विशेषकर पृष्ठ 5 
ओर आगे र 
[7. बही, अध्याय-22, अनुभाग-5 (पृष्ठ 06 और आगे) 
[8. बही, अध्याय-9, IATT-LL (पृष्ठ 38 और आगे) ४ 
۱9: वहीं, अध्याय-33, अनुभाग-7 (पृष्ठ 79 और आगे) ; देखिए अनुभाग-2 . 
۳ 76 और आगे) 

20. वहाँ, अध्याय-7, WINTT-L6 (पृष्ठ 86.और आगे); देखिए अनुभाग-5 
(पृष्ठ 5] और आगे) ' / bh 

वही, अध्याय-7; अनुभाग-6 (पृष्ठ 299 और आगे)‏ م2 

22. वही, अध्याय-26, 33۳۳۲۵2 (पुष्ठ 30] और आगे) ۱ 

23. वही, अध्याय-26, अनुभाग-2 (पृष्ठ ]30! और आगे) ; देखिए, अनुभाग- 
[4 (पृष्ठ 3 और आगे) 9 

24. वही, अध्याय-23, अनुभाग-5 (पृष्ठ ۱۱2[ और आगे) 

25. वही, अध्याय-7, अनुभाग-3 (पृष्ठ 273 और आगे); अन्यत्र भी 


اب 
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26. वही, अध्याय-33, अनुभाग-6 (पृष्ठ ।787 और आगे) 

27. वही, अध्याय-4, अनुभाग-2 (पृष्ठ 369 और आगे); अध्याय-5, ` 
अनुभाग-3 (पृष्ठ 22! ओर आगे); अध्याय-9, अनुभाग-!6 (पृष्ठ 389 
और आगे 

28. वही, अध्याय-4, अनुभाग-] (पृष्ठ 62 और आगे); अध्याय-5, 
अनुभाग-2 (पृष्ठ 27 आगे) ; अध्याय-9, अनुभाग 9-0 (पृष्ठ 374 
ओर आगे, विशेषकर पृष्ठ 379 और आगे) . 

29. वही, अध्याय-2, अनुभाग-4 (पृष्ठ 65, पाद टिप्पणी 2 

30. वही, अध्याय-9, अनुभाग-8 (पृष्ठ 369 और आगे, विशेषकर पृष्ठ 374 
और आगे) 


अध्याय 5 
3 अथ शास्त्र का दायित्व 


I. मिडल, इकानामिक थ्योरी' एण्ड अण्डर -डेवेल्प्ड रीजन्स (डकबर्थ एण्ड 
कम्पनी, ۱957(, पृष्ठ 20; संयुक्त राज्य अमरीका में रिच लैण्ड्स एण्ड 
' पुअर शीर्षक से प्रकाशित (न्यूयाक : हार्पर एण्ड रो, [958) 
2. मिडल, दि पालिटिकल एलिमेण्ट इन दि डेवेल्पमेण्ट ऑफ इकानामिक 
थ्योरी (रुटलेज एण्ड केगनपाल, [953[ कम्ब्रिज, मेसाचूसेट्स : 5 
तिब प्रेस, 954), अध्याय-3 (पृष्ठ 56 और आगे, विशेषकर पृष्ठ 78 
ओर आगे); देखिए इकानामिक थ्योरी एण्ड अण्डर डेवेल्प्ड रीजन्स, भाग-2 
. (पृष्ठ [07 और आगे, विशेषकर पुष्ठ ।4 और सा 
3. मिडेल, दि पालिटिकल एलिमेण्ट इन इकानामिक 
80 और आगे) 
' 4. एशियन ड्रामा, परिशिष्ट-3, अनुभाग-2 (पृष्ठ 944, पाद टिप्पणी 3); 


परिशिष्ट-7, अनुभाग-] (पृष्ठ 2063, पाद टिप्पणी .]) ز‎ देखिए, परिशिष्ट-2,. 


अनुभाग-4 (पृष्ठ 7 आ 
5, वही, आमुख, अनुभाग-] (पृष्ठ 5 और आगे) | e 
6. मिडल, आब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च (न्यूयाके : पान्थियन बुक्स, ' 


[969(, अनुभाग-8 (पृष्ठ 39 और आगे) 0 
۱ परिशिष्ट र 
लेटिन अमरीका की विस्फोटक स्थिति 2 
[. नेलसन ए० रॉकफेलर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अमेरिकाज, है 





बारे-में रिपोर्ट (वाशिंगटन, [969), साइक्लोस्टाइल प्रति। | 


2. एशियन ड्रामा, परिशिष्ट-2, अनुभाग تن‎ (पृष्ठ ۱932200۸ . 
be eS E E 


»ر 





हेलेन आर० लेन (mi: e 989) 


, अध्याय-4 (पृष्ठ ` 
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पर्सपेक्टिव (न्यूयाकं : पान्थियन बुक्स, 970) 
6. To एस० न्यूज एण्ड वल्डं रिपोर्ट, ।4 जुलाई 969, पृष्ठ 68-9 
7. क्वालिटी आफ लाइफ इन दि अमेरिकाज, पृष्ठ 5, 4, 25, 80 
8. वही, पृष्ठ 80 
0. रिचर्ड जे० बार्नेट, इण्टरवेंशन एण्ड रिवोल्यूशन : दि यूनाइटेड स्टेट्स इन. 
दि थर्ड वल्ड (न्यूयाकं : दि वल्डं पब्लिशिंग कम्पनी, 968(, पृष्ठ 9, 
पाद टिप्पणी-8 E 
[0. उदाहरण के लिए देखिए, अन्तर-अमरीकी मामलों के सहायक मन्त्री, चार्ल्स 
ए० भीयर की विदेश सम्बन्धों की सीनेट समिति की पश्चिमी गोलाद्ध के 
मामलों सम्बन्धी उपसमिति के समक्ष 8 जुलाई, 969 .को दी गई साक्षी, 
जिसे दि डिपार्टमेण्ट ऑफ स्टेट बुलेटिन, खण्ड-59, 3757, में 'यू० 
एस० मिलिटरी एसिस्टेन्स पॉलिसी टुवर्ड लेटिन अमेरिका” शीर्षक से 4 
अगस्त 969 को प्रकाशित किया ۱ ۱ 
]]. वही, पृष्ठ 0 ۱ 
[2. वही, पृष्ठ 7 
. [2. डेक्लेरेशन ऑफ लेटिन अमेरिकन स्पेशलिस्ट्स आन प्रोफेशनल रेसपोन्सि- 
बिलिटी, जनवरी ]969, साइक्लोस्टाइल प्रति। यह उल्लेखनीय है कि 
अमरीका की विदेश नीति और विदेशों में तोड़-फोड़ की कारंवाइयों से' 
समाज विज्ञानियों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध केवल लेटिन अमरीका तक ही सीमित 
नहीं है। भारत की सरकारी पत्रिका, इण्डियन एण्ड फारेन रिव्यू, खण्ड-6, 
37-[0, ] मार्च 969 में 'एकेडेमिक इम्पीरियलिज्म' MF से एक . 
हस्ताक्षरित और सम्भवतः सम्पादकीय लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें भारत 
اس‎ प्रकार की शिकायतों के बारे में बड़ी कड़ाई से विचार प्रकट किये 
गये थे । ۱ 
३4. क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दि AFT, पृष्ठ 49 
। ۰ 55. वही, पृष्ठ 25 
6. वही, पृष्ठ 2] 
[7. वही, पृष्ठ 45 
[8. वही, पृष्ठ 4 ओर 22 
[9. वही, पृष्ठ 6। और आगे 
20. वही, पृष्ठ 72 और आगे 
2]. वही, पुष्ठ 42 और आगे ۱ 
22. चाल्सँ ए० मीयर, 'यू० एस० असिस्टॅंस पालिसी टुवर्ड लेटिन अमेरिका"; 
ऊपर उद्ध त, पृष्ठ 2 
23. क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दि अमेरिकाज़, पृष्ठ 46 
24. वही, पृष्ठ 8 
25. वही, पृष्ठ 7 और आगे | ह 
26. वही, पुष्ठ 5 और आगे ۱ و‎ 
, 27. 8۱62 मूर, जूनियर, सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटेरशिप एण्ड डेमो- : 
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दि पेन्गुइन प्रेस, 967), पुष्ठ 505 


28. मेरे लिए यह सम्भव नहीं हुआ कि मैं वेज्ञानिक विश्लेषण में एक तकनीकी 


शब्द के रूप में 'माक्संवाद' का उपयोग करूं (एशियन ड्रामा, 357-5, 
अनुभाग-5, पृष्ठ 726, पादटिप्पणी را‎ अन्यत्र भी) ۱ अनेक प्रकार के 
सिद्धान्तो और विचारधाराओं को अभिव्यक्ति देने के लिए सामान्यतया इस 
शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनमें से अनेक सिद्धान्तों और 
विचारधाराओं को अस्पष्ट छोड़ दिया जाता है। ॒ 

ol () “माक्संवाद' का एक स्पष्ट अर्थ निश्चय ही स्वयं माक्स की अपनी 
संकल्पनाओं में निहित होगा। यदि इस शब्द का यही एकमात्र अथं लिया 
जाय, तो मैं उद्धरण चिल्ल हटा देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। कुछ दृष्टियों 
से मार्क्स के अपने विचारों को मूर्तरूप देना कठिन है, और कालान्तर में 
इनमें कुछ परिवर्तेन भी हुआ है। लेकिन माक्स ने जो कुछ लिखा उसे ध्यान 


- में रखते हुए, सिद्धान्तरूप में, RTE का विश्लेषणात्मक अध्ययन से 


स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। समकालीन लेखन में 'माक्संवाद' का शायद 
ही कभी यह अर्थ दिया जाता है अथवा कभी भी यह अर्थ नहीं दिया जाता, 
केवल कुछ ऐसे लोगों को छोड़कर जो स्वयं को. माक्सवादी कहते हैं; 
नीचे (5) देखिए | म 

(2) जेसाकि मैंने इस पुस्तक में और अपनी अन्य रचनाओं में अक्सर 
कहा है, पश्चिम के अथंशास्त्रियों ने बहुत अधिक सीमा तक माक्स के सिद्धान्तो 
को अंगीकार किया पर उन्होंने इसके उद्गम की बात नहीं कही अथवा उन्हें 
इस बात की जानकारी ही नहीं थी । अब क्योंकि यह कार्य अनजाने में और 
अक्सर 7 की रचनाओं के अधिक ज्ञान के बिना हुआ, इन RETR 
को उस 57 में परिष्कृत और स्पष्ट नहीं किया जा सका जिस रूप में माक्स 
इनका अर्थ लेते थे। अक्सर इन्हें अन्तर्निहित मान्यताओं के रूप में छोड़ 
दिया गया। जब अन्तर्भूत समालोचना के द्वारा इनका स्वरूप स्पष्ट किया 
गया तो में: माक्स के विचारों का भदेस स्वरूप दिखायी पड़े । इसी कारण से 
इन सिद्धान्तों को स्वयं पश्चिम के लेखक अथवा अन्य कोई भी मार्क्सवाद के 
रूप में स्वीकार नहीं करता । इस छिपे 'माक्संवाद' को نگ(‎ निकालना ओर 
इसकी सैद्धान्तिक विरासत को उजागर कर देना अनेक MANAT का 
विषय बन सकता है। Fe 

(3) इसके अलावा कम्युनिस्ट देशों के लेखकों और पश्चिम. के देशों की 
विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टियों से सम्बद्ध लेखकों ने भी अपने लेखन में . 
सिद्धान्तों और विचारधाराओं का प्रतिपादन किया. है-। ये लेखक स्पष्ट रूप 
से और जोर देकर अपनी रचनाओं को 'माक्संवादी' घोषित. करते ही 
और वे यह सिद्ध करने के लिए कठोर अध्यवसाय करते हैं। पर वास्तव में क 
इन लोगों का TFT अनेक दृष्टियों से पश्चिम के अर्थशास्त्रियों के | ê. 
छिपे “माक्सेवाद' से कहीं अधिक माक्स की अपनी विचारधारा से दूर क fo 

(4) संयुक्त राज्य अमरीका में विशेषख्प से 'गैर माक्संवादी' अत्यधिक | 








दशानि के लिए 'माक्सँवाद' का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कम-विकसित _ 0 
۱ ह 7 
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. देशों में भी यह प्रयोग होता है, उदाहरण के लिए एशिया के देशों में 
'मार्क्सवाद' के बारे में जो साहित्य उपलब्ध है उसका अधिकांश भाग इसी 
. कोटि के अन्तर्गत आता है, विशेषकर अमरीकी साहित्य ۱ यह सर्वाधिक 
अस्पष्ट संकल्पना है। जली 2 
(5) अन्त में अनेक वामपन्थी लेखकों की विचारधारा हमारे सामने 
आती है जो स्वयं को माक्संवादी बताते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि वे क 
निस्ट पार्टी की नीतियों का अनुसरण करते हों । .इनमें से कुछ ही लेखकों के 
विचार स्पष्ट और स्थिर हैं। जब कभी यह होता है तब अनेक दूष्टियों से ` 
उनकी विचारधारा स्वयं माक्स की अपनी विचारधारा से बहुत भिन्न 
होती है। इनमें से कुछ लेखक इस बात को समझते हैं और अपने प्रति- 
पादनों को मावस के विचारों का विकसित स्वप बताते हूँ। ' 


इस तथ्य के कारण इस विचार की आवश्यकता हुई क्योंकि ار(‎ 
अमरीका के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका की साम्राज्यवादी नीतियों के वे 
आलोचक जो यह कल्पना करते रहते हैं कि जनता और संयुक्त राज्य 
. अमरीका द्वारा समर्थित शासक समूहों के बीच मुठभेड़ किसी भी क्षण होने 
वाली है, स्वयं को माक्सवादी कहते हैं.। 
मैं उनकी इन आशाओं से सहमत 'नहीं हूँ कि लेटिन अमरीका में जनता 
` जल्दी विद्रोह करेगी । लेकिन मैं यह भी जोर देकर कहना चाहता हुँ कि _ 
पूँजीवादी समाज की 'गतिशीलता के नियमों' के अमूतँ नमूने तैयार करने. 
में अपनी समस्त दिलचस्पी के बावजूद बुनियादी तौर पर अनुभव के 
अनुसार काम करने में आस्था रखते थे । अतः वे यथार्थ के स्वरूप के बारे 
में निष्कर्ष निकालने के लिए किसी भी व्यक्ति के अधिकारिकता के विरुद्ध 
थे او‎ । अपनी रचनाओं में कम-से-कम दो बार उन्होंने अपने युग के “माक्सँ- 
वादियों के खिलाफ घृणा प्रकट की । यह सम्भव दिखायी पड़ता है कि सौ 
वषं बाद वे,अपने विचारों क व्याख्याकारों की कहीं कड़ी भत्सँना करते। | 
. यदि आज माक्स जीवित होते तो वे उन सबं बातों पर विचार करते - 
जिनकी अब हमें जानकारी है पर एक शताब्दी से अधिक समय पहले जिन | 
बातों की जानकारी उन्हें नहीं हो सकती थी। यह भी निश्चय है कि वे 
हीगल ओर अन्य जमंन दशंनिकों के ऊपर निर्भरता से मुक्त होते जो प्रायः 
. उनके समकालीन थे। ۱ | 
मेरा विश्वास है कि यह बात कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होती कि वे स्वयं को 
- परिणाम-परक सिद्धान्त के नैसगिक-नियम दर्शेन को शक्तिशाली परम्परा 
के प्रभाव से मुक्त कर लेते जिसके प्रभाव के अन्तरगत वे स्वयं ओर उनके 
प्रतिद्वन्ढी (संस्थापित उदारतावादी विचारक) कार्य कर रहे थे यद्यपि 
A ओर उनके प्रतिद्वन्द्रियों दोनों ने सिद्धान्तरूप में इनका खण्डन 
किया था । यह अन्तिम और प्रमुख दार्शनिक प्रभाव माक्स सम्बन्धी लेखन 
. _ में शायद ही कभी दिखायी पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में “माक्स 
` ,-विरोधी' और 'माक्संवादी' भी आज तक इसके प्रभाव में हैत . 
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यह निश्चित है कि मार्क्स आजकल के 'माक्सँवादियों' की विभिन्न | 
कोटियों में से किसी भी कोटि में न होते। माक्स किस प्रकार काम करते थे. ا‎ 
उसका अध्ययन करने के बाद मैं यह विश्वास करने के लिए कारण देखा | 
3 कि लेटिन अमरीका के सम्बन्ध में वे निष्कं निकालते, वे इस परिशिष्ट. 
दिये गये निष्कर्षो से अधिक भिन्न न होते, पर जैसाकि स्पष्ट है मैं यह اد‎ 
` बात निर्णायक रूप से नहीं कह ۱ ै ا‎ 
माक्स और “माक्संवाद' के बारे में यह संक्षिप्त विवेचन एक अतिरिक्त... 
टिप्पणी के रूप में दिया गया है । इन विचारों को सूक्ष्म बनाने और प्रमाणित Fe 


करने के लिए बहुत अधिक विस्तृत विवेचन की आवश्यकता होगी । E 
। 29. एशियन ड्रामा, अध्याय-4, अनुभाग-6 (पृष्ठ 47 और आगे) ; अध्याय-9, E 
अनुभाग-]2 (पृष्ठ 386 और आगे) 7 


30. यू ० एस० न्यूज एण्ड वल्ड रिपोर्ट, 27 जनवरी [969, पृष्ठ 63 
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डॉ० गुन्तार RET का जन्म १८६६ में हुम्रा था। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त 
अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्री, डाँ० मिडंल स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में ۶ 
राष्ट्रीय ग्र्थंशास्त्र के प्रोफेसर और स्वीडन के इन्स्टीट्यूट फॉर इण्टरनेशनल 
इकानॉमिक स्टडीज के निदेशक हैं । उन्होंने स्वीडन सरकार के ATT, सामा- 
जिक तथा मुद्रा नीति सम्बन्धी सलाहकार के रूप में कार्ये किया; IT स्वीडन 
की संसद तथा जनसंख्या, ATE 'म्रौर क्षि आयोग के वे सदस्य रहे हैं | 
- उन्होंने स्वीडन सरकार के वाणिज्य मन्त्री के रूप में भी कार्य یا‎ ०७ 
से १६५७ तक वे FIR राष्ट्र के यूरोपीय गाथिक आयोग के कार्यकारी 
सचिव रहे । अमरीकी जातीय सम्बन्धों पर उनका मौलिक ग्रन्थ ऐन अमेरिकन 
डाइलमा १६४४ में प्रकाशित हुआ TT उनकी ۳ महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हूँ 
` ऐन इण्टरनेशनल इकनॉमी (१६५६), बियाँण्ड द वेलफेयर .स्टेट (१६६०), 
: चैलेंज टु एपलुएंस (१९६३), तथा AREA इन सोशल रिसर्च 
(१६६६) । सम्प्रति वे दो 5 संस्थानों के अध्यक्ष : 'स्टॉकहोमः इण्टर- 
नेशनल पीस रिसचं इन्स्टीट्युट' तया 'लेटिन अमेरिकन: इन्स्टीट्युट 
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